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सातवें संस्करण की भूमिका 


पुस्तक के सातवें संस्करण को श्रध्यापकों, विद्यार्थियों एवं सामान्य पाठकों 
के समक्ष, प्रस्तुत करते. हुए लेखक अ्रपार हुए का अ्रनुभव कर रहा है। यह संस्करण 
पूर्णात: संशोधित है» 

यह संस्करण नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार रचा गया है। इसमें बुछ नये 
श्रध्यायों को जोड़ा गया है, कुछ में यथा-स्थान नयी सामग्री को जोड़ा गया है और 
कुछ को निकाल विया गया है । राजनीति शास्त्र के विषय में जो विकास हो रहा 
है और उसमें जिन नवीन प्रवृत्तियों ने प्रवेश किया है उन्हें यथा-स्थान उदाहररों 
सहित समभाने का प्रयास किया गया है । पुस्तक की भाषा को सरल बना दिया 
गया है तथा यथा-स्थान नये शीर्षक जोड़े गये हैं। लेखक को झाशा है कि यह्‌ 
संस्करण विद्याथियों के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । 

लेखक उतज़ सभी भ्रध्यापकों, विद्यार्थियों एवं सामान्य पाठकों के प्रति श्राभारी 
है जिन्होंने पुस्तक को हृदय से अपनाया है श्रौर इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए 
समय-समय पर सुझाव दिये हैं । 


“पी. के. चड्ढा 


प्रथम संस्करण की भूमिका 


इस पुस्तक को सामान्य जनता एवं महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र विषय 
का श्रध्ययत्त करने वाले प्रथम वर्ष टी. डी. सी. के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 
मुझे अश्रपार हब हो रहा है। यद्यपि प्रस्तुत पुस्तक का विपय-क्षेत्र राजस्थान विश्व- 
विद्यालय के प्रथम बर्ष टी. डी. सी. के पाठ्यक्रम तक सीमित रखा गया है परल्तु 
पुस्तक में इतनी सामग्री अवश्य संकलित कर दी गई है कि यह श्रन्य विश्वविद्यालयों 
के राजनीति शास्त्र. के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षाश्रों के लिए 
भी पर्याप्त है। प्रत्येक अ्रध्याय में उन प्रश्नों को विस्तारपूवंक हल किया गया है 
जिन्हें लेखक ने अपने अध्यापन काल में विद्याथियों के लिए हल करना कठिन पाया 
है | इसी कारण आ्रालोचनात्मक एवं तुलनात्मक प्रश्नों को सम्बन्धित शध्यायों के 
अ्रन्तगंत- विस्ता र॒पूर्वक हल किया गया है। विद्याथियों की सुविधा हेतु प्रत्येक श्रष्याय 
के भ्रन्त में प्रश्नों को दो शी्षकों के अन्तर्गत दिया गया है| “प्रश्न बैंक' शीर्षक 
' के अन्तगंत वे.प्रश्न हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने प्रश्न बैंक में निर्धारित किये 
. हैं । अ्रतः इन्हें उसी बैक से उद्धृत किया गया है। समीक्षा प्रश्न” शीपेक के 
भ्रन्तगंत जो प्रश्न दिये गये. हैं उन्हें 'भ्रभ्यासाथ' दिया गया है। ये वे प्रश्न हैं जिन्हें 
'भारत के भिन्न-भिन्न. विश्वविद्यालयों की वाषिक परीक्षाओ्रों में समय-समय पर पूछा 
गया है। - * 22 
पुस्तक की भाषा को वहुत ही सरल बनाने का प्रयास किया गया है ताकि 
साधारण से साधारण विद्यार्थी भी विषय को भली-भाँति समक सके । परन्तु कहीं 
पर भी विषय की कीमत पर भाषा को सरल बनाने का प्रयास नहीं किया गया है। 
पुस्तक में विषय सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री है जो सर्वोत्तम एवं साधारण दोनों प्रकार 
के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है । 
पुस्तक को 5 इकाइयों में वाँठा गया है। प्रत्येक इकाई श्रध्यायों में विभक्त 
है जो स्वयं में पूर्ण है । 
लेखक राजनीति शास्त्र के उन उच्च कोटि के विद्वानों के प्रति आभार प्रकट 
करता है जिनसे उसे प्रस्तुत पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली तथा जिनके ज्ञान 
भण्डार को उसने पाठ्यक्रम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए संकलित करने का 
प्रयास किया है । लेखक उन ग्रन्थकारों के प्रति भी आभारी है जिनके ज्ञान से उसने 
लाभ उठाया है तथा पुस्तक में उनके विचारों को उद्धृत किया है । 
लेखक को विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक विद्याथियों की आ्रवश्यकताश्रों की 
पूर्ति करेगी । यदि पाठकगण पुस्तक को और श्रधिक उपयोगी बनाने के लिए इसमें 
सुधार की ग्रुजाइश समभते हैं तो उनके सुझावों को आभार सहित सहर्ष स्वीकार 
किया जाएगा और अगले संस्करणों में उन्हें यथा-सम्भव समाविष्ट कर दिया जायेगा । 
भरतपुर (राजस्थान) हि 
झगस्त, 977 ह “पी, के, चड्ढा 
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राज्य के उद्दे श्य एवं कार्य 2, 40-57 
(776 ए॥08 बात फ्यातालत०78 ० १6 826) 

राज्य के. उद्देश्य--साध्य एवं साधन; राज्य के कार्य; राज्य के 

काय सम्बन्धी सिद्धान्त; समाजवांदी राज्य; व्यक्तिवाद का केन्द्र 


हे 


(॥ ) 


बिन्दु स्वतन्त्रता है; समाजवाद का केन्द्र बिन्दु समानता है; समीक्षा 
प्रश्त | 


लोक्‌.कल्याणकारी राज्य का सिद्धान्त -... 458-467 


(३३०९. ००५ ० ए०६76४ $86) 


जा 


2. - 


43. 


॥॥ 4 
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46.7 


परिचय; अर्थ एवं परिभाषा; लोक-कल्याणकारी राज्य के लक्षण; 
लोक-कल्याणकारी राज्य के कार्य--अ्रनिवायं एवं ऐच्छिक का; 
क्या भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य है ? समीक्षा प्रश्त । 
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धर्म का स्थान; क्‍या घर्ं-निरपेक्ष राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता 
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मूल्यांकन; क्या भारत एक घम-निरपेक्ष राज्य है ? समीक्षा प्रश्न | 
सम्प्रभुता--भ्रह् तवादी सिद्धान्त 79-90 


[$0एशथंड7/ए7--४०४४४४९ प7००४) 


परिचय; अथ एवं परिभाषा; सम्प्रभुता के लक्षण; सम्प्रभुता के 

प्रकार; सम्प्रभुता पर ऑस्टिन के विचार; समीक्षा प्रश्न । 
सम्प्रभता---वहुलवादी सिद्धान्त .. 49]-97 
(80एथशथंट्राए--शिणा शा57० प॥९०४) 

श्र; बहुलवादी अवधारणा का विकास, वहुलवाद के लिखक; बहुल- 

वाद के सिद्धान्त; आलोचना; समीक्षा प्रश्न । 

श्रधिकार और कर्तव्य । 98-226 
(२9॥5 थ॥6 िप्रा०४) ः 

(अर) भ्रधिकार : श्रर्थ, स्वरूप एवं परिभाषा; अधिकारों के प्रकार; 

मुल अधिकार; क्या व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भ्रधि- 


कार होना चाहिए ? लोकतान्त्रिक और समाजवादी राजनीतिक 


व्यवस्थाग्रों में अधिकारों का स्वरूप; अ्रधिकारों के सिद्धान्त 

(ब) कत्तेव्य--अ्रथ; कत्तंव्यों के प्रकार; भ्रधिकार और ककत्तेंव्य में 
सम्बन्ध; समीक्षा प्रश्न । 

श्रवधारणायें-- विधि और न्याय 227-250 
(०४००७ --,89 था 75906) 


(श्र) विधि--परिचय; परिभाषा; विधि के स्रोत; विधि के सिद्धान्त; 


विधि के प्रकार; विधि और नैतिकता में सम्बन्ध। (ब) न्‍्याय-- 


47. 


8. 


49. 


(7४) 


श्र और प्रकृति; न्याय की परिभाषा; न्याय के विविध पहलू; 
दीवानी और फौजदारी न्याय; फौजदारी न्याय श्रथवा दण्ड की 
श्रावश्यकता; फौजदारी न्याय भ्रथवा दण्ड का प्रयोग; दण्ड सम्बन्धी 
सिद्धान्त; समीक्षा प्रश्न । 


ग्रवधारणायें--स्वतन्त्रता और समानता 254-27] 


(एमा००एा5-- 9०7५ भाव ए4एथए ) 

(श्र) स्वृतन्त्रता--परिचय, श्रथ, प्रकृति, एवं परिभाषा; स्वतन्त्रता 
के प्रकार; स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक शर्तें; कानून और स्वतन्त्रता; 
लोक-कल्याणकारी राज्य और कानूनों द्वारा स्वतन्त्रता की सुरक्षा; 
(ब) समानता--अ्रथ एवं प्रकृति, समानता के प्रकार; स्वतन्त्रता 
ओझऔर समानता; समीक्षा प्रश्न । 


भ्रवधारणायें - शक्ति, सत्ता और उनके सम्बन्ध 272-29 3 


(0०१०००।४--700 एम, &पा[097ा9 क्या परवाला 
एलभांगाशआंए) '.. - 

(४) शक्ति--शक्ति एवं राजनीति; शक्ति अवधारणा का विकास; 
शक्ति के श्रायाम; श्र एवं परिभाषा; शक्ति की झावश्यक शर्तें; 
शक्ति के स्नोत; शक्ति के प्रकार, शक्ति का प्रयोग एवं सीमायें । 
(8) प्रभाव--अश्रर्थ एवं परिभाषा; प्रभाव की प्रकृति; प्रभाव सापन 
की समस्या; सम्भाव्य बनाम वास्तविक प्रभाव; बल प्रयोग एवं 
अनुनय; प्रभाव के स्रोत; प्रभाव एवं शक्ति-एक तुलनात्मक अ्रध्ययन; 
प्रभाव और सत्ता । ह 

(() सत्ता-अ्र्थ एवं परिभाषा; सत्ता की प्रकृति; सत्ता के आधार 
या स्रोत; सत्ता की सीमायें; सत्ता के प्रकार; सत्ता, शक्ति, प्रभाव 
गौर झ्ौचित्य में सम्बन्ध--सत्ता एवं शक्ति, सत्ता एवं प्रभाव, सत्ता 
एवं श्रौचित्य । ४ 

(0) श्रौच्ित्यपृर्णंता--अर्थ एवं परिभाषा; श्रौचित्यपूर्णंता की 
प्रकृति; औचित्यपूर्णाता के स्रोत, ओऔचित्यपूर्णता की अवस्थायें, 
झौचित्यपूर्णाता की उपयोगिता; समीक्षा प्रश्त । 


सरकारों का वर्गीकरण या रूप 294-308 


(ए४श्नंतिव्वांणा त फ0॥8 ण 60एआग॥ा०ा५) 

वर्गीकरण की कठिनाइयाँ; सरकारों का वर्गीकरण; (श्र) परम्परा- 
गत वर्गोकरण--. प्लेटो द्वारा किया गया राज्यों का वर्गीकरण; 
2. अरस्तू द्वारा किया गया राज्यों का वर्गीकरण; (व) श्राधुनिक 
वर्गकरण--मैक्यावली, लॉक, मॉण्टेस्वयू, रूसो, मेरीयट, स्टीफेन, 


20. 


2 १ ज 


22. 


(४) 


लीकॉक, मैकाइव र, सी. एफ. स्ट्रांग द्वारा विया गया वर्गीकरण; 

श्राघुनिक वर्गीकरण के श्राधार; समीक्षा प्रश्न । 

राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार--प्रजातन्त्र एवं श्रधिनायकतन्त्र 309-340 
(05 ण #?9गापएठे $9ए५०ा--7श०॥0०80५ भाते 


. 2028/००५॥४7 ) 


5. प्रजातन्त्र : श्र्थ एवं परिभाषा; प्रजातन्त्र के प्रकार--प्रत्यक्ष 
प्रजातन्त्र, श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र; प्रजातन्त्र के लक्षण या विशेषताएं; 
लोकतनन्‍्त्र एक शासन का स्वरूप, एक सामाजिक संगठन का सिद्धान्त 

एवं एक जीवन की पद्धति है. पश्चिमी (उदार) एवं समाजवादी 
(सर्वेसत्तावादी) राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में प्रजातन्त्र; प्रजातन्त्र के 
गुण-दोष; प्रजातन्‍त्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें; क्या 

भारत में प्रजातन्त्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्त्व विद्यमान 

हैं ? छ. श्रधिनायकतन्त्र या तानाशाही : अर्थ एवं परिभाषा; अ्रधि- 
नायकतन्त्र के लक्षण या विशेषतायें; अधिनायकतन्च्र के गुरा-दोप; 
समीक्षा प्रश्न | 

राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारं--संसदात्मक' एवं श्रध्यक्षात्मक 

शासन व्यवस्थायें | 34-362 
(ए07्राई, ० ?णापवंलां. $ए४श७॥--एक्यूंधरालिा।धिए. का 
एछ्झर्तभामश $9५86॥$ ० 00५०776॥8) 

परिचय, (श्र) संसदात्मक शासन व्यवस्था--श्रथ एवं परिभाषा; 
विशेषतायें; ग्रुर-दोष; संसदात्मक शासन «की सफलता के लिए 
आवश्यक शर्तें, (व) श्रध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था-श्र्थ- एवं परि- 

भाषा; विशेषतायें; गुरा-दोष; संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन 
प्रणालियों में भेद; समीक्षा प्रश्न । 5 
राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार--एफेससक एवं /संघात्मक शासन / 
व्यवस्थायें 363-383 
(एिण75 रण ?गाप॑त्श $एशशा--एऑश[क्वाए शांत #8तलाको 
8956078 0 00ए७०॥76॥5) 

परिचय; (श्र) एकात्मक शासन--अश्रर्थ एवं परिभाषा; लक्षण; 
गुण-दोष; (ब) संघात्मक शासव--परिचय एवं शब्द उत्पत्ति; परि- 

भाषा; लक्षण; संघ निर्माण एवं सफलता हेतु आवश्यक शत; 
एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्थाओं में भेद; संघ एवं 
परिसंघ--एक तुलनात्मक अध्ययन; ग्रुख-दोष; संघीय व्यवस्थाओं 

में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति, समीक्षा प्रश्न । 


(४) 


. सरकार का संगठन--शक्ति पृथक्करण का सिद्धान्त 384-39 2 
((0एश॥8४०07 ० ठ0एलागधः्रशाॉ--]००णए 
धिह्क्षाक्षांणा ० ?707फथ४३) : न्‍ 
श्रथ; शक्ति पृथककरण सिद्धान्त के लेखक; व्याख्या एवं इतिहास; 
प्रभाव; मल्यांकन; शक्ति प्रथक्‍करण के सिद्धान्त को आ्राधुनिक 
चुनौतियाँ; अ्रवरोध एवं सन्तुलन का सिद्धान्त; समीक्षा प्रश्न । 
2सरकार का संग््न-व्यवस्था पिका 393-443 
॥॒ (0एथ्यांट्थ(07 07 (४0ए६ए०ा॥०7--7॥6 7.6ट्वांध 776) 
व्यवस्थापिका; व्यवस्थापिका के कार्य; व्यवस्थापिका के गठत-- 
एक सदनात्मक एवं द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका; द्वितीय सदन के 
गठन की विधियाँ; भिन्न-भिन्न विधियों के गरुण-दोष; व्यवस्था- 
पिका की शक्तियों में कमी; प्रत्यक्ष विधि निर्माण-जनमत्त संग्रह, 
आ्रारम्भन, मत संग्रह, प्रत्यावतंन; प्रत्यक्ष विधि निर्माण के गरुण- 
दोष; समीक्षा प्रश्न । 
#सैरकार का संगठन--कार्यपालिका 44-42॥ 
* (0ाएव्रांटश0॥ ० (00एशपरयल्यां--॥6 #ऋछटपाए) 
कार्यपालिका; कार्यपालिका के प्रकार; कार्यपालिका की शक्तियाँ 
एवं कार्य; कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि व्यवस्थापिका और 
कायप्रालिका के सम्बन्ध; समीक्षा प्रश्व । ह 
सरकार का संगठन--न्यायपालिका ह 422-429 
*(0897रंटब्वांणा 9 90एश्रां7ग07--॥6 उच्रतंलंध्राए) 
न्यायपालिको; न्यायपालिका के कारये; न्यायपालिका की स्वतन्त्रता; 
च्यायपालिका की आवश्यकता; समीक्षा प्रश्न । 
दलीय व्यवस्था 430-530 
(ट0: 99५8४0०॥7) 
भ्रथं, परिभाषा एवं प्रकृति; विशेषतायें; कार्य; गुश-दोष; विविध 
राजनी तिक व्यवस्था में दलों का रूप; राजनीतिक व्यवस्था में दलों 
की भूमिका एवं महत्त्व; दलों का वर्गीकरण - एक दलीय पद्धति; 
द्विदलीय पद्धति; बहुदलीय पद्धति; समीक्षा प्रश्न । 
“वबाब समूह 45-463 
: 68508 (0707.98) 
। परिचय; भ्रथे; प्रकृति एवं परिभाषा; हितबद्ध गुट, दबाव समूह 
एवं लॉबी में भेद; लक्षण या, विशेषतायें; दवाव समहों और 
राजनीतिक दलों में भेद; दवाव समह श्रौर राजनीतिक दल--एक 
दूसरे के पूरक; दवाव समूहों के प्रकार; दबाव समूहों की तकनीक; 
राजनीतिक व्यवस्था में दवाव समूहों की भूमिका या प्रभाव; दबाव 
समूहों के कार्य; गुण-दोष; समीक्षा प्रश्न । 


ल्‍ं 


3 


(शा) 


29. जनमत 4644-47 4 
(| ध (?ए०॥० 097०४) 
* शब्द उत्पत्ति; प्रकृति, अर्थ एवं परिभापा; लक्षण या विश्वेपतायें; 
जनमत को परिभाषित करने में कठिनाइयाँ, जनमत निर्माण एवं 
अभिव्यक्ति के सावन; जनमत निर्माण में बाघायें; स्वस्थ जनमत के 
लिए अनिवाय शर्ते ; भिन्न-भिन्न राजनी त्तिक व्यवस्थाओञ्रों में जनमत 
) का रूप; समीक्षा प्रश्न । 
(3 


. स्थानीय शासन 475-482 
५ 7 ([.0०व 00एथागण८ा) 


श्र्थ, प्रकृति एवं परिभाषा; महत्व एवं उपयोगिता; कार्य; सफलता 
हक, के लिए आवश्यक शर्तें; गुण-दोप; समीक्षा प्रश्न । 
34. - "मताधिकार - 483-488 
(57079206) 
परिचय; मताधिकार की प्रकृति या सिद्धान्त; क्या मताधिकार के 
लिए योग्यतायें आवश्यक हैं? वयस्क मताधिकार--ग्रुण-दोष; 
समीक्षा प्रश्न । 


32. प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 489-506 
"५ (7 ९०7288 0०7 7२69॥९5९॥७०॥) 


परिचय; अ्रथ एवं प्रकृति; क्षेत्रीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व-- 
कह एक सदस्यीय एवं वहुसदस्पीय निर्वाचन क्षेत्र--गुण-दोप; आनुपा- 
तिक प्रतिनिधित्व-ग्रुण-दोप; अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्ध- 
तियाँ, व्यावसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व; समीक्षा प्रश्त । 


] 


राजनीति शास्त्र की परिभाषा, 
प्रकृति एवं क्षेत्र 

(722०वरएणा, 'िश्वाप्रा'6 भातएे 5000९ 

.. 0 एगाप॑ंटबों इलंशाए०) : 





शब्दावली--राजनी ति, राजनीति शास्त्र एवं राजनीतिक वर्शन--समाज- 
शास्त्रों में राजनीति शास्त्र ही एक ऐसा शास्त्र है जिसकी कोई निश्चित एवं स्पष्ट 
शब्दावली नहीं है । उदाहरणतः जो विषय व्यक्ति, राज्य और सरकार से सम्बन्धित 
है उसे राजनीति, राजनीति शास्त्र एवं राननीतिक दर्शन के विविध नामों से पुकारा 
जाता है | ग्ररस्तू, जेलिनेक, ट्रीश्े, सिजविक, फ्रेडरिक पॉलक, ,पॉल जैने जैसे 
लेखकों ने इसके लिए “राजनीति” शब्द का प्रयोग किया है। लाई ब्राइस, सीले 
वर्गंस, विलोबी, गेटेल, जकारिया जैसे लेखकों ने इसके लिए 'राजनीति शास्त्र'ं शब्द 
का प्रयोग किया है । प्लेटो से लेकर मार्क्स तक जितने भी दाशेनिक हुए हैं उन्होंने 
सके लिए “राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग किया है । इन्होंने इसे सिद्धान्त माना 
है तथा इसकी विवेचना की है । 
राजनीति शास्त्र की शब्दावली अभ्रनिश्चित एवं अ्रस्पष्ट होने से इसके विषय 
को समभने में गलतफहमियाँ उत्पन्न हुई हैं । जेसाकि जेलिनेक ने कहा है कि “ऐसा 
कोई शास्त्र नहीं जिसे एक अच्छी शब्दावली की इतनी भ्रावश्यकता हो जितनी कि 
सकी राजनीति शास्त्र को श्रावश्यकता है ।” लोवेल का मत है कि “राजनीति 
शास्त्र के अ्रध्ययन में श्राधुनिक विज्ञान की प्रथम श्रावश्यकता की कमी है। इसकी 
शब्दावली ऐसी है जो शिक्षित व्यक्तियों की भी समभ में नहीं श्राती ।”” 
राजनीति' एवं “राजनीति शास्त्र'--“व्यक्ति, राज्य एवं सरकार” का 
अध्ययन करने वाले विषय के लिए भ्ररत्तू, जेलिनेक, ट्रीश्चे, सिजविक, फ्र डरिक, 
पोलक, पॉल जेने श्रादि लेखकों ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है| भ्ररस्तु की 
रचता का त्ाम “पॉलिटिवस” है। लास्की की प्रभुख रचना का नाम “राजनीति 
का व्याकरण” (७ (ाध्यणव्व ० 7०7705) है। शब्द उत्पत्ति की दष्टि से भी 
राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'राजनीति' शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द 
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'पोलिस' (?०॥5) से हुई है जिसका श्रर्थ है नगर राज्यः | इस तरह राजनीति 
शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह नगर, राज्य तथा उससे सम्बन्धित घटनाश्रों, 
क्रियाओ्रों, व्यवहारों एवं समस्याश्रों का अ्रध्ययन हैं। अरस्तू ने “राजनीति” शब्द का 
प्रयोग इन्हीं श्र्थों में किया है । आधुनिक ्रथों में “राजनीति” शब्द को इन व्यापक 
ञ्र्थों में प्रयोग नहीं किया जाता। इसका प्रयोग सीमित अर्थों में किया जाता है । 

आधुनिक समय में “राजनीति” शब्द का प्रयोग मुख्यतः निम्न अ्रर्थों में किया 
जाता है-- 

4. सरकार की देनिक समस्याश्रों से सम्बन्धित--राजनीति शब्द को वर्तमान 
राजनीति! (टए्ाआ ९०703) श्रर्थात्‌ सरकार की दैनिक समस्याओं के सन्दर्भ 
में प्रयोग किया जाता है इसे एक कला के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसाकि 
ब्लंशली ने- अपनी रचना “राज्य के सिद्धान्त” में कहा है कि 'राजनीति' घिनज्ञान की 
अ्रपेक्षा कला भ्रधिक है । इसका सम्बन्ध राज्य के व्यावहारिक कार्य संचालन से है, 
परन्तु राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध राज्य के आधार, उसकी सारभूत प्रकृति, उसके 
रूप एवं विकास से है ।” गानंर ने कहा है कि “राजनीति' शब्द का प्रयोग सरकारी 
कर्मचारियों की नियुक्ति श्रादि कार्यों के लिए या विस्तृत अर्थ में सा्वेजनिक विपयों 
के वास्तविक प्रशासन से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि 
“शास्त्र” शब्द का प्रयोग राज्य सम्बन्धी 'ज्ञान-भण्डार' के लिए किया जाता है ।” 

ह 2 राजनीति से राजनीतिजन्न का ज्ञान होता है, राजनीति शास्त्री का नहीं-- 
राजनीति शब्द से “राजनीतिज्ञ' (?०॥४०ंश्रा) का ज्ञान होता है, राजनीति शास्त्री 
(९००४ $भ०7४५) का नहीं । जो व्यक्ति वर्तमान राजनीति में हिस्सा लेता है 
ओर राजनीतिक विषयों एवं आन्‍्दोलनों में सक्तिय भाग लेता है, उसे राजनीतिज्ञ 
कहते हैं । राजनीतिज्ञ किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है या निर्दलीय 
हो सकता है | राजनीतिज्ञ का ध्यान सामाजिक कानून, श्रमिक कानून, श्रायात- 
निर्यात के प्रश्न, हड़तालें, श्रल्पसंख्यकों की समस्‍यायें, करारोपण, भूमि सम्बन्धी 
समस्‍यायें तथा अन्य समस्याओ्रों की ओर जाता है और वह इनमें सक्रिय भाग लेता 
है । एक राजनीतिज्ञ के लिए राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तों को जानना श्रावश्यक 
नहीं । दूसरी ओर, राजनीति शास्त्री एक विशेषज्ञ होता है जो राजनीतिक सिद्धान्तों 
एवं सरकारी संगठन के सिद्धान्त से सम्बन्धित होता है, उसे इनका ज्ञान होता है ! 
वह इनका निर्माण करता है । उदाहरणतः महात्मा गांधी, कामराज आदि नेता 
राजनीतिज्ञ थे जबकि हॉव्स, लॉक, रूसो, हीगल आदि लेखक राजनीति शास्त्री थे । 

3. सीमित श्रर्थों में प्रयोग---/राजनीति' शब्द को सीमित अश्रर्थों में प्रयोग 
किया जाता है । इसका प्रयोग एक व्यक्ति, एक समूह या एक राजनीतिक संस्था के 
लिए किया जाता है, जैसे गृह राजनीति', 'समृह राजनीति! । इसका प्रयोग ग्राम, 
नगर, प्रास्त, राज्य या विश्व के लिए किया जाता है, जैसे ग्रामीण राजनीति', नगर- 
पालिका की राजनीति', छात्र राजनीति, भारतीय राजनीति, रूसी राजनीति', 


राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रक्षति एवं क्षेत्र 3 


आ्रादि । इन शब्दों में सीमित राजनीति, श्र्थात्‌ ग्रामीण, नगरपालिका, छात्र, भारत 
या रूसी राज्य की राजनीति का ज्ञान होता है । विश्व राजनीति' शब्द भी सीमित 
श्रथों को प्रकट करता है, क्योंकि अन्तिम श्रर्थ में यह शब्द भी राष्ट्रों की राजनीति 
को प्रकट करता है । 

4, नैतिक मुल्यों के हास की श्रभिव्यक्ति--/राजनीति' शब्द से कुछ ऐसे 
ग्र्थों की फभलक मिलती है जो उसके नैतिक मूल्यों का हास करते हैं। इससे छल, 
कपट, धूर्तता, चालबाजी, स्वार्थ, कूठ आदि अ्र्थों की भलक मिलती हैं। किसी 
लेखक ने ठीक कहा है कि राजनीति “श्रशान्ति (परेशानी) का श्राह्वात करने, उन्हें 
खोज निकालने, उनका गलत विवेचन करने एवं उतका गलत प्रयोग करने की कला 
है।” किसी श्रच्य लेखक ने इसे “बदमाशों का श्रन्तिम सहारा” कहा है । 

“राजनीति” शब्द के उपयुक्त अ्र्थों से स्पष्ट है कि यह एक सीमित, संकुचित, 
संकीर्ण एवं अनेतिक शब्द है । श्रच्छी से अच्छी स्थिति में इससे राज्य के व्यावहारिक 
पहलू का ज्ञान होता है, इसके सैद्धान्तिक पहलू का नहीं । राजनीति शास्त्र एंक 
व्यापक शब्द है| इससे पूर्ण का ज्ञान होता है । इससे राज्य के सैद्धान्तिक एवं व्याव- 
हारिक दोनों पहलुओं का ज्ञान होता है। राजनीति शास्त्र “राज्य का विज्ञान 
है । यह राज्य सम्बन्धी ज्ञान भण्डार है । यह राज्य के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य 
का ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक एवं दार्शनिक अध्ययन करता है। यह इस बात का 
श्रध्ययन करता है कि राज्य कंसा था, राज्य कसा है, राज्य कसा होना चाहिये 
श्र्थात्‌ यह राज्य के आदर्श स्वरूप की व्याख्या करता है। इसमें राज्य के व्याव- 
हारिक पहलू श्रर्थात्‌ संविधान, सरकार के संगठन एवं उसकी कार्य प्रणाली श्रर्थात्‌ 
प्रशासन, विधि निर्माण एवं न्याय-व्यवस्था तथा उसके व्यक्ति समूहों एवं अन्य 
सरकारों के साथ सम्बन्धों जैसे नागरिक अधिकारों, कूटनीति, युद्ध, शान्ति एवं 
श्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों आदि की व्याख्या की जाती है। - 

फ्रंडरिक पोलक ने “राजनीति! शब्द को दो अर्थों में प्रकट किया है :-- 
() सैद्धान्तिक राजनीति और (7) व्यावहारिक राजनीति । । 

() सैद्धान्तिक राजनीति को पोलक ने पुनः चार भागों में बाँटा है (७) राज्य 
के सिद्धान्त : इसमें राजनीतिक संगठन के ऐतिहासिक उद्भव एवं ताकिक पक्षों के 
साथ-साथ संविधानों के वर्गीकरण एवं सम्प्रभुता को शामिल- किया गया है। 
(9) सरकार के सिद्धान्त : इसमें संस्थाओं के प्रकार, शासन-व्यवस्था एवं कानून को 
शामिल किया गया है। (०) विधि निर्माण : इसमें विधि के उद्देश्य, सामान्य स्वरूप 
आदि को शामिल किया गया है। (०) राज्य के श्रमृतं सिद्धान्त : इसमें राज्य के 
अन्य राज्यों एवं व्यक्ति तथा व्यक्ति समूहों के सम्बन्धों श्रादि को शामिल किया 
गया है । ह 

(४) व्यावहारिक राजनीति को पोलक ने चार भागों में बाँदा है (9) राज्य 
अर्थात्‌ जिसमें सरकार के वर्तमान स्वरूप की व्याख्या हो। (0७) सरकार अर्थात्‌ 
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जिसमें विधि एवं उसका प्रयोग, प्रशासनिक प्रक्रिया जँसे प्रतिरक्षा व्यवस्था, व्यापार, 
वजट आदि क्रियायें शामिल हों । (०) विधि निर्माण, न्याय व्यवस्था एवं न्यायालय 
(0) राज्य का व्यावहारिक एवं सूर्ते सदरूप जैसे शान्ति, युद्ध तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्बन्ध । 

फ्रंडरिक पोलक ने राजनीति शब्द को संद्धान्तिक एवं व्यावहारिक राजनीति 
में बाँठ कर इसे व्यापक अ्र्थों में प्रकट करने का प्रयास किया है परन्तु श्राधुनिक 
समय में “राजनीति” शब्द को सीमित श्रर्थों ही प्रयुक्त किया जाता है । अतः व्यक्ति, 
राज्य और सरकार का अध्ययन करने वाले विपय के लिए यह शब्द उपयुक्त नहीं 
है । इसके लिए राजनीति शास्त्र शब्द ही उपयुक्त है । 


राजनी तिक दर्शन एवं राजनीति शास्त्र-- व्यक्ति राज्य और सरकार' का 
अध्ययन करने वाले विपय के लिए कुछ लेखकों ने राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग 
किया है। प्लेटो से लेकर मावर्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं, जैसे 
हॉब्स, लॉक, झरूसो, हीगल, काण्ट, वेन्थम, जे. एस. मिल आदि, सबने राजनीतिक 
दर्शन शब्द का प्रयोग किया है। इनका मत है कि किसी विपय का अ्रध्ययन 
सैद्धान्तिक होना चाहिये वास्तविक या व्यावहारिक नहीं । इनके श्रतुसार अ्रध्ययन में 
सिद्धान्त, गहन चिन्तन, तात्विक विश्लेपण, श्रादर्शवादी इष्टिकोश भ्रादि महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व हैं। राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध, जेसाकि गानंर ने कहा है, 'राजनीति शास्त्र 
की सामग्री के मूल सिद्धान्तों एवं उनकी श्राधारभुत विशिष्ठताश्रों के सैद्धान्तिक 
विचार से है । यह राजनीतिक विकास तथा राजनीतिक सत्ता के श्राघारों का 
शोघ करता है । यह राज्य की प्रमुख विशिष्टताश्रों का विश्लेषण एवं वर्गीकरण करके 
उनके सम्बन्ध में निश्चित निर्णय पर पहुँचता है और इस प्रकार सच्चे राजनीति 
शास्त्र की श्रोर श्रग्मसर करता है। राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध सामान्य एवं 
व्यापक बातों से है, विशिष्ठ चस्तुओ्नों से नहीं, यह राज्य के श्राधारभृत गुणों पर 
जोर देता है, श्रनावश्यक विशिष्टताश्रों पर नहीं ।” 

गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दर्शन को राजनीति शास्त्र का श्राधार माना है। 
उन्होंने कहा है कि “एक दृष्टि में राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का पूर्वगामी 
है, वयोंकि राजनीतिक दर्शन की बुनियादी मान्यतायें राजनीति शास्त्र का आधार 
होती हैं । साथ ही साथ राजनीतिक दर्शन को भी उस सामग्री का अधिकाधिक 
प्रयोग करना पड़ता है जो राजनीति शास्त्र से उपलब्ध होती है ।” 

राजनीतिक दर्शन शब्द का प्रयोग करने वाले लेखकों का मत है कि राज- 
नीतिक दर्शन किसी एक राजनीतिक संस्था का अध्ययन नहीं करता वल्कि एक 
काल्पनिक राज्य का अध्ययन करता है जिसमें सभी यथार्थ या वास्तविक राज्यों 
का प्रतिनिधित्व हो जाता है । उदाहरणतः प्लेटो ने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य 
की कल्पना करके वास्तविक राज्यों को उसकी कसौटी पर कसने का प्रयास किया था | 
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राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र को श्रनिवार्य विषय-वस्तु प्रदान करता है। 
इस पर भी यह शब्द एक सीमित शब्द है | यह व्यापक शब्द नहीं । यह राज्य तथा 
राजनीति के सैद्धान्तिक पहलू से सम्बन्धित है, इनके व्यावहारिक पहलू से नहीं । 
जैसाकि हेलोवेल ने कहा है कि “राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध राजनीतिक संस्थाश्रों 
से उतना नहीं है जितना कि उन विचारों एवं आा्काक्षाओं से है जो उन संस्थाश्रों में 
पाये जाते हैं ।” राजनीतिक दर्शन में जिन सिद्धान्तों का निर्माण किया जाता है वे 
प्रायः काल्पनिक होते हैं | उदाहरणतः प्लेटो के श्रादर्श राज्य और “दाशेनिक राजा” 
का सिद्धान्त इस पृथ्वी पर त्रिद्यमान नहीं। रूसो की “सामान्य इच्छा” भी एक 
कल्पना है, यह व्यावहारिक नहीं । 

“व्यक्ति, राज्य और सरकार” का अध्ययन करने वाले विषय के लिए 
“राजनीति” शब्द उपयुक्त नहीं । इसके लिए “राजनीतिक दर्शन” शब्द भी उपयुक्त 
नहीं है । इसके लिए केवल राजनीति शास्त्र शब्द ही उपयुक्त है जो सेद्धान्तिक भी है 
और व्यावहारिक भी, व्यापक भी है श्रौर उचित भी। डॉ. सत्यनारायर दुवे ने 
लिखा है कि “इसमें सन्देह नहीं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक दर्शन है और इसमें 
वेज्ञानिकता कम है''''हमें एक ऐसे शब्द की आवश्यकता है जो इस विद्या की दाश- 
निकता और वैज्ञानिकता दोनों का ज्ञान करा सके और साथ में इसके व्यावहारिक 
पक्ष को भी प्रकट कर सके । “राजनीति शास्त्र” शब्द इत सब आवश्यकताश्रों की 
पूर्ति करता है । यूरोपीय भाषाओं में “शास्त्र” शब्द की व्यापकता रखने वाला शायद 
कोई शब्द नहीं ।” 

राजनीति शास्त्र का परम्परागते दष्टिकोश 
परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र 

परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र की परिभाषा, प्रकृति 
एवं क्षेत्र निम्न प्रकार से है-- हे 
4. परिभाषा (0४/॥7007) 

'राजनीति' शब्द की उत्पत्ति, जो अंग्रेजी शब्द 'पॉलिटिक्स' का पर्यायवाची 
है, ग्रीक शब्द पोलिस (?०॥5) से हुई है ज़िसका अर्थ है 'नगर राज्य” । इस तरह 
राजनीति शब्द से जिस अर्थ का ज्ञान होता है वह नगर राज्य तथा उससे सम्बन्धित 
जीवन, घटनाओं, क्रियाश्रों, व्यवहारों एवं समस्यात्रों का भ्रध्ययन है। जिस तरह - 
कालान्तर में नगर राज्यों का विकास विशाल राज्यों तथा साम्राज्यों में हुआ, उसी 
प्रकार राजनीतिक विषय के अध्ययन में भी विकास 'हुआ । आधुनिक समय में इस 
विषय का सम्बन्ध राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यक्ति तथा संमाज के विविध सस्बन्धों 
के व्यवस्थित एवं ऋमबद्ध अध्ययन से है । 


परम्परागत दृष्ठिकोरंग में राजनीति शास्त्र को अ्रग्न तीन श्रर्थों में परिभाषित 
किया जाता है-- - ४ है 


6 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तं 


(9) राज्य के अ्रध्ययन के रूप में--ब्लंशली, लार्ड एक्टन, गानेर, गेटेल, 
गेरिस, कौठिल्य, जकारिया आदि लेखकों ने राजनीति शास्त्र को इसी अर्थ में 
परिभाषित किया है। इनकी परिभापायें निम्न हैं-- 

3, ब्लंशली के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जिसका सम्बन्ध 
राज्य से है, जो राज्य की आधारभूत स्थितियों, उसकी प्रकृति तथा विविध स्वरूपो 
एवं विकास को समभने का प्रयत्न करता है ।7 

2. गरिस के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र राज्य को एक शक्ति संस्था के 
रूप में मानता है जो राज्य के समस्त सम्वन्धों, उसकी उत्पत्ति, उसके स्थान, उसके 
उद्देश्य, उसके नतिक महत्त्व, उसकी आरथिक समस्याझ्रों, उसके जीवन की अवस्थाश्रों, 
उसके वित्तीय पहलू, उसके उद्देश्य आदि का विवेचन करता है।”' 

3, गानर के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र का आरम्भ और अन्त राज्य के 
साथ होता है ।” 

4. कौटिल्य के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र वह शास्त्र है जो एक सुव्यवस्थित 
समाज या राज्य सम्बन्धी विविध विपयों का अध्ययन करता है ।” 

5. गेढेल के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र राज्य का विज्ञान है ।”£ 

(0) सरकार के श्रध्ययन के रूप सें--पॉल जेने, सीले श्रौर लीकॉक ने राज- 
नीति शास्त्र को इसी अर्थ में परिभाषित किया है । इनकी परिभापायें निम्न हैं-- 

4. पॉल जेने के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र सामाजिक शास्त्र का वह भाग 
है जिसमें राज्य के शाधार तथा शासन के सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है ।” 

2. लीकॉक के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र सरकार से सम्बद्ध अ्रध्ययन है ।” 

3. सीले के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र शासन के तत्त्वों का उसी प्रकार 
फ्ता लगाता है जिस प्रकार अर्थशास्त्र धन का, जीब विज्ञान जीवन का, वीजगणित 
अंकों का तथा ज्यामिति स्थान एवं दूरी का ।5 

4, गिलक्राइस्ट के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र राज्य तथा सरकार का 
श्रध्ययन है । 

(०) राज्य, सरकार श्लौर व्यक्ति के श्रध्ययन के रूप सें--व्यक्ति राजनीति 
शास्त्र का ऐसा महत्त्वपूर्ण विषय है कि उसके अध्ययन के विना राजनीति शास्त्र 
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का कोई भी अ्रध्ययन अपूर्णा है । राजनीतिक संस्थायें शून्य में कार्य नहीं करतीं । ये 
व्यक्तिगत सम्बन्धों के सन्दर्भ में कार्य करती हैं । यदि राजनीतिक संस्थायें व्यक्ति के 
जीवन, विचारों एवं लक्ष्यों को प्रभावित करती हैं तो व्यक्ति की भावनायें, प्रेरणायें 
था समाज के रीति-रिवाज एवं परम्परायें भी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित 
करती हैं | अ्रतः राजनीति शास्त्र की परिभाषाश्ों में व्यक्ति का उतना ही महत्त्व है 
जितना कि संस्थाश्रों का । लास्की, हरस्नन हैलर आदि लेखकों की परिभाषाओं में 
इसी पहलू पर बल दिया गया है । इनकी परिभाषायें निम्त हैं-- | 


, लास्की के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र के भ्रध्ययन का सम्बन्ध संगठित 
राज्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों के जीवन से है | | 

2. हरसन हैलर के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र के सर्वांगीण स्वरूप का 
. निर्धारण व्यक्ति सम्बन्धी मूलभूत पूर्व मान्यताश्रों द्वारा होता है |” 
फ, प्रकृति एवं क्षेत्र (९४४ए७ आएं 5007०) 


जिस प्रकार राजनीति शास्त्र की शब्दावली एवं परिभाषा के बारे में लेखकों 
में एकमत नहीं पाया जाता उसी प्रकार राजनीति शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के. 
बारे में भी उनमें एकमत नहीं पाया जाता । ग्रीक लेखकों के लिए संम्पूर्णं नागरिक 
जीवन ही राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है | परम्परागत दृष्टिकोश का समर्थन 
करने वाले ब्लंशली, गेरिस, गार्नर, एक्टन आदि लेखक इसके क्षेत्र में केवल राज्य 
का अध्ययन शामिल करते हैं; लीकॉक, सीले श्रादि लेखक इसमें केवल सरकार के 
ग्रध्ययत को शामिल करते हैं; पॉल, जेने, गिलक्राइस्ट आ्रादि लेखकों ने इसमें राज्य 
श्रौर सरकार दोनों के ग्रध्ययत्त को शामिल किया है। लास्की, हरमन हैलर आदि 
लेखकों ने इसके क्षेत्र में राज्य, सरकार और मानव के अध्ययन को शामिल किया है । 
सन्‌ 948 में यूनेस्को (प१७$९८८) के तत्त्वावधान में हुए राजनीतिशास्त्रियों के 
सम्मेलन ने राजनीति शास्त्र के विषय को निम्तांकित चार क्षेत्रों तक सीमित 
किया है-- 

($ ) राजनीतिक सिद्धान्त अर्थात्‌ राजनीतिक सिद्धान्त का इतिहास एवं 
राजनीतिक विचार का अध्ययन । 

(४ ) राजनीतिक संस्थायें अर्थात्‌ संविधान, राष्ट्रीय सरकार, क्षेत्रीय और 
स्थानीय सरकार, लोक प्रशासत, सरंकार के श्राथिक और सामाजिक 
कार्य एवं तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाश्रों का अध्ययन । 

(7) राजनीतिक दल श्रर्थात्‌ राजनीतिक दलों, समहों और समुदायों 
सरकार और प्रशासन में नागरिकों की साकेदारी और जनमत का 
अध्ययन । 

(५) भन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध अर्थात्‌ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, अ्न्तर्राष्टीय 
संगठन एवं प्रशासत और अन्तर्राष्ट्रीय कानन॑ का अध्ययन | 
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राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को मुख्यतः निम्न प्रकार से प्रकट किया जा 
सकता है-- 

4. सातव का अ्रध्ययन--राजनी ति शास्त्र के विपय में व्यक्ति की स्थिति 
केन्द्रीय है । यदि राजनीति शास्त्र में व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाय तो उसका 
श्रध्ययन नीरस हो जायेगा । सभी राजनीतिक संस्थायें व्यक्ति द्वारा संचालित होती 
हैं । इनका अस्तित्व व्यक्ति की सुरक्षा, विकास एवं दृद्धि के लिए विद्यमान है । यदि 
ये व्यक्ति और समाज के हितों की पूर्ति नहीं करतीं तो ये अर्थशून्‍्य हो जायेंगी और 
इनकी उपयोगिता नष्ट हो जायेगी । इनका औचित्य इसी में है कि ये व्यक्ति एवं 
समाज के मूल्यों को प्राप्त करें भौर उन्हें सुखी बनायें । 

2. राज्य का श्रध्ययन--राज्य राजनीति शास्त्र का मुख्य विपय है । राज्य 
का पूर्ण अध्ययन राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आता है । यह राज्य के भ्रतीत, वर्तमान 
ओर भविष्य का अव्ययन करता है । यह इस वात का अध्ययन करता है कि राज्य 
कसा रहा है, कँसा है और इसे कंसे होना चाहिए। राज्य के अतीत के अध्ययन 
द्वारा राजनीतिक संस्थाओं के प्रारम्भिक स्वरूपों तथा उनके विकास के भिन्न-भिन्न 
चरणों को समझा जा सकता है । राज्य के वर्तमाव के अध्ययन द्वारा उन प्रक्रियाओं 
को समभकने में सहायता मिलती है जो व्यक्ति और समाज के मूल्यों, जैसाकि शान्ति- 
व्यवस्था, सुरक्षा, सुख आदि के मार्ग में वाधायें डालती हैं । इनके ज्ञान से वर्तमान 
चुनौतियों को समझा जा सकता है तथा समस्याझ्रों का हल निकाला जा सकता है । 
राज्य के भविष्य के अध्ययन से तात्पर्य यह है कि भूत और वततंमान के अनुभव के 
आधार पर भविष्य की राजनीतिक संस्थाओ्रों के स्वरूप एवं संगठन को इस प्रकार 
निर्धारित किया जाये कि वे व्यक्ति और समाज के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें । 

3. सरकार का श्रध्ययन---राज्य एक श्रमूर्त संस्था है । इसका मूर्त रूप सरकार 
है । राज्य सरकार के माध्यम से कार्ये करता है | सरकार राज्य की इच्छा को प्रकट 
करती है, इसे कार्यान्वित करती है तथा इसकी सिद्धि के लिए प्रयास करती है । 
अतः राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में सरकार का अध्ययन श्रनिवार्य है । 

राजनीति शास्त्र सरकार के ऐतिहासिक विकास, इसके भिन्न स्वरूपों 
(प्रकारों), इसके भिन्न-भिन्न श्रंगों (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) तथा 
इनके पारस्परिक सम्बन्धों, प्रशासन (नौकरशाही), राजनीतिक प्रक्रियाप्रों जैसे 
निर्वाचन, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दल, दवाव समुहों, जनमत श्रादि का श्रध्ययन 
करता है । 

4. राजनेंतिक दर्शन का श्रध्ययनत्त---राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र का 
विपय है। यह इसका आधार है । गिलक्राइस्ट ने राजनीतिक दर्शन को राजनीति 
शास्त्र का पूर्वंगामी माना है। राजनीतिक दर्शन में उन राजनीतिक सिद्धान्तों-- 
अाज्य के स्वरूप एवं उद्देश्य, राज्य-व्यक्ति एवं सरकार-व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों 
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ग्रादि--क्री विवेचना की जाती है जिन पर राजनीति शास्त्र आधारित है। प्लेटो से 
लेकर मार्क्स तक जितने भी राजनीतिक दार्शनिक हुए हैं उन्होंने राजनीतिक सिद्धान्तों 
को निर्धारित करने का प्रयास किया है। अश्रतः राजनीति शास्त्र के लिये राजनीतिक 
दर्शन का अध्ययन अनिवारय है । 

5, श्रन्तर्राष्ट्रीय सस्बन्धों का अध्ययन--राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य 
का अ्रध्ययन नहीं करता । राज्य अकेले या शून्यता में कार्य नहीं करता । उसे दूसरे 
राज्यों के सन्दर्भ में कार्य करना पड़ता है। उसे दूसरे राज्यों के साथ अनेक प्रकार के 
समभौते एवं सन्धियाँ करनी पड़ती हैं । राज्यों के इत पारस्परिक सम्बन्धों को श्रन्‍्त- 
राष्ट्रीय सम्बन्धों की संज्ञा दी जाती है । कोई राज्य अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण की 
उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि इसका प्रभाव राज्य की अआ्रान्तरिक एवं बाह्य नीतियों 
तथा नागरिकों के सामान्य जीवन पर पड़ता है। अ्रतः राजनीति शास्त्र को 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करना पड़ता है । 

6. राजनय--राजनीति शास्त्र राजनय का श्रध्ययत करता है। इसका मूल 
कारण यह है कि राज्यों के पारस्परिक सम्बन्ध मूलतः राज्यों की विदेश नीति और 
राजनय की कुशलता पर निर्भर करते हैं । | 

7. श्रन्तर्राण्ट्रीय विधि--अन्तर्राष्ट्रीय विधि राजनीति शास्त्र का विषय है । 
प्रत्येक राज्य सार्वभौम होता है और उसकी सीमायें निर्धारित होती हैं । फिर भी 
युद्ध और शात्ति के प्रश्न, युद्धवन्दियों का प्रश्न, समुद्री तट, खुला समुद्र, प्रत्यर्परा 
(४४४००॥007), जैसे अनेक विषय हैं, जिन्हें राज्य स्वयं निश्चित नहीं करता । इन 
विषयों को अन्य राज्यों के सन्दर्भ में ही निश्चित किया जाता है। इन्हें जो विधि 
निर्धारित करती है उसे अन्तर्राष्ट्रीय विधि कहते हैं । ह 

संक्षेप में राजनीति शास्त्र का विषय विस्तृत एवं व्यापक है। इसके क्षेत्र में 
राज्य एवं सरकार के भ्रतीत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन किया जाता है, 
इसमें राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधाराञ्रों, राजनीतिक प्रक्रियाओ्रों, राज्य 
और व्यक्ति के सम्ब्न्धों, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, राजनय आदि का 
भी अध्ययन किया जाता है। मानव एक गतिशील एवं परिवतंनशील प्राणी है । भ्रतः 
राजनीति शास्त्र को समयानुकूल वनने के लिए परिवतंनों, चुनौतियों एवं समस्याओं 
का अ्रध्ययत्त भी करता पड़ता है। आधुनिक समय में राज्ए के स्वरूप में एक महान्‌ 
क़ान्ति आई है । आज राज्य का स्वरूप “पुलिस राज्य” तक सीमित नहीं, भ्राज 
उसका स्वरूप “लोक कल्याणकारी” होने से वह “भूले से कन्न तक” व्यक्ति का साथ 
देता है। पहले राजनीतिक संस्थाओ्रों के भ्रध्ययन पर वल दिया जाता था, आज राज- 
नीतिक संस्थाओं के अध्ययत के साथ राजनीतिक व्यवहार के अ्रध्ययन पर भी बल 
दिया जाता है । व्यवहारवादी उपाग्रम ने राजनीति शास्त्र में एक क्रान्ति ला दी है। 
इसने राजनीति शास्त्र के यये क्षेत्र खोल दिये हैं तथा उसे नई पद्धतियाँ एवं नई 
शैलियाँ प्रदात की हैं । ह 
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राजनीति शास्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण : 
परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र 

(#) शआ्लाघुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति अथवा परम्परागत एवं आधुनिक 
दृष्टिकोणों में भिन्नतायें--राजनीति शास्त्र का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र 
में व्यवहारवादी क्रान्ति से शुरू हुआ हैं। डेविड ईस्टन, राबदं ए. डाहुल, डेविड 
वो ट््‌ मेन, जी. ई. जी. केटलिन, लासबेल आदि लेखक इसके मूल समर्थक हैं । 

ग्राधुनिक दृष्टिकोश परम्परागत दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से भिन्न है-- 

, राजनीतिक संस्थाओं एवं मानव-व्यवहार के भ्रध्ययन में भेद---जहां 
परम्परागत इप्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं अर्थात्‌ राज्य और सरकार के अध्ययन 
पर वल देता है वहाँ श्राघुनिक दृष्टिकोश मानव के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता 
है। श्राधुनिक दृष्टिकोण शक्ति या शक्ति और प्रभाव का श्रध्ययन हैं। ब्लाधुनिक 
दृष्टिकोण साधनों एवं राजनंतिक प्रक्रियाश्रों पर बल देता है । यह मानव भावनाश्रों, 
प्रेरणाश्रों, श्राकांक्षाओं, इच्छाओं श्रादि का अध्ययन करता है । श्राधुनिक दृष्टिकोण 
का मत है कि राजनीतिक संस्थायें व्यक्तियों द्वारा संचालित होती हैं । ग्रतः ये व्यक्ति 
के व्यवहारों से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकतीं । अतः व्यक्ति के व्यवहार का 
गध्ययन करना आवश्यक है । 

2. एक और अनेक विघयों के श्रध्ययन का भेद--परम्परागत हृष्टिकोण 
राजनीति शास्त्र का श्रध्ययत्त दूसरे विषयों से ॥लग होकर करता है। यह अ्रपने 
आपको राजनीतिक क्रियाश्रों श्रीर प्रक्रियाओं के अध्ययन तक सीमित रखना चाहता 
है | श्राधुनिक दृष्टिकोण श्रध्ययन की पूुर्साता पर बल देता हैं। आधुनिक दृष्टिकोण 
राजनीतिक घटनाओं, क्रियाश्रों या व्यवहारों का अ्रध्ययन अकेले में नहीं करता वल्कि 
दूसरे समाज शास्त्रों विशेषकर मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र 
आदि के सन्दर्भ में करना चाहता है । 

3, झ्रादर्श एवं यथार्थ पहलुओं के अध्ययन का भेद--परम्परागत दृष्टिकोण 
में राजनीति शास्त्र के आदर्शात्मक पहलू पर अधिक बल दिया जाता है। यह इस 
बात पर बल देता है कि “क्या हो” या “कसा होना चाहिये” ? यह राजनीतिक 
संस्थाओ्रों को नीतिशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के निकट ले आता है। दूसरी ओर, झाधु- 
मिक दृष्टिकोश राजनीति शास्त्र के यथार्थ पहुलू पर वल देता है । यह इस वात पर 
बल देता है कि “क्या है” ? “कसा होना चाहिये” से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 
यह राजनीति शास्त्र को विज्ञान के निकट लाने का प्रयास करता है । 

4, मूल्य एवं मुल्य निरपेक्षता का भेद--परम्परागत इप्टिकोण मूल्यों से 
युक्त है । यह व्यक्तिनिष्ठ (500[००४९९८) दृष्टिकोणों से प्रभावित है। दूसरी झोर, 
आधुनिक इष्टिकोण मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है। यह अध्ययन के वस्तुंनिष्ठ 
(00]००४०) पहलू पर वल्ल देता है । 
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5. ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग का भेद--परम्परागत इष्टि- 
कोण राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक, दार्शनिक आ्रादि पद्धतियों का 
प्रयोग करता है। आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक बननि 
के लिए मनोवैज्ञानिक तथा पर्यवेक्षक, परीक्षण ग्रादि पद्धतियों का प्रयोग करता है । 
अध्ययन एवं शोध को अधिक वैज्ञानिक बनाने के लिए यह सांख्यिकी, समुना, सर्वे- 
क्षण, गणितीय नमूतों, रूपों (आंग्राणा॥४0॥5) जेसी कृत्रिम तकनीकों का प्रयोग 
करता है । 

6, प्रामाणिकता एवं निश्चितता का भेद--परम्परागत इृष्टिकोश अनुमान, 
कल्पना एवं सम्भावना पर आ्राधारित है। इसके निष्कर्षों और पूर्व घोषणाशों में 
प्रामारिकता और निश्चितता का अभाव है। दूसरी ओर, आ्राधुनिक इष्टिकोर तथ्यों 
एवं वैज्ञानिक ृष्टिकोश पर आधारित है। यह निष्कर्षों की प्रामारिशकता और पूर्व 
घोषणाओं की निश्चितता की खोज में है। यह सामान्य सिद्धान्त की खोज में है । 

4. तथ्यों की प्रामारिषकता का भेद--परम्परागत दृष्टिकोश में तथ्यों को 
एकत्र तो किया जाता है, परन्तु उन्हें प्रमाणित नहीं किया जाता जबकि आधुनिक 
दृष्टिकोण में तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उनकी सत्यता, क्रमबद्धता और 
प्रामाशिकता पर बल दिया जाता है । 

8. झ्रोपचारिक एवं श्रतोपचारिक श्रध्ययन में भेद--परम्परागत रृष्टिकोश 
संस्थाओं के औपचारिक अ्ध्ययच तक सीमित है । इसका अध्ययन प्रायः निर्जीव रहा 
है । आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के अध्ययन के साथ उन प्रक्रियाओं के अध्ययन 
पर बल देता है जो उन्हें प्रभावित करती हैं। “परिवर्तन” के अ्रध्ययन पर वल देने 
के कारण यह विकासशीलता का द्योतक वन गया है । 

आधुनिक दृष्टिकोण परम्परागत दृष्टिकोश का प्रतिद्वन्द्दी महीं, पुरक है--- 
भिन्नताओं के वावजूद आधुनिक दृष्टिकोण परम्परागत रृष्टिकोश का प्रतिद्वन्द्दी या 
विरोधी नहीं है। व्यवहारवादी आन्दोलन को, जो श्राधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक 
है। 'ऋान्ति, “प्रतिरोध श्रान्दोलच” (8 एछा068 प्रा०0एथणाथा), “सनोदशा” 
(|(000) प्रादि को संज्ञा दी गई है, परन्तु यह परम्परागत दृष्टिकोश का स्थान 
नहीं लेता । यह उसका सुधार करता है, यह उसे नवीन दिशायें प्रदान करता है। 
यह उसे विश्लेषण को नवीन इकाइयाँ, नवीन श्रध्ययन सामग्री, तवीन शैलियाँ एवं 
तीन पद्धतियाँ श्रौर तवीन तथ्य प्रदान करता है। यह उसके अध्ययन को अधिक 
वेज्ञानिक बनाने का प्रयास करता है। इसने परम्परागत इष्टिकोश को ककझोर दिया 
है, उसकी निर्जीवता एवं अकर्मण्यता को समाप्त कर दिया है, उसे गहरी निद्रा से 
जगाकर उसके विकास के लिए नये क्षेत्र प्रदान कि 
इष्टिकोश परम्परागत इष्टिकोर का पूरक है। 

रे (8) आधुतिक परिभाषायें---राजनीति शास्त्र की परम्परागत परिभापाशों 
ओर झाधुनिक परिभाषाओं में मूल अन्तर यह है कि जहां परम्परागत परिभाषायें 


ये हैं। इस तरह श्राधुनिक 
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“राज्य, सरकार आदि संस्थाग्रों के अध्ययन पर आधारित हैं वहां आधुनिक परि- 
भाषायें समग्रता (पुर्णता) पर श्राघारित हैं। ये साधनों, प्रक्रियाश्रों श्रीर व्यक्ति के 
व्यवहार से सम्बन्धित हैं | इनमें “शक्ति” या “शक्ति और प्रभाव” या “अ्रभुत्व श्रौर 
नियन्त्रण” की केन्द्रीय स्थिति हैँ । प्रमुख आधुनिक परिभापायें मिम्त हैं--- 

4, केटलिन के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञाम है ।” एक 
अन्य स्थान पर केटलित ने राजनीति शास्त्र की यह परिभाषा दी है--“राजनीति 
शास्त्र समाज में नियन्त्रण के कार्य से, नियन्त्रण के फलस्वरूप प्रक्रिया तथा उन 
संरचनाओं से सम्बद्ध है जो भावनाओं के नियन्त्रित सम्बन्धों के कारण प्रस्तुत हों ।” 

2, कंप्लान के शब्दों में, “एक अनुभवजन्य अध्ययन के रूप में राजनीति 
शास्त्र शक्ति के निर्माण तथा साभेदारी का विपय है| 

3, लासवैल के शब्दों में, “राजनीति शास्त्र एक प्रश्न है-- कौन, कया, 
कब और कंसे” ? इसमें लासवेल ने राजनीति शास्त्र को एक अ्नुभव-जन्य ज्ञान माना 
है जिसमें शक्ति के संग्रह और शक्ति की साझेदारी का अध्ययन किया जाता है ।”” 

4. राबर्द डाहल के शब्दों में, राजनीति शास्त्र “शक्ति, शासन और अ्धि- 
कार है | 

5. पिनॉक और स्मिथ के शब्दों में, “राजनीति किसी भी समाज में उन 
सभी शक्तियों, संस्थाञ्रों एवं संगठनात्मक ढाँचों से सम्बन्धित होती है जिन्हें उस 
समाज में व्यवस्था की स्थापना एवं पोपण हेतु तथा उनके मतभेदों को दूर करने हेतु 
कुल मिलाकर सबसे अधिक श्रन्तिम शक्ति माना जाता है।? इस परिभाषा में 
परम्परागत और आधुनिक इष्टिकोणों को मिलाने का प्रयास किया गया है। 

(८) श्राघुनिक दृष्टिकोण के श्रनुसार राजनीति शास्त्र का क्षेत्र--आधुनिक 
दृष्टिकोण ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र को निम्न प्रकार से विस्तृत एवं व्यापक 
बनाया है-- 

]. यह संस्थाओत्रों के औवचारिक अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक क्रिया- 
कलापों का श्रध्ययन करता है। यह व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार पर बल देता है। 

2. यह राजनीति का अकेले में अध्ययन नहीं करता । यह श्रन्तर झनु- 
शासनात्मक अ्रध्ययन पर बल देता है ! यह पूर्णेता का श्रध्ययन है | 

3. यह राजनीतिक व्यवहार के ऋमंबद्ध अध्ययन पर वल देता है । 

4, यह राजनीति शास्त्र के अध्ययन एंवं शोध में सांख्यिकी के प्रयोग पर बल 
देता हैं ताकि राजनीति शास्त्र के तथ्यों का वर्गीकरण, पर्यवेक्षण एवं मापन निश्चित 
हो सके 

5. यह दार्शनिकता के स्थान पर यथार्थता पर बल देता है । 
6. यह व्यवस्थित सिद्धान्त की रचना करना चाहता है । 
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7. यह विकासशील दृष्टिकोण है । यह राजनीति शास्त्र को परिवर्तन के 
अनुकूल बनाना चाहता है। 

8, यह विकासशील वस्तुनिष्ठ (09]००४४०) अ्रध्ययन पर बल देता है । 
यह अ्रध्ययन को व्यक्तिनिष्ठ (570|6०४४०) प्रभावों से बचाना चाहता है। यह 
मुल्य निरपेक्ष (४०।४७ ६००) इष्टिकोण है । 

क्या राजनीति शास्त्र विज्ञान है ? 

राजनीति शास्त्र के लेखकों में इस प्रश्न पर एकमत नहीं कि क्या राज- 
तीति शास्त्र विज्ञान' है ? इस सम्बन्ध में दो मत पाये जाते हैं। एक विचार यह 
है कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान नहीं । इस विचार के समर्थकों का कहना है कि 
राजनीति शास्त्र में व्यक्ति, व्यक्ति-समूह एवं समाज का श्रध्ययन किया जाता है जो 
एक चेतनशील एवं मूल्यों से प्रभावित प्राणी है। भ्रतः राजनीतिक घटनाओं, राज- 
नीतिक क्रियाओं और राजनीतिक व्यवहारों में अनिश्चितता एवं विविधता पाई 
जाती है । इनका कहना है कि राजनीतिक घटनाओं एवं व्यवहारों के साथ क्रृत्रिम 
यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसाकि भौतिक विज्ञानों की घटनाओं के 
साथ किया जा सकता है। मानव-भावनाश्रों को तोला नहीं जा सकता, इन्हें मापा 
नहीं जा सकता । भ्रतः इसमें पूर्ण घोषणायें नहीं की जा सकतीं । 

बकल, श्रगस्टे काम्टे, एफ. डब्ल्यू. सेटलेंड, श्रनेंस्ट बार, जेम्स ब्राइस, 
चाल्स ए. बीयड्ड, जार्ज केटलिन, जेलिनेक, पॉल जेने, सिजविक आदि लेखक राज- 
नीति शास्त्र को विज्ञान सानने से इनकार करते हैं। बक्ल ने कहा है कि “ज्ञान की 
वर्तमान अ्रवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो. दूर, यह कलांओों में भी सबसे 
पिछड़ी हुई कला है ।” एफ. डब्ल्यू. मेटलेंड का मत है कि “जब मैं किसी प्रश्न-पत्र 
को देखता हूँ जिसका शीर्षक राजनीति विज्ञान होता है तो मुझे उन प्रश्नों पर 
कोई आपत्ति नहीं होती, परन्तु शीर्षक देखकर मुझे अत्यन्त खेद होता है । बर्क का 
मत है कि “जिस प्रकार हम सौन्दर्य विज्ञाव को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते उसी 
प्रकार राजनीति शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दी जा सकती ।” चाहर्स ए. बीयड्ड 
का मत है कि “राजनीति का विज्ञान असम्भव है या यदि सम्भव है तो झ्रवांछनीय है |” 

विपक्ष में तक--राजनीति शास्त्र को विज्ञान न मानने वाले लेखक अपने 
कथन के सन्दर्भ में मुख्यतः निम्न तक देते हैं--- 

, एक सत का श्रभाव--राजनीति शास्त्र के लेखकों में राजनीति के 
सिद्धान्त, पद्धतियों एवं परिणामों के बारे में एकमत नहीं। ये इसकी परिभाषा 
शीर्षक भर शब्दावली पर सहमत नहीं । जब यहीं पर विवाद हैं तो सिद्धान्त का 
निर्माण कठिन है। लेखकों ने अपनी इच्छा एवं दृष्टि के ग्रनुसार ऐतिहासिक, पर्य- 
वेक्षणात्मक या दार्शनिक पद्धतियों का इस्तेमाल किया है। प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता 


समानता, राज्य, राष्ट्र श्रादि शब्दों पर लेखकों ने भिन्न-भिन्न एवं परस्पर विरोधी 
विचार प्रकट किये हैं । 
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2. अध्ययन सामग्री क्वी परिवर्ततशीलता एवं अनिश्चितता--राजनीति 
शास्त्र का अध्ययन विपय व्यक्ति, समृह एवं समाज है जो परिवर्तंनशील एवं 
ग्रनिश्चित है। मानव की अपनी इच्छायें, आकांक्षायें एवं प्रेरणायें होती हैं जो 
राजनीतिक घटनाओं, क्रियाञ्रों एवं व्यवहारों पर अनुकूल एवं प्रतिकुल प्रभाव डाल 
सकती है । 

3. चज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता--राजनीति शास्त्र के 
अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के निम्त तत्त्व अनुपस्थित होते हैं :-- 

($) मूल्य निरपेक्षता का श्रभाव--वैज्ञानिक पद्धति मूल्य निरपेक्षता की माँग 
करती है, परन्तु राजनीति या राजनीतिक संस्थायें मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकतीं । 

(8) कृत्रिम यनन्‍्त्रों का प्रयोग सम्भव नहीं--वैज्ञानिक पद्धति में कृत्रिम 
यन्त्रों का प्रयोग सम्भव होता है परन्तु राजनीतिक घटनाओं के भ्रध्ययन या शोध में 
इनका प्रयोग नहीं हो सकता । मी 

(॥) राजनीतिक घटनाश्रों को तोला या मापा नहीं जा सकता--वैज्ञानि# 
पद्धति में तोल और माप सम्भव होते हैं, परन्तु राजनीति शास्त्र की घटनाओं को 
तोला या मापा नहीं जा सकता है। इन्हें कम” और “अधिक, “नम्र' या उग्र' 
विशेषण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र यह कभी नहीं बता 
सकता कि भीड़ की उत्तेजना कितनी मात्रा में थी । 

(४) कार्य-क्रारण के सम्बन्धों को निश्चित करना कठिन--वैज्ञानिक पद्धति 
में कार्य-कारण के सम्वन्धों को निश्चित किया जा सकता है, परन्तु राजनीति शास्त्र 
की घटनाओं के लिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अमुक धटना 
किस कारण से और क्‍यों हुई ? यह अनुमान! या सम्भावना” के झाधार पर कार्य 
कर सकता है परन्तु निश्चित रूप से नहीं कह सकता । 

(४) निश्चित भविष्यवाणी करना कठित- वैज्ञानिक पद्धति में पूर्वानुमान, 
पूर्व घोपणायें या भविष्यवाणी सम्भव होती है, परन्तु राजनीति शास्त्र में निश्चित 
भविष्यवाणी करना असम्भव है । राजनीति शास्त्र के परिणाम प्राग्र: आ्राश्वयेचकित 
करने वाले होते हैं । 

(४) निरन्तरता एवं क्रमबद्धता का श्रभाव--वैज्ञानिक पद्धति में घटनाओं 
को पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए उत्पन्न किया जा सकता है, परन्तु राजनीति शास्त्र 
की घटनाओं, क्रियाश्रों एवं व्यवहारों को पूर्व निश्चित उद्देश्यों के लिए उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता । इतिहास झपने आपको नहीं दोहराता । राजनीतिक घटनायें सोच- 
समभ कर उत्पन्न नहीं होतीं ॥ समय, परिस्थिति और ग्रावश्यकता उन्हें प्रभावित 
करती है । इसी कारण राजनीति शास्त्र में निरन्तरता और क्रमबद्धता का अ्रभाव 
होता है जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में निरन्‍्तरता और क्रमबद्धता होती है । 

पक्ष में तक--दूसरा विचार इस वात को स्वीकार करता है कि राजनीति 
शास्त्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, यान्त्रिक विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की 
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भाँति विज्ञान तो नहीं वन सकता, परन्तु यह जीव विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान जैसे 
प्राकृतिक विज्ञानों के निकट अवश्य आ सकता है । इनका मत है कि “कोई भी विषय, 
प्राकृतिक या सामाजिक, केवल अपने वामकरण के कारण विज्ञान नहीं बन जाता | 
यदि विपय का ज्ञात भण्डार उपलब्ध है, यदि उस विषय का अध्ययन क्रमबद्ध है, यदि 
कार्य-कारण सम्बन्ध में नियमितता को निश्चित किया जा सकता है, यदि पूर्व धार- 
णाओ्रीं का परीक्षण किया जा सकता है या सिद्धान्त निर्माण या उसका प्रयास किया 
जा सकता है तो उसे विज्ञान की संज्ञा दी जा सकती है। गानर ने कहा है कि 
“विज्ञान से हमारा श्रभिप्राय किसी विषय के सम्बन्ध सें उस एकीकृत ज्ञान भण्डार 
से है जिसकी प्राप्ति विधिवत्‌ पर्यवेक्षण, श्रवतुभव और श्रध्ययन द्वारा हुई हो और 
जिसके तथ्यों का परस्पर उचित सम्बन्ध स्थापित करके ऋरमबद्ध वर्गीकरण किया 
गया हो ४! 

राजनीति शास्त्र भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञानों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों 
का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि इसके नियमों एवं परिणामों को कभी 
निश्चित शब्दावली में भ्रभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। परन्तु प्राकृतिक विज्ञानों 
में भी ऋतु विज्ञान जेसे विज्ञात हैं जिनकी भविष्यवारियाँ सदा सही नहीं होतीं । 
गार्नर ने ठीक कहा है कि “राजनीति शास्त्र एक ताकिक विज्ञान नहीं बल्कि एक 
प्रयोगात्मक विज्ञान है | यह प्रयोग या परीक्षण नहीं कर सकता परन्तु यह परीक्षणों 
का अध्ययन करके उनके परिणाम को निश्चित कर सकता है । यह एक प्रगतिशील 


विज्ञान भी है क्योंकि हर साल नये अनुभवों से हमारी विचार सामग्री में इद्धि होती 
है और मानव समाज के ज्ञान में वृद्धि होती है |” 


अधिकांश लेखकों का मत है कि राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है। शभ्ररस्तु 
ने राजनीति शास्त्र को पुर्ण या सर्वोच्च ज्ञान (४४४८८ $0००१0०6) की संज्ञा दी 
है । बोदां, हॉब्स, माण्ठेस्व्यू, जॉर्ज कॉर्नंवाल, लिविस, सिजविक, ब्राइस, ब्लंशली, 
जेलिनेक, सेडिसन, थियोडोर डी. बुल्से, सर जॉन आर. सीले श्रादि लेखकों ने 
राजनीति शास्त्र को विज्ञान स्वीकार किया हैं। होल्दजनडार्फ का मत है कि "ज्ञान 
भण्डार में जो वृद्धि हो चुकी है उसे देखते हुए यह श्रस्वीकार करना असम्भव है कि 
राज्य से सम्बद्ध समस्त अनुभवों, अवस्थाओं एवं ज्ञान को राज्य विज्ञान के अन्तर्गत 
लाया जा सकता है।” सेडिसन ने “द फेडरेलिस्ट” में "राजनीति के विज्ञान' 
($0७7०४ ०६ ९०॥४०४) की बात कही है । सीले का मत है कि “राजनीति विज्ञान 
उसी प्रकार से सरकार का अ्रध्ययन करता है जिस प्रकार श्र्थशास्त्र धन का, जीव 
विज्ञान जीवन का श्रौर बीजगणित श्रंकों का और ज्यामसिति स्थान और दूरी का ।” 
फ्रडरिक पॉलक का मत है कि “जिस प्रकार नैतिकता का विज्ञान है उसी तरह 


राजनीति शास्त्र का विज्ञान है । आधुनिक समय में व्यवहारवादी लेखकों ने जिन 
वेज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया है और राजनीति शास्त्र की घटनाओं, कार्यों 
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एवं व्यवहारों के अ्रब्ययन एवं शोध में नमूना सर्वेक्षणों, गरिगतीय नमूनों, श्रनुकरणों 
आदि का प्रयोग किया है, वे राजनीति शास्त्र को यदि भौतिक या रासायनिक विज्ञान 
के निकट नहीं लाते तों कम से कम जीव विज्ञान के निकट तो अवश्य ले आते हैं । 

राजनीति शास्त्र को विज्ञान मानने वाले लेखक अपने विचार के समर्थन में 
मुख्यत: निम्न तर्क देते हैं-- 

() राजनीति शास्त्र का ज्ञान भण्डार है--अ्राधुनिक समय में राजनीति 
शास्त्र का ज्ञान भण्डार उपलब्ध है। यह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध है । यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि राज्य, सरकार तथा उसके स्वरूपों का श्रध्ययन और 
राजनीतिक विचारधारायें राजनीति शास्त्र से सम्बन्ध रखती हैं । 

(४) व्यवहार की एकरूपता--यह सत्य है कि राजनीति शास्त्र के विपय 
में अर्थात्‌ मानव व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है और इसमें जड़ पदार्थों की एक- 
रूपता का श्रभाव है, फिर भी कुछ सामाजिक नियम ऐसे हैँ जिनमें एकरूपता पाई 
जाती हैं, इन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया जाता है । 

(0) कार्य-कारण का सम्बन्ध सम्भव है--राजनीति शभ्रास्त्र में कार्य-कारण 
के सम्वन्धों को सही ढंग से निश्चित तो नहीं किया जा सकता, परन्तु उनका श्रनु- 
मान तो लगाया जा सकता है । 

(४) पर्यवेक्षण एवं परीक्षण सम्भव है---यद्यपि राजनीति शास्त्र के विपय 
के साथ प्रयोगशाला में उस भाँति परीक्षण नहीं किये जा सकते जिस प्रकार रसायन 
शास्त्री अपने विपय में करता है, परन्तु समाज में नित्य नये प्रयोग होते हैं । सारा 
विश्व राजनीति को प्रयोगशाला है। प्रत्येक नया कानून, प्रत्येक नई नीति, प्रत्येक 
नवीम संस्था की स्थापना, सरकार क्े स्वरूप में किया गया प्रत्येक नवीन परिवतेन 
स्वयं में एक प्रयोग है । े 

राजनीति शास्त्र एक कला भी है---राजनीति शास्त्र एक विज्ञान ही नहीं, 
यह एक कला भी है। ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग को ही कला कहते हैँ ॥ कला का 
उद्देश्य मानव-जीवन को अच्छा, सुन्दर एवं सदगुणी वनाना है | राजनीतिक संस्थाओं 
का मूल उद्देश्य मानव-जीवन को अच्छा, उच्च एवं श्रेष्ठ बताना है। राज्य का 
यह कर्त्तव्य है कि व्यक्ति के नंतिक प्राणी. बनने के मार्ग में जो रुकावरटे आती हैं 
उन्हें दूर करे । राज्य चैतिकता का विकास नहीं कर सकता, परन्तु वह निश्चित ही 
ऐसी बाह्य परिस्थितियाँ पैदा कर सकता है जिनमें नैतिकता का विकास हो सकता 
है । राजनीति इस बात को निश्चित करती है कि राजनीतिक संस्थाश्रों का संचालन 
कैसा हो ? 





समीक्षा प्रश्न 
. “राजनीति शास्त्र” की परिभाषा दीजिए और “राजनीति” तथा 
“राजनेतिक दर्शन” से इसका अन्तर स्पप्ट कीजिए । ः 
(7२४]. 5प7/9. 985) 
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राजनीति, राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धान्त तथा राजनीतिक दर्शन 
का परीक्षण कीजिए । (२४]., 986) 
राजनीति विज्ञान कया है ? इसके क्षेत्र के सम्बन्ध में केटलिन, एच. डी. 
लासवेल और डेविड ईस्टन के विचारों का विवेचन कीजिए । 


(२०७. 3983 ) 
राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए इसके स्वरूप व क्षेत्र का वर्णंव 
कीजिए | (२४. 398, 87) 


राजनीति शास्त्र के भ्रर्थ, स्वरूप तथा क्षेत्र के सन्दर्भ में परम्परागत एवं 
आधुनिक इष्टिकोशों को स्पष्ट कीजिए । (7२४]. $099. 986, 83) 
पारम्परिक तथा आधुनिक इष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए राजनीति 
शास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए । 
(२४॥. 978, 82, 85) 
“राजनीति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों के वर्ग में नहीं है--यह एक 
सामाजिक विज्ञान है ।” स्पष्ट कीजिए । (१०७]., 980) 
“क्या राजनीति शास्त्र एक विज्ञान है ?”” इस कथन के पक्ष और विपक्ष 
में तक प्रस्तुत करें । (१४]. 8797, 984) 
“राजनीति शास्त्र का आरम्भ और अन्त राज्य से होता है।” इस 
कथन की समीक्षा कीजिए । (7२७४. 984) 
इस विचार का परीक्षण कीजिए कि राजनीति शास्त्र कला तथा विज्ञान 
दोनों है । (२४). 8077. 986) 
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कवेठ उयागम 
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सीमायें एवं कठिनाइयाँ ([॥770075 »0. )7#0786४)---राजनी ति 
शास्त्र के भ्रष्ययन के उपागमों का वर्णन करने से पूर्व इसके अ्रध्ययन के मार्म में 
आने वाली कठिनाइयों को समझ लेना उपयोगी होगा । ये कठिनाइयाँ ही प्राकृतिक 
विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के उपागमों के मूल श्रन्तर को स्पष्ट करती 
हैं । ये कठिनाइयाँ मुख्यतः भिम्न हैं-- 


, भ्रध्ययन सामग्री में भ्रन्तर--सामाजिक शोधकर्त्ता को, जिसमें राजनीतिक 
शोधकर्त्ता शामिल है, जिस सामग्री के साथ अध्ययन एवं शोध करना पड़ता है, वह 
प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन सामग्री से भिन्न है। प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन 
सामग्नी प्राकृतिक पदार्थ श्रर्थात्‌ जड़ जगत है जबकि सामाजिक विज्ञांनों की अध्ययन 
सामग्री व्यक्ति, व्यक्ति-समृह तथा समाज है जो चेतनशील हैं। व्यक्ति की श्रपनी 
इच्छायें, आकांक्षायें, भावनायें तथा प्रेरणायें होती हैं । वह स्वयं क्रियायें एवं भ्रति- 
क्रियायें करता है । 


2, कृत्रिम यन्त्रों का सीसित प्रयोग--सामाजिक शोधकर्त्ता कृत्रिम यन्तरों 
द्वारा अपने शोध के क्षेत्र में दुद्धि नहीं कर सकता जैसाक्रि प्राकृतिक वैज्ञानिक श्रपने 
क्षेत्र की वृद्धि कर सकता है। इसका कारण यह है कि राजनीतिक घटनाओं के 
मिर्धारण में आन्तरिक एवं वाह्य श्रर्थात्‌ अद्श्य एवं दृश्य दोनों प्रकार के कारण 
शामिल होते हैं। कृत्रिम यन्त्र केवल बाह्य अर्थात्‌ रुश्य कारणों का पता लगा सकते 
हैं, अच्एय कारणों का नहीं । इसरे, राजनीतिक घटनाओं या व्यवहारों में व्यक्ति की 
भावनायें एवं श्राकांक्षायें शामिल होती हैं और इन्हें कभी सही ढंग से मापा नहीं 
जा सकता ) सामाजिक सम्बन्ध इतने सूक्ष्म एवं अस्थिर होते हैं कि उन्हें नियन्त्रित 
करना एक कठिन समस्या है । 
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3. श्रतिश्चितता एवं परिवर्ततशीलता--जिन घटनाओं, परिस्थितियों, 
क्रियाओं या व्यवहारों से राजनीतिक शोधकर्त्ता सम्बन्धित होता है वे भ्रनिश्चित 
एवं परिवर्तनशील होती हैं ॥ उत्तमें परिवर्तत नियमानुसार नहीं होते । घटनायें 
ग्रनिश्चित एवं भिन्न परिस्थितियों में घटित होती हैं | परिस्थितियाँ बदलती रहती 
हैं । ऐतिहासिक घटनाओं एवं सामाजिक तथ्यों को अपनी इच्छानुसार उत्पन्न नहीं 
किया जा सकंता । दूसरी ओर, भौतिक विज्ञानों के नियम अठल एवं निश्चित होते 
हैं, उनमें परिवर्तत नियमानुसार होते हैं, उनकी घटनाओं को इच्छानुसार उत्पन्न 
किया जो सकता है । 

4, मल्पों का प्रभाव--राजनीति शास्त्र के अध्ययन एवं शोध में व्यक्ति, 
व्यक्ति समृह एवं समाज के मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। भौतिक विज्ञानों का अ्रध्ययन 
एवं शोध “मूल्य निरपेक्ष” भाव से सम्भव है परन्तु राजनीति शास्त्र के अध्ययन में 
मूल्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते और न ही उतके महत्त्व को कम कर सकते हैं । 

उपयुक्त कठिनाइयों के कारण ही सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिक पद्धति 
की अधिक आवश्यकता है ।. एलचुड ने कहा है कि “जिस प्रकार ज्योतिष विज्ञान 
के लिए दूरदर्शक यन्त्र और जीव विज्ञान के लिए सूक्ष्मदर्शी यन्त्र की श्रावश्यकता है 
उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों को वैज्ञानिक १द्धति की आवश्यकता है ।”' 

अध्ययच उपायमों के लेखक (शप्राटा8 ०॥ ०४॥060029)--श्रगस्टे 
कास्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल, झ्रलेक्जेण्डर बेन, सर जार्ज कार्नवाल, लेविस, लार्ड ब्राइस, 
दसलेन्त्रे, ब्लंशली आादि लेखकों ने राजनीति शास्त्र के भिन्न-भिन्न उपागमों का वर्णन 
किया है। कास्टे ने राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए तीन उपागमों का उल्लेख 
किया है । ये हैं-- (7) पर्यवेक्षणात्मक, (#) प्रयोगात्मक और (7) तुलनात्मक । 
जे, एस. निल ने अध्ययन के चार उपागमों का उल्लेख क्रिया है। ये हैं () रासाय- 
निक या प्रयोगात्मक (7) रेखागणित या अमूर्त (7) भौतिक और निष्कर्षात्मक और 
(7) ऐतिहासिक । ब्लंशली ने भ्रध्ययन के केवल दो उपागसों का उल्लेख किया 
है । ये हैं--() दाशंनिक भौर (7) ऐतिहासिक । दसलेन्द्रे ने अध्ययन के छः उपागमों 
का उल्लेख किया हैं। ये हैं--() समाजशास्त्रीय (॥) तुलनात्मक (7) सैद्धान्तिक 
(५) न्यायिक या वेधिक (९) सहज वृद्धि और (शं) ऐतिहासिक । 

अध्ययन के उपत्गस 
(#70म0९४ 0६ 5709) 

राजनीति शास्त्र के अध्ययन उपागमों को मुख्यतः निम्न दो भागों में वाँटा 
जाता है-- 

0. ग्रामसनात्मक उपागम [[ातैप्रणम॑ए& 539797020) 

8. निगमनात्मक उपागम ([9660०४४७ 8एए7०४०) 

उक्त उपागमों के झतिरिक्त कुछ अन्य उपागमों का उल्लेख भौ किया जाता 
है । ये हैं-- !) सारश्य उपागम; (7) न्यायिक या वेधानिक उपागम, (77) सांख्यिकीय 
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उपागम, (|४) जीवश्ास्त्रीय उपागम, (४) समाजशास्त्रीय उपागम, (कल) मनो- 
वैज्ञानिक उपागम, (शो) आनुभविक वेज्ञानिक उपागम एवं (शांत) व्यवहारवादी 
उपागम । 
25. आगसनसात्मक उपागस 
(एरतरर९ 3&एए7०/०) 

इन उपागमों के अन्तर्गत झ्राने वाले मुख्य उपागम निम्त हैं--- 

3., पर्यवेक्षयात्मक उपागस (09580ए४079 2४9097080॥)---इस उपागम 
में शोधकर्त्ता राजनीतिक संस्थाओं एवं कार्यवाहियों का अध्ययन स्वयं के अनुभव, 
निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के आधार पर करता है। लाड्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक 
श्रमरीकी संघ (677/७70०8॥ (0प्राणाफ्८४7॥॥) और “आधुनिक प्रजातस्त्र 
(४०१७॥ 70श॥00०:४०४७) में इस उपागम का प्रयोग किया है। माण्टेस्वयू ने ब्रिटिश 
शासन व्यवस्था के परय्यवेक्षण से शक्ति पृथककरण के सिद्धान्त का निर्माण किया । 
सिडनी श्रोर बैट्रिस बेब ने अपनी पुस्तक 'सोवियत साम्यवाद की रचना इसी के 
आधार पर की । आधुनिक समय में व्यवहारवादी लेखकों ने इसी उपागम का प्रयोग 
क्या है । ़ 

लार्ड न्नाइस का मत है कि राजनीतिक शोधकर्त्ता को अपना निरीक्षण किसी 
एक देश की राजनीतिक संस्थाओं तक सीमित नहीं रखना चाहिए वल्कि उसे अपने 
क्षेत्र को व्यापक वनाना चाहिए | उसका मत है कि मानव प्रकृति के मुल तत्त्व सभी 
स्थानों पर प्रायः समान होते हैं, केवल राजनीतिक परम्परायें, स्वभाव एवं विचार 
ही भिन्न-भिन्न होते हैं । 

सीमायें एवं सावधानियाँ--पर्यवेक्षण उपागम की प्रमुख सीमायें निम्न हैं-- 

]. इसका प्रयोग सीमित रूप से किया जा सकता है। इसमें अ्रत्यधिक धन 
की आवश्यकता होती है और सभी शोधकर्त्ताश्रों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं 
होती । 

2. इसमें सही तथ्यों को एकत्र करना कठिन है । यदि तथ्य एकन्नित हो भी 
जायें तो उनकी सच्चाई के सम्बन्ध में निश्चित होना कठिन है, वयोंकि जिन तथ्यों 
को शोधकर्त्ता एकत्रित करता है, हो सकता है उन पर उसके स्वयं के रूफानों का 
प्रभाव हो । 

3. इसमें उच्च स्तर की वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता की आवश्यकता होती है 
जिसका प्रायः श्रभाव होता है । 

उपयुक्त सीमाओं के कारण ही लाई ब्राइस ने कहा है कि तथ्यों को निश्चित 
एवं स्पष्ठ करने की आवश्यकता है, उतका अन्य तथ्यों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करने की झ्रावश्यकता है, तभी कोई सुन्दर कण्ठहार वन सकता है। इसमें इस 
वात की सबसे अ्रधिक श्रावश्यकता है कि शोध या अध्ययन वास्तविक तथ्यों एवं 
घटनाओं पर आ्राधारित हो, अनुमानों पर नहीं । अध्ययन वास्तविक (निष्पक्ष) होना 
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चाहिये और उस पर काल्पनिक या निजी सूल्यों का प्रभाव नहीं होना चाहिये। 
इसमें घटनाश्रों या क्रियाओं का पुरे श्रध्ययन होना चाहिए अपूर्ण या क्षरिक नहीं | 
2. ऐतिहासिक उपागम (प्रों४07०४॥ &97702०७)---इस पद्धति का अत्य- 
धिक महत्त्व है। इसके श्राधार पर राजनीतिक संस्थाश्रों के उदय, विकास और पतन 
का सही मूल्पांकन किया जा सकता है तथा भविष्य की संस्थाओं का निर्माण किया 
जा सकता है । उदाहरणतः भारत के वर्तमान संविधान का अध्ययन तभी पूर्ण 
माना जायेगा जब उसे 909, 99 और 935 के अधिनियमों के संदर्भ में 
समझा जाय । यह उपागम निश्चित होने से राजनीति शास्त्र के लिए अत्यधिक लाथ- 
कारी है। गानंर ने लिखा है कि “राजनीतिक संस्थाओं का सही ज्ञान उनके अतीत 
के इतिहास द्वारा ही सम्भव है । उनका विकास कंसे हुआ और उन्होंने अपना ऐसा 
धिकास कंसे किया हैं और वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कहां तक सफल हुई है” 
आदि बातों का अ्रध्ययन श्रावश्यक है । गिलकराइस्ट ने कहा है कि “इतिहास न केवल 
संस्थाश्रों की व्याख्या करता है बल्कि यह भविष्य के पथ-प्रदर्शन हेतु निष्कर्ष प्राप्त 
करने में भी सहायक होता है। यह वह धुरी है जिसके चारों श्रोर राजनीतिक विज्ञान 
की श्रागमनात्मक एवं निगमनात्मक दोनों प्रक्रियायें कार्य करती हैं ।” लास्की ने 
लिखा है कि सच्ची राजनीति इतिहास का दर्शन है ।” माण्हेस्व्यू, सेविगने, सर 
हेनरी मेन, अरस्तू, गिलक्राइस्ट, सीले, फीमेन, लास्की, सैंकियावली, हीगल, माव्से 
ग्रादि लेखकों ने इस उपागम का इस्तेमाल किया है। 
सीमायें व सावधानियाँ--ऐतिहासिक उपागम की सीमाश्रों को अ्रभिव्यक्त 
करते हुए लाई ब्राइस ने चेतावनी दी है कि “शोधकर्त्ता को घटनाओं या संस्थाओं 
की ब्राह्य समानताशओं के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए । यद्यपि ऐतिहासिक समानत्तायें 
मनोरंजक होती हैं, परन्तु वे भ्रमपूर्ण हो सकती हैं ।” ही 
दूसरे, इसमें यह भय रहता है कि शोधकर्त्ता कहीं भावनात्मक प्रभावों का 
शिकार न हो जाये । अतः उसे धामिक विचारों, राजनीतिक पक्षपात, जातीय 
रूफानों एवं दार्शनिक सिद्धान्तों के प्रभावों से बचने का प्रयास करना चाहिये। 
तीसरे, शोधकर्त्ता का इष्टिकोश निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक होना चाहिए। 
उसे तर्क-वितर्क, व्याख्या एवं विश्लेषण करना चाहिए | सीले ने कहा है कि “हमें 
विचार करना चाहिए, तके करना चाहिए, सामान्य रूप देना चाहिए, परिभाषित 
करना चाहिए तथा भेद करना चाहिए, हमें तथ्यों का संग्रह करना चाहिये, उनकी 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जाँच एवं परीक्षण करना चाहिये ।” - 
स चौथे, शोधकर्चा की इस वात की उपेक्षा नहीं करती चाहिये कि इतिहास 
की पूर्ण पुनरावृत्ति नहीं होती । समय, परिस्थिति एवं विक्रास की स्थितियाँ ऐति- 
हासिक घटनाओ्रों में भिन्नतायें पैदा करती हैं-। ; 
॥॒ 3. तुलनात्मक सं स ((०एएश 4९० 37079702०॥)--पह उपागम पर्य॑- 
बेक्षणात्मक एवं ऐतिहासिक उपागमों का पूरक है। इसमें शोध-कर्त्ता वर्तमान एवं 
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प्राचीन राजनीतिक संस्थाओं का अव्ययन कर एक सुनिश्चित विचार-सामम्मी को 
इकट्ठा करता है और चयन, तुलना एवं विलोपन की प्रक्रिग्रा द्वारा प्रगतिशील 
शक्तियों एवं आदर्शों को मालूम करता है | एम. सेलिलीज ()/., $0७॥]०७) ने कहा 
है कि “तुलनात्मक पद्धति उस सामान्य तरंग की खोज करती है जो समस्त शासन 
विधियों से होकर गुजरती हैं और जिस पर अनुभव ने अपनी स्वीकृति की मोहर 
लगा दी है | इसके द्वारा शोधकर्त्ता अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के 
अनुकूल शासन प्रणालियों का चुनाव कर सकता है तथा उनमें प्रावश्यक सुधार कर 
सकता है। उदाहरणातः विश्व के अनेक देशों ने ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली का 
अनुसरण किया है; परन्तु उन्होंने इसे श्रपनी परिस्थितियों के अनुकूल ढाला है। इसी 
प्रकार श्रमरीकी संघीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए भी अनेक देशों ने इसमें 
आवश्यकतानुकूल परिवर्तन किये हैं । 

राजनीति शास्त्र के लेखकों ने तुलनात्मक उपागम का प्रयोग प्रारम्भ से ही 
किया है | उदाहरण॒तः अरस्तु ने अपनी पुस्तक “पॉलिटिक्स” की रचना करते 
समय 58 संविधानों का अध्ययन किया था और तुलना के श्राधार पर आदर्श 
राज्य के गुणों तथा क्रान्तियों के कारणों का उल्लेख किया था। बोदां, माण्ठेस्क्यु, 
लाड्ड ब्राइस, हरमन फाइनर, आग श्रीर जिक आदि लेखकों ने इस उपायम का 
इस्तेमाल किया है । 

सीमाएँ तथा सावधानियाँ-तुलनात्मक उपागम की अपनी सीमायें हैँ । यदि 
इनका समाधान न किया जाये तो तुलना व्यर्थ एवं हानिकारक हो सकती है। 
इसकी प्रमुख सीमायें तथा उनके सम्बन्ध में अपनाई जाने गाली सावधानियाँ 
निम्न हैं-- 

. इसकी सबसे वड़ी सीमा यह है कि शोध-कर्त्ता राजनीतिक संस्थाश्रों 
की बाह्य समानताञ्रों के भ्रम में फेंस सकता है । अतः यह आवश्यक है कि तुलना 
करते समय वह राजनीतिक संस्थाओं की वाह्य समानताश्रों से प्रभावित न हो, 
उसे उस सामाजिक और श्राथिक वातावरण का अध्ययन करना चाहिये जिसमें 
वे विद्यमान हैं। उसे लोगों की आदतों एवं स्वभावों, आर्थिक और सामाजिक 
स्थिति, नैतिक एवं वेघानिक स्तर, राजनीतिक स्थिति आदि का अध्ययन करना 
चाहिये । ह॒ 

2. राजनीतिक संस्थाओं की तुलना वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिये। 
उनकी तुलना ऐतिहासिक दृष्टि से की जानी चाहिये । तुलना करते समय केवल 
समानताओं को ही नहीं, असमानताओों को भी ध्यान में रखता चाहिए। ज॑ंसाकि 
जेलिनेक ने कहा है कि “उन राज्यों एवं राजनीतिक संस्थात्रों का समुचित रूप 
में भ्रध्ययन किया जा सकता है जो एक ही युग की हों, जिनका ऐतिहासिक श्राधार 
समान हो और जिनकी सामान्य ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं घामिक 
मान्यतायें एवं समरयायें एक-सी हों । उदाहरणतः पांचवीं शताब्दी की राजनीतिक 
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धंस्थाओं की तुलना बीसवीं शताब्दी की राजनीतिक संस्थाओं से नहीं की जा 
सकती । इसमें समय, सभ्यता और संस्क्ृति का महान्‌ अन्तर है । 

4. प्रयोगात्मक उपागम (7थांगरा०7० 8979708०)--राजनीति शास्त्र 
एक समाजशास्त्र है । यह एक मानवीय शास्त्र है। इसकी अ्रध्ययन सामग्री (व्यक्ति) 
के साथ उस प्रकार के प्रयोग नहीं किये जा सकते जिस प्रकार के प्रयोग भौतिक 
विज्ञानों की अध्ययन सामम्नी के साथ किये जा सकते हैं । इसका कारण यह है कि 
व्यक्ति और समाज की प्रकृति ऐसी है कि उनके साथ क्लत्रिम प्रयोग नहीं किये 
जा सकते । सर जाजे सी. लेबिस और ला्ड ब्राइस इस उपागम के विरुद्ध थे। 
सर जार्ज सी. लेविस ने कहा है कि “क्रिसी अमूर्त सत्य का त्तिश्चय करने के 
लिए समाज संगठन की परिस्थितियों एवं अरवस्थाश्रों में हम स्वेच्छापूर्वंक परिवर्तन 
नहीं ला सकते । एक रसायन शास्त्री प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर सकता है, एक 
राजनीतिक वैज्ञानिक उन्हें नहीं कर सकता ।' लाड ब्राइस ने भी कहा है कि “रसा- 
यन शास्त्र की वस्तुओं को तोला एवं मापा जा सकता है, परन्तु मानवीय घटनाग्रों 
को न तोला जा सकता है और न ही मापा जा सकता है ।” मानवीय घटनाओं का 
अधिक से अधिक वर्णन किया जा सकता है। हम ताप, शीत एवं वायु प्रभाव. को 
माप सकते हैं, परन्तु यह कभी नहीं माप सकते कि किसी जनसमूह के मनोभाव 
कितने उम्र थे । हम उन्हें अधिक या कम, उग्र या नम्र के विशेषण . के द्वारा 
ग्रभिव्यक्त कर सकते हैं । हम निश्चित रूप में नहीं बता सकते कि उस उग्रता की 
मात्रा कितनी थी । ह ॥, 

राजनीतिक क्रियाश्रों, घटनाओं या व्यवहारों पर मानव के विचारों, प्र रणाओं 
एवं मनोभावों का कितना प्रभाव पड़ता है, उन्हें निश्चित रूप से निर्धारित करना 
कठिन है। राजनीति शास्त्र में वांछित परिणामों को प्राप्त करना एक जटिल 
समस्या है । उदाहरणतः यदि राजनीतिक वैज्ञानिक प्रजातन्त्र के साथ प्रयोग करना 
चाहता है तो वह अपनी इच्छानुसार न तो किसी राज्य का चयन कर सकता है 
झ्ौर त ही ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है कि उसके प्रयोग सफल हो सकें । 
उपयु क्त सीमाओं एवं कटिनाइयों के वाद भी राजनीति शास्त्र में जाने या 
अनजाने में कुछ प्रयोग होते रहते हैं | जेसाकि गार्नर ने कहा है कि “प्रत्येक नये 
नियम का निर्माण, प्रत्येक नवीन संस्था की स्थापना, प्रत्येक नवीन भीति की 
घोषणा, ये सब एक श्रर्थ में प्रयोग ही हैं, क्योंकि ये उस समय तक श्रल्थायी रहते 
हैं जब तक इनके परिणामों से यह सालूम नहों जाये कि ये स्थायी बनाने 
योग्य हैं ।” हर 

राजनीति शास्त्र में किये गये प्रयोगों की सफलता एवं श्रसफलता किसी देश 
की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उदाहरण॒तः इ'गलैण्ड में रेस्टोरेशन काल में 
गराराज्य शासन-व्यवस्था के साथ किया गया प्रयोग असफल रहा था क्योंकि अंग्रेज 
लोग स्वभाव से रूढ़िवादी हैं। वे राजतस्त्र को बनाये रखना चाहते हैं । दसरी ओर 
इंगलेण्ड में सीमित राजतत््त के साथ किये-गये प्रयोग सफल रहे हैँ पे पे 
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संसदात्मक प्रणाली स्वयं विकास एवं प्रयोग का फल है । भारत में सन्‌ 99 के 
अधिनियम के अन्तर्गत हूं घ प्रशाली के साथ किया गया प्रयोग असफल रहा । नागौर 
जिले में पंचायत राज के सफल होने पर राजस्थान तथा फिर ग्रन्य राज्यों में इस 
व्यवस्था को लागू कर दिया गया । आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाये गये भूदान 
श्रान्दोलन का उद्दं श्य भारत के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे में हृदय 
परिवर्तन द्वारा परिवर्तन थाना है। 
छ, निगमनात्मक अथवा श्रादर्श उपागस 
(9०ऐएलांए8 0 ित्राशार९ 89ए970/2) ॥ 

इस उपागम के अन्तर्गत केवल एक ही श्रध्यपयन उपागम का प्रयोग किया 
जाता है जिसे दा्शनिक उपागम कहते हैं । 

दाशेनिक उपागम (7|70507#080 ४9797080॥)-इस उपागम को शब्नुभव 
निरपेक्ष (8 9707), नियमनात्मक ([0०00९८४४०) एवं परिकल्पनात्मक उपागम भी 
कहते हैं । इसमें राजनीतिक संस्थाग्रों का श्रध्ययन नैतिक एवं दार्शनिक श्रवधाररणाञ्रं 
एवं परिकल्पनाओ्रों के श्राधार पर किया जाता है। इसमें शोधकर्त्ता तकं-वितर्क के 
आ्राधार पर नियम निर्धारित नहीं करता वल्कि दार्शनिक आधार पर या वास्तविक 
अनुभवों के श्राधार पर किसी आदशे को या कल्पना को निश्चित करता है और 
फिर वास्तविक राजनीतिक संस्थाञ्रों को उस कसौटी पर कसने का प्रयास करता है । 
इस उपागम की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि यह राजनीतिक संस्थाओं के नैतिक 
एवं दार्शनिक उद्व श्यों को निर्धारित करती है तथा उनके मानवीय पहलू पर वल 
देती है । यह उन्हें श्रॉकने और सुधारने के मानदण्ड भ्रस्तुत करती है । 

राजनीति शास्त्र के अनेक लेखकों मे इस उपागम का प्रयोग किया है। इस 
उपागम के प्रमुख समर्थक हैं-प्लेटो, टॉमस मुर,ब्लंशली, रूसो, काण्ट, बोसां के, मिल, 
सिजविक आदि प्लेटो की रचना “रिपबव्लिक में आदर्श राज्य और दार्शनिक 
शासक का विचार उसकी कल्पनाओं का ही परिणाम है । टॉमस प्र ने अपनी रचना 
“युटोपिया”” में इसी उपागस का अनुसरण किया है । पुनर्जागरण के विद्वानों ने विवेक 
के युग का जन्म होने के कारण, इस उपागम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया 
झौर पर्थवेक्षण एवं प्रयोगात्मक जैसे वैज्ञानिक उपागमों पर वल देना शुरू कर दिया । 

सीमायें एवं सावधानियाँ-दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी सीमा यह है कि 
यह वास्तविकताश्रों की उपेक्षा करता है श्रोर कल्पनाओों का सहारा लेता है। प्रध्य- 
यनकर्त्ता कल्पनाओ्रों की उड़ान में इतना ऊँचा उड़ जाता है कि उसे इस वात का 
ध्यान नहीं रहता है कि जिन सिद्धान्तों और संस्थाओं का वह समर्थन कर रहा हैं, 
वे व्यावहारिक हैं या नहीं ? डनिंग ने प्लेटो के श्रादर्श राज्य को 'कल्पना से रोमांस' 
की संज्ञा दी है । श 

उपयुक्त सीमा के वाद भी दार्शनिक उपागम को नकारा नहीं जा सकता, 
डूसका अपना महत्त्व हैं। व्यक्ति आर समाज के अपने मूल्य होते हैं । राजनीतिक 
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संस्थाओं का मूल उद्देश्य उन मूल्यों को सिद्ध करना होता है। यदि राजनीतिक 
संस्थायें उन मूल्यों की प्राप्ति में श्रसफल रहती हैं तो वे नीरस और शुष्क बनकर 
रह जाती हैं। आदर्श, जैसाकि शो. जी. स्री. फील्ड ने कहा है, “एक प्रभावशाली 
क्रिया की आवश्यक शर्ते है।” आवश्यकता केवल इस बात की है कि दार्शनिक को 
“क्या होना चाहिए” और “क्या हो सकता है ?” इन दोनों को मिलाने का प्रयास 
करना चाहिए । 


सझ्रीक्षा प्रश्न 


. राजनीति विज्ञान के अध्ययन के विभिन्न उपागमों (पद्धतियों) का वर्णाव 
कीजिये । (२७]. 984, 8797. 979, 84; ७7०: 988) 
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व्यवष्ठारठादी उपागम 
(फशा4श्रंण्प्रा्न 4097702८॥) 





परिचय-- राजनीति शास्त्र के श्रध्ययन के जिन उपागमों का वर्णन श्रध्याय 
दो में किया गया है उन्हें परम्परागत अध्ययन उपागम कहते हैं। व्यवहारवादी 
उपागम को आधुनिक उपागम कहा जाता है। यह आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त 
का हृदय है । 

उदय--व्यवहा रवादी उपागस का उदय परम्परागत राजनीति शास्त्र की 
उपलब्धियों के प्रति श्रसन्‍्तोष का परिणाम है । जब राजनीति शास्त्र के अध्ययन में 
ऐतिहासिक, दाश्शनिक, वर्णनात्मक, वेघानिक एवं संस्थागत उपागमों से मिराशा हुई 
तो विश्लेषण के नये उपागमों को खोजने का प्रयास किया ग्रया। व्यवहारवादी 
उपागम इसी खोज का परिणाम है । 


व्यवहारवादी उपागम 20वीं शताब्दी का उपागम है । फिर भी इसके अंकुर 
सुकरात, प्लेटो, अरस्तू, मैंकियावली, हॉव्स, लाक श्रादि विचारकों के चिन्तन में देखे 
जा सकते हैं। मैकियावली, हॉव्स श्लौर लाक ने मानव-व्यवहार के श्रव्ययन पर बल 
दिया है । हॉब्स का सारा चिन्तन मानव के “अ्रात्म-सुरक्षा” श्र “भय (अविश्वास) 
के मनोविज्ञान पर आधारित है। लाक अनुभववाद का संस्थापक है जिसमें व्यव- 
हारवाद निहित है । श्रनुभववाद बहुलवाद में निहित है जिसका समर्थन मार्क्स, मैक्स 
बेवर, दुर्खीम श्रादि विचारकों से किया है । 

व्यवहारवादी उपागम के लेखक एवं रचनायें--वीसवीं शताब्दी में सर्वप्रथम 
908 में ग्राहम वालास ने अ्रपनी पुस्तक “ह्यूमैन नेचर इन पॉलिटिक्स” (प्प्गाशा 
पह्शापा८ ॥ ?०॥४०७) में यह विचार व्यक्त किग्रा था कि राजनीति शास्त्र में 
संस्थाओं के अव्ययन भर विश्लेषण पर तो जोर दिया जाता है, परन्तु मानव के 
अध्ययन एवं विश्लेपएणा पर ध्यान नहीं दिया जाता । सन्‌ | 908 में ए. एफ. बेन्दले 
ने अपनी पुस्तक “दी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट” ([]॥6 [00655 06 00एक्षग॥०7) 
में अपने असंतोप को “मृत राजनीतिक विज्ञान” कह कर व्यक्त किया था। बेन्टले ने 
प्तामाजिक समूहों की प्रतिक्षियात्रों के अ्रव्ययन पर जोर दिया था । ए. एफ. बेन्दले, 
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जा्ज कैटलिन, चाल्स बीयर्ड शादि विद्वानों ने संस्थाओ्रों के श्रध्ययन्न के स्थान पर 
प्रक्रिकाओों ((70००४६०५) के श्रध्ययन पर जोर दिया । 

अमरीकी पत्रकार फ्रेंक केण्ट ने अपनी पुस्तक “दी पॉलीटिकल बिहेवियर” 
(7#० ए०॥४००] छ७॥०५शं०पा) में पहली वार राजनीतिक व्यवहार और व्यवहार- 
वाद शब्दों का प्रयोग किया | हरबर्ठ टिगस्टन ने इन शब्दों को वास्तविक अथ्थ प्रदान 
करने का प्रयास किया । ेृ 

सन्‌ 925 में चाल्स ई. मैरियस की पुस्तक “न्यू श्रास्पेक्टस श्रॉफ पॉलि- 
टिक्स'” (]४८७ 87००६ ०६ ?०॥४०७) प्रकाशित हुई | यह पुस्तक अनुभववादियों 
की '“बाइबिल'” है| इसमें मैरियम ने राजनीतिक विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक एवं 
समाजशास्त्रीय अन्तर्दष्टि और तकनीकों के प्रयोग पर जोर दिया | मैरियम ने 
शिकागो विश्वविद्यालय को व्यवहारवाद के अध्ययन का केन्द्र बनाया । कुछ समय 
बाद सैरियस के सहयोगियों एवं शिष्यों का शिकागो सम्प्रदाय व्यवहारवाद एवं 
व्यवहारवादी उपागस का प्रसुख प्रवक्ता बन गया । 

हैराल्ड लासवेल, डेविड ईस्टन, कैप्लान, जार्ज कैटलिन, गेब्नियल श्रामण्ड, 
डेविड दर मैन, राबर्द ए. डाहल, हरबर्द साइमन, लुसियन पाई, पावेल, मलफड्डक्यू 
सिबली, किक पैट्रिक, हींज धयूलाऊ, वी. श्रो. की. जूनियर आदि लेखक व्यवहारवाद 
के प्रमुख वक्ता हैं। इन विद्वानों ने व्यवहारवाद एवं व्यवह्ारवादी उपागस के विविध 
पहलुओं की व्याख्या की है । कैटलिन की पुस्तक “ए स्टडी ऑफ दी प्रिसिपल्स श्रॉफ 
पॉलिटिक्स!” (5 8॥709 ० ४6 ए.शलंफ!७४ ० ?०॥४०४), हरब्े साइमन- की 
पुस्तक “एडमिनिस्ट्रेंडिव बिहेवियर” (807ंणं४7भा०० 80॥2ए०0४), लासबेल 
झ्रौर कंप्लान की पुस्तक “पॉवर एण्ड सोसायटी” (?0छ़ध्ा &70 800०५), डेबिड 
ईस्टन की पुस्तक “दी पॉलिटिकल सिस्टम” (7॥6 ?9०॥४००] $एशथा) श्रादि.इस 
सन्दर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं । 

व्यवहारवादी आन्दोलन को आगे बढ़ाने में “श्रमरीकी पॉलिटिकल साइन्स 
एसोसियेशन' (हैग6ा०थ्षा ?0908 80००९४ 35500०४४०॥) और “सोशल 
साइनस रिसर्च काउन्सिल” (80लंश 8लं०ा०० २6३६४०) (०ण्पथं)) ने सहयोग 
दिया है । 

व्यवहारवाद का श्रर्थं--व्यवहारवाद के भर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में एक- 
मत नहीं । जैसा कि बोने श्रोर रेवी ने कहा है कि “कुछ के ' लिए इसका श्रर्थ राज- 
तीतिक परिस्थितियों में मनुष्य का सनोविज्ञान है”"कुछ के लिए इसका  शर्थ 
राजनीति शास्त्र में विज्ञान पर जोर देना है और कुछ के लिए इसका भश्रर्थ केवल 
मतदाताओं के व्यवहार से है । कुछ का मत है कि यह मनुष्य के समुचित राजनीतिक 
व्यवहार पर ध्यान केन्द्रित करता है ।” हींज युलाऊ ने कहा है कि “राजनीति शास्त्र 
में व्यवहारवाद के अन्तर्गत प्रत्यक्ष अधवा परोक्ष राजनीतिक कार्य आते हैं । इसमें 
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मनुष्य के व्यवहार में राजनीतिक विश्वास, मूल्य एवं उद्देश्य को प्रभावित करने वाले 
तत्त्व जैसे इच्छा, आ्राकांक्षा, अपेक्षा, मनोद्त्ति आ्रादि तत्त्व भी समान रूप से महत्त्व- 
पूर्ण हैं ।* ः 
डेविड टू मैन ने व्यवहारवाद के दो अर्थ बताये हैं--(7) व्यवह्यरवादी प्रद्ृत्ति 
और (0) वैज्ञानिक दृष्टि । दूसरे शब्दों में, व्यवहारवाद का अ्रन्तिम उद्देश्य 
“राजनीतिक प्रक्रिया के विज्ञान का विकास करना है।” यह राजनीति शास्त्र के 
परम्परागत्त क्षेत्र का पुननिर्मारण एवं विस्तार करना चाहता है। 

डेविड ईस्टन का मत है कि व्यवहारवाद “अध्ययन उपागम को वैज्ञातिकता' 
झ्रौर “अ्नुभवजन्य सिद्धान्त निर्माण से सम्बन्धित है। यह “बौद्धिक मनोदशा' 
का प्रतिविम्व हे। यह “वीद्धिक प्रवृत्ति” है, यह “तथ्यात्मक शैक्षणिक 
आन्दोलन'' है । 

ब्लेयर कोलासा का मत है कि व्यवहारवाद “राजनीतिक सन्दर्भ में व्यक्ति 
समूहों के व्यवहार का अध्ययन है | 

रॉबर्ट ए. डाहल का मत है कि “व्यवहारवाद राजनीति शास्त्र में एक 
बविरोघी आन्दोलन है ।” यह परम्परागत राजनीति शास्त्र की ऐतिहासिक, दार्शनिक 
एवं वर्णानात्मक संस्थागत पद्धतियों की उपलब्धियों से असन्तुप्ट है। इसका विश्वास 
है कि अतिरिक्त, पद्धतियाँ विद्यमान हैं या इनका विक्रास किया जा सकता है जो 
राजनीति शास्त्र को अनुभवात्मक प्रस्तावों एवं सिद्धान्तों को प्रदान करने में सहायक 
हो सकती है । यह एक ऐसा आन्दोलन है जो राजनीति शास्त्र के अध्ययन को 
आधुनिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान और भ्र्थशास्त्र के सिद्धान्तों के 
साथ सम्बद्ध करता चाहता है। यह राजनीति शास्त्र के श्रनुभव करने योग्य प्रंशों 
को अ्रधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास है । यह सरकार की सभी घटनाओं को मानव- 
व्यवहार की शब्दावली में अ्रभिव्यक्त करना चाहता है । 

कर्क पैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद के निम्न चार श्रर्थ हैं-- 

(7) यह राजनीतिक संस्थाओं के अव्ययन के स्थान पर राजनीतिक स्थिति 
में व्यक्ति के व्यवहार के विश्लेपण पर घ्यान केन्द्रित करता है। इसके लिए व्यक्ति 
का राजनीतिक व्यवहार विश्लेषण की मूल इकाई है । 

(#) यह राजनीति शास्त्र की अन्य समाजणास्त्रों के साथ एकता पर जोर 
देता है । 

(7) यह सांख्यिकी अर्थात्‌ शुद्ध तकनीकों के प्रयोग द्वारा राजनीतिक 
व्यवहार के पर्यवेक्षण, वर्गीकरण एवं मापन पर जोर देता है । 

(शं) यह व्यवस्थायद्ध एवं अनुभवजन्य सिद्धान्त निर्माण से सम्बद्ध है । 

संक्षेप में, व्यवहारवाद सामाजिक शोध की ऐसी पद्धति है जो समाज में 
रहने वाले मनुष्यों का वैज्ञानिक अध्ययन करती है । यह वैज्ञानिक पद्धति क्का प्रतीक 
हैं। यह राजनीति श[ईत्र को अन्य समाजशास्द्रों से सम्बन्ध बढ़ाना चाहती है यह्‌ 
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राजनीतिक शोध के भविष्य को तय करना चाहती है । यह मानवीय व्यवहार के 
राजनीतिक पक्ष की स्थिर इकाइयों की सैद्धान्तिक खोज है । 

व्यवहारवाद की मुल धारणायें (8890 ००॥०९ए४ ० फशीइशेत्प्रा- 
धाआ0)--व्यवहारवाद की मूल घारणायें निम्न हैं-- 

! यह परम्परावादी पद्धतियों का स्थान नहीं लेता । यह उनका पूरक है । 
यह उनका पुनर्निर्माण एवं विस्तार चाहता है। 

2. यह व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता 
है । इसका मत है कि जिस राजनीतिक अध्ययन में मानव व्यवहार के अध्ययन को 
शामिल नहीं किया जाता, वह थ॑ंजर राजनीति है । 

3. यह अध्ययन की वैज्ञानिकता पर जोर देता है। यह परिमाणवादी एवं 
अनुभूतिमुलक पद्धति है। यह प्रत्यक्षवाद (?0अंप्रशंधा)) और ग्रागमन (॥760०/07) 
पर आधारित है। यह अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग, सन्दर्भ, ज्ञान एवं परिस्थिति 
विवेचन पर जोर देता है । 

4. यह मूल्य निरपेक्ष धारणा है | यह तथ्यों के अध्ययन श्रौर विश्लेषण पर 
जोर देता है। यह व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों, निरपेक्ष (दाशनिक) सिद्धान्तों या कल्पनाश्रों 
पर जोर नहीं देता । 

5. यह शुद्ध तकनीकों के प्रयोग पर जोर देता है | यह सांझ्यिकी प्रधान है । 
यह सर्वेक्षण, नमूना, मतदान, साक्षात्कार, प्रश्नावली श्रादि के प्रयोग पर जोर 
देता है । 

6. वह ज्ञान की पूर्णाता पर बल देता है । यह अन्तर अनुशासनात्मक 
(ए्रांधत॑ं5०ंए7॥श9) अध्ययन पर जोर देता है । 

7. यह बड़ी इकाइयों (४४०४०) के अ्रध्ययन के साथ छोटी इकाइयों 
(शींश०) के अध्ययन पर जोर देता है। इसका मत है कि छोटे विषयों के गम्भीर 
अ्रध्ययन एवं विश्लेषण से विषय का गहन अ्रध्ययन हो सकता है। उदाहरणतः यह 
संसद के श्रध्ययन के साथ सांसदों के व्यवह्यार के श्रध्ययन पर जोर देता है; यह 
सर्वोच्च न्यायालय के अध्ययन के साथ न्यायाधीशों के श्रध्यवन पर जोर देता है। - 

व्यवहारचाद के लक्षण (एाधा8००ांआ०४ ० छथाइरं०्प्राभीशा)-- 
डेविड ईस्टन ने “व्यवहार के आधुनिक. श्रर्थ” नामक निवन्ध में व्यवहारवाद के 
श्राठ लक्षणों को गिनाया है। इन्हें व्यवहारवाद की बौद्धिक श्राधारशिलायें कहा 
गया है। ये निम्न हैं-- | ह 

4. नियसितता (7१6४७४४१५)--इससे भविष्यवाणी .करने अर्थात्‌ पूर्वानु- 
मान लगाने में सहायता मिलती है। व्यवहारवादी इस बात को. स्वीकार करते हैं कि 
राजनीतिक व्यवहार सदेव एक-सा नहीं रहता, फिर भी उसमें कुछ समानताझ्रों 
अर्थात्‌ नियमितताओों को इग्ित किया जा सकता है। उदाहरण॒तः यदि निर्वाचनों 
में मतदाताओं ने वार-वार एक ही दल या व्यक्ति को मतदान किया हो तो उनके 
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इस मतदान व्यवहार के प्रेरकों में विचारधारा, सामाजिक स्तर, आध्िक स्थिति, 
जाति-सम्बन्धों, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधारों की भूमिका को समभका जा सकता 
है। इस तरह व्यवहार की नियमितता के आधार पर राजनीतिक घटनाओं की 
व्याख्या की जा सकती है और पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। 

2. सह्यापन (५८7 १०४४०१)--इससे सामान्यीकरण वैधता की जाँच 
करने में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में, ज्ञात का औचित्य तभी सम्भव है जब 
उसके प्रस्तावों एवं प्रमाणों को प्रयोग एवं परीक्षण पर आधारित किया गया हो 
तथा उन्हें सत्य सिद्ध किया गया हो । 

3. तबनीकें (7००॥४रंप८०५)--इनसे तथ्यों के चयन एवं संकलन में सहा- 
यता मिलती है तथा व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों को शोध से बाहर निकालने में सहायता 
मिलती है । व्यवहार॒वादी सांख्यिकी, गरितत एवं भौतिक विज्ञान की तकनीकों के 
प्रयोग पर जोर देते हैं। शोघ को आत्म-चेतन और ब्रात्मालोचक (5७८पाण्ता) 
बनाने के लिए वे बहु विश्लेषण नमूना, सर्वेक्षण, गणितीय नमूनों और रूपों 
(8770]20075) पर जोर देते हैं । 

4, परिमाणीकरण (0ए०॥४0%8700)--इससे तथ्यों की पूर्णता एवं 
निष्कर्पों को दर्ज करने में सहायता मिलती है । यह “मापन” क्रिया है अर्थात्‌ राज- 
नीतिक व्यवहार का जितना अधिक पर्यवेक्षण, पुनः परीक्षण, पुनः कथन और पुनः 
निर्धारण किया जायेगा उतनी ही उसकी विश्वसनीयता और निश्चितता बढ़ती है । 

5. मूल्य (५०।००७)--यह शोध को वस्तुनिष्ठ बनाने हेतु मूल्य निरपेक्ष 
(५४४५-८७) पर जोर देता है। व्यवहारवादी मूल्य और तथ्यों को पृथक्‌-पृथक्‌ 
मानते हैं। उनका नेतिक मूल्यों से कोई सम्बन्ध नहीं । उनके लिए राजनीति शास्त्र 
श्रपने कार्यात्मक रूप में राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन है । 

6. व्यवस्थापन (598८0 /[2080॥)--इससे सिद्धान्तों श्रौर शोध में सम्बन्ध 
स्थापित करने में सहायता मिलती है। व्यवहारवादियों का मत है कि सिद्धान्त के 
बिना शोध महत्त्वहीन है और तथ्यों के विना समर्थित सिद्धान्त फलहीन है। अतः 
व्यवहारवादी परम्परावादियों की तुलना में सिद्धान्त पर श्रधिक जोर देते हैं । 
परम्परावादी मुल्य सिद्धान्त (ए»०८-८०५) पर जोर देते हैं, जवकि व्यवहारवादी 
कार्य-कारण सिद्धान्त (22०६४ (॥००५) पर जोर देते हैं । व्यवह।रवादियों का 
कहना है कि सिद्धान्त केवल कल्पना और ओात्म-विश्लेपण नहीं, यह विश्लेपरा, 
व्याख्या और पूर्वानुमान से सम्बन्धित है । व्यवहारवादी श्रति व्यापी सामान्यीकरण 
(0एशभणांएड़ इथाधशांट&/00) का विकास करना चाहते हैं । 

4, शुद्ध विज्ञान (7076 $0००7८८)--यह सामाजिक समस्याओं को सुलभाने 
के लिए राजनीतिक व्यवहार और ज्ञान के प्रयोग पर जोर देता है । 

8, एकीकरण (]768/007)--यह राजनीति शास्त्र श्रौर श्रन्य समाज 
शास्त्रों के सम्बन्ध बढ़ाना चाहता है। यह अध्ययन को एकांकी नहीं वनाता, यह 
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उसे पूर्ण बनाता है। व्यवहारवादियों का कहना है कि यद्यपि मनुष्य की सामाजिक, 
आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं श्रन्य क्रियाश्रों में सीमा रेखायें खींची जा 
सकती हैं परन्तु किसी क्रिया को पूर्ण जीवन के सन्दर्भ में ही सही ढंग से समभका जा 
सकता है। 
व्यवहारवाद की उपलब्धियाँ एवं सीमाएँ 
(4लांसशाशा: शाप [वाप्रशांणा& एत फताक्षशं०ण शांशा।) 

#&. उपलब्धियाँ--व्यवहारवाद की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्त हैं-- 

, वैज्ञानिक अश्रध्ययन--व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्र को अधिक 
व्यवस्थित बनाने हेतु उसका वैज्ञानिक ढंग से अ्रध्ययन किया है| इन्होंने कल्पनाओ्रों 
को भी पर्यवेक्षण के श्रधीन रखा है । इन्होंने राजनीति शास्त्र को वस्तुनिष्ठ बनाने 
का प्रयास किया है । 

2. सुल्यवाल श्राधार सामग्री का एकन्नीकरण--इन्‍्होंने राजनीति शास्त्र क्के 
लिए मूल्यवान आझ्राधार सामग्री एकत्रित की है। इन्होंने इसे नवीन भाषा शैली, 
श्रष्ययत पद्धति, अवधारणायें एवं तकनीकें दी हैं । इन्होंने शोध हारा राजनीति 
शास्त्र को पुष्ट करने का प्रयास किया है। इनके परीक्षणों ने राजनीति शास्त्र को 
गतिशील बनाया है। 

3, वैकल्पिक धारणायें ((0706०7४ ४॥७:7०6४ए6७)--व्यवहा रवादियों 
ने राजनीतिक जीवन के अ्रध्ययन के लिए अ्रनेक विकल्प श्रस्तुत किये हैं। उदा- 
हरणतः कैटलिन ने “विल” (इच्छा-शक्ति) को, हरबट साइमन ने “निर्णय देने' की 
रिचर्ड स्ताईडसे ने “गेम थ्योरी” को, लासबेल और केप्लान ने “शक्ति” और 
“समूह को, लेजर्सफेल्ड और वेरेलसन ने “मतदान व्यवहार” को, डेविड ईस्टन ने 
व्यवस्था को राजनीतिक अध्ययन एवं विश्लेषण की मुख्य इकाई बनाया है । 

फ. सीमायें श्रथवा श्रालोचना ([/रवा॥078 ० (700०ंशा)--व्यवहार- 
बाद को “अन्तिम शब्द स्वीकार नहीं किया जाता ।: परम्परावादियों ने इसे ब्रुटि- 
पूर्ण, अपर्याप्त एवं निरर्थक प्रयास की संज्ञा दी है । लियो स्ट्रतस ने कहा है कि राज- 
नीति शास्त्र में केवल राजनीतिक तत्त्वों का ही श्रध्ययन नहीं करना होता अपितु 
इसमें “मानवीय”, “सद” एवं “उचित तत्त्वों” को भी महत्त्व देना होता है। 
व्यवहारवाद की च्रुटि यह है कि इसमें “उच्च विचारों, मर्यादाश्ों और उद्देश्यों का 
प्रभाव है। “डेविड ईस्टन ते, जो व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक माना जाता है, 
969 में व्यवहारवाद के नवीन श्रायामों को अभिव्यक्त करके उत्तर व्यवहारवाद 

क्रो जन्म दे दिया है । 

व्यवहारवाद की प्रमुख सीमायें श्रथवा चुटियाँ निम्न हैं--- 

4. सानवीय व्यवहार के नियमों की घोषणा करना कठिन--मानव-व्यवहार 
इतना श्रनिश्चित एवं परिवर्ततशील है कि उसका परीक्षण एवं निर्धारण कठिन है । 
यही कारण है कि राजनीति शास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की निश्चितता प्राप्त करने 
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की क्षमता नहीं | दुसरे, मानव व्यवहार के आ्रान्तरिक एवं वाह्म स्वरुपों में अन्तर 
होता है। यह निश्चित करना कठिन है कि मानव व्यवहार को किससे प्रेरणा 
मिली है । राजनीतिक क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कठिन है । 

2. श्रपर्याप्त--व्यवहारवाद राजनीति के घटकों को समभने में तो सहायक 
हो सकता है परन्तु यह पूर्ण की वास्तविकताओं को समभने में अपर्याप्त है। एक 
राजनीति शास्त्री को एक व्यवहारवादी बनने के अतिरिक्त उसे एक इतिहासकार, 
एक वकील और एक आाचा रशास्त्री भी बनना पड़ता है । जैसाकि सिबली ने कहा 
है कि “राजनीति को समभने के लिए एक वैज्ञानिक की निश्चतता के साथ एक 
कलाकार की श्रन्तद्‌ ष्टि की श्रावश्यकता है अर्थात्‌ घटकों के विश्लेषण के अतिरिक्त 
उनके पूर्ण के साथ अन्तर-सम्वन्धों को समझने की भी आ्रावश्यकता है ।” 

3. राजनीति शास्त्र के स्वतन्त्र श्रस्तित्व को खतरा--व्यवहारवाद की त्रुटि 
यह है कि व्यवहारवादी रूप में राजनीति को परिभाषित करना कठिन है। राज- 
नीति को परिभाषित किये बिना या उसके क्षेत्र को निश्चित किये बिना या उसे 
गर-राजनीतिक क्षेत्रों से पुृधक्‌ किये विना उसमें समाजशास्त्र और मनोविज्ञान की 
अवधारणाम्रों, पद्धतियों एवं तकनीकों का प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं । इससे 
राजनीति शास्त्र अपना स्वृतन्त्र श्रस्तित्व खो सकता है | 

4, भविष्यवाणी करना कठिन--राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी करना 
कठिन है । यह कभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कुछ चीजें विशेष 
तरीके या ढंग से ही घटित होंगी १ इसमें पूर्वानुमानों को “अ्गर"*““*“तब” 
(/........८॥) के रूप में ही ग्रभिव्यक्त किया जा सकता है जो सामान्यतःभविष्य- 
वाणी नहीं ! " !। 

. 5, नीति निर्धारण में सहायता करने में श्रसमर्थ--व्यवहारवाद का शुद्ध 
विज्ञान नीति निर्धारण में श्रपर्याप्त एवं बेकार है। नीति निर्धारण में नैतिक, व्याव- 
.हारिक, अनुभवात्मक एवं विधायी पहलुओं की झ्रावश्यकता होती है परन्तु व्यवहार- 
वादी पद्धति इनकी व्याख्या करने में असमर्थ है । नीतियों का विधायी पहलू व्याव- 
हारिक विज्ञान और दर्शन पर श्राधारित है | नागरिकों की वास्तविक समस्याझ्रों के 
सन्दर्भ से ही राजनीति शास्त्र के शोध का लाभ हो सकता है, वैज्ञानिकता के कृत्रिम 
वातावरण में इसका कोई लाभ नहीं | 

: 6, विषय को हानि. व्यवहारवादी पद्धति से र/जनीति शास्त्र के विषय को 
हानि हुई है । व्यवहारवादियों ने पद्धतियों की ब्रावश्यकता पर ग्रधिक बल दिया है। 
इससे राजनीति शास्त्र का विपय पिछड़ गया है। 

7. अ्रध्ययन की श्रन्य पद्धतियाँ--राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए केवल 
व्यवहारवादी पद्धति ही नहीं । इसके लिए ऐतिहासिक, दार्शनिक आदि पद्धतियाँ भी 
हैं। सिबली ने कहा है “मात्र विज्ञा- हो एकमात्र पद्धति नहीं है। नीति सम्बन्धी 
ज्ञान के लिए भ्रन्य पद्धतियों एवं तकनीकों का सहारा लेना चाहिये ।” 
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8. काल्पनिक--राजनीति शास्त्र में सिद्धान्त निर्माण की अवधारणा कोरी 
कल्पना है। जब निम्न स्तरीय, मध्य स्तरीग्र अथवा सामान्य स्तरीय सिद्धान्त भिर्माण 
सम्भव नहीं तो गति व्यापी सामान्यीकरण की श्रवध।रणा कोरी कल्पना है । 

9, वैज्ञानिक पद्धति की सीमायें--राजनीति शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का 
लाभ सीमित है। जे. आर. रॉयस, ने कहा है कि “हम किसी या सभी समस्याश्रों पर 
वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने के लिए चाहे कितने ही इच्छुक क्‍यों न हों, जीवन के 
सभी खण्डों को एकत्रित करने का अन्तिम कार्य अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ एवं व्यक्तिगत 
कार्य होगा" “जिसका वंज्ञानिक्नीकरण नहीं किया जा सकता ।” 

उत्तर व्यवहारवाद 

व्यवहा रवाद की त्रुटियों ने बीसबीं शताब्दी के सातवें दशक में एक नवीन 
उपागम को जन्म दिया है जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। उत्तर व्यवहारवाद 
परम्परावादियों की भांति, व्यवहारवाद का आलोचक रहा है। इस पर भी यह पर- 
म्परावादी नहीं । जहां परम्परावादी व्यवहारवादी उपागम के ओऔचित्य को स्वीकार 
नहीं करते और राजनीति शास्त्र की संस्थापित परम्पराश्रों में अपने विश्वास को 
दोहराते हैं वहां उत्तर व्यवहारवादी व्यवहारवादी उपागम की उपलब्धियों को स्वीकार 
करते हैं, परन्तु वे राजनीति शास्त्र को आगे और नवीन दिशाश्रों में बढ़ाना चाहते हैं । 
डेविड ईस्टन ने कहा हैं कि “उत्तर व्यवहारवाद भविष्यपरक है जो राजनीति शास्त्र 
को नवीन दिशाश्रों में बढ़ाना चाहता है । यह भूत की विरासत से इनकार नहीं करता 
बल्कि यह इसमें कुछ भ्ोर जोड़ना चाहता है। यह एक यथार्थ कांति है, प्रतिक्रिया 
नहीं, यह्‌ ओचित्यपूर्णता की स्थिति में है बथास्थिति में नहीं; यह सुध,र है, प्रतिसुधार 
श्रान्दोलन नहीं । - 

उत्तर व्यवहारवाद भ्रान्दोलन और बौद्धिक प्रवृत्ति दोनों है। इसका विकास 
इसलिए हुआ कि इसके समर्थक व्यवहारवादी उपायम की दिशा से असन्तुष्ट थे । 
इनका कहना है कि व्यवहारवादी उपागम तीज्न गति से परिवर्तित होने वाली परि- 
स्थितियों, समस्याश्रों, प्रश्नों, चुनीतियों आदि का निदान एवं विकल्प पेश करने में 
ग्रसमथे है । ये प्रश्न करते हैं कि जो शोध समकालीन समाज की गम्भीर समस्याओं 
की समाधान नहीं कर सकता उसका क्‍या लाभ ? इनका कहना है कि जब अणुबम 
के भय, झ्रान्तरिक फूट एवं संबर्ष और वियतनाम जैसे अघोषित युद्धों ने विश्व की 
नैतिकता को भकभोर दिया है तो उस शोध से क्या लाभ जो शुद्ध वैज्ञानिक स्थिरता 
की प्राप्ति में लगा हुआ है । उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिशास्त्र में पुनः श्रादर्शनिष्ठा 
की भावना जगाना चाहते हैं, उद्देश्यों के महत्व पर जोर देना चाहते हैं, मुल्यों एवं 
बुद्धिजीवियों की महत्त्वपूर्ण भुसभिका को स्वीकार करना चाहते हैं। संक्षेप सें, उत्तर 
व्यवहारवादी काम पर जोर देते हैं, ये ध्वंसात्मक की बजाय सृजनात्मक अधिक हैं । 

उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख समर्थक डेविड ईस्टन है । उसने इसके दो उत्तर- 
दायित्व निश्चित किये हैं (7) “संगति” (२८४ए७॥०८) और (॥) “कर्म” (6&०7४०॥) 
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जिन्हें वह “संगति के घर्म” (07०१० ० ६०४ए०॥००) की संज्ञा देता है। डेबिड 
ईस्टन ने संगति के घर्मं की निम्न सात विशेपतायें बताई हैं-- 

4, तकनीक से पहले ठथ्य झाने चाहिए--ये शोध में कृत्रिम यन्त्रों के प्रयोग 
को अ्रच्छा तो मानते हैँ, परन्तु ये इस वात पर जोर देते हैं कि महत्त्वपूर्ण चीज बह 
उद्देश्य है जिन पर उन यन्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। इनका मत है कि जब 
तक समकालीन सामाजिक समस्याओं से शोध की उद्देश्यपूर्ण संगति नहीं वैठायी जाती 
तब तक बह आरम्भ करने योग्य नहीं । इन्होंने व्यनहारवादियों के इस नारे के स्थान 
पर कि “अस्पष्ट होने से गलत होना श्रच्छा है,” यह नारा दिया है कि "अ्रसम्बद्ध 
रूप से निश्चित होने के स्थान पर अ्रस्पष्ट होना श्रच्छा है 

2. सामाजिक परिबर्तेन पर जोर--ये राजनीति शास्त्र को सजीन बिपय 
बनाना चाहते हैं । इनका मत है कि राजनीति शास्त्र को यथास्थिति का समर्थक नहीं 
होना चाहिए बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन को गति एवं दिशा देनी चाहिए । 

3. समस्याश्रों के निदान पर जोर--ये समकालीन सामाजिक समस्याझ्रों के 
निदान पर जोर देते हैं । ये समस्याओ्रों से आंख म्‌ द लेना नहीं चाहते । इनका कहना 
है कि राजनीति शास्त्र की संगति तभी है जब वह मानव जाति की बास्तनिक सम- 
स्याझ्रों का समाघान करे एवं उसकी झावश्यकताओं की पूति करे । 

4, मुल्यों की महत्त्वपुर्ण भुभिका--ये मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार 
करते हैं । इनका कहना है कि जब तक मूल्यों को ज्ञान की प्रेरक' शक्ति नहीं समभा 
जाता तब तक यह भय बना रहता है कि कहीं ज्ञान का गलत उद्देश्यों के लिए प्रयोग 
तो नहीं किया जा रहा | ये इस वात पर जोर देते हैं कि यदि ज्ञान को सही उद्देश्य 
के लिए प्रयोग करना है तो मूल्यों को उनकी केन्द्रीय स्थिति देनी होगी । 

5, बुद्धिजीवियों की भुभिका--ये समाज में बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
स्वीकार करते हैं। इनका कहना है कि बुद्धिजीवियों को शुष्क वैज्ञानिक शोधकर्तता या 
तकनीशियन नहीं बने रहना चाहिए । इन्हें सम्यता के उदार मूल्यों को सुरक्षित रखने 
में अपना योगदान देना चाहिए । 

6. कर्म पर जोर--ये कर्म श्रर्थात्‌ कार्य पर जोर देते हैं। इनका कहना है कि 
राजनीति शास्त्र को समाज के पुनर्निर्माण के कार्य में लगा रहना चाहिए । डेबिड 
ईस्टन ने कहा है कि “जानने का श्र्थ है कार्य के उत्तरदायित्व को धारण करना 
और कार्य का श्रर्थ है समाज के पुनरनिर्माण में व्यस्त रहना । 

7, व्यवप्तायों का राजनीतिकरण--ये व्यवसायों के राजनीतिकरण पर जोर 
देते हैं। ये राजनीतिशास्त्रियों, शिक्षा संस्थाओ्ों एवं विश्वविद्यालयों का राजनीति- 
करण चाहते हैं । 

संक्षेप में, उत्तर व्यवहारवादी शोध से मूल्यों को पृथक नहीं करते ॥ सामा- 
जिक समस्याओं के साथ शोध की उद्दे श्यपुर्ण संगति बिठाना चाहते हैं । बे शोध को 
सामाजिक समस्माओों के समाधान प्रस्तुत करते के लिए कहते हैं ।” 
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समीक्षा प्रश्न 
]. व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए तथा उसकी 
सीमाग्रों को इग्ित कीजिए । 

(7२०]. 978, 86, 850797. 979; &[ग्राष: 988) 
2. व्यवहारवादी उपागम से आप क्या समभते हैं ? आपके विचार में 
व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाने में 

कहां तक सहायक सिद्ध हुआ है ? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिये । 
; ' | (२४४, 982). 


हि 


अन्य समाज शान्त्रों से सम्बन्ध 
(रिशक्ांणाओंफ क्रॉस 0807 80ल्‍ंग 8लंथाट९६) 








परिचय ([7870000407)--राजनीतिशास्त्र एकमात्र ऐसा समाज शास्त्र 
नहीं जो व्यवस्थित सामाजिक जीवन में व्यक्ति का अध्ययन करता है। अन्य समाज 
शास्त्र भी व्यक्ति के भिन्न-भिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। उदाहरणत: समाज- 
शास्त्र मानव के समाज, उसके रीति-रिवाजों, परम्पराश्रों आ्रादि का अध्ययन करता 
है, प्र्थशास्त्र धन या सम्पत्ति के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करता 
है, नीतिशास्त्र मानव की नैतिकता, श्राचरण और व्यवहार के औचित्य-श्रनौचित्य 
का अ्रष्ययन करता है। इतिहास भ्रूतकालीन घटनातों, सम्यता और संस्कृति के 
विकास का अध्ययन करता है; मनोविज्ञान मानव के मनोवेगों, सहज प्रवृत्तियों और 
भावनाओ्रों का अध्ययन करता है; राजनीति शास्त्र व्यक्ति की राजनीतिक संस्थाश्रों, 
राजनीतिक व्यवस्थाओं ग्रौर राजनीतिक प्रक्रियात्रों का श्रध्यपन करता है श्रतः 
किसी एक समाजशास्त्र का अध्ययन दूसरे समाज शास्त्रों से पृथक रखकर नहीं 


किया जा सकता । उसका अध्ययन अन्य समाज शास्त्रों के सन्दर्भ में ही पूर्ण माना 
जा सकता है । 


प्राचीन समय से हो लेखकों ने समाजशास्त्रों के पारस्परिक सम्बन्धों पर 
बल दिया है । उदाहरणतः प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गईं रचना ही 
नहीं वल्कि न्यायशास्त्र, मनोविज्ञान, नीतिशास्त्र, शिक्षा, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र 
पर लिखी गई रचना भी है। श्ररस्तू ने श्रपती रचना पॉलिटिक्स में राजनीतिक 
व्यवस्था में अ्र्थ (सम्पत्ति) के वितरण श्रौर सामाजिक स्तर को निर्णायक स्वीकार 
किया है। कौटल्य ने अपनी रचना श्रर्थशास्त्र में नीतियों की झौचित्यपूर्णता, व्यवहा र- 
कुशलता, न्याय व्यवस्था, कर व्यवस्था, राजनय और राजनीति आदि को राजनी- 
तिक प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक चिन्तन में 
आर्थिक तत्त्वों की निर्यायक भूमिका है, आदि । 

व्यवहारवादी भ्रान्दोलन ने सामाजिक जीवन को सम्पूर्ण इकाई माना है! 
इन्होंने पूर्ण ज्ञान श्ौर विषयों की एक दूसरे को प्रभावित करने की क्रिया पर बल 
दिया है। गार्नर की धारणा है कि सभी समाजशास्त्र समान लक्ष्य की प्राप्ति में 
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“सहयोगी हैं (श०7रतगड़ एथ्लपा०१७....॥ 8 ०णाााणा ०४८) । सिंजविक ने 
लिखा है कि “यदि हमें किसी विषय का अन्वेषण करना है तो यह बहुत लाभदायक 
होगा कि उस विषय या विज्ञान का- अन्य विषयों या विज्ञानों से सम्बन्ध मालूम 
करें और फिर यह जानने का प्रयास करें कि उक्त विषय या विज्ञान ने भअ्न्य 
विषयों से क्या लिया है और उसने स्वयं श्रस्य विषयों या विज्ञानों को क्या 
दिया है ? २ 
राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र 

समाजशास्त्र का अथे--समाजशास्त्र एक झाधारभूत समाजश्ञास्त्र है। 
यह समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है । यह सामाजिक जीवन से सम्बन्धित 

संगठित एवं संगठित दोचों प्रकार के सम्हों का भ्रष्ययन करता है। यह परिवार 

कुटुम्ब, कबीलों, सम्प्रदायों, विरादरी, जाति, प्रजाति, धामिक समूहों, सांस्कृतिक 
समूहों तथा राज्य जैसे संगठनों का अ्रध्ययच करता है। यह रीति-रिवाजों, रूढ़ियों, 
परम्पराओं, लोकाचारों का अध्ययन करता है। समाज, जैसाकि सेकाइवर ने कहा 
है “सम्बन्धों का जाल" है । भ्रत: समाजशास्व॒ सामाजिक सम्बन्धों का अध्ययन है । 
गिडिंग्स का मत है कि “समाजशास्त्र पूर्ण रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन एवं 
व्याख्या है ।' ह 

सम्बन्ध-समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में सम्बन्ध होने के मुख्य 
कारण निम्त हैं--- 

() व्यक्ति केवल राजनीतिक प्राणी नहीं, वह सामाजिक प्राणी भी है। , 

(7) राजनीतिक संस्थायें अपनी. प्रारम्भिक स्थिति में राजनीतिक होने के 
स्थान पर सामाजिक संस्थायें अधिक थीं। केटलिन ने समाजशास्त्र और राजनीति 
शास्त्र को अ्रखण्ड माना है श्रर्थात्‌ दोनों एक ही तस्वीर के. दो पहल हैं । 

(77) राजनीतिक तथ्यों के आ्राधार पर सामाजिक तथ्यों को समभा जा 
सकता है । 

(९) दोनों शास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं, प्रतिद्वन्द्दी नहीं । 

आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण में धर्म, संस्कृति, जाति, सामाजिक प्रभावों 
एवं प्रद्धत्तियों को जो महत्त्व दिया जाता है वह वस्तुतः समाजशास्त्रियों की राज- 
नीति शास्त्र को देन है। राजनीति शास्त्र में व्यवहारवादी उपागम, डेविड ईस्टन का 
राजनीतिक व्यवस्था सिद्धान्त बेन्टले का सपृह सिद्धान्त, लूसियन पाई की राज- 
नीतिक विकार सम्बन्धी अवधारणा झादि समाजशास्त्रियों की देन है । 

वर्तमान समय में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्रों में भिन्नमायें 
की जाती हैं परन्तु इनमें सुनिश्चित विभाजन रेखायें खींचना या सीमायें निर्धारित 
करना कठित है। आधुनिक समय में भी अनेक विश्वविद्यालयों भें समाजशास्त्र का 
अध्ययच्‌ एक पृथक अनुशांसन के रूप में तहीं किया जाता बल्कि इसका पँश्येगन 
राजनीति शास्त्र के एक हिस्से के रूप में किया जाता है । । 


38 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
दोनों शास्त्र एक-दूसरे के पुरक एबं सहायक हैं। राजनीति शास्त्र यह मान- 
'कर चलता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, परन्तु वह यह बताने का प्रयास 
नहीं करता कि वह क्‍यों और कैसे एक राजनीतिक प्राणी बना । समाजशास्त्र ने 
राजनीति शास्त्र को यह बताया है कि वह एक राजनीतिक प्राणी कैसे बना। “बदि 
समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र से राज्य के संगठन एवं कार्यो के सम्बन्ध में तथ्यों का 
जान प्राप्त करता है तो राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र से राजनीतिक सत्ता के उद्भव 
एवं सामाजिक नियन्त्रण के नियमों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करता है।' 
'प्रो. गिडिग्स ने कहा है कि “समाजश्ञास्त्र के मूल सिद्धान्तों से अनभिज्ञ व्यक्ति को 
राजनीतिशास्त्र पढ़ाना वैसा ही है जैसाकि न्यूटन के ग्रुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त से 
अ्रपरिचित व्यक्ति को खगोल विद्या, ऊष्णता तथा यन्त्र विद्या से सम्बन्धित शास्त्र , 
की शिक्षा देना ।” 

भेद--समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी 
दोनों में मुख्य भेद निम्न हैं--- 

, क्षेत्र सम्बन्धी भेद--समाजशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना 
में व्यापक है ।.एक सामान्य समाज शास्त्र होने से समाजशास्त्र व्यक्ति के सभी सामा- 
जिक पहलुओं एवं सम्बन्धों--आ्रथिक, सामाजिक, धामिक, राजनीतिक श्रादि--का 
ग्रष्ययन करता है, परन्तु राजनीति शास्त्र व्यक्ति के केवल राजनीति पहलू का 
अध्ययन करता है। गरानेर ने लिखा है कि “समाजशास्त्र में अनुसन्धान की इकाई 
“सामाजिक जीव है श्रर्थात्‌ समाजशास्त्र में हम व्यक्ति का केवल एक प्राणी या 
चेतन सत्ता की तरह श्रध्ययन नहीं करते बल्कि एक पड़ोसी, एक नागरिक, एक सह- 
कर्मा के रुप में भी अ्रध्ययन करते हैं जबकि राजनीति शास्त्र में अध्ययन की इफाई 
राज्य है जो राष्ट्र, जाति, परिबार श्रादि से भिन्न है ।” दूसरे शब्दों में, “समाज- 
शास्त्र एक सामान्य शास्त्र है जब कि राजनीति शास्त्र एक विशेष शास्त्र है । 

2. अ्रध्ययन सामग्री सम्बस्धी मेद--समाजशास्त्र में संगठित और अ्रसंगठित 
समुदायों का अध्ययन किया जाता है जबकि राजनीति शास्त्र केवल संगठित समु- 
दायों का अध्ययन करता है। 

3, उद्देश्य सम्बन्धी भेद--समाजशास्त्र वर्णनात्मक है जबकि राजनीति 
शास्त्र आदर्शात्मक हैं। राजनीति शास्त्र भूत और वतंमान के श्रध्ययन के साथ 
भविष्य की ओर भी देखता है और यह बताने का प्रयास करता है कि राज्य को 
कैसा होना चाहिये । राजनीति शास्त्र राज्य के आ्रादर्ण रूप की बअभिव्यक्ति 
करता है | 

4, प्राथमिकता सम्बन्धी भेद--मनुष्य का सामाजिक जीवन उसके जन्म- 
काल से ही प्रारम्भ हो जाता है जबकि उसका राजनीतिक जीवन बहुत बाद में शुरू 
होता है। अतः समाजशास्त्र को राजनीति शास्त्र से प्राथमिकता दी जाती है। 
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बार के अनुसार “जहां समाजशास्त्र का अन्त होता है वहां राजतीति शास्त्र का 
आ्रारम्भ होता है ।” हर े 
राजनीति शास्त्र और इतिहास 
इतिहास का श्रर्थ--इतिहास भूत की घटनाओं और ओआन्‍्दोलनों, उनके 
कारणों और श्रन्तः क्रियाओं का रिकार्ड है। सम्यता और संस्कृति की खोज में यह 
मानव की सफलताओ्रोों और असफलताओों की कहानी है। इसमें भूत की सभी क्रियाओं 
का वर्णन मिलता है । इतिहास जीवन की धारा है जिसमें घटनायें-तैरती एवं उत- 
रती हैं। गति और परिवर्तत का नाम इतिहास है। किसी लेखक ने कहा है कि 
“सारी प्रकृति श्लौर उसके परिणाम इतिहास है ।” | 
* 4. सम्बन्ध--इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
मुख्य कारण निम्न हैं-- ः 
(9) इतिहास मानव अनुभवों का एक दस्तावेज है जो एक सुधारक एवं 
संशोधनकर्त्ता के रूप में कार्य करता है | 
(४) आ्राधुनिक राजनीतिक संस्थाओं का सही अध्ययन उत्तके ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में ही किया जा सकता है | स्टब का मत है कि “वर्तमान की जड़ें भूत 
में गहरी पेठी हुई हैं ।” या 
(70) इतिहास का अध्ययन इष्टि को व्यापक बनाता है। यह घटनाओं के 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक इष्टिकोर का निर्माण करता है । कौटिल्य, अरस्तू, मैकिया- 
वली, माण्टेस्क्यू, हीगल, माक्स झादि लेखकों ने राजनीतिक संस्थाओं एवं शासन 
प्रणालियों के अध्ययत्त के लिए इसी का अनुसरण किया है। | 
एक दूसरे के सहायक एवं पूरक--इतिहास और राजनीति शास्त्र दोनों 
एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं । दोनों एक-दूसरे के सहायक एवं पूरक हैं। यदि दोनों 
को एक-दूसरे से पृथक कर दिया जाय तो वे पंगु हो जायेंगे। बर्गेस ने कहा कि 
“यदि राजनीति शास्त्र और इतिहास को एक दूसरे से प्रथक्ष कर दिया जाय तो 
उनमें से एक म्ृत्त नहीं तो पंगु अवश्य हो जायेगा और दूसरा दाल का ढेर मात्र 
बनकर रह जावेगा ।” सीले ने कहा है कि “राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का 
कोई फल नहीं श्रौर इतिहास के बिना राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं ।” 
राजनीति शास्त्र की इतिहास पर तिर्भरता--इतिहास राजनीति. शास्त्र को 
बहुमूल्य सामग्री प्रदान करता है । यह उसे अध्ययन का आधार प्रदान करता है । 
ऐतिहासिक तथ्यों के ग्राधार पर राजनीति गास्त्री राजनीतिक संस्थाओं एवं शासन 
प्रणालियों के उदय, विकास और पतन का अध्ययन करता है।. इतिहास उसे ज्ञान 
एवं अनुभव का वह भण्डार देता है जिसके आधार पर वह वर्तमान संस्थाओं को 
धार सकता है तथा उन्हें स्थायी एवं कुशल बना सकता है। से ये 
शोर प्रेरणा' के लिए सामग्री देता है तभी तो बिताबी ने हर ह पा 
.. इतिहास को राजे- 
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नीति शास्त्र की तीसरी सीमा कहा है ।” ला्ड एक्टन का मत है कि “राजनीति 
इतिहास की धारा में उसी प्रकार संचित है जिस प्रकार नदी की रेत में सोने के 
करा ।7 संक्षेप में, इतिहास राजनीति शास्त्र का पथ-प्रदर्शक एवं प्रयोगशाला है । 

इतिहास की राजनीति शास्त्र पर निर्भरता--राजनीति शास्त्र ही इतिहास 
का ऋणी नहीं बल्कि इतिहास भी राजनीति शास्त्र का ऋणी है । इतिहास की अनेक 
महत्त्वपूर्ण घटनायें राजनीतिक विचारों का परिणाम हैं। उदाहरणतः फांस की क्रांति 
रूसो और माण्टेस्क्यू के विचारों से प्रभावित थी; रूस की 97 की साम्यवादी 
क्रान्ति काल माकस के विचारों से प्रभावित थी । सम्पूर्ण साम्यवादी आन्दोलन मार्क्स 
के विचारों से प्रभावित हैं। भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन स्वामी दयानन्द, तिलक 
श्र गांधी के विचारों से प्रेरित था । उन्नीसवीं और वीसवीं शताब्दी की 
व्यक्तिवादी, समाजवादी, साम्यवादी, पूजीवादी, प्रजातन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, फासी- 
वादी, नाजीवादी आ्रादि राजनीतिक विचारवारा्रों के अध्ययन के बिना इन शता- 
व्दयों के इतिहास का अध्ययन अथूरा रहेगा । भारतीय संविधान के इतिहास का 
अध्ययन तब त्तक अधूरा है जब तक ]909, 99 और 935 के अधिनियमों का 
अध्ययन न किया जाय । लीकॉक ने लिखा है कि “इतिहास का कुछ भाग राजनीति 
शास्त्र है उनके विषयों के क्षेत्र प्रत्येक के द्वारा घरे हुए क्षेत्र में फैले हुए हैं ।” 

5, भेद--इतिहास और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी 
दोनों में मुख्य भेद निम्न हैं-- ह 

. क्षेत्र सम्बन्धी भेद--इतिहास का क्षेत्र राजनीति शास्त्र की तुलना में 
अधिक व्यापक है । इतिहास वस्तुत: सम्यता और संस्कृति की कहानी है । यह सभी 
धामिक, श्राथिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक श्रादि घटनाओं का अध्ययन 
करता है जवकि राजनीति शास्त्र घटनाओं के केवल राजनीतिक पहलुओं से ही 
सम्बन्धित है। राजनीति शास्त्र घटनाओं के केवल उन पहलुग्रों का श्रष्ययन करता 
है जो राज्य, राजनीति संस्थाश्रों या शासन प्रणालियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
प्रभाव डालते हैं । राजनीति शास्त्र का क्षेत्र संकुचित है । फ्रीमेन का यह कथन सही 
नहीं कि “इतिहास अतीत की राजनीति है श्रथवा राजनीति वर्तमान इतिहास है ।* 

2, उद्देश्य सम्बन्धी सेद--इतिहास वर्णनात्मक है, राजनीति शास्त्र आदर्शा- 
त्मक है । इतिहास घटनाओं का वर्णान करता है, उन पर अपना निर्णय नहीं देता । 
इतिहास घटनाओं के उचित-अनुचित पर निर्णय नहीं देता .। राजनीति शास्त्र 
काल्पनिक होने से नीति शास्त्र के अधिक निकट है । राजनीति शास्त्र यह बताने का 
प्रयास करता है कि राजनीतिक संस्थाओ्रों को कैसा होना चाहिए। यह दाशेनिक 
अधिक है । 

3. भविष्य सम्बन्धी भेद---इतिहास का भविष्य संदिग्ध हैं जबकि राजनीति 
शास्त्र का भविष्य उज्ज्वल एवं विकासोन्मुखी है | अनेक तथ्य जिन्हें कुछ समय पूर्व 
इतिहास में लिखा जाता था उन्हें भ्रव इतिहास में नहीं लिखा जाता । उदाहरणतः 
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ऋतु विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, शल्य विज्ञान आदि के तथ्यों को अब 

वैज्ञानिक पुस्तकों में लिखा जाता है, इतिहास में नहीं । गानेर का मत है कि “यदि 

यह क्रम चलता रहा तो अन्त में इतिहास के समस्त तथ्य विलीन हो जायेंगे ।” 
राजनीति शास्त्र और श्रथंशास्त्र 


प्र्थशास्त्र का झर्थ--अ्र्थशास्त्र ऐसा समाज शास्त्र है जो मानव के आशिक 
पहलुओं एवं आर्थिक सम्बन्धों से सम्बन्धित है। यह 'धर्ना श्र्थात्‌ सम्पत्ति के उत्पादन, 
उपार्जव, उपयोग, वितिसय एवं वितरण से सम्बन्धित है। यह आया और 'रोजगार' 
से सम्बन्धित है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों जैसे बजट-निर्माण, कर या 
राजस्व नीति, मुद्रा, व्यापार, वेकिंग, आयात-निर्यात, उद्योग तथा औद्योगिक 
नियन्त्रण, नियमन एवं विकास श्रादि से सम्बन्धित है। श्रर्थशास्त्र श्र्थ के रूप सें 
मानव का अ्रध्ययन करता है । माशल ने कहा है कि अर्थशास्त्र एक ओर सम्पत्ति का 
ग्रध्ययन करता है भौर दूसरी ओर, जो अ्रधिक महत्त्वपूर्ण है, यह मनुष्य के अध्ययन 
का एक हिस्सा है ।” दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र सम्पत्ति के अध्ययन के साथ-साथ 
मानव का भी अध्ययन करता है । 

8. सम्बन्ध--प्रर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होने के 
मुख्य कारण निम्त हैं:--- 

() दोनों समाजशास्त्र हैं। 

(9) दोनों के उद्देश्य समान हैं। दोनों मानव कल्याण से सम्बन्धित हैं । 
दोनों मानव के जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं । 

(7) दोनों एक-दूसरे पर निर्मर करते हैं। दोनों एक-दूसरे से स्वतस्त्र नहीं 
रह सकते । भ्रगरहवीं शताब्दी तक श्रथंशास्त्र को राजनीति शास्त्र की एक शाखा 
समभा जाता था । दोनों एक विषय की अध्ययत्त वस्तु समझे जाते थे। प्राचीन ग्रीक 
लेखक इन्हें राजनीतिक अर्थेशास्त्र कहते थे । अर्थशास्त्र को “राज्य को श्राय की 
व्याख्या करने बाली कला कहा जाता था ।” राजनीति या राजनीतिक सिद्धास्तों से 
सम्बन्धित अनेक रचनायें ऐसी हैं जिनमें प्राथिक सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया 
गया है। उदाहरणतः कोटल्य की रचना का ताम “अर्थशास्त्र” है, कार्ल मार्क्स की 
प्रमुख रचना का नाम “दास केपिटल” (पुजी) है। 

झ्ाथिक क्रियाप्रों में श्रस्य क्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता--प्राधिक 
ओर राजनीतिक क्वियायें एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं । कार्ल मास आशिक 
क्रियाप्नों को मानव की अन्य सभी क्रियाप्रों को निर्धारित करने वाली शक्ति मानता 
है | साक्स ने लिखा हैं कि “सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक सम्बन्ध 
सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के सिक्स 
क्रम में जन्म लेते हैं, वे सद जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं ।” मार 
की धारणा है कि “उत्पादन का स्वरूप तथा अवस्थायें समाज के ढचे को निर्धारित 
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करती हैं” और “जैसे ही उत्पादन के ढंग में परिवर्तन होता है संस्थायें और विचार 
बदलते हैं ।” मादवर्स ने लिखा है कि, “हस्त चक्‍क्ती सामनन्‍्त आका के समाज को जन्म 
देती है और भाष चवकी झौद्योगिक पू जीपति के समाज को ।” मास कहता है 
कि “मानव चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके बिप- 
रीत, उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसक्ली चेतना फो निर्धारित करता हैं ।” 
प्रो. सेत का मत है कि “अथंशास्त्र राजनीति शास्त्र से पहले आता है, उसका 
आकार निश्चित करता है तथा उसे नियन्त्रित करता है ।” 

राजनीतिक क्रियाश्नों का मुख्य उद्देश्य आशथिक क्रियाओं को नियन्त्रित 
करना है--राजनीतिक व्यवस्थाग्रों से सम्बन्धित जितने भी राजनीतिक विचार 
व्यक्त किये गये हैं उनका सम्बन्ध आध्थिक नियन्त्रण, नियमन या नियोजन से है । 
उदाहरणतः व्यक्तिवाद आशिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करत! हैं, 
समप्टिवाद सम्पत्ति पर राज्य का नियमन चाहता है, माक्तंवाद-साम्यवाद सम्पत्ति 
पर राज्य का पूर्ण नियन्त्रण चाहता है; गरांधीवाद ट्स्टीशिप में विश्वास करता है; 
लोक कल्याणकारी विचारधारा आर्थिक नियोजन में विश्वास करती है| आधुनिक 
राजनीतिक विश्लेपण में जहां राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, झौद्योगीकरण 
एवं सामाजिक परिवर्तनों का महत्त्वपूर्ण स्थान है वहां श्राथिक साधनों का भी 
महत्त्वपूर्ण स्थान है | वघ्तुतः विकास और ओ्रौद्योगीकरण राज्य के आधिक साबनों 
पर निर्मर करते हैं । 
आदधिक असन्‍्तोष राजनीतिक आन्दोलनों की प्रेरणा--अ्राथिक असन्तोप 
अ्रमेक राजनीतिक आन्दोलनों, क्रान्तियों, उपद्रवों या असन्तोप का कारण होता है । 
झाय या आशिक साधनों की गम्भीर विपमतायें आर्थिक अ्रसन्‍्तोप को जन्म देती हैं । 
अरस्तु लिखता है कि “अ्समानता ऋान्तियों या राजद्रोहों का मूल कारण है ।” 
हेकर ने लिखा है कि “न्यून समान बनाने के लिए और समान श्रेष्ठ बनाने के लिए 
ऋत्तियाँ करते हैं ।” रोमन साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण मध्य वर्ग का विनाश 
था, जर्मनी में वीमर संविधान की अस्थिरता मध्यवर्ग की अ्स्थिरता थी । फ्रांसीसी, 
श्रमरीकी, रूसी, चीनी क्रान्तियों के पीछे आश्िक तत्त्व ही महत्त्वपूर्ण थे । एशिया 
अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलनों के पीछे भी आथिक असन्तोप मूल कारण था । 
गुट निरपेक्ष देशों की “नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्या (ि6छ पाधछिाशतणा॥। 
ए८णाणाएं८ 07667) की मांग के पीछे भी यह मूल घारणा है कि विश्व में प्रच- 
लित आशिक ढांचा अन्तर्राप्ट्रीय असमानता और पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त 
पर झ्ाधारित है । अतः इसके स्थान पर समानता और पारस्परिक सहय्रोग के 
सिद्धान्त का विकास होना चाहिए । नई बन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का उद्देश्य 
 ग्राथिक सम्बन्धों में क्रान्तिकारी परिवर्तत लाना है ताकि विकसित देश व्यापार, 
अधिक सहायता, बाजार, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा पद्धति के क्षेत्र में प्रविकसित राष्ट्रों 
की खुले दिल से मदद करे । 
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राजनीति भ्राथिक तत्त्वों को प्रभावित करने में सक्षम--राज्य की नीतियां 
ग्राथिक तत्वों को प्रभावित एवं नियन्त्रित करती हैं। धन का उत्पादन एबं वितरण 
शासन के स्वरूपों से निर्धारित होता है । कर एवं राजस्व नीति, उत्पादन, वितरण 
एवं उपभोग, आयात और निर्यात, मुद्रा, व्यापार और बैंकिंग व्यवस्था श्रादि सब 
शासन की नीतियों से प्रभावित एवं नियन्त्रित होते हैं। अरस्तू ने इसी सन्दर्भ में 
राजनीति शास्त्र को निर्माणात्मक शास्त्र (&त्ा४००7० $00॥०6) कहा है। 
गार्नर ने लिखा है कि, “वास्तव सें शासन प्रवन्ध का पूरा सिद्धान्त भ्रधिकांश में 
आधथिक है ।” ॥ 

छ, भेद (शिका००३)--पअ्र्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ 
सम्बन्ध होते हुए भी दोनों में मुख्य भेद निम्त हैं-- 

, क्षेत्र सम्बन्धी सेद--अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में 
भिन्नता पाई जाती है। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है जबकि अर्थशास्त्र का 
क्षेत्र संकुचित है। “राजनीति शास्त्र घनिष्ठ रूप से सानव से सम्बन्धित है जबकि 
अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वस्तुओं से है। एक का सम्बन्ध सजीब वस्तुओं से है, दूसरे का 
निर्जीव वस्तुओं से । श्राइवर ब्राउन ने कहा है कि “एक का सम्बन्ध सुल्यों से होता 
है, दूसरे का कीमतों से ।” 

2, उद्देश्य सम्बन्धी भेंद--अर्थशास्त्र एक वर्णनात्मक शास्त्र है जबकि 
राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक शास्त्र है। ग्रथंशास्त्र राजनीति शास्त्र के आद्शों 
को प्राप्त करने का साधन है। लोगों की आर्थिक दशा सुधार कर राज्य नागरिकों 
के नैतिक विकास के लिए अच्छी वाह्य परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है । 

राजनीति शास्त्र और नीतिशास्त्र 

नीतिशास्त्र का श्र्थ--नीतिशास्त्र मानव की नैतिकता से सम्बन्धित शास्त्र 
है । यह मानव श्राचरण के श्रौचित्य-अ्रनौचित्य की जाँच करता है। यह इस बात को 
निर्धारित करता है कि आचरख में भला-बुरा, उचित-अनुचित, सत-अ्रसत, शुद्ध- 
अशुद्ध, धर्म-अधर्म, पाप-पुण्य, कर्म-अकम, कर्तंव्य-अ्रकर्तव्य क्या है ? सेकेंजी ने लिखा 
है कि, “तीतिशास्त्र मानव आ्राचरण में निहित आदरशे का श्रध्ययन है।” तीतिशास्त्र 
मानव के अन्तःकरण से सम्बन्धित है। 

&. सम्बन्ध--नी तिशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों एक-दूसरे के पुरक 
हैं। एक अच्छे एवं सदग्रुणी मानव की रचना करता है, दूसरा अच्छे नागरिक की 
रचना करता है। एक अच्छा मानव ही एक अच्छा नागरिक हो सकता है। जिस 
मात्रा में राज्य के नागरिक अच्छे एवं सदगुणी होंगे उसी मात्रा में राज्य अच्छा और 
सदगुणी होगा । | 

नीतिशास्त्र ओर राजनीति श्ञास्त्र के सम्बन्धों के बारे में लेखकों में एकमत 
नहीं पाया जाता । प्लेटो, अरस्तू जैसे ग्रीक लेखक, हीगल और बोसांके जैसे आदर्श - 
वादी लेखक और गांधी जैसे राष्ट्रीय मेता नीतिशास्त्र और राजनीति शास्त्र में 
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घनिष्ठ सम्बन्ध समभते हैं जबकि मैकियावली, हॉव्स और मास जैसे लेखक नीति- 
शास्त्र का राजनीति शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं समभते । 

दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध--सुकरात और प्लेटो जैसे प्रीक लेखक नीतिशास्त्र 
और राजनीति शास्त्र में कोई भेद नहीं समभते थे । ये लेखक राज्य को "अच्छाई 
और सदगुण” में साफ्ेदार समभते थे | प्लेटो की 'रिपब्लिक' राजनीति पर लिखा 
गया उतना ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जितना कि नीतिशास्त्र पर। प्लेटो किसी ऐसी 
व्यक्तिनिष्ठ “सुन्दर आत्मा” या “पवित्र आत्मा” की कल्पना नहीं करता जिसे 
वस्तुनिष्ठ रूप से समाज में न देखा जा सकता हो। प्लेटो लिखता है कि राज्य 
अपने स्वरूप को अपने सदस्यों को (नागरिकों) से प्राप्त करता है। यद्यपि श्ररस्तु 
नीतिशास्त्र भर राजनीति शास्त्र में भेद करता है, परन्तु उसने भी कहा है कि 
“राज्य का उद्भव जीवन की आ्रावश्यकताओ्ों के लिए हुआ, परन्तु उसका अस्तित्व 
अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है ।॥” हीगल- जेसे आदर्शवादी लेखकों ने 
राज्य को व्यक्ति की नैतिकता का सर्वोत्तम संरक्षक स्वीकार किया है । उसके लिए 
राज्य नेतिकता की सर्वश्रेष्ठ अ्रभिव्यक्ति है। बोसांके ने राज्य को नैतिक विचार 
का मूर्तरूप” स्वीकार किया हैं| बोसांके लिखता है कि “राज्य विश्व-व्यापी संगठन 
का एक अंग न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है ।” महात्मा गांधी जैसे 
राष्ट्रीय नेता राजनीति शब्द में “नीति” अर्थात्‌ “धर्म”, “नैतिकता”, “मानवता” 
को प्राथमिकता देते थे “राज” अर्थात्‌ “सत्ता” को नहीं । गांधीजी धर्म और राजनीति 
को एक ही सिक्के के दो पहलू समभते थे 3न्‍्हें एक-दूसरे से पृथक नहीं किया जा 
सकता । वे “घम रहित राजनीति को शव के समान समभते थे जो दफनाने योग्य 
है।” प्रो. आइवर ब्राउन का मत है कि, “राजनीति शास्त्र व्यापक रूप में नीति- 
शास्त्र ही है ।” नीतिशास्त्र. के सिद्धान्त राजनीति शास्त्र के सिद्धान्तों के बिना अपुर्ण 
हैं । राजनीतिक सिद्धान्त नीतिशास्त्र के सिद्धान्त के बिना निरर्थक हैं।” 

दोनों एक-दूसरे से पृथक--कुछ लेखक तनीतिशास्त्र को राजनीति शास्त्र से 
पृथक करते हैं |. इनके लिए नीतिशास्त्र राजनीति शास्त्र के अ्रधीव है । मैकियावली 
प्रथम राजनीतिक दार्शनिक है जिसने राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक 
किया, “साध्य को साधनों का औचित्य” बताया तथा प्रिन्स को नैतिकता-प्रनैतिकता 
पर ध्यान दिये बिना शक्ति संचयन .का परामर्श दिया । हॉब्स ने नीतिशास्त्र को 
राजनीति शास्त्र के अधीन कर दिया । हॉब्स सम्प्रमु पर किसी प्रकार की नैतिक, 
धामिक या प्राकृतिक सीमाग्रों को स्वीकार नहीं करता । कार्ल मार्क्स थ्रोर उस जैसी 
विचारधारा रखने वाले लोग धर्म को “भ्रफीम की गोली” कहते हैं । 

भीतिशास्त्र राजनीति शास्त्र का पथ प्रदर्शह--मैकियाचली, हॉब्स और 
माक्स के विचारों के वाद भी “राजनीतिक आदर्श को नैतिक पआ्रांदर्ण से पृथक 
नहीं किया जा सकता । नेतिक सिद्धात्तों के अभाव में पूर्ण राज्य की कल्पना नहीं 
की जा सक्रती । नीति शास्त्र राजनीति शास्त्र से पूर्व है । यह सत्य है कि राज्य 
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प्रत्यक्षटः नैतिकता का विकास नहीं कर सकता, परन्तु यह निश्चित ही उन बाधाओं 
को दूर कर सकता है जो नैतिकता के विकास में रुकावट पैदा करती हैं । 

छ. भेद--नीतिशास्त्र और राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी 
दोनों में मुख्य भेद निम्न हैं--- 

, क्षेत्र सम्बन्धी भेद--नी तिशास्त्र का क्षेत्र राजनीति शास्त्र से व्यापक है ! 
नीतिशास्त्र मानव के सम्पूर्ण आचरण का अध्ययन करता है जबकि राजनीति 
शास्त्र राज्य, राजनीतिक संस्थाओ्रों और राजनीतिक आचरण का अ्रध्ययन 
करता है। 

2. श्रादर्श और व्यवहार का भेंद--नीतिशारतन्न मुख्यतः एक आदर्शात्मक 
एवं सैद्धान्तिक शास्त्र है जबकि राजनीति शास्त्र एक वर्शानात्मक एवं व्यावहारिक 
शास्त्र है। 

3, अभुते और सूर्त का भेद--नीतिशास्त्र का सम्बन्ध अ्रमूर्त एवं अप्रत्यक्ष 
वस्तुओं से है । यह अन्तःकरण का शास्त्र है। राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध सरकार, 
मूर्त और प्रत्यक्ष वस्तुओं से है। यह मानव का वाह्य आचरण का शास्त्र है । 

4, पुर्णा शुद्धता श्लौर- उपयोगिता का भेद--नीतिशास्त्र का सम्बन्ध पूर्ण 
शुद्धता से है जबकि राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध उपयोगिता से है । 

राजनीति शास्त्र श्रौर मनोविज्ञान 

मनोविज्ञात का श्र्थ-- मनोविज्ञान मत की स्थिति' है अतः जो शास्त्र 
मानव के मन श्र्थात्‌ उसके मस्तिष्क, विचारों, श्रनुभवों, प्रवृत्तियों, भावनाओं, 
मनोवेगों, आदतों, इच्छाओं श्रादि का श्रष्ययन करता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं । 
यह मानव की बुद्धि, स्मृति, ध्यान, कल्पना आदि का अध्ययन करता है। यह मानव 
की स्वाभाविक प्रवृत्तियों जैसे सुरक्षा, व्यवस्था, भय, भूख, श्राशा, क्रोध, लज्जा, 
लोलुपता, निराशा, स्पर्धा, आनन्द भ्रम, स्नेह, गतिशीलता, प्राकृतिक कामुकता, 
मत, शक्ति, यथार्थ धर्म, वैभव श्रादि का अध्ययन करता है| मनोविज्ञान “चेतना” का 
शास्त्र है जो मानव सस्तिष्क के विवेकशील एवं विवेकहीन पहलुश्रों का अ्रध्ययन करता 
है ।” स्काउट ने लिखा है कि, “मनोविज्ञान मानव की उन आन्‍्तरिक शक्तियों का 
अध्ययन करता है जो मानव को अपने जीवन में अनुभव करने, विचार करने तथा 
इच्छा करने की शक्ति प्रदान करती है ।” बुडवर्थ का मत है कि, “मनोविज्ञान व्यक्ति 
के पर्यावरण से सम्बद्ध क्रियाओं का विज्ञान है।” सनोविज्ञान “मानव के व्यवहार 
का अध्ययन है जो इस बात को स्पष्ट करता है कि वह क्‍या करता है ?” मनो- 
विज्ञान मानव की सहज प्रदृत्तियों और मनोभावों से सम्बन्धित क्या, 'क्यों, और 
कैसे! के प्रश्नों को समझाने का प्रयास करता है । 

8. सस्वन्ध--मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र में सम्बन्ध के .मुख्य कारण 
निम्न हैं--- 

() दोनों मानव का अध्ययन करते हैं । 
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() सभी मानबीय संस्थायें मानन-मस्तिब्क कौ उपज हैं । 

(7) राजनीतिक संस्थाओं का स्थायित्त और सफलता मानव की मनः 
स्थिति पर निर्मर करती है । 

(४) कोई भी राजनीतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ, राजनेता तथा प्रशासक 
जनसमूह के मस्तिष्क का अध्ययन किये बिना अपने क्षेत्र में सफल नहीं हो 
सकता । 

(४) राजनीतिक हित, राजनीतिक दल, दवाव समूह आदि संगठन अपनी 
प्रकृति में अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक संगठन होते हैं । 

(शं) जन समूह की परम्परायें, लोकाचार एवं आदर्श जिनका राजनीतिक 
जीवन में प्रवल प्रभाव होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव की क्षमतायें रखते हैं। लाई 
ब्राइस ने कहा है कि “राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में श्रर्यात्‌ मानव जाति की 
मानसिक एवं ऐच्छिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में निहित हैं ।” 

राजनीति शास्त्र की मनोविज्ञान .पर निर्भरता--राजनीति शास्त्र मनो- 
विज्ञान पर मुख्यतः निम्न प्रकार से निर्भर करता है-- 

4, मानव क्रियाओ्रों के श्रध्ययत्त के लिए मनोबिज्नान का अध्ययन लाभ- 
कारी--मानवीय क्रियाश्रों की पहेलियों को सुलकाने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन 
लाभकारी है। कॉम्टे, स्पेन्सर, बंजहॉट, दुर्खीम, ले बां, मैकडुगल, ग्राह्म वालास, 
वाल्डविन, एलबुड आदि लेखकों मे सामाजिक मनोविज्ञान के सन्दर्भ में ही राजनीति 
क्रियाओं एवं राजनीतिक संस्थाओ्रों को समभने का प्रयास किया है। बाकेर का मत- 
है कि, “यदि हमारे पूर्वज प्राणी विज्ञान की दृष्टि से चिन्तन करते थे तो हम 
मनोव॑ज्ञानिक इष्टि से चिस्तन करते हैं ।” बेजहॉट ने अपनी रचना “भौतिक विज्ञान 
आर राज्य विज्ञान” में कहा है कि अंग्रेजी संविधान अ्रधिकांशत: मनोवैज्ञानिक 
आधारों पर स्थित है। हॉब्स का सारा राजनीतिक चिन्तन मानव के मनोविज्ञान 
की दो आधारभूत प्रद्ृत्तियों-आत्म सुरक्षा और भय पर आधारित है। ब्यवहारबादी 
लेखकों का सारा चिन्तन सामाजिक मनोविज्ञान से प्रभावित है । 

2, राजनीतिक संस्यायें भौतिक होने के स्थान पर मनोवैज्ञानिक श्रधिक है- 
राज्य जैसी राजनीतिक संस्थायें भौतिक होने के स्थान पर मनोवैज्ञानिक श्रधिक हैं | 
ये बच्तुनिष्ठ होने के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ अधिक होती हैं। सरकार रूपी जिस 
संस्था के माध्यम से राज्य अपने-आ्रापको अ्रभिव्यक्त करता है वह व्यक्तियों द्वारा 
संचालित- होती है और व्यक्तियों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। वे सरकारें 
ग्रधिक स्थायी और स्थिर होती हैं जो अपने कार्यो, नीतियों और कानूनों में जन 
समूह के मानसिक बिचारों एवं नैतिक भावनाशों को प्रतिबरिम्बित करती हैं । 

-3. सत्ता के-प्रयोग में मनोविज्ञान की उपेक्षा क्रान्ति को जन्म दे सकती है-- 
सत्ता और उसका प्रयोग, जैसाकि ले बाँ ने लिखा है “जाति की मानसिक प्रकृति” 
के अनुरूप होना चाहिए अन्यथा बह समाज में बिद्रोह, श्रवज्ञा, तनाव एवं 


अन्य समाज शास्त्रों से सम्बन्ध 47 


अ्सनन्‍्तोष को जन्म देगा । राजनीतिक विप्लवों, आकस्मिक शासन परिवर्त॑नों, 

क्रास्तियों, उपद्रनों एवं राजनीतिक सुधार प्रान्दोलनों, राष्ट्रीय आन्दोलनों श्रादि 

के पीछे समूह की मनोबृत्ति एक प्रवल शक्ति होती है | कुछ जातियों में केवल प्रजाता- 

न्त्रिक प्रशालियां सफल हो सकती हैं और कुछ में सर्वसत्तावादी एवं अ्रधिनायकवादी । 

ग्राह्म वालास ने लिखा है कि, “राजनीति अ्रंशतः सचेत बौद्धिकता का परिणाम 

है और अधिकांशतः यह श्रादत और मूल प्रवृत्ति तथा सुझाव ओर नकल जैसी 
अद्ध चेतन प्रक्रियाश्रों की उपज है। 

4, सफलता के लिए लोगों की मनःस्थिति को समभकना आनश्यक--राष्ट्रीय 
नेताओं, शासकों और प्रशासकों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे 
लोगों की मनःस्थिति को समभने में कहां तक सफल होते हैं । यही कारण है कि कुछ 
नेता सफल और कुछ असफल होते हैं । उदाहरणतः जर्मनी में हिटलर की सफलता 
का रहस्य यह था कि उसने शक्ति अजित करने के लिए जमेनवासियों के -मनोभावों 
और पूर्वाग्रहों का पूर्ण शोषण किया था। महात्मा गांधी, मुहम्मद अली जिन्ना, 
मुस्तफा कमाल पाशा, मुसोलिनी, माश्रो आदि नेताओ्रों की सफलता का रहस्य यह 
था कि बे अपने-अपने जन समूह की मनःस्थिति को समभते थे । 

5, मनोवैज्ञानिक तत्त्व जनमत को प्रभावित करने में सहायक--श्राधुनिक 
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं में, विशेष कर चुनाव प्रणाली, मतदान व्यवंहार, चुनाव 
प्रचार आदि में, प्रचारक और जनोत्तेजक, लोगों की मनःस्थिति को प्रभावित करने 
का प्रयास करते हैं | चुनाव चिन्ह, प्रचार, नारों, भण्डीं आदि की यही भूमिका है । 
उदाहरणत: भारत में आस चुनावों के समय गढ़े गये “गरीबी हटाओ” “दासता 
बनाम स्वतन्त्रता और “चुनिये उन्हें जो सरकार चला सकें” जैसे नारों का व्यापक 
प्रभाव रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण, राजनीतिक उद्देश्य एवं श्रादर्श, कानूनों की 
अनुपालना, राष्ट्रीय अनुशासन आदि की राजनीतिक प्रक्रियायें जन-समृह की 
भाबनाओंं से प्रेरित एवं प्रभावित होती हैं । | 

मनोविज्ञान की राजनीति शास्त्र पर निर्भरता--राजनीति शास्त्र मनो- 
विज्ञान को प्रभावित करता है। प्रथम, राजनीति शास्त्र मनोविज्ञान को उसकी 
सामग्री प्रदान करता है जिसके आधार पर मनोविज्ञान राजनीतिक तथ्यों का मनो- 
वेज्ञानिक विश्लेषण करता है| दूसरे, शासन का ढांचा अर्थात्‌ राजनीतिक संरचना 
लोगों के विचारों एबं व्यवहारों को प्रभावित करती है । 

8, भेद--राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान में घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी 
दोनों में मुख्यतः निम्न भेद पाये जाते हैं-- 

4, क्षेत्र सम्बन्धी सेद--मनोविज्ञान का सम्बन्ध मानव की समस्त मानसिक 
क्रियाओं से है चाहे उनका सम्बन्ध आ्राथिक, सामाजिक, धारभिक, राजनीतिक मां 


अन्य किसी क्षेत्र से हो । राजनीति शास्त्र का सम्बन्ध मानव की केवल राजनीतिक 
क़िबाओं से है। 
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2. यथार्थवादिता एवं झ्रादर्शवादिता का भेद--मनोविज्ञान एक यथार्थवादी 
विज्ञान है श्रादर्शवादी नहीं । इसका सम्बन्ध तथ्यों से है “मूल्यों” से नहीं । इसका 
सम्बन्ध था' या है! से है 'चाहिए' से नहीं । मनोविज्ञान इस वात का अध्ययन 
करता है कि मानव का व्यवहार 'कंसा था या कैसा है!। इसका सम्बन्ध इस वात 
से नहीं होता कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए | दसरी ओर राजनीति शास्त्र 
का सम्बन्ध केवल था' या है से ही नहीं है। इसका सम्बन्ध 'चाहिंए' से भी है। 
इस दृष्टि से राजनीति शास्त्र एक आदर्शात्मक शास्त्र भी है। 

3, श्राधारभृत दृष्टियों में भेद--मनो विज्ञान के अनुसार मानव 'भावनाश्रों' 
एवं “मनोवेगों' का पुतला है । वह विवेक की तुलना में भावनाश्रों से अ्रधिक प्रेरित 
होता है । दूसरी ओर, राजनीति शास्त्र मानव को बुद्धि-युक्त, सभ्य एवं विवेकशील 
प्राणी मानता है । 

4, चाल्यावस्था एवं परिपक्व श्रवस्था का भेद--विकास की दृष्टि से मनो- 
विज्ञान अपनी “वाल्यावस्था' में है जव॒कि राजनीतिक शास्त्र प्राचीन होने से भ्रपनी 
परिपक्व अवस्था में है । 

राजनीति शास्त्र और भुगोल 
भूगोल का श्रर्थ--भूगोल का सम्बन्ध पृथ्वी की सतह, स्वरूप, आकार और 


. भौतिक विशेषताओं से होता है। इसका सम्बन्ध राजनीतिक सीमाग्रों, जलवायु, 
खनिज पदार्थों, उत्पादन और जनसंख्या से होता है । 


8. सम्बन्ध--भूगोल और राजनीति का घनिष्ठ सम्बन्ध हैं ।इसका कारण 
यह है कि व्यक्ति के कार्यों, व्यवसायों, जीवन पद्धति के नियमों, लोगों की आदतों 
मनोदृत्तियों, इष्टिकोणों श्रादि पर भूगोल, विशेषकर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। 
किसी देश की द्याथिक सम्पन्नता इस पर निर्मर करती है कि वहां खनीज पदार्थों का 
कितना भण्डार है । राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव, विकास और स्वरूप का सम्बन्ध 
भी किसी देश की भौगोलिक स्थिति और जलवायु से होता है । भू-राजनीतिक भ्र्थात्‌ 
व्यावहारिक राजनीतिक भूगोल ने राजनीतिक संस्थाओं के उद्भव और विकास में 
महत्वपूर्ण एवं लाभकारी सूचनाएँ प्रदान की हैं । 

प्रचीन समय से ही राजनीति शास्त्र के लेखकों ने विशेषकर अरस्तू, बोदाँ. 
रूसो, माण्टेस्क्यू, वकल, ब्लंश्ली, ट्रीश्वे आदि ने भूगोल के राजनीतिक संस्थाग्रों, 
राजनीतिक प्रक्रियाग्रों, विदेश नीतियों एवं आदतों पर प्रभाव का उल्लेख किया 
है । उदाहरणतः अरस्तू का मत है कि “भौगोलिक ज्ञान के अभाव में राजनी तिके 
ज्ञान में वृद्धि नहीं हो सकती ।” रूसो का मत है कि “उष्श जलवायु.निरंकुश शासन, 
शीत जलवायु श्रसभ्यता तथा सम-शीतोष्ण जलवायु श्रच्छी राजनोति की उत्पत्ति 
के श्रनुकुल होती है ।” माण्टेस्क्यू का मत है कि, “पर्वतीय प्रदेश तथा शीत जलवायु 
दास्ता और निरंकुशता की उत्पत्ति के अनुकूल है ।' माण्टेस्क्यू लिखता है कि, “ठण्डे 
प्रदेशों में राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वाभाविक एवं गर्म प्रदेशों में परतन्त्रता श्रपेक्षित 
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है। पहाड़ी प्रदेशों में स्वतस्त्रता एवं उर्वर, उपजाऊ; मैदानों. में दमन: स्वाभाविक 
है । एशिया की भौगोलिक स्थिति में मिरंकुशतन्त्र एवं यूरोप में छोट़े देश- होने के 
फलस्वरूप स्वतन्त्रता का विकास स्वाभाविक है। महाद्वीपों में द्वीपों की अपेक्षा, 
लोकतन्‍्त्र शिथिल होता है ।” बकल का मत है कि “व्यक्तियों तथा समाजों की 
क्रियायें, भौतिक वातावरण विशेषतः जलवायु, भोजन, धरती और प्रकृति की 
सामान्य स्थितियों से प्रभावित होती हैं ।' 

राजनीतिक संस्थाओं पर भूगोल के प्रभाव के सम्बन्ध में उपयु क़ विचार 
अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। फिर भी इतना तो, स्वीकार -करना पड़ेगा कि भौगोलिक 
स्थितियों ते राष्ट्रों की राष्ट्रीय नीतियों और कुछ सीमा तक राजनीतिक संस्थाओं 
को प्रभावित किया है। जैसाकि ला्ड ब्राइस ते लिखा है कि “किसी भी देश -में 
भौगोलिक: परिस्थिति एवं परम्परागत संस्थाओं का राष्ट्र के राजनीतिक विकास 
पर इतना प्रभाव पडता है कि उसकी सरकार का एक विशिष्ट स्वरूप बत जात] 
है ।” उदाहरणतः प्राचीन यूनान में भौगोलिक विविधता के कारण राजनीतिक 
एकता के विकास में रुकावट पडी, स्विटजरलैण्ड पहाड़ों से घिरा होने के कारण 
उस देश की संस्थाओ्रों और इतिहास पर प्रभाव पड़ा है; नदियों के मुहानों पर श्रधि- 
कार के प्रश्न को लेकर अनेक देशों में पारस्परिक सम्बन्धों में तनाव पैदा हुए हैं, 
इंगलेण्ड की द्वीपीय स्थिति ने उसे समुद्री शक्ति बनाया, जमंनी की भौगोलिक 
स्थिति ने उसे सैनिक शक्ति बनने के लिए बाध्य किया । साम्राज्यवाद और उप- 
निवेशवाद के विकास का मूल कारण एशिया और अफ्रीका के राज्यों में पाये जाने 
वाले खनिज पदार्थ थे जिनका पश्चिमी शक्तियाँ शोषण करना चाहती थीं । रूस का 
टर्की और ईरान पर दबाव का मूल कारण रूस की भौगोलिक स्थिति है क्योंकि रूस 
को भूमध्यसागर में आने के लिए इनके जलमार्गों की झ्रावश्यकता है। श्राधुनिक 
समय में महाशक्तियों का मध्य-पूर्व की राजनीति में हस्तक्षेप का मूल कारण इन देशों 
में उपलब्ध तेल का भण्डार है। यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

8. भेद--भूगोल का व्यक्तियों और उसकी राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव 
होते हुए भी व्यक्ति पर्यावरण का दास नहीं । वह अपने विवेक, बुद्धि और अनुभव 
से पर्यावरण में आ्रावश्यकतानुसार परिवर्तत कर सकता है। दूसरे, भूगोल का विषय 
भोतिक है जबकि राजनीति शास्त्र का विषय मानव है। भूगोल एक विशुद्ध विज्ञान 
हैं जबकि राजनीति शास्त्र एक भ्रनिश्चित विज्ञान है | तीसरे, भूगोल भौतिक जगत 
के यथा तक सीमित है जबकि राजनीति शास्त्र आदर्श से भी सम्बन्धित है । 


समीक्षा प्रश्न 
. “राजनीति शास्त्र उन सभी शास्त्रों से सम्बन्धित है जो संगठित समाज में 
मनुष्यों से सम्बन्ध रखते हैं ।” इस कथन की व्याख्या कीजिए.:। 
(४, 8799, 975) 


850 


राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


“राजनीति शास्त्र के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना 


- राजनीति शास्त्र की कोई जड़ नहीं ।” (सौले) इस कथन को स्पप्ट 


कीजिए । (र४. ]977, 8]) 


“राजनीति विज्ञान सभी समाज-शास्त्रों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित है।” 


इतिहास और अश्रथ॑शास्त्र से उदाहरण लेते हुए इस कथन का विवेचन 
कीजिए । (२४. 979) 
राजनीति शास्त्र का इतिहास, भूगोल, अ्रथंशास्त्र तथा समाजशास्त्र से 


' सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए । (२४, 8797. 985) 


राजनीति शास्त्र का अ्रथंशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मनोविज्ञान से सम्बन्ध 
स्पष्ट कीजिए । (२४४, 985) 
एक सामाजिक विज्ञान के रूप में राजनीति विज्ञान इतिहास, नीतिशास्त्र 
एवं भूगोल से किस प्रकार सम्बन्धित है ? (२७४. 983) 





5 
राज्य, समाज और राष्ट्र 
(802०, 50लं०४५ए शभाए ९५४०) 











परिचय (77067०0000)--मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में 
रहना उसका स्वभाव है। उसकी अनेक आवश्यकतायें हैं | इनकी पूर्ति वह ऐक दूसरे 
के सहयोग द्वारा करता है। वह अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
भिन्न-भिन्न प्रकार के संघों, समुदायों एवं संगठनों का निर्माण करता है। राज्य 
इन्हीं मानवीय संगठनों में सर्वोच्च एवं श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है,। 

राज्य शब्द को भिन्न-भिन्न श्र्थों में प्रयोग किया जाता है। कुछ लेखक इसे 
संमाज, समुदाय, राष्ट्र, सरकार, देश आदि शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं; कुछ 
इसे संघ के एककों के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसे संयूक्त राष्ट्र संघ जैसे 
संगठनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, परन्तु इन सब शब्दों के लिए राज्य शब्द का 
इस्तेमाल सन्देह पैदा करता है, क्योंकि इनसे सम्प्रभुता तत्त्व का ज्ञान नहीं होता 
जो राज्य का आवश्यक तत्त्व है । ; 


राज्य शब्द के लिए अन्य अनेक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता रहा है।. 
उदाहरणुतः ग्रीक इसके लिए 'पोलिस' (70॥8) शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका 
अथ है “नगर राज्य' । उस समय राज्य “नगर राज्य' थे | उस समय आधुनिक समय 
की भाँति क्षेत्रीय या प्रादेशिक राज्य नहीं होते थे । सोले का मत है कि “यूनानियों 
के लिए राज्य शास्त्र एक नगर विज्ञान' था।” रोम के लेखक राज्य के लिए 
“सिविटास शब्द का प्रयोग करते थे जिसका अथ भी “नगर राज्य! था। ट्यूटन 
लोग राज्य शब्द के लिए 'स्टेट्स' शब्द का प्रयोग करते थे जिससे आधुनिक शब्द 
राज्य' की उत्पत्ति हुई है। जन लेखक राज्य के लिए 'लेण्ड तग', लेण्डसजसेट्ज' - 
आदि शब्दों का प्रयोग करते थे जिससे आधुनिक क्षेत्रीय राज्यों का ज्ञान होता है। 
आधुनिक सभय में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावली ने श्रपनी रचना 
'प्रिस्स' में किया । उसने कहा है कि “वे समस्त अश्रधिकार एवं सत्ताएँ जिनका मनष्य 
पर नियन्त्रण रहा है शौर होता है, 'स्टेट' कहलाती हैं ।”” 
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परित्षाषाएँ (0०077005)--राज्य की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं-- 

4. भ्ररस्तू के अनुसार, “राज्य परिवारों एवं ग्रामों का एक ऐसा समुदाय 
है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं झ्रात्म-निर्भर जीवन की प्राप्ति है जिससे हमारा श्रप्रि- 
प्राय सुखी एवं सम्माननीय जीवन है ।”” 

2. हॉल -के शब्दों में, “एक स्वतन्त्र राज्य के लक्षण ये हैं कि उसका 
निर्माण करने वाला समाज स्थायी रूप से राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए 
संगठित है, उसका एक निश्चित प्रदेश होता है और वह वाह्य नियन्त्रण से मुक्त 
होता है ।/ _ | 

3. बर्गेस के शब्दों में, “एक संगठित इकाई के रूप में राज्य मानव जाति 
का एक विशिष्ट भाग है ।” 

4. ब्लंशली के शब्दों में, “एक निश्चित प्रदेश की राजनीतिक ढंग से संग- 
ठित जनता,का नाम राज्य है ।”! * 

5. वुडरो विल्सन के शब्दों में, “एक निश्चित भू-भाग में कानून के लिए 
संगठित जन समुदाय को राज्य कहते हैं ।” 

6. लास्की के शब्दों में, “राज्य एक प्रादेशिक समाज है जो सरकार और 
प्रजा में विभाजित है श्लौर जो श्रपने नियत भोगो लिक क्षेत्र में श्रन्य सभी व्यवस्थाओं 
पर सर्वोच्च सत्ता रखता है ।' 

7. भेकाइवर के शब्दों में, “राज्य एक संस्था है जो शक्तिशाली सरकार के 
द्वारा घोषित कानूनों के श्रनुतार कार्य करती हैं और जो एक निश्चित प्रदेश में 
रहने वाले समुदाय में सामाजिक व्यवस्था बनाये रखती है ।” 

8. गानेर के शब्दों में, “राज्य अ्ल्पसंस्यक या वहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा 
समुदाय है जो किसी प्रदेश के निश्चित भ्ू-भाग में स्थायी रूप से रहता हो, जो 
वाह्य नियन्त्रण से स्वतत्त्र हो अथवा लगभग स्वतन्त्र हो, जिसकी एक संगठित 
सरकार हो तथा जिसके आदेशों की पालना नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभाव 


से करता हो । पक पद हि हे 
उपयरक्त परिभाषाशओं में सर्वेश्ष ष्ठ परिभाषा गार्नेर फी है। इसमें श्राधुनिक 


राज्य के वे सव तत्त्व--राजनीतिक, भौतिक और आध्यात्मिक--विद्यमान हैं जो 
एक राज्य में होने चाहिए । इसमें सामान्य प्रयोजनों की सिद्धि के लिए व्यक्तियों 
का एक समूह शामिल है । इसमें पृथ्वी के एक निश्चित प्रदेश की व्यवस्था है जिसे 
समुंदाय भ्रपना घर कह सकता है। इसमें विदेशी नियन्त्रण से स्वतन्त्रता की वात 
भी है जो राज्य की स्वतन्त्रता के लिए श्रावश्यक है। इसमें सामान्य सर्वोच्च सत्ता 
की व्यवस्था है जिसके द्वारा जनता की सामूहिक इच्छा प्रकट होती है तथा उसकी 


होती है । है 
हक कक राज्य के लक्षण या विशेषतायें 
राज्य के प्रमुख लक्षण अग्नलिखित हैं-- 
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. जनसंख्या (200प०४07)--यहू राज्य का वेयक्तिक आ्राधार है । इसके 
अभाव में राज्य की कल्पता नहीं की जा सकती। इसके अभाव में व शासक हो 
सकते हैं और न शासित । | दि 

इसके सम्बन्ध में लेखकों में एकमत नहीं कि राज्य की जनसंख्या कितनी 
हो । प्लेटो राज्य के लिए 5,000 जनसंख्या पर्याप्त समझता है जबकि रूसो के 
लिए 0,000 जनसंख्या पर्याप्त हैं। दूसरी ओर, आधुनिक राज्यों में मोवाकों 
और सेनमेरिनो जैसे ऐसे राज्य विद्यमान हैं जिनकी जनसंख्या कुछ हजारों में है 
जबकि चीन, भारत और सोवियत संघ जैसे राज्यों की जनसंख्या करोड़ों में है । 
भारत जैसे कुछ राज्यों में जनसंख्या की समस्या गम्भीर होने से परिवार नियोजन 
पर भ्रधिक बल दिया जाता है जबकि सोवियत संघ जेसे राज्य में दस या इससे 
अधिक सन्तान पैदा करने वाली माता को “वीर माता” की संज्ञा दी जाती है। 
वस्तुत: राज्य की जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि उसका संगठन ठीक प्रकार से 
हो सके और उसकी सुरक्षा की जा सके । उसकी जनसंख्या इतनी श्रधिक नहीं होनी 
चाहिए कि उसकी भूमि के समस्त साधनों से भी उसके पालन-पोषण की व्यवस्था 
न हो सके | श्ररस्तु ने कहा है कि ' जनसंख्या न तो बहुत अधिक होनी चाहिये और 
न बहुत कम । जनसंख्या इतनी अधिक- होनी चाहिये कि. वह स्वावलम्बी हो सके 
श्रौर इतनी कम हो कि उसे ठीक प्रकार से शासित किया जा सके ।”! 

राज्य की जनसंख्या में प्रायः तीन प्रकार के लोग रहते हैं. (+) नागरिक : ये 
राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। इन्हें राज्य की सदस्यता के सभी अधिकार 
एवं कत्त व्य प्राप्त होते हैं । (#) प्रजा : यह राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग नहीं 
लेती । इसे राज्य आदेश दे सकता है और उनकीः अनुपालंनां कर सकता है। 
(॥) विदेशी : य राज्य के नागरिक नहीं होते । इन्हें राज्य की सदस्यता- के अधि- 
कार (एवं कत्त व्य प्राप्त नहीं होते । ये पर्यटक या अ्रच्य किसी रूप में राज्य में रहते 
हैं । इन्हें सामाजिक श्रधिकार तो प्राप्त होते हैं, परन्तु राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
नहीं होते । ५; फल रस 

राज्य के नागरिक सचेत, जागरूक, : शिक्षित एवं सक्रिय “होने चाहिए। 
जैसाकि भ्ररस्तू ने कहा कि “एक अच्छा नागरिक एक अच्छे राज्य का. निर्माणं 
करता है, एक बुरा नागरिक एक बुरे राज्य का निर्माग करता है।” न सर 

2, क्षेत्र या भू-भाग (ए०ग्र०9)--यह राज्य का भौतिक प्राधार है । 
जेसाकि ब्लंशलो ने कहा है कि “जिस प्रकार राज्य का वैयक्तिक आधार जनसंख्या 
है उसी प्रकार राज्य का भौतिक आधार भू-भाग है। लोग तब तक॑ राज्य का रूप 
धारण नहीं कर सकते जब तक उनका' कोई अपना निश्चित भू-भाग न॑ हो ।/' यहं 
तत्त्व राज्य को अन्य समुदायों एवं संगठनों से भिन्न करता है। समुदाय क्षेत्र की 
सीमाओं के विना रह सकते. हैं, परन्तु राज्य की क्षेत्रीय सीमायें निश्चित होती हैं।' 
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राज्य के आदेशों की पालना निश्चित क्षेत्र में होती है। एक क्षेत्र में एक राज्य 
विद्यमान हो सकता है जबकि एक क्षेत्र में अनेक समुदाय विद्यमान हो सकते हैं । 
इतिहास में एक क्षेत्र पर सह-राज्यों ((१००१०7रंप्मंणा)) के उदाहरण मिलते हैं। 
उदाहरणतः सूडान पर इंगलैण्ड और मित्र का और स्यू हेन्नेडीज द्वीप पर ग्रेट 
ब्रिटेत और फ्रांस का सह-राज्य विद्यमान था, परन्तु सामान्य नियम यही है कि 
एक क्षेत्र में एक ही राज्य का प्रभुत्व होता है। संघ के एकक, अतिरिक्त देशीय 
क्षेत्रधिकार (सड्राइनशायातांत गेंप्रारंईतं०४०ा0) और सेनिक आक्रमण द्वारा 
किसी क्षेत्र पर श्रनाधिकार इस नियम के अपवाद हैं । 

राज्य के लिए निश्चित भू-भाग एक आवश्यक तत्त्व है। इसके बिना राज्य 
की कल्पना नहीं की जा सकती । एक घुमवंकड़ जाति, जिसका अपना कोई प्रदेश 
नहीं, राज्य नहीं बना सकती । उदाहरणतः फिलिस्तीन में स्थायी रूप से बसने से 
पूर्व यहूदियों का अपना कोई राज्य नहीं था । किसी निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से 
बसमे के वाद ही लोगों का कोई समूह राज्य का रूप ग्रहण करता है । 

राज्य का क्षेत्र भोगो लिक दृष्टि से जितना मिला हुआ होगा उत्तना ही वह 
सुरढ़, संगठित श्रौर सुरक्षित होगा । 

राज्य के क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम लागु नहीं होते | राज 
विश्व में मोनाको श्रौर सेन मेरिनो जैसे ऐसे राज्य विद्यमान हैं जिनका क्षेत्रफल कुछ 
ही वर्गगील है जबकि चीन, सोवियत संघ, अमरीका और भारत जैसे राज्यों का 
क्षेत्रफल लाखों वर्गमील है । वस्तुत:ः क्षेत्र इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि उसका 
प्रबन्ध समुचित रूप से न हो सके और न ही इतना छोटा होना चाहिए कि वह 
अपनी सुरक्षा स्वयं न कर सके । ; 

3. सरकार (00४७7॥7७॥)--सरकार राज्य का संगठनात्मक श्राधार 
है । यह राज्य का मूर्त रूप है। निश्चित भू-भाग पर स्थित कोई भी जन समुदाय 
तब तक राज्य का रूप ग्रहण नहीं कर सकता जब तक वह अपने आपको राज- 
नीतिक रूप में संगठित न कर ले । उनके पास सरकार अभ्रवश्य होनी चाहिये ताकि 
सामूहिक इच्छा का निर्माण किया जा सके; उसे लागू किया जा सके तथा उसकी 
सिद्धि की जा सके | सरकार एक यन्त्र है जिसके द्वारा सामान्य नीतियों का निर्धा- 
रण एवं सामान्य हितों की दृद्धि श्लौर सामान्य कार्यो करा नियमन एवं प्रवन्ध किया 
जाता है। सरकार के विना कोई जन असंगठित तथा श्रराजक समृह होगा जो 
सामूहिक रूप में कोई कार्य नहीं कर सकता । रे 

सरकार का स्वरूप कुछ भी हो सकता हैं। यह राजत्न्त्रात्मक, कुलीन- 
तन्वात्मक या प्रजातन्त्रात्मक हो सकता है। यह निरंकुशतन्त्र, अल्पतन्त्र और भीड़- 


तनन्‍्त्र हो सकता है। . है है 
4. सम्प्रभुता (507८ 0ंशरा५)--यह राज्य का सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। 


यह राज्य का हृदय एवं प्राण है। यह इसकी सर्वोच्च शक्ति का आधार और 
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स्वतन्त्रता का प्रतीक है । इसके आधार पर राज्य अपने आदेशों की अनुपालना 
कराता है तथा अ्रवज्ञा करते वालों को दण्डित करता है । यह एक ऐसा तत्त्व है जो 
राज्यों को समुदायों, संघों व अन्य प्रकार के विविध संग्रठनों से अलग करता है, 
सर्वोच्च बनाता है तथा उसे अन्तर्राष्ट्रीय विरादरी -में समाचता का दर्जा 
दिलाता है । ५ 

सम्प्रभुता का दोहरा स्वरूप है : ($) श्रान्तरिक और (3) बाह्य । आन्तरिक 
सम्प्रभुता का अ्रथं है. कि राज्य की सीमाशों के अन्तगंत उसकी सत्ता का कोई 
दूसरा प्रतिहवन्द्दी न हो । राज्य के अन्दर धर्म श्रादि की जितनी भी अन्य सत्तायें 
विद्यमान होती हैं वे उसकी आज्ञा से विद्यमान होती हैं। बाह्य सम्प्रभुता का श्रथे 
है कि राज्य स्वयं अपनी विदेश नीति का निर्माता हो और कोई श्रन्य राज्य उसकी 
नीतियों पर नियन्त्रण नहीं रखे । इस तरह राज्य अ्रन्तरिक और बाह्य क्षेत्र में 
अपनी नीतियों का स्वयं निर्माता होता है । 

राज्य और सरकार पे 

राजनीति शास्त्र में अनेक ऐसे लेखक हुए हैं जो राज्य और सरकार में 
कोई भेद नहीं करते । वे दोनों शब्दों को समानार्थक शब्दों में प्रयोग करते हैं । 
उदाहरणतः अनुवन्धवादी लेखक हॉब्स ने राज्य और सरकार को समान भ्रर्थों में 
प्रयोग किया है। फ्रांस का राजा लुई हा अपने आपको राज्य कहता था | सब्वे- 
सत्तावादी एवं अधिनायकवादी शासक भी अपने आपको राज्य के साथ जोड़ लेते 
हैं। 975 के आपातकाल के दौरान डी. के, बरूआ ने “श्रीमती इन्दिरा: गांधी . को 
भारत और भारत को इन्दिरा गांधी” कहना शुरू कर दिया था। 

(राज्य' और सरकार शब्दों को अनेक बार एक दूसरे के श्रर्थों में प्रयोग 
किया जाता है ! उदाहरणतः जब हम राज्य आदेश” या “राज्य, नियमन' की वात 
करते हैं तो इसका वास्तविक श्रथ सरकार का आदेश और सरकारी मियमन होता 
है। परन्तु राज्य और सरकार दोनों समानाथेक या पर्यायवाची शब्द नहीं । 
जैसाकि गारनर ते कहा है कि “सरकार वह संगठन है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा 
प्रकठ होती है भर जिसके द्वारा राज्य अपने उद्दे श्यों को प्राप्त करता है । सरकार 
राज्य का एक विशेष गुरा है परन्तु इसे राज्य कहना उतना ही अनुचित है जितना 
कि किसी प्राणी के मस्तिष्क को प्राणी कहना अथवा किसी निगम के बोर को' 
निगम कहना ।* े . 

राज्य और सरकार में मुख्य भेद निम्न हैं-- - 

. पूर्णतः एवं भ्रंशतः का अस्तर--राज्य पूर्ण है जबकि सरकार उसका एक 
अंश है। राज्य निर्माण के लिए सरकार के अतिरिक्त जनसंख्या, भूमि (क्षेत्र) और 
सम्प्रभुता की आवश्यकता होती है। राज्य राजनीतिक रूप से-संगठित- एक ऐसी 
सत्ता है जिसका उहूश्य सामान्य हितों एवं श्रावश्यकताओं की पूति करना है जवकि 
सरकार एक ऐसे सामूहिक अ्रधिकरण, मजिस्ट्रेसी या संगठन का नाम है ज़िंसके 

असर 
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माध्यम से राज्य इच्छा की रचना, कार्यान्विति तथा सिद्धि होती है। सरकार 
राज्य का आवश्यक तत्त्व हैँ, परन्तु यह स्वयं राज्य नहीं । जिस प्रकार किसी निगम 
का निदेशक मण्डल स्वयं निगम नहीं होता उसी प्रकार सरकार, जो राज्य कार्यों 
का प्रवन्ध करने वाली निकाय है, स्त्रयं राज्य नहीं होती । 

2, स्थायित्व का अन्तर--राज्य स्थायी है, परन्तु सरकार अस्थायी है। 
सरकारें कान्ति या निर्वाचनों द्वारा निरन्तर बदलती रहती हैं, परन्तु राज्य नहीं 
बदलता । उदाहरणतः रूस की 9]7 की कान्ति ने उसकी सरकार के स्वरूप को 
बदल दिया, परन्तु रूस राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । सन्‌ 688 की सुनहरी 
ऋत्ति मे इगलेण्ड की सरकार के निरंकुश स्वरूप को बदल दिया। उसके स्थान 
पर एक सीमित सरकार स्थापित कर दी गई, परन्तु इंगर्लण्ड राज्य में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुश्ना । इगलैण्ड में प्रचलित यह कहावत कि “राजा मर गया है, राजा 
चिरंजीवी हो” राज्य के स्थायित्व को प्रकट करती है । 

3. श्रमृत-मृ्त का झन्तर--राज्य एक श्रम संस्था है जो दिखाई नहीं देती । 
दैनिक जीवन में नागरिक राज्य के सम्पक में नहीं श्राते । दूसरी ओर, सरकार एक 
मृत संस्था है जो दिखाई देती हैं। नागरिक उसके सम्पर्क में स्देव आ्राते रहते हैं । 
सीले ते कहा हैं कि “सरकार एक आविष्कार” है जिसके माध्यम से राज्य अपने 
आपको प्रकट करता है । राज्य की कोई प्रशंसा या निन्‍दा नहीं करता, परन्तु सर- 
कार जब नागरिकों के लिए कुछ अ्रच्छे कायं करती है तो उसकी प्रशंसा की जाती 
है, परन्तु (जब नागरिकों के हितों की उपेक्षा करती है तो उसकी निन्‍्दा की 
जाती है ।” | 

4. सम्प्रभुता का श्रन्तर--सम्प्रभुता राज्य का विशेष ग्रुण है। यह उसका 
सार-तत्त्व है । इससे राज्य का श्रस्तित्व वना रहता है तथा वह अ्रविनाशी रहता 
है । सरकार के पास सम्प्रभुता का अभाव होता है। सरकार जिन शवितियों का 
प्रयोग करती है उन्हें राज्य द्वारा प्रदत्त किया जाता है। राज्य अपनी इच्छानुसार 
सरकार की शक्तियों में कमी या दृद्धि कर सकता है। नागरिकों को राज्य के 
विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते जबकि सरकार के विरुद्ध उन्हें श्रधिकार 
प्राप्त होते हैं । जब कभी सरकार नागरिक श्रधिकारों का अतिक्रमण करती है तो 
ज्ञागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं । 

5. सदस्यता का श्रन्तर--राज्य की सारी जनता अर्थात्‌ सभी लोग राज्य 
के सदस्य होते हैं। सरकार के केवल वे सदस्य होते हैं जो कार्यंपालिका, व्यवस्था- 
पिका तथा न्यायपालिका में काये करते हैं । 

6, क्षेत्र का श्रन्तर--राज्य निर्माण के लिए निश्चित क्षेत्र का होना अनि- 
वाय है परन्तु सरकार के लिए यह आ्रावश्यक तत्त्व नहीं है । 

. श्र, प्रकृति के भेद--राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था हैं इसका 
निर्माण नहीं होता | इसका क्रमिक विकास होता है। दूसरी ओर, सरकार का 
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निर्माण होता है। यह व्यक्ति -की सूक-बृक का परिणाम है। यह एक कृत्रिम 
संस्था है। 

उपयुक्त भेदों के वावजूद साधारण नागरिक के लिए इनका कोई विश्येष 
महत्त्व नहीं होता । जैसाकि लास्की ने कहा है कि “राज्य और सरकार में भेद 
व्यावहारिक होने के स्थान पर सैद्धान्तिक महत्व का है। राज्य का प्रत्येक काय 
जिसका हमें सामना करना पड़ता है वस्तुतः सरकार का काये होता है । राज्य की 
इच्छा उसके कानूनों में निहित होती है, परस्तु सरकार उनके श्रयोँ को वास्तविक 
एवं प्रभावपूर्ण बनाती है ।*' 

राज्य ओर समुदाय 

समुदाय का श्र्थ-मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसकी अनेक आवश्यक- 
तायें होती हैं। इनकी पूर्ति के लिए वे एक-दूसरे से मिलकर रहते हैं तथा भिन्न- 
भिन्न प्रकार के समुदायों, संघों और संगठनों का निर्माण करते हैं। समुदाय 
व्यक्तियों का ऐसा समृह है जो सामान्य उदहंश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित होते 
हैं। मैकाइवर ने कहा है कि “समुदाय ऐसे व्यक्तियों अथवा सदस्यों का समृह है जो 
एक सामान्य उद्देश्य की पूति के सम्बन्ध में एकसा मत रखते हैं तथा आपस में 
संयुक्त एवं संगठित होते हैं । 

राजनीति शास्त्र के बहुत-से लेखक ऐसे हैं जो राज्य को दक समुदाय मानते 
हैं । उदाहरणतः गिर्क, मेटलैण्ड; लिण्डसे, वार्कर, लास्की, मैकाइवर, मिस फालेट 
जेसे बहुलवादी लेखक राज्य को समुदाय मानते हैं। इनकी धारणा है कि मनुष्य 
अपनी अनेक आवश्यकताञों की पूति के लिए विविध संघों, समुदायों - एवं संगठनों 
का निर्माण करते हैं । इन संघों का अपना व्यक्तित्व, इच्छा, क्षेत्र और सदस्यता 
होती हैं जो राज्य की भाँति वास्तविक होती है। उदाहरणतः चर्च, श्रमिक संघ, 
राजनीतिक दल, दवाव समूह, व्यावसायिक संघ एवं समुदाय, वैज्ञानिक संघ झादि 
ऐसे समुदाय हैं जो सामान्य कार्यो को सम्पन्न करते हैं। इस तरह समाज समुदायों 
का वास्तविक जाल बन जाता है.। 

राज्य श्ौर समुदाय में समूह, सामान्य उद्देश्य और संगठनः सम्बन्धी कुछ 
समानतायें होते हुए भी दोनों में महत्त्ववृर्ण भिन्नतायें पाई जाती हैं। ये भिन्नतायें 
मुख्यतः निम्न हैं-- 

. सदस्यता की सिन्नता--राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, परन्तु समुदाय 
की सदस्यता ऐच्छिक है । सभी व्यक्ति जो राज्य की सीमाओं में निवास करते हैं, 
उसके सदस्य होते हैं। उन्हें राज्य के कानूनों के प्रति भक्ति रखनी-पडती है चाहे 
वे इन्हें पसन्‍द करते हों या न करते हों। दूसरी ओर, किसी समुदाय की सदस्यता 
व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। कोई उसे वाध्य नहीं कर सकता कि वह 
व्यवसाथ या श्रमिक संघ का सदस्य बने । एक व्यक्ति एक समय पर एक ही राज्य 
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का सदस्य हो सकता है| वह दो राज्यों का सदस्थ नहीं हो सकता | उदाहरणतः 
कोई व्यक्ति एक ही समय पर भारत और पाकिस्तान का नागरिक नहीं हो सकता 
दूसरी ओर, व्यक्ति एक समय पर अनेक समुदायों का सदस्य हो सकता है । यह्‌ 
उसकी क्षमता, सामथ्ये और योग्यता पर निर्भर करता है। उदाहरणतः विन्सटिन 
चचिल एक समय पर 84 समुदायों का सदस्य था । 

2. स्थायित्व का श्रन्तर--राज्य स्थाई है । इसका कभी नाश नहीं होता । 
परन्तु समुदाय अस्थाई और नश्वर है । राज्य सम्प्रभुता की भाँति स्थाई है जबकि 
समुदाय के सदस्य उसे किसी भी समय समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं। 
समुदाय सदस्यों या धन के अभाव के कारण स्वयं भी समाप्त हो सकता है या 
उसके उदह्द श्यों की पूतति हो जाने पर वह निरथंक हो सकता है| उदाहरणत: किसी 
ग्राम में कुओं के निर्माण हेतु स्थापित किया गया समुदाय उहश्य की पूर्ति होने पर 
निरथंक हो जाता है। दूसरी श्रोर, राज्य सदस्यों की इच्छा से निमित नहीं होता । 
यह उनकी इच्छा से समाप्त नहीं किया जा सकता है। सरकार के परिवर्तन से 
राज्य में कोई परिवर्तन नहीं होता । 

3, क्षेत्र या प्रदेश में श्र्तर--राज्य की निश्चित सीमायें होती हैं। उसके 
कानूनों और आदेशों का प्रभाव उसकी सीमाग्रों तक रहता है । उससे बाहर उसके 
कानूनों. का प्रभाव नहीं होता | दूसरी ओर, समुदायों का क्षेत्र निश्चित नहीं होता । 
वह सीमित हो सकता है और असीमित भी । उदाहरणतः विश्व में रोमन कंथोलिक 
चर्च जैसे अनेक समुदाय हैं जिनकी शाखायें विश्वभर में हैं । 

4. उहेश्य या कार्य क्षेत्र में अन्तर--समुदाय का निर्माण किसी विशेष 
उद्दं श्य की पूर्ति हेतु किया जाता है जो कुछ भी हो सकता है, परल्तु राज्य का 
क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होता हैं। वह पुलिस कार्यो तक सीमित नहीं होता । 
लोक कंल्याणकारी राज्य का क्षेत्र तो श्राश्चयंचकित रूप से विकसित हुझ्नो है । 
आधुनिक प्रगतिशील राज्य नागरिकों की स्थिति सुधारने के लिए समूचे जीवन का 
नियमन करते हैं । अ्रस्तु ने कहा है कि “राज्य अच्छे जीवन में, सद्गुण में, 
साभेदार है ।” 

5, सम्प्रभुता का श्रन्तर--राज्य श्र समुदाय में यही एक अन्तर है जो 
राज्य को समुदाय से भिन्न करता है और राज्य को सर्वोच्च बनाता है। राज्य 
सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था है । इस शक्ति के आधार पर राज्य नियन्त्रण और निय- 
मन करता है, समाज में व्यवस्था बनाये रखता हैं तथा कानूनों की उल्लेंघना क (ने 
वाले को दण्डित करना है । ये सब गुण समुदाय में अनुपस्थित होते हैं । समुदाय के 
अपने तियम होते हैं परन्तु उनकी उल्लंघता होने पर वह अपने सदस्यों को किसी 
प्रकार से शारीरिक या वित्तीय दण्ड नहीं दे सकता | कोई समुदाय उल्लंघना करने 
वाले सदस्य को सदस्यंतती से वंचित कर सकता है परन्तु दण्ड नहीं दे सकता | 
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राज्य क्षेत्र में राज्य की श्राज्ञा से समुदाय विद्यमान हो सकते हैं। राज्य 
चाहे तो किसी समुदाय को समाप्त कर सकता है तथा उसकी गतिविधियों के क्षेत्र 
को सीमित कर सकता है। राजाज्ञा के अ्रभ्नाव में कोई समुदाय जीवित नहीं रह 
सकता । न 

राज्य और समाज 

राजनीति शास्त्र में बहुत-से ऐसे लेखक हुए हैं जो राज्य और समाज को 
समान समझते हैं तथा उनमें कोई भेद नहीं करते । उदाहरण॒तः प्लेटो और अ्ररस्तू 
जैसे ग्रीक लेखक राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करते । श्रादर्शवादी, साम्य- 
बादी, सर्वसत्तावादी एवं श्रधिनायकवादों विचारधारायें भी राज्य और समाज में 
कोई भेद नहीं करतीं । ये विचारधारायें किसी ऐसे क्षेत्र को स्वीकार नहीं करतीं 
जिनमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता । हीगल के लिए राज्य सर्व-व्यापी एवं सर्व- 
शक्तिमान है। वह नैतिक मानदण्डों का रूष्ठा है, वह स्वयं में साध्य है। ग्रीन और 
काण्ठ जेसे उदार आदर्शावादी भी राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करते । 
फासीवादी घुस्तो लिनी के लिए “राष्ट्र के अन्दर ही सब-कुछ है और राष्ट्र के बाहर 
कुछ नहीं तथा राष्ट्र के विरुद्ध कुछ नहीं ।' 

परन्तु राज्य और समाज समान नहीं । दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं । दोनों 
में भेद है। दोनों में भेद न करना भ्रममूलक है। जेसाकि भैकाइव ए से कहा है कि 
“सामाजिक को राजनीतिक के साथ एकरूप करते से न तो राज्य स्पष्ट रूप में 
जाना जा सकता है श्लौर न समाज ही ।7 यही कारण है कि प्रजातान्त्रिक राज्यों 
में राज्य और समाज में भेद किया जाता है । 

राज्य और समाज में मुख्य भेद निम्न हैं-- )2८ 

4. उत्पत्ति सें भ्रस्तर--समाज में व्यक्ति अपनी जाति की चेतना” में संग- 
ठित होता है। मैकाइवर ने कहा हैं कि “राज्य समाज में विद्यमान होता है, परन्तु 
समाज का रूप नहीं होता ।  सोल ठाऊ ने भी लिखा है कि “समाज स्वतः उत्पन्न 
एक स्वाभाविक संस्था है जबकि राज्य व्यक्ति की संकल्प शक्ति और तर्क की उपज 
है ।' | 
2, उद्द श्यों में श्रन्तर--राज्य का उद्दं श्य महान्‌, परन्तु एक ही उद्देश्य होता 
हैं जबकि समाज के अनेक उद्देश्य होते हैं जिनमें कुछ महान्‌ और कुछ साधारण 
होते हैं, परन्तु जो सामूहिक रूप से अत्यन्त गम्भीर एवं व्यापक होते हैं । समाज, 
जसाकि सैकाइवर और पेज ने कहा है, “सामाजिक सस्वन्धों का जाल है ।” यह 
जाल शैक्षरिक, नेतिक, आथिक, मानसिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि 
प्रत्येक पहलू से सम्बन्धित होता हैं जबकि राज्य का सम्बन्ध केवल राजनीतिक 
पहलू और राजनीत्तिक सम्बन्धों से होता है। बार्कर ने कहा है कि “समाज से 
हमारा तात्पर्य अनेक उद्देश्यों तथा अ्रनेक संस्थाओं वाले उतर सब ऐच्छिक समुदायों 


60 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
से होता है जो किसी राष्ट्र के ग्रन्तगंत होते हैं ।” मैकाइवर का मत है कि राज्य, 
वह संगठन है जो समाज के न तो बराबर है श्लौर न ही सम विस्तार वाला है, परन्तु 
विशिष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवस्या के रूप में उसके श्रन्तर्गत निमित 
होता है ।॥” 

3. समाज राज्य से पु है---समाज राज्य से पूर्व हैं। इसमें संगठित एवं 
असंगठित दोनों प्रकार के समूहों को शामिल किया जाता है। दूसरी ओर, राज्य 
में केवल राजनीतिक दृष्टि से संगठित समूहों को शामिल किया जाता है। उदा- 
हरणत: एस्किमो तथा कवायली क्षेत्र के पठान राजनीतिक रूप से संगठित नहीं 
यद्यपि प्रत्येक कवीला एक स्पष्ट सामाजिक इकाई है। 

4. क्षेत्र में प्रन्तर--राज्य एक क्षेत्रीय अर्थात्‌ प्रादेशिक संगठन है । इसके 
क्षेत्र की सीमायें होती हैं। इसके श्रादेशों की ग्रनुपालना उसी क्षेत्र तक सीमित होती 
हैं। दूसरी ओर, समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता । उसका क्षेत्र एक मित्र- 
मण्डली हो सकती है श्लौर सारा विश्व भी। उदाहरणतः रोमन कैथोलिक चर्च 
अपने अ्रनुयायियों पर नियन्त्रण रखता हैं चाहे वे किसी देश में निवास करते हों । 

5. सम्प्रभुता में भेद--राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। उनके पास सम्प्रभुता 
है। वह अपने आदेशों की अनुपालना करा सकता है तथा उसकी उल्लंघना करने 
वालों को दण्डित कर सकता है । दूसरी ओर, समाज के पास सर्वोच्च शक्ति का 
ग्रभाव है । वह अपने आदेशों की पालना नहीं करा सकता | वह शारीरिक दण्ड 
नहीं दे सकता । वह आ्रादेशों की उल्लंघना करने वालों का केवल वहिष्कार कर 
सकता है । बाकर ने राज्य और .समाज के भेद को इन शब्दों में व्यक्त किया है, 
“समाज का क्षेत्र ऐच्छिक सहयोग है, उसका बल सदभावना का बल है श्रौर उसकी 
कार्यपद्धति लचीली है। दूसरी शोर, राज्य का कार क्षेत्र यान्त्रिक का वाही का क्षेत्र 
है, उसका बल सेनिक-शक्ति है तथा उसकी कार्यपद्धति कठोर है ।/' 

- सेकाइवर ने राज्य और समाज के भेद को इस प्रकार व्यक्त किया है, 
राज्य का संगठन समस्त सामाजिक संग5न नहीं है । राज्य के उद्देश्य वे समस्त 
उद्देश्य नहीं हैं जिनके लिए मानव प्रयत्तशील है। राज्य जिन उपायों से अपना 
उद्देश्य प्राप्त करता है वे उन उपायों का अंश ही हैं जिनका अपने उद्देश्य की पूर्ति 
के लिए मनुष्य समाज में रहकर उपयोग करता हैं। परिवार या धर्म या क्लब जेसे 
समाज के रूप विद्यमान हैं जिनकी उत्पत्ति या प्रेरणा का स्रोत राज्य नहीं है भ्रौर 
रीति-रिवाज या प्रतिदन्द्रिता जैसी सामाजिक शक्तियाँ हैं जिनको राज्य रक्षा कर 
सकता है या सुधार कर सकता है परन्तु वस्तृतः जिनकी रचना नहीं करता श्रौर 
मित्रता या ईर्या जैसी सामाजिक प्रेरणायें हैं जो ऐसे श्रत्यन्त घनिष्ठ और व्यक्तिगत 
सथ्वन्ध स्थापित करती हैं कि उन्हें राज्य के महान्‌ यन्त्र द्वारा नियन्त्रित नहीं किया 
जा सकता ।* 
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उपयुक्त भिन्नताओं के बाद भी राज्य समाज के स्थायित्व के लिए: आव- 
शयक है राज्य वह संस्था है जो समाज में व्यक्तियों के सम्बच्धों को नियमित 
करती है, समाज के विघटनकारी तत्त्वों का दमत करती है तथा समाज में शान्ति 
आर व्यवस्था बनाये रखती है। मानव प्रकृति की सामाजिकता तियमन की माँग 
करती है और नियमन राज्य की माँग करता है । राज्य आचरण और व्यवहार के 
नियमों को स्थापित करता है जो सामाजिक सम्वस्धों को सुदृढ़ करते हैं। राज्य 
और समाज दोनों एक-दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों एक-दूसरे पर निभेर करते हैं। 

राज्य और राष्ट्‌ 

राष्ट्र का अ्र्थ--राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'नेशियों" 
(९४४०) से हुई है जिसका श्र है 'पेदा होना या जाति। जेसाकि बर्गेस ने कहा 
है, “राष्ट्र ऐसा जनसमुह है जिसकी उत्पत्ति एक ही जाति से हुई हो ।” अर्थात्‌ 
“जातीय एकता की जनता जो भौगोलिक एकता के एक प्रदेश पर निवास करती 
गे” राष्ट्र है। फ्रांसीसी लेखक प्रादियर फोरेरे का मत है. # जाति,भाषा, रीति- 
रिवाज तथा धर्म की समानता से राष्ट्र बनता है । 

राजनीति शास्त्र के बहुत-से लेखक “राज्य” और 'राष्ट्र' को समान समभते 
हैं । ये राज्य को राष्ट्र के स्थान पर और राष्ट्र को राज्य के स्थान पर इस्तेमाल 
करते हैं । उदाहरणत: फासिस्ट इटली में राज्य और राष्ट्र को समान शब्दों में 
इस्तेमाल किया जाता था । शर्जेस्टाइना जनतन्त्र के संविधान में श्रर्जेन्टाइना राज्य 
के स्थान पर 'अजेंस्टाइना राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसी प्रकार 
संयुक्त राष्ट्र संघ' में “राज्य” के स्थान पर “राष्ट्र! शब्द का इस्तेमाल किया गया 
है। परन्तु राज्य के स्थान पर राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल गलत है क्योंकि दोनों शब्दों 
में कुछ मौलिक भेद पाये जाते हैं। ये भेद निभ्त हैं-- 

. शब्द उत्पत्ति का श्रन्तर--राज्य और राष्ट्र में शब्द उत्पत्ति का अन्तर 
है । राज्य शब्द की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न शब्दों से मानी गई है। ग्रीक लेखक इसके 
लिए 'पोलित' शब्द का प्रयोग करते थे, ट्यूटन्स 'स्टेद्स” शब्द का और जर्मन लेण्ड 
देग लैण्द्सजेंद्स आदि का प्रयोग करते थे। आधुनिक शब्दावली में मैकियावली ने- 
पहली बार इस शब्द का प्रयोग अपनी रचना 'प्रिन्स” में किया । दुसरी ओर, राष्ट्र 
शब्द की उत्पत्ति लेटिन शब्द 'नेशियो' (]९७४४०) से हुई है जिसका अर्थ है---पैदा 
होना या जाति। 

2. आवश्यक तत्तवों में श्रव्तर--राज्य के लिए जनसंख्या; भूमि, सरकार 
और समस्प्रभुता का होता आवश्यक है, परस्तु राष्ट्र के लिए सरकार और सम्प्रभुता 
का होना आवश्यक नहीं । सरकार और सम्प्रभुता के शअ्रभाव में राष्ट्र जीवित रह 
सकता है | उदाहरणुतः प्रथम विश्व युद्ध से पु पोलैण्ड और फिनलैण्ड राष्ट थे 
यद्यपि वे राज्य नहीं थे। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद जर्मनी 
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और जापान (जब उन पर विदेशी सेनाओं का आधिपत्य था) राज्य नहीं थे, परन्तु 
वे राष्ट्र थे। राष्ट्र निर्माण के लिए 'सामृहिक चेतना और एकता” की आवश्यकता 
होती है जो उनमें विद्यमान थी । राष्ट्र निर्माण में सामान्य जाति, सामान्य धर्म, 
सामान्य भाषा एवं साहित्य, सामान्य परम्परायें, सामान्य इतिहास एवं उचित- 
अनुचित के सामान्य नियम सहायक होते हैं । 

: 3. भौतिक एवं श्राध्यात्मिकता का श्रन्तर--राज्य एक भौतिक एवं राज- 
नीतिक संगठन है, परन्तु राष्ट्र एक आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक संगठन है! 
स्पेंगलर ने कहा है कि “राष्ट्र न तो भाषायी, न राजनीतिक और न जैविक संगठन 
है, यह तो एक आध्यात्मिक. इकाई है ।” 

4. तत्त्वों की स्थिरता में श्रत्तर--राज्य के तत्त्व स्थिर हैं श्र्थात्‌ राज्य के 
चार ही मूल तत्त्व हैं--जनसंख्या, भूमि, सरकार और सम्प्रभुता और उनमें कोई 
परिवतंन नहीं होता जबकि राप्ट्र के तत्त्वों में परिवर्तत होता रहता है । यह कहना 
कठिन है कि कौनसा तत्त्व किस समय राष्ट्र-निर्माण में श्रधिक बलशाली हो जाय । 
यदि पहले नस्ल (वंश) झौर धर्म राष्ट्रीय एकता के लिए महत्त्वपूर्ण समभे जाते थे 
तो श्राज 'सामान्य चेतना को राष्ट्रीय एकता का आधार समझा जाता है। वस्तुतः 
अनेक राज्यों में जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि की भिन्नतायें होते हुए भी उनमें 
राष्ट्रीय एकता के भाव पाये जाते हैं | उदाहरणतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भारत 
में जिस सामान्य चेतना का विकास हुझ्रा है वह उसकी राष्ट्रीय एकता का 
प्रतीक है | 

5. सम्प्रभुता का अ्रन्तर-- राज्य एक सा्वभौम संस्था है। अपनी सर्वोच्च 
शक्ति के श्राधार पर राज्य श्रपनी आज्ञाओ्ों की अनुपालना करा सकता है तथा अवज्ञा 
करने वालों को दण्डित कर सकता है। दूसरी ओर, राप्ट्र के पास केवल नैतिक 
शक्ति होती है। वह सदस्यों से अनुनय कर सकता है उन्हें आदिश नहीं दे सकता । 
अवज्ञा होने पर वह उन्हें दण्डित नहीं कर सकता । 

जिमरन ने अ्प्नी रंचना 'राष्ट्रीयता श्रौर सरकार' में राज्य श्रौर राष्ट्री- 
यता के भेद को इस प्रकार स्पप्ट किया है, 'राष्ट्रीयता धर्म की भांति झ्ात्मिक है, 
राज्यत्व भौतिक है, राष्ट्रीयता मनोवैज्ञानिक है, राज्यत्व राजनीतिक है; राष्ट्रीयता 
एक मनोदशा है, राज्यत्व एक कानूनी स्थिति है; राष्ट्रीयता एक श्राध्यात्मिक श्रधि- 
कार है, राज्यत्व एफ दायित्व हैः राष्ट्रीयता श्रनुभुति, ७क जीवन एवं चिन्तन की 
एक विधि है, राज्यत्व जीवन के समस्त सभ्य तरीकों की श्रभिन्न दशा है ।” 

समीक्षा प्रश्न 
]. राज्य को परिभाषित कीजिये श्रौर उन तत्त्वों की विवेचना कीजिये जो इसे 
बनाते हैं। क्या सिक्किम को एक राज्य की श्रेणी में रखा जा सकता हैं ? 
(रिक. $एफए- 983) 
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«राज्य के कौन-कौन से मौलिक तत्त्व हैं ? (२७, 8797!. 985) 
3. “राज्य एक ऐसा संगठत है जो न तो समाज का समकालीन है और न ही 
उसके समान विस्तार वाला है वरन्‌ जिसका निर्माण समाज के अन्तर्गत 

एक निश्चित व्यवस्था के रूप में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
क्षिया गया है ।” (मैकाइवर) इस कथन की व्याख्या कीजिये और राज्य 


तथा समाज में अन्तर बताइये । (१४४. ]985) 
4, राज्य की परिभाषा कीजिये और बताइये कि यह 'समाज' से किस प्रकार 
भिन्न है ? - . (१४४. 979, 83) 


5. अपने शब्दों में राज्य की व्याख्या कीजिये और इसके आवश्यक तत्त्व भी 
बताइये । नेपाल, अ्रफगानिस्तान और गुजरात में से कौन राज्य कहे जा 
सकते हैं ? (0२४7- 98], 8799, 979) 

6, राज्य व राष्ट्र में अन्तर बताइये । राष्ट्रीयता किसे कहते हैं? 
(२४. 984; &गिथ 4988) 
7. राज्य की परिभाषा वताइये तथा इसके तत्त्वों का परीक्षण कीजिये । क्‍या 
आप राजस्थान, वेटिकन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा श्रीलंका को राज्य 
मानेंगे ? कारणों सहित स्पष्ट कीजिये।... (२७, 8799. 986) 
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(रिथभाणा शा िश्वाणात्राए) 








राष्ट्र का अर्थ (१/९४०४४४ ० )९०५४००)--राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति लेटिन 
भाषा के 'नेशियो' (!९०७/॥०) शब्द से हुई है जिसका श्रर्थ है जन्म, जाति या बंश । 
इस तरह शब्द उत्पत्ति की इृष्टि से राष्ट्र ऐसा जनसमृह है जिसकी उत्पत्ति एक 
जाति या वंश से हुई है | वर्गेस और लीकॉक ने राष्ट्र शब्द को इन्हीं भ्रर्थों में प्रयोग 
किया है। बर्गेस के अ्रनुसार, “जातीय एकता की जनता जो भौगोलिक एकता के 
एक प्रदेश में निवास करती हो, राष्ट्र है ।” प्रादियर फोरेरे का मत है कि “जाति, 
भाषा, 'रीति-रिवाज तथा धर्म की समानता से राष्ट्र बनता है ।”' 

अनेक लेखक राष्ट्र निर्माण के लिए जाति एवं भापा की एकता को सहामक 
समभते हुए भी यह कहते हैं कि “यादों की समान परम्परा"”'राज्य में मिलकर 
रहने की आ्राकांक्षा तथा अपनी विरासत को भावी सन्‍्तानों को सौंप देने की इच्छा 
राष्ट्र का निर्माण करती है ।” हॉसर का मत है कि जनता को मिलकर रहने की 
आकांक्षा से ही राष्ट्र वनता है, भाषा' एवं जाति से नहीं । “राप्ट्र एक सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक एकता है और सामाजिक विकास का सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च 
प्रतिफल है ।” गानर ने लिखा है नि राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का एक राज- 
नीतिक समूह है जो अपने मानसिद जीवन और अभिव्यक्ति की एकता के विपय में 
पूर्ण चेतन एवं रृढ़ निश्चियी है। यह एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक एकता है 
और सामाजिक विकास की सबसे अन्तिम श्रेणी है । 

राष्ट्र शब्द को अनेक वार राजनीतिक संगठन अर्थात्‌ राज्य के रूप में व्यक्त 
किया जाता है । दूसरे शब्दों में, राष्ट्र कोई ऐसी संस्था नहीं है जो केवल सांस्कृतिक 
या आध्यात्मिक सम्बन्ध से ही बंधी हुई हो, वल्कि यह एक राजनीतिक रूप से 
संगठित समुदाय भी है। यही कारण है कि अनेक वार राष्ट्र और राज्य शब्दों को 
पर्यायवाची शब्दों के रूप में व्यक्त क्या जाता है । उदाहरणतः जब भारत राष्ट्र 
का प्रयोग किया जाता है तो इसका वास्तविक श्रर्थ भारत राज्य! से होता है । 
इसी प्रकार जब “संयुक्त राष्ट्र संघ/ का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ स्व 
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तन्‍्त्र राज्यों और उपनिवेशों' से होता है। लाए्ड ब्राइस ने राष्ट्र! को राजनीतिक 
संगठन के रूप में परिभाषित किया है। वह लिखता है कि “राष्ट्र एक ऐसी 
राष्ट्रीयता है जिसने श्रपता संगठन एक राजनीतिक संस्था के रूप में कर लिया है 
जो या तो स्वाधीन है या स्वाधीनता का इच्छुक है । ऐस्मीन की धारणा है कि 
“राज्य राष्ट्र का कानूनी व्यक्तित्व है ।” 

* राष्ट्रीय” (९०४४०॥४।) शब्द का प्रयोग संज्ञा और विशेषरष दोनों रूपों में 
किया जाता है। संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग 'कूटनीतिक पत्र व्यवहार में किया 
जाता है और विशेषश के रूप में इसका प्रयोग “राष्ट्रीय चरित्र”, “राष्ट्रीय 
सम्मान” और “राष्ट्रीय सम्पत्ति” में किया जाता है। 

राष्ट्र और राष्ट्रीयता (९७४०7 & ए७४०॥०४॥॥४)--राष्ट्र और राष्ट्रीयता 
शब्दों को भ्रतेक वार पर्यायवाची शब्दों में प्रयोग किया जाता है, परत्तु इन दोनों 
शब्दों में भेद है । जैसाकि लाडं ब्लाइस ने कहा है कि “राष्ट्रीयता उस जनसमूह का 
नाम है जो भाषा, साहित्य, विचार, रीति-रिवाज, परम्परा आदि बन्धनों में इस 
प्रकार बँधा हो कि वह अपने को इसी प्रकार के दूसरे जन-समभूह से भिन्न अ्रनुभव 
करे; राष्ट्र उस राष्ट्रीयता का नाम है जिसने अपना ऐसा राजनीतिक संगठन बना 
लिया हो जो या तो स्वतन्त्र हो या जो स्वतन्त्रता का इच्छुक हो ।” इस तरह लाडे 
ब्राइस के श्रनुसार राष्ट्र और राष्द्रीयता में राजनीतिक संगठन का शअस्तर है। 
लेविलेई, रोज, हेज, मिल झ्रादि ने इसी प्रकार के भेद को व्यक्त किया है । लेबिलोई 
ने लिखा है कि “राष्ट्र व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक सम्प्रभुता के श्रधीन 
संगठित होता है जबकि राष्ट्रीयता व्यक्तियों का ऐसा सभूह है जो जाति, भाषा या 
परम्परा, इतिहास और हितों की समरूपता के कारण संगठित है ।” रोज का मत 
है कि “राष्ट्रीयता ऐसा जन समूह है जो श्रभी राजनीतिक रूप से संगठित नहीं 
हुआ ।” हेज ने लिखा है कि “राजनीतिक एकता श्रौर सावेभौम स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर लेने के बाद ही कोई राष्ट्रीयता राष्ट्र का रूप प्रहण करती है ।” 

कुछ लेखक राष्ट्र और राष्ट्रीयता में भिन्नता के लिए राजनीतिक संगठन 
पर इतना बल नहीं देते जितना कि वे “संख्या” प्र बल देते हैं। वे राष्द्रीयता को 
राज्य के अन्तगंत एक सामाजिक जातीय समृह मानते हैं। यह समूह सामान्यतः 
समस्त जनता का एक छोटा भाग होता है । उदाहरणतः ब्रिटेन में स्कॉट तथा बवेल्शः 
लोग, दक्षिण अ्रफ़ीका में डच लोग, कनाड़ा में फ्रेंच लोग, यूगोस्लाविया में स्‍लोबीन 
लोग, भारत में मुसलमान लोग राष्ट्रीयतायें हैं । 

राष्ट्र श्र राज्य (प४/07 8970. 8846)--राष्ट्र और राज्य में भेद के 
लिए राज्य से सम्बन्धित अध्याय 5 का अध्ययन कीजिए । 

राष्ट्रीयता के निर्मारण सें सहायक तत्त्व । 
लेखकों में इस बात पर सहमति नहीं कि कौन से तत्त्व राष्ट्रीयता के निर्माण 
में या राष्ट्रीय भावनाश्रों के विकास में सहायक होते हैं। यह निश्चित रूप से नहीं 
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कहा जा सकता कि जो तत्त्व किसी एक जन समूह को राष्ट्रीयता क सूत्र में संगठित 
करते हैं, क्या वे तत्त्व उसी मात्रा में किसी अन्य जन समूह को राप्ट्रीयता गुणों 
से लेस कर सकते हैं । यह हो सकता हैं कि जो तत्त्व एक जन समूह में विद्यमान 
हों वे दूसरे में पूरांत: या अंशतः अनुपस्थित हों। इन कठिनाइयों के वावजद 
राष्ट्रीयता के निर्माण में मुख्यतः निम्न तत्व सहायक या आवश्यक समभे जाते हैं-- 

4. जाति या वंश की शुद्धता--जाति या वंश की एकता राष्ट्रीय एकता को 
सुदढ़ करती है । एक ही पूर्वजों की सन्तान का दावा भाईचारा पैदा करता है । 
अतः गिलक्राइस्ट, बर्गेंसं, ब्राइस, लीकॉक, जिमने श्रानि लेखक जाति की शुद्धता को 
राष्ट्रीयता के विकास में श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं। परन्तु जाति की शुद्धता 
का तत्त्व राष्ट्रीयता के निर्माण में मूल या अनिवायं तत्त्व नहीं । प्रथम, “जाति एक 
भीतिक वस्तु हैं जबकि राप्ट्रीयता एक मिश्रित वस्तु है जिसमें श्राध्यात्मिक तत्त्वों 
का भी समावेश होता है ।/ इूसरे, आज विश्व में कोई भी ऐसी जाति नहीं जो 
जाति की शुद्धता' का दावा कर सके । हेज का मत है कि “केवल अ्सभ्य जातियों 
में ही वंश या नस्ल की शुद्धता पाई णाती है।” विश्व की सभ्य जातियों का 
निर्माण जातियों के विलय या मिश्रण से हुआ है । उदाहरणतः अंग्र जी राष्ट्रीयता 
का निर्माण सेक्‍्सन, नाडिक एवं लेठिन जातियों के मिश्रण से हुआ है; स्विस 
राष्ट्रीयता का निर्माण द्यूटन, लेटिन एवं सस्‍्लेबानिक जातियों के मिलन से हुआा 
है । भ्रमरीका में नीग्रो लोगों के अतिरिक्त यूरोए की प्रायः सभी जातियाँ पाई जाती 
हैं । यहूदी लोग यूरोप के सभी राष्ट्रों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान हैं। इतना 
अवश्य हैं कि जो विविध जातियाँ किसी राष्ट्र का निर्माण करती हैं उनमें उम्र भेद 
नहीं होने चाहिए । 

2. भाषा की एकता--भाषा सम्पर्क का एक महत्त्वप॒र्ण साधन है | इसके 
माध्यम से लोग एक-दूसरे से सम्प्क रख सकते हैं, भावों एवं विचारों का श्रादान- 
प्रदान कर सकते हैं तथा अपनी संस्कृति एवं आदर्शों की श्रभिव्यक्ति कर सकते हैं । 
सामान्य भाषा के श्रभाव में लोगों को एक-दूसरे के निकट श्राने त्तथा एक-दूसरे को 
समभने का अवसर नहीं मिलता | इस तरह सामान्य चेतना और सामान्य आ्रादर्शो 
का विकास नहीं हो पाता जो राप्ट्रीयता के निर्माण के लिए आ्रावश्यक है। श्रर्नेस्ट 
बार्कर ने लिखा है कि “राष्ट्र और भाषा को पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं समक्ता जा सकता। 
शेम्जेम्पर का मत है कि “राष्ट्र के निमाण में भाषा जाति की अपेक्षा अधिक 

महत्त्वपर्ण है ।” इस पर भी भापा राष्ट्रीयता के निर्माण के लिए अनिवाय तत्त्व 


नहीं । यह विचार सत्य नहीं कि भाषा की विविधतायें राष्ट्रीयता की भावनाओं को 
: निर्बल करती हैं। उदाहरणतः स्विस लोग विविध भाषाओं का प्रयोग करते हुए 
क्षी स्विस राष्ट्रीयता का निर्माण करने में सफल हुए हैं | 

3, घामिक एकता--धर्म रांप्द्रीय एकता का प्रतीक है । राष्ट्रीय संगठन की 


प्रक्रिया में धर्म की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है! प्रारम्भिक समाज में धम एकता 
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और संगठन का श्राधार था। समान धर्मावलम्बी धामिक मान्यताओं के कारण 
आपस में मिलते-जुलते थ्रे । आज भी अनेक राज्य धर्म पर आधारित हैं। उदा- 
हरणत: पाकिस्तान में इस्लाम राज्य धर्म है । जहाँ कहीं घामिक भिन्नतायें उग्र रही 
हैं वहाँ राष्ट्र का विभाजन हुआ है | उदाहरणतः सन्‌ 947 में भारत के विभाजन 
का मूल कारण हिन्दुओं और मुसलमानों की धामिक भिन्नतायें थीं। जिन्ना ने धर्म 
के श्राधार पर ही “द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त” का विकास किया था और पाकिस्तान 
राज्य की माँग की थी जो अन्ततः सफल हुई । परन्तु धारमिक एकता भी रराष्ट्रीयता 
के निर्माण में अनिवार्य तत्व नहीं। धाभमिक विविधताओं के वावजद राष्ट्रों का 
विकास हो रहा है । श्राधुनिक समय में धर्म के प्रतिः.सहनशीलता की 'नीति अ्रपनाई 
जाती है। धर्म को व्यक्ति का निजी क्षेत्र समझकर उसके प्रति तटस्थता की नीति 
प्रपनाई जाती है | यही कारण है कि आधुनिक राज्यों में धामिक विविधतायें होते 
हुए भी लोग राष्ट्रीयता का अनुभव करते हैं। उदाहरणत: जमरमंनी में कैथोलिक्स 
और प्रोटस्टेन्ट धर्म के अनुयायी निवास करते हैं और भारत में हिन्दू, मुस्लिम, 
सिक्‍्ख, ईसाई श्रादि लोग निवास करते हैं । इस पर भी जम॑नी और भारत दोनों 
राष्ट्र हैं। 


4. भौगो लिक एकता--भौगो लिक एकता भी राष्ट्रीयता के विकास में एक 
सहायक तत्त्व है । इसका अ्रर्थ यह है कि जो लोग राष्ट्रीयता के गुण को प्राप्त करते 
हैं वे किसी निश्चित भू-भाग में निवास करते हैं। एक भूमि पर एक साथ रहने से 
लोगों में समान संस्कृति, समान झाथिक हित, इतिहास के गौरव एवं पतन में समान 
साभेदारी, समान आदतें, परम्परायें एवं रीति-रिवाज, समान अनुभव उत्पन्न होते 
हैं जो राष्ट्र के निर्माण में महत्त्वपुर्णा भुमिका निभाते हैं। यह भावना कि भारत 
भूमि “देवभूमि” है और “जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान्‌ है” भारतीयों में राष्ट्र की 
प्रेरणायें फ़ूंक देता है और भारत निवासी भारतीय भूमि की रक्षा हेतु सर्वस्व 
न्यौछ्ावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं । 


5. सांस्कृतिक एकता--समान संस्क्ृति मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधने. 
वाली महत्त्वपूण कड़ी है। समान संस्कृति भावात्मक एकता उत्पन्न करती है जो 
राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्त्वपूर्ण तत््त्है। समान संस्क्ृति लोगों में परम्परागत 
रोति-रिवाजों, त्यौहार आदि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है । कला, साहित्य, भाषा, 
धर्म आदि तत्त्व संस्कृति के ही प्रमुख श्रंग हैं। जिमरन का मत है कि “राष्ट्रीयता 
का लक्ष्य मुख्यतः राजनीति न होकर संस्कृति विशेष की सुरक्षा है'''यह सामूहिक 
जीवन, सामूहिक विकास और सामूहिक आत्म-गौरव की समस्या से सम्बन्धित 
है । जे, एस. मिल का कहना है कि “एक निश्चित संस्कृति के बिना राष्ट्रीयता की 
भावना का विकास सम्भव नहीं ।” वी. जोजक का मत है कि. “राष्ट्रीय साहिर 
और संस्क्ृति राष्ट्रीयता के कारण और परिणाम दोनों हैं ।” उदाहरणतः भारत 
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पर विदेशियों द्वारा वार-बार आक्रमण हुए फिर भी भारतीय संस्कृति मे भारतीयों 
को एकत्रित एवं संगठित रखा । 

राष्ट्रवाद के लिए संस्कृत्ति जीवन की शक्ति है । यह समष्ठि की भावना है । 
समान संस्कृति ने वीसवीं शताब्दी के राष्ट्रवाद को पुष्ठ किया है। एशिया और 
अ्रफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलन में संस्कृति का प्रमुख हाथ रहा है। यूरोपीय राष्ट्र- 
वाद के पीछे सांस्कृतिक पुनरुद्धार की भावना विद्यमान थी। शिक्‍्हे, हीगल भर गेटे 
जैसे लेखकों ने जम॑न राष्ट्रवाद को दाशंनिक एवं साहित्यिक चेतना प्रदान की है । 

6. समान इतिहास--समान इतिहास लोगों में राष्ट्रीयता की भावनायें 
उत्पन्न करता है | दीघेकाल तक साथ रहने, सामुहिक मान-अपमान, प्रसन्नता और 
शोक भेलने से तथा वाह्य आक्रमणों का मिलकर सामना करने की भावनायें पार- 
स्परिक सहयोग और सहानुभूति को पुष्ट करती हैं । राष्ट्रीय भावनाशओ्रों को जगाने 
में राष्ट्रीय नेताओं ने अपने शानदार श्रतीत, स्मरणीय घटनाओं, वीर पुरुषों के 
कार्यो को वार-बार दोहराया है । ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति लोगों में राष्ट्रीयता 
श्रौर श्रपनत्व की भावनायें पैदा फरती हैं । 

7. समाचस आथिक हित--समान श्राथिक हित भी लोगों को संगठित करने 
में सहायक होते हैं | वस्तुतः एशिया और श्रफ्रीका के राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में, जहाँ 
राजनीतिक स्वतन्त्रता महत्त्वपुर्णा उद्देश्य रहा है, वहाँ राष्ट्र का आथिक विकास 
शझौर लोगों के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा आर्थिक हितों की रक्षा करना भी 
कोई कम महत्त्वपूर्ण उद्देश्य नहीं रहा। झ्राथिक लाभों के प्रलोभन ने साम्राज्यवाद 
की भावना को जन्म दिया । बंगला देश के निर्माण का मूल कारण पश्चिमी पाकि- 
स्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान (बंगला देश) का आधिक शोपण था जो पूर्वी पाकि- 
स्तान में रहने वालों के लिए श्रसहनीय वन गया । 

8, विदेशी सरकार की भ्रधीनता--विदेशी सरकार की श्रधीनता राष्ट्रीयता 
की भावनायें विकसित करने में सहायक होती है । विदेशी सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय 
भावनायें तीव्र गति से बढ़ती हैं। 'कुशासन' भी राष्ट्रीय भावनाओं को उत्पन्न 
करता है । गिलक्राइस्ट ने लिखा है कि “कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है ।” 

9. समान राजनीतिक श्राकांक्षायें--उपयु क्त सभी तत्त्व राष्ट्रीयता के 
निर्माण में सहायक हैं, परन्तु जब तक किसी जन-समृह में समान राजनीतिक 
झ्राकांक्षायें अर्थात्‌ स्वतन्त्रता श्रौर स्वायत्तता की भावनायें उत्पस्त नहीं होतीं शौर वे 
अपनी सरकार के भ्रधीन वहीं रहते तब तक वे राष्ट्र या राज्य का रूप ग्रहरा नहीं कर 
सकते । लेफर ने ठीक लिखा है कि “राष्ट्रीयता राज्य का बीज रूप है ।” दुर्खाम 
का मत है कि “राष्ट्रीयता ऐसे सदस्यों का समुदाय है जो एक-से कानूनों के अ्रच्त्गंत 
रहना और अपने एक राज्य का निर्माण करना चाहता है। 

संक्षेप में, जैसाकि जे. एस. मिल ने लिखा है कि “राजनीतिक इतिहास की 
समानता, यादों की समानता, भूतकाल की घटनाओं से सम्बद्ध तथा समान रूप 
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से भेले गये सुख-दुःख, गयव॑ तथा तिरस्कार श्रादि तत्त्व” राष्ट्रीयता की भावनाश्रों 
को प्रोत्साहन देते हैं । 

क्या भारत एक राष्ट्र है ? 


भारत के सम्बन्ध में प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या वह एक 
राष्ट्र है ? बिकिनहैड, स्ट्रेची और चंचल जंसे . ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने अपने 
साम्राज्यीय हितों की रक्षा हेतु भारत को राष्ट्र मानने से इनकार कर दिया था। 
इसी भावना के आधार १२ उन्होंने मुस्लिम लीग तथा उसके नेताओं में धामिक एवं 
साम्प्रदायिक भावनाश्रों को उभारा था। परिणामस्वरूप 947 में भारत का 
विभाजन हो गया । सेलिंग, हैरीसन जेसे अमरीकी लेखक भी भारत को राष्ट्र 
मानने से इनकार करते हैं। ये लेखक भारत में विद्यमान भाषा एवं जातियों की 
विविधताओं और क्षेत्रीय एवं प्रान्तीय भावनाओं की शोर संकेत करते हैं । 

उपयुक्त लेखकों के विचार पाश्चात्यवाद से प्रभावित हैं । ये भारतीय 
राष्ट्रीयता एवं उसके राष्ट्रवाद का सही मुल्याँकत नहीं करते। भारत एक राष्ट्र है। 
इसके राष्ट्रवाद की मूल विशेषता यह है कि यह भिन्‍नताओं में एकता दूढता है 
भौर इसे स्थायी बनाता है| यह सत्य है कि भारतीय इतिहास में मौय, गुप्त श्रादि 
वंशों का प्रभाव रहा है; यह सत्य है कि यहाँ शक, हूण, मंगोल श्रादि जातियों का 
निवास रहा है; यह सत्य हैँ कि आज भी लोगों में क्षेत्रीय भावनायें विद्यमान हैं 
श्ौर भाषायी भिन्‍नतायें पाई जाती हैं; परन्तु इसके बावजूद भारतीयों में समान 
राजनीतिक श्राकांक्षायें हैं, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए समान इष्टिकोण है, 
समान राजनीतिक संस्थायें हैं आदि । भारत की मुल संस्कृति रामायण, गीता, 
पुराण आदि के प्रति समान आदर विद्यमान हूँ; भारत के तीथ चारों दिशाओं में 
विद्यमान हैं । भारतीयों ने अतीत में आक्रमणकारियों और साम्राज्यवादियों का एक 
साथ मुकाबला किया है और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी चीन श्र पाकिस्तान के 
आक्रमणों का एक साथ मिलकर सामना किया है। राष्ट्रीय नेता सभी जातियों के 
लिए पूजनीय एवं प्रेरक रहे हैं । वतंमान भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता सभी 
को धामिक स्वतस्त्रता प्रदान करती है । ये तथा अन्य सभी तत्त्व भारत को राष्ट' 
बनाते हैं । ह है 

राष्ट्रीय आत्म-निर्णाय की अवधारणा 
या 
.... एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धान्त 

श्रथे--राष्ट्रीय स्व-निरणंय अवधारणा' या एक राष्ट्र एक राज्य” सिद्धान्त 
इस मान्यता पर झ्ाधारित है कि प्रत्येक राष्ट्रीयता का अ्रपना व्यक्तित्व, अपनी 
विशेषतायें ओर लक्ष्य होते हैं; अपनी भाषा, साहित्य और संस्कृति होती है; श्रव्नी 
परम्परायें, रीति-रिवाज और रुढ़ियाँ होती हैं। श्रतः उसे अपने भाग्य का निर्णय 
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करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। उसे इस वात का निर्धारण करने की स्वतन्बता 
होनी चाहिये कि वह चाहे तो किसी राज्य के अन्तर्गत अपनी स्वायत्तता का उपयोग 
करे या चाहे तो अपने पृथक राज्य का निर्माणण कर अपने संविधान और शासन के 
अन्तर्गत अपना जीवनन्यापन करे । यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है 
कि जिस जन-समूह में शाप्ट्रीयता के गुणा विद्यमान हैं उसे स्वाधीन होने और अपने 
राज्य का निर्माण करने का अधिकार होना चाहिये । राष्ट्रीय स्व-निर्णय भ्रवधारणा 
प्रत्येक 'राष्ट्रीयता को राज्य' सानती है । 
अवधारणा का समर्थन--कुछ लेखक राणष्ट्रीय स्व-निर्णाय अवधारणा का 
समथंन करते हैं । इनका मानना है कि राष्ट्रीय एकता, शक्ति, उन्नति और प्रजा- 
तान्त्रिक संस्थाओं की सफलता के लिए “एक राष्ट्र एक राज्य” आवश्यक है। इस 
अवधारणा का प्रमुख समर्थक जॉन स्ट्थूट मिल हैं जिसने अपनी रचना 'प्रतिनिधि 
शासन' में इसकी विस्तृत व्याख्या की है । मिल लिखता है कि “सामान्यतः स्वृतस्त्र 
संस्थाओं की यह आवश्यक शर्ते है कि शासकीय सीमायें राष्ट्रीय सीमाओं के 
अनुरुप हों |” “जहाँ राषप्ट्रीयवा की भावना किसी अंश तक जोरदार रूप में विद्य- 
मान है वहाँ उस राष्ट्रीयता के सदस्यों को उन्हीं के एक पृथक्‌ शासन के अ्रधीन 
एकत्र कर देना चाहिए | “जिस देश में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयताओों का मिश्रण है 
उसमें स्वतन्त्र संस्थाओं का अ्रस्तित्व असम्भव है । रेम्जेम्यूर का मत है कि “जब 
तक संसार के, विशेष कर यूरोप के राज्य, राष्ट्रीय आधार पर संगठित नहीं हो 
जाते तव तक शाँति और सुरक्षा विद्यमान नहीं रह सकती ।” श्रमरीका के राष्ट्रपति 
विल्सन ने प्रथम महायुद्ध के काल में अपने भाषखों में राष्ट्रीय स्व-निर्णय के सिद्धान्त 
का समर्थन किया था। सेजिनी श्लोर नेपोलियन तृतीय ने भी कहा था कि “राज्यीय 
एवं राष्ट्रीय सीमायें एक-दूसरे के श्रनुरूप होनी चाहिये । 
अवधारणा का विकास--राष्ट्रीय स्व-निर्णय अवधा रणा की उत्पत्ति 85 
की वियना कांग्रेस के समय हुई थी । परन्तु इसका विकास 9वीं शताब्दी के दूसरे 
दशक में अधिक हुआ । इसकी विशेषता यह हैं कि जहाँ यह “दकता स्थापित करने 
वाली शक्ति रही है” वहाँ यह एक विघटनकारी शक्ति भी रही है। लार्ड कर्जन 
ने 923 में लॉसेन शान्ति सम्मेलन में कहा था कि “राष्ट्रीय स्व-निर्णय अवधारणा 
दुधारी तलवार रही है | इसे कुछ अपवादों के साथ ही स्वीकार किया जा सकता 
है ।” इस सिद्धान्त ने जहां ठर्की, सोवियत संघ, श्रास्ट्रिया, हंगरी जैसी प्राचीन 
राजनीतिक इकाइयों का विभाजन किया, वहाँ समान राष्ट्रीयता के श्राधार पर 
छोटे-छोटे राज्यों ने मिलकर जमंनी और इटली जैसे राष्ट्रीय राज्यों को जन्म 
दिया | प्रथम महायुद्ध के बाद इस अवधारणा के आधार पर इस्टोनिया, लैटविया, 
लिथूझानिया शोर फिनलंण्ड आदि के वाल्टिक राज्यों का निर्माण हुआ और यूरोप 
में पोलेण्ड, चेकोस्लोवा किया, यूगीसलाविया आदि राज्यों की स्थापना हुई | श्राधुनिक 


शंप्ट्र एवं राष्ट्रीयता ॥] 


समय में भी कभी-कभी इस सिद्धान्त की दुहाई दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ 
चार्टर के ग्यारहवें अध्याय में भी इस अवधारणा को मान्यता दी गई है। परन्तु, 
जैसाकि जिमरन ने कहा है “इस आदर्श के मानने वाले आज बहुत कम मिलेंगे । 

श्रवधारणा का मूल्याँकन--राष्ट्रीय स्त्र-निर्शय अवधारणा के पक्ष और 
विपक्ष में दिये जाने वाले तक निम्न प्रकार से हैं-- 

&. पक्ष में तक--राष्ट्रीय स्व-निशंय अश्रवधारणा के पक्ष में दिये जाने वाले 
प्रमुख तक निम्न हैं-- ्््ि 

. राष्ट्रीय उन्नति, सदभावना और शक्ति की दृष्टि से इसका समथन किया 
जाता है । इसके समर्थकों का मत है कि राष्ट्रीय राज्य के नागरिकों में पारस्परिक 
सहयोग और सद्भावना स्वाभाविक होती है। उनमें बहु-राष्ट्रीय राज्यों की भाँति 
भाषा, क्षेत्र या अन्य आधारों पर संघर्ष की स्थिति नहीं होती । संकट के समय भी 
राष्ट्रीय राज्य अधिक सुदृढ़ और शक्तिशाली होते हैं । लिप्सन ने लिखा है कि 
“मातृभूमि का प्रेम लोगों में उत्तम कार्य की प्रेरणा फू क देता है ।” 

2 प्रतिनिधि संस्थाओ्रों की सफलता की दृष्टि से भी इसका समथंने किया 
जाता है। यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय राज्यों में जनता के हिंत समान होने और 
विचारों का आदान-प्रदान सरल होने से प्रजातान्त्रिक संस्थायें अधिक सफलतापुर्वक 
कार्य कर सकती हैं परन्तु वहु-राष्ट्रीय राज्यों में हितों की भिन्नता होने से राष्ट्रीय- 
ताओं में प्रतिद्वन्द्िता उत्पन्न होती है जो अ्रच्ततः संघर्ष को जन्म देती है। मैकाइचर 
का मत है कि “इसने हमारे आधुनिक प्रजातन्त्रों के लिए मार्ग-द्शत किया है ।” 

3. स्वतन्त्रता के परिपत्र और सातम्राज्यवाद के शत्र्‌ की दृष्टि से भी इसका 
समथंन किया जाता है । इसने राष्ट्रीय जन-समूहों में राष्ट्रीयता की भावनायें पैदा 
की हैं और उन्हें विदेशी साम्राज्यवादियों के चंगुल से छुटकारा दिलाया हैं। राष्द्र- 
पति विल्सन ने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के आधार पर ही इसका समर्थन किया था । 

4. आन्तरिक और बाह्य शान्ति की इष्टि से भी इसका समथन किया जाता 
रहा है। इससे राज्य के अ्रन्दर अल्पसंख्यकों तथा उनके अधिकारों की समस्‍यायें 
उत्पन्न नहीं होतीं । अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी जाति या राष्ट्रीयता के नाम पर किसी 
दूसरे राज्य के क्षेत्र पर अ्रनाधिकार चेष्टा नहीं की जाती। इससे झ्रान्तरिक और 
बाह्य शान्ति की सम्भावना अधिक रहती है । 

8. विपक्ष में तके--इसके विपक्ष में दिये जाने वाले प्रमुख तके निम्न हैं-- 

. विधटनकारी प्रभाव--आलोचकों की धारणा है कि यदि इसे स्वीकार 
कर लिया जाय तो यह अनेक राज्यों में विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देगी। 
इससे छोटे, आधिक दृष्टि से दुर्वेल राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होगी । 
शक 2. नवीन समस्पाय-- राष्ट्रीय राज्यों का निर्माण अनेक समस्याओं को जन्म 
देता हैं। यह अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और झाथिक विकास के लिए हानिकारक हैं। यह 
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संकीरण राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय भाई-चारे की 
भावना के विपरीत होती है । संकीरणं राष्ट्रीयता ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद 
को जन्म दिया है। इसमें सामूहिक सुरक्षा को लागू करना कठिन हो जाता है। यह 
आधिक दृष्टि से कभी सक्षम इकाई नहीं हो सकता । श्राथिक विकास के लिए पयप्ति 
प्राकृतिक साधनों और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है जो छोटी राजनीतिक 
इकाइयों के पास नहीं होता । राजनीतिक दृष्टि से बड़ी इकाइयाँ ह अधिक सुर 
और कुशल होती हैं । छोटी इकाइयाँ सुरक्षा के प्रश्न को जटिल बना देती हैं । युद्ध, 
संघर्ष एवं अशान्ति के खतरे वढ़ जाते हैं । इसमें वौद्धिक और सांस्कृतिक विकास 
नहीं हो पाता । विविध विचारों और संस्कृतियों के साथ रहने पर ही एक की कमी 
दूसरे द्वारा पूरी की जा सकती है । 

3. बहुराष्ट्रीय राज्य स्वतन्त्रता और सभ्यता के पोषक हुँ--राष्ट्रीय राज्य 
जाति और वंश पर श्रधिक वल देता है । इससे जहाँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को खतरा 
उत्पन्न होने की सम्भावना होती है वहाँ निरंकुश राज्यों की स्थापना का भी भय 
रहता है। नाजी जमनी में ठीक यही हुआ था। जिमरन का मत है कि “राष्ट्रीय 
राज्य का सिद्धान्त हेनरी श्रष्टम या लूथर के राष्ट्रीय धर्म का रूप घारण करके 
स्वतन्त्रता का अन्त कर देगा ।” लाड्ड एक्टन ने लिखा है कि “एक राज्य के 
भ्रन्तगंत श्रनेक राष्ट्रीयताश्ों का श्रस्तित्व उनकी स्वत्तन्त्रता की कसौटी हो नहीं, 
गारण्टी भी है । बहुराष्ट्रीय राज्य सभ्यता का एक प्रमुख साधन है ।” ब्लंशली ने 
लिखा है कि “राज्य में विविध विदेशी तत्त्वों के शामिल्र होने से विविधता आती 
है । इससे विदेशी राज्यों की जनता के साथ परस्पर अश्रधिक घनिष्ठता एवं सम्पर्क 
स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने में सहायता मिलती है ।” ब्लंशली इसे 'सोने 
में सुहाग।' कहता है । 


ससीक्षा प्रश्न 


. राण्ट्रवाद के श्रर्थ एवं तत्त्वों का परीक्षण कीजिए । 
, राष्ट्रीय स्व-निर्णय अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए । 
3. राष्ट्रीयता पर टिप्पणी लिखिए। (२७. 986) 


हि 
राज्य की परदकृगलि-कानूली, 


आंगिक एवं आदर्श़वादी 
(रिश्नप्ा ्॑ 89०-.९४व, 078शा7॥० गाए ॥609॥57८ 





परिचय जिस प्रकार राज्य शब्द के बारे में लेखकों ने भिन्न-भिन्न विचार 
व्यक्त किये हैं उसी प्रकार राज्य की प्रकृति के बारे में भी लेखकों के भिन्न-भिन्न 
विचार हैं । वस्तुतः प्रत्येक लेखक राज्य को अपने विचारों के अनुसार देखता है, 
उन्हीं के अनुसार उसे परिभाषित करता है तथा उसकी व्याख्या करता है। उदा- 
हरणुतं: एक समाज शास्त्री राज्य को मुख्यत्त: एक सामाजिक घटना मानता है, 
एक इतिहासकार इसे ऐतिहासिक विकास का फल्न मानता है, एक नीतिशास्त्री इसे 
एक चैतिक संस्था मानता है, एक मनोवैज्ञानिक इसे मनोवेज्ञानिक संस्था मानता है, 
एक राजनीति शास्त्री इसे एक राजनीतिक समुदाय मानता है, एक कामनुनशास्त्री इसे 
कानून की रचना करते वाली संस्था मानता है, आदि । 
कानुनो सिद्धान्त 
श्रथें“-- कानूनी सिद्धान्त की सान्यता है कि राज्य “कानून का शिशु और 
पिता दोनों है। श्रर्थात्‌ राज्य कानून की उत्पत्ति है और वह स्वयं कानून का 
निर्माता एवं स्लोत है। कानून प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्र का प्रतीक है। वे ही बातें वेध 
(एवं नतिक हैं जिन्हें कानुन स्वीकृति प्रदान करता है। राज्य कानून का संरक्षक 
है। राज्य के कार्यों का आधार कानून है। कानून्त राज्य की संस्थाओं और नाग- 
रिक अधिकारों को निश्चित करता है तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों को निर्धारित 
करता है | | 
कानून के सम्बन्ध में लेखकों के विचारों में भिन्नता हैं। जॉन श्रॉस्टिन एवं 
हालेंड जेसे विश्लेषणात्मक स्कूल के ससर्थक राज्य को ऐसी संस्था मानते हैं जिसका 
उद्देश्य कानून का विर्माण करना, उसकी व्याख्या करना तथा उसे लागू करना है। 
राज्य कापून द्वारा कार्य करता है । विश्लेषणात्मक स्कूल के विधि-वेत्ता राज्य को 
कानून का एक मात्र ल्ोत मानते हैं। सर हेवरी सेन और सेविगनी जैसे ऐतिहासिक 
स्कूल के समर्थक राज्य को कानून का स्रोत मानते हैं, परन्तु उनकी धारणा है कि 
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कानून राज्य का आदेश मान्न नहीं बल्कि इसका ऐतिहासिक विकास हुग्ना है । ऐति- 
हाम्िक स्कूल के समर्यंक रीति-रिवाजों, रूड़ियों एवं परम्पराझों को कानून का स्रोत 
मानते हैं | द्विय्ी और क्र ब जेसे समाजणशास्तरीय स्कूल के समयंकों की मान्यता है 
के कानून राज्य के अस्तित्व से पूर्व विद्यमान था। ये लेखक कानून को राज्य 
इच्छा से परे एवं स्वतन्त्र मानते हैं। इनके लिए "सार्वजनिक सुदृढ़ता'' की भावना 
कानूनों का आवार है 

राज्य का कानूनी व्यक्तित्व (]॥6 ].८28] ?०750799 ० ० 8६ .00)-- 
क्या राज्य का कोई "कानून व्यकित्व' है ब्र्यात्‌ क्या राज्य को कानूनी इष्टि से एक 
व्यक्ति माना जा सकता है जो व्यक्ति की भाँति चेतन है तथा जिसकी अपनी कोई 
इच्छा है ? मध्य युग के वकीलों ने चर्च आदि संस्थाओं को “कृत्रिम व्यक्ति! 
रूप दिया था, परन्तु 49वों शताबदी के वकीलों ने पहली बार राज्य को “कानूनी 
व्यक्ति” या कृत्रिम व्यक्ति का स्वरूप प्रदान किया था । इसके प्रमुख समर्थक थे-- 
स्टाल, स्टीन, गवंर, गिर्क, ट्रीश्चे, ब्लंशली, जुलिनिक आदि। ग्रिक का मत है कि 
राज्य तथा चर्च जसी भ्रन्य मानवीय संस्थायें केवल काल्पनिक व्यक्ति ही नहीं बल्कि 
वास्तविक व्यक्ति हैं क्योंकि उनका एक शरीर होता है और उनके घटक होते हैं, 
उनमें अपनी इच्छा शक्ति होती है और वे एक प्राकृतिक व्यक्ति की भाँति कार्य कर 
सकती हैं। ब्लंशली राज्य को परम “श्रेष्ठ व्यक्ति” मानता है। ब्लंशली की 
धारणा है कि “राज्य की अपनी कानूनी इच्छा होती है जो निवासियों की सामूहिक 
इच्छा से भिन्न होती है । राज्य में अपनी इच्छाओं को शब्दों एवं कार्यो में व्यक्त 
करने की शक्ति होती है और वह अधिकारों का जनक एवं उपभोक्ता होता है । 
राज्य का व्यक्तित्वन तो कानूनी कल्पना हैं और न कोई रूपक ही है वल्कि यह 
वास्तविक है | कानूनी सिद्धान्त के समर्थकों की यह धारणा है कि राज्य के हित 
एवं अधिकार उसकी प्रजा या राष्ट्र के हितों एवं श्रधिकारों से भिन्न हैं | राज्य एक 
स्थायी एवं सनातन संस्था हैं। यह केवल वतंमान प्रजा के हितों एवं हस्तियों का 
ही संरक्षक नहीं बल्कि भावी सन्‍्तानों का भी रक्षक हैं। इसके हित किसी युग 
विशषेप के हितों से भिन्न हो सकते हैं । 

आलोचना--कानूनी सिद्धान्त कद्ठ आलोचना का पात्र रहा है । द्विग्वी और 
लेफर इसके प्रमुख आलोचक रहे हैं । द्विवी का मत है कि “राज्य व्यक्तित्व की 
कल्पना एक आध्यात्मिक भावना तथा पुरातन विद्वानों के विचारों पर निर्भर करती 
हैं जिसका कोई मूल्य नहीं । गार्नर इसे “अवेज्ञानिक” मानता है। लेकर इसे 
“कल्पना” कहता हैँ । हिंग्वी के शब्दों में, “राज्य इच्छा चस्तुतः केचल उन लोगों 
की इच्छा है जो शासन करते हैँ । लेकर ने कहा है कि “राज्य के श्रधिकारों की 
बात करना शासकों के अ्रघिकारों को वात करने के समान है ।” आज़ के श्रधिकांश 
विधि-वेज्षाओं की घारणा है कि जब राज्य के व्यक्तित्व की बात कही जाती है तो 
उसका केबल बह अथ है कि राज्य एक ऐसी सर्वोच्च सामूहिक संस्था है जिसकी 
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सामूहिक इच्छा, सामूहिक कार्य करने की शक्ति और सामुहिक कानूनी क्षमता है । 
यह सामूहिक इच्छा एवं शक्ति व्यक्तियों की व्यक्तिगत इच्छा ओर शक्ति से भिन्न 
होती है । | 

उपयुक्त आलोचनाओं के वाद भी कानूनी सिद्धान्त राज्य के स्वरूप को 
स्पष्ट करता है तथा उसे समभने में सहायक है। विशेषकर उस स्थिति में जब 
राज्य सम्पत्ति को खरीदता एवं वेचता है या वह किसी व्यक्ति पर मुकदमा चलाता 
है या उस पर कोई व्यक्ति मुकदमा चलाता है । 

आंगिक (सावयव) सिद्धान्त 

श्र -- सावयव सिद्धास्त को आंगिक एवं जीवघारी सिद्धान्त भी कहते हैं । 
यह सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त और सामाजिक समभौते की “क्षत्रिम'” धारणा दोनों 
की अ्रस्वीकार करता है । इसके लिए राज्य एक वास्तविक व्यक्ति है जिसके अंग एक 
जीवधारी व्यक्ति भ्रथवा वृक्ष के समान कार्य करते हैं। यह एक प्रारणी-वज्ञानिक 
भावना है जिसके अनुसार राज्य को एक जीवधारी व्यक्ति माना जाता है । यह 
राज्य के व्यक्तियों को जीवधारी के कोष्ठों के समान मानता है। इसका मत है कि 
राज्य और व्यक्ति एक-दूसरे पर ठीक वैसे ही निर्भर करते हैं जिस प्रकार शरीर और 
उसके भ्रंग एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। इस सिद्धान्त के कुछ समर्थक राज्य में 
जीवधारी के समान ही रक्त-नाड़ियों, रक्त-संचालन, मस्तिष्क, स्नायु, भाड़ी-मण्डल, 
माँस-पेशियों, उदर, उरू, नासिका, केश-कलाप तथा नाखूनों तक की कल्पता करते 
हैं । दुसरे शब्दों में, इसके समथथकों की मान्यता है कि जिस प्रकार घटक शरीर से 
पृथक होकर जीवित नहीं रह सकते और उनका कोई अ्रस्तित्व नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार समाज से पृथक्‌ रहकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकते और उनकी सत्ता की 
कल्पना नहीं की जा सकती । ह ह पर 

सावयव सिद्धान्त की मान्यता है कि जिस प्रकार शरीर सरलता से जटिलता 
की श्रोर विकसित होता है उसी प्रकार राज्य भी सरलता से जटिलता की ओर 
विकसित होता है । ह कि ह 

सावयव सिद्धान्त के लेखक एवं व्याख्या-सावयव सिद्धान्त उतना ही 
प्राचीन है जितना कि राजनीतिक संस्थाश्रों का श्रध्ययन पुराना है । जैलिनिक ने 
कहा है कि ' सावयव सिद्धान्तः सबसे पुराना और प्रसिद्ध” सिद्धान्त है। प्राचीत 
समय में इसके समर्थक थे- प्लेटो, सिसरो; मध्य युग में इसके समर्थक थे सन्‍्त 
थॉमस, जॉन श्रॉफ सेलिसबरी, मासिगलियो झॉफ पड़आ आदि। सैकियावली और 
रे इसके समथक रहे हैं । ब्लंशलो और हब स्पेन्सर इसके प्रमुख समथंकों सें 
से हैं। 
रूपी शरीर पर राज्य का प्रमुख शासन करत 22 दी कल 

सन करता हूं। हॉब्स राज्य को एक विशाल 
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दंत्व (सेविद्राथन) मानता है जो एक कृत्रिम मानव है और जो आकार एवं शक्ति 
में प्राकृतिक व्यक्ति से घड़ा है । 

ब्लेशलो राज्य को “मानव शरीर की प्रतिमूर्त” मानता है । उसकी धारणा 
है कि प्रत्येक के अपने-अपने अंग, कार्य तथा जीवन-प्रक्रियायें हैं और मानव शरौर 
तथा राज्य की इन सव बातों में समानता है। उसके लिए राज्य कोई “जीवन 
रहित कृत्रिम यन्त्र नहीं वल्कि सजीव आत्मा है ।” ब्लंशली ने लिखा है कि “जिस 
प्रकार एक तेल-चित्र, तेल-विन्दुओओं से अधिक कुछ भ्रौर है, मूर्ति संगमरमर के प्रस्तर 
खण्डों के समूह मात्र से श्रधिक कुछ और भी है, उसी प्रकार राष्ट्र नागरिकों, 
व्यक्तियों के समूह मात्र और बाह्य नियमों के समूह से श्रधिक कुछ श्रौर भी है ।” 

हब स्पेस्सर ने अपनी रचना “समाजशास्त्र के सिद्धान्त” में सावयव 
सिद्धान्त की व्याख्या की है । इसमें स्पेन्सर ने समाज तथा जीवधारी के शरीर में 
मिम्न समानताओं और असमानताओों का उल्लेख किया है -- 

8. समानतायें--मानव शरीर झौर राज्य शरीर में मुख्य समानततायें 
निम्न हैं-- 

() मानव शरीर और राज्य शरीर का आरम्भ कीटाणुओं श्रर्थात्‌ जीवा- 
णुओं से होता है । 

(7) विकास के साथ-साथ अनके आकार में वृद्धि होती है और वे एक-दूसरे 
से अधिकाधिक असमान होते जाते हैं और उनमें रचना सम्बन्धी जठिलता बढ़ती 
जाती है। 

(7) जठिलता पारस्परिक निर्भरता को जन्म देती है जो श्रम विभाजन को 
जन्म देता है। प्रत्येक अंग अपने कार्य को दूसरे श्रंगों की निरोगता श्रौर सुरक्षा के 
लिए करता है। जिस प्रकार शरीर के घटकों द्वारा ठीक प्रकार कार्य न करने से 
शरीर को हानि पहुंचती है उसी प्रकार समाज में यदि लुहार अ्रपना कार्य न करे 
खान खोदने वाला अपना काम बन्द कर दे, किसान अ्रन्‍्नोत्पादन न करे और 
व्यापारी अन्न-वस्त्र का वितरण ठीक से न करे तो पूरे समाज को हानि होती है। 

(१५) जिस प्रकार शरीर में पुराने कोप तथा रक्ताणु घीरे-धीरे नष्ट होते हैं 
और नये कोप तथा रक्ताणु जन्म लेते हैं उसी प्रकार राज्य में व्यक्ति मरते व जन्म 
लेते हैं और राज्य का संगठन सदा वना रहता है । 

(५) जिस तरह घटकों की अपेक्षा मूल शरीर का जीवन लम्बा होता है 
उसी प्रकार राज्य का जीवन उसके घटकों से (व्यक्तियों, समुदायों और संस्था्रों से) 
लम्बा होता है । 

संक्षेप में, स्पेन्तर मानव शरीर और राज्य शरीर में समानता देखता है । 
स्पेन्सर लिखता है कि जिस प्रकार मानव शरीर में पोपण एवं अन्न-पाचन क्रिया 
होती है उसी प्रकार समाज में उत्पादन होता है अर्थात्‌ दोनों में निर्वाह व्यवस्था होती 
है। मिस श्रकार मानव शरीर में रक्ततवाहिनी होती है उसी प्रकार समाज में याता- 
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यात के साधन होते हैं भ्र्थात्‌ दोनों में 'वित्तरण व्यवस्था होतो है । दिस प्रकार 
स्तायु मण्डल काम करता है उसी प्रकार राज्य में शासन एवं सेना होती है अर्याद 
दोनों में नियामक व्यवस्था होती है। । 


छ. अ्रसमानतायें--स्पेन्सर ने मानव शरीर और राज्य शरीर में मख्यत: 
निम्न असमानतायें बताई हैं 

() मानव शरीर के अंग एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, परन्तु 
समाज की इकाइयाँ श्र्थात्‌ घटक (व्यक्ति) एक दूसरे से स्वतत्त्र एवं बिखरे हुए 
होते हैं । 

(४) मानव शरीर में चेतना एक छोटे से भाग में केन्द्रित होती है, परल्तु 
समाज में वह सर्वत्र व्याप्त होती है । वस्तुतः-समाज शरीर में चेतन केन्द्र का अभाव 
होता है । ; 

आालोचना--निस्सन्देह मानव शरीर और समाज शरीर में कुछ समानतायें 
पाई जाती हैं, परन्तु समाज को मानव शरीर मान लेना गलत है। इन दोसों में 
समानता केवल ऊपरी है । दोनों में निम्त भिन्नतायें पायी जाती हैं-- 

4, चेतना का भेद--मानव शरीर के कोष्ठ यान्त्रिक टुकड़े मात्र हैं। उनका 
कोई अपना स्वतन्त्र जीवन नहीं है । उनका स्थान निश्चित है। उन्तमें विचार एवं 
इच्छा शक्ति का श्रभाव है । उनका केवल एक कार्य हैं कि वे अपने कार्यों को पूरा 
कर शरीर को स्थायी बनाये रखें । दूसरी शोर, राज्य के घटक अर्थात्‌ व्यक्ति यान्त्रिक 
टुकड़े मात्र नहीं । वे बौद्धिक एवं नेतिक प्राणी हैं । उनमें श्रपनी इच्छा है, दूरदशिता 
है, उनका स्थान निश्चित नहीं | वे इधर-उधर आ-जा सकते हैं । उन्तमें झात्म- 
संयम का गुण है। राज्य के घटक (व्यक्ति) चेतनशील प्राणी हैं । 

2, पृथक्‌ भ्रस्तिव का सेद--मानव शरीर या वनस्पति के अ्रंग शरीर से इतने 
घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं कि उनका शरीर से पृथक्‌ कोई अस्तित्व नहीं होता । 
किसी घटक के शरीर से पृथक होने पर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। दूसरी 
ओर, राज्य के घटकों (व्यक्तियों) का श्रस्तित्व राज्य से पृथक्‌ रह कर भी सम्भव 
है। वे पृथक्‌ होकर व्यक्ति तो रहते हैं । 

3, विकास और परिवर्तत का भेद--मानव शरीर का विकास होता है 
जबकि राज्य का परिवर्तत होता है। मानव शरीर का विकास उसकी भीत्तरी 
क्रियाओं के कारण होता है जबकि राज्य का विकास बाह्य शक्तियों अर्थात्‌ व्यक्तियों 
की इच्छा-शक्ति और उनके चेतन कार्य का परिणाम होता है। शरीर का विकास 
प्राकृतिक नियमों के अ्रनुसार होता है । शरीर के घटकों में यह क्षमता नहीं होती 
कि वे शरीर बृद्धि तथा विकास की गति को बदल दें या उसके श्राधार में कुछ 
जोड़ दें । दूसरी ओर, राज्य के घटक (व्यक्ति) राज्य की ब्रद्धि एवं विकास की गति 
को बदल सकते हैं और उसमें कुछ जोड़ सकते हैं। जैलिनिक ने ठीक लिखा है कि 
“विकास, वृद्धि एवं मृत्यु राज्य जीवन की आ्रावश्यक क्रिया नहीं है ।” 
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4. सर्वसत्तावाद का पोषक--साययव सिद्धान्त ने उन निद्धान्तों को जन्म 
दिया है जिन्होंने राज्य को निरंकुश एवं सर्वसत्तावादी शक्तियाँ प्रदान की हैं। इस 
सिद्धान्त ने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन बना दिया है । इसमें नागरिक 
अधिकारों एवं स्वतन्त्रताञों की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं | जैलिनिक ने कहा है 
कि “मानव शरीर सम्बन्धी तुलना के सिद्धान्त को पूर्णतः अस्वीकार कर देना 
चाहिए नहीं तो इसमें जो कुछ सत्य है, उपमाश्रों के असत्य द्वारा उसके छिप जाने 
का खतरा है 

मुल्यांकन--उपयु क्त झ्रालोचनाग्रों के वाद भी सावयव सिद्धान्त निराधार 
नहीं । यह अठारहवीं शताब्दी की व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध, जो राज्य को 
केवल कृत्रिम यन्त्र मानती है, प्रतिक्रिया थी। इसमें राज्य की एकता तथा व्यक्तियों 
की पारस्परिक निर्मरता पर वल दिया गया है। इसने इस वात पर बल दिया है 
कि मानव अकेले समभ्य-जीवन व्यत्तीत नहीं कर सकता । इसने इस वात की शिक्षा 
दी है कि/“राज्य एक दिन के चमत्कार का तात्कालिक फल नहीं बल्कि यह सतत्‌ 
प्रयासों का परिपक्व फल है ।” इसने बताया है कि राज्य का मानव शरीर या 
वनस्पति की भांति क्रमिक विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ | यह राज्य के 
ऐतिहासिक एवं विकासवादी रृष्टिकोश की सत्यता को प्रमाणित करता है तथा 
क्रान्तिकारी परिवर्तनों को अवांछनीय मानता है । 

आदर्शवादी सिद्धान्त 

श्रादर्शवादी सिद्धान्त के विविध नाम--राज्य के झ्रादर्शवादी सिद्धान्त को 
विविध नामों से जाना जात्ता है। यह सिद्धान्त राज्य को निरपेक्ष शक्तियों से विभूषित 
करता है ग्रत: इसे निरपेक्षतावादी सिद्धान्त भी कहते हैँ। यह राज्य को सर्वोच्च 
सर्वंशक्तिमात,सर्वव्यापी एवं अ्रश्नान्‍्त मानता है ञश्रतः इसे सर्वेतत्तावादी सिद्धान्त 
भी कहते हैं | यह राज्य के आदर्श स्वरूप को प्रस्तुत करता है अ्रतः इसे दार्शनिक 
सिद्धान्त भी कहते हैं । यह राज्य को रहस्यमयी एवं देवतुल्य सीमाश्रों तक पहुचा 
देता है अ्रतः इस रहस्यवादी सिद्धान्त भी कहते 

अर्थ--आ्रादर्शवादी सिद्धान्त राज्य को देवतुल्य मानता है । जेसा कि होगल 
ने कहा है कि “राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय स्वरूप है ।” इसके लिए राज्य सर्वेशक्ति- 
मान, सर्वेब्यापी, निरंकुश, श्रश्नास्त, न्यायो, नैतिक मापदण्डों का ख्रष्ठा व लोक- 
पाल है । इसके लिए राज्य साध्य श्रौर व्यक्ति उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
साधन मात्र है। राज्य का विरोध अधर्म है । इसके लिए जो यथार्थ है वह तक- 
संगत है और जो तक॑ संगत है वह ग्थार्थ है। इसकी मान्यता है कि राज्य का अपना 
व्यक्तित्व और ग्रस्तित्व है जो उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व और शअ्रस्तित्व से भिन्न 
और पृथक है जिनसे मिलकर राज्य बनता है । राज्य की अ्रपनी इच्छा है, अपने 

हत एवं अधिकार है, सदाचार के अपने नियम हैं जो व्यक्तियों की इच्छाग्रों, हितों 
अधिकारों एवं नियमों से भिन्न हैं। राज्य समस्त सभ्यता एवं प्रगति का श्रादि स्रोत 
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है । जैसाकि मुसोलिनी ने कहा है कि “राज्य व्यक्ति के ऐतिहासिक श्रस्तित्व की 
सर्वव्यापी श्रात्मा एवं इच्छा है । 

ग्रादशंवादी सिद्धान्त के लेखक--श्रादर्शवादी सिद्धान्त के दो प्रकार के 
लेखक हैं । एक-हीगल, ट्रीश्चे, नित्श्चे, वर्नहार्डी इसके उग्र रूप के समर्थक हैं; दूसरे- 
काण्ड, टी. एच. ग्रीन, बोसांके, क्र डले शादि इसके उदार रूप के समर्थक हैं। उम्र 
श्रादशंवादी तथा उदार अभ्रादर्शवादी दोनों राज्यों को साध्य मानते हैं। इनमें अन्तर 
यह है कि जहां उम्र आदर्शवादी राज्य रूपी देवी पर व्यक्ति का पूरों बलिदान कर 
देते हैं वहां उदार आदर्शवादी राज्य को साध्य एवं श्रेष्ठ मानते हुए भी उसका 
देवीकरण नहीं करते और राज्य पर व्यक्ति का पूर्ण बलिदान नहीं करते । टी. एच. 
ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी प्रतिरोध को खतरनाक मानते हुए भी राज्य के 
पथभ्रष्ट अर्थात्‌ अत्याचारी होने पर व्यक्ति को प्रतिरोध का श्रधिकार देते हैं । 

आरादर्शवादी सिद्धान्त की व्याख्या : प्लेटो तथा श्ररस्तु--प्लेटो सभी श्रादर्श- 
वादियों का पिता है । उसने अपनी रचना रिपव्लिक में श्रादर्श राज्य का चित्र 
क्रिया है । अरस्तू भी एक आदर्शवादी विचारक है । दोनों राज्य को स्वाभाविक 
एवं ग्रावश्यक संस्था मानते हैं। अ्ररस्तू का मत है कि “राज्य का उद्भव जीवन 
की श्रावश्यकताओ्रों के लिए हुआ परन्तु उसका अध्तित्व श्रच्छे जीवन के लिए 
विद्यमान है । 

प्लेटो और श्ररस्तु दोनों के लिए राज्य श्रपने सर्वोच्च रूप में एक नेतिक 
संस्था है। “सच्चा राज्य एक सद्गुण सस्पन्न जीवन की साभेदारी है” दोनों 
राज्य और समाज की व्यावहारिक एकरूपता में विश्वास करते हैं। सामुदायिक 
प्रवृत्ति मनुष्य का स्वाभाविक ग्रुण है जिसका सर्वोत्कृष्ट स्वरूप राज्य है। प्लेटो की 
धारणा है कि राज्य की उत्पत्ति “मानव ग्रात्मा” से होती है। वह राज्य को व्यक्ति 
के विस्तृत स्वरूप की अभिव्यक्ति मानता है | प्लेटो ने कहा है कि “राज्य व॒क्षों या 
चटटानों से उत्पन्न नहीं होते । ये व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें 
लिवास करते हैं ।/ 

प्लेटो भ्रौर शअ्रस्तु दोनों की मान्यता है कि राज्य के श्रन्दर ही मनुष्य 
सदाचारी एवं नतिक जीवन व्यतीत कर सकता है । अ्रस्तू के अनुसार राज्य “नैतिक 
जीवन में आध्यात्मिक समुदाय है|” बाकर ने लिखा है कि “विद्याथियों की अनेक 
पीढ़ियों ने प्लेटो और अरस्तू से आदर्शवाद के सम्वन्ध में अनेक बातें सीदी हैं । इसमें 
प्रमुख ये हैं ; स्वभावतः मनुष्य राजनीतिक समुदाय का सदस्य होता है, सच्चा 
राज्य नेतिक जीवन की व्यवस्था करता है, कानून द्वारा विशुद्ध एवं निष्पक्ष बुद्धि 
गे अ्रभिव्यक्ति होती है और व्यक्ति के लिए अ्रच्छा जीवन समुदाय के सदस्य के 
रूप में अपने कत्त व्यों का उचित पालन करना है ।” 

रूसो --आधुनिक युग में रूसो की सामान्य इच्छा' में आदर्शवादी दर्शन की 
भलक मिलती है । रूसो के लिए “राज्य अपनी प्रकृति में एक जीवित प्राणी की 
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तरह है । उसका अपना व्यक्तित्व है और अपनी इच्छा है। यही इच्छा सामान्य 
घच्छा है जो समाज के सभी सदस्यों की उच्च, आदर्श, नैतिक एवं श्रेप्ठ इच्छाओं 
का निचोड़ है ।” 

हीगत--हीगल उद्र श्रादर्भवादियों का पिता है । उसके लिए राज्य सर्व- 
शक्तिमान, सर्वव्यापी, त्रिकालदर्शी, अश्नान्त, मिरंकुश, च्यायी, नैतिक, मापदण्डों का 
सप्दा एवं लोकपाल है । उसके लिए राज्य “नेतिक भावना की यथार्थता है” वह 
मानव की तात्विक तथा प्रत्यक्ष एवं आात्म-चेतन इच्छा शक्ति है जो अपने ज्ञान 
अथवा ज्ञान के अनुपात के अनुरूप सोचता है, अपने श्रापको जानता है और कर्म 
करता है।” हीगल के लिए राज्य एक “पूर्ण विवेक” है श्रौर वह स्वयं ही निरपेक्ष 
स्थिर साध्य है”, क्योंकि राज्य 'वस्तुगत विवेक अथवा आत्मा है, इसलिए मानव में 
जो वास्तविक मानवता एवं नैतिकता के गुर हैं थे उसके राज्य के सदस्य होने के 
कारण हैं । राज्य के अन्तर्गत वह अपनी दृहत्तर स्वाधीनता को वास्तविक बना 
सकता है श्ौर प्राप्त कर सकता है। उसकी सेवा स्वतन्त्रता की देवी की पूजा है। 
मानव पर उसके अधिकार सर्वोच्च हैं । संक्षेप में, अपने पूर्ण एवं विकसित रूप में 
मानव ही राज्य है । 

हीगल के लिए राज्य प्रृथ्ची पर ईश्वरीय स्वरूप है । वह देवी भावना है, 
“बहू संसार की वास्तविक आकृति एवं संगठन के रूप में अभिव्यक्त होती हुई दंबी 
इच्छा है ।” इस तरह उसके तआादेशों की अ्नुपालना मानो ईश्वर के ब्रादेशों की 
अनुपालना है । जैसाकि टद्रीश्चे ने कहा है, “व्यक्तियों का एक ही कर्तव्य है-राज्य 
के समक्ष नतमस्तक होकर उसकी पुजा करना ।” 

हीगल के लिए राज्य सावयद प्राणी है जिसका अपना व्यक्तित्व एवं अस्तित्व 

हैं, अपनी इच्छा है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व का योग मात्र नहीं श्रपितु उससे परे 
उसका अपना पृथक अस्तित्व है । राज्य पूर्ण इकाई है और अपने घटकों से बड़ा है 

हीगल के लिए राज्य नैतिक पूर्णाता एवं स्वतन्त्रता का दाता है। राज्य के 
गअ्न्दर व्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्त कर सकता हैं। “इच्छा शाश्वत है, सर्वव्यापी है ।/ 
यह स्वयं जीवधारी है, यह स्वयं सोचती-समझती है, यह स्वयं निर्णय लेती है। 
“स्वत्तन्त्रता इच्छा का सार तत्त्व है ।” हीगल ने कहा है कि “इच्छा का चिचार 
स्वतन्त्र इच्छा है, जो स्वतन्त्न इच्छा की इच्छा करती है ।” 

हीगल और निल्वचे, द्रीश्चे एवं बर्नहार्डी जैसे लेखकों के लिए “राज्य शक्ति 
है ।” राज्य का प्रथम कर्तव्य अपने-आपको शक्तिशाली बनाना है | शक्ति के लिए 
युद्ध अनिवार्य है । हीगल ने कहा है कि “जब राज्यों की विशिष्ट इच्छाग्रों पर कोई 
समभौता नहीं हो सकता तो विवाद का निर्णय युद्ध द्वारा किया जा सकता है हैं 
हीगल का विश्वास है कि राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्थापित करने एवं उसे स्थायी 
बनाने के लिए युद्ध कोई अशुभ घटना नहीं बल्कि यह एक श्रनिवार्य तत्त्व है । जैसाकि 
होगल ने कहा है कि “युद्ध निरपेक्ष बुराई नहीं, “युद्ध स्वयं में सदुगुणी क्रिया है ।” 
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हीगल की धारणा है कि सभी अवसरों पर, विशेषतः युद्धकाल में राज्य अपने 
नागरिकों पर पूर्ण अधिकार का प्रयोग कर सकता है। राज्य अपने नागरिकों को 
अपने प्राण त्यागने के लिए कह सकता है । 

ग्रीन-- टी. एच. ग्रीन उदार आादर्शवादियों का पिता है । काण्ठ और ग्रीन 
ने राज्य को ग्रादर्शवादी बताते हुए भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को लोप नहीं होने दिया । 
ग्रौन ने आदर्शवाद के संयमित रूप को प्रस्तुत किया है। उसके लिए राज्य न तो 
पूर्ण है, न सवशक्तिमान और न ही स्वेच्छाचारी । उसकी शक्ति आन्तरिक एवं 
वाह्म दोनों इष्टियों से सीमित है शौर राष्ट्र का अस्तित्व उसी रूप में है जिस प्रकार 
राष्ट्र के भीतर व्यक्तियों का रूप है! 

ग्रीन युद्ध में नहीं अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे में 
विश्वास करता है। वह युद्धों का तिर॒स्कार करता है। उसके लिए युद्ध श्रेष्ठ राज्य 
कां चिन्ह नहीं, यह अपूर्ण राज्य का चिन्ह है। उसकी धारणा है कि युद्ध व्यक्तियों 
के स्वतन्त्र जीवन में वाधा डालता है । ग्रीन अ्रच्छी से श्रच्छी स्थिति में युद्ध को 
निर्देय आवश्यकता मानता है ग्र्थात्‌ युद्ध एक ऐसी बुराई है जो दूसरी बुराई का 
समाधान करती है । 

ग्रीन वेन्थम के इस कथन से सहमत नहीं कि “अधिकार विधि की उपज 
है ।” ग्रीन के अनुसार, “भश्रधिकार नैतिकता की उपज है |” ग्रीव लिखता है कि 
“सामान्य नैतिक चेतना अ्रधिकारों की उत्पत्ति करती है, कानूनों की उत्पत्ति करती 
है जिनके द्वारा ये श्रधिकार स्थायी रखे जाते हैं और इसी के द्वारा उस सम्प्रभु या 
राज्य की उत्पत्ति होती है जिसका उद्देश्य उन कानूनों की घोषणा करना तथा उन्हें 
, जाग करता है। ग्रीन लिखता है कि “मानव जीवन की संस्थाश्रीं का मुल्य 
नैतिक) इच्छा और विवेक की शक्तियों को वास्तविकता प्रदान करने में है।” 

ग्रीन की धारणा है कि राज्य का कत्त व्य नैतिक एवं वास्तविक स्वतन्त्रता 
; मार्ग में आने वाली वाधाओं को दूर करना है | इस दृष्टि से राज्य का उद्देश्य 
पघारात्मक है और उसे अ्ज्ञानता, दरिद्रता एवं मद्यपान की बुराइयों को दूर करना 
हहिये । संविदा की रक्षा करना राज्य का कत्त व्य है, परन्तु उसका यह भी 
त्तव्य है कि संविदा एक पक्षीय न हो । 

कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में श्र्थात्‌ जब राज्य पंथश्रष्ट हो जाता है तो 
तेन व्यक्ति को राज्य का प्रतिरोध करने का अधिकार देता है । | 

शआदर्शदादी सिद्धान्त की मूल विशेषतायें--राज्य के आरादर्शवादी सिद्धान्त 
ने मूल विशेषतायें निम्न हैं-- ह । 

]. राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन । 

2. राज्य व्यक्ति का व्य।पक रूप है। 

3. राज्य एक नैतिक संरथा है । 
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4. राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय स्वरूप है। राजाज्ञाओं की अनुपालना करन 
व्यक्ति का धर्म है, अवज्ञा अधर्म है । 

5. राज्य और समाज में कोई भेद नहीं। राज्य समाज का सर्वेत्कृष्ट 
रूप है। 

6. राज्य स्व॒तन्त्र इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति की स्वतत्त्रत 
राज्य के अन्दर है, वाहर नहीं । 

7. व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते का कोई अधिकार नहीं । प्रीन 
श्रत्यन्त सीमित भ्र्थों में व्यक्ति के प्रतिरोध के अ्रधिकार को स्वीकार करता है! 

8, राज्य का करत्त व्य इच्छा और नैतिकता के मार्ग में श्राते वाली वाधाश्र 
को दूर करना है । 

9. झ्धिकार सामान्य चेतना की उपज है, प्रकृति या विधि की नहीं । 

0. युद्ध सर्वत्र ष्ठ स्थिति है। परन्तु ग्रीन युद्ध को अपूर्ण राज्य का चिस्द 
और निर्दय श्रावश्यकता मानता है । 

झालोचना--इस सिद्धान्त की कटठु आलोचना की गई है। यथार्थवादी 
स्कूल के लेखकों, विशेषकर एम. द्विग्वी श्रौर समाजशास्त्रियों, विशेषकर डॉ. एल 
टी. हाब्सहाउस ने इसकी कटु श्रालोचना की है । लास्की, मैकाइवर, सी. ई. एम. 
जोड़ आदि ने भी इसकी ग्रालोचना की है) श्रालोचकों के अ्रनुसार “यह सिद्धान्त 
सिद्धान्त रूप में मिराधार है, तथ्यों के प्रति झूठा श्रौर विदेश नीति में श्रनिष्टकार 
एवं भयनक है ।” आ्रालोचकों ने इसे मिथ्या वताया है और इसके दाशेनिक तकें 
ओर अनुमानों का खण्डन किया है । 

आदर्शवादी सिद्धान्त की मुख्यतः निम्न आधारों पर श्रालोचना की जाती है- 

4, निरंकुश--आदर्शवादी सिद्धान्त राज्य को साध्य मानता है और व्यत्ति 
को साधन । इसने राज्य रूपी देवी के आगे व्यक्ति का पूर्णा बलिदान कर दिया है। 
यह शुद्ध निरपेक्ष आध्यात्मिक सिद्धान्त है जो राज्य को सर्वशक्तिमान, स्वैच्छाचार 
एवं देवी शक्तियाँ प्रदान करता है । 

2. स्वतन्त्रता विरोधी--यह सिद्धान्त व्यक्ति की स्वतन्त्रता को राज्य रूपी 
दँवी पर वलिदान कर देता है। यह व्यक्ति को राज्य के कार्यो की जांच करने का 
अधिकार नहीं देता । इसका कहना है कि राज्य कोई भूल नहीं करता । यह नैतिक 
मानदण्डों का स्रष्टा है | परन्तु राज्य द्वारा प्रदत्त नैतिकता कोई नैतिकता नहीं 
होती । हीगल के चिन्तन पर ठिप्पणी करते हुए हाब्सहाउस ने कहा है कि “स्वतः 
स्त्रता श्रीर कानून को एक बताकर हीगल ने स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को कुण्ठित कर 

दिया है, समानता के स्थान पर श्रनुशासन को स्थापित करके, व्यक्ति को राज्य हे 
विलीन करके तथा राज्य को मानवीय संस्था का सर्वोच्च विकास मान कर सानवत। 
का विनाश कर दिया है ।”* 
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3. अ्नुदारवादी - आलोचक इस कथन को स्वीकार नहीं करते कि राज्य 
की इच्छा के अन्तगंत व्यक्ति की इच्छा शामिल है। लास्क्ी ने.कहा है कि “राज्य 
की इच्छा सरकार की इच्छा है और सरकार कुछ व्यक्तियों का समृह है। आदशे 
राज्य की स्थापना स्वर्ग में की जा सकती है। पृथ्वी पर ऐसे राज्य की स्थापना 
नहीं होती ।” आदर्शवादियों ने सिफे इस बात को बताने का प्रयास किया है कि 
राज्य कैसे होते चाहिए, उन्होंने यह बताने का प्रयास नहीं किया कि राज्य कंसे हैं । 
यह सिद्धान्त सुधारों का स्रोत बनने के स्थान पर अनुदारवादी सिद्धान्त बन गया 
है । यह सभ्यता की वर्तमान दशा का समर्थक है । 

4, राज्य समाज नहीं--आदरश्शंवादी राज्य और समाज को एक मानते हैं । 
परन्तु यह अ्रसत्य है। राज्य और समाज भिन्न हैं। मैकाइवर ने कहा है कि 
“राज्य समाज में विद्यमान होता है, परन्तु समाज का रूप तक नहीं होता ।” राज्य 
समाज का एक श्रंग है, वह पूर्ण समाज नहीं । समाज में व्यक्ति के जीवत के सभी 
पहलू--श्राथिक, धामिके, साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक आदि--आश्रा जाते हैं । 
राज्य तो केवल एक ही पहलू --राजनीतिक--से सम्बन्धित है । राज्य परिवार 
नहीं, राज्य चर्च नहीं | हाब्सहाउस ने कहा है कि “समुदाय स्व-ग्रालोचना की 
प्रक्रिया से उत्पन्न, विकसित एवं परिवर्तित होते हैं, वे राज्य के आ्रादेश से उत्पन्त 
नहीं होते ।” 

मैकाइवर श्रौर जिन्सवर्ग जेसे लेखक श्रादर्शवाद को कोरी कल्पना मात्र 
मानते हैं। इनका मत है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व से पृथक्‌ राज्य का कोई व्यक्तित्व 
या इच्छा तहीं । मैकाइवर ने लिखा है कि “जिप्त प्रकार विद्यार्थियों के समूह से 
किसी नये विद्यार्थी की उत्पत्ति नहीं होती या पशुग्नों का रेबड़ स्वयं पशु नहीं होता, 
उसी प्रकार राज्य व्यक्तियों का समूह अवश्य है, परन्तु वह स्वयं व्यक्ति नहीं है ।” 

5. व्यक्ति विवेक श्रौर मनोवेग का पुतला है--आ्रालोचक आदर्शवादी स्कूल 
के बुद्धिवाद की आलोचना करते हैं। उनक्रा कहना है कि आरादर्शवादी “सचेत इच्छा 
और “तर्कयुक्त मस्तिष्क” पर आवश्यकता से श्रधिक बल देते हैं । वे मूल जाते हैं 
कि इच्छा और विवेक का क्षेत्र होते हुए भी व्यक्ति मनोवेगों, मनोभावों और 
प्रे रणाप्रों से कार्य करते हैं । व्यक्ति दूसरों का अनुकरण करते हैं। वे अपनी 
भावना्रों एवं आदतों को दूसरों से सीखते हैं। सेक्डूबल और ग्राहम बालास 
आदर्शवादी सिद्धान्त को “नंगा एवं तुच्छ” कहते हैं । 

मूल्यांकन--प्रादशेवादी सिद्धान्त की जो आलोचनायें की गयी हैं वे 
अतिशयो क्तिपूर्ण हैं और सिद्धान्त को गलत समककर की गई हैं। जैसाकि गार्नर ने 
कहा है कि जहां तक झादर्शवादियों ने राज्य के गौरव का गान किया, उसे 
समस्त मानव संस्थाओं में ऊँचा उठाया और श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए उसकी 
अनिवार्यता को स्वीकार किया और यह कहा कि इस कारण नागरिकों को राज्य के 
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प्रति भक्ति रखनी चाहिये और राज्य अपने श्रस्तित्व की रक्षा के लिए उनसे 
बलिदान की ब्राशा कर सकता है, राज्य ही कानून तथा अधिकारों श्रादि का ज्नोत 
है और राज्य ही में व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ण प्राप्ति कर सकते हैँ और उसके 
बिना मानव प्रगति तथा सम्यता का विकास असम्भव है, वहाँ तक यह सिद्धान्त 
सर्वधा उचित और अनिन्दनीय है |” आादर्शवादी प्विद्धान्त राज्य के आदर्श रूप को 
प्रस्तुत करता है और वर्तमान राज्यों को उसके अनुरूप बनने तथा पूर्णवा को प्राप्त 
करने के लिए प्र रणा देता है । 


समीक्षा प्रश्त 


. “राज्य की प्रकृति का सावयव सिद्धान्त न तो राज्य के स्वरूप की पूर्ण 
व्याख्या करता हैं और न इसके कार्यों को ठीक प्रकार से बतलाता है ।” इस 

की समीक्षा कीजिये । (२४४. 5797 79) 

2, राज्य क्री प्रकृति के सावयव सिद्धान्त की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। 
(7२०४. 982, 87797. 7984) 

3. राज्य के सावयव सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए। इसकी सीमाओं को भी 
इंगित कीजिए । (९४३. 980) 


8 
राज्य का उदय-समझोौतावादी 
एवं ऐलिहासिक सिद्धान्त 


(0पं9॥ 04 5/3060--९ए०70' 8९३, थाएं 
प्रांडाण॑॑एतव परशा०0णप्र65) 








परिचय---राज्य की उत्पत्ति कब और कंसे हुई, यह राजनीति शास्त्र की 
एक कठिन एवं विवादास्पद समस्या है । इतिहास इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर 
नहीं देता । लेखकों ने अपनी कल्पना शक्ति के श्राधार पर राज्य की उत्पत्ति की 
व्याख्या करने का प्रयास किया है । ह 

राज्य की उत्पत्ति के बारे में व्यक्त किये गये मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं-- 

. देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त हु 

श्रर्थ एवं व्याख्या--दवी उत्पत्ति का सिद्धान्त इस मान्यता प्र आधारित है कि 
राजा ईश्वर की रचना है । राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है श्रौर ईश्वर 
राजा के माध्यम से पृथ्वी पर शासन करता है । राजा अ्रपनी शक्ति को ईश्वर से 
प्राप्त करता है । वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। देवी सिद्धान्त सामाजिक 
समभोते की इस मान्यता को स्वीकार नहीं करता कि राजा अपनी सत्ता को 'जन 
सहमति: से प्राप्त करता है । इसका कहना है कि राजा श्रपने कार्यों के लिए किसी 
मानवीय रुस्‍्था या लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं । देवी सिद्धान्त के अ्रनुसार राजा 
लोगों से स्वतन्त्र, ऊपर और सर्वोच्च है । वह लोगों से स्पष्ट भक्ति प्राप्त करता है। 
राजाज्ञाश्रों की अ्नुपालना लोगों का धामिक कत्तंव्य है; उनकी अवज्ञा, उपेक्षा या 
प्रतिरोध अपराध है । लोग अपने विरोध को केवल मौन वन्दना द्वारा व्यक्त कर. 
सकते हैं ! | 

इतिहास एवं विकास--देवी उत्पत्ति का सिद्धान्त उतना ही पुराना है जितना 
कि राज्य स्वयं । वल्तुतः प्राचीनें समय में धर्म और राजनीति एक दूसरे से घुंले-मिले 
थे । ईश्वर को सत्ता के श्राधार मचा. जाता था | 


86 राजनीति झास्त्र के सिद्धान्त 


4, भारतीय साहित्य में देवी तत््व--प्राचीन भारत में सत्ता धर्म के अधीन 
थी झर राजा धर्माघोन था । मनुस्मृति के अनुसार राजा को शक्ति प्रजा के सुख 
श्रौर कल्यारा के लिये थी। वह सत्ता प्राप्त कर निरंकुश नहीं बन सकता था। 
भारतीय साहित्य में दंवी तत्त्व की प्रधानता थी, परन्तु इसमें राजा के देवी अधिकारों 
जैसी कोई चीज नहीं थी । भारतीय और गूरोपीय देवी सिद्धान्त में यह एक मुख्य 
अन्तर है । 

2. यूनान श्र रोम में देवी सिद्धान्त प्रचलित नहीं था। यूनानी विचारक 
राज्य को एक सामाजिक एवं प्राकृतिक संस्था मानते थे । रोम के विचारकों के लिये 
राज्य राजा और प्रजा की रचना था । 

3. ग्रन्थों एवं महाकाव्यों में देवी सिद्धान्त--देवी उत्पत्ति के सिद्धान्त का 
समर्थन धामिक ग्रन्थों, महाकाव्यों एवं लेखकों की रचनाश्रों में मिलता है । मनुस्मृति, 
श्रीमद्भागवत गीता, भ्राल्ड टैस्‍्टामैण्ट, बाइवल जंसी धामिक पुस्तकों में इसका 
उल्लेख मिलता है। जेम्स प्रथम की रचना “बेसिलीकन डोरोन” श्ौर “राजतन्त्रों 
का सच्चा तियम में वाइकिलिफ की रचना 'डो श्रॉफेशियो रेजिस' में, राबर्ट फिल्मर 
की रचना “पैद्धिश्नार्का! में देवी सिद्धान्त का समर्थन मिलता है। फ्रांसिस बेकन, वासे, 
मार्टिन लूथर आदि लेखकों ने इस सिद्धान्त का समर्थन किया है। राजा के दंवी 
श्रधिकार दवी सिद्धान्त पर आधारित थे ! 

यहूदियों की घामिक पुस्तक श्रोल्ड टेस्टामैण्ट में ईश्वर को समस्त राजनीतिक 
सत्ता का स्रोत माना गया है । इसके अनुसार ईश्वर राजा को नियुक्त एवं विमुक्त 
करता है, उसे दण्डित करता है तथा उसका संहार करता है । बाइबिल के अनुसार 
“समस्त सांसारिक शक्तियों का स्रोत ईश्वर है। जो कोई उसकी अवज्ञा करते हैं 
वे ईश्वर की अआ्राज्ञा का उल्लंधन करते हैं श्र ऐसा करने वालों पर देवी शाप 
गिरेगा ।” 

4, मध्ययुग झौर देवी सिद्धान्त--मध्ययुग में माठिन लूथर तथा जॉन 
काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने पोपशाही के पाखण्ड का विरोध करने के लिए राजा 
के देवी अ्रधिकारों का समर्थन किया । लेखकों मे इसका समर्थन राजा की शक्ति 
को सर्वोच्च बनाये रखने के लिए किया | स्टुग्नर्ट वंश के राजा जेम्स प्रथम ने इसके 
प्राधार पर अपने निरंकुश शासन को सिद्ध करने का प्रयास किया। जैम्स प्रथम ने 
अपनी रचना “राजतन्त्रों के सच्चे नियम” में राजाओं के निम्न देवी श्रधिकारों का 
उल्लेख किया है;-- 

(4 ) राजा अपनी शक्ति को सीधे ईश्वर से प्राप्त करता है । 

(9) राजा का लोगों के प्रति कोई वैध उत्तरदायित्व नहीं है । 

(7) कानून राज्य सत्ता की रचना है । वे राजा के ऊपर नहीं । 

(५) राजा को अपनी प्रजा पर पूर्ण अधिकार है। 
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(५) लोगों को राजा की ओआज्ञाओं का पालन करना चाहिये | राजा, 
चाहे बुरा हो या अच्छा, लोगों को उसके विदद्ध विद्रोह करने का 
कोई अधिकार नहीं । 

(४) राजा पृथ्वी पर ईश्वर की साँस लेती हुई मूर्ति है। 

सर राब् फिल्मर ने श्रपनी रचना वैद्धिन्नार्का' में स्टुमर्ट राजाओं का समर्थंव 
किया । उसने हॉव्स के इस सिद्धान्त को मिथ्या बताने का प्रयास किया कि राज्य 
समभौते का परिणाम है। फिल्मर का कहना है कि राज्य देवी इच्छा की उत्पत्ति है। 

फ्रांस में, इग्लेण्ड के राजाओं की भाँति, बुबों वंश के शासकों ने भी 
देवी सिद्धान्त का समर्थन किया। लुई >ए अपने-प्रापको राज्य कहता था । बासे ने 
लुई 4 वें के निरंकुश राजतन्त्र का समर्थन किया है। 

देवी सिद्धान्त का प्रयोग--दैवी सिद्धान्त का तिम्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग 
किया गया है-- 

()) राजाओं ने श्रपनी शक्ति को सुदृढ़ करने एवं लोगों से असंदिग्ध एवं 
अविभाजित भक्ति प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया । 

(४) प्रजातन्त्र के विकास का विरोध करने के लिए इसका प्रयोग किया 
गया । 

(7) राजा और पोप अर्थात्‌ राजनीति और धर्म के संघर्ष में राजा की 
शक्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया । 

देवी सिद्धान्त का ह्वास-इस सिद्धान्त के ह्वाप्त होने का मूल कारण सामाजिक 
समभौते के सिद्धान्त का विकास था जिसने सहमति” और 'सहयोग' को राज्य का 
ग्राधार बना दिया। आधुनिक समय में धर्म निरपेक्ष विचारों, प्रजातन्त्र और राज्य 
कार्यों में लोगों की साभेदारी ने देवी सिद्धान्त को प्रायः मृत बना दिया है। 

श्रालोचना--देवी सिद्धान्त की मुख्यतः निम्न आाधारों पर आलोचना की 
जाती है-- 

4, श्रमेतिहा सिक--देवी सिद्धान्त अनेतिहासिक है। इतिहास में इस बात 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि ईश्वर ने राजा को शक्तियाँ प्रदान की या राजा 
ईएवर का प्रतिनिधि था । यह सिद्धान्त रक्त सम्बन्ध, आथिक आवश्यकताओं, 
राजनीतिक चेतना जैसे ऐतिहासिक तत्त्वों की उपेक्षा करता है जिन्होंने राज्य की 
उत्पत्ति एवं विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

2. निरंकुशता का पोषक--राजा की शक्तियों को ईश्वरीय आधार प्रदात्त 
करके देवी सिद्धान्त राजाप्रों को निरंकुश शक्तियाँ प्रदान कर देता है जो श्रत्याचारी 
हो सकते हैं। इस सिद्धान्त में राजा अनुत्तरदायी है और जनता भ्रष्ट, अ्रकुशल एवं 
अत्याचारी राजाशों को हटाने में असमर्थ है । ह 

3. मल सिद्धात्त भाग्यवादी होने से प्रतिक्रियावादी है। 
यह्‌ लोगों में अ्न्ध भक्ति पैदा करता है। भ्रतः यह विवेक के. विरुद्ध है । 
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4. प्रजातन्त्र विरोधी--दंवी सिद्धान्त में लोगों को कोई अधिकार या 
स्वतन्त्रतायें नहीं । इसमें लोगों के हितों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं | यह्‌ 
लोगों को विरोध का कोई अधिकार नहीं देता । 

5. यह सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति से उतना सम्बन्धित नहीं जितना कि 
राजनीतिक सत्ता से सम्बन्धित है। 

महत््व--दँवी सिद्धान्त का अपना विशेष महत्त्व रहा है । सभ्यता के 
प्रारम्भिक काल में जब राज्य की प्रमुख समस्या सुरक्षा और व्यवस्था की थी, उस 
समय देवी सिद्धान्त ने समाज को भ्रराजकता से वचाकर लोगों को राजा के नेतृत्व 
के अधीन संगठित किया । जिस समय नेतिक, सामाजिक एवं प्राथिक आद्शों का 
झभाव था उस समय धर्म ने सुरक्षित एवं व्यवस्थित जीवन का आाशवारान दिया । 
दांते का मत है कि “इसने कालान्तर में घामिक सत्त। के विरुद्ध राजनीतिक सत्तात्मक 
सत्ता का समर्थन किया । 

2. पितृ एवं मातृ सिद्धान्त 

पितृ एवं मातृ सिद्धान्त की मान्यता है कि परिवार राज्य का आधार है। 
परिवार के विकास के साथ गोत्रों का निर्माण हुम्ना, गोत्र से कबीले बने और कवीलों 
से राज्य का विकास हुम्ना । प्रो. हॉकिन्स ने लिखा है कि “राज्य के जन्म की बात 
मुख्यतः कल्पनाश्रों पर श्राघारित है । फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 
राज्य इतिहास की उत्पत्ति है श्लरोर चू कि परिवार मानवीय समुदायों में सबसे प्राचीन 
समुदाय है इसीलिए राज्य के जन्म के पीछे परिवार का मुज्य हाथ रहा है । परिवार 
वास्तव में सर्वप्रथम सामाजिक इकाई है ।” प्लेटो के लिए परिवार राज्य का लघुरूप 
है । भ्ररस्तू की धारणा है कि परिवार से राज्य का विकास हुआ । सेकाइबर का 
कहना है कि “परिवार में जो नियन्त्रण एवं प्रतिवन्ध पाये जाते हैं, वे सरकार के 
सार-तत्त्व हैं । 

() पितृ सिद्धान्त 

पित्त सिद्धान्त का प्रमुख समर्थक सर हेनरी मेन है उसने अपनी रचनाओं 
“प्राचीन कानून” श्ौर “संस्थाश्रों के प्रारम्भिक इतिहास” में इसकी विस्तृत व्याख्या 
की है । मेन ने अपनी रचनाओं में उन पितृ-प्रधान परिवारों के उदाहरण दिये हूँ 
जिनका उल्लेख यहूदियों के धामिक प्रन्च श्रोल्ड टेस्‍्टामैण्ट में मिलता है । उसने 
प्राचीन भारत और रोम तथा वाइविल से भी अनेक पितृ-प्रधान परिवारों के उदा- 
हरण दिये हैं । मेल ने प्रारम्भिक समुदायों में पाये जाने वाले रीति-रियाणों, 
प्रम्पराओं और संस्थाझों का उल्लेख भी किया है । 

मेन की मान्यता है कि प्राचीन समय में समाज परिवारों का समूह था, यह 
पृथक्‌-पूथक्‌ व्यक्तियों का समूह नहीं था। परिवार समाज की इकाई था जिसका 
. बयोदृद्ध पुरुष परिवार का पैद्रिश्रार्क या मुखिया था । पहिला परिवार पुरुष उसकी 
स्‍त्री और उनके बच्चे थे । धीरे-धीरे परिवारों का विकास हुआ्ना | नये परिवारों की 
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स्थापना हुई । परन्तु इन परिवारों पर मूल परिवार के पिता या वयोदइद्ध पुरुष का 
पूर्ण अधिकार बना रहा | उसके उत्तराधिकारी उसके द्वारा नियस्त्रित होते थे । इस 
तरह पितृ-प्रधात परिवारों का विकास हुआ । परिवार के गोत्र और भोत्र से कवीले 
स्थापित हुए । कबीले का वयोइद्ध पुरुष कबीले का कत्तथिर्त्ता होता था । उसे कबीले 
के नेता अर्थात्‌ शासक को चुनवे का अधिकार था। इस प्रथा ने राज्य को जन्म 
दिया । पैद्धिश्ार्क की शक्ति निरपेक्ष होती थी, श्रतः कवीले के शासंक की शक्ति 
निरपेक्ष थी । इस तरह रक्त सम्बन्ध का सुदृढ़ वाण्ड लोगों को संगठित रखने में 
पर्याप्त था । लीकॉक ने परिवार से राज्य के विकास को इस प्रकार व्यक्त किया है, 
“पहुले एक गृहस्थी, उसके बाद एक पितृ-प्रधान परिवार, उसके बाद एक वंश के लोगों 
का फबीखा और अन्ततः एक राष्ट्र | इस प्रकार इस शझ्राधार पर सामाजिक श्रेणियों 
का निर्माण होता है ।” | | ह 

पितृ-प्रधान परिवार के मुख्य लक्षण निम्न थे--- 

(०) परिवार का पैट्रिआर्क (मुखिया) पुरुष था। 

(9) परिवार में वंश परम्परा पिता से चलती थी । 

(०) विवाह की प्रथा स्थायी थी। वह कहीं पर बहुपत्तीत्व और कहीं पर 

एक पत्तीत्व थी । 

(१) रक्त सम्बन्ध परिवार के सदस्यों को संगठित रखने का सुदृढ़ वाण्ड था। 

(०) परिवार के सदस्यों पर पैट्रिआ्ला्क की शक्तियाँ निरपेक्ष थीं । 

(9) राज्य के विकास का आधार पितृ-प्रधाव परिवार था। 

आलोचना--पिंतू सिद्धान्त की तिम्त आधारों पर आलोचना की: 
जातो है-- | 
3. पितृ सिद्धान्त सर्वेन्न विद्यमान नहीं था--हेनरी, मेन की यह धारणा 
सत्य नहीं कि पितृ सिद्धास्त सर्वत्र प्रचलित था। यदि प्राचीव भारत एवं रोम में 


पितृ प्रधान परिवारों के उदाहरण मिलते हैं तो एशिया और आटे लिया में मातृ 
प्रधान परिवारों के उदाहरण भी मिलते हैं । 


2. कबीला प्रारस्भिक सामाजिक इकाई थी--सैकलेनन, सार्गन एवं जैंक्स 
जैसे मातृ सिद्धान्त के समर्थक हेनरी मेन के इस विचार से सहमत नहीं कि परिवार 
प्रारम्भिक सामाजिक इकाई थी। इनकी मान्यता है कि प्रारम्भिक सामाजिक इकाई 
कबीला था| कवीले के टूटने पर गोत्र और गोत्र से परिवारों का निर्माण हम्ना । 
इनकी धारणा है कि वंश पुरुष से नहीं, नारी से चलता था क्योंकि विवाह कोई 
स्थाई संस्था नहीं थी । ! 

3. श्रत्यन्त सरलीकरण--पितृ सिद्धान्त राज्य के उद्भव एवं विकास के 
लिए अत्यन्त सरल सिद्धान्त प्रस्तुत करता हैं जबकि राज्य का विकास जटिल है । 
इसमें अनेक बड़े एवं छोटे तत्त्वों ने योगदान दिया है । 
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4. सामूहिक विवाह एवं श्रस्थाई विवाहों की प्रथायें इस बात के प्रमाण हैं 
कि पितृ सिद्धान्त निरन्तर अस्तित्व में नहीं रहा । 

5. पितृ सिद्धान्त राजनीतिक सिद्धान्त होने के स्थान पर समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्त है जो प्राचीन समाज की घटनाओं की व्याख्या करता है । 

उपयु क्त आलोचनामों के बाद भी यह कहना सही नहीं कि पितृ सिद्धान्त 
निरथथंक है या इसमें सत्य का कोई अंश नहीं। यह सिद्धान्त इस बात को स्पष्ट 
करता है कि राज्य के विकास में रक्त सम्बन्ध की अत्यधिक भूमिका रही है । प्राचीन 
समाज में परिवार संगठन, सुरक्षा एवं एकता की मुख्य इकाई था । 

(॥) सातृ सिद्धान्त 

मातृ सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं--जे. एफ. मैक्लेनन, एल. एच. मार्गन 
श्रौर एडवर्ड जंक्स । सेक्‍्लेनन ने अपनी रचना “प्रिमिटिव सोसाइटी, सार्गन ते भ्रपनी 
रचना 'प्राचीन समाज' और जेक्स ने 'ए हिस्टरी श्रॉफ पॉलिटिक्स' में इस सिद्धान्त 
की स्पप्ट व्यास्या को है । इस सिद्धान्त की मान्यता है कि मौलिक सामाजिक समूह 
'कुल' था जिसमें नारी की स्थिति प्रधान थी । परिवार मातृ प्रधान परिवार था । 
रक्त का सम्बन्ध नारी से जाना जाता था | सन्‍्तान माता के वंश के अ्रनुसार चलती 
थी और वयोदद्ध नारी परिवार का केद्ध विन्दु थी । मार्गन ने लिखा है कि “कुल 
मातृ प्रधान रूप से संगठित था जो वंशगत एवं एकपक्षीय इकाई था । एकपक्षीय 
इसलिए कि इस प्रणाली के झ्रधीन बच्चे अपनी माता के होते थे जिनके साथ पिता 
के कुल का कोई सम्बन्ध नहीं माना जाता था ।” 

मातृ प्रधान सिद्धान्त के समर्थकों की धारणा है कि प्राचीन समाज में स्थायी 
विवाह की ध्ष॑स्थायें--एक पत्नीत्व या बहुपत्नीत्व--विद्यमान नहीं थी । प्राचीन 
समाज में बहुपतित्व व्यवस्था थी। यह ऐसी व्यवस्था थी जिसमें नारी के अनेक पत्ति 
होते थे | वहुपतित्व व्यवस्था मालावार में नायर या दक्षिण भारत के टोडास समाजों 
झौर तिव्बत निवासियों में आज भी न्यूनाधिक मात्रा में पाई जाती है । 

जेक्स ने मातृ सिद्धान्त के समर्थन में श्रास्ट्रे लिया की कंमिलौरी, प्रमरीका 
की इरोकूआस एल्गोकवीन्स तथा हाय, रोन्स आदि आ्रादिम जातियों की परम्परामओं 
के उदाहरण दिये हैं। प्राचीन समय में आधुनिक समाजों की भांति कोई परिवार 
या सामाजिक समूह जैसी चीज नहीं थी। यौन सम्बन्ध अनियमित थे । लोग रेबड़ों 
में रहते ये और प्रत्येक रेवड़ का श्रपता एक चिन्ह होता था। प्रत्येक रेवड़ या जन- 
समूह साँप या पेड़ जैसे प्राकृतिक पदार्थों के चिन्हों से पहचाना जाता था। एक 
विशेष रेवड़ का सदस्य अपने रेवड़ में विवाह नहीं कर सकता था, उसे अपने से 
भिन्न रेवड़ में विवाह करना होता था। एक विचार यह भी है कि एक व्यक्ति विवाह 
करते समय उस रेवड़ की सभी नारियों से विवाह कर सकता था। ऐसी स्थिति में 
सन्‍्तान को केवल माता का ही ज्ञान था, पिता का नहीं । जैसाकि जेंक्स ने कहा है कि 
“मातृत्व एक तथ्य है जबकि पितृत्व एक विचार है ।” 


राज्य का उदय--प्रमकौतावादी एवं ऐतिहासिक सिद्धान्त 9] 


बेशोफन का मत है कि “प्रारम्भिक समाज में वंश परम्परा माता से होती 
थी, सम्पत्ति पर नारी का अ्रधिकार था, तारियों का समाज में प्रभावशाली आदर 
था | उस समय के पारिवारिक जीवन का आधार माता थी और वंश माता के 
ताम से चलते थे ।” जेंक्स की धारणा है कि “सामाजिक संगठन का विकास छोटे 
से बड़े संगठन की ओर नहीं हुआ अपितु बड़े से छोटे समुदाय की ओर हुआ है । इस 
विकास के चरण थे--क्रबीला, कुल, गहस्थी और पैतृक ।” इस तरह मातृ सिद्धान्तों ' 
के समर्थकों की धारणा है कि पितृ प्रधान परिवार तब उत्पन्न हुआ जब पुरुषों ने 
आवारा एवं शिकारी जीवन को छोड़कर स्थायी कृषक जीवन व्यतीत करना शुरू 
कर दिया। 

ग्रालोचना--मातृ सिद्धान्त की निस्त आधारों पर आलोचना की 
जाती है-- : 

, श्रत्यन्त सरलीकरण -मातृ सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति का अत्यन्त सरल 
रूप प्रस्तुत करता है जबकि राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया जटिल रही है । 

2, सातू एवं पितृ प्रधान परिवार--इतिहास इस बात का साक्षी नहीं कि 
प्रारम्भिक परिवार केवल मातृ प्रधान थे। वस्तुतः प्राचीन समय में मातृ एवं पितृ 
दोनों प्रकार के परिवारों के उदाहरण मिलते हैं। यदि एक स्थान पर मातृ प्रधान 
परिवारों के उदाहरण मिलते हैं तो उसी समय दूसरे स्थानों पर पितृ प्रधान परिवारों 
के उदाहरण भी मिलते हैं | लीकॉक ने लिखा है कि “दोनों में कोई भी सम्भवतः 
दूसरे द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकता है ।” यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन 
समय में मातृ सिद्धान्त सामान्य रूप से प्रचलित था। यह कहना श्रधिक ठीक है कि 
पैतृक एवं मातृक दोनों सिद्धान्त साथ-साथ प्रचलित थे । 

3. सामाजिक सिद्धान्त--मातृ सिद्धान्त एक राजनीतिक सिद्धान्त नहीं । यह 
समाजशास्त्रीय सिद्धान्त है जो राज्य के विकास से सम्बन्धित होने के स्थान पर 
परिवार या समाज के विकास से अभ्रधिक सम्बन्धित है। यह परिवार एवं वंश की 
व्याख्या करता है । विलोबी ने कहा है कि “पंतृक एवं मैतृक दोनों सिद्धान्त राज- 
नीतिक कल्पनायें होने के स्थान पर सामाजिक अधिक हैं ।”” 

4. श्रन्य तत्त्वों की उपेक्षा--मातृ सिद्धान्त राज्य के उदय एवं विकास में 
सहायक तत्त्वों की उपेक्षा करता है। इस बात को स्वीकार करना कठिन है कि राज्य 
की उत्पत्ति केवल परिवार के विस्तार से हुई । गार्नर मे लिखा है कि “परिवार एवं 
राज्य दोनों सार, उद्देश्य एवं कर्तव्यों में एक-दूसरे से भिन्न है। यह मान लेना 
श्रापत्तिजनक है कि एक के विकास से दूसरे का जन्म हुआझा होगा या दोनों का 
पारस्परिक सम्बन्ध रहा होगा । 

5. तारी पुरुष की तुलना में निर्बल--मातृ सिद्धान्त पुरुष की नारी से 
शारीरिक सर्वोच्चता की उपेक्षा करता है। यह सिद्धान्त भूल जाता है कि नारी 
स्वभाव से सरल एवं शारीरिक इष्टिकोश से निर्वबेल है। तारी सम्भोग का साधन 
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हट यो स्वीकार करना कठिन है कि नारी ने अपनी सत्ता का दावा करके 
ग्रपनें शासन को स्थापित कर लिया । 

च्द्ा 


- मुसिया का पद योग्यता पर आधारित था--पितृ सिद्धान्त की भाँति 





मातृ सिद्धान्त भी इस मात्रा में असत्व है कि वह केवल रक्त सम्बन्ध को संगठित 
सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण मानता हैं। अनेक्क प्राचीन समाजों या समुदायों में 
मुखिया के लिए योग्यता का सिद्धान्त प्रचलित था, उसका निर्वाचन होता था। 
उसका पद रक्त सम्बन्ध पर झावारित नहीं था । मुखिया के लिए वंशानुगत ज्येष्ठता 
का नियम नहीं था वल्शि बोग्यता के आधार पर उसका निर्वाचन होता था । 


3. शक्ति सिद्धान्त 

शक्ति सिद्धान्त मुख्यत्तः निम्न मान्यताओं पर झ्ाधारित है-- 

]. राज्य शक्ति का शिश्ठु हैं । शक्ति भिद्धान्त की मान्यता है कि राज्य शक्ति 
का शिशु है। शक्ति द्वारा इसका उदय हुआ्ना है, शक्ति द्वारा इसे कायम रखा जाता 
है श्लीर शक्ति द्वारा इसका पोषण एवं विकास होता है। राज्य का एक मात्र उद्देश्य 
शक्ति एवं शक्ति संचयन है। यह “सर्वेपयुक्त के बचे रहने” ($प्ारशंए्श! ० ४० 
4॥659) के सिद्धान्त में विश्वास करता है । यह शक्ति को संगठन, न्याय व्यवस्था 
और अधिकार मानता है। इसके लिए शक्ति ग्रौचित्य की कसोटी है। इसका मत है 
कि युद्ध विवादों के निपटारे के लिए सर्वोत्तम साधन है। युद्ध राजा फो उत्पन्न 
करता हैं। इसका आधार है--/जिसकी लाठी उसी की भैंस ।” 

2, मानव में आधिपत्य की भावना स्वाभाविक है--इसकी धारणा है कि 
मानव में दो प्रद्धत्तियाँ चलशाली रहती हैं | प्रथम, उसमें सत्ता अर्थात्‌ शक्ति की भूख 
रहती है शोर वह उसे एक वार प्राप्त करके उसका विस्तार करना चाहता है । 
दूसरे, वह अपने आपको योग्य बताना चाहता है ओर दूसरों पर स्वामित्व जमाना 
चाहता है। इन दोनों प्रवृत्तियों से मानव में लालसा, क्रूरता और प्रतिद्वन्द्िता के 
भाव उत्पन्न होते हैँ । इसमें वही व्यक्ति विजयी होता है जो बलशाली होता है । 
इतिहास इस बात का साक्षी हैं कि शक्तिशाली ने निर्बेल को पराजित कर उस पर 
अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया । 

शक्ति सिद्धान्त क शक्ति सिद्धान्त का समर्थन 
करने वाले लेखक यूनानी सोफिस्टों का मत हैं कि “न्याय शक्तिशाली का हित है ।” 
शक्तिशाली न्याय तथा नैतिकता का समर्थन करता है और भीरु अपनी सुरक्षा के 
लिए शक्तिशाली की शरग्य लेता है। ईसाई घधर्म-पिताश्रों की मान्यता है कि चर्च 
ही ईश्वर-निर्मित होने से पवित्र संस्था है । राज्य मनुष्यों के पापों करा परिणाम है । 
राज्य का जन्म मनुष्य को उसके पापों का दण्ड देने के लिए हुआ्ना हैं। मेकियावली 
राज्य की शक्ति को बनाये रखने के लिए प्रिन्स को सिह श्रीर लोमड़ी' के 
गुण रखने का परामर्श देता हैं। स्पेन्सर झ्लौर डाविन का सिद्धान्त “सर्वापयुक्त के बचे 
रहने के सिद्धान्त” पर आधारित था । वाल्टेयर का मत है कि “प्रथम राजा भांग्य- 
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मु रे 

शाली योद्धा था ।” लीकॉक का मत है कि “शासन मानव के श्राक़्मरा का परिरे।.._ 
है ।” बृडरो विल्सन का मत है कि “अपने अन्तिम विश्लेषण में सरकार एक 
संगठित वल है ! 

लीकॉक, जेंक्स और ह्य म॒ ने शक्ति सिद्धान्त को इतिहास से प्रमाणित करने 
का प्रयास किया है । लीकॉक ने लिखा है कि “राज्य का आरम्भ व्यक्ति द्वारा 
व्यक्ति को पकड़ने तथा उसे दास बनाने में, श्रपेक्षाकृत दुर्बेल कबीले को विजयी 
करने तथा श्रधिक्ृत करने में श्रौर श्रष्ठतर शारीरिक बल-प्रयोग हारा श्रपना प्रशुत्व 
स्थापित करने से हुआ । कबीले से राज्य श्रौर राज्य से साम्राज्य की प्रगतिशील 
उन्नति उसी विधि का केवल क्रम मात्र है । ह्यू म का मत है कि “राज्य का उदय 
उस समय हुआ होगा जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली एवं प्रभावशाली 
होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर अपनी हुकूमत लादी 
होगी ।” विश्व के महान्‌ साम्राज्य “खून भ्नौर लोहे” से स्थापित हुए हैं । 

शक्ति सिद्धान्त का प्रयोग--शक्ति सिद्धान्त का मुख्यतः निम्न रूपों में प्रयोग 
किया गया है--- न्‍ 

4, धर्स शुरु--मध्य युग में धर्म गुरुओं ने इसका प्रयोग राज्य को दूषित 
और चर्च को श्रेष्ठ संस्था बताने के लिए किया । उनका कहना था कि “धर्म एक 
देवी वस्तु है जबकि राज्य कर बल की उपज है ।” ग्रेगरी सप्तम ने कहा था कि 
“कौन इस बात से अ्रपरिचित है कि राजाबों और तवाबों की उत्पति उन कर 
श्रात्माश्रों से हुई है जो ईश्वर कों भूल कर उद्ृण्डता, लूटमार, कपट, हत्या और 
प्रत्येक अपराध से, संसार के शासक के रूप में, बुराई का प्रसार करते हुए अपने 
साथी मानवों पर मतान्धता और असहनीय धारणा के साथ, राज्य करते 
रहे हैं ।” 

 व्यक्तिवादी--अ्रठारहवीं शताब्दी में व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिगत 

स्वतन्त्रता को सरकार के हस्तक्षेप से बचाने के लिए शक्ति सिद्धान्त ' का प्रयोग 
किया | व्यक्तिवादियों की घारणा है कि, “व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक 
है । उसे अपने भाग्य पर छोड़ देना चाहिए ।” व्यक्तिवादियों को कहना है कि संघर्ष 
जीवन का श्रडिग नियम है और इसमें शक्तिशाली को जीवित रहने और निर्बल 
पर आधिपत्य जमाने का अधिकार है । व्यक्तिवादियों का यह सिद्धान्त “सर्वोपयुक्त के 
बचे रहने के सिद्धान्त” से जाना जाता है। स्पेन्सर किसीं प्रकार के राज्य-धर्म॑, 
राज्य शिक्षा, राज्य निर्धन सहायता, राज्य उद्योग-नियम, राज्य द्वारा नियन्त्रित 
मुद्रा व्यवस्था या राज्य द्वारा प्रवन्धित डाक, तार श्रादि की व्यवस्था को स्वीकार 
नहीं करता । 

3. श्रराजकतावादी---श्र राजकतावादी लेखक, विशेषकर वेकुनिन एवं क्रोपो- 
टकिन, राज्य को एक ऐसी दृषित संस्था मानते हैं जो अनुपयुक्त, श्रवावश्यक 
ग्रवांछनीय एवं अस्वाभाविक है। वे इसे शक्ति, हिंसा, युद्ध, श्र्याय, शोषण, 
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प्रसमानता एपं गझ्रत्याचार आदि का प्रतीक मानते हैं। झतः वे इसे भयंकर तूफान! 
द्वारा नध्ट करना चाहते हैं । महात्मा गांधी ऊँसे आदर्शवादी अराजकतावादी भी 
राज्य को “सत्ता का प्रतिनिधि और “संगठित हिसा का प्रतीक” मानते हैं । 

4, समाजशास्त्री एवं समाजवादी--आ्रोपेनहीम जैसे समाजशास्त्री राज्य को 
एक कृत्रिम संगठन मानते हैं जिसका कोई नैतिक या आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं। 
इसका उहं श्य स्थूल हितों की रक्षा करना एवं उनका पोषण करना है । 

समाजवादियों की घारणा है कि राज्य शक्तिशालियों द्वारा निर्बलों के शोपण 
का परिणाम है। उनका कहना है कि औद्योगिक व्यवस्था शक्ति पर ग्राधारित है । 
जिसमें उद्योगपति श्रमिकों को उनके न्यायपुणँं पारिश्रमिक से वंचित करता है। 
माक्संवादी-साम्यवादी राज्य को “बुजुआ की कार्यकारिणी समिति”, “शोपण का 

यन्त्र” आदि मानते हैं प्लौर उसके लोप की बात करते हैं । ये वर्ग-विहीन, शोपरा- 
विहीन, राज्य विहीनत समाज की रचना करना चाहते हैं । 

5. फासीवादी-नाजीवादी--वीसवीं शताब्दी की फासीवादी और नाजीवादी 
विचारधारायें शक्ति, हिंसा और साम्राज्य को सर्वोच्च स्थान देती हैं। द्रादस्फी ने 
कहा है कि “राज्य भ्राक्रमण और प्रतिरक्षा की सावंजनिक शक्ति है जिसका मुख्य 
कार्य युद्ध करना और न्याय की व्यवस्था करना है ।” बर्नहा्डों का मत है कि “शक्ति 
सर्वोच्च प्रधिकार है श्रोर इस विवाद का निर्णय युद्ध द्वारा किया जाता है कि 
ग्रधिकार क्या है ? प्राणी विद्या के श्रनुसार युद्ध उचित निर्णय देता है फ्योंकि इसके 
निर्णय बस्तुश्नों के स्वभाव पर आधारित होते हैं ।” 

मुसो लिनी और हिटलर दोनों ने अपने-प्रपने राष्ट्र की श्रान्तरिक एवं बाह्य 
नीति में शक्ति के तत्त्व पर बल दिया था। मुसोलिनी कहा करता था, “विश्व शांति 
कापरों का स्वप्न है। साम्राज्यवाद जीवन का सतत्‌ एवं श्रडिग. नियम है, बिना 
खून बहाये कोई जीवन नहीं, इटली का विस्तार उसके जीवन-मरण का वियय है । 
इटली का विस्तार अवश्य होना चाहिए या उसे नष्ट हो जाना चाहिए ॥” हिटलर 
का कहना था, युद्ध सतत्‌ है, युद्ध सर्वव्यापी है । युद्ध सभी चीजों की उत्पत्ति है । 
सतत्‌ युद्ध में मानव महान्‌ बनता है, सतत्‌ शांति में मानवता नष्ठ हो जायेगी ।” 

झ्ालोचना--शक्ति सिद्धान्त की निम्न आधारों पर आ वोचना की गई है-- 

. राज्य का श्राधार इच्छा है शक्ति नहीं--शक्ति सिद्धान्त की च्रुटि यह 
है # यह शक्ति को राज्य के उदय एवं स्थायित्व का एकमात्र आधार मानता है 
जबकि राज्य के स्थायित्व के लिए शक्ति के साथ सहमति और सहयोग की झाव- 
शयकता है। शक्ति राज्य का प्रतीक हो सकती है उसक्रा सार नहीं । शक्ति का प्रयोग 
ग्रौपधि के रूप में हो सकता है, भोजन के रूप में नहीं। शक्ति और दमन पर श्राधा- 
रित सरकारें चिर-स्थाई नहीं रह सकतीं । ये उसी शक्ति द्वारा नप्ट हो जाती हैं 
जिसे ये उत्पन्न करती हैं । टी. एच. ग्रीन ने कहा है कि “राज्य के निर्माण में जिन 
तत्त्वों का मुख्य हाथ रहा है उनमें मुख्य स्थान रौज्य की दमनक्रारी शक्ति का नहीं 


हल 
के . 
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बल्कि लिखित एवं अलिखित विधियों के अनुसार वध शक्ति के प्रयोग द्वारा ही 
राज्य स्थायी और शक्तिशाली बनते हैं ।” 

2. विकास के लिए शान्तिपूर्ण वातावरण की श्रावश्यकता है, युद्ध की नहीं- 
शक्ति सिद्धान्त की यह भयंकर भूल है कि मानव की श्रेष्ठ शक्तियों का विकास 
पुद्ध में होता है। वस्तुतः विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास शास्ति के वात्ता- 
वरण में सम्भव है । 

3, स्वतन्त्रता एवं प्रजातन्‍्त्र विरोधी--शक्ति सिद्धान्त अ्रन्ततः सर्वेसत्तावाद 
और अधिनायकवाद को जन्म देता है जो व्यक्तिगत स्वतन्ब्रता और प्रजातन्त्र के 
विरोधी होते हैं। अधिनायक अनुशासन, उत्तरदायित्व और सीढ़ीनुमा शासन में 
विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत स्वतस्त्रता, अधिकार और समानता में नहीं । 

4, युद्ध विवादों का स्थाई हल नहीं--शक्ति सिद्धान्त की यह धारणा अ्म- 
पूर्णा है कि युद्ध विवादों का स्थाई हल है । युद्ध यदि एक समस्या का समाधान 
करता है तो वह अनेक समस्याओं को जन्म देता है । विवादों का स्थाई हल पार- 
स्परिक समझ और समभीतावृत्ति पर निर्मर करता है । 

5, श्रत्यायपुर्णो--शक्ति सिद्धान्त अन्यायपुर्ण है। यह शान्ति विरोधी एवं 
संविधानवाद विरोधी है। यह अशान्ति, भ्रसमानता और निरंकुशता को जन्म देता 
है। चोरों, लुटेरों, झ्रक्रमणकारियों और संहार करने वालों की शक्ति को कभी 
ओचित्यपूर्ण तहीं कहा जा सकता । 

महत््व--उपयु क्त आलोचताओं के बाद भी इस बात को स्वीकार करना 
होगा कि राज्य के विकास में शक्ति की अत्यधिक भूमिक्रा रही है। वाह्य आ्राक्रमणों 
से सुरक्षा एवं श्रान्तरिक व्यवस्था के लिए भी शक्ति की श्रावश्यकता होती है । 


4. सामाजिक समभझोते का सिद्धान्त 

भ्र्थ--सामाजिक समझौते का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि 
राज्य एक कृत्रिम संस्था है। यह व्यक्ति की सूझबुभ और सहमति का परिणास है। 
यह एक ऐसी ऐच्छिक संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समभौते 
द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। इसका मत है कि सामाजिक 
समभीौते से पूर्व व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे जो एक गैर-राजनीतिक 
अवस्था थी । इसकी असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों ने राज्य का 
निर्माण किया । 

सामाजिक समभौते का सिद्धास्त राज्य को देवी सिद्धान्त की भाँति ईश्वरीय 
रचना नहीं मानता । यह अरस्तू की भांति इसे प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था भी 
नहीं मानता है । यह पितृ एवं मातृ सिद्धान्त की भाँति इसे परिवार का विस्तार नहीं 
मानता है। यह राज्य को ऐसी संयुक्त पूजी कम्पनी मानता है जिसका निर्माण 
व्यक्तियों ने श्रपतती श्रावश्यकताओं हेतु किया है। यह व्यक्तियों की सहमति एवं 
स्वीकृति पर आ्रधारित एक संस्था है। 
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इतिहास--सामाजिक समकीते का सिद्धान्त प्राचीन पूर्वी और पश्चिमी 
लेरायों के विवेचन का विषय रहा है। यूनान में सोफिस्ट राज्य को एक प्राकृतिक 
संग्या नहीं मानते थे । वे इसे मनुप्य द्वारा निमित संस्था मानते थे । प्लेटो ने अपनी 
रचना “ऋडदटो” शोर “रिपब्लिक में तथा श्वरस्तु ने अपनी रससा “पॉलिटिवर! 
में इस सिद्धान्त की ओर संकेत क्रिया है परन्तु उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया । 
उन्होंने इसकी झालोचना की है । उनके लिए राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक 
संस्था है । 

रोम के कानूनों में समभौते का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रोमन कानून के 
अनुसार, “जिन सकारात्मक कानूनों के प्रति व्यक्ति भक्ति रसते हैं उन्हें समभौते 
द्वारा निभित किया गया है।” सिसरोकी रचना “कॉमनवैलथ” में सामान्य 
स्वीकृति, सामान्य इच्छा, सामान्य शक्ति” झादि झव्दों का उल्लेख मिलता है जिनसे 
समभीतते की अभिव्यक्ति होती है । 

भारत के प्राचीन साहित्य में, विशेषकर महाभारत के शान्तिपर्थ में इस 
सिद्धान्त का उल्लेख मिलता है। आचार्य कीटिल्य के श्रथ॑शास्त्र में राज्य की उत्पत्ति 
के बारे में कहा गया है कि लोगों ने अराजकता से बचने के लिए मनु को अपना 
राजा चुना झौर मनु के कानून झौर व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायित्व को अपने 
कन्धों पर ले लिया । 

हकर पहले वैज्ञानिक लेखक थे, जिन्होंने सामाजिक समकौते के सिद्धान्त की 
ताकिक व्याख्या की । छामो पग्रोशियतस ने भी इस सिद्धान्त को बढ़ावा दिया | परन्तु 
हॉब्स, लॉक और रूसो ही इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं । 

(8) घोंमस हॉब्स का सामाजिक समभझोते का सिद्धान्त--हॉड्स ने अपनी 
रचना लेविश्राथन में सामाजिक समभौते के स्रिद्धान्त की जो व्याख्या की है, उसे 
निम्न णीर्षकों के अन्तर्गत अभ्रभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

3. मानव प्रद्धति (सणाणा पिह।एणा०)--मानव प्रकृति के सम्बन्ध में हॉब्स 
अरस्तू के इस कथन से सहमत नहीं है क्रि मानव एक सामःजिक प्राणी है। हॉव्स के 
ग्रनुसार मानव एक असामाजिक प्राणी है | हॉब्स का मत है कि “क्रोध, लज्जा, 
लोलुपता, निराणा, स्पर्द्धा, आनन्द, अम, धृप्टता, हर, सहानुभूति, दयालुता, हँसी, 
गतिशीलता, प्राकृतिक कामुकता, मद, शक्ति, रोप, व्याख्यान, यथार्थ धर्म, समझौता, 
वैभव, विनोद श्रादि”? प्रवृत्तियाँ ही मानव को कार्य की प्रे रगा देती हूँ । 

हॉब्स का मत है कि “सभी व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक्र शक्ति में समान 
हैं!” कोई शारीरिक एवं मानसिक (बौद्धिक) शक्तियों के आ्राधार पर श्रेप्ठ स्थिति 
की माँग नहीं कर सकता । हॉब्स लिखता है कि जहां तक शारीरिक शक्ति का प्रश्न 
है, यहां पर निर्वेल के वास पड्यन्त्र, छल, कपट या गुटवन्दी वे समभीते द्वारा एक 
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शक्तिशाली व्यक्ति को मार डालने की शक्ति है और जहां तक बौद्धिक शक्तियों का 
प्रश्त है "व्यक्ति शारीरिक शक्ति से भी अधिक समान है, क्योंकि बुद्धि केवल 
अनुभव है जो समय के अनुसार सबको समान मात्रा में प्राप्त हो जाती है । 
हॉब्स का मत है कि “मानव में श्रपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की श्रभिलाषा 
समान होती है ।”' यदि कोई दो व्यक्ति किसी एक चीज की इच्छा करते हैं, जिन्हें वे 
प्राप्त नहीं कर सकते तो वे एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं और अपने उस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए एक दूसरे, को नष्ट करने का प्रयास करते हैं । 
संघर्ष भानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हॉब्स कहता है कि लक्ष्यों की प्राप्ति 
उद्देश्य मानव को निरच्तर संघर्ष में लीन रखता है। हॉब्स प्रतिस्पर्डा, श्रविश्वास 
(भय) श्र कीर्ति को संघर्ष के तीन कारण मानता है । पहले के आधार पर व्यक्ति 
लाभ प्राप्त करने के लिए, दूसरे के आधार पर सुरक्षा प्राप्ति के लिए श्रौर तीसरे के . 
ग्राधार पर ख्याति प्राप्त करने के लिए वे एक दूसरे पर झ्ञाक्रमण करते हैं । 
व्प्रक्ति स्वार्थी एवं स्‍्वकेन्द्रित है । हॉब्स कहता हैं कि मानव की-सब भाव- 
नाग्रों का भ्राधार इच्छा या अनिच्छा है। जो पदार्थ श्राकषित करते हैं उनकी सब 
इच्छा करते हैं और जो विकपषित करते हैं उनसे सब छूणा करते हैं। एक सुख और 
ग्राणा का आधार है और दूसरा दुःख और निराशा का आधार है | * 
मानव सत्त्‌ गतिशील रहता है । हॉव्स कहता है कि मानव पशुओं की भांति 
भावनाओं का दास है । मानव और पशुओं में केवल इतना अन्तर है कि मानव में 
विवेक, तक॑ और भाषण की शक्ति होती है जो पशुओं के पास .नहीं होती ।-मानव 
की गतिविधयां सप्रयोजन होती हैं। उदाहरणतः प्रत्येक व्यक्ति सें शक्ति प्राप्त करने 
की निरन्तर एवं निविश्वाम इच्छा होती है । जिसमें यह इच्छा नहीं होती -उसकी 
स्वयं की सुरक्षा सवंदा खतरे में रहती है । ॥ ह 
प्राकृतिक दशा (9886 ० र०"एा०)-मानव प्रकृति के आधार पर 
हॉव्स ने प्राकृतिक दशा का वर्णात किया है। उसके लिए प्राकृतिक दशा राज्यविहीन, 
समाज-विहीन दशा है । यह अ्रसहाय, असभ्य, भययुक्त, जंगली झौर श्रवांछनीय दशा 
है। यह युद्ध की स्थिति है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे का शत्रु है। यह विधिहीन दशा 
है जिसमें मानव का जीवन असुरक्षित और अल्प है |. इसमें जीवन संघर्षमय है और 
सभ्यता का अभाव है | हॉब्स मे लिखा है कि “प्राकृतिक दशा में मानव का जीवन 
एकाकी, दीन, सलित, जंगली और अल्प है.। ५ 
प्र:कृतिक दशा “निरन्तर युद्ध की स्थिति” है। यह वास्तविक युद्ध नहीं । . 
यह मानव को वह दशा है जिसमें वह हिंसक मृत्यु के भय से भयभीत रहता है | वह 
भय कर दास है। हॉब्स लिखता है कि “सर्वोच्च शक्ति के अभाव में अविश्वास 
(भय) पर्वन्न विद्यमान रहता है । पु 
. प्राकृतिक दशा पूर्ण स्वतन्त्रता की दशा है। इसमें सब-कुछ प्राप्त करना और 
काय करना सबके लिए वेधपूर्ण है । इसमें शक्ति श्रधिकार हैं। इसमें “जिसकी लाठी 
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उत्ती की मेंस, “जंगल के नियम, “छल, कपठ श्रौर घोखाघड़ी” सर्वन्न विद्यमान 
है । इसमें जीवन झोर सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं श्ौर मानव “मभूसे भेड़िये की 
तरह दूसरों को हुड॒पने के लिए सदा तेयार रहता है ४ 

कृतिक दश्णा में कोई प्रतिद्वन्द्चिता नहीं, कोई कानन नहों, कोई नैतिकता 


सामान्य शक्ति नहीं थी । इसमें नेतिकता इसलिये नहीं थी कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे 

क्ति का शत्रु था । इसमें न्याय इसलिये नहीं था कि कोई वेधानिक संस्थायें नहीं 
थीं | हॉब्स ने लिखा है कि जहां कोई सामान्य शक्ति नहीं होती वहां कोई कानून 
नहीं होता, वहां कोई न्याय नहीं होता ” इस तरह प्राकृतिक दशा में उचित श्रनुचित, 
न्याय-अन्याय, नेतिक-अ्रने तिक, धर्म-अ्रधमं, श्रच्छाई-बुराई, वेध-अ्रवैध का कोई भेद 
नहीं था । 

3. समभीता एवं कामनर्वलथ (राज्य) की उत्पत्ति--हॉव्स का मत है कि 
प्राकृतिक दशा की प्राजक, श्रसम्य एवं असहाय स्थिति से छुटकारा पाने के लिए 
लोगों ने समझौते द्वारा कामनवेल्थ (राज्य) की स्थापना की | कामनवैल्थ की स्थापना 
संरथान या अ्रभिग्नहणा द्वारा हो सकती है| परन्तु हॉव्स ने संस्थान द्वारा कामनवैल्थ 
की स्थापना पर ही बल दिया है ग्र्थात्‌ व्यक्ति प्रकृति की अराजक झौर असहाय 
दशा से छुटकारा पाने के लिए स्वेच्छापूर्वक संगठित होते हैं। हॉब्स ने कहा है कि 
“कामनवेल्‍थ की स्थापना उस समय होती है जब व्यक्तियों का समृह इस शत पर 
सहमत हो जाय ओर प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति के साथ यह समभौता कर ले 
कि अमुक व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उनका प्रतिनिधित्व करने का श्रधिकार है । 
प्रत्येक व्यक्ति--चाहे उसने उसके पक्ष में मत दिया हो या न दिया हो--उस व्यक्ति 
या व्यक्ति समूह के कार्यो और निर्णयों को उसी प्रकार अधिक्ृत करे जैसे कि वे 
उसके स्वयं के हों ताकि वे आपस में शान्ति और सुरक्षा से रह सकें ।” हॉब्स के 
समभौते में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि “में इस व्यक्ति या समूह 
को श्रपने श्रापफो शासित करने के श्रपने श्रधिकार को इस शर्त पर देता हूँ कि 
श्राप भो श्रपने श्रधिकार उसे सौंप दें और उसके सभी कार्यो को उसी प्रकार 
भ्रधिकृत करें" 7०४०४ पह उस महान दैत्य श्रथवा यदि हम श्रधिक सम्मान के शब्दों 
में कहें, उस नश्वर प्रभु की उत्पत्ति है जिसके प्रति हम, अ्रविनाशी प्रभु के श्रधीन, 
शान्ति श्रौर सुरक्षा के लिए ऋणी हैं । 

हॉब्स के विचारों से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-- 

() कामनवैल्‍थ सुरक्षात्मक भावनाशरों पर श्राधारित--हॉव्स का मत है 
कि कामनवेल्व (राज्य) एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था नहीं । यह स्वयं में साध्य 
भी नहीं । हॉब्स के लिए कामनवेल्थ (राज्य) एक क्षृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति 
मानव के विशेय उद्देश्यों श्र्थात्‌ शान्ति श्लोर सुरक्षा के लिए हुई है । व्यक्तिवादियों 


राज्य का उदय--समभौतावादी एवं ऐतिहासिक सिद्धान्त 99 


की भांति हाँव्स राज्य को एक उपयोगी संस्था मानता है। . इसकी उपयोगिता का 
आधार पदार्थों और सेवाओ्ों का विनिमय है । सेबाइन ने लिखा है कि “राज्य 
दैत्याकार या लेविश्राथन है परन्तु लेविश्राथन से कोई व्यक्ति न तो प्रेम करता है 
श्ौर न ही उसका आदर करता है। इसका महत्त्व इसके उपयोगी होने में है। यह 
भ्पने कार्यों के लिए अच्छा है परन्तु यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का यन्त्र है । 

(४) कामनवैल्थ विवेक पर भ्राधारित है--विवेक व्यक्तियों में इस ज्ञान और 
बुद्धि का विकास करता है कि शान्ति और सुरक्षा तभी सम्भव है जब वे एक सामान्य 
सत्ता के अधीन रहें और उसकी आ्रोज्ञाओं का पालन करें । हाँव्स ने लिखा है कि 
“तलवार के भय के बिना समभौते केवल शब्द हैं जो मानव को सुरक्षित नहीं रख 
सकते ।” “शब्दों के बएण्ड, दमनकारी शक्ति के भय बिना, इतने कमजोर हैं कि वे 
व्यक्ति की इच्छा, लालच, ऋछेध और मतोवेगों को नियन्नित नहीं कर सकते । 

(!) कामसनवैल्थ वास्तंविक एकता है--इसमें सभी व्यक्तियों का एकीकरण 
होता है। यह एक एकता है। इसकी शक्ति उन्न सब नागरिकों की शक्ति का जोड़ 
या उससे बढ़कर है जिन्होंने इसे स्थापित किया है । 

(४) समभोता सामाजिक है राजनीतिक नहीं--जिन पक्षों ने समभौता किया 
वेनतोंसमूह हैं औऔोर न जन शौर न ही सर्वोच्च शक्ति से युक्त सम्प्रमु। यह तो 
शुद्ध प्राकृतिक व्यक्तियों का समझौता है जिससे प्रत्येक का सबके साथ और सबका 
प्रत्येक के साथ समभौता है । 

(९) सम्प्रभु समझोता का पक्ष नहीं परिणाम है--लोगों ने सम्प्रभु के साथ 
कोई समभोता नहीं किया । सम्प्रभु समभोते का एक पक्ष नहीं, वह समभौते का 
परिणाम है। सम्प्रभु समझौते से वोहर, सर्वोच्च और स्वतन्त्र है। उस पर समभौते 

गी शर्ते लागू नहीं होतीं । 

(थे) शासन शक्ति शासितों की मौलिक शक्ति है--शासन शक्ति का आधार 
लोगों की इच्छा या सहमति है। हॉब्स लिखता है कि “नागरिक सम्प्रभु की शररं में 
इसलिए जाते हैं कि वह उन्हें सुरक्षा प्रदांन करता है । "जब सम्प्रभु उनकी सुरक्षा 
की उपेक्षा करता है और अपनी शक्ति का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है तो 
उसके कानून्त शासितों की इच्छा पर आधारित नहीं रहते ।” “ हॉब्स लिखता है कि 
“लोगों की भक्ति कानून के प्रति है शक्ति के प्रति नहीं ।” है 


(भा) दासता का चार्ट र--हॉब्स का समभौता नांगरिक स्वंतन्त्रताओं का 
चाटर नहीं, यह दासता का वाण्ड है । इसमें बहुमत अल्पस्तत की ' इच्छा मानने के 
लिए वाध्य है । वागरिक राजाज्ञाओं की पालना बिना शर्तं करते हैं ।। जब तक 
समभौता विद्यमान है तव तक सम्प्रभु के प्रति भक्ति निरन्तर एवं निविवाद है। 
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(0) विरोध का अधिक्षार--सम्प्रश्नु के प्रति नागरिकों को भक्ति पूर्स बनाते 
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हुए ना द्ाव्स एक स्थात ने उन्हं सम्प्रदू के रुद्ध वद्धाहु करन का आआधकार दता 
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चसकत हू जा उन्हे चुरक्षा एव झान्ति प्रदान करने की क्षमता रखता हा 


.. (5) हॉव्स के लिए ज्ञासन का कोई भी स्वरूप--राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र, 
योग्यता एवं क्षमता है । ; 

4. सम्प्रभुता (90ए८०ं277)--हाँव्य वह दार्शनिक है “जिसने सर्वप्रथम 
इस दात को अनुभव किया-कि राज्य के पूर्स सिद्धान्त में मूल विचार सम्प्रमुता का है । 
उसने सर्वप्रथम इसके स्थान, कार्यो और सीमातच्रों को निश्चित करने की आवश्यकता 
पर वल. दिया ।”* जहाँ प्रीक दर्शन क्री सदसे महत्त्वपूर्ण कमी यह है कि उद्धमें ऋटीं 
भी सम्प्रमुता की प्रकृति का स्पप्ट विश्लेषण नहीं किया गया, वहाँ हॉ्स सम्प्रमुता 
को राजनीतिक जीवन का आवश्यक तत्त्व मानता है। उत्तका मत है कि इसके अभाव 
में कोई समाज या नागरिक समाज नहीं; कोई व्यवस्था नहीं, कोई कानून नहीं. 
कोई न्याय-अ्रन्याय नहीं, कोई उचित-अनुचित नहीं । 

हॉब्स सम्प्रभुता के ऐसे के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है जिसकी गक्तियाँ 
अविभाज्य, अविच्छेद, असीमित, स्थिर, अदेव और वन्चनहीन हैं । हॉब्स अपने 
सम्प्रभु पर किसी प्रकार की मर्बादायें स्वीकार नहीं करता | हॉन्स लिखता है कि 
“जो लोग अपनी वर स्थिति से ऊपर उठे हैं वे राजनीतिक, नैतिक एवं मामिक 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में निर्णायक निर्णय राज्य के प्रधान (सम्प्रभु) से प्राप्त करते हैं, 
विधर्मी भूत के वुद्धिमानों, दार्शनिकों, वक्‍्ताओं, ईसाई युग के सन्‍्तों या घममे 
वन्ञानिकों से नहीं ।” 

- हॉन्स का सम्प्रभु वह व्यक्ति, व्यक्तियों का समृह या सभा है जिसे वागरिकों 
ने-अपने सव अधिकार दे दिये हैं। सम्पूर्ण सामाजिक सत्ता सम्प्रमु में केन्द्रित हैं। वह 
जनसमूह-का ऐसा प्रतिनिधि है जिसे सवके लिए सोचने या कार्य करने का अधिकार 

। वह बुद्ध की घोपणा कर सकता है । वह सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तियों का ज्ञोत 
. वह कानून का. निर्माता हैं । वह न्याय की व्यवस्था करता है। वह विचारों पर 
नियन्त्रण रखता है । वह परिवार, समुदाय, संघ एवं विरादरी की सीमायें निर्धारित 
करता है आदि ।-सामाजिक और राचनीतिक जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो 
सम्प्रभु की शक्ति से. दाहर हो | . 


५6 
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हॉव्स के सम्प्रभु की मुख्य शक्तियां भिम्त हैं :-- 

() सम्प्रभु का क्षेत्राधिकार स्वेव्यापी है । सभी व्यक्ति, समूह, वर्ग, संस्थायें 
उसके अधीन हैं। सभी उसकी आज्ञाओ्रों का पालन करते हैं । 

(8) सम्प्रभु विधायक है। वह कानून का स्रोत है वह उचित-अनुचित, 
वैध-भ्रवैध, नैतिक-अनैतिक को निश्चित करता है। हॉब्स नागरिक के किन्‍्हीं 
प्राकृतिक, स्वाभाविक या अलंघनीय अधिकारों में विश्वास नहीं करता । 

(7) सम्प्रभु को सम्पत्ति को नियन्त्रित करने का अधिकार है । 

(९) सम्प्रभु विचारों और सिद्धान्तों का अन्तिम निर्यायिक है। 

(५) सम्प्रभु न्‍्याय का स्रोत है। वह विवादों का निपटारा . करता है तथा 
अन्तिम निर्णय देता है । 

(शं) सम्प्रभु युद्ध और शांति का निर्णायक है। 

(शा) सम्प्रभु प्रशासनिक शक्तियों का स्रोत है । 

(शांत) अधिकार केवल सम्प्रभु के हैं । परिवार, संध, समुदाय, चर्च, बिरादरी 
या अन्य संस्थाओ्रों के कोई प्राकृतिक या स्वाभाविक अ्रधिकारं नहीं । ये केवल 
रियायतें हैं जो सम्प्रशु द्वारा प्रदान की जाती हैं । 

श्रालोचना--हॉब्स के सिद्धान्त की मुख्य आलोचनायें निम्न हैं :-- 


ह () च्रुटिपुर्ण सनोविज्ञान--हाँव्स के राजनीतिक दर्शन का मनोवैज्ञानिक 
आ्राधार त्रुटिपूर्ण है। हॉव्स मानव को केवल स्वार्थी, स्वकेन्द्रित, ईरष्यालु, अहमी एवं 
युद्ध-लोलुप श्र्थात्‌ श्रासुरी गुणों से युक्त मानता है । व्यक्ति के आसुरी गुणों के साथ 
प्रेम, सहयोग, दया, त्याग आदि के देवत्व गुण भी पाये जाते हैं । 

(0) अमपूर्ण समकोता--हॉब्स के समभौते में यह वात समभ में नहीं आती 
कि प्राकृतिक दशा के भगड़ालू, स्वार्थी, हिंसक एवं युद्ध-लोलुप व्यक्ति में एकाएक 
विवेक कंसे उत्पन्न हुआ और उसमें सामाजिकता, सहनशीलता एवं शार्ि तपूर्ण 
जीवन व्यतीत करने की भावनायें कैसे उत्पन्न हुई ? हॉब्स का समभौता मात्र 
काल्पनिक है । 


(0) भ्रवेतिहासिक--हॉव्स की प्राकृतिक दशा का वर्णन अनैतिहासिक है । 
समाजशा स्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि प्राचीनतम अ्रवस्था में 
भी व्यक्ति रीति-रिवाजों एवं परम्पराश्रों से नियन्त्रित होते थे । 


(४) निरंकुशता श्रराजकता का विकल्प नहीं--यदि हॉव्स की इस धारणा 
को स्वीकार कर लिया जाय कि लोगों ने प्राकृतिक दशा -की अराजक स्थिति, से 
छुटकारा पाने के लिए कामनवेल्‍थ का निर्माण किया, तो इसके लिए निरंकुश समस्प्रभु 


एक मात्र. विकल्प नहीं । अनुभव सिद्ध करता है कि मिश्रित संविधान भिन्न- 
तत्वों में सन्‍्तुलन बनाये रखने में सफल होते हैं । ह माय 


(४) एकपक्षीय समक्ोता--हॉब्स का समझौता विवेक के विरुद्ध है । यह 
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आने वाली सन्‍्तानों के भी विरुद्ध है। यह उन्हें इस वात का अधिकार नहीं देता कि 
वे समभोते को भंग कर दें। ॥ 

(सं) समभोता दासता का प्रतीक है--हॉव्स' का ' समझौता प्रजातन्त्र, 
उदारवाद एवं लोक-कल्याण के: विरुद्ध है। लेविश्राथन एक पुलिसमैत है। एक 
उहं श्य की प्राप्ति के लिए (सुरक्षा एवं व्यवस्था) मानव की अन्य सभी स्वतन्त्रताग्रों 
को लेविश्राथन की इच्छा मात्र वना देना अनुचित है-। 

(धां) हॉव्स राज्य और शासन में भेद करने में असफल रहा है। ' 

(घर) विधि सम्प्रभु का आदेश मांत्र नहीं। इसका आधार केवल भय नहीं। 
विधि का आधार सामाजिक सुदढ़ता की भावना है । 


उपयुक्त आलोचनाओं के वाद भी हॉब्ल के सिद्धान्त में सम्प्रभुता का सिद्धांत 
स्पष्ट, निश्चित एवं भ्रसंदिग्ध हैं। हॉव्स के लिए राज्य एक मानवीय संस्था है, देवी 
नहीं । उसका व्यक्तिवाद इस बात से स्पष्ट है कि वह व्यक्ति के हितों श्रौर उसके 
जीवित रहने के अ्रधिकार को प्र/थमिकता देता है । है 

छ, जॉन लॉक के सामाजिक समभौते का सिद्धान्त--जॉन लॉक ने अपनी 
रचता “शासन पर दो निबन्ध” में सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की जो व्याख्या 
की है उसे निम्न शीपंकों के अन्तर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

4. मानव प्रकृति (र््िणाशक्षा '१४८७०)--हॉब्स की भाँति लॉक का राज- 
नीतिक दर्शन भी मानव प्रकृति पर आधारित है। परन्तु मानव प्रकृति के सम्बन्ध में 
हॉव्स और लॉक के विचारों में भिन्नता है। जहाँ हॉव्स के लिए मातव स्वार्थी, स्व- 
केन्द्रित, अहंकारी, कपटी, संघर्पशील और हिसक है वहाँ लॉक का मानव सहयोगी, 
सहिष्णु, परोपकारी एवं शान्तिप्रिय है। लॉक का मानव प्रेम, दया, सहानुभूति 
एकता और अच्छाई की मूर्ति है।. हॉन्स का मानव पाशविक या आसुरी गुणों से 
युक्त है जबकि लॉक का मानव मानवीय या दंवी गुणों से युक्त है । 

हॉब्स की भांति लॉक भी मानव की समानता में विश्वास करता है परल्तु 
जहाँ हॉन्स का मानव शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से समान है वहाँ लॉक के लिए 
मानव मानव होने से समान है । वे नैतिक दृष्टि से समान हैं और उन्हें समान 
भ्रधिकार प्राप्त हैं । मी पक 

लॉक हॉव्स के इस कथन से सहमत है कि “सभी सानवीग्र क्रियाश्रों का स्रोत 
इच्छा है ।” वह इस वात को स्वीकार करता है कि “जिस वस्तु से उसे आनन्द 

प्राप्त होता है वह उसके लिए श्रच्छी है और जिससे उसे दुःख की अनुभूति होती 
* है बह उसके लिए बुरी है । लॉक इस वात से इनकार नहीं करता कि मानव सर्देव 
अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता परन्तु लॉक हॉव्स के इस कथन को स्वीकार 
नहीं करता कि मानव स्वार्थी एवं आक्लान्त है। लॉक मानव को शाच्तिप्रिय एवं 
सामाजिक प्राणी मानता है। लॉक कहता है कि मानव अपने नैतिक कर्त्त व्यों को 
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पूरा करने वाला जीव है। वह विवेक के श्राधार पर सत्य, विश्वास - और . नैतिकता 
के नियमों की परख करता है । 

2, प्राकृतिक दशा (989(6 ० ]४४४४०)--लॉक ने मानव प्रकृति के आधार 
पर प्राकृतिक दशा का वर्शांत किया है जो हॉब्स की प्राकृतिक दशा से ठीक विपरीत 
है। जहाँ हॉव्स के लिए प्राकृतिक दशा “निरन्तर युद्ध की स्थिति” है वहां लॉक के 
लिए प्राकृतिक दशा “'सदुभावना”, “पारस्परिक सहयोग और आत्मसुरक्षा” की दशा 
है । यह शत्रुता, ईष्यां या हिंस। की दशा नहीं। यह स्वतन्त्रता, समानता और 
निष्कपटता की दशा है । यह सामाजिक और नंतिक दशा है। - . 

लॉक का मत है कि प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक कानून, जो विवेक पर 
प्राधारित थे, मानव के कार्यों का नियमन करते हैं । उसके भ्रधिकारों एवं कत्त व्यों 
की व्यवस्था करते हैं । इन कानूनों के श्रधीन व्यक्ति जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति 
का उपयोग करते हैं । लॉक ने लिखा है कि “व्यक्तियों को अपना कार्य करने, अपनी 
सम्पत्ति तथा अपने शरीर का प्रयोग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी यद्यपि यह 
स्वतन्त्रता प्राकृतिक नियमों की सीमा के श्रन्दर होती थी परन्तु इसके लिए किसी 
दूसरे व्यक्ति की श्रनुमति की आवश्यकता नहीं थी और उसे किसी दूसरे की इच्छा 
पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था ।” लॉक लिखता है कि “प्राकृतिक दशा में सभी 
मानव समान हैं क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और एक ही सर्वशक्तिमान 
ईश्वर की सन्‍्तान हैं | लॉक के अनुसार, ईश्वर के द्वारा बनाई गईं किसी वस्तु को 
बिगाड़ने या नष्ट करने का अभ्रधिकार किसी मानव को नहीं ।” “यदि अपने जीवन 
को नष्ट करने का अभ्रधिकार किसी व्यक्ति को नहीं तो उसे दूसरे के जीवन को भी 
नष्ट करने का अ्रधिकार नहीं । दूसरे के साथ उसे वेसा ही व्यवहार करना चाहिए 
जैसा वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें ।” लॉक का मत है कि व्यक्ति को 
अ्रपना ही नहीं अपने भाई का भी रक्षक होना चाहिए 

3. सामाजिक समकौता--मानव प्रकृति और प्राकृतिक दशा की भांति 
सामाजिक समभोते के सम्बन्ध में लॉक और हॉव्स के विचारों में भिन्नता है। “जहाँ 
हॉन्स के लिए समभौता केवल सामाजिक है, सम्प्रभु समझौते का एक पक्ष नहीं है 
बल्कि उसका परिणाम है और जहाँ हॉव्स के व्यक्तियों ने लेविश्राथन को अ्रपते - 
सम्पूर्ण अधिकार भ्रपित करके उसे सर्वोच्च, असीमित, अ्रविभाज्य एवं 'निरंकुश 
शक्तियाँ प्रदान कर दी हैं, वहाँ 'लॉक का समभौता सामाजिक होने के साथ 
राजनीतिक है, सम्प्रमु समभौते का एक पक्ष है, उसका परिणाम नहीं और संमभौते 
द्वारा व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार सम्प्रभु को नहीं सौंपेःवल्कि सीमित अधिकार 
सौंपे हैं । लॉक के लोगों ने सम्प्रभु को प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने, उन्हें 
कार्यान्वित करने एवं उनकी- उल्लंघबता करने वालों को दण्डितं करने के अ्रधिकार 
सॉपे हैं। सम्प्रभु की शक्ति. अ्रसी मित नहीं बल्कि सीमित है, उसकी शक्ति न्याय _या 
विश्वासाश्चित न्याय पर आधारित है.। 


04 रांजनीति शास्त्र के शिद्धासंत॑ 
लॉक के सामाजिक समभौते की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं : 

() समभौता सामाजिक एवं राजनैतिक दोनों प्रकार का है। 

(0) सम्प्रभु समझौते का एक पक्ष है। समझौते की शर्ते! उस प« लागू होती 
हैं। सम्प्रभु सीमित शक्तियों का उपयोग करता है। 


(77) नागरिक समाज की स्थापना के वाद भी व्यक्ति प्राकृतिक- कानूनों के 
अधीन रहता है । 

(९) समझौता व्यक्ति की “सहमति” पर आधारित है। यह सहमति 
निश्चित या मौन हो सकती है, वाध्कारी नहीं । 

(ए) समझौता अ्रविनाशी एवं अपरिवतंनीय है । 

(शं) लॉक के सामाजिक समझौते में बहुमत के शासन का सिद्धान्त 
निहित है। . 

4. सोमित सम्प्रभुता---लॉक के सामाजिक समभौते से स्पष्ट है कि... शासक 
केवल सीमित शक्तियों का उपयोग करता है | वह इनका उपयोग सामान्य कल्याण 
के लिएं करता है । वाहन ने लिखा है कि “सत्ता को न्यास का रूप देकर लॉक 
शासन के सार्वजनिक नियन्त्रण की पर्याप्त व्यवस्था करता हैं ।” लॉक इस वात पर 
बल देता है कि “राज्य लोगों के लिए है, लोग राज्य के लिए नहीं ।” “शासन्र का 
उद्द श्य समुदाय की अच्छाई है ।” 

लॉक ने शासन के विधायी, कार्यपालिका एवं न्यायिक तीन कार्य बताये हैं 
परन्तु उसने नहीं इन शक्तियों का केन्द्रीकरण कहीं किया । लॉक ने शक्ति पृथक्करण 
के सिद्धान्त का उल्लेख नहीं किया फिर भी उसके चिन्तन में इसकी भेलक मिलती 

है।.लॉक व्यवस्थापिका को कॉमनवेैल्‍थ की सर्वोच्च शक्ति मानता है। वह कार्य- 
पालिका को व्यवस्थापिका के अधीन रखता है परन्तु उसने कहीं भी व्यवस्थापिका 
को तिरंकुश नहीं वनाया वल्कि उसे भी जनता की सर्वोच्च शक्ति के श्रधीन रखा 

, है । व्यवस्थापिका केवल उन नियमों का निर्माण कर सकती हैं जो जन कल्याण के 
लिए हैं | लॉक लोगों को व्यवस्थापिका के विरुद्ध विद्रोह एवं क्रांति करने का 

अधिकार देता है, यदि वह नागरिक स्वतन्त्रताओों और सम्पत्ति का अभ्रपहरण करती 
है । लॉक ने कहा है कि “यदि कोई व्यक्ति समाज या व्यक्ति-समूह के अधिकारों 
को नष्ठ करने की चेष्ठा और योजना बनाता है, यहाँ तक कि यदि उस समाज के 
विधायक भी इतने मूर्ख या अष्ट हो जायें कि वे लोगों की स्वतन्त्रताशों और 
सम्पत्तियों का अ्रपहरण करने लगें तो समाज अपने आपको बचाने के लिए सर्वोच्च 
शक्ति निरन्तर अपने पास रखता है ।” ह 

लॉक .के राज्य की प्रमुख विशेषतायें निम्त हैं :--- 


() समुदाय की अच्छाई--शासन का उद्देश्य समुदाय की अ्रच्छाई है। लॉक 
का राज्य जनता के लिए है जनता राज्य के लिए नहीं । 
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(#) राज्य का श्राधार सहमति है---राज्य के उदय एवं अ्रस्तित्व के लिए 
निरन्तर 'सहमति' की आ्रावश्यकता है। लॉक लिखता है कि “सहमंति के बिता 
किसी व्यक्ति को राज्य का सदस्य नहीं वनाया जा सकता। सहमति निश्चित या 
मौन हो सकती है परन्तु वह वाध्यकारी नहीं होती चाहिए । सहमति के अभाव में 
लॉक “सत्ता के प्रयोग को श्रत्याचार कहता है । ; 

.(ह) संवैधानिक राज्य--लॉक का राज्य संवेधानिक राज्य है । यह विधि 
का शासन है। यह स्वेच्छाचारी आज्ञप्तियों का शासन नहीं । लॉक शांसन की 
स्वविवेकी एवं संकटकालीन शक्तियों को स्वीकार करता है परन्तु वह उन्हें विधि के 
शासन का पूरक मानता है उसका प्रतिस्थापन नहीं । लॉक ने लिखा है कि “जहाँ 
कानून का अन्त होतः है पहाँ झत्पत्चार शुरू हो जाता है । 


(४) सीमित राज्य--लॉक का राज्य सीमित शक्तियों का उपयोग करता है । 
यह असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं करता । लोक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त 
करने के लिए ही राज्य के पास विश्वासाश्रित शक्ति है। राज्य की शक्तियां प्राकृतिक 
नियमों द्वारा भी मर्यादित हैं । लॉक कहता है कि नागरिक कानून प्राकृतिक कानून 
के अनुरूप हो सकता है। प्राकृतिक कानून राज्य की बैधता की कसौटी है। लॉक 
ने कहा है कि “सभी व्यक्तियों, विधायकों और श्रन्य के लिए प्राकृतिक कानन 
शाश्वत नियम हैं ।” लॉक ने अपनी रचना “शासन पर दो निबन्ध” में सम्प्रभुता 
शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं किया। 


(५४) सहनशील एवं नकारात्मक राज्य--लॉक का राज्य विविध एवं परस्पर 
विरोधी विचारधाराश्रों को स्वीकार करता है । यह नकारात्मक इसलिये है कि यह 
नागरिकों के जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करता । यह केवल उस मात्रा तक 
जीवन को नियमित करता है जिस मात्रा में यह व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को सुरक्षित 
रखने के लिए आवश्यक है। 

श्रालोचना--लॉक के सिद्धान्त की मुख्य आलोचनायें. निम्त हैं... _ 

() भानव प्रकृति का श्रपृर्ण विवरण--हॉब्स की भांति लॉक मानव प्रकृति 
के एक पहलू पर बल देता है । यदि हॉव्स मानव को आसुरी गुणों से युक्त मानता 
है तो लॉक उसे दंवत्व के गुणों से युक्त मानता है। वास्तविकता यह है कि मानव 
अच्छाई और बुराई दोनों का पुतला है। मानव इतना विवेकयुक्त नहीं जितना लॉक 
उसे मानता है, राजनीतिक समाधान इतने स्पष्ट नहीं होते जितना. लॉक उन्हें 
समभता है। 


(7) सहमति का सिद्धान्त न्रुटिपूर्ण--लॉक के लिए निश्चित या मौन स्वीकृति 
या राज्य के क्षेत्र में रहना सात्र सहमति है । परन्तु यह “सहमति” के खोखलेपन 
को स्पष्ट करता है । सर्वसत्तावादी शासनों में जिस “जन सहमति” को प्राप्त किया 
जाता हैं उसे “तहमति” की संज्ञा नहीं दी जा सकती । है 


पे 


पा 
रे 
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(9) सम्पत्ति की गलत धारणा--लॉक की धारणा है कि सम्पत्ति की रक्षा 
हेतु व्यक्ति त्ागरिक जीवन में शामिल: हुए हैं और राज्य का मुख्य उद्देश्य उसकी 
रक्षा करता है परन्तु सम्पत्ति की यह धारणा पूं जीवाद और उससे उत्पन्न होने वाली 
बुराइयों (शोषण, अन्याय, अनुचित लाभ आदि) को जन्म देती है। 

(४) स्वतन्त्रता पर श्रावश्यकता से श्रधिक बल--लॉक के सिद्धान्त में 
स्वतन्त्रता पर अधिक वल, दिया. गया है जबकि समानता की उपेक्षा की गई है । 
हेरिगटन ने ठीक लिखा है कि “जिस समाज सें वर्ग और सम्पत्ति की खाई अधिक 
चौड़ी होती है वहां स्वतन्त्रता श्रसस्भव है । 

: (९) पुलिस राज्य-लॉक का राज्य एक पुलिस राज्य है । यह लोक-कल्यारा- 
कारी राज्य नहीं । इसका निर्माण व्यक्तियों की सम्पत्ति की रक्षा हेतु हुआ है, उनके 
विकास हेतु नहीं । 

उपयु कत आालोचनाशों के वाद भी लॉक के विचारों में उदारबाद, संविधान - 
वाद और व्यक्तिवाद की स्पष्ट भलक मिलती हैं। इसमें लोक-प्रभुता के तत्त्व 
विद्यमान हैं। इसमें इस बात पर वल दिया गया है कि यदि शासक सत्ता का 
दुरुपयोग करता है या जनहित के विरुद्ध कार्य करता है तो लोग शासक को अपदस्थ 


कर सकते हैं तथा नये शासक को चुन सकते हैं । 


0. जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समभौते का सिद्धान्त--जीन जैक्स रूसो 
ने अपनी रचनाग्रों “अ्रसमानता के उदय पर एक निबन्ध” और “सोशल कांन्‍्टू कट 
में सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की जो व्याख्या की है उसे निम्न शीर्षकों के 
अन्तर्गत अ्भिव्यक्त किया जा सकता है-- 

... [(() मानव प्रकृति (प्रप्वा॥97 ०7०) -मानव प्रक्ृति के सम्बन्ध में रूसो 
हॉव्स और लाक के विचारों का सध्य सार्ग अपनाता है। उसकी धारणा है कि 
मानव न॑ तो हॉब्स के सानंव की भाँति स्वार्थी, अहमी, दुष्ट, कपटी, संघर्पशील और 
आक़ामक है और न लाक के मानव की भाँति शान्तिप्रिय, सहयोगी, सहिष्णु एवं 
प्रेमी है । रूसो का मानव प्राकृतिक दशा में पूर्ण आनन्द का जीवन व्यतीत करता 
है | वह स्वतन्त्र, स्तुष्ट और आत्म-निर्भर हैं। आकस्मिक और क्षणिक मेल के 
ग्रतिरिक्त, जो उसकीं प्रजाति को कायम रखने के लिए आवश्यक है, अन्य कोई 
चीज उसे अपने साथियों से मिलने के लिए प्रेरित नहीं करती । उसका जीवन सरल 


व्यक्तिगत और एकांकी है । 


रूसो की प्राकृतिक दशा का मानव जंगलो है, दुष्ट नहीं है। वह घमण्डी 
या सिथ्याभिसानी नहीं । वह दूसरों को हाति पहुँचाने का इच्छुक नहीं । उसमें न 
स्वार्थ है न बौद्धिक कुशलता । उसे स्वत्व का ज्ञान नहीं । उसे मेरी और तेरी का, 
नतिकता और अरनतिकता कां, अच्छाई और वुराई कां ज्ञान नहीं ।-उसमें न-छल हैं 


'न कपटं । उसका जीवन एकाकी है परन्तु वह स्वतन्त्र, तुष्ट, आत्म-सन्तुष्ट, स्वस्थ, 


निर्मंय जीवन व्यतीत करता है | उसे न अपने साथियों की आवश्यकता है, न समाज 
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की | उसमें प्रद्धत्तियाँ हैं, चिन्तन नहीं | उसमें विवेक, भाषण और न्याय की भावना 
का अ्रभाव है ! संक्षेप में, जेसाकि डनिग ने कहा है “रूसो का सानव न तो मास्हेस्कयु 
का भीरू श्रौर दबाया हुआ जीव है और न ही हॉव्स का क्रियाशील श्रौर आक्रामक 
राक्षस । बह तो भला चंगा श्षसभ्य जीव (२००७ 58ए88०) है ।” 

(0) प्राकृतिक दशा (8806 ० ग#४४०)--छसो ने प्राकृतिक दशा का 
वर्णात बड़ें ही काव्यात्मक ([69॥70) ढंग से किया है। उसके लिए प्राकृतिक दशा, 
यदि वह कभी विद्यमान थी, एकाकीपन की दशा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में 
जीवन व्यतीत करता है। उसमें भाषा का भ्रभाव होने से विचारों का भ्रभाव है । 
व्यक्ति की आवश्यकतायें अस्थाई हैं। उसमें श्रनेतिकता नहीं, धोखाधड़ी नहीं। रूसो 
की धारणा है कि समाज ने विवेक, विज्ञान और नैतिकता को जन्म दिया और उससे 
ही विकारों को जन्म दिया । “सोशल कास्ट्रक्ट! सें रूसो लिखता है कि “व्यक्ति 
स्वत्त्त्र पैदा होता है परन्तु हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है ।” तभी तो रूसो 
ते “प्रकृति की ओर वापस चलो” के सूत्र का निर्माण/ किया । रूसो लिखता है कि 
“हमें हमारा श्रज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो; जो हमें प्रसन्ष रख 
सकती है!” ह 

रूसो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि प्राकृतिक दशा में विवेक मानव 
जीवन को त्तियसित करता है। प्राकृतिक दशा का मानव केवल श्रात्म रक्षा और 
करुणा के सिद्धान्तों पर कार्य करता है जो विवेक से पूर्वे है । प्राकृतिक दशा में 
विवेक के स्थान पर संवेग ही मानव भश्राचरण को नियमित करते हैं । ह 
ु (9) सामाजिक समभौता (802०४] (०॥४०))--झूसो का मत है कि 
प्राकृतिक दशा से सामाजिक दशा में परिवर्तत जनसंख्या की एकाएक वृद्धि, सम्पत्ति, 
के विकास, तर्क के उदय तथा इनके साथ उत्पन्न होने वाली नागरिक सहयोग और 
समानता की भावनाओं ने नागरिक समाज को उत्पन्न किया। रूसो ने लिखा है कि 
“उस व्यक्ति ने जिसने सबसे प्रथम भूमि के दुकड़े को धेरकर यह कहा कि यह 
मेरा है तथा जिसको दूसरों ने स्वीकार कर लिया, वह नागरिक समाज का 
वास्तविक संस्थापक था ।* | धर 

रूसो का मत है कि मानव पर मानव की सत्ता का केवल एक आधार है 
ओर वह है--सहमत्ति और समझौता | समझौते की किस्म भी एक है जिसमें स्वतन्त्रता 
वनी रहती है भर सत्ता स्थापित हो जाती है । यह समभौता है जिसमें असंख्य 
व्यक्ति सामृहिक एकता भ्र्थात्‌ समाज का रूप ग्रहण करते हैं। झूसो ने जिस सूत्र 
पर नागरिक समाज को श्राधारित किया है वह यह है “हमसें से प्रत्येक व्यक्ति अ्रपने 
पुरुष श्रोर अश्रपने सभी श्रधिकारों को सामान्य इच्छा के निर्देशन में एक समुह में 
रखता है भोर एक संगठन के रूप में हम उन्हें सम्पूर्ण के एक श्रविभाज्य श्रंग के 
रूप में प्राप्त करते हैं ।” इससे “सामूहिक में” का जन्म होता है जो सामूहिक्‌ एकता 
है, जो नेतिकता है। इसका अपना जीवन, अपनी इच्छा और अपना अस्तित्व है । 


08 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
यह सार्वजनिक पुरुष है। यह राजनीतिक निकाय है | इसे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से 
राज्य, सम्प्रभु शक्ति कहा जाता है। इसके सदस्यों को जनता, नागरिक और प्रजाजन 
कहा जाता है.। ' 

रूसो के समभोते की विशेपता यह है कि जिस समझौते द्वारा वह सामूहिक 
एकता (राज्य) को उत्पन्न करता है, उसी के द्वारा वह व्यक्ति की समानता और 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता है। झरूसो लिखता है कि “'क्पोंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
पूर्ण भ्रधिकार समुदाय को अ्रवित करता है श्रतः समानता धुनिश्चित हो जाती है 
अर्थात्‌ सब व्यक्ति शुन्य बमकर समान हो जाते हैं ।”” स्वतन्त्रता के सम्त्रत्थ में रूसो 
लिखता है कि “प्रत्येक व्यक्ति ऊब अ्पने-प्रापको पूर्ण समाज के समक्ष अपित करता 
है तो वह किसी विशेष व्यक्ति को अ्रपित नहीं करता और क्थोंकि सम्राज में कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं जिसंक्रे ऊपर हमें वे अधिकार न हों जो उस्ते प्राप्त हैं, भ्रतः प्रत्येक 
व्यक्ति उतना ही प्रप्प्त करता है जितना कि वह खोता है और जो कुछ उत्तके पास 
शेष रह जाता है उसके लिए उसे घधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है ।” 

. रूसो एक साथ व्यंक्ति की स्वतन्त्रता और समानता की बात करता है और 
उसी समय व्यक्ति का राज्य में पूर्ण विलीनीकरश भी करता है। 

(९) सम्प्रभुता (30ए०४४7४०) -रूसो की सम्प्रमुता की विशेषता यह है 
कि यह हॉव्स या लाक की भांति किसी व्यक्ति (राज्य) में निहित नहीं । यह समाज 
या समुदाय में निहित है ! रूसो किसी वाह्य शक्ति को सम्प्रभु नहीं बनाता वल्कि 
स्वयं समाज या समुदाय को ही सम्प्रभु बचाता है । इस तरह रूसो से पहली वार 
लोक-प्रभुता का विगुल बजाया और वह आधुनिक प्रजातन्त्रवासियों का पूर्वेगामी 
बन गया । 

रूसो का सामाजिक समभौता सम्प्रभु से सम्बन्धित सभी प्रश्नों का हल पेश 
करता है | समभौते द्वारा निर्मित राजनीतिक निकाय सर्वोच्च शक्ति (सम्प्रभुता) 
की स्वामिती यही “सामूहिक मैं” है जो नैतिक और सामूहिक एकता है। 

' इसका अपना उद्देश्य, जीवन और इच्छा है। रूसो ने लिखा है कि “अपने व्यक्तित्व 
और अपनी सारी शक्ति को सभी व्यक्ति स्वेमान्य रूप में सामान्य इच्छा के सर्वोच्च 

“निर्देशन को सौंप देते हैं औरे श्रपनी संयुक्त दशा में प्रत्येक सदस्य को सम्पूर्ण समाज 
के अविभाजित अंश के रूप में प्राप्त करते हैं ।” 

' झूसो के लिए सम्प्रभुता “सामान्य इच्छा की कार्यान्विति के अ्रतिरिक्त कुछ 

' नहीं ।” यदि इच्छा. की अभिव्यक्ति सामान्य हित के अनुरूप नहीं तो वह सामान्य 
इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं श्नौर इसमें सम्प्रभुता के गुण नहीं । केवल सामान्य इच्छा 

के कार्य को उचित कानून कहा जा सकता हू । 

'.. हसो कौ सम्प्रभता के लक्षण वे ही हैं जो हॉब्स की सम्भरभुता के हैं अर्थात्‌ 

' सम्प्रभुता अदेय, भ्रविभा श्रौर निरंकुश है। रूसो लिखता है कि “सम्प्रभुता का 
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हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता । इसका प्रतिनिधित्व. नहीं किया जा सकता] 
इसका विभाजन नहीं किया जा सकता । इसका विभाजन करना इसे खण्डित करना 
है ।”” रूसो कहता है कि “ज्योंही राष्ट्र श्रतिनिधियों को नियुक्त करता है वह स्वतस्त्र 
नहीं रहता, वह विद्यमान नहीं रहता ।” झूसो लिखता है कि “ज्योंही कोई स्वामी 
होता है, सम्प्रभु नहीं रहता ।” सामान्य इच्छा के रूप में सम्प्रभु अ्रश्नान्त, सत्य 
श्र नित्य है। ह 
रूसो के सम्प्रभु की विशेषता यह है कि वह निरंकुश एवं अ्रसीमित शक्तियों 
का उपयोग करते हुए भी “सामान्य हित से मर्यादित है । सम्प्रभुः बह कार्य नहीं 
कर सकता जो सामान्य हित में नहीं । परन्तु रूसो व्यक्ति को सामान्‍य इच्छा के' 
विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं देता । उसने लिखा है कि “यदि कोई सामान्य ' 
इच्छा के श्रादेशों की पालना नहीं करता तो उसे उसके लिए बाध्य किया जांयेगा । 
श्र्थात्‌ उसे स्वतन्त्र होने के लिए बाध्य किया जायेगा । ००2०. ० | 
सामान्य इच्छा - 
सामान्य इच्छा का सिद्धान्त रूसो के राजनीतिक चिन्तन का मूल आधार '' 
है | इसके माध्यम से रूसो ने राजनीति शास्त्र के अनेक प्रश्नों--स्वतंन्त्रता और'' 
सत्ता, हित और ककत्तंव्य, व्यक्ति और सार्वभौमिकता” के समाधान प्रस्तुत करने का 
प्रयास किया है । कक 


प्र्थ, परिभाषा एवं व्याख्या--रूसो की धारणा है कि व्यक्ति की दो प्रकार 
की इच्छायें हैं--() यथार्थे इच्छा (#णण्थ जश्ञा।) और (7) आादशे इच्छा 
(१०७] शए|॥) । यथार्थ इच्छा वह इच्छा है जब व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत 
हित या स्वार्थ की भावना से सोचते या कार्य करते हैं । यथार्थ इच्छा भावना 
प्रधान, स्वार्थी, संकीर्ण, संकुचित, पक्षपातपूर्ण,, विवेकहींन एवं थिकारयुकत-इच्छा 
है ! यह परिवर्तंनशील, अस्थिर एवं कामना प्रधान इच्छा है। यह श्रशुभ एंवं हु 
प्रनेतिक इच्छा है। दांते जर्मीबों ने व्यक्ति की यथाथे इच्छा को कामनबेलथ का 
“रोग” कहा है। दूसरी श्रोर, आदर्श इच्छा वह इच्छा है जब व्यक्ति सार्वजनिक 
हित की भावना से प्रेरित होते हैं तथा कार्य करते हैं। व्यक्ति की यह इच्छा निजी 
स्वार्थ को निम्न स्थान देती है। आदर्श इच्छा समाज प्रधान, ज्ञानयुक्त, निःस्वाथे 
व्यापक, विवेकपूर्ण एवं नेतिक इच्छा होती है। जहां यथार्थ इच्छा व्यक्ति के 
'निम्त स्व की अभिव्यक्ति है वहाँ आदर्श इच्छा उसके उच्च यां “श्रेष्ठ स्व” की 
भिव्यक्ति है । | ०: के 0 ७5 
रूसो की “सामान्य इच्छा समुदाय का हित है !” यह व्यक्तियों की आदर्श, 
पवित्र, शुभ एवं शुद्ध इच्छाश्रों का निचोड़ होने से सबके कल्याण की; बात,सोचती 
है। यह किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष या .बहुमत के, कल्याण का विचार नहीं - 
करती । यह सबके कल्याण का विचार करती है। वेषर ने कहा है कि सामान्य 


]0 ; राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


इच्छा “सबकी भलाई के मिमित्त सबकी पश्रावाज है ।/” वोसांके का मत है कि 
सामान्य इच्छा “सम्पूर्ण समाज या समस्त व्यक्तियों की इच्छा है जहाँ तक उनका 
उद्देश्य सामान्य है ।” टी. एच. ग्रीन का मत है कि सामान्य इच्छा “सामान्य हित 
की सामान्य चेतना है । 

सामान्य इच्छा बहुमत की इच्छा नहीं । यह जनमत नहीं । यह सर्वेंसम्मति 
नहों । यह सब की इच्छा (शां] ० 2।!) नहीं । रूसो की धारणा है कि बहुमत 
या जनमत या. सवे-सम्मति या सबकी इच्छा भी विशिष्ट इच्छाग्रों से प्रभावित हो 
सकती है । जो तत्त्व इच्छा को सामान्य इच्छा बनाता है वह संख्यात्मक बहुमत नहीं 
सामान्य कल्यारा एवं सामान्य हित की भावना है। जैसा कि रूसो ने लिखा है कि 
“मतदाताओं की संख्या से कस तथा उस सामाजिक हित की भाषना से अधिक 
इच्छा सामान्य बनाती है जिसके द्वारा वे एकता में बंधते हैं। सामान्य इच्छा और 
सबकी इच्छा में भेद करते हुए रो लिखता है कि जहाँ सामान्य इच्छा सामान्य 
हित से सम्बन्धित है वहाँ सबकी इच्छा विशिष्ट इच्छाओं का जोड़ है जो समाज में 
निजी हितों की प्रतिद्वन्द्रिता के पारस्परिक प्रभाव से उत्पन्न होता है। रूसो लिखता 
है कि “सामान्य इच्छा का पता लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति यह है कि प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी आत्मा से पूछे कि अ्रमुक विपय पर सामान्य इच्छा क्या है । यदि वह 
अपने निजी पसंदगियों या हितबद्ध समूहों की पसंदगियों से पूछता है तो वह सामान्य 
इच्छा का भिथ्याकरण है, उसकी सही अभिव्यक्ति नहीं ।” दांते जर्मोनो ने लिखा 
है कि “सामान्य इच्छा पूर्ण का प्रबुद्ध हित है, यह संख्यात्मक बहुमत की इच्छा 
का पश्रारोपण मात्र नहीं ।” 

' सामान्य इच्छा की विशेषतायें-- रूसो की सामान्य इच्छा की वही विशेषतायें 
हैं जो हॉब्स के लेविश्राथन की हैं। रूसो की सामान्य इच्छा हॉव्स के लेविश्लाथन की 
भांति सर्वोच्च, असीमित, अमर्यादित, अ्रपरिवर्ततीए, श्रविभाज्य, श्रदेय, श्रप्नति- 
निध्यात्मक और शभ्रभ्नान्त है । इसमें एकता, स्थिरता और निरन्तरता के गुण विद्यमान 
हैं । आइचर ब्राउन ने लिखा है कि “झूसो का सामाजिक समभोता हॉव्स का 
लेविश्राथन है परन्तु इसका सिर कदा हुआ है ४” एक अन्य लेखक के अनुसार “रूसो 
की- वाणी हॉब्स की वारसी है परन्तु हृत्थ लॉक के हैं ।” 
रूसो की सामान्य इच्छा की प्रमुख विशेपतायें निम्न हैं-- . 

4, अ्रवेघता--सामान्य इच्छा अ्रदेय है । इसका हस्तान्तरण नहीं किया जा 
सकता । रूसो लिखता है कि ज्योंही इसका हस्तान्तरण किया जाता है त्योंही 
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स्वामी का जन्म होता है और स्वामी की धारणा सामान्य इच्छा की घारणां के | 
विपरीत है । 

2, अ्प्रतिनिध्यात्मक--सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं" किया जा 
सकता । रूसो लिखता है कि इच्छा का कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता। 
रूसो को प्रतिनिधि सभाझ्रों में विश्वास नहीं था । वह प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का समर्थक 
था | उसके लिए डिप्टी (प्रतिनिधि) प्रवन्धक या आयुक्त है । जो चीज उसे प्रदान ' 
की जाती है वह शक्ति है, इच्छा नहीं । रूसो लिखता है कि “अंग्रेज लोग समभते 
हैं कि वे स्वतन्त्र होते हैं परन्तु वे भ्रम में हैं । वे केवल निर्वाचन के समय ही स्वतन्त्र 
होते हैं ज्योंही निर्वाचन समाप्त हो जाते हैं वे पुन; दास हो जाते हैं। वे कुछ भी 
नहीं रहते । 
3, श्रविभाज्यता--सम्प्रभु भ्रविभाज्य है श्रर्थात्‌ सामान्य इच्छा का विभाजन 
नहीं हो सकता । इसका विभाजन करना इसका खण्डन करना है। यह अवश्य ही 
“सम्पूर्ण एवं निश्चल” रूप में सम्पूर्णां संमदाय के पास रहनी चाहिए । जिस प्रकार: 
जीव अपने अस्तित्व को नष्ट किये बिना अपना विभाजन नहीं कर सकता उंसी 

कार राजनीतिक समाज अपने आप्रको नष्ट किये बिना सम्प्रभुता को विभाजित 
नहीं कर सकता ! 

4, प्रवेयक्तिक एवं निःस्वार्थ--सामान्य इच्छा का स्वरूप श्रवयक्तिक एवं 
निःस्वार्थी है। यह किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग या समृह विशेष से सम्बन्धित नहीं, 
इसका उद्देश्य सामान्य हित है । यह केवल जनकल्याण . और जन-सेवा की भावना: 
से प्रेरित होती है। 

5. सत्यता--सामान्य इच्छा सामान्य हित पर झ्राधारित होने से शुभ, शुद्ध 
और कल्याणमयी है । बुद्धि और विवेक पर ग्राधारित होने से यह कभी गलती नहीं 
करती । यह सदंव सत्य है । हे 

6. सर्वोच्च शक्ति--सामान्य इच्छा सर्वोत्तम एवं सावंभौम शक्ति है । इसमें 
बाध्य करने और अपने आदेशों की अनुपालना कराने की-शवित है ।. रूसो ने कहा ' 
है कि “जो कोई भी सामान्य इच्छा को मानने से इनकार करता है उसे पूर्ण समाज 
द्वारा मानने के लिए वाध्य किया जायेगा अर्थात्‌ उसे- स्वतन्त्र होने के लिए बाध्य 
किया जायेगा ।” सार्वजनिक कल्याण में वाध्यकारी शक्ति होती है । : 

7. एकता---सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होती है। इसमें कोई 
परस्पर विरोध नहीं होता । इसमें विभिन्नता में एकंता पांई जाती है । ए. आर: लाई 
ने कहा है कि “यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है और उसे बनाये रखती 
है | यह उन ग्रुणों में अ्भिव्यक्त होती है जो हमें किसी राज्य के नागरिकों से श्राशा'- 
करनी चाहिए ः 

8. निरन्तरता--सामान्य इच्छा कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार व्यक्त 
कर दिया याज, यह नित्य की चीज है । इसका नित्य नवीनीकरण होना चाहिए 
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यह सहमति पर आधारित है । आने वाली सन्‍्तानें इसका निरन्तर समर्थन कर. 
इसका नवीनीकरण करती रहती हैं । 

9. कानूनों का ज्नोत--सामान्य समुदाय की इच्छा सामूहिकता की इच्छा 
है। कोई भी मानव समुदाय अपने कल्याण के विरुद्ध कानूनों का निर्माण नहीं कर . 


सकता । अतः सामान्य इच्छा कानूनों का स्रोत है, न्याय का स्रोत है, उवित-अनुचित 
नेतिक-पअनैतिक, वंध-अवेध का मापदण्ड है । 

स्वतन्त्रता एवं सम्रानता का पोषक---प्रामान्य इच्छा का सिद्धान्त केवल 
निरपेक्ष सम्प्रमुता का ही पोषक .नहीं, यह व्यक्ति की समानता और स्वत्तन्त्रता का , 
भी पोपक है । रूसो की घारणा है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य वनकर ही वास्तविक 
स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकता है; उसके वाहर वह अपनो पशुता का दास है।. 
राज्य की सदस्यता उसे नंतिक प्राणी बनाती है । रूसो व्यक्ति की समानता और 
स्वतन्त्रता दोनों की रक्षा करता है। वह लिखता है कि “क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने 
पूर्ण अ्रधिकार समुदाय को अ्पित करता है अतः समानता सुनिश्चित रहती है श्रर्थात्‌ 
सब व्यक्ति शून्य बनकर समान हो जाते हैं ।” स्वतन्त्रता के वारे में रूसो लिखता 
है कि “प्रत्येक व्यक्ति जब अ्रपने-आपको .पूर्ण समाज के समक्ष अमित करता है तो 
वह किसी व्यक्ति विशेष को अपधित नहीं करता और क्योकि समाज में कोई ऐसा 
व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर हमें वे अधिकार न हों जो उसे हमारे ऊपर प्राप्त हैं, अतः 
प्रत्येक. व्यक्ति उत्तना .ही प्राप्त करता है जितना कि वह खोता है। जो कुछ उसके 
पास शेप रह जाता है उसके लिए उसे अ्रधिक शक्ित प्राप्त हो जाती है । 


आलोचना (८7४०५॥)--रूसों की सामान्य इच्छा के सिद्धान्त. की मुख्य 
आलोचनायें निम्न हैं-- 


4, श्रनिश्चित एवं अस्पष्ट--झूसो की सामान्य इच्छा अनिश्चित, अ्रस्पष्ट 
एवं विरोधाभासों से भरपूर है। प्रथम, किसी अमुक विषय पर सामान्य इच्छा का 
पता लगाना कठित है क्योंकि रूसो के लिए 'सवकी इच्छा”, 'सर्व सुम्मति' या 
“बहुमत की इच्छा” सामान्य इच्छा नहीं । दूंसरे, रूगो के लिए एक व्यक्ति की 

च्छा भी सामान्य ४च्छा है। यदि वह सामान्य हित से प्रेरित है। तीसरे, रूसो 
सामान्य इच्छा को सर्वंदा सत्य मानता है, परन्तु वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता 
कि उसकी सत्यता कौन निश्चित करेगा । - 

2, कोरा आदर्शवाद---सामान्य इच्छा की धारणा -कोरा झ्रादर्शवाद है 
यह काल्पनिकता हैं। इसमें व्यावह्रिकता का ,अ्रभाव है।.रूसो की यह,धारणा -' 
मिथ्या. है.कि लोग. सार्वजनिक सभाश्रों ,में आदर्श इच्छा को अभिव्यक्त करेंगे। . 
सार्वजनिक . सभाओं या सम्मेलनों में लोग विवेक या आदशें से नहीं, भावनाम्रों 
से प्रभावित होते हैं । लोग ज्ञानियों या समाजसेवकों से प्रभावित नहीं होते, 
वें चालवाज नेताग्रों से प्रभावित होते हैं। कानून स्वदा सामान्य हितों को लेकर 
निर्मित नहीं होते हैं, वे विशिष्ट हितों की पूत्ति के लिए. भी निर्मित किये जाते हैँ । 
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3. सामान्य इच्छा न सामान्य है ने इच्छा--'सामान्य इच्छा में रूसो 
व्यक्ति की केवल आदश्श इच्छाओं को शामिल करता है जबकि “सामान्य शब्द 
ग्रादर्श इच्छा को अभिव्यक्त करता है और “इच्छा” यथार्थ इच्छा को अभिव्यक्त 
करती है। किसी ने ठीक कहा है कि जहाँ तक सामान्य इच्छा सामान्य है, वहाँ 
तक वह इच्छा नहीं और जहाँ तक वह इच्छा है वहाँ तक वह सामान्य नहीं । 

. 4. राज्य की ततिरंकुशता--रूसो ने सामान्य इच्छा पर व्यक्ति की पूर्ण 
स्वतन्त्रता को नन्‍्यौछ्धावर कर दिया है। रूसो के इस वाक्य ने “जो कोई सामान्य 
इच्छा को मानने से इनकार करता है उसे पूर्ण समृह की वात मानने के लिए बाध्य 
किया जायेगा अर्थात्‌ उसे स्वतन्त्र होने के लिए बाध्य किया जायेगा ।” लोक 
कल्याण के नाम पर हिटलर और मुसो लिनी जैसे अधिनायकों को जन्म दिया है। 
झसो सामान्य इच्छा के विरुद्ध किसी विरोध को स्वीकार नहीं करता । वह उसका 
दमन करता है। यह शुद्ध निरंकुशतावाद है । 

5. शासन का न्यून महत्त्व--रूसो की सामान्य इच्छा में सरकार का महत्त्व 
कम है। सरकार और उसके पदाधिकारी सम्प्रभु जनता के अभिकर्तता मात्र हैं। 
शासन एक समिति है जो प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करती है । 

6: प्रतिनिध्यात्मक सिद्धान्त की श्रस्वीकृति--रूसो प्रतिनिधि संस्थाओं को 
स्वीकार नहीं करता | वह प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र का समर्थक है । परन्तु श्राधुनिक विशाल 
राज्यों में प्रतिनिधित्व प्रणाली के अ्रतिरिक्त लोगों की इच्छाओं को जानने का कोई 
और विकल्प नहीं । 

7. समुदायों की श्रस्वीकृति--रूसो समाज में च्च, श्रमिक संघों, राज- 
नीतिक दलों थ्रादि के रूप में छोटे समुदायों की उपस्थिति को ग्रनावश्यक समभता 
है जबकि वहुलवादियों के लिए समुदाय का महत्त्व राज्य के महत्त्व के समान 
है। दनिक अनुभव समुदायों की श्रावश्यकता और उपयोगिता को सिद्ध दरता है । 

व्यक्ति के श्रहरणीय प्रंधिकररों का अभाव--रूसो की सामान्य इच्छा में 
व्यक्ति के श्रहरणीय अधिकारों का कोई स्थान नहीं .। जो सामान्य कल्यारं 7गों 
की स्वतन्त्र इच्छा पंर आधारित नहीं होता वह कोई कल्याण नहीं । दूसरों द्वारा 
निर्धारित कल्याण न कल्याण है न स्वतन्त्रता । 


9. त्रुटिपूर्ण--सामान्य इच्छा का सिद्धान्त त्रुटिपूर्ण है। यह जानना बहुत 
कठिन है कि व्यक्ति की कोई इच्छा स्वार्थ से प्रभावित है या किसी सामान्य कल्याण 
से | यथार्थ और आदर्श इच्छा का विभाजन कृत्रिम है । 


महत्व. उपयुक्त आलोचनाओोों के बाद भी रूसो की सामान्य इच्छा के 
सिद्धान्त ने प्रजातन्त्र के मार्ग को प्रशस्त किया है और सरकार को सहमति”, 
सहयोग” और सावंजनिक कल्याण पर आधारित किया है। यह सिद्धान्त इस बात 
पर वल देता है कि “राज्य का आ्राधार इच्छा है शक्ति नहीं ।” इसने सामान्य हित 
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पर बल देकर लोक कल्याण की भावनाओं को प्रेरित किया है । रूसो प्रजातन्त्र 
का “उच्चतम पुजारी” है । 
सामाजिक समभोते का सिद्धान्त एक गलत इतिहास, 
गलत दशन एच गलत कानून हू । 

: अनेक लेखकों ने सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की प्रशंसा की है, परन्तु 
अनेक ने इसकी भालोचना भी की है। आलोचकों ने इसे एक महान्‌ कल्पना एवं 
“भहान्‌ धोखा” कहा है | मेन इसे “साररहित” मानता है; ग्रीन इसे केवल “गप्प” 
कहता है; ब॒ुल्जे इसे 'सर्वथा मिथ्या” मानता है; बेन्थम इसे केवल “मनोरंजन का 
खिलौना” मानता है; पोलक इसे “एक अति सफल परन्तु आत्मघाती राजनीतिक 
कपट” कहकर निन्‍्दा करता है; ब्लंशली इसे ' “खतरनाक” मानता है; गिलक्लाइस्ट 
इसे असत्य और अवास्तविक मानता है। इसे “गलत इतिहास, गलतं दर्शन और 
गलत कानून” भी कहा गया है। 

सामाजिक समझौते के सिद्धान्त की श्रालोचना मुख्यतः निम्न आधारों पर 
की गईं है-- | 

4, गलत इतिहांस (280 प्रांई09)--इस सिद्धान्त के समर्थकों की सबसे 
बड़ी त्रुटि यह है कि वे अपने विचार की ताकिकता से चिच्तित थे, उसकी ऐति- 
हासिकता से नहीं । वे इंस समस्या.से. चिन्तित नहीं थे कि इतिहास में राज्य का 
आरम्भ कैसे हुआ । वे उस समय के राजनीतिक एवं नागरिक सम्बन्धों के लिए 
तकपूर्णो आधार निश्चित करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्राकृतिक दशा और 
सामाजिक समभौते की कल्पना की । 

* प्रांकृतिर्क दशा का वरुन कोरी कल्पना मात्र है । यह स्वीकार करना कठिन 
है कि इतिहांस में कभी ऐसी प्राकृतिक दशा रंही होगी जब मानव किसी लिखित 
या अलिखित कानूनों, रूढ़ियों या परम्पराओं के बिता रहते थे । समाजशास्त्रियों 
एवं. मानवशा स्त्रियों ने यह बताने का प्रयास किया हैं कि हर समय में व्यक्ति किसी 
न॑ किसी परम्परागत नियमों के अ्रधीन रहा है। प्रारम्भिक समाज में कानून 
व्यक्तिगत होने के स्थान पर सामूहिक थे और व्यक्ति के स्थान पर परिवार समाज 
की इकाई था। | 

* हसरे, इतिहास में कोई ऐसे उदाहरण नहीं मिलते जिनसे ये सिद्ध होता हो 
कि प्राकृतिक दशा के व्यक्तियों नें समभौते द्वारा, राज्य की स्थापना की हो । अनेक 
वार ]620 के ।मे फ्लावर' नाम के जहाज के 0] यात्रियों का उदाहरण दिया 
जाता है, जिन्होंने समझौते द्वारा अपने श्रापको तागरिक समाज में संगठित किया । 
परन्तु जहाज के यात्री प्राकृतिक दशा के व्यक्ति नहीं थे। वे एके राजनीतिक 
संमाज (इंगलैंण्ड) के नागरिक थे जो पहले राजनीतिक संत्ता के श्रधीन रह 


चुके थे । पं कि 
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तौसरे, समाज का विकास, जेसाकि सर हेनरी मेन ने कहा है, “स्थिति से 
संविंदा की ओर हुआ है, संविदा (समभौते) से स्थिति की ओर नहीं हुआ । सेन 
वाहता है कि “संविदा आरम्भ नहीं है वल्कि यह समाज का लक्ष्य है ।” गेंटेल का 
मत है कि “प्रारम्भिक समाजों में परिवार इकाई 'था, सम्पत्ति सबकी साकी थी 
रीति-रिवाज से कानून निर्ित होते थे और प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने स्तर के 
अन्दर पंदा होता था । 

.._ 2. गलत कानून (880 7.,8७)--सामाजिक समभौते का सिद्धान्त गलत 
कानून है | कानूनी रष्टि से समभौते का कोई आधारं नहीं । समझौते को लागू 
करने के लिए किसी स्वतन्त्र, सर्वोच्च शक्ति की आवश्यकता होती है जंबकि इसके 
समर्थकों का कहना है कि समझौते के फलस्वरूप कामनवैल्थ (राज्य) का निर्माण 
हुआ । जब समझौते की अनुपालना और उसकी उल्लंघनां करने वालों को दण्डित 
करने वाली कोई शक्ति नहीं तो समझौता निराधार हो जाता है। यदि यह मान 
लिया जाय कि समभौते द्वारा राज्य "का निर्माण हुश्रा तो इस बात की'स्वीकार 
करना कठिन है कि समझौता भ्राने वाली सन्‍्तानों पर लागू होता है। समझौता 
सम्बन्धित पक्षों परे ही लागु हो सकता है, श्राने वाली सन्‍्तानों पर नहीं । बेन्थस 
ने कहा है कि “मैं राज्य के आदेशों का पालन,इसलिए नहीं करता कि मेरे पितामह 
ने जाज॑ तृतीय के पितामह के साथ समझौता किया था वल्कि मैं श्रादेशों का पालन 
इसलिए करता हूँ कि विद्रोह से लाभ की अपैक्षा हानि अधिक होती है ।* 

3. गलत दर्शन (886 7?॥050709)--दाश॑निक आधार पर भी: यह 
सिद्धान्त गलत है। प्रथम, प्राकृतिक दशा में अबिकारों और स्वनन्त्रता'की बात 
करना कोरी कल्पना है, वास्तविकता नहीं । अधिकार सत्ता या राज्य, के. बिना 
नागरिक के कोई भ्रविकार या स्वतन्त्रतायें नहीं हो सकतीं । जहाँ राज्य या समाज 
नहीं वहाँ कोई ग्रधिकार नहीं । कानून स्वतन्त्रताओ्रों की पहली शर्तें है। कानून के 
विद्यमान होने से ही स्वतन्त्रता बनी रह ,सकती है । - ५ 

दूसरे, सामाजिक संमभोते के अनुसार- राज्य. व्यक्ति की इच्छा पर निभर 
करता है तथा राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। ये दोनों बाते असत्य हैं। शअरत्तु 
ने कहा है कि “राज्य एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था है; यह कोई # न्रिम 'यां 
निर्मित संस्था नहीं ।” बर्क ने भी कहा-है कि “राज्य. किसी फर्म या व्यवसाय की 
तरह नहीं .है जो कि अस्थाई रूप से वनायी गयी हो तथा. प्रक्षों की इच्छा पर भंग 
की जा सकती हो । यह हमारे आदर और श्रद्धा का पात्र है।” राज्य की सदस्यता 
ऐच्छिक नहीं होती, श्रनिवाय होती है । | 

तीसरे, यह सिद्धान्त नागरिकों की स्वतन्त्रता औरं.राज्य के अस्तित्वं दोनों 
के लिए खतरनाक है। हॉब्स का लेविश्वाथन निरंकुशता कीं मूर्ति है और उसक 
समभोता दासता का चार्टर है । यद्धपि रूसो सामान्य इच्छा को सामान्य हित से 
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मर्यादित- करता है परन्तु उसकी सामान्य इच्छा भी हॉव्स का सिर विहीन लेवियाथन 
है। सामान्य इच्छा “व्यक्ति को स्वतन्त्र होने के लिए बाघ्य कर सकती है” जिसका 
वास्तविक अथे है कि व्यक्ति सामान्य इच्छा का दास है। रूसो के पास नागरिक 
अधिकारों का कोई सिद्धान्त नहीं ।. वह अपने नागरिकों को सामान्य इच्छा के 
विरोध का अधिकार ही नहीं देता । यद्यपि हॉब्स- व्यक्ति को अन्ततः विरोध का 
अधिकार देता है, परन्तु वह निश्चित नहीं कर सका कि यह अ्रधिकार कब और 
किस प्रकार निश्चित होगा और इसका निरंय कौन करेगा कि ऐसा अधिकार 
उत्पन्त हो गया है । हॉवब्स के दर्शन में विरोध” का तत्त्व राज्य को अस्थिर 
वनाता है! 

चौथे, यह. सिद्धान्त राज्य के उदय और विकास की यान्त्रिक व्याख्या करता 
है । राज्य का क्रमिक विकास हुआ है, इसका निर्माण नहीं हुआ । 

पाँचवें, यह सिद्धान्त अ्रमनोवैज्ञानिक है। यह समझ में नहीं आता कि प्राक्ृ- 
तिक दशा का विवेकुशन्य, रक्त पिपासु व्यक्ति एकाएक विवेकशील एवं सहयोगी 
प्राणी कैसे बन गया । यह सिद्धान्त केवल कल्पना मात्र है। इसका कोई ऐतिहासिक, 
कानूनी या दार्शनिक आधार नहीं । यह मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक एवं राजनीतिक 
इष्टि से गलत है। 

सहत्त्व--उपयु क्त आलोचनाओं के वाद भी सामाजिक समभौते के सिद्धान्त 

'सहसति' एवं 'स्वीकृषति' पर महत्त्व देकर प्रजातन्त्र के मार्ग को प्रशस्त किया है | 
इसने स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारे के सूत्रों का निर्माण किया जिन्होंने निरं- 
कुशतावाद के विरुद्ध जिहाद खड़ा कर दिया । लॉक के सिद्धान्त ने संविधानवाद को 
जन्स दिया और , रूसो की सामान्य इच्छा ने लोक प्रभृता श्रोर जन कल्याण के 
विचारों को जन्म दिया । 
5. ऐतिहासिक या विकासचादी सिद्धान्त 

राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक सिद्धान्तों की कल्पना की गयी है । 
रॉबट, फिल्मर, बांसे जैसे लेखकों और जेम्स प्रथम जैसे राजाशों का विश्वास है कि 
राज्य एक दैवी संस्था है और “राजा पृथ्वी पर ईश्वर की साँस लेती हुईं मृ्तियाँ 
हैं ।” लीकॉक, जैक्स, श्रोपेनहीमर, वाल्टेयर, बनेहाडों और द्राद्स्की जेसे लेखकों 
की धारणा है कि “युद्ध ने राजाओं को जन्म दिया” अर्थात्‌ राज्य शक्ति का परि- 
णाम है। सोफिस्ट लेखक “न्याय को शक्तिशाली का हित” कहते थे । हॉव्स, लॉक 
और रूसो जैसे झनुवन्धवादी लेखक राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं जिसका 
निर्माण व्यक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के.लिए किया है। ये लेखक राज्य को 
व्यक्ति के समभौते का परिणाम मानते हैं । एम. लेनन, जैक्स तथा भार्यन जैसे मातृ 
सिद्धान्त के समर्थक एवं सर हेनरी मेन जैसे पितृ सिद्धास्त के समर्थक राज्य को 
परिवार का विस्तार मात्र समभते हैं ! * 
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राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपयुक्त सभी सिद्धात्त आंशिक रूप से ही 
सत्य हैं । इनमें कोई एक सिद्धान्त राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या नहीं करता । 
गार्नर ने कहा है कि “राज्य न तो ईश्वर की रचना है, न यह किसी उच्च शक्ति 
का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या अ्रनुवन्ध॑ की रचना है और न किसी, परिवार 
का विस्तार है। यह तो क़मिक विकास से उदित एक ऐतिहासिक संस्था है । 

राज्य कोई कृत्रिम या निर्मित संस्था नहीं है | इसका विकास क्रसमिक रूप से 
हुभा है | जैसाकि बर्गेस ने कहा है कि “राज्य मानव समाज का एक क्रमिक एवं 
श्रविच्छिन्न विकास है जिसका आरम्भ अत्यन्त अधूरे एवं विकृृत परन्तु उन्‍ततिशील 
रूपों में अभिव्यक्त होकर व्यक्तियों के एक समग्र एवं सावभौम संगठन की ओर 
विस्तृत हुआ है ।/ एडसण्ड बर्क का मत है कि “राज्य का निर्माण एक दिन में नहीं 
हुआ है। वह दीघंकालीन निश्चय तथा विकास का परिणाम है। | 

राज्य का विकास किंसी एक तत्त्व या कारण से नहीं हुआ । इसका विकास 
किसी एक देश, समाज या समय विद्येष का परिणाम नहीं । इसके विकास में अनेक 
बड़े-छोटे तत्त्वों का योगदान रहा है। एस. रथनास्वामी- का मत है कि “राज्य के 
विकास में धर्म, रीति-रिवाज, कानून, संस्थाओं, सरकार, सभ्यता, संस्कृति, विचार, 
उद्योग” आदि का योगदान रहा है। प्रो. गिडिग्स ने राज्य के विकास में “सैनिक, 
धामिक, उदार, कानूनी तथा नैतिक" तत्त्वों का उल्लेख किया है। दी. हाब्सहांठस 
ने “रक्त सम्बन्ध, अधिकार एवं नागरिकता” का उल्लेख किया है। राज्य के विकास 
में विभिन्न मानवीय रुचियों, आवश्यकताओं, आदंशों- एवं तत्सम्बन्धी प्रयत्नों का 
योगदान रहा है। इसमें मानव विवेक, उसकी सूकबूक्क 'एवं उसके चयन की प्रवृत्ति 
ते महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 

राज्य के विकास में मुख्यतः निम्न तत्त्वों की भूमिका रहीं है -- 

. सामाजिक प्रवृत्ति (300४ ॥7800)--मानव एक सामाजिक प्राणी 
है। वह समाज में रहना पसन्द करता है। उसकी उत्पत्ति, विकास और पोषण 
मानव समाज में होता है । वह समाज के बिना या उसके बाहर अपने जीवन के 
उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता । उसकी सामाजिक प्रवृत्ति सामाजिक संगठन 
को जन्म देती है और राज्य सभी मानवीय संगठनों में सर्वोच्च संगठन है। अरस्तु ने 
इन्हीं न्नर्थों में राज्य को एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संगठन माना है। अरस्तु ने 
लिखा है कि “जब मानव को पृथक्‌ कर दिया जाता है तो वह स्वावलम्बी नहीं 
रहता है। वह पूर्ण के सम्बन्ध में एक भाग है । जो समोज में रहने योग्य या जिसे 
समाज की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि वह स्वयं में स्वावलम्बी है वह या तो पशु है 
या देवता, वह राज्य का भाग नहीं ।” 

2. रत्त सम्बन्ध (हरुा्नाहमाए ० छाू006 ०]७078॥9)--राज्य के 
विकास में रक्त सम्बन्ध का अत्यधिक योगदान रहा है । यह मानव संगठन का पहला 
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या मूल स्रोत है! प्राचीन समाज इसी के द्वारा संगठित एवं व्यवस्थित था । रक्त 
सम्बन्ध श्र्थात्‌ पुत्रत्व से भाईचारे और पिता से मुखिया को जन्म मिला । रक्‍त से 
परिवार, परिवार से गोचर और गोत्र से कवीले ने जन्म लिया । प्रत्येक कबीले का 
वयोवृद्ध व्यक्ति समूह का सरदार होता था और सरदार उस कबीले का सेनापति, 
शासक, पुरोहित एवं न्यायाधीश होता था। मैकाइवर ने ठीक ही लिखा है कि 
“रक्त सम्बन्ध समाज की रचना करता-है श्रौर समाज श्रस्ततः राज्य की रचना 
करता है । ' 

रक्त सम्बन्ध में मेल-जोल का ऐसा गुण है जिसने जातियों को संगठित किया 
तथा उसमें संगठन, एकता, घनिष्ठता, अनुशासन, सामृहिक जीवन व श्राज्ञापालन के 
ऐसे गुण पैदा किये जो राज्य के उदय, विकास तथा अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। 
रक्‍त सम्बन्ध ने “सासान्य चेतना, सामान्य हित और सामान्य उहू श्य का विकास 
किया जो राजनीतिक जीवन के लिए श्रनिवाय तत्त्व है। ग्रेटेल ने लिखा है कि 
“रक्त सम्बन्ध से परस्पर अ्रधीनता एवं एकता के भाव पुष्ट हुए जो राजनीतिक 
जीवन के लिए अनिवाय॑ं हैं । 


3. धर्म (२०!६07)--रक्त सम्बन्ध की भाँति धर्म ने भी राज्य के विकास 
में भूमिका, निभाई है। रक्त सम्बन्ध ने जिस निकटता और घनिष्ठता को जन्म 
दिया, धर्म ने उसे सुदृढ़ किया । धर्म ने रक्त सम्बन्ध द्वारा उत्पन्न एकता, आज्ञापालन, 
अनुशासन एवं व्यवस्था में निष्ठा एवं औचित्य के भाव पदा कर दिये । तभी तो 
गेंठेल -ने कहा है कि “रक्त सम्बन्ध श्रौर धर्म एक ही वस्तु के दो रूप हैं । 
गिलक्राइस्ट का मत है कि “प्राचीन परिवार उतना ही धामसिक संघ था जितना 
कि. यह एक स्वाभाविक संघ था । 

प्राचीन समाज में व्यक्ति ध्मंभीरु थे। वे मृत्यु, आधी, तुफान, सूर्य, चाँद, 
तारे, बिजली आदि प्राकृतिक घटनाओं को नहीं समझते थे। परिणामस्वरूप उन्होंने 
इनकी पूजा-करना शुरू कर दिया | भारत एवं चीन जैसे देशों में श्राधुनिक समय में 
भी मतकों को आदर एवं श्रद्धा से देखा एवं पूजा जाता है। कुल देवता को प्रसनन्‍्त 
करने के लिए प्रार्थना, उपासना, .वलिदान आदि का सहारा लिया जाता है। 

धर्म ने जादूगर राजा और पुरोहित राजा को जन्म विया । प्राचीन समाज 
में घम अ।र राजनीति घुले-मिले थे, धमंगुरु राजा था, . राजा .ही धमग्रुरुथा और 
राजा ही-धर्म-रक्षक था। प्राची सुमेरिया के इतिहास में पुरोहित राजा का उदा- 
हरण.मिलता है.-। प्राचीन भारतीय राज्यों में राज्य के मामलों में प्रमुख पुरोहित 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी.। ठर्की का खलीफा राजनीतिक अध्यक्ष होने के साथ-साथ 
धामिक श्रध्यक्ष भी था। 

... धर्म मानव की भूख है, उसकी श्रास्था श्लौर निष्ठा हैं। यही कारण है कि 
धामभिक स्वीकृति कानूनी स्वीकृति से अधिक शक्तिशाली होती है। प्राचीन समाज में 
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धर्म कानून की स्वीकृति थी और धामिक स्वीकृति. व्यक्तिः के समूचे जीवंत को 
मियन्त्रित करती थी । यह उसके कर्मकाण्डों और आदर्शों को' निश्चित करती थी ।' 
धर्म ते बवरतापूर्ण अ्राजकता का दमन .किया औरः भक्ति एवं श्राज्ञापालन की 
शिक्षा दी । : ' 

आ्राधुनिक समाजों में भी धर्म का अत्यधिक प्रभाव. है। आधुनिक राज्य 'प्राय: 
धर्म-निरपेक्ष हैं.। धर्म को. व्यक्ति.का निजी क्षेत्र समझा जाता है फिर 'भी अनेकः 
राज्य धर्म पर झ्राधारित हैं । उदाहरणतः पाकिस्तान इस्लाम. धंम पर आवारितः है 
और इंगलैण्ड में प्रोटेस्टेण्ट- धर्मं,.का अनुयायी ही. सिहासन-पर बेठ सकता है । भारत- 
एक :ध्र्म-निरपेक्ष राज्य है. फिर भी इसकी राजनीति: धम-से प्रभावित है5 *, 7 .' 

» शक्ति एवं वर्ग संघर्ष “शक्ति ने भी राज्य के विकरसि में अत्यधिक योग- 

दान दिया है। शक्ति राज्य का स्थांयी आधार नहीं ।: फिर भी वाह्म आ्राक्रंमेशों से 
रक्षा, थ्रान्तरिक व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए शक्ति एक अंनिंवाय तत्त्व है । 
इतिहास इस बात का साक्षी है कि “युद्ध ने राजा को जन्म दिया ४ बलशोंली 
कवीले ने निबल कचीलों को पराजित कर. उन्हें अपने श्रधीन कर लिया विश्व में 
बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना युद्ध या पशु वल के आ्राधार पर-हुंई है| उंदाहरणत 
ब्रिटिश एवं रोम साम्राज्यों की स्थापना शक्ति द्वारा हुई थी। ४: 

बीसवीं शताब्दी की अ्रनेक विचारधारायें शक्ति, हिसों या युद्ध पर आधारित 
हैं । फासीवादी, नाजीवादी विचारधाराये.शक्ति को न्याय, सही और “व्यवस्था 
मानती हैं:। छुसो लिनी का कहना था कि “विना खून वंहांये' कोई जीवन नहीं” 
हिटलर के लिए “सतत युद्धः में. ही मानव महान्‌- बर्नेता है, सतत शान्ति में मानवंता 


है। प्राच्रीन. भ्रसभ्य. जीवन से लेकर आधुनिक .संन्यः जीवन तक सर्वोपयुक्त के बचे 
रहने (80एए४।-० ६6 706७) का सिद्धान्त किसी ने किसी रूप में विशमाने . 
रहा: है.। विश्व-की महाशक्तियाँ अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने' के लिए:शक्ति पर निर्भर 
करती हैं । अस्त्र-शस्त्रों की होड़ शक्ति संचयन -का- तरीका: है । ः 

सास तथा उस जेसी विचारवारा रखने वाले लोगों की मान्यतों:है कि 
'इतिहास विरोधी भ्राथिक वर्गों की कहानी है। वर्ग-संघर्ष॑ इतिहास को समभने की 
कु जी है। सावर्स और ऐंजिल्स ने सांस्यवादी घोषणा-पत्र में लिखा हैं कि “अब तक 
के समाज का इतिहास वर्ग-संघर्ष का. इतिहास रंहा है” मावंस का विवास है कि 
विकास दो परस्पर विरोधी झाथिक वर्गों के संघर्ष के कारण हुआ। 

. 5. श्ाथिक भ्रावश्यकतायें' (00907 स्‍76४१४)--आाथिक भावश्यकताओं 
ने भी राज्य के विकास में सहयोग दियों है। प्लेटो का मंत है कि रांज्य का उदय 
व्यक्ति की अंनेक झावश्यकताओं से होता हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण 
नहीं हैं। वह अ्रपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे से सहयोग करंता है और 
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“पारस्परिक श्रार्थिक निर्भरता के वन्धन द्वारा राज्य रूपी संगठन में संगठित हो 
जाता है।' आधथिक आवश्यकताओं ने सेवाओं के उचित विनिसय श्रम विभाजन 
और काय॑ विशिष्टीकरण को जन्म दिया । 

मैकियावली, हॉब्स, लॉक तथा मान्‍्टेस्क्यू आदि लेखकों का विश्वास है कि 
श्राथिक तत्त्व अत्यधिक वलशाली होते हैं। काल माक्‍से ने तो परिवतंन की सारी 
प्रक्रिग को आर्थिक आवश्यकताओं में हूढने का प्रयास किया । शिकार, पशुपालन, 
क्ृपक और ओद्योगिक शअ्रवस्थायें श्राथिक विकास के विभिन्‍न चरण हैं। कृषक 
अवस्था ने निजी सम्पत्ति को जन्म दिया जिसने अ्रन्ततः विवादों को उत्पन्न किया । 
सम्पत्ति ने सुरक्षा, युद्ध और दासता की समस्याझ्रों को उत्पन्त किया। सम्पत्ति ने 
सरकार की आवश्यकता पर वल' दिया।. एडम स्मिथ का मत है कि “जहाँ 
सम्पत्ति नहीं वहाँ सरकार की आझ्रावश्यकता भी नहीं। मैकाइबर का मत है कि 
“सम्पत्ति की श्रन्तक्तियाश्रों ने राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। 
नियम, कानून, न्याय और व्यवस्था की मान्यतायें सम्पत्ति की रक्षा के प्रश्न से ही 
उत्पन्न हुई हैं । सम्पत्ति ने धनिक श्र निर्धन, पूजीपति और सर्वहारा, शोपक और 
शोषित वर्गों को जन्म दिया है श्रादि । 

6. राजनीतिक चेतना (0008] (१०78०००४॥०४४)-- राजनीतिक चेतना 
का श्रर्थ है सामान्य समस्याओं का ज्ञान, सामान्य उद्देश्यों के प्रति जागरूकता भर 
उनकी प्राप्ति के लिए इच्छा । यह कहना बहुत कठिन है कि लोगों में राजनीतिक 
संगठन के लिए सामान्य राजनीतिक चेतना का विकास कब हुआ । इतना अ्रवश्य है 
कि इसका विकास होने पर ही राजनीतिक संगठन (राज्य) का उदय हुआ । श्रमर 
नर्दी ने कहा है कि “सहज प्रवृत्ति श्र उद्द श्य, स्वाभाविक भावना और विवेचित 
पसन्द राज्य के विकास में महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहे हैं। लोगों में राजनीतिक चेतना 
का विकास तब हुआ जव उनके समक्ष जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, वाह्म झ्राक्- 
मणों से रक्षा, आनन्‍्तरिक व्यवस्था, सामाजिक एवं आ्राथिक विकास की सामान्य 
समस्‍यायें उत्पन्न हुईं। इनका समाधान करने हेतु लोग राज्य के आदेशों भौर 
श्राज्ञाओं को मानने के लिए त॑यार हो गये । 

संक्षेप में, राज्य का निर्माण नहीं हुआ । यह क्रमिक विकास का परिणाम 
है जिसमें भ्रनेक तत्त्वों ने श्रपना योगदान दिया है। इस सिद्धान्त का महत्त्व यह है 
कि यह “संस्थाओं के वास्तविक श्रष्ययन, ऐतिहासिक सापेक्षता और गत्यात्मकता” 
पर बल देता है। 


समीक्षा प्रश्न हि 
. राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समभोता सिद्धान्त का परीक्षण करे तथा 
उसकी सीसमाश्नों को इंगित करें। ... (२४४. 983) 


2. रुूसो की सामान्य इच्छा श्रवधारणा का मल्याँकन कर। लोकतनन्‍्त्र में इसके 
सहत्त्व को समंभाइये । (२6. 985, 509!0. 4979) 


पर 
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“राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं ।--(ग्रीन); इस कथन के सन्दर्भ 
में राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी शक्ति सिद्धान्त की समीक्षा कीजिए । 

(२७). 98) 
“सामाजिक समभौते का सिद्धान्त गलत इतिहास, गलत कानून और गलत 
दर्शन है ।” इस कथन के सन्दर्भ में सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की 


समीक्षा कीजिए । (२०७४. 980) 
“राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं ।' इस कथन की विवेचना 
कीजिए। (7२७. 8099]. 3984) 


“राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न किसी उच्च व्यक्ति का परिणाम है, त 
किसी प्रस्ताव अथवा सम्मेलन की सृष्टि है और न ही किसी परिवार का 
विस्तार मात्र है ।--(गानंर)। इस कथन को ध्यान में रखते हुए राज्य 
की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धान्त (ऐतिहासिक सिद्धान्त) का विवेचन 
कीजिए । (२७). 87799]. 986) 
प्राकृतिक अवस्था एवं सामाजिक समभौते के सम्बन्ध सें हॉब्स, लॉक तथा 
रूसो के विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए 

(7२9. 986, 8097. 985; /]शर«ा 988) 
“राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समभौते का सिद्धान्त श्राधुनिक सम्प्रभुता 
की अवधारणा के विकास में सहायक हुआ है ।” इस कथन की पुष्टि कीजिए 
एवं सामाजिक समभौते के सिद्धान्त को समझ्काइये । (7२४. 985) 
राज्य की उत्पत्ति सम्बन्धी किस सिद्धान्त को आप सबसे अधिक उचित 
मानते हैं और क्‍यों ? (२४. 984, $7979. 985) 
आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि राज्य की उत्पंत्ति शक्ति द्वारा ही 
हुई है ? (७. 98) 
“रूसो की सामान्य इच्छा निरंकुशता को प्रोत्साहन देती है । तक सहित 
स्पष्ट कीजिए | (२४४. 98व) 
रुसो द्वारां प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समभौता सिद्धार 
विषयक विचारों का परीक्षण कीजिए * (२४). 978) 


सामान्य इच्छा पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए 


(२७. 80099], 986) 
राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विकासवादी सिद्धान्त (ऐतिहासिक सिद्धान्त) 
की आलोचनात्सक व्याख्या कीजिए । _ . .... [(ए७. 987) 
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(9पाश'6 0 डॉत्वार 8लांगोए -,शंड$९ट- ब्रा. बाते. 0कथ 
पुपा९०९५) | 








परिचय--जिस प्रकार राज्य के श्रथं और राज्य - उत्पत्ति के बारे में लेखकों 
में एकमत नहीं पाया जाता, उसी प्रकार राज्य की प्रकृति (स्वरूप) और उद्देश्य 
के बारे में भी लेखकों में एकमत नहीं पाया जाता । प्लेटो. और श्नरस्तू जैसे ग्रीक 
लेखकों के लिए राज्य एक प्राकृतिक नेसगिक और स्वाभाविक संस्था है जिसका 
उदय मानव, आवश्यकताओं के लिए हुआ और जिसका अस्तित्व अच्छे जीवन के 
लिए बना हुआ है। सोफिस्टों और हॉव्स, लाक तथा रूसो ज़ेसे अ्रनुवन्धवादियों के 
लिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं 
के लिए किया है.। हीमल जसे आदर्शवादियों के लिए राज्य साध्य और व्यक्ति 


साधन है । ह॒वंढं स्पेन्सर जैसे आंगिक सिद्धान्त के समर्थकों के लिए राज्य एक जीव- 


धारी रचना है। जॉन श्रॉस्टिन जसे विधिवेत्ताओ्ों के लिए राज्य एक कानूनी रचना 
है श्र्थात्‌ राज्य कांनून का शिशु एवं पिता दोनों है| वेन्‍्थम जेसे उपयोगितावादियों 
के लिए राज्य एक उपयोगी संस्था होने से विद्यमान है। लीकॉक, वर्नेहार्डी, द्वीश्चे 
नीश्चे जैसे लेखकों एवं हिटलर और मुसोलिनी जेसे अधिनायक़वादियों के लिए 
राज्य सत्ता एवं शक्ति का प्रतीक है । जे. एस. मिल एवं हें स्पेन्सर जसे व्यक्ति 
वादियों के, लिए राज्य एक आवश्यक बुराई है। क्रोपोटकिन, वेकुनिन जसे 


अराजकतावादियों के लिए राज्य एक अ्रनावश्यक बुराई है| मेटलेण्ड, एच. जे. लास्की 
जैसे वहुलवादियों के लिए राज्य एक समुदाय हैं। एढली, डरविन,.टॉनी और 


जवाहरलाल नेहरू जेसे लोकतान्त्रिक समाजवादियों एवं फेवियनवादियों के लिए 

राज्य एक धनात्मक अ्रच्छाई है। माक्स, लेनित, स्दालिन, साझो तथा उनकी 
सनन्‍्तानों के लिए राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसका उदय बुज्जु आा वर्ग के हितों की - 
रक्षा हेतु हुआ और जिसका अ्रस्तित्व सर्वहारा वर्ग के शोपण के लिए विद्यमान हैं। 
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कुछ अन्य लेखकों के लिए. राज्य मानवीय प्रेरणाओ्रों की उच्चता का प्रतिनिधित्व 
करता है । इसका उद्देश्य नैतिक मानदण्डों को,ऊँचा उठाना है, इसका प्रमाण चिन्ह 
न्याय है, इसका सार कानून है जो लोक कल्याण के लिए लोक सहमति'पर आधा- 
रित है। श्राधुनिक समय में राज्य के प्रति इष्टिकोश श्रनुभवमूलक है। राज्य को 
कार्यों के श्राधारं पर अ्रच्छा या बुरा कहा जाता है। लोक कल्याण, प्रजातसन्त्र और 
मानवता श्राज के राज्य के मानदंण्ड हैं; राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यवस्था, कल्यारा एवं 
विकास आ्राधुनिक राज्य के मुख्य कांय हैं। “ 
ज्य की प्रकृति के सम्बन्ध में मुख्य सिद्धान्त निम्त हैं-- 
3., श्रहस्तक्षेय का (व्यक्तिवादी ) सिद्धान्त 
या 
राज्य एक आवश्यक ब्‌ राइ ह 
| या 
वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से. कम शासन करती है 

यह विचार व्यक्तिवादी लेखकों का है।. इसके मूल समर्थक -हैं--- 
जे, एस. मिल, ह॒बंठ स्पेन्सर, सुमनर, लूथर, सिल्ठन, लॉक, स्पिनोजा, साण्टेस्क्यू 
वाल्तेयर अ्रदि । ये लेखक यथेच्छाचारिता (अ्रहस्तक्षेप---.288६८-थ्ष्यं7०) की नीति 
में विश्वास केरते हैं। इतकी धारणा है कि व्यक्ति को अ्रकेला छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि वह श्रपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है | व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य॑ 
करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए और राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेपः वहीं करना 
चाहिए । फ्रीमेन ने कहा है कि “शासन का सर्वोत्तम रूप शासन का श्रभाव है । 
किसी रूप में शासन का श्रस्तित्व सानव की श्रपूर्णता का सूचक है ।/ 

व्यक्तिवादी राज्य को ,एक श्रावंश्यक बुराई मानते हैं । राज्य भ्रावश्यक 
इसलिए है कि व्यक्ति अपूर्ण है । उसमें अपराध की भावना है; उसमें श्रतिक्रमण की 
प्रवृत्ति हैः वह स्वार्थी और लालची है । इस प्रकार की समाज विरोधी प्रक्षत्तियों को 
नियन्त्रित करने के लिए राज्य की आवश्यकता है। जेसाकि विलोबी'ने कहा-है कि 
“सानव स्वभाव की दुर्बंलताओ्रों के लिए राज्य सत्ता की श्रावश्यकता है।” स्पेन्सर 
का विश्वास है कि “राज्य की सत्ता इसलिए श्रावश्यक' है कि समाज में क्रपराध की 
भावना विद्यमान है ।' राज्य बुराई इसलिए है कि प्रत्येवः कानून या नियम जो 
राज्य द्वारा बनाया जाता है वह प्रत्यक्ष या श्रप्नत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को 
मर्यादित करता है। इस' तरह व्यक्तिवादी : प्रतिबन्ध के श्रभाव को स्वतन्त्रता कहते 
हैं। उनके लिए राज्य और स्वतस्त्रता परस्पर विरोधी हैं । सुमनरः ने लिंखा हैं कि 
“यह हमें भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि हम इस विकल्प का त्याग नहीं कर 
सकते; या तो स्वतन्त्रता, असमानता और सर्वोत्तम व्यक्तियों की-विजय हो या 
परतन्त्रता, समानता और दुप्टों की विजय हो । पहला विकल्प समाज को आगे 
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बढ़ाता है तथा समाज के सवश्र ष्ठ सदस्यों का पक्ष लेता है; दूसरा समाज का पतन 
करता है और उसके दुष्ट व्यक्तियों की रक्षा करता है । 

व्यक्तिवादी राज्य को केवल पुलिस कार्य सौंपना चाहते हैं। वे राज्य के 
कार्यों को सीमित रखनां चाहते हैं । वे राज्य को केवल वाह्य आक्रमण से सुरक्षा 
ओर आच्तरिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य सौंपना चाहते हैं। वे राज्य के कार्यक्षेत्र को 
बढ़ाना नहीं चाहते । जंसादिः स्पेन्सर ने लिखा है कि “राज्य पारस्वरिक श्राश्वासन 
के लिए संयुक्त सुरक्षा कम्पनी है। में केवल सुरक्षा के लिए राज्य के साथ 
वीसा करता हूँ, किसी अन्य चीज के लिए नहीं ।” स्पेन्सर लिखता है कि “राज्य 


का मुल्य कार्य रक्षा करना तथा सर्यादित करता है न कि पोषण करना श्र 
समुन्नत करना ।* 


व्यक्तिवादियों ने, विशेषकर जे. एस. मिल ने, व्यक्ति के कार्यों को दो भागों 
में बाँटा है। एक वे कार्य हैं जिनका प्रभाव मानव तक सीमित है; दूसरे वे काये हैं 
जिनका प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। व्येक्तिवादियों का कहना है कि 
राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए जब व्यक्ति के कार्यो का दूसरों पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है अन्यथा व्यक्ति को अ्रकेला छोड़ देना चाहिए । जे. एस. मिल ने 
लिखा है कि “सक््य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सत्ता का 
समुचित प्रयोग केवल एक ही उद्देश्य से किया जा सकता है और वह है दूसरों को 
हानि से बचाना ।” इस तरह व्यक्तिवादी मानव के केवल उस व्यवहार में हस्तक्षेप 
की आज्ञा देते हैं जहाँ उसका प्रभाव दूसरों पर प्रतिकूल पड़ता है । 


व्यक्तिवादी व्यक्ति को निम्न क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं--- 


विचारों की स्वतन्त्रता के बारे में मिल लिखता है कि “यदि सम्पूर्ण समाज 

एक विचार का है और केवल एक व्यक्ति ही विरोधी विचारधारा का है तो मानव 

जाति के लिए उसे शान्‍्त रखना उसी प्रकार न्‍्यायसंगत नहीं होगा जिस प्रकार यदि 

वह व्यक्ति शक्ति सम्पन्न होने पर दूसरे व्यक्तियों को चुप करा दे |” मिल की 

- धारणा है कि किसी विचार का आरम्भ में ही दमन करना, चाहे वह कानूनी 
दण्ड द्वारा किया गया हो या जनता द्वारा निन्दित करके ब्यिा गया हो, सत्य का 
गला घोंटना है। सिल का विश्वास है कि विरोधी . विचारधारा ही सत्य की परख 
है । मिल कहता है कि यह श्रावश्यक नहीं कि परम्परागत या सर्वेमान्य विचार 

श्रवश्य ही सत्य हों, ते श्रसत्य भी हो सकते है। सरकार बहुमत और सामाजिक 

कुलीनतन्त्र श्रचल नहीं होते.) यह भी सम्भव है. कि आज कुछ भवकी ऐसे विचारों 

को मानते हों जिन्हें श्राने वाली सन्‍्ताने ठोक समझे और उनका अनुसरंण करें। 
.व्यक्तिवादी प्रतिवन्‍्ध की दोति को व्यक्ति और समाज दोतनों के लिए हनि- 
कारक मानते हैं। प्रतिवन्‍्ध या हस्तक्षेप से व्यक्ति को योग्यताओों का दमन होते है; 
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अन्त:प्र रण और आत्मनिर्भरता नष्ट होती है; कार्य करने ही प्रवृत्ति, स्वावलम्बन 
तथा निर्णय लेने की शक्ति का हास होता है; उत्तरदायित्व की भावना निर्बल 
होती है; चरित्र पंगु बन जाता है; व्यक्ति निर्यमी और आलसी बन जाता है। 
संक्षेप में, हस्तक्षेप की नीति से व्यक्ति का विकास रुक जाता है। 


। व्यक्तिवादी श्राथिक क्षेत्र में भी व्यक्ति को स्वतन्त्रता - देने के पक्ष में हैं। 
उनका विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि स्वतम्त्र प्रतियोगिता पर आधा- 
रित है । एडम स्मिथ ने लिखा है कि “वारिएज्य और उद्योग यदि निजी साहसिक 
उपक्रम पर छोड़े जायें तो अधिक समद्ध होते हैं ।” उसका विश्वास है कि स्वतन्त्र 
प्रतियोगिता से व्यक्ति क्रियाशील बनते हैं; समाज की प्रगति होती है; उत्पादन में 
वृद्धि होती है; मुल्य स्वतः नियमित होते हैं; पूजी और श्रम की स्वतन्त्र गति को 
प्रोत्साहन मिलता है । व्यक्तिवादियों का विश्वास है कि राज्य के नियमन द्वारा 
अयोग्य और आ्रालसी व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है | इससे योग्य व्यक्तियों पर 
बोर पड़ता है। ' 

व्यक्तिवादी व्यक्ति को कार्य की पर्ण स्वतन्त्रता देना चाहते हैं। उनकी 
धारणा है कि राज्य को कभी भी व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित नहीं करना 
चाहिये । काय श्रर्थात्‌ व्यवसाय की स्वतन्त्रता कुशलता और दक्षता के लिये 
अनिवाये है। 

संक्षेप में, व्यक्तिवादी राज्य की मूल मान्यतायें निम्न हैं-- 

. यह आादशवादी सिद्धान्त के विपरीत है । इसका केन्द्र बिन्दु व्यक्ति और 
उसकी स्वतन्त्रता है । 

2. यह स्वतन्त्रता के चकारात्मंक रूप पर बल देता है । 

3. यह व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन 

4. इसके लिए राज्य एक आवश्यक ब राई है । । 

झालोचना--व्यक्तिवादी राज्य की निम्त' आधारों पर आलोचना की 
जाती है-- 

राज्य श्रावश्यक बुराई नहीं--आधुनिक लोक-कल्याणकाो री विचारधारा 

राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानती बल्कि घनात्मक अ्रच्छाई मानती है। श्रा्ज 
का राज्य केवल सुरक्षा और व्यवस्था ही नहीं करता बल्कि पोषण और विकास भी 
करता है। श्ररस्तू ने कहा है कि ' राज्य का उदय जीवन की श्रावश्यकताओं के लिए 
हुआ, परन्तु उसका अस्तित्व श्रच्छे जीवन,के लिए विद्यमान है ।”' 

राज्य व्यक्तिगत प्रगति का श्रावश्यक माध्यम है। जैसा कि बर्क ने कहा- है 
कि “राज्य की समूचे विज्ञान में साझेदारी है, सारी कला में साभेदारी है एवं सारे 
गुण और पूर्णता में साझेदारी है। ” -. 

2. कानून स्वतन्त्रता का रक्षक है, भक्षक नहीं--व्यक्तिवादी स्वतन्त्रता का 
नकारात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं सकारात्मक नहीं । उचित नियन्त्रण में ही उचित 
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स्वतन्त्रता का उपयोग किया जा सकता है। स्वतन्त्रता नियन्त्रण को अनुपस्थिति 
नहीं वल्कि उचित नियमों की उपस्थिति है । कानन स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं 
और दूसरों के आक्रमण से रक्षा करते हैं। लीकॉक ने कहा है कि “पर्ण स्वतन्त्रता 
केवल एक व्यक्ति को मिल सकती है ।' 


3. व्यक्ति स्देव अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक नहीं होता--ब्यक्तिवा दियों 
का यह दृष्टिकोण संकुचित है कि व्यक्ति सदेव अपने हितों का संरक्षक है। वस्तुतः 
स्वार्थ, लाभ और ईर्प्या की भावनायें शोपण, अन्यांय और विपमताओों को जन्म 
देती हैं जो निश्चय ही व्यक्ति और समाज दोनों के लिये हानिकारक हैं । 
वार्कर ने ठीक ही कहा है कि “मिल कोरी स्वतन्त्रता श्रौर श्रमुर्त व्यक्ति का पेंगम्वर 
ही रहा है।” 

4. स्वतन्त्र प्रतियोगिता हानिकारक है--सवल श्रर्थात्‌ धनाढ़्य के लिए 

स्वतन्त्र प्रतियोगिता भले ही लाभदायक हो, परन्तु निर्धन के लिए यह निश्चित ही 
हानिकारक है | इससे श्रमिकों की दीनता, भूख और अयोग्यता बढ़ती है। श्राधुनिक 
समय के सभी राज्यों में न्‍्यूनाधिक मात्रा में नियमन की व्यवस्था है । 

5. यवेच्छाचारिता दोपपूर्ण है--यथेच्छाचारिता “सर्वोपियुक्त के बचे रहने” 
के सिद्धान्त पर श्राधारित है । परन्तु यह सिद्धान्त हानिकारक है । यह कुशल डाकू 
व लुटेरे को जीवित रहने का श्रधिकार देता है और ईमानदार, परन्तु निर्धन 
कारीगर को जीवन से बंचित कर ना चाहता है। 


2, श्रराजकतावादी सिद्धान्त या राज्य एक श्रनावश्यक्त बुराई है 

यह विचार-अ्राजकतावादी लेखकों का है। इसके मल समर्थक हैं---गॉडविन, 
हॉजस्किन, प्रोधाँ, थोरो, वारेन, ठकर,. टॉलस्टॉय, गांधी, विनोवा, बेहुनिन, 
क्रोपोटकिन आदि । इन लेखकों की मान्यता है कि राज्य एक दूषित संस्था है जो 
अनुपयुक्त, अनावश्यक, अवांछुनीय तथा अस्वाभाविक है। इनकी धारणा है कि 
राज्य एक हानिकारक संस्था है जिसने सभ्यत्ता और मानवता को पतन को ओर 
घकेला है । अराजकतावादी लेखक अ्ररस्तु के इस विचार से सहमत नहीं कि राज्य 
एक स्वाभाविक संस्था है । ये व्यक्तिवादियों के इस विचार से भी सहमत नहीं हैं कि 
राज्य एक आवश्यक वराई: है। इसके लिए राज्य एक अनावश्यक बूराई है जिसे 
एक “भयंकर तुफान द्वारा नष्ठ कर देनाचाहिएं।  ८&छ 7. 

अराजकतावादी राज्य को शक्ति का प्रतीक मानते हैँ जो मानवीय श्रधिकारों 
एंवं स्वतन्त्रताओं का शत्र है। इनके .लिए राज्य दुगु णों की खान है| राज्य युद्ध, 
हिंसा, अन्याय, शोंपण, असमाचता, अत्याचार, ह॒त्यां, घधुणा आदि को बढ़ावा देता 
है | बेकुनिन का विचार है कि' प्रत्येक राजनीतिक प्रणली का उद्दे श्य प्‌ जीपतियों 
द्वारा श्रमिकों के शोषण का संगठन एवं समर्थन केरना है । क्रोपोटकिन ने लिखा है 
कि “ समस्त सरकारें चाहे उंनका स्वेरूंप राजतन्त्रात्मकं,हो, वधानिक हो यां गण- 
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तान्त्रिक हो कुलीन - वर्ग, पादरियों और व्यापारियों के हितों की बलपूर्वेक रक्षा 
करती हैं। श्रराजकतावोदी प्‌ जीवादी और प्रजातन्त्रवादी दोनों. प्रकार. के, राज्यों 
को नष्ट करना चाहते हैं। ये प्रजातन्त्रवादी राज्य को व्यावसायिक वकीलों, व्याव- 
सायिक पादरियों आ्रादि के लिये उपयोगी मानते हैं । यही कारण है कि बेकुनिन को 
प्रजातान्त्रिक प्रशली से उतनी ही आपत्ति थी जितनी की निरंकुश या स्वेच्छाचारी 
शासन से । 

अराजकतावादी शक्ति और सत्ता दोनों को मानव के लिए हानिकारक 
मानते हैं । बेकुनिन ने कहा है कि “शक्ति उन्हें भ्रष्ट करती है जो उसका 
संचालन करते हैं गौर उन्हें भी भ्रष्ट करती है जिन्हें उसे स्वीकार करने के लिए 
बाध्य किया जाता है | क्लोपोटकिन ने लिखा है कि “एक दुष्ट पतित मन्त्री भी 
सम्भवतः एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति होता यदि उसके हाथों में राज्य की शक्ति 
नहीं होती ।* 

अ्रराजकतावादी व्यक्ति को स्वंभावतः विवेकशील, शान्तिप्रिय, सहयोगी 
आर शुभेच्छ, प्राशी भानते हैं। इनको कहना है कि आथिक विषमतायें, जिन्हें राज्य 
अपनी शक्ति द्वारा स्थायी वनाये रखता है, व्यक्ति को स्वार्थी, पद-लोलप, ईर्ष्याल 
और निदंयी बनाती. हैं । राज्य निर्दोष को कपटी व दोषी बनाता है श्लौर सन्‍्जन 
को श्रपराधी बनाता है । इनका कहना है कि “प्रथम तो राज्य निरपराध व्यक्ति 
को अपराधी बनाता है और फिर उसे अपराधी होने के अ्रभियोग . में दण्डित 
करता है ।*' 

अ्रराजकतावादी बौद्धिक और नेतिक दृष्टि से भी. राज्य- को प्रतनकारी 
सानते हैं । इनका विश्वास है कि जो शासन करते हैं तथा जो शासित होते हैं 
दोनों के लिए राज्य पतनकारी है । राज्य प्रोत्साहन की शअ्रपेक्षा आदेश, दमत 
और शक्ति से काम-लेता है । जिस कार्य में. आदेश या निर्देश का प्ञाव रहता 
है उसमें बौद्धिक और नैतिक गुणों का अभाव होता है | कार्य तभी नैतिक माना 
जाता है जब उसे स्वेच्छा से किय्रा जाता है। मानव के सर्वोत्तम कार्य वे हैं जो 
श्र॒तरात्मा से प्रेरित होते हैं। जेसा कि क्रोपोटकिन ने कहा है कि “बही- नैतिकता 

ची नतिकता है जो स्वाभाविक हो गई हैं। थोपी गयी -नैतिकता, नेतिकता 

नहीं होती ( ...-.- 

अराजकतावादी, विशेषकर. क्रोपोटकिन; राज्य का न. तो . कोई प्राकृतिक 
आओवचित्य मानते हैं और न कोई ऐतिहासिक सहत्व _। राज्य मानव: की: स्वाभाविक 
सहकारी प्रद्धत्तियों के भी विरुद्ध है। क्रोपोटकिन के लिए तो राज्य मनोवैज्ञानिक 
सिद्धान्त के भी वितरीत है। उसका विश्वास है कि कानूत या तो. अनावश्यक है या 
हानिप्रद । झाज के कानूनों में कुछ तो ऐसे रीति-रिवाज: हैं जो. समाज के लिए 
लाभप्रद हैं। अतः वे विना राज्य की स्वीकृति के मान्य रहेंगे और कुछ नियम 
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ऐसे हैं जिनका पालन, सम्पत्ति के स्वामियों के लिए हितप्रद होने के कारण, सत्ता 


के भय से होता है । गॉडविन का विश्वास है कि “विधि निर्माण सभी देशों में 
धनवानों के पक्ष में तथा निर्घनों के विपक्ष में होता है ।” . 


श्राजकतावादी राज्य की रक्षात्मक और परोपकारी सेवाओं को लाभकारी 
नहीं सानते। इनकी धारणा है कि जनता स्वयं कार्य करते हुए आन्तरिक लुठेरों 
तथा विदेशी श्राक्रमशकारियों से श्रपनी रक्षा कर सकती है। इनका कहना है कि 
इतिहास से सिद्ध होता है कि राज्य की स्थायी सेवायें नाग़रिक सेनाश्रों द्वारा 
पराजित हुईं हैं और आक्रामक लोक-विद्रोह द्वारा विफल कर दिये गये. हैं । इनकी 
घारणा है कि कारागार अ्रपराधों को रोकने की श्रपेक्षा उन्हें फैलाने में अधिक 
सफल होते हैं । अराजकतावादी राज्य के सांस्कृतिक एवं परोपकारी कार्यों को भी 
अनावश्यक मानते हैं। इनकी घारणा है. कि जब , व्यक्ति श्राथिक एवं राज- 
नीतिक पराधीनता से मुक्त हो जायेंगे तो वे स्वयं स्वेच्छा से शिक्षा एवं दानशीलता 
के लिए आवश्यक वातों की व्यवस्था कर लेंगे। . . 
... अराजकतावादियों की धारणा है कि शिक्षा, विज्ञान, साहित्य, कला श्रादि 
का विकास व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों के कारण हुआ है, राज्य सत्ता यां शक्ति 
के कारण नहीं । राज्य ने सवंदा इनके विकास में बांधा प्रस्तुत की है । 

संक्षेप में, अंराजकतावादी राज्य को अ्रनांवश्यक एवं हानिकारक संस्था 

मानते हैं। इसके लिए राज्य का केवल एक काये है अपने मृत्यु-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर अपना अच्त कर लेना । 

आलोचना--राज्य के सम्बन्ध में श्रराजकत्तावादियों के भ्रधिकांश तके 
अंतिशयोक्तिपूरा असेत्य, अवांछनीय एवं' हानिकारक हैं । इनके तक सत्यांश से 
दूर हैं। विचारधारा के रूप में यह प्रायः मृत हो गये हैं। इसके मुख्य दोष 
निम्त हैं-- । 
. राज्य का उन्पुलन न तो वांछनीय है और न सम्भव--अभ्र राजकतावादी 
राज्य का पूर्ण उन्मूलन चाहते हैं जो न तो वांछनीय है और नः सम्भव । कोई भी 
ऐच्छिक समुदाय राज्य द्वारा प्रदान की जाने: वाली सेवाश्रों को दे नहीं सकता 
क्योंकिं उसके पास न तो इनके लिए साधन होते, हैं शौर न. क्षमता, ज्ञान व 
योग्यता । राज्य केंवल बाह्य आकमरों से सुरक्षा या आच्तरिक व्यवस्था नहीं करता 
बल्कि वह न्याय व्यवस्था स्थापित करता है, भिन्न-भिन्न समुदायों में सामंजजस्य एवं 
समन्वय स्थापित करता है, राज्य कला, संस्कृति; सभ्यंता, . विज्ञान दर्शत आदि का 
पोषक एवं रक्षक है! आज के अणु युग. एवं जेटिलें ' समाज में -राज्यविहीन समाज 


की. कल्पना भिथ्या है । 
अधिकार सत्त' अ्निगार्य है--अ्राजकतावादी अधिकार सत्ता. से 


छुटकारा पाना चाहते हैं। परच्त्‌ अधिकार सत्ता से छुटकारा पाना असम्भव है। 
जहाँ कहीं मानवऔऔर उसके द्वारा स्थापित संस्थायें विद्यमान हैं वहाँ श्रन्तिम निणंय 
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के लिए अधिकार सत्ता अनिवार्य है। राज्य के श्रतिरिक्त किसी शथ्रन्य अधिकार सत्ता 
को दूढमा कठिन है. क्योंकि राज्य ही निष्पक्ष, अवैयक्तिक एवं सा्वेजनिक भावना 
से काय कर सकता ह । 

3. राज्य का श्रधाव झराजकता को जन्म देगा-राज्य के संरक्षण औौर 
कानन की व्यवस्था के अ्रभाव में समाज में अराजकता फैलने का भय रहता है। 
राज्य के अभाव में समाज में “जंगल का नियम” एवं “जिसकी लाठी उसी की 
भेस! द। नियम फेल जायेगा । 

८. कानन स्वतन्त्रता का भ्क्षक नहीं, रक्षक है--यद्यपि कुछ कानून व्यक्ति 
की स्वत्तन्द्रता के लिए घातक हो सकते हैं परन्तु अधिकांश कानूनों का उद्देश्य 
स्वतन्वता को वास्तविक बनाना है। कानून उच्छ खलता को मर्यादित करते हैं। 
जैसाकि सिसरो ने कहा है कि “हम स्वतन्त्र होने के लिए वन्धन में रहते हैं।* 

5. राज्य कल्याणकारी संस्था है, दमनकारी नहीं--राज्य समाज का शोषण 
नहीं । यह समाज में ब्‌राइयों के लिए उत्तरदायी नहीं । झाधुनिक लोक कल्याण- 


कारी राज्य आराथिक एवं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए प्रयत्नशील 
हैं । आज का राज्य निरबलों एवं निर्धनों का मित्र है, शत्र्‌ नहीं। राज्य स्वास्थ्य 


शिक्षा, चिकित्सा आदि विविध सेवाश्रों को प्रदाव करता है । 
6. मानव श्रण्छाई और बुराई दोनों का पुतला है--अराजकतावादी व्यक्ति 


को अ्च्छाई, सहतशीलता आदि का पुतला मानते हैं जबकि व्यक्ति में देवी और 
आसरी दोनों प्रवृत्तियों का मिश्रण है। यदि व्यक्ति में प्रेम, सहयोग और त्याग की 
भावना है तो उसमें स्वार्थ, ईप्या, लोभ और वासना भी है। अतः श्रराजकता- 
चादियों का मनोवज्ञानिक आ्राधार गलत्त है । 
3. राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं 
राज्य के आधार के सम्बन्ध में मुख्यतः: दो विचार पाये जाते हैं। एक विचार 
यह है कि राज्य का आधार 'शक्ति! भ्र्थात्‌ पशु-शक्ति है । दूसरा विचार यह. है 
क्रि राज्य का झाधार इच्छा श्र्थात्‌ 'सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा” है। पहले 
विचार के समर्थक हँँ---यूतावी सोफिस्ट धर्मगुरु ग्रगमरी सप्तम, राजनीतिक दाशे- 
मनिक मेक्ियावली, - हॉब्स, लीकॉक, जेव्स और हा म, व्यक्तिवादी स्पेन्सर, वैज्ञानिक 
डाबिन, साम्यवादी माक्स और ऐंगेल्स आदि.। वीसवीं शताब्दी के स्वसत्तावादी दार्श 
निक और नेता जसाकि ट्राटस्की, वनेहार्डी, नीत्से, मुसोलिनी और हिटलर तथा 
प्रजातन्‍्त्रवादी लेखक जेसाकि राजनी तिशास्त्र के श्राधुनिक दृष्टिकोण -का समर्थन 
करने वाले व्यवहारवादी लेखक ज॑साकि सेरियम, केटलिच, लॉसवैल और मार्गन्थो 
शक्ति राजनीति पर वल देते-हैं। दूसरे विचार के मुख्य समर्थक हैं, टी. एच. ग्रीन । 
वस्तृत: यह वाथन टी -एच. प्रीन का है कि “राज्य का आ्राधार इच्छा है, शक्ति 
नहीं ।'ग्रोन का रत है कि “मानव हे तना स्वतन्त्रता की कत्पना फरतो है-स्व- 
तन्ह्नता में श्रधिकार शामिल हैं भौर श्रधिकार राज्य की माँग करते हैं।” कानूनी - 
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एवं निरपेक्ष सम्प्रभुता की आलोचना करने वाले बहुलवादी लेखकों का भी मत है 
कि राजाज्ञाओं का अनुपालन उसकी पशु शक्ति अर्थात्‌ दण्ड के भय के कारण नहीं 
होता वल्कि सामाजिक सुद्ढता की भावना के कारण होता है। यह विश्वास कि 
व्यवस्था और सामाजिक जीवन के लिए नियन्त्रण की आवश्यकता है, समाज के 
सदस्यों को राजाज्ञाओं के अनुपालन की प्रेरणा देता है । 

उक्त दोनों विचारों की व्याख्या निम्न प्रकार से है-- 

4. राज्य का श्राधार शक्ति है--इस विचार के समर्थकों का कहना है कि 

' राज्य “शक्ति का शिशु” है। इनका मत है कि राज्य के उदय, स्थायित्व और विकास 
में शक्ति की भूमिका निर्णायक है । लीकॉक ने कहा है कि “राज्य का श्रारम्भ शक्ति 
द्वारा व्यक्ति को पकड़ने शौर उसे दास वनाने में, अपेक्षाकृत दुबंल कबीले को 
विजयी करने तथा उसे अपने श्रधीन करने भें और श्रेष्ठ शारीरिक बल प्रयोग द्वारा 
' स्वामित्व स्थापित करने से हुआ | कवीले से राज्य और राज्य से साम्राज्य का 

प्रगतिशील विकास इसी विधि का केवल क्रम-मात्र है । धर्म गुरु भी राज्य को 
“क्र बल की उपज “ मानते हैं । इनका कहना है कि राज्य व्यक्ति के पापों का 
परिणाम है । इसका उदय व्यक्ति को नियन्न्रण में रखने और उसे दण्डित करने के 
लिए हुआ है । महात्मा गांधी जेसे दार्शनिक भ्रराजकृतावादियों का भी मत है कि 
राज्य “संगठित हिंसा का प्रतीक / है । 

राज्य को 'शक्ति का शिशु मानने वालों का कहना है कि शक्ति मानव की 
भख है; प्रतिद्वन्द्रिता और प्रतिस्पर्द्धा उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं और संघर्ष 
जीवन का अ्डिग नियम है । प्रतिदवन्द्िता और संघप के जीवन में केवल शक्तिशाली 
ही जीवित रहते हैं और वे निवंलों पर अ्रपना स्वामित्व जमा लेते हैं । व्यक्तिवादी 
लेखकों की धारणा यही है । इसे ही “सर्वोपयुक्त के बचे रहने” (छ8प्राशंएथ रण 
॥॥० #/6७)) और “जिसकी लाठी उसी की भेंस ()४8॥ 35 ।ां8॥) के नाम से 


जाना जाता है। इस शारीरिक शक्ति के आधार पर ही नीत्से ने अपने अतिमानव 
के सिद्धान्त (7॥ ण| ण॑ 8एएथगाथ्या) का प्रतिपादन किया है। 


राज्य को शक्ति पर आधारित करने वाले लेखक शक्ति को संगठन, व्यवस्था, 

अधिकार और न्याय का आधार भानते हैं । इनका कहना है कि शक्ति श्र्थात्‌ युद्ध 

_ औचित्य की कसौटी है श्र्थात्‌ युद्ध सही-गलत, उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय को 

निश्चित करने के लिए सबसे अ्रच्छा साधन है । यूनानी सोफिस्ट तो शक्तिशाली के 

: हित को ही न्याय कहते थे । वर्नेहार्डी के श्रनुसार, “शक्ति सर्वोच्च अधिकार है और 

इस विवाद का निर्णय युद्ध द्वारा किया जाता है कि अधिकार वया है ? प्राणीशास्त्र 

के श्रनुसार युद्ध उचित निर्णय देता है क्योंकि इसके निर्णय वस्तुओं के स्वभाव पर 

आधारित होते हैं ।, मुसोलिनी झ्ौर हिटलर तो युद्ध के उपासक थे । उनके लिए 

युद्ध सभी चीजों की उत्पत्ति है। उंनका कहना है कि युद्ध में ही व्यक्ति महान बनता 
है श्रीर शान्ति में मानवता नष्ट होती है । 
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मैकियावली, हॉव्स और राजनीतिशास्त्र का आधुनिक इष्टिकोश अपनाने 
वाले व्यवहारवादी लेखक शक्ति राजनीति पर बल - देते हैं। मेकियावली राज्य को 
शक्ति व्यवस्था कहता है। उसके विचारों का आधार ही शक्ति, शक्ति अंजन, शक्ति 
प्रसार और उसका स्थायित्व है। हॉब्स का सम्प्रभु (लेविश्राथन) शक्ति का अवतार 
है । हॉब्स लिखता है कि“तलवार के भय के बिनो समभौते केवल शब्द हैं. जो मानव 
को सुरक्षित नहीं रख सकते | दमनंकारी शक्ति के भय के बिना शब्दों के वाण्ड 
इतने कमजोर हैं कि ये व्यक्ति की इच्छा, लालच, क्रोध और भावनाओं को नियन्वित 
नहीं कर सकते ।” मार्गेन्थो का मत है कि “अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी राजनीति 
की भाँति, शक्ति के लिए संघंष है। अच्तर्राष्ट्रीय राजनीति का श्रेन्तिम उहू श्य चाहे 


कुछ भी हो, शक्ति सवंदा तात्कालिक उद्द श्य होता है । 
2, राज्य का श्राधांर इच्छा है--टीं. एच. भ्रीन इंस विचार से सहमत नहीं 


कि राज्य शक्ति का शिशु है । वह इस विचार से भी सहंमत नहीं कि राज्यं के उदय, 
स्थायित्व और विकास के लिए शक्ति अ्रनिवार्य है| वस्तुतः भ्रीन शक्ति को राज्य 
का अनिवाय तत्त्व ही नहीं मानता । ग्रीन कहता है कि राज्य का आधार सामान्य 
चेतना की सामान्य इच्छा है और सामान्य इच्छा सामान्य. कल्याण की सामान्य 
इच्छा है। जैसाकि वेपर ने कहा है कि “प्रोन की सामान्य इच्छा,रॉज्य निर्माणं की 
सामान्य इच्छा है, यह राज्य की इच्छा नहीं । ग्रीन कहता है कि मानव की 
सामाजिक प्रवृत्ति ही उसे समाज के साथ वाँधती है और सामाजिक सुदरढ़ता की 
भावना उसे राजाज्ञाश्रों के अनुपालन की प्रेरणा देती है । ; 
ग्रीन कहता है कि राज्य शक्ति, अधिकारों श्रौर कर्तव्यों की व्यवस्था को 
बनाये रखने के लिए है। यह संमाज विरोधी तत्त्वों को दबाने के लिए है, भक्ति 
प्राप्त करने के लिए नहीं है। राज्य दमनकारी शक्ति द्वारा अपने सदस्यों से 
स्वाभाविक भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, भक्ति तभी स्वाभाविक होती है जब वह 
निष्ठा और विश्वास पर श्राधारित हो और पशु वल पर आधारित न॒ हो । ग्रीन 
कहता है कि शक्ति का बंध प्रयोग ही राज्य को.स्थायी और प्रंगतिशील वनाता है । 
ग्रोन के शब्दों में, “राज्य के निर्माण में जिन तत्त्वों का मुख्य हांथ रहा है उनमें 
मुख्य स्थान राज्य की दमनकारी शक्ति का नहीं वल्कि लिखित औरं अलिखित 
विधियों के अनुसार वध शक्ति के प्रयोग द्वारा ही राज्य स्थायी और शक्तिशाली 
वनते हैं ।” ग्रीन कहता है कि शासक चाहे कितना ही निरंक॒श क्‍यों न हो, वह पशु 
शक्ति के आधार पर बहुत देर तक समाज से भक्ति प्राप्त नहीं केर सकता, थोड़े 
समय के लिए वह इसे भले ही प्राप्त कर ले। ग्रीन लिखता है कि शक्ति पर आधा- 
रित संस्थाय अन्तत्तः नष्ट हो जाती हैं । 
ग्रीन का मत है कि नैतिक और राजनीतिक अ्रधीनता का एक ही स्रोत है 
श्र वह है सामान्य चेतना की सामान्‍य कल्याण की भावना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
की चेत्तना और कल्याण शामिल है। ग्रीन इस बात पर बल देता है कि “संस्थायें 
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- मानव के लिए हैं, मानव संस्थाओं के लिए नहीं ।” संस्थाओ्रों का मूल्य नैतिक इच्छा 
“और विवेक की शक्तियों को वास्तविकता प्रदान करने में है। 
ग्रीन का मत है कि राजाज्ञाओं की अनुपालना का आधार सम्प्रभु की क्र 
इच्छा या पशु शक्ति नहीं । सामाजिक सुदढता की भावना ही राजाज्ञाओ्रों क्कै 
अनुपालन की प्रे रणा देती है। जैसा कि ग्रीन ने लिखा है कि “जो चीज मानव को 
समाज के साथ बाँधती है वह दण्ड का भय नहीं, वह किन्हीं वाह्य लाभों को प्राप्त 
करने की इच्छा नहीं, वह तो उसकी स्वयं की प्रवृत्ति है जो उसे उससे वॉधती है ।” 
“यह विश्वास कि कानून संमाज के कल्याण के लिए है और सम्प्रभु उस समाज की 
सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा को प्रकट करने के लिए है, मानव को उसके 
आदेशों का पालन करने के लिए वाध्य करती है । 
राज्य अधिकारों और ककत्तंव्यों की व्यवस्था को जिस शक्ति द्वारा बनाये 
: रखता है, दाशंनिकों ने उसे सम्प्रभुता की संज्ञा दी है। रूसो कामत है कि यह 
सम्प्रभुता सामान्य इच्छा में निवास करती है जवकि श्रास्टिन का मत है कि यह एक 
निश्चित सम्प्रभु में निवास करती है | इन दोनों विचारों में कोई मेल नहीं । फिर भी 
ग्रीन कहता है कि इनमें कोई विरोध नहीं। आस्टिन की भाँति ग्रीन स्वीकार करता 
है कि प्रत्येक विकसित समाज में कोई निश्चित सत्ता अवश्य होती है जो कानुनों 
श्र्थात्‌ अधिकारों और कत्तंव्यों की व्यवस्था को लागू करती है और जिसके ऊपर 
किसी का नियन्त्रण नहीं होता ।” परन्तु जहां श्रास्टिन ' इस सत्ता के प्रयोग का 
आधार पशु शक्ति मानता है, वहां ग्रीव रूसो की भाँति इसका आ्राधार सामान्य 
इच्छा मानता है। ग्रीन कहता है कि साधारण श्राज्ञापालन का श्राधार जो समाज 
' का श्रधिकांश भाग निश्चित सम्प्रभु को देता है वह उस सम्प्रभु को पश्चु शक्ति नहीं 
बल्कि स्वयं समाज की सामान्य चेतना की सामान्य इच्छा है । 
ग्रीन का मत है. कि सम्प्रभुता सामाजिक सस्वन्धों की उत्पत्ति है। यह 
- सामान्य कल्याण की सामान्य इच्छा है । यह सामाजिक और राजनीतिक संस्थाग्रों 
को बनाये रखमे की इच्छा है, जहां तक ये संस्थांय सामान्‍य इच्छा को प्रकट करती 
हैं । यह श्रधिकारों और कत्तंव्यों की व्यवस्था को बनाये रखने की इच्छा है । ग्रीन 
सम्प्रभु को, निरपेक्ष दमनकारी शक्ति का सूचक मानने के लिए तंयार नहीं क्योंकि 
' बह सुरक्षा प्रदान करता है और नैतिकता के मार्ग में आने वाली वाधाओं को दूर 
कर वह व्यक्ति के नैतिकता के विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। ग्रीन कहता 
है कि यह विचारों की चरुटि है जो सम्प्रभु को सर्वोच्च दमनकारी शक्ति का सूचक 
मानते हैं । ग्रीन राज्य को एक त्षकारात्मक श्रच्छाई कहता है व्योंकि इसके माध्यम 
से ही व्यक्ति अपने विवेक को इच्छा में प्रयोग कर सकता है। |; 
ग्रीन राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार तो करता है परन्तु वह उसे 
'हीगल की भाँति, वन्दनीय नहीं बनाता और न ही उसे किन्हीं रहस्यमय सीमाओं 
'तक पहुँचाता है। ग्रीन, हीगल की भाँति, व्यक्ति का राज्य रूपी देवी पर वलिदान 
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इस तरह मास और एच्जिल्स राज्य को वर्ग-संघर्ष का परिणाम मानते हैं। लेनिन 
कहा है कि “कहां, कब और किस रूप में राज्य का विकास होता है, यह ठीक 

इस वात पर निर्भर करता हैं कि कव, कहाँ और किस सीमा तक किसी समाज के 
वर्गों के विरोध को वस्त निष्ठ ढंग से मिलाया नहीं जा सकता और विलोमत 
राज्य का अस्तित्व सिद्ध करता है कि वर्गों को मिलाया नहीं जा सकता ।” 

भाक्‍्स की घारणा है कि सामाजिक विकास सें सरकार “रचनात्मक शक्ति' 
होते के स्थान पर “रुकावट शक्ति है। यह एक ऐसा माव्यम है जिसके द्वारा शासक 
वर्ग शासित वर्ग पर अपनी इच्छा थोपता है तथा इसके माध्यम से अपनी अधि- 
मान्य स्थिति को बताये रखता है । माक्स का यह दृढ़ विश्वास है कि -राज्य श्रम- 
जीवियों का शोपण करने में वुजु आ की सहायता करता है; अतिरिक्त मूल्य को 
बढ़ाने में उसकी मदद करता है; राज्य की पुलिस और सेना, न्याय व्यवस्था, 
अपराधिक कानून आदि सब बुजु आ वर्ग के हितों को रक्षा करते हैं। माक्स कहता 
है कि पूजीपति अपने हितों की रक्षा हेतु धर्म और संस्कृति का प्रयोग करता है। 
तभी तो माक्स धर्म को “अफीम की गोली” कहता है। 

मास की धारणा है कि वर्ग राज्य एवं निदंय अवस्थाओं के अ्रन्त के लिए 
सर्वहारा वर्ग की क्रान्ति अवश्यम्भावी है जिसमें स्वहारा वर्ग शासक वर्ग का रूप 
ग्रहण करेगा अर्थात्‌ स्वहारा वर्ग के श्रधिनायकवाद को स्थापित किया जायेगा; 
संक्रान्ति काल में बुजु झा के अ्रवक्षेषों को नष्ट किया जायेगा और अन्त में निर्वाघ 
श्रवस्था श्रर्थात्‌ साम्यवादी व्यवस्था स्थापित होते-होते राज्य का लोप हो जायेगा । 
यह साम्यवादी व्यवस्था राज्य विहीन, वर्ग विहीन, शोषण विहीन च्यवस्था होगी 
जिसमें प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुकूल प्राप्त होगा और प्रत्येक से उसकी क्षमता- 
नुकूल प्राप्त किया जायेगा । 

संक्षेप में, माक्संवादी-साम्पवादी राज्य के मुख्य विन्दु निम्न हैं-- 

()) राज्य बुजु आ की कार्यकारिणी समिति है । 

(7) राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम है। 

(59) राज्य शोषण का यन्त्र है। 

(4४) राज्य शक्ति और हिंसा पर आधारित है। 

(९) राज्य स्थायी संस्था नहीं, यह अस्थाई संस्था है । 

(शा) साम्यवादी व्यवस्था में राज्य का घीरे-घीरे लोप हो जायेगा। 

झालोचना--मावसवादी-साम्यवादी विचारों की मुख्यतः निम्न आधारों पर 


झ्रालोचना की जाती है-- 
4, राज्य एक नेतिक संस्था है, एक वर्गीय संस्था नहीं--माक्स का यह 


विचार मिथ्या है कि राज्य “आर्थिक लूट” है। राज्य कोई वर्गीय संस्था नहीं जो 
समाज के किसी एक वर्ग के हाथों में दूसरे वगे का शोषण करने का यन्त्र तो । यह 
एक नैतिक संस्थे। है । इसका उह्ं श्य मानव व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना है। 


राज्य का कार्यक्षेत्र--श्रहस्तक्षेप एवं श्रन्य सिद्धान्त 35. 


2. राज्य जन-समृह का मित्र है, शत्रु नहीं--माव्स ने राज्य को केवल . 


“शोषण का यन्त्र” वर्गीय संगठन” “बुजुआ की कार्यकारिणी समिति” तथा 
“[हिसा” पर आधारित संस्था माना है, परन्त्‌ हमारा देनिक अनुभव ठीक .इसके 


विपरीत है। श्राज का कल्याश॒कारी राज्य व्यक्ति का सहायक एवं मित्र है, उसका. 


शत्र नहीं । यह निर्दंय अवस्थाश्ं का सुधारक है, जनक नहीं । यह सुरक्षा का साधन 
है, दमन का स्रोत नहीं । 

3. राज्य स्थाई है श्रस्थाई नहीं--माक्स का यह कथन कोरी कल्पना है 
कि साम्पवादी समाज में राज्य का लोप हो जायेगा । वस्त्‌ -स्थिति यह है कि सोवि- 


यत संघ में 97 में साम्यवादी क्रान्ति होने के 7। वर्ष बाद भी राज्य सूरढ़ हुआ 


हैं, उसका लोप नहीं हुशाा । 
परिवर्तन संवेधानिक साधनों द्वारा सम्भव है--साम्यवादियों की यह 
धारणा मिथ्या है कि परिवतन केवल क्रान्ति द्वारा सम्भव है । प्रजातान्त्रिक लोक- 


कल्याणकारी राज्यों में जिन ऋरान्तिकारी परिवर्ततों को संवधानिक साधनों द्वारा _ 
लाया जा रहा है, साम्यवाद उनकी कल्पना नहीं कर सका | संवेधानिक परिवतंनों 
में स्थायित्व होता है । क्रान्ति द्वारा लाये गये परिवर्तत पुनः क्रान्ति को जन्म दे 


सकते हैं 
5. समष्टिवादी सिद्धान्त या राज्य एक धनात्मक श्रच्छाई है 


यह विचार समष्टिवादियों, फेवियनवादियों, श्रेणी समाजवादियों, प्रजा-. 


तान्त्रिक समाजवादियों और लोक-कल्याणकारी राज्य के समर्थकों. का है । इगलेण्ड . 
में इस विचारधारा के प्रमुख समथक फेबियन समाजवादी दाशनिक थे--विशेषकर . 


बर्नाड शा, एच. जी वेल्स, सिडनी वेव, बेट्रीश वेव, ग्राह्म वालास, जी. डी. एच 


कोल आदि । आर. एच. टानी, क्लेमेंट एटलो, डबिन, फ्राँंसिस विलियम, आर ॥॒ 


एच. एस. क्रासमेन, डेनिस हीले जैसे भ्रजातान्त्रिक समाजवादियों और हॉब्सन 


जी. डी. एच. कोल ज॑से श्रेणी समाजवादियों ने भी इसका -समर्थन, किया है। 

जमंनी में एडवड वर्नेस्टीन राड बटंस और फर्नीना्ड लैसले ने इसका समर्थन किया | 
है । फ्रांस में जीन जारेस और स्वीडन सें काले ब्रान्टिंग ने, बेल्जियम में . एडवर्ड 
अन्सीले ने इसका समथन किया है। अमरीका में नामंल थॉमस ने और भारत सें पं . 


जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया है। 

राज्य को एक धनात्मक श्रच्छाई मानने वाले राज्य विरोधी नहीं । ये केवल 
राज्य के वतमान पू जीवादी स्वरूप को बदलना चाहते हैं | ये कुछ लोगों के स्थान 
पर अधिकतम व्यक्तियों और विशिष्ट हितों के स्थान पर सामान्य हितों की सरक्षा 
करना चाहते हैं। ये राज्य को वग-संस्था नहीं मानते बल्कि राज्य को सामान्य 


हित के लिए आवश्यक संस्था मानते हैं। ये व्यक्तिवादियों की भाँति राज्य को 


आवश्यक बुराई नहीं मानते । इनका यह विश्वास नहीं कि राज्य :के कानन व्यक्ति 


की स्वतन्त्रता का हनत्त करते हैं। ये साम्यवादियों की भांति राज्य के लोप की 
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आशा नहीं करते । ये श्रराजक्तावादियों की भाँति, राज्य की अनावश्यक बुराई 
नहीं मानते । इनके लिए राज्य एक घनात्मक अच्छाई है जिसके माध्यम से श्राधिक 
एवं सामाजिक विषमताञ्रों को दूर किया जा सकता है; व्यवस्था की व्यवस्थाओं 
को हल किया जा सकता है; स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, विकास आदि की योज- 
नाओों को लागू किया जा सकता है। ये अरस्तू के इस कथन से सहमत हैं कि “राज्य 
का उदय जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ और उसका अस्तित्व अ्रच्छे जीवन 
के लिए विद्यमान है ।” हॉव्सन जसे श्रेणी ससाजवादी राज्य को सारे “समाज का 
प्रतिनिधि” सानते हैं ॥ उसकी धारणा है कि राज्य “सत्ता का मल ज्ोत, श्रन्तिम 
न्यायकर्त्ता और उत्पादनकर्त्ता या उपच्नोक्ता की हैसियंत सें, नागरिक की हैसियत से 
व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है । 

राज्य को धवात्मक भ्रच्छाई मानने वाले परिवर्तत की योजनाओं को राज्य 
के माध्यम से ऋमिक रूप में लागू करना चाहते हैँ । ये राज्य के माध्यम से पूंजीवाद 
व्यक्तिवाद, सम्पत्ति और स्वतन्त्र प्रतियोगिता से उत्पन्न होने वाले दोपों को दूर करना 
चाहते हैं। ये परिवर्तत को संवेधानिक साधनों द्वारा, श्र्थात्‌ समझा-बुकाकर 
विचार-विमश द्वारा, जनमत के आधार पर कानून के माध्यम से लाना चाहते हैं । 
ये हिंसक, क्रान्तिकारी या दमन के साथनों में विश्वास नहीं करते । 

राज्य को धनात्मक अच्छाई मानने वाले राज्य के कार्यो में विस्तार चाहते 


हैं। ये व्यक्तिवादियों के इस कथन से सहमत नहीं कि वह सरकार अच्छी है जो कम 
से कम शासन करती है। ये इस बात में विश्वास नहीं करते कि प्रत्येक कानून का 
निर्माण व्यक्ति की स्वतन्त्रता का हनन करता है । इनका विश्वास है कि शोपण 
अ्धःपतन और बेरोजगारी को दूर करने में राज्य की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इनकी 
धांरणा है कि राज्य द्वारा लोगों के आर्थिक, वौद्धिक श्र नेतिक हितों की सुरक्षा 
हो सकती है तथा न्याय, आराम, निष्पक्षता और निष्कपटता की भावनायें पेदा की 
जां सकती हैं। लिन्डसे ने कहा है कि “तटस्थ सत्ता के रूप में राज्य की नितान्त 
झावश्यकता है । 

: संक्षेप में, राज्य को धनात्मक श्रच्छाई मानते वाले राज्य के पक्ष में हैं। 
इनके राज्य का स्वरूप लोक-कल्याणु कारी है। इनका मत है कि राज्य सामान्य 
हित और सामान्य विकास के लिए किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। 

शालोचना--इस सिद्धान्त की मुख्यतः निम्न आधारों पर आलोचना की 

जाती है “८ । | 
“ १, “राज्यवाद का खतरा--इसमें राज्यवाद का खतरा है। जब उत्पादन 
और वितरण के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व, प्रवन्धच और नियन्त्रण होता 
हैं तो इससे राज्य में एकाधिकारी भ्रवृत्तियाँ जन्म लेना शुरू कर देती हैं । इससे वे 
सब दुष्परिणाम निकलते हैं जो एकाधिकारी प्रदृत्तियों में पाये जाते हैं । ज॑ंसाकि 
एवनस्टीन ते कहा हैं कि “जब राज्य स्वयं ही एकाधिकारवादी है ती इससे नागरिकों 
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की रक्षा कौन करेगा ।” राज्य के हाथों में सत्ता का केन्द्रीयक रण होने से नागरिकों 
की स्वतन्त्रताओ्रों को खतरा उत्पन्न हो जाता है । डबिन का मत है कि “योजना 
कार्यक्रमों का मुख्य उद्दे श्य प्रतिबन्ध है और इसका सुख्य परिणाम प्रतिहन्द्रिता के 
स्थान पर एकाधिकार की स्थापना है। 

2, नौकरशाही की शक्ति में विस्तार--राज्य की शक्तियों में विस्तार से 
नौकरशाही की शक्तियों में विस्तार हो जाता है। इससे भ्रष्टाचार, घूसखोरी 
छल, कपट एवं व्यक्तिगत द्वेष की भावतायें पैदा होती हैं; कुनवाएरस्ती और 
लालफीताशाही का वोलवालां हो जाता है । क्लॉसमेन ने लिखा है कि “राष्ट्रीयकरण 
उत्त रदायित्व की समस्या का हल नहीं । 

6. बहुलवादी सिद्धान्त या राज्य एक समुदाय है 

यह विचार वहुलवादी लेखकों का है। इसके मुल समर्थक हैं--एच. जे. 
लास्की, जे. नेविल फिगिस, ए. डी. लिण्डसे, लिशो ह्विग्वी, अर्नेस्ट वाकर, मिस - 
फॉलेट, एफ. डव्ल्यू. मेटलैण्ड, आटो वान गिर्के, जे. पॉल बॉकोर, एमिल दुर्खिम, 
आर. एम. मैकाइवर श्रादि । ये लेखक राज्य की सम्प्रभूता के सिद्धान्त का विरोध 
करते हैं। ए. डी. लिण्डसे ने कहा है कि “यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह 
स्पष्ट हो जाता है कि प्रभ त्वपूर्ण राज्य का सिद्धान्त खण्डित हो चुका है ।” लास्की 
का मत है कि “राजनीतिक दर्शन के लिए प्रभुता के कानूनी सिद्धान्त को वैध बनाना 
सम्भव नहीं है'''यदि प्रभुता की सम्पर्ण कल्यना का परित्याग कर दिया जाए तो 
यह राज्य विज्ञान के लिए स्थायी हित का कार्य होगा ।” 

राज्य एक समुदाय--बहुलवादियों की धारणा है कि मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है। उसकी भिन्न-भिन्न आ्रवश्यकतायें हैं जिनकी पत्ति के लिए वह 
भिन्न-भिन्न सम्‌ दायों का निर्माण करता है। ये समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, 
आधिक, धामिक, सांस्कृतिक आदि हो सकते हैं। इन समुदायों का अपना व्यक्तित्व 
होता है, अपनी इच्छा होती है, अ्रपना कार्यक्षेत्र होता है, अपने सदस्य होते हैं । ये 
समुदाय अपने सदस्यों से उसी प्रकार भक्ति की माँग करते हैं कि जिस प्रकार 
राज्य अपने सदस्यों से भक्ति की माँग करता है। इनकी मान्यता है कि राज्य 
कतिपय समूहों के विरोध के विरुद्ध अपनी इच्छा को लागू नहीं कर सकता। 

राज्य समाज नहीं --वहुलवादी राज्य को समाज नहीं मानते । जेसाकि मेका- 
इवर ने लिखा है कि “राज्य समाज नहीं है क्योंकि राजनीति को सामार्जिकता के 
साथ मिलाना महान्‌ भ्रम उत्पन्न करने वाला है| इस प्रकार न तो हम राज्य को 
समझ सकेंगे, न समाज को ।” “राज्य समाज के अन्तगत विद्यमान होता है परन्तु 

हु समाज का रूप तक नहीं होता ।” संकाइवर लिखता है कि “परिवार या घर्म 
या क्लब जसे समाज के रूप विद्यमान हैं जिनकी उत्पत्ति या प्रेरणा का स्रोत राज्य 
नहीं और रीति-रिवाज या प्रतिदवन्द्िता जैसी सामाजिक शक्तियाँ हैं; जिनकी राज्य 
रक्षा कर सकता हू या सुधार कर सकता है, पर च्तुइवस्तुत जिमकी रचना नहीं करता 
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और मित्रता या ईर्ष्या जैसे सामाजिक प्रेरक भाव हैं जो ऐसे अत्यन्त घनिष्ठ और 
वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं जो राज्य के महान्‌ यन्त्र द्वारा नियन्त्रित नहीं 
हो सकते ।*! 

आलोचना---वहुलवा दियों ने राज्य को समुदाय का रूप प्रदान करके समुदायों 
के महत्त्व को प्रकट किया है, परन्तु ये राज्य का सम्प्रभुता का विरोध करने में असमर्थ 
रहे हैं | वस्तृ तः अनेक वहुलवादियों ने स्वयं निर्णायक या समन्वय शक्ति के रूप में 
राज्य की सम्प्रभता को स्वीकार किया है। बाकर ने कहा है कि “हम धर्म-संघ या 
व्यावसायिक संघों की महत्ता को कितना ही क्यों न मानें तो भी हमें राज्य को उच्च 
शक्ति के रूप में पर्याप्त अधिकार देने होंगे। विभिन्न सामाजिक संस्थाश्रों में मेल- 
मिलाप और सनन्‍्तलन स्थापित करने का काम राज्य ही कर सकता है। लास्की ने 
स्वीकार किया है कि “प्रत्येक राज्य में कोई न कोई शक्ति होती है, जो सीमित 
है ।” मिल फॉलेट का मत है कि “ अन्य संघों का सदस्य होते हुए भी मेरी श्रात्मा 
राज्य में निवास करती है ।* 

7. सर्वंसत्तावादी सिद्धान्त या राज्य सर्वंसत्तावाद है 


या 
“राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, 
हर चीज राज्य के श्रन्दर” 

यह विचार अ्रधिनायकवादी, फासिस्टवादी एवं सर्वसत्तावादी लेखकों या 
नेताश्ों या राज्यों का है। इसके मुल समर्थक हैं फासिस्ट इटली के मुसो लिनी तथा 
नाजी जर्मन के हिटलर तथा उन जेसी विचारधारा रखने वाले लेखक श्ौर 
अधिनायक है । , 

. सर्वंसत्तावादी विचारधारा में विश्वास रखने वाले लेखक राज्य को सवे- 

शवितमान एवं सर्वव्यापी समभते हैं | ये जीवन के किसी राजनीतिक, सामाजिक, 
आधिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, धामिक, वौद्धिक या नंतिक क्षेत्र को नहीं मानते जो 
राज्य के नियन्त्रण से मुक्ति हो । इनके लिए राज्य की शक्ति निरपेक्ष है और वह 
“भले से कन्न' तक व्यक्ति पर नियन्त्रण रखता है । 

सवंसत्तावादी राज्य व्यक्ति के किन्‍्हीं ऐसे प्राकृतिक अधिकारों को नहीं 
जानता जिन्हें राज्य नियन्त्रित नहीं कर सकता | यह लोकततन्त्र के स्वतन्त्रता, समा- 
नता, भाईचारे और लोक-प्रभुता के सिद्धान्तों के स्थान पर उत्त रदायित्व, अनुशासन 
शिष्टवर्ग की योग्वता और सीढ़ीनुमा शासन पर बल देता है इसमें स्वतन्त्रता 
राज्य द्वारा प्रदत्त एक रियायत है । 

स्वंसत्तावादी राज्य, राज्य या राष्ट्र के अ्रतिरिक्त किसी दूसरे के प्रति 
भक्ति को स्वीकार नहीं कर्ता । इसके लिए राज्य के प्रति अभकित विद्रोह है जो 
समस्त मानवीय दोपों में महान्‌ है । 

राज्य समस्त जीवन का केन्द्र---सवसत्तावादी राज्य में राज्य समस्त जीवन 


का केन्द्र होता है । वही अधिकारों का ज्ञोत होता है। वही नतिकता का मापदण्ड 
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होता है। वही सम्प्रभुता का प्रयोग करता है। इसमें लोक-प्रभुता जेसी कोई चीज 
नहीं होती । समाज में विद्यमान अन्य सभी संघ, समुदाय या संस्थायें राज्य की 
अनुमति से विद्यमान होती हैं। कोई ऐसी मानवीय या आध्यात्मिक वस्तु, विषय 
या मूल्य नहीं जो राज्य से वाहर हो । राज्य के उद्देश्य मानव के सर्वोत्कष्ठ उद्देश्य 
होते हैं । फासिस्ट राज्य में यह कहावत प्रचलित होती है कि राज्य के वाहर 
कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, हर चीज राज्य के अन्दर है ।* 

सवंसत्तावादी राज्य में सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, नैतिक या सांस्कृतिक 
जीवन राज्य के नियन्त्रण में होता है। नागरिक स्वतन्त्रताओ्ों पर (भाषण अभि- 
व्यक्ति, समुदाय, संघ, प्रेस, रेडियो आदि पर ) राज्य का नियन्त्रण होता है; शिक्षा 

केन्द्र विद्याथियों को वही शिक्षा देते हैं ज्ञो राज्य देना चाहता है; नाचघर तथा 

कला केन्द्र उसी संसक्ृति को चित्रित करते हैं जो राष्ट्रीय राज्य के लिए फलदायी 
होती है; स्त्रियाँ सन्‍्तान उत्पत्ति पारिवारिक प्रेम की भावना से नहीं करती बल्कि 
राष्ट्रीय श्रावश्यकता के अनुसार करती हैं। व्यापार श्र्थात्‌ वस्तुओं का श्रायात और 
निर्यात राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय व्यवस्था 
राष्ट्रीय नियमों द्वारा निर्धारित होती है। 

ग्रालोचना--सवंसत्तावादी राज्य कोरा निरंकुशतावाद है । इसमें राज्य 
रूपी देवी पर व्र्याक्त का बलिदान पूर्ण है। नागरिकों की स्थिति दास और यतन्त्रों में 
पुर्जों के समान होती है । ये राज्य शान्ति विरोधी, मानवता विरोधी एवं अच्त- 
रष्ट्रीयता विरोधी होते हैं । इस प्रकार के राज्य स्वीकार नहीं किये जाते । 


समीक्षा प्रश्न 
. “राज्य जीवन को सम्भव बनाने के लिए उत्पन्न हुआ पर अब यह जीवन 
को अ्रच्छा बनाने के लिए विद्यमान है ।” समभकाइये । (२४). 98) 
2. आप किन आधारों पर राज्य के कार्यों को सीमित करना पसन्द करेंगे ? 
(२७. 980) 
3. “राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं” (ग्रीन । इस कथन की जाँच 
कीजिए । (२8]. 982 87७ 988) 
4. “वह सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करती है ।” स्पष्ट 
कीजिए । (२४. 87%. ]975) 
5. “राज्य के सम्बन्ध में अहस्तक्षेपवाद की नीति” पर अश्रालोचनात्मक 


टिप्पणी लिखिए । (877०, 988) 
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राज्य के उद्दे श्य (7॥8 2705 ०6 #॥6 $588०)--जिस प्रकार राज्य की 

प्रकृति के वारे में लेखकों में एक मत का अभाव है उसी प्रकार राज्य के उद्देश्यों के 

बारे में भी लेखकों में एक मत का अभाव है । प्राचीन लेखक प्लेटो एवं अरस्त, 

आादशंवादी लेखक हीगल, ब्रे डले, वोसांके, ग्रीन आदि; फासीवादी लेखक एवं नेता 
मुसो लिनी; नाजीवादी लेखक एवं नेता हिटलर; स्वसत्तावादी एवं अधिनायकवादी 
विचारधारायें एवं लेखक राज्य को साध्य मानते हैं । उपयोगितावादी लेखक वेन्थम 
राज्य को स्पष्ट रूप से साथ्य स्वीकार नहीं करता परन्तु उसने “उपयोगिता” एवं 
“झविकतम व्यक्तियों के सुख” के दो ऐसे सूत्र दिये हैं जिनको श्राधार मान कर राज्य 
अपने उहंश्यों की अधिकतम सिद्धि कर सकता है । समाजवादी एवं साम्यवादी भी 
राज्य को प्रत्यक्षतः साध्य स्वीकार नहीं करते परन्तु इस प्रकार के राज्यों में राज्य 
जिन शक्तियों का प्रयोग करता है तथा उसके उद्देश्यों के नाम पर जिस मात्रा में 
व्यक्ति के हितों और स्वतन्त्रताओं का वलिदान दिया जाता है वह निश्चित ही राज्य 
को साध्य बनाती हैं । दूसरी ओर, जे. एस. मिल, ह॒वंट स्पेन्सर, एउम स्मिथ, 
मिल्टन, लॉक, स्पिनोजा, मांटेस्क्यू, वाल्टेयर जैसे व्यक्तिवादी लेखक; प्रोधां, टॉल्स- 
टाय, गांधी, कोपोटकिन औरवेक्‌ निन.जेसे अराजकतावादी लेखक; एच. जे. लास्की, 

ए. डी. लिण्डसे, श्ररनेस्ट वा्कर, मिस फालेट, दह्विवी और कर जैसे बहुलवादी 
लेखक राज्य को साधन मानते हैं। 

“४, राज्य स्वयं में साध्य है (58906 [5 था शव 9 ॥5श0ा[]) 

राज्य को साध्य मानने वाले लेखक राज्य और व्यक्ति में भेद नहीं करते । 

वे राज्य के उद्देश्यों को ही व्यक्ति के उद्देश्य मानते हैं। उनके लिए व्यक्ति और 
राज्य में उसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस प्रकार श्रंगों का शरीर के साथ सम्बन्ध है। 

इन लेखकों के लिए आदर्श राज्य आंगिक एकता है। इनमें व्यक्ति और राज्य में 
कोई संघ नहीं होता । इनमें व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज नहीं । इनके लिए 
राज्य की चेतना व्यक्ति की चेतना है । प्लेगो का मत है कि राज्य की उत्पत्ति 
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मानव श्रात्मा से होती है। प्लेटो ने लिखा हैं कि “राज्य वृक्षों या चद्दानों से उत्पन्न 
नहीं होते । वे व्यक्तियों के चरित्र -से उत्पन्न होते हैं जो उनमें निवास करते हैं । 
प्लेटो की धारणा है कि राज्य “सदगुण और श्रच्छाई में साझेदारी” है। अरस्तू 
का मत है कि “राज्य का उद्भव जीवन की श्रावश्यकताश्रों के लिए हुआ पर- बह 


भ्रच्छे जीवन के लिए विद्यमान है । ४ यन कह 
होगल जैसे श्रादर्शवादी लेखक राज्य को. ''स्वयं.में साध्य” मानते हैं। उनके 


लिए राज्य “सस्पूर्ण विवेक” है। हीगल के अ्रनुसार “राज्य पृथ्वी पर ईश्वरीय 
रूप” है। राज्य नैतिक मानदण्डों का स्रष्टा है। हीगल राज्य को सवंशक्तिमान एवं 
सर्वव्यापी मानता है। हीगल का मत है कि राज्य कभी गलती नहीं करता । राज्य 
नैतिक पूर्णता है श्ौर स्वतन्त्रता का दाता है। हीगल युद्ध को- नैतिक अच्छाई मानता 
है । बोसांके ने व्यक्ति को राज्य के अधीन माना है । उसके लिए राज्य “पूर्ण चैतिक 
विश्व का संरक्षक है ।” द्वीश्चे का मत है कि “राज्य शक्ति है और हमारा यह 
कत्त व्य है कि हम नतमस्तक होकर उसकी पूजा करें ।” परन्तु ग्रीन ऐसा उदार- 
वादी आ्रादर्शवादी है जो राज्य को आदर्श मानते हुए भी राज्य रूपी देवी पर व्यक्ति 
का बलिदान नहीं करता । ' 


फासीवादी तथा नाजीवादी सबंसत्तावादी व्यवस्थाओं में राज्य राष्ट्र, या 
जाति एक ऐसी काल्पनिक गाथा है जो “जीवित सदस्यों का ही नहीं बल्कि श्रगिएतत 
पीढ़ियों का भी वर्णन करतां है ।” जैसाकि सुसोलिनी ने कहा है कि “राज्य व्यक्ति 
के ऐतिहासिक श्रस्तित्व की सर्वव्यापी आत्मा और इच्छा है। इन राज्यों में व्यक्ति 
झौर समुदायों का महत्त्व राष्ट्र के प्रसंग में है। जेसाकि सुसोलिमी ने कहा है कि 
“इतिहास के बाहर मनुष्य का कोई महत्त्व नहीं ।” फासिज्म की यह कहावत प्रसिद्ध 
है कि “प्रत्येक चीज राज्य के श्रन्दर है. कोई चीज राज्य के बाहर नहीं और कुछ 
भी राज्य के विरुद्ध नहीं ।* | । । 

समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्थायें प्रत्यक्षतः राज्य को साध्य स्वीकार 
नहीं करतीं परन्तु इनमें समाज को महत्त्व दिया जाता है व्यक्ति को नहीं। साम्ये- 
वाद में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जेसी कोई चीज नहीं । सास्यवाद में यदि स्वतन्त्रता 
नाम की कोई चीज है तो यह “संकलित सामुदायिक जीवन की स्वतस्त्रता हैं। 
जसाकि भाक्स श्रौर एन्जिल्स ने लिखा है कि “समुदाय में ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
सस्भ्व है ४” ् 

छ. राज्य एक साधन है (5886 48 व्राध्या5 (0 था शाह) 

राज्य को साधन मानने वाले लेखक राज्य और व्यक्ति में भेद करते हैं । 
इनके लिए राज्य स्वयं में साध्य नहीं बल्कि -मानव के हितों.की पूर्ति के लिए 
साधन है । इनके लिए संस्थायें (राज्य सहित) मानव कल्याण और समृद्धि के लिए 
हैं, मानव संस्थाओं के लिए नहीं हैं। इनकी धारणा है कि जिस प्रकार व्यक्ति के 
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अधिकारों पर औचित्यपूर्स प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं उसी प्रकार राज्य अपनी 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ सीमाझ्रों से वाहर नहीं जा सकता । 

राज्य को साधन मानने वालों में मूलतः अराजकतावादी, व्यक्तिवादी भौर 
बहुलवादी लेखक आते हैं । - 

() भ्रराजकतावादी--क्रोपोटकिन और वेकुनिन जैसे श्रराजकतावादी लेखक 

' राज्य को भ्रनावश्यक बुराई मानते हैं । ये राज्य को अनुपयुक्त, अनावश्यक, अ्रवांछ- 
नीय तथा अस्वाभाविक संस्था मानते हैं! ये राज्य को एक हानिकारक संस्था मानते 
हैं जिसने सभ्यता और मानवता को पतन की ओर घकेला है। ये राज्य को शक्ति 
का प्रतीक मानते हैं जो मानवीय अ्रधिकारों और स्वतन्त्रताओं का शत्रु है । ये राज्य 
को शोपर का यन्त्र मानते हैं। बेकुनिन ने कहा है कि 'प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली 
का उद्देश्य पुजीपतियों द्वारा श्रमिक के शोपरा का संगठन एवं समर्थन करना है ।” 
क्रोपोटकिन ने भी लिखा है कि “समस्त सरकारें चाहे उनका स्वरूप राजतन्त्रात्मक 
हो, वैधानिक हो या गणतान्त्रिक हो, कुलीन वर्ग, पादरियों और व्यापारियों के हितों 
की वलपूर्वक रक्षा करती हैं ।”” क्रोपोटकिन राज्य की रक्षात्मक एवं परोपकारी 
सेवाञ्नों को न तो आवश्यक मानता है और न प्रभावकारी | अ्रतः ये राज्य को 
भयंकर तूफान द्वारा नष्ट करना चाहते हैं । 

(8) व्यक्तिवादी--जे. एस. मिल और ह॒वंट स्पेन्सर जैसे व्यक्तिवादी लेखक 
राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं । व्यक्तिवादी लेखक राज्य को झ्रावश्यक इसलिए 
मानते हैं कि व्यक्ति अ्पूर्ण है और उसमें अपराध की भावना है। बिलोबी ने लिखा 
है कि “मानव स्वभाव की दुबंलताओं के लिए ही राज्य सत्ता की झावश्यकता है । 
स्पेन्सर ने भी लिखा है कि “राज्य की सत्ता इसलिए आ्रावश्यक है कि समाज में 
अपराध की भावना विद्यमान है ।” इस तरह व्यक्तिवादी राज्य को आवश्यक मानते 
हैं, परन्तु वे साथ में उसे वुराई भी कहते हैं। इतकी धारणा है कि राज्य-द्वारा 
निर्मित प्रत्येक कानून या नियम प्रत्यक्षतः या अग्रत्यक्षतः व्यक्ति की स्वतन्त्रता को 
मर्यादित करता है। अतः व्यक्तिवादी राज्य के कार्यों को पुलिस कार्यों तक सीमित 
रखना चाहते हैं। ये राज्य को सुरक्षात्मक एवं व्यवस्थात्मक कार्य सौंपना चाहते हैं 
विकास कार्य नहीं जैसाकि स्पेन्सर ने लिखा है कि राज्य “पारस्परिक आश्वासन 
के लिए संयुक्त सुरक्षा कम्पनी है'''''मैं केवल सुरक्षा के लिए राज्य के साथ बीमा 
करता हों, किसी श्रन्य चीज के लिए नहीं ।” स्पेन्सर ने लिखा है कि “राज्य 
का मुख्य कत्त व्य रक्षा करता तथा मर्यादित करना है न कि. पोषण करना और 
समुन्नत करना । ” जे. एस. मिल जैसे लेखक व्यक्ति को विचारों, आशिक प्रतियो- 
गिता और कार्य के क्षेत्र में निर्वाध स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। व्यक्तिवादी प्रतिवस्च 
की नीति को व्यक्ति और समांज दोनों के लिए हानिकारक मानते हैं । इनकी 
घारणा है कि प्रतिवन्ध की नीति जहाँ सत्य का दमन करती हैं वहाँ विकास को्‌ 
अवरुद्ध करती है तथा व्यक्ति को निरुच्यमी एवं आलसी बनाती है । 
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(॥) बहुलवादी -लास्की, लिण्डसे, द्विग्वी जैसे वहुलवादी लेखक राज्य को 
स्वीकार करते हुए भी उसकी सम्प्रभुता पर प्रहार करते हैं। इनकी घारणा है कि 
राज्य की सम्प्रभुता अविभाज्य नहीं । राज्य सर्वोच्च सत्ता नहीं | यह उसी प्रकार 

से एक समुदाय है जिस प्रकार से समाज में अन्य समुदाय या संघ विद्यमान हैं । 
इनके लिए राज्य अन्य समुदायों के समकक्ष है या समवक्षों में प्रथम है । इनकी 
मान्यता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी विविध आवेश्यक- 
ताओरं की पूर्ति के लिए विविध समुदायों या संघों का निर्माण करता है। ये समुदाय 
उसी प्रकार से स्वाभाविक हैं जिस प्रकार से राज्य । समुदायों का श्रपना व्यक्तित्व 
होता है । इनकी अ्रपनी इच्छा होती है; ये अपने सदस्यों से उसी प्रकार भक्ति प्राप्त 
करते हैं । जिस प्रकार राज्य श्रपने सदस्यों से भक्ति प्राप्त करता है। ये विधि को 
सम्प्रभू का आदेश मात्र नहीं मानते बल्कि उसे सामाजिक सुद्ढ़ता की भावना 
सामाजिक विवेक और औचित्य की भावना पर आधारित मानते- हैं । इस तरह 
बहुलवादी राज्य की सम्प्रभुता का खण्डन करते हैं । 

मूल्यांकन-- राज्य के उद्देश्यों सम्बन्धी उपयुक्त दोनों विचार अतिशयोक्ति- 
पूर्ण हैं। राज्य न तो पूर्णतः साध्य है और न पूर्णात: साधन है । यदि राज्य को 
पूर्णतः साध्य मान लिया जाय तो वह निरंकुश एवं सर्वंसत्तावादी हो जायेगा और 
व्यक्ति राज्य रूपी यन्त्र में उपकरण मात्र बनकर रह जायेगा दूसरी ओर, यदि 
राज्य को व्यक्ति के हितों का केवल साधन मात्र मान लिया जाय तो उसके श्रस्तित्व 
को खतरा उत्पन्न हो जायेगा और सामाजिक हितों की उपेक्षा होगी । सत्य इन 
दोनों विचारों के मध्य में स्थित है। जहाँ राज्य की सुरक्षा और समाज में व्यवस्था 
का प्रश्न है, वहाँ राज्य के हित सर्वोपरि हैं और वह साध्य है | यदि राज्य व्यक्ति 
के विकास के .लिए स्वस्थ एवं सुन्दर जीवन की व्यवस्थायें जुटाता है तो उस स्थिति 
में भी राज्य के उद्देश्य सर्वोपरि हैं। यदि व्यक्ति की स्वतन्त्रता व्यक्ति के विकास 
ओर उसके सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की प्राप्ति के लिए आ्रावश्यक है तो उसे राज्य का 
साधन बनाना हानिकारक है। इस क्षेत्र में व्यक्ति को साध्य के रूप में स्वीकार 
किया जा सकता है श्रौर राज्य को साधन । 

._. राज्य के कार्य लि 
राज्य क॑ कार्यों के लिए कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किये जा सकते 
ओर न ही सभी समयों के लिए उसके कार्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। राज्य 
के कार्यो का स्वरूप समय, परिस्थिति, आवश्यकता, विचार एवं राज्य की प्रकृति - 
के अनुरूप बदलता एवं विकसित: होता रहता है। राज्य के कार्य उसके श्राथिक 
स्रोतों, प्राकृतिक साधनों, सामाजिक सेवा की भावनाश्रों, लोगों की जागरूकता और 
राजनीतिक चेतना पर निर्भर करते हैं। 

(आ्राधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तृत वर्णन श्रध्याय 4 में लोक कल्याण- 
कारी राज्य के काये के शीपक के अन्तर्गत दिया. गया है । अ्रतः राज्य के कार्यो का 
अध्ययन उसी स्थान पर कीजिए ।) पा 
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राज्य के कार्य सम्बन्धी सिद्धान्त 

राज्य के कार्यो से सम्बन्धित विविध सिद्धान्त मुख्यतः निम्न हैं-- 

() व्यक्तिवादी सिद्धान्त । 

(४) आदर्शवादी सिद्धान्त । 

(77) साम्यवादी सिद्धान्त । 

(+४) उपयोगितावादी सिद्धान्त । 

(५) साम्यवादी सिद्धान्त । 

(५४) अराजकतावादी सिद्धान्त । 

(५)) फासी एवं नाजी सिद्धान्त । 

(शा) लोक कल्याणकारी सिद्धान्त । 

व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, श्रराजकतावादी आदि सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या 
“राज्य का कार्य क्षेत्र” सम्बन्धी श्रध्याय 9 में विस्तारपू्वंक की गई है। अतः उन्हें 
यहाँ दोहराने से कोई लाभ नहीं । यहाँ केवल समाजवादी राज्य के सिद्धान्त की 
व्याख्या की जा रही है । लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त की विस्तृत व्याख्या 
अध्याय ] में की गयी है । 

समाजवादी राज्य 

वर्तमान युग की सबसे वड़ी देव समाजवाद तथा समाजवादी विचारधारा 
का विकास है। यह ऐसी विचारधारा हैं जो सवका कल्याण चाहती है, जो व्यक्ति- 
गत्त हित को सामाजिक हित के अ्रधीन समभती है; जो लाभ के स्थान पर सेवा 
भाव पर बल देती है; जो पू जीवादी अ्रथंव्यवस्था और स्वतन्त्र प्रतियोगिता की 
विरोधी है; जो शोपण, अन्याय, गम्भीर आ्राथिक ग्रसमानताओं तथा श्रन्‍्य श्रसामा- 
जिक वुराइयों का अन्त चाहती है; जो भूमि तथा अन्य प्राकृतिक उपलब्धियों को 
सामान्य लाभ के लिए प्रयोग में लाना चाहती है; जो बड़े उद्योगों का सामाजीक रण 
चाहती है; जो सवको विकास के समान अवसर प्रदान करना चाहती है | एक शब्द 
में, राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य वनाने में समाजवाद समय की पुकार है । 
यह एक ऐसा विचार है जो करोड़ों की आशाम्रों को भ्रभिव्यक्त करता है। 

समाजवाद की निश्चित परिभाषा देने में कठिनाइयाँ--राजनीति शास्त्र में 
बहुत कम ऐसे शब्द हैं जिन्होंने इतने श्रधिक विवाद को जन्म दिया है जितना कि 
समाजवाद शब्द ने दिया है । इसका मुख्य कारण यह है कि यह एक समशील विचार 

. नहीं । इसके भिन्न-भिन्न- रूप हैं, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोर हैं । यह एक ऐसा, अनेक-छूपी 

दर्शन है जिसे प्रत्येक दार्शनिक अ्रपनी ही दप्टि से देखता है । प्रत्येक राज्य में इसका 
स्वरूप स्थानीय परिस्थितियों, के अनुकूल होता है । . डॉ. शैडवेल के शब्दों में, 
“समाजवाद श्रत्यन्त जटिल, अनेक तरफा और अंतियों से पुर्ण ऐसा प्रश्न है.जिसने 
मानव के मस्तिष्क को सबसे श्रधिक उलभाया है ।* 
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समाजवाद का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं । इसकी कोई सीमा नहीं । इसका 
कोई निश्चित सिद्धान्त नहीं; यह एक राजनीतिक आन्दोलन है; यह एक दर्शन है; 
यह एक श्राथिक प्रणाली है; यह एक सामाजिक व्यवस्था है। यह उत्पादन से प्राप्त 
होने वाले लाभों को स्वामियों और सेवकों में न्‍्यायोचित आधार पर बाँटना चाहता 
है; यह व्यक्ति के जीवन को राज्य द्वारा नियोजित कर उसका चहुँमुखी विकास 
करना चाहता है । समाजवाद सामाजिक संगठन का एक राजनीतिक और श्राथिक 
सिद्धान्त है जिसकी भूल विशेषता आ्राथिक कार्यों पर सरकारी नियन्त्रण को स्थापित 
करना है ताकि प्रतियोगिता का स्थान सहयोग ले ले; विकास के श्रवसर सबको 
प्राप्त हों शौर श्रम का पारितोषिक सवमें न्‍्यायोचित रूप से वाँट दिया जाय । 

समाजवाद--की निश्चित परिभाषा देने में कठिनाई यह है, जैसाकि 
सी. ई. एम. जोड ने कहा है कि “यह एक ऐसी टोपी है जिसकी श्राकृति बहुत 
अधिक पहनने से विगड़ गयी है ।“ प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में यह भिन्न सिद्धान्त, 
श्रान्दोलन, प्रणाली या व्यवस्था प्रतीत होती है । 

समाजवाद की परिभाषा--समाजवाद की मुख्य परिभाषाएँ निम्न हैं-- 

() श्रपादोराय के शब्दों में, “समाजवाद एक सिद्धान्त और एक आन्दो- 
लन है जो उत्पादन और विनिमय के साधनों पर सामूहिरू स्वामित्व और सामूहिक 
नियम्त्रण द्वारा जनसाधारण के हित के लिए लोक समाज का सामूहिक संगठन 
चाहता है ।”' 

(2) हुवर्ट बलाण्ड के शब्दों में, “उत्पादन और विनिमय के साधनों पर 
सामान्य नियस्त्रण को समाजवाद कहते हैं प्रौर यह सामान्य नियन्त्रण सबके समान 
लाभ के लिए है।” 

(3) विश्वकोष ब्रिदानिका के अनुसार, “समाजवाद वह नीति या सिद्धान्त 
है जो केन्द्रीय प्रजातान्त्रिक सत्ता द्वारा आजकल की अपेक्षा श्रेष्ठठम वितरण तथा 
उसके अधीन श्रेष्ठतम उत्पादन की व्यवस्था करना चाहता है ।” 

(4) जी. डी. एच. कोल के शब्दों में, “समाजवाद का श्र्थ चार बातों से 
है---() एक मानवीय सभा जिसमें वर्ग-विभेद को समाप्त कर दिया गया है; (7) 
एक सामाजिक श्णाली जिसमें कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी से न तो इतना श्रमीर और 
न इतना गरीब हो कि वे आपस में समान शर्तों पर मिल भी न सकें; (77) समस्त 
उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व एवं प्रयोग; (ए) समस्त नागरिक 
श्रपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार एक दूसरे की सेवा करें ।” 

(5) जा बर्नाड शॉ के शब्दों में, “'धमाजवाद आय की समानता के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं ।” ला न्‍ 

(6) बटर एड रसल के शब्दों में, “यदि हम समाजवाद को भूमि तथा सम्पत्ति 
के सामाजिक स्वामित्व की वकालत कहें तो हम समाजवाद के मूल तत्त्व के अधिक 
निकट पहुँच जाते हैं ।” 
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समाजवाद भिन्न-भिन्न दार्शनिकों के लिए भिन्न-भिन्न श्रर्थ रखता है । जो 
जिप्त रंग या दृष्टि से इसकी ओर देखता है उसे वही रंग और दृष्टि नजर आती है। 
'कुछ के लिए यह उत्पादन, वितरण झौर विनिमय के साधनों पर सार्वजनिक 
स्वामित्व है; कुछ के लिए यह उत्पादन के मुख्य साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व 
और छोटे-मोटे उत्पादन के साथनों पर सीमित निजी स्वामित्व है; कुछ के लिए यह 
अच्छे उत्पादन और अच्छे वितरण की व्यवस्था है; कुछ के लिये यह नागरिकों की 
आ्रथिक और सामाजिक स्थिति सुधारने की प्रणाली है, कुछ के लिए यह नियन्त्रण 
: की प्रक्रिया है; कुछ के लिए पूजीवादी अर्थव्यवस्था के लाभ, शोपण और अन्याय 
प्रद्धत्ति तथा निजी निवेश के अ्रन्त करने का तरीका है; कुछ के लिए यह घन के 
विंतरण की पूर्णतः नवीन प्रणाली है; कुछ के लिये यह उचित आधारों पर साधब॑- 
'जनिक लाभों का वँटवारा है; कुछ के लिये यह श्राय की न्यूनतम दरों को निश्चित 
करने का माध्यम है ताकि इन भिन्नताओं के कारण कोई किसी का शोषण न कर 
सके; कुछ के लिये यह लाभ, भाड़े, व्याज की वर्तमान प्रणालियों को अन्त करने की 
विधि है; कुछ के लिये यह निजी सम्पत्ति, स्वतन्त्र प्रतियोगिता और अश्रसंयमित 
व्यक्तिवाद का झन्‍्त करने का साधन है; कुछ के लिये यह भूमि और प्राकृतिक 
साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व को स्थापित करने का आधार है; कुछ के लिये यह 
वर्गीयं आन्दोलन है; कुछ के लिए यह पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा और वर्ग-विहीन 
समाज की स्थापना का यन्त्र है; कुछ के लिये यह सबको श्रमिक बनाने का तरीका 
है; कुछ के लिये यह समाज में सामाजिक और आ्राथिक न्याय की स्थापना का सर्वो- 
त्तम साधन और समता का आधार है| संक्षेप में, समाजवाद ऐसा सिद्धान्त, भ्रान्दो- 
लगन और जीवन पद्धति है जो सार्वजनिक कल्याण पर आधारित है। 

सम्ााजवाद एक विरोध--यह पूंजीवाद के विरुद्ध विरोध है। यह उसके 


व्यक्तिगत लाभों के विरुद्ध विरोध है, यह सामाजिक और आशिक वुराइयों तथा 
विषमताओं के विरुद्ध विरोध है। यह स्वतन्त्र प्रतियोगिता के विरुद्ध विरोध है । यह 


मानव कल्याण के लिये तथा उसे जीवन की न्यूनतम श्रावश्यकतायें उपलब्ध कराने 
के लिये सुधार ग्रान्दोलन है। 
समाजवादी राज्य के श्रावश्यक तत्त्व या मुल सिद्धान्त 
समाजवादी राज्य के मूल तत्त्व निम्ब हैं-- 

4, समाज को श्रधिक महत्त्व--समाजवाद शब्द की उत्पत्ति सोसियस 
($0०४५) शब्द से हुईं है जिसका अर्थ है समाज” । स्वाभाविक है कि समाजवादी 
राज्य व्यक्ति के स्थान पर समाज को अधिक महत्त्व देता है । समाजवादी राज्य के 
लिये समाज व्यक्ति से भ्रधिक उच्चतर, महानतम और पवित्र है | इस प्रकार 
के राज्य उन नीतियों का अनुसरण करता है जिससे समाज का कल्याण हो, 
व्यक्ति विशेष का नंहीं। यह व्यक्तियों के हितों को समाज के हितों के श्रधीन 
समभता है । 


राज्य के उद्देश्य एवं कार्य 47 


2. समाज की श्रांगिक एकता पर बल--समाजवादी राज्य समाज को 
आंगिक एकता में गृथना चाहता है, परन्तु सर्वसत्तावादी या एकदलीय शासन की 
भाँति व्यक्तियों की स्वतन्त्रता की वलि चढ़ाकर नहीं अपितु उसकी सुरक्षा की 
व्यवस्था करके । समाजवादी राज्य न तो व्यक्तिवादियों की निर्वाध स्वतन्त्रता के 
पक्ष में है और न साम्यवादियों या सर्वंसत्तावादियों के अ्रति नियन्त्रण के पक्ष में है । 
यह मध्य मार्ग अपनाता है | यह व्यक्ति को आगे वाले कल के खतरों से तथा भूख 
औ्रौर नंगेपन की गुलामी से स्वतन्त्र रखना चाहता है । व्यक्तिवादी राज्य स्वतन्त्रता 
के माध्यम रो सवको समानता प्रदान करता है, परन्तु समाजवादी राज्य समानता के 
माध्यम से सबकी स्वतन्ञ्रता सुरक्षित रखना चाहता है । 

3, पूंजीवाद का उन्मूलन--समाजवादी राज्य पुजीवादी राज्य का उन्मू- 
लन चाहता है | उसकी धारणा है कि समाज में विद्यमान शोषण तथा अन्य झआथिक 
विपमतायें पू'जीवाद के लाभ, भाड़े और व्याज की प्रवृत्तियों के कारण हैं । पू जी. 
वाद ही श्रमिकों में असन्तोष, निराशा और वर्ग चेतना उत्पन्न करता है । जीविको- 
पाज॑न के साधन सुलभ न होने के कारण श्रमिकों में ईर्ष्या, दष और बदले की 
भावना पंदा होती है । 

4, स्व॒तन्त्र प्रतियोगिता का भ्रन्त--समाजवादी राज्य स्वतन्त्र * प्रतियोगिता 
को समाज विरोधी तत्त्व मानता है । इसकी धारणा है कि () भ्रत्यधिक धनी और 
अत्यधिक निर्धन में निष्पक्ष प्रतियोगिता सम्भव नहीं; (7) स्वतन्त्र प्रतियोगिता में 
अन्यायपूर्ण और कुटिल साधनों का प्रयोग क्रिया जाता है; (7) अपनी वस्तुश्रों के 
प्रचार करने के लिए धनी विज्ञापनों पर अनावश्यक व्यय करते हैं जिससे धन का 
अपव्यय होता है; (/५) इसमें एकाधिकार की प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं । इसी लिये 
समाजवादी राज्य सहयोग पर बल देता है, स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर नहीं । 

5. समाज में समानता स्थापित करना--समाजवादी राज्य समाज में 
विद्यमान आधिक विषमताओों को दूर कर सम्पत्ति का वितरण इस प्रकार चाहता है 
कि वह कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित न हो । यह अमीर और गरीब की खाई को 
कम करना चाहता है । यह समानता चाहता है। जंसाकि बुल्से ने लिखा है कि 
“समाजवाद की शक्ति तक नहीं भ्रपितु समानता की माँग है।” . हे 

समाजवादी समानता से अभिप्राय निरपेक्ष या पूर्ण समानता नहीं है । पूर्ण 
समानता न तो सम्मव है और न ही अपेक्षित । समाजवादी समानता से इतना 
अआ्राशय अवश्य है कि सवको विकास के पर्याप्त अवसर मिलें, श्रमिकों को अपने श्रम का 
पारितोपिक ठीक मिले । समाजवादी उस सामाजिक या आशिक" व्यवस्था को 
समाप्त करना चाहते हैं जिसमें कुछ को विना श्रम किये जीवन की सुख-सुविधायें 
प्राप्त हो जाती हैं श्रौर वहुसंस्यक लोगों को कठोर श्रम करने पर भी पेट भर कर 
भोजन प्राप्त नहीं होता । समाजवादी राज्य सामाजिक न्याय वी माँग करता है । 
यह श्रमिकों के तमाज का विकास करना चाहता है, परजीवियों के समाज की नहीं । 
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6. निजी सम्पत्ति का उन्मुलब--समाजवादी राज्य निजी सम्पत्ति को शोषण 
का मुख्य कारण मावता है। उसका विश्वास है कि निजी सम्पत्ति के कारण प्रजा- 
तान्त्रिक प्रणालियाँ विगड़ जाती हैं; वे पूजीपतियों के हाथों में कठपुतली मात्र बनकर 
'रह जाती हैं। अनेक समाजवादियों ने निजी सम्पत्ति को “चोरी” श्रथवा न्याय के 
प्रति श्रपराघ माना है । हैलोवेल का कहना है कि “बुराई मुख्यतः उत्पादन के 
साधनों पर निजी स्वामित्व के कारण उत्पन्न होती है।”' इस तरह समाजवाद निजी 
सम्पत्ति का उन्मूलन कर समाज में विद्यमान विपमताश्रों को दूर करना चाहता है । 
परन्तु समाजवाद उस निजी सम्पत्ति को, जैसे निजी वस्तुएँ, छोटे-छोटे व्यवसाय या 
अपने रहने योग्य घर श्रादि में लगी हुई सम्पत्ति को बनाये रखना चाहता है जो 
समाज में शोपण का कारण नहीं । 


7. भुमि और खानों से निजी स्वामित्व की समाप्ति--भूमि और खानें 
प्राकृतिक देन हैं । इसलिए उन पर किसी व्यक्ति विशेय या व्यक्ति समूह का स्वामित्व 
नहीं होना चाहिए । इनका उपयोग सामाजिक लाभ के लिए होना चाहिए । अतः 
समाजवाद भूमि और खान्तों पर सार्वजनिक स्वामित्व चाहता है । 


- 8, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण--समाजवादी राज्य उत्पादन के सभी मुख्य 
साधनों पर सार्वजनिक नियन्वण रखने के- पक्ष में हैं। वह उनका राष्ट्रीयकरण 
चाहता है.। उसके लिए मिजी उद्योग “निजी लूट” है। समाजवाद के राष्ट्रीयकरण 
की नीति का यह अभिप्राय नहीं कि वह सभी छोटे-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण 
* चाहता है। वह केवल उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण चाहता है जिनमें शोपण की 
सम्भावना है । जिन उद्योगों में व्यक्ति स्वयं कार्य करता है या जिनमें अधिक नौकरों 
की आवश्यकता नहीं होती, समाजवाद उनका राष्ट्रीयकररणा नहीं चाहता । वह बड़े 
“उद्योगों पर सावेजनिक स्वामित्व इसलिये चाहता है कि पू'जीपति वनावटी कमी पेंदा 
न कर सकें, उपभोक्ता वस्तुश्रों की कीमतों में अनावश्यक छद्धि न कर सकें श्रौर समाज 
को सार्वजनिक सेबाएँ निरन्तर उपलब्ध होती रहें । 

9, निजी श्रधिकारों की सुरक्षा--व्यक्तियों को घामिक, सांस्कृतिक, सामा- 
जिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में स्वतन्त्रता देता है। श्राथिक क्षेत्र में भी समाजवाद 
व्यक्तियों को सीमित स्वतन्त्रता देता है। समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपने स्वतस्त्र 
विचार रख सकता है; उनका प्रचार कर सकता है; किसी धर्म का अनुयायी वन 
सकता है ॥ समाजवाद में मानवीय स्वतन्त्रतायें सुरक्षित रहती हैं। 

“ १0, राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिये आर्थिक स्वतन्त्रता की झआवश्यकता-- 
समाजवादी राज्य की घारणा है कि जब तक व्यक्तियों को आशिक स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं होती तअ तक राजनीतिक स्वतन्त्रता केवल धोखा मात्र है। समाजवादी राज्य 
ग्राथिक स्वतन्त्रताश्नों पर बल देता है; मजदूरों के न्युवतम वेतन निर्धारित करता है; 
रोजगार की ग्यवस्था करता है; वस्तुओ्नों के मुल्य निर्धारित करता है; उद्योगों पर 


राज्य के उद्देश्य एवं कार्य 49. 


नियन्त्रण रखता है; उत्पादन, वितरण और विनिमय की उचित व्यवस्था करता 
है श्रादि ः १० «ट 

4, राज्य एक धनात्सक श्रच्छाई है--समाजवाद राज्य को घनात्मक 
अच्छाई मानता है । इसलिए वह राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार चाहंतां है'। इसकी 
धारणा है कि राज्य कानूनों द्वारा विकास में सहयोग दे सकता है। श्राधुनिक प्रजा- 
तात्त्रिक समाजवादी राज्य में राज्य का कार्यक्षेत्र विस्तृत है। आज व्यक्ति बाह्य 
सुरक्षा या आन्तरिक व्यवस्था के लिए ही राज्य पर निर्भर नहीं करता बल्कि भोजन 
शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, विद्यत, गैस, निवास, रोजगार आदि के लिए भी 

ज्य पर निर्भर करता है । 
समाजवादी राज्य का सुल्यांकन 

गुण--समाजवादी राज्य में निम्न गुणा पाये जाते हैं-- 

, सामान्य कल्याण पर श्राधारित--समाजवादी राज्य सामान्य कल्याण 
पर आधारित होता है । यह किसी वर्ग विशेष के हितों की सुरक्षा नहीं करता बंल्कि 
समाज के सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा करता है । यह निर्धनों और दुर्बलों के प्रति 
सहानुभूति रखता है । यह सताए हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करता है । यह 
खोये हुए एवं बेसहारा लोगों के लिए उत्तरदायित्व को स्वीकार करता है। यह 
सामाजिक सेवा और सार्वजनिक सहायता की व्यवस्था करता है । 

2. विकास के साधनों की व्यवस्था--समाजवादी राज्य में किसी का शोषण 
नहीं होता । इसमें सबको विकास के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते हैं। यह संबकी 
स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता है तथा समानता बनाये रखता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का महत्त्व और गौरव समझा जाता है। 

3. पृ जीवाद की बुराइयों का श्रन्तं---समाजवादी राज्य पूजीवादी व्यवस्था 
की बुराइयों-शोषर, श्रन्याय, श्रसमानता-का श्रन्त कर देता है। यह धन का केन्द्री- 
करण नहीं होने देता । इसमें उद्योगों से प्राप्त लाभों को सामान्य सेवाश्रों में लगाया - 
जाता है। इसमें श्राय की गम्भीर भिन्नतायें नहीं होतीं । इसमें सम्पत्ति का आधिक से 
अधिक साम्यिक वितरण किया जाता है । 

4. निजी पू जी का उच्मुलन--समाजवादी राज्य निजी पूंजी का उन्मूलंन 
कर समाज को उससे उत्पन्न होने वाली बुराइयों से बचाता है। यह उत्पादन के 
मुख्य साधनों पर सावेजनिक स्वामित्व स्थापित करता भूमि और खानों का 
सामाजीकरण कर यह उनसे होने वाले लाभ को सामान्य कल्याण में खर्च करता है । 

5. श्रमिकों की दशा में सुधार--समाजवादी राज्य उन लोगों को, जो वर्षों 
से दासता की जंजीरों में जकड़े हुए थे, जिन्हें निर्धनर्ता अ्ज्ञानता, अनभिन्नता घेरे 


हुए थी, मुक्ति दिलाता है। यह जहां उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखता है वहां 
उन्हें समानता का दर्जा भी देता है । 
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6. सहयोग पर बल--प्तमाजवादी राज्य में स्वतन्त्र प्रतियोगिता के स्थान 
पर सहयोग पर, निजी सम्पत्ति के स्थान पर सामप्राजिक सम्पत्ति पर और उत्पादन में 
लाभ के स्थान पर सेवा पर बल दिया जाता है । 

4. बास्तविक प्रजातन्त्र--प्रजातन्त्र तव तक वास्तविक नहीं हो सकता जब 
तक नागरिकों को राजनीतिक स्वतन्त्रता के साथ आशिक स्वतन्त्रता प्रदान नहीं की 
जाती | समाजवादी राज्य समाजवादी नीतियों को अपनाकर सर्वेसाधारण को 
आशिक स्वतन्त्रता प्रदान करने का प्रयास करता है। समाजवाद “प्रजातन्त्र का 
आद्िक पुरक” है । 

दोष--समाजवादी राज्य के प्रमुख दोष निम्न हैं-- 

3, सर्वसत्तावाद को बढ़ावा--प्रजातन्त्र श्रौर लोक कल्याण के नाम पर 
समाजवादी राज्य में अत्यधिक सत्ता केन्द्रित हो जाती है। सत्ता का यह केन्द्रीकरण 
सर्वंसत्तावादी प्रदृत्तियों को जन्म देता है। इससे प्रजातान्त्रिक प्रणालियों और 
व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को सदेव खतरा बना रहता है । 

2, नागरिक हितों के प्रति उदासीन---समाजवादी राज्य में यह मान लिया 
जाता है कि राज्य व्यक्तियों के हितों को समभता है । परन्तु वास्तविकता यह है कि 
राज्य कर्मचारी, जो राज्य शक्ति का प्रयोग करते हैं, लोगों की ग्राकांक्षात्रों और 
आवश्यकताशों को समझने में असफल रहते हैं। वे उनके प्रति उदासीनता दिखाते 
हैं। व्यक्ति अपने आ्िक हितों को स्वयं श्रच्छी तरह समभता है। राज्य व्यक्ति के 
हितों की रक्षा कर सकता है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । 

3. कार्य की प्रेरणा का ह्ास--समाजवादी राज्य कार्य की प्रेरणा और 
उत्साह के स्रोतों को नष्ट कर देता है। कार्य की प्ररणा का मुख्य स्नोत निजी लाभ 
होता है। मौलिकता और दक्षता अ्रपनी श्रेष्ठता का पुरस्कार चाहती है । जहां 
कुशलता-अ्रकुशलता के समान समभी जाती है, जहां बुद्धिमान और मेहनतियों को 
श्रालसियों श्रौर अ्योग्यों के समान समभा जाता है, वहां प्रेरणा उदासीनता में और 
कुशलता ग्रकुशलता में बदल जाती है । किसी ने ठीक कहा है कि समाजवादी दृष्टि- 
कोर “स्फूर्त में शिथिलता, साहस की समाप्ति, आविष्कार की कमी, उद्योग में 
स्थिरता ला देता है और ये सब उन्नति झौर उत्पादन के लिए घातक हैं ।” सरकार 
नियमों हारा नियन्त्रण तो रख सकती है पर उद्योगों को सुचारु रूप से स्वयं नहीं 
चला सकती । 

4. कुशलता की कमी--राज्य कर्मचारियों की उदासीनता उत्पादन में कमी 
ला देती है। उत्पादक वस्तुओं के गुणों में भी कमी श्रा जाती है| जहां प्रतियोगिता 
समाप्त कर दी जाती है, वहां वस्तुओं के गुणों में कमी होना स्वाभाविक है। समाज- 
बादी श्रवधारणा भुल जाती है कि स्पर्धा कार्य की प्रेरणा का सर्वोत्तम साधन है श्रौर 
कला के विकास का सर्वोत्तम श्राघार है। समाजवाद व्यक्ति को आलसी, श्रकर्मण्य 
झौर निष्क्रिय बनाता है। 


स््य 
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5. लालफीताशाही और अ्रष्टाचार की बढ़ावा--समाजवाद -राज्य कर्म- 
चारियों के महत्त्व को अनावश्यक और ब्लाश्चर्य जनक यति से बढ़ा देता है । जैसे-जैसे 
राज्य के कार्यो में विस्तार होता है वंसे-त्रेत्ते राज्य कर्मचारियों के हाथों में शक्ति 
केन्द्रित होती जाती है । शक्ति के आ जाने से राज्य कर्मचारी भ्रष्ट हो जाते हैं । 
कुनवापरस्ती और पक्षपात का बोलवाला हो जाता है। इस तरह नौकरशाही राज्य 
के अन्दर अपना नवीन साम्राज्य स्थापित कर लेती है। रु 

6, चरित्र का पतन--राज्य के कार्यों में इद्धि, प्रशासन में भ्रष्टता और 
व्यवहार में उदासीनता राज्य कर्मचारियों के चरित्र का पतन कर देती है और 
साधारण नागरिकों के चरित्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। समाजवादी राज्य में 
सामान्य चरित्र का पतन होता है। 

7, श्रपव्पय की सम्भावना--समाजवादियों ने पूंजीवादी व्यवस्था पर यह 
आरोप लगाया है कि इसमें विज्ञापनों और प्रवार पर अनावश्यक व्यय होता है । 
समाजवादी यह भूल जाते हैं कि पूजीपति 0 व्यक्तियों से जितना काम लेता है 
वहां सार्वजनिक व्यवस्था में उसी काम को करने के लिए 40-50 व्यक्तियों को 
आवश्यकता होती है । पूंजीवाद में निजी जोखिम होता है। सार्वजनिक व्यवस्था में 
निजी जोखिम नहीं होता । इसीलिए समाजवादी राज्य में घन के अ्रपव्यय की अधिक 
सम्भावना रहती है । 

8. भौतिकवादी एवं अ्रनेतिक सिद्धान्त---समाजवादी राज्य केवल भौतिक 
सम्बन्धों पर बल देता है--धामिक, नैतिक या आध्यात्मिक सम्बन्धों पर नहीं । 
समाजवादी राज्य उपयोगितावादी, अवसरवादी ओर भौतिकवादी होता है । इसमें 
सत्य और न्याय के किसी शाश्वत नियम की अपील नहीं की जाती | डेविडसन का 
विचार है कि धनिकों की जेबें काट कर निर्धनों की जेबें भरता अन्यायपुर्ण है । यह 
सामाजिक लूट है । 

9, संकी्ण विचारध।रा--समाजवादी राज्य मासव के एक पहलू पर वल' 
देता है । यह 'जीविकोपाजन' तक सीमित है। यह भूल जाता है कि जीवन में 
'सुन्दरता' और 'अच्छे जीवन' का अपना महत्त्ववृर्ण स्थान है. । पेट पालना ही मानव 
का उद्देश्य नहीं । समाजवाद उन चीजों की व्याख्या वहीं करता जिनसे ,मानव -में 
'सौन्दर्य' का विकास होता है । 

0. उपभोक्ता की कठिनाइयाँ---समाजवादी राज्य में राज्य ही उत्पादन 
वितरण और विनिमय की मात्नाओ्रों को निर्धारित करता है। राज्य कर्मचारियों की 
उदासीनता उपभोक्ताझों की कठिनाइयों को बढ़ा देती है । : 

[[, निजी सम्पत्ति के महत्व को समभने में श्रलफ़ुल--रूमाजवाद निजी 
सम्पत्ति का उन्मूलन चाहता है परन्तु निजी सम्पत्ति को नष्ट करना मानो व्यक्ति 
की क्षमता, उसके उल्लास तथा उसकी कुशलता पर कुठारोघात करना है । तिजी 
सम्पत्ति कार्य करने की प्रेरणा है। व्यक्ति का स्वाभाविक गुस्य यह है कि वह अपने 
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पड़ोसी के समान वनना नहीं चाहता, वह उससे आगे बढ़ना चाहता है। निजी 
सम्पत्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलम्वन का आधार है। यह समाज में श्रेष्ठता और 
सम्मान का प्रतीक है । 

2, मनोवैज्ञानिक दुष्टि से दोषपुूर्ण--समाजवाद समाज में समानता लाने के 
लिये कटिवद्ध है । परन्तु मानव न तो बुद्धि में, न कार्यशीलता में, न क्षमता में और 
न झ्ावश्यकता में समान है । जब मानव इन सव क्षेत्रों में असमान है तो समाज में 
वनावटी समानता पैदा करना हानिकारक है और अवांछनीय है । 

3. व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का ह्रास--केन्द्रीय व्यवस्था समाजवादी राज्य का 
उद्देश्य है । परन्तु इस प्रकार की व्यवस्था से व्यक्तियों की स्वतन्त्रता को सदेव खतरा 

रहता है । योजनायें, जो समाजवादी राज्य की आधारशिलायें हैं, व्यक्ति के जीवन 
के प्रत्येक क्षेत्र पर प्रभावी होती हैंँ। प्रो. लीकॉक ने कहा है कि “समाजवाद में 
स्वतन्त्रता का श्रपहरण होता है ।” 

4, धर्म बिरोघी--समाजवाद धर्म को पूजीवाद का मित्र मानता है। 
इसके लिए घममम प्रतिक्रियावादी शक्ति है। माक्से ने धर्म को 'श्रफीम' कहकर निन्दित 
किया है | हो सकता है कि धर्म ने अन्धविश्वास और भाग्यवादिता को जन्म दिया 
हो, परन्तु जीवन में धार्मिक मूल्यों की उपेक्षा करता गलत है। धर्म श्रनेक मानवीय 
मूल्यों का स्रोत है। यह नैतिकता का आ्राधार है। 

45, श्रम उत्पादन का एकमात्र स्रोत नहीं--समाजवाद श्रम को उत्पादन 
का स्रोत मानता है, परन्तु वास्तविकता यह नहीं है । उत्पादन के लिए जहां श्रम 
की झावश्यकता है वहां उन यन्त्रों की आवश्यकता भी है जिन पर श्रम किया जा 
सकता है, उस प्रवन्ध की भी आवश्यकता है जिसके माध्यम से उत्पादित वस्तुग्रों 
को मण्डियों में वेचा जा रुके । 

..._6. इतिहास की एक तरफा व्याख्या--समाजवादी इतिहास की भौतिकवादी 
व्याख्या करते हैं । इस वात से कोई इनकार नहीं करता कि आशिक तत्त्व महत्त्व 
पूर्ण हैं, परन्तु यह कहना कि ग्राथिक तत्त्व ही सब संस्थाश्रों और क्रियात्रों का नियमन 
करता है, गलत है। इतिहास विरोधी वर्गों के संधर्ष की कहानी मात्र नहीं। मानव 
में जहाँ लाभ की भावना है वहाँ उसमें सेवा, त्याग, प्रेम, सहयोग आ्रादि की 
भावनायें भी हैं । 

॥7. यथार्थ से दुर--समाजवादी राज्य अधिक प्रचारात्मक है । वह 
समाज के जिस रूप का चित्रण करता है वह यथार्थवाद से दूर है । वह पू जीवाद का 
जो चित्रण करता है बह भी अतिशयोक्तिपूर्ण है। वह भूल जाता है कि पूजीवाद में 
श्रत्यधिक लचीलापन है जो उसमें नहीं । पूजीवादी राज्यों ने जिस सीमा तक 
मजदूरों की दशा में सुधार किया है उतना तो समाजवादी राज्यों ने भी नहीं 


किया 
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48, समराजवाद की श्रसफलता--सोवियत संघ, चीन तथा अन्य कुछ राज्यों 
में समाजवादी व्यवस्था सफल होती.नजर आती है परन्तु इनमें मानवीय स्वतन्त्रताओं 
के जिस दमन पर इसे सफल बनाने का प्रयास किया गया है वह अश्रमानवीय है । 
आस्ट्रिया, स्वीडन, चैकोसलोवाकिया और डेनमाके में समाजवादी प्रयास श्रफलल 
रहे हैं । वर्तमान समय में चीन पूंजीवादी तकनीक को प्रोत्साहन दे रहा है । 


“व्यक्तिवांद का केन्द्र-बिन्दु स्वतन्त्रता है 
समसाजवाद का केन्द्र-बिन्दु समानता है ।” 

व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों व्यक्ति के कल्याण और उसके विकास से 
सम्बन्धित विचारधारायें हैं । दोनों की विधियों और साधनों में भिन्नता होते हुए भी 
वे एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति को स्वतन्त्रता और समानता दोनों की आवश्यकता 
है। उसका विकास तभी सम्भव है जब उसे स्वतन्त्रता और समानता समुचित रूप 
से प्राप्त हो । स्वतन्त्रता के अभाव में व्यक्ति पंगु वन जाता है और समानता के 
ग्रभाव में स्वतन्त्रता केवल दिखावा मात्र बनकर रह जाती है। यदि व्यक्तियों से 
समाज बनता है तो समाज में ही व्यक्तियों का महत्त्व है। दोनों एक-दूसरे पर निर्भर 
होने से एक-दूसरे के पूरक हैं । 

व्यक्तिवाद और समाजवाद में एक मुख्य भिन्नता है। व्यक्तिवाद व्यक्ति के 
विकास भर कल्याण के लिए उनके कार्यों में पूर्ण स्वतन्त्रता का समर्थन करता है। 
व्यक्ति के कार्यो में व्यक्तिवाद तभी हस्तक्षेप स्वीकार करता है जब उसके कार्यों का 
प्रभाव दूसरों पर प्रतिकूल पड़ता है। दूसरी ओर, समाजवाद मानव के सामाजिक 
पहलू पर अत्यधिक बल देता है। वह उसे केवल मर्यादित स्वतन्त्रतायें देना चाहता 
है। वह स्वतन्त्रता की अपेक्षा मानव समानता पर बल देता है। इसी कारण 
स्वतन्त्रता को व्यक्तिवाद का केन्द्र-विन्दु और समानता को समाजवाद का केन्द्र-बिन्दु 
कहा जाता है। 
स्वतन्त्रता व्यक्तिवाद का केन्द्र-बिन्दु है-- 

व्यक्तिवाद का पश्रर्थ है--यथेच्छाचारिता (अहस्तक्षेप) श्रर्थात्‌ व्यक्ति को 
श्रकेला छोड़ दो क्योंकि वह अपने हितों का सर्वोत्तम संरक्षक है। उसे अ्रपनी इच्छा- 
नुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये । राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिये । फ्रीमेन के शब्दों में, “शासन का सर्वोत्तम रूप शासन का 
श्रभाव है। किसी भी रूप सें शासन का श्रस्तित्व सानव की भ्रपूर्णता का 
सुचक है। 

व्यक्तिवाद राज्य को एक श्रावश्यक बुराई मानता है। राज्य ग्रावश्यक 
इसलिए है कि व्यक्ति अपूर्ण है। उसमें अपराध की भावना है। उसमें श्रतिक्रमण की 
प्रद्कत्ति है। वह स्वार्थी और लालची है। इन समाज विरोधी या ऐसी ही प्रवृत्तियों 
को नियस्त्रित करने के लिए व्यक्तिवादी राज्य की झ्रावश्यकता समभते हैं। जैसाकि 
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विलोबी ने लिखा है कि “मानव स्वभाव की दुर्बलताश्रों के लिए ही राज्य सत्ता की 
प्रादश्यकता है ।” स्पेन्सर का विश्वास है कि “राज्य की सत्ता इसलिए ब्रावश्यक है 
कि समाज में श्रपराध की भावना विद्यमान है ।” दूसरी ओर, व्यक्तिवादी राज्य को 
बुराई भी मानते हैं। उनकी घारणा है कि प्रत्येक कानून या नियम जो राज्य द्वारा 
बनाया जाता है, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्वतन्त्रता को मर्यादित 
करता है। व्यक्तिवादी प्रतिवन्‍्ध के भ्रभाव को स्वतन्त्रता कहते हैं। उनके लिए 
राज्य और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी हैं । 


व्यक्तिवादी राज्य को केवल पुलिस कार्य ही सौंपना चाहते हैं । वे राज्य के 
कार्यो को सीमित रखना चाहते हैं। वे राज्य को केवल वाह्म झ्राक्रमण से सुरक्षा 
और आन्तरिक व्यवस्था सम्बन्धी कार्य सोंपना चाहते हैं । वे इससे भ्रधिक राज्य के 
कार्यक्षेत्र को नहीं बढ़ाना चाहते । स्पेन्सर लिखता है कि “राज्य का सुख्य 
कत्त व्य रक्षा करना तथा मर्यादित करना है न कवि पोषण करना श्रौर समुन्नत 
करता ॥” 
व्यक्तिवादियों ने, विशिषकर जे. एस. मिल ने, व्यक्ति के कार्यो को दो भागों 
में बाँठा है। एक वे काये हैं जिनका प्रभाव मानव तक सीमित है और दूसरे वे 
जिनका प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ता है। व्यक्तिवादियों का कहना है कि 
राज्य को तभी हस्तक्षेप करना चाहिये जव व्यक्तियों के कार्यो का प्रभाव दूसरों पर 
प्रतिकूल पड़े अन्यथा उसे व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिग्रे। मिल लिखता है 
कि “सश्य समाज के किसी सदस्य पर उसकी इच्छा के विरुद्ध सत्ता का समुचित 
प्रयोग केवल एक ही उह्दं श्य से किय/ जा सकता है और वह है दूप्तरों को हानि से 
बचाना । 
अनेक क्षेत्रों में व्यक्तिवादी व्यक्ति को पुर्ण या निरपेक्ष स्वतन्त्रता देने के पक्ष 
में हैं। विशेषकर विचारों के क्षेत्र में, श्राथिक प्रतियोगिता के क्षेत्र में श्रौर कार्य के 
'क्षेत्र में व्यक्तिवादी व्यक्ति को श्रकेला छोड़ना चाहते हैं । 


विचारों की स्वतन्त्रता के बारे में मिल लिखता है कि “यदि सम्पूर्ण समाज 
एक विचार का है और केवल एक व्यक्ति ही विरोधी विचारधारा का है तो मानव 
जाति के लिए उसे शान्‍्त रखना उसी प्रकार न्याय संगत नहीं होगा जिस प्रकार यदि 
वह व्यक्ति शक्ति सम्पन्न होने पर दूसरे व्यक्तियों को चुप करा दे ।” मिल की 
धारणा है कि किसी विचार का आरम्भ में ही दमत करना, चाहे वह कानूनी दण्ड 
द्वारा किया गया हो या जनता द्वारा निन्दित करके किया गया हो, सत्य का गला 
घोंटना है। उसका विश्वास हैं कि विरोधी विचारधारा सत्य की परख है। विरोधी 
विचारघारा सत्य की गहराई तक पहुँचा सकती हैं । मिल कहता है कि यह आवश्यक 
हीं कि परम्परागत या सर्वेमान्य विचार अ्रवश्य ही सत्य हों, वे असत्य भी हो 
सकते हैँ। सरकार, बहुमत झोर सामाजिक कुलीनतन्त्र अचूक नहीं होते | यह संम्भव 


४॥ 
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है कि श्राज कुछ भक्‍की ऐसे विचारों को मानते हों जिन्हें श्राने वाली सन्‍्ताने ठीक 
समझे और उनका अनुसरण करें । 

व्यक्तिवादी प्रतिन्‍न्‍्ध की नीति को व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानि- 
कारक मानते हैं। प्रतिबन्ध या हस्तक्षेप से व्यक्ति की योग्यताओ्रं का दमंन होता है, 
ग्रन्त:प्रेरणा और झात्मनिर्भरता नष्ट होती है, कार्य करने की प्रद्धत्ति, स्वावलम्बन 
तथा निर्णाय लेने की शक्ति का हास होता है, उत्तरदायित्व की भावना निवल होती 
है, चरित्र पंगु वन जाता है, व्यक्ति निरुच्ममी और आालसी वन जाता है। संक्षेप में 
हस्तक्षेप की नीति से व्यक्ति का विकास 6क जाता है। 

व्यक्तिवादी अर्तयक क्षेत्र में व्यवित को स्वत्तन्त्रता देने के पक्ष भें हैं। उनका 
विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बृद्धि स्वतस्त्र प्रतियोगिता पर आधारित है। 
एडम स्मिथ के शब्दों में, वारिज्य श्लौर उद्योग यदि निजी साहुधिक झारमस्भन पर 

ड्रेड़े जायें तो श्रधिक समृद्ध होते हैं ।” उसका विश्वास है कि स्वतन्त्र प्रतियोगिता 

से व्यक्ति क्रियाशील बनते हैं; समाज की प्रगति होती है; उत्पादन में वृद्धि होती 
है; मुल्य स्वतः नियमित होते हैं; पूंजी और श्रम की स्वतन्त्र गति को प्रोत्साहन 
मिलता हैं। व्यक्तिवादियों का विश्वास है कि राज्य के नियमन द्वारा अयोग्य और 
आलसी व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है। इससे योग्य व्यक्तियों पर बोर 
पड़ता है । 

व्यक्तिवादी व्यक्ति को कार्य की पूर्ण स्वतन्त्रता देना चाहते हैं। 
उनकी धारणा है कि राज्य को कभी भी व्यक्ति के कार्यों को निर्धारित 
तहीं करता चाहिये। कार्य की स्वतन्त्रता कुशलता और दक्षता के लिए 
अनिवायं है। 
समानता समाजवाद का केन्‍्द्र-बिन्दु है-- 


समाजवाद की विचारधारा व्यक्तिवाद से भिन्न है। वह व्यक्ति के हितों की 
सुरक्षा के साधनों को जुटाते हुए भी समाज के हितों पर अ्रधिक बल देता है। उसकी 
धारणा है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज के हित और कल्याण में 
व्यक्ति के हित ओर कल्याण शामिल हैं। समाज के विरुद्ध या समाज के बाहर 
व्यक्ति का कोई हित नहीं । समाजवाद व्यक्तिवाद की तरह व्यक्ति को निरपेक्ष 


स्वतन्त्रता प्रदात नहीं करता। वह उसे केवल सामाजिक स्वतन्त्रतायें प्रदान 
करता है । 


समाजवाद समानता लाने के लिए मुख्यतः: निम्न साधनों का सहारा 
लेता है-- 
() समाजवाद सभी की समाचत्ता पर बल देता है। वह पूजी, धर्म, वंश 


जाति, लिंग झ्रादि श्राधारों पर किसी भ्रकांर की भिन्नता नहीं करता । उसकी दृष्टि 
में बड़े-छोटे, ऊच-तीच, अ्मीर-ग्री व - सभी समान हैं। 
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(2) समाजवाद प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर देना चाहता है। 
उसकी घारणा है कि यदि किसी व्यक्ति का विकास असहाय परिस्थितियों के कारण 
हक जाता है तो उससे समाज की हानि होती है । 


(3) समाजवाद आाथिक शोषण के विरुद्ध है। वह समाज में विद्यमान शोपण 
की प्रणलियों--लाभ, व्याज और भाड़ा--को समाप्त करना चाहता है । 

(4) समाजवाद निजी सम्पत्ति का विरोधी है। लाभों को सार्वजनिक 
कल्याणकारी कार्यो में लगाने हेतु यह भूमि और उद्योगों पर सार्वजनिक स्वामित्व 
चाहता है| यह उत्पादन, वितरण और विनिमय की समुचित व्यवस्था चाहता है । 

(5) समाजवाद के समानता के सिद्धान्त से यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक को 
समान वेतन प्राप्त होंगे। यह न तो सम्भव है और न ही विकास शऔऔर कुशलता के 
लिए वाँछनीय है। समाजवाद वेतनों की गम्भीर भिन्नताओं को समाप्त करना 
चाहता है। वह वेतनों में इतनी अधिक भिन्नता नहीं चाहता कि इन भिन्नताश्रों के 
कारण कोई किसी का शोपण कर सके । समाजवाद राष्ट्रीय बेतनों की न्यूनतम दरों 
को निश्चित करना चाहता है | यह आर्थिक प्रजातन्त्र द्वारा राजनीतिक प्रजातन्त्र को 
वास्तविक बनाना चाहता है । 


(6) समाजवादी राज्य को आवश्यक बुराई नहीं मानते । इनके लिए राज्य 
एक धनात्मक अच्छाई है । ये राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं करना चाहते । ये 
राज्य को केवल पुलिस कार्य नहीं सौंपते । ये राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार चाहते 
हैं। इनका विश्वास है कि राज्य का कार्य केवल सुरक्षा और व्यवस्था बनाये रखना 
नहीं है बल्कि पोपण और समुन्नत करना भी है । 


समाजवादी राज्य को जनता का प्रतिनिधि एवं संरक्षक, अभिभावक एवं 
व्यावसायिक प्रवन्धक, सचिव एवं साहुकार मानते हैं। ये राज्य को व्यक्ति का 
विरोधी नहीं मानते । इनका कहना है कि राज्य कानूनों द्वारा आर्थिक शोपरा दूर 
करने का प्रयास करता है, सामाजिक विषमताओं को दूर करता है श्रौर राजनीतिक 
स्थिरता उत्पन्न करता है । 


समाजवादियों की घारणा है कि नियन्त्ररा में ही वास्तविक स्वतन्त्रता 
सम्भव है। नियन्त्रण के अ्रभाव में स्वतन्त्रता वास्तविक नहीं रहती । अनियन्त्रित 
स्वतन्त्रता उच्छ' खलता बन जाती है। इनका मत है कि कानून स्वतन्त्रता के विरोधी 
नहीं बल्कि उसके संरक्षक हैं। कानून उन्हीं स्वतन्त्रताओं को प्रदात करते हैं जो 
प्रदान करने योग्य और उपयोग कराने योग्य हैं । उच्छ,खल स्वतन्त्रताश्नों पर 
नियन्त्रण रखना स्वतन्त्रता की रक्षा करना है, उसका विरोध करना नहीं । 


उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि व्यक्तिवाद का केन्द्र-विन्दु स्वतन्त्रता और 
समाजवाद का केन्द्र-विन्दु समानता है । 


राज्य के उद्देश्य एवं कार्य 57 


४ समीक्षा प्रश्न 

. “'समाजवादियों तथा व्यक्तिवादियों के उद्देश्य अ्रन्ततोगत्वा एक-दूसरे से 
भिन्न नहीं । प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से भ्रधिक स्वतन्त्रता देना चाहता है ।” 
(जोड) इस कथन की व्याख्या कीजिए और बताइये कि इन दोनों में कहाँ 
तक श्रन्तर है ? 

2. “्यक्तिवाद का केन्द्र-बिन्दु स्वतन्त्रता है, समाजवाद का केन्द्र-बिन्दु समानता 
है ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 

3. “राज्य साध्य भी है भर साधन भी । विवेचना कीजिये । 


॥] 
वोक कल्याणकारी 


राज्य का सिद्धान्त 
(7९००४ ० ४९६9९ 522९) 








परिचय (78800700007)--लोक कल्याणकारी राज्य की अवधा रण बीसवीं 
शताब्दी की एक प्रमुख अवधारणा है। जैसाकि श्नर्नोल्ड जे. टॉयनवी ने कहा है कि 
“इतिहात में यह पहला युग है जिसमें लोग इस चीज को सोचने का साहस करते हैं 
कि सभ्यता के लाभ सारी मानव जाति को उपलब्ध हो सकते हैं ।” 

लोक कल्याणकारी अ्रवधारणा को परिभाषित करना उसी प्रकार कठिन है 
जिस प्रकार “राष्ट्र”, “स्वतन्त्रता” और “समानता” जैसी अश्रवधारणाओ्ं को 
परिभाषित करना कठित है । इसका कारण यह है कि लोक कल्याण की अवधारणा 
जहाँ उन्नीसवीं शताव्दी की व्यक्तिवादी अवधारणा थ्रर्थात्‌ श्रहस्तक्षेप नीति के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया है वहाँ यह बीसवीं शताब्दी की अ्रधिनायकवादी एवं सर्वसत्तावादी 
अवधाररागम्रों श्र्थात्‌ साम्यवादी, फासीवादी, नाजीवादी विचारधाराश्रों के विरुद्ध 
भी प्रतिक्रिया है। लोक कल्याण की अ्रवधारणा न तो व्यक्तिवादियों की भाँति 
व्यक्ति को अ्रकेला छोड़ना चाहतो है श्रौर न साम्यवादियों या श्रधिनायकवादियों की 
भाँति व्यक्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखना चाहती है। यह नियोजित जीवन और 
नियोजित विकास चाहती है। पह सामाजिक और श्राथिक परिवतेंच के लिए हिसक 
साधनों में विश्वास नहीं करती । यह विकास और परिवततेन के लिए संवैधानिक 
साधनों का सहारा लेती है । यह अ्रनुनय, विवेक और जनमत के झ्राधार पर परिव्तंन 
लाना चाहती है; यह व्यक्ति, अ्यक्ति समूहों और संस्थाग्रों पर उतना ही नियन्त्रण 
रखना चाहती है जितना कि उसकी आवश्यकता है। यह सामाजिक और झाथिक 
विक्रास के लिए तथा समाज में विद्यमान गम्भीर विपमतागश्रों और शोपण को दूर 
करने के लिए जहाँ सामाजिक नियन्त्रण और नियमन का सहारा लेती है वहां यह 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक स्व॒तन्त्रताओं को प्रदान भी करना 
चाहती है। यह व्यक्ति और समाज दोनों का समुचित विकास चाहती है । लोक 
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कल्याणकारी अवधारणा में व्यक्तिवादी, प्रजातन्‍न्त्रवादी, समाजवादी, श्रादर्शवादी 
एवं सर्वोदिययादी सभी श्रवधारणाश्रों का मिश्चरा है । 
अर्थ एवं परिभाषा 
(शल्श्रांएड शापे 0९0७) 

लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है, 
उनके हितों की सुरक्षा करना है तथा उनके सुख में इद्धि करना है । यह राज्य 
अपने आपको “शक्ति” का यन्त्र नहीं समझता बल्कि “लोक-कल्याणा” और “समाज 
सेवा” का यन्त्र समझता है। 

लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख परिभापायें निम्न हैं--- 

], डॉ. श्रन्नाहम के शब्दों में,--- लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो 
अपनी श्राथिक व्यवस्था का संचालन झ्राय के अधिकाधिक सम्मान वितरण के उद्देश्य 
से करता है । 

2, टी. डब्ल्यू, कैन्ट के शब्दों में-- लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य है 
जो अपने नागरिकों के लिए अधिक से अधिक सामाजिक सुविधायें प्रदान करता है।”' 

3. जी. डी. एच. कोल के शब्दों में --लोक कल्याणकारी राज्य वह समाज है 
जिसमें जीवन के ग्राश्वरत न्यूनतम स्तर और विकास पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार 
होता है ।” 

4. झ्राथर शलीसिगर के शब्दों में,-- लोक कल्याणकारी राज्य ऐसी 
व्यवस्था है जिसमें सरकार सभी नागरिकों से लिए रोजगार, आय, शिक्षा, चिकित्सा- 
सहायता, सामाजिक सुरक्षा और आवास के निश्चित स्तरों को प्रदान करने की 
जिम्मेदारी को स्वीकार करती है ।” 

5, हबेंटे एच, लेहमन के शब्दों में,--''लोक कल्याणकारी राज्य वह राज्य 
है जिसमें लोगों को वास्तविक भूख, आवासहीनता या जाति, वर्ग या रंग के आधार 
पर दमन के भय से मुक्त होकर अपनी क्षमताओं का विकास करने, अपनी योग्यतागम्रों 
का मुश्रावजा प्राप्त करते और आनन्द को प्राप्त करने की स्वतन्त्रता होती है ।” 

लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण 
(एफशक्‍्रटशांजीठ8 0 3 ए९७(४० 896) 

लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 

4, व्यापक कार्यक्षेत्र--लोक कल्याणकारी राज्य का कार्यक्षेत्र केवल पुलिस 
कार्यो तक सीमित नहीं होता । यह व्यापक होता है । राज्य सुरक्षा और व्यवस्था 
हो नहीं बनाये रखता बल्कि पोपण और विकास में भी सहायक होता है । 

2. भायिक सुरक्षा और विकास--लोक कल्याखकारी राज्य लोगों को 
श्राथिक सुरक्षा और विकास का आश्वासन देता है। यह रोजगार की व्यवस्था 
करता है तथा नागरिकों को जीवन का स्यूनतम स्तर प्रदान करने की कोशिश 
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करता है । यह बेरोजगारी भत्ते, इृद्धावस्था पेन्शन, सहायता आदि की व्यवस्था 
करता है । 

3. चिकित्सा व्यवस्था--लोक कल्याणकारी राज्य लोगों के स्वास्थ्य पर 
विशेष ध्यान देता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य अस्पतालों, औषधालयों की 
व्यवस्था करता है तथा समाज के निवल वर्गों के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था 
करता है । राज्य के इस उद्देश्य के पीछे यह घारणा कार्य करती है कि नागरिकों के 
स्वस्थ होने पर ही राज्य स्वस्थ रह सकता है। 

4, सामाजिक सुरक्षा--लोक कल्याणकारी राज्य नागरिकों को सामाजिक 
सुरक्षा प्रदान करता है। इसके लिए राज्य सभी नाग्ररिकों को कानून का समान 
संरक्षण प्रदान करता है तथा सभी को कानून के समक्ष समान समभा जाता है। 
इसमें नागरिकों में जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग या अन्य किसी आ्राधार पर कोई 
भिन्नता नहीं की जाती । 

5, शिक्षा व्यवस्था--शिक्षा लोक कल्याणकारी राज्य की. आत्मा” है । 
इस प्रकार के राज्य में उचित शिक्षा को राज्य का सर्वोत्तम परिपोपक और सर्वोत्तम 
संरक्षक समभा जाता है। अश्रतः राज्य यथा साधन शिक्षा की व्यवस्था करता है और 
निरक्षरता एवं अ्रनभिज्ञता को दूर करने का प्रयास करता है। 

6, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थायें--लोक कल्याणकारी राज्य समाज 
के निर्धन, निर्वेल एवं पिछड़े हुए वर्गों के विकास के लिए विशेष सुविधायें प्रदान 
करता है । उदाहरणतः भारतीय संविधान अश्रनुसूचित जातियों, अनुसुचित जनजातियों 
एवं पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थायें करता है । 

7. नियोजित विकास--लोक कल्याणकारी राज्य नियोजित श्राथिक जीवन 
और नियोजित आर्थिक विकास में विश्वास करता है। इसके लिए राज्य सारे आर्थिक 
जीवन को नियन्त्रित और नियमित करता है । राज्य उद्योग-धन्धों पर नियन्त्रण 
रखता है; उत्पादन, वितरण और उपभोग का तियमन करता है; मूल्यों को निर्धारित 
करता है तथा विकास की दर निर्धारित करता है । 

8. भ्रनुसन्‍न्धान पर बल--लोक कल्याणकारी राज्य अनुसन्धान पर विशेष 
बल देता है। राज्य उद्योग, कृषि, विज्ञान ग्रादि क्षेत्रों में अनुसन्धान की व्यवस्था 
करता है तथा उससे प्राप्त होने वाले लाभ को सारी मानव जाति में बाँट देता है। 

9, कला एवं संस्कृति का विकास--लोक कल्याणकारी राज्य कला, संस्कृति 
और साहित्य के विकास के लिए विशेष सहायता और प्रोत्साहन देता है । 

0. मध्यमार्गीय साधन--लोक कल्याणकारी राज्य मध्यमार्गी राज्य होता 
है | यह उम्र साधनों और नीतियों का विरोध करता है । यह व्यक्तिवाद और समाज- 
वाद दोनों का मध्य मार्ग अपनाता है। यह व्यक्ति के विकास हेतु आवश्यक 
स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हुए सामाजिक हितों की रक्षा करता है । 
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लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य 
(एच्ालीणा$ ७ 3 ७७४७ 580०) 

आ्राधुनिक लोक कल्याणकारी, समाजसेवी, प्रजातान्विक राज्य के कार्यों को 
मुख्यत॥ निम्न दो भागों में बाँटा जा सकता है-- 

&. श्रनिवार्य कार्य--इन्‍्हें पुलिस या सुरक्षात्मक कार्य भी कहा जाता है। 

छ. ऐच्छिक कार्य--इन्‍्हें लोक-कल्याणकारी कार्य भी कहा जाता है । 

&., श्रनिवार्य कार्य--राज्य के अनिवार्य कार्य मुख्यतः निम्त हैं--- 

3, बाह्य श्राक्रमणों से रक्षा एवं श्रान्तरिक सुरक्षा--राज्य का सर्वोत्तम कार्य 
अपने अ्रस्तित्व की रक्षा करना है । राज्य को अपनी सम्प्रभुता एवं स्वतन्त्रता की 
रक्षा के लिए जहां बाह्य आक्रमणों से रक्षा करनी पड़ती है वहां उसे आन्तरिक 
व्यवस्था बताये रख कर नोगों के जीवन, सम्पत्ति और स्वतन्त्रता की रक्षा भी करनी 
होती है | यदि राज्य इस कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता तो उसके स्वत्तस्त्र 
अस्तित्व को निरन्तर खतरा बना रहता है। अपने स्वतन्त्र श्रस्तित्व को बनाये रखने 
के लिए राज्य जल, थल एवं वायु सेनाओ्रों की व्यवस्था करता है, आन्तरिक सुरक्षा 
हेतु पुलिस की व्यवस्था करता है तथा परिवहन एवं श्रावागमन के साधनों का 
विकास करता है। 

2, कानून व्यवस्था--राज्य कानूनों का निर्मारा करता है। राज्य कानूनों के 
माध्यम से अपनी सम्प्रभ्ुता की रक्षा करता है, सुरक्षा की व्यवस्था करता है, उपद्रवों 
का दमन करता है तथा लोगों के जीवन, स्वतन्त्रताश्रों और सम्पत्ति की रक्षा 
करता है। 

3. न्याय व्यवस्था--राज्य निष्पक्ष, सस्ते और शीघ्र न्याय की व्यवस्था 
करता है । इसके लिए राज्य न्यायालयों की व्यवस्था करता है, व्यक्तियों के आचरण 
को नियमित करने के लिए दीवानी और फौजदारी सहिताओों का निर्माण करता है 
झ्ौर इनकी उललघना करने वालों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है । 

4 श्रधिकार व्यवस्था--राज्य व्यक्ति एवं संस्थाओं के अधिकानशों की 
विवेचना करता है तथा उनकी सुरक्षा करता है । राज्य परिवार जैसी प्रारम्भिक एव 
अनिवार्य संस्थाग्रों की रक्षा करता है। राज्य पारिवारिक जीवन की रक्षा करता है। 
इसके लिए यह कानून द्वारा पति-पत्नी के सम्बन्धों, विवाह, तलाक आदि को निर्धा 
रित करता है । राज्य कानूनों द्वारा सम्पत्ति के अर्जन, क्रय-विक्रम, उत्तराधिकार 
आदि को नियन्त्रित करता है । 

5. भ्राथिक व्यवस्था--राज्य अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में अनेक कार्यो को 
सम्पन्न करता है। उदाहरणतः राज्य मुद्रा की व्यवस्था करता है, कर लगाता है, 
आायात-निर्यात के नियमों का निर्माण करता है, वैंके व्यवस्था सम्बन्धी कानूनों का 
निर्माण करता है; भूमि जंगलात और सार्वजनिक सम्पत्ति का प्रवन्ध करता है तथा 
डाक, तार, रेल आदि की व्यवस्था करता है । 


62 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


6. विदेशी सम्बन्धों की व्यवस्था--राज्य दूसरे राज्यों के साथ सम्बन्ध 
स्थापित करता है । आधुनिक समय में कोई भी राज्य शून्यता में निवास नहीं कर 
सकता और न ही न्केले जीवन व्यतीत कर सकता है। कोई भी राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
विरादरी से पृथक नहीं रह सकता । अ्रतः राज्य दूसरे राज्यों से मिन्नतापूर्णा सम्बन्धों 
को बनाये रखने का प्रयास करता है तथा तनाव और संघर्ष को सीमित करने का 
प्रयास करता है। इसके लिए राज्य दूसरे देशों में अपने राजदूतों को नियुक्त 
करता है । 

राज्य उपयुक्त अनिवार्य कार्यों को सम्पन्न करने में जितनी मात्रा में सफल 
होता है उतनी मात्रा में उसका स्वतन्त्र अ्रस्तित्व बना रहता है और उसके अन्दर 
शान्ति और व्यवस्था बनी रहती है। 

8. ऐच्छिक या लोक कल्याणकारी कार्य---राज्य के ऐच्छिक या लोक 
कल्याणकारी कार्य उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक तो नहीं होते परन्तु ये उसे 
एकता और सुरढ़ता प्रदान करते हैं । राज्य के ऐच्छिक कार्यों की पूर्ति उसके आथिक 
स्रोतों और संकल्प पर निर्भर करती है। इन कार्यो का सम्बन्ध मुख्यतः व्यक्ति के 
व्यक्तित्व, नैतिकता, सामाजिक और आ्ार्थिक हितों से होता है । 

राज्य के ऐच्छिक या लोक कल्याणकारी कार्यो को मुख्यतः निम्न शीर्पकों के 
अन्तर्गत अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

4, विकास के लिए श्रनुकूल परिस्थितियों की व्यवस्था--लोक कल्याणकारी 
राज्य समाज में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की कोशिश करता है कि व्यक्ति 
अपने सर्वोत्तम व्यक्तित्व का विकास कर सके। राज्य व्यक्ति के विकास में श्राने 
वाली वाधघाश्रों को दूर करता है | उदाहरणतः राज्य भ्रनभिज्ञता और निरक्षरता को 
दूर करने के लिए शिक्षालयों की व्यवस्था करता है, निर्धनता और बेरोजगारी को 
दूर करने के लिए रोजगार, बृद्धावस्था पेन्शन एवं आ्राथिक सहायता की व्यवस्था 
करता है; गम्भीर आाथिक विषमताओं को दूर करने के लिए उत्तरोत्तर करों की 
व्यवस्था करता है; निर्वल और पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए उन्हें 
विशेष रियायतें प्रदान करता है आदि | 

2, सावंजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा---राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की 
रक्षा हेतु अस्पतालों, औषधालयों आदि की व्यवस्था करता है ! राज्य महामारी के 
समय या रोगों की रोकथाम के लिए टीकों की व्यवस्था करता है | राज्य इस बात 
के प्रति सचेत रहता है कि स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकते 
हैं। राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए श्रमिकों को शोषण से बचाता है, 
कार्य के घण्टे निश्चित करता है, वेतव शौर अवकाश निश्चित करता है तथा बीमा 
योजना आदि की व्यवस्था करता है। 

3. शिक्षा--शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। यह व्यक्ति 
की उन्नति का मन्त्र है। यह स्वच्छ एवं आदर्श नागरिकता का आधार और प्रजा- 
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तन्‍्त्र की सफलता की कुन्जी है। शिक्षा ही नागरिक को निडर, साहसी और सहन- 

शील बनाती है। जैसाकि प्लेटो ने कहा है कि “शिक्षा बौद्धिक रोग के लिए बौद्धिक 
उपचार है!” “सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का साधन है ।” “शिक्षा सर्वश्रेष्ठ 
श्रभिरक्षक और सर्वश्रेष्य पोषक है ।” शिक्षा के अत्यविक महत्त्व के कारण ही 
ग्राधुनिक राज्य शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क 
बनाने का प्रयास करते हैं । उदाहरणतः भारतीय संविधान के अध्याय ॥४ में (नीति 
निदेशक तत्त्वों के अध्याय में) !4 वर्ष की आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं 
ग्रनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गयी है | 

4. श्राथिक नियमन--भ्राधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य श्रहस्तक्षेप के 
सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते । भ्रतः समाज कल्याण के लिए जहां कहीं नियन्त्रण 
की आवश्यकता होती है, वे उसे लागू करने में अ्रपने-आपको स्वतनन्‍्त्र समभते हैं। 
आ्रावश्यकता पड़ने पर राज्य उद्योगों का प्रतन्ध अपने हाथ में ले सकता है, उनका 
नियमन कर सकता है या उन्हें स्वतन्त्र छोड़ सकता है! राज्य उद्योगों के विकास 
के लिए श्रौद्योगिक अन्वेषण केन्द्र स्थापित कर सकता है, रुग्ण उद्योगों को श्राधथिक 
सहायता दे सकता है, मालिकों और श्रमिकों की समस्याञ्रों का समाधान करने के 
लिए मध्यस्थता कर सकता है, श्रौद्योगिक न्यायालयों की स्थापना कर सकता है, 
ग्रादि । राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊचा उठाने के लिए नियोजित विकास पर 
बल दे सकता है, पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कर सकता है श्रादि । राज्य नागरिकों 
को पान्ती, गैस, विद्युत आदि की अनेक सेवायें प्रदान कर सकता है । 

क्या भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य है ? 

लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारत के लिए कोई नवीन शभ्रव- 
धारणा नहीं है। यह प्राचीन समय से ही भारत में विद्यमान रही है। श्रीरामचरित- 
सानस के दूसरे सोपान में गोस्वासी श्री तुलसीदास ने कहा है कि “जासु राज प्रिय 
प्रजा दुखारी । सो नुप अवसि नरक अधिकारी ।” अर्थात्‌ जिसके राज्य में प्यारी 
प्रजा दुखी रहती है, वह राजा भ्रवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। भारत में 
इस सूत्र ने प्रजा के जीवन को सुखी रखने के लिए एक कसौटी के रूप में कार्य 
किया है । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद भारत सैद्धान्तक और व्यावहारिक दोनों ही 
इृष्टियों से, एक लोक कल्याणकारी राज्य रहा है। भारतीय संविधान तथा उसकी 
व्यवस्थायें जहाँ भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाती हैं वहाँ शासन की 
नीतियाँ उसे व्यवहार में एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए प्रयत्नशील 
रही हैं। भारत आधिक साधनों के श्रभाव के कारण झ्रभी तक पूर्णा लोक कल्याणा- 
कारी राज्य का स्वरूप ग्रहण नहीं कर सका जैसाकि आ्राथिक दष्टि से सम्पन्न एक 
विकत्तित राज्य हो सकता है, फिर भी संविधान और शासनकी नीतियों की मशा 
और दिशा यही रही है । 
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6. संवधात्िक व्यवस्थायें--संविधान की निम्न व्यवस्थायें भारत को एक 
लोक कल्याणकारी राज्य बनाती हैं-- 

4, प्रस्तावना--संविधान की प्रस्तावना भारत को “समाजवादी गणराज्य 
बनाने” एवं भारत के समस्त नागरिकों को “सामाजिक, भ्राथिक और राजनीतिक 
न्याय दिलाने का आश्वासन देती है। यह व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व की “प्रतिष्ठा. 
ओर अवसर की समानता” का आश्वासन देती है । 

प्रस्तावना भारत में किसी विशिष्ट प्रकार की सामाजिक और श्राथिक 
व्यवस्था की स्थापना नहीं करती । यह भारत के लोगों पर छोड़ दिया गया है कि वे 
अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से किस प्रकार की सामाजिक और आथिक 
व्यवस्था भ्र्थात्‌ किंस प्रकार के सामाजिक और आशिक न्याय की स्थापना चाहते 
हैं । फिर भी प्रस्तावना शासन से अपेक्षा करती है कि उसकी नीतियाँ लोक कल्याण 
को बढ़ावा देंगी, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगी, समाज के कमजोर और 
पिछड़े हुए वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठायेंगी, आर्थिक संचयन को रोकेंगी एवं 
समतावादी समाज को स्थापित करने का प्रयत्न करेंगी । 

प्रस्तावना में “न्याय” शब्द का उल्लेख व्यक्ति को सभी प्रकार के सामाजिक, 
झ्राथिक और राजनीतिक शोपण से मुक्ति का श्राश्वासन देता है। यह उसे निजी 
और सामाजिक हित में सामञजस्य विठाने का आश्वासन देता है। अवसर की 
समानता” व्यक्ति को अ्रपती सम्भावित शक्तियों के पूर्ण विकास के अवसर का 
आश्वासन देती है । 

2, राज्य के नीति निदेशक तत्व--प्रस्तावना में जिस सामाजिक, झ्राथिक 
और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई है, उसे भाग ॥9 के नीति निदेशक 
तत्वों में लिपिवद्ध किया गया है। ये तत्त्व भारत को एक लोक कल्याणकारी एवं 
समाज सेवी राज्य वनाने के निर्देश देते हैं। जैसाकि श्रनुच्छेद 38 में व्यवस्था की 
गई है कि “राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सामाजिक व्या- 
बस्था को सुनिश्चित एवं सुरक्षित करने के लिए अपने सामथ्य के श्रनुसार प्रयास 
करेगा ताक्कि राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाप्रों में सामाजिक, श्राथिक और राज- 
नीतिक न्याय व्याप्त हो ।* 

नीति निदेशक तत्वों में शासन को मुख्यतः मिम्न निर्देश दिये गये हैं--- 

( 3 ) भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण सामान्य कल्याण में 
सहायक हो । 

( | ) धन और उत्पादन के साधनों का संचयन कुछ हाथों में न हो । 

(7 ) घन की असमानतायें यथासम्भव कम हों । 

( 7९ ) सभी को जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों । 

( ५ ) मजदूरी की न्यूनतम दरों की व्यवस्था हो । 

( ५ ) उद्योगों के प्रवन्ध में मजदूरों के भाग लेने की व्यवस्था हो । 
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(श) पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हों । 

(४]) सभी के स्वास्थ्य श्नौर शक्ति के पोषण और सुरक्षा की व्यवस्था हो । 

(४) बच्चों, किशोरावस्था और महिलाओं के नैतिक और भौतिक शोषण से 
सुरक्षा को व्यवस्था हो । 

( ») 4 वर्ष की झायु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवाय शिक्षा 
की व्यवस्था हो । 

(»7 ) विकास के लिए अवसर और सुविधायें उपलब्ध हों । | 

(४7 ) वेरोजगारी, दृद्धावस्था, बीमारी, अ्क्षमता या अन्य इसी प्रकार की अवॉछनीय 
ग्रवस्था में राज्य सहायता की व्यवस्था हो । 

(४॥) पिछड़े हुए एवं निर्वेल वर्मों के लिए शैक्षरिक और श्राथिक उत्थान की 
व्यवस्था हो । 

(४४४) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों 
के लिए सामाजिक न्याय की व्यवस्था हो । 

(*५) समाज के निरवेल वर्गों को समान न्याय दिलाने तथा मुफ्त कानूनी सहायता 
उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो । 

8. शासन की नीतियाँ एवं लोक-कल्याण--आज भारत एक पूर्ण लोक- 
कल्याणकारी राज्य नहीं । भारतीय जनता का एक बहुत बड़ा भाग जीविकोपार्ज॑व 
के पर्याप्त साधनों से वंचित है; निर्वाह योग्य मजदूरी अभी भी चर्चा का ही विषय 
है; श्रर्थव्यवस्था का लाभ श्रधिकांशतः पृ जीपति हड़प कर जाता है; भौतिक साधनों 
प्र धनाढ्यों का आधिपत्य है; समाज में गम्भीर आथिक विषमतायें हैं; बेरोजगारी 
मुंह फाड़े खड़ी है; चिकित्सा सुविधायें अ्पर्याप्त हैं; शिक्षा आज भी माता-पिता की 
आ्िक सम्पन्नता पर निर्भर है; बच्चों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित 
जन जातियों एवं पिछड़े हुए वर्गो का आज भी शोषण होता है । 

इस पर भी भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। कांग्रेस ने तो 956 में 
ही “समाजवादी ढंग के समाज” (80०ंथां॥ ९807 ० $००७७५) के उद्देश्य को 
निर्धारित कर लिया था । भारत आज उस सड़क पर चल रहा है जो उसे एक पूर्णा 
लोक-कल्या णकारी राज्य की मंजिल तक ले जाती है। भारतीय सरकारों ने लोक 
कल्याण से सम्बन्धित मुख्यतः निम्त नीतियों का अनुसरण किया है-- | 

.. निधोजन--पंचवर्षीय योजनाझ्रों, नदी-घाटियों की अनेक वहुमुखी योज- 
ताओं, उद्योगों एवं कृषि के विकास द्वारा सामान्य जीवन सत्र को ऊँचा उठाने और 
जीविकोपाजंन के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। सामुदायिक विकास 
योजनाश्रों एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवाश्रों द्वारा जहाँ देहाती क्षेत्रों के विकास पर बल 
दिया गया है हे वहां देहात में रहने वाले लोगों को विकास योजना के निर्माण एवं 
कार्यास्विति में भी शरीक किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य देहात की अर्थव्यवस्था 
को सुदृढ़ करना है । ४ | 
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2. मिश्चित श्रर्थ व्यवस्था---इसका उद्देश्य प्राकृतिक सम्पदा का समाज 
कल्याण के लिए अधिक से श्रधिक उपयोग करना एवं घन संचयन को रोकना है। 
इस उह्ं श्य की प्राप्ति हेतु सावंजनिक महत्त्व के कुछ उद्योगों पर सावेजनिक 
स्वामित्व स्थापित किया गया है, कुछ पर सार्वजन्तिक नियन्त्रण है और शेप को 
निजी क्षेत्र में स्वतन्त्र छोड़ दिया गया है। इस तरह भारत में लोकतन्‍्त्र और 
समाजवाद दोनों को एक साथ कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया है । 

3. समाजवादी ढाँचे के समाज का निर्माण--इसके लिए संविधि द्वारा 
मुख्यतः निम्न सामाजिक नीतियों को अ्रपनाया गया है -- 

(9) जीवन दीमा का राष्ट्रीयकरण, बड़े-बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरर एवं 
राजाओं के प्रिवीपर्सो की समाप्ति । 

(9) काम के अधिकार को भ्रभी तक नागरिकों का एक मूल अभ्रधिकार नहीं 
बनाया जा सका, फिर भी वेरोजगारी, बृद्धावस्था, बीमारी, श्रक्षमता भ्रथवा इसी 
प्रकार की अन्य अवांछनीय अवस्था में राज्य सहायता द्वारा सामाजिक और झ्राथिक 
सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है । 

(०) समाज कल्याण बोर्डों की स्थापना की गयी है तथा समाज कल्याण 
में लीन ऐच्छिक संस्थाश्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है । 

(0) सार्वजनिक झावास व्यवस्था को लागू किया गया है। 

(०) सम्पत्ति को नागरिकों के मूल अधिकार से निकाल कर एक कानूनी 
ग्धिकार बना दिया गया है। अ्रव सम्पत्ति को कानून द्वारा नियमित और नियन्त्रित 
किया जा सकता है ! 

() भूमि सम्बन्धी अनेक सुधार लागू किये गये हैं। जमींदारी प्रथा का 

उन्मूलन किया गया है, जोत की श्रधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है, शहरी 
सम्पत्ति का सीमाकरण किया गया है, भूमिहीनों और गरीब लोगों को मकान हेतु 
भूमि दी गयी है झ्रादि । 

(8) ग्रामीण जनता के ऋणों को माफ किया गया है तथा ठेका मजदूर प्रथा 
समाप्त कर दी गई है । 

(0) मजदूरों एवं कर्मचारियों के कल्याण सम्बन्धी अनेक योजनायें लागू 
की गयी हैं | उदाहरणतः श्रौद्योगिक प्रवन्ध में मजदूरों की साकेदारी, सवेतन अ्रवकाश, 
जीवन दीमा, प्रॉवीडेन्ड फण्ड एवं बोनस और पारिवारिक पेन्शन आदि की व्यवस्था 
की गयी है। 

()) सार्वजनिक सेवाओं में इद्धि की गयी है। शिक्षा सुविधाओं एवं चिकित्सा 
सुविधाओं में विस्तार किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के उदं श्य को 
तो झभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका फिर भी योग्य एवं निर्धन छात्रों एवं 
अनुसूचित जातियों, भ्रनुसुचित जन जातियों एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए 
व्यापक छात्रवृत्तियों एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है । 
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समीक्षा प्रश्न 
।, लोक कल्याणकारी राज्य से आप क्या समभते हैं ? इसके प्रमुद्ध लक्षणों 
की विवेचना कीजिए | 
2. “आधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है । इस कथन की दृष्टि में 
लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों का विवेचन कोजिए । (0२9]. 979) 
3. लोक-कल्याणाकारी राज्य की परिभाषा दीजिए । उसके कार्यो को समभाइये। 
बया भारत एक लोक-कल्याणकारी राज्य है? (7२७/. $०७०. 985) 
4. लोक-कल्याणुकारी राज्य की अ्रवधा रणा को स्पष्ट कीजिए । लोक-कल्याण- 


कारी राज्य की प्राथमिक गतिविधियाँ क्या हैं ? (२०. 985,86) 
5. लोक-कल्याणकारी राज्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(१9. 985) 


6, लोक-कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? इसके प्रमुख कार्यों का वर्णन 
कीजिए । (7२०, 4987) 


[2 


धर्म निरपेक्ष राज्य का सिद्धान्त 
(77९०७ ० 86७था9' 8890९) ह 





परिचय ४ मानव के जीवन में घ॒र्मं का अत्यधिक प्रभाव है। मानव का 
सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन, उसके विचार तथा क्रियायें घामिक भावनाओं से 
प्रे रित तथा प्रभावित होती हैं । प्राचीन तथा मध्य युग में धर्म का प्रभाव अ्रत्यधिक 
था। वर्तमान समय में भी धर्म का प्रभाव प्रजातान्त्रिक राज्य में उतना ही नजर 
ग्राता है जितना कि निरंकुश या सैनिक राज्यों में आता है। उदाहरणत:ः प्रजातन्त्र 
की जननी कहलाये जाने वाले इ'गलेण्ड में प्रोटेस्टेन्ट धर्म का अनुयायी ही 
राज्य सिंहासन पर बेठ सकता है । पाकिस्तान जैसे राज्य तो इस्लाम धर्म पर 
आधारित हैं । 

धर्म-निरपेक्ष राज्य का श्रर्थ एवं परिभाषा--धमं-निरपेक्ष राज्य वह राज्य 
है जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता और जो धर्म के नाम पर किसी प्रकार की 
भिन्नता नहीं करता । इस प्रकार के राज्य में धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त नहीं 
होता । राज्य किसी धर्म विशेष का प्रचार व निर्देशन नहीं करता । राज्य की इृष्टि 
में सब घममं समान होते हैं । राज्य में सब धर्मों का समान श्रादर होता है । राज्य 
की नीतियाँ किसी धर्म द्वारा निर्धारित नहीं होतीं वल्कि समाज कल्याण की भावना 
से निर्धारित होती हैं । 

धर्म-निरपेक्ष राज्य किसी व्यक्ति को न तो कोई धर्म श्रपताने के लिए कहता है 
गौर न किसी धर्म को छोड़ने के लिये कहता है । धर्म के प्रति राज्य का इृष्टिकोण 
सहनशीलता का होता है । इस प्रकार के राज्य में धर्म व्यक्ति का निजी क्षेत्र समका 
जाता है । धर्म व्यक्ति के आन्तरिक विश्वास की चीज मानी जाती है जिससे राज्य 
का कोई सम्बन्ध नहीं होता | प्रत्येक व्यक्ति किसी धर्म को अपना सकता है या छोड़ 
सकता है । राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करता ! 

धर्म-निरपेक्ष राज्य में व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से किसी धर्म का प्रचार कर सकता 
है, उसके लिए संस्थाम्नों या इमारतों का निर्माण कर सकता है, शिक्षा केन्द्रों को . 
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खोल सकता है, शर्त यह है कि शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा ग्रहण करने वले श्रन्य धर्मों 
के अनुयायियों के वच्चों को किसी विशेष धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य 
नहीं किया जा सकता । 

धर्म-मिरपेक्ष राज्य में नागरिकता का निर्धारण किसी धर्म के आधार पर 
नहीं किया जाता वल्कि व्यक्ति के आधार पर किया जाता है। राज्य किसी धर्म को 
बनाये रखते के लिए करों या सार्वजनिक धन को खर्च नहीं कर सकता; राज्य किसी 
व्यक्ति से किसी अ्रमुक धर्म के लिये दान देने के लिये नहीं कह सकता । 

परिभाषा--धर्म निरपेक्ष राज्य की प्रमुख परिभाषाएँ निम्न हैं--- 

(।) वेकान्तारमन के शब्दों में, “धर्म-निरपेक्ष राज्य वह राज्य है जो धार्मिक 
नहीं होता और न ही अधामिक होता है और न ही वह धर्म विरोधी होता है, परच्तु 
जो धार्मिक सिद्धान्तों और धामिक क्रिया-कलापों से पूर्णतः अलग होता है और इस 
तरह वह धार्मिक विषयों में तठस्थ होता है । 

(2) एच. वो. कामथ के शब्दों में, “एक धर्म-निरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर 
रहित राज्य है; न ही वह अधर्मी राज्य है श्रौर न ही वह धर्म विरोधी राज्य है ।” 

(3) पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, “धर्म-निरपेक्ष राज्य का भर्थ है 
धर्म और आत्मा की स्वतन्त्रता; जिनका कोई धर्म नहीं उनके लिए भी स्वतन्त्रता । 
इसका अभिप्राय यह है कि सब धर्मों के लिये स्वतन्त्रता “”“' इसका अर्थ है सामाजिक 
ओर राजनीतिक समानता ।” 

(4) डी. ई .स्मिथ के शब्दों में, “धर्म-निरपेक्ष राज्य निजी और सामूहिक 
स्वतन्त्रता की गारण्टी देता है। यह व्यक्ति के साथ, उसके धर्म का विचार किये 
बिता, नागरिक के रूप में व्यवहार करता है । राज्य संवेधानिक तौर पर किसी धर्म 
से सम्बन्धित नहीं होता और न किसी धर्म की वृद्धि की कोशिश करता है और न 
ही धर्म में हस्तक्षेप करता है ।” 

उपयु क्त परिभाषाओं से यह नहीं समझ लेता चाहिये कि धर्म-निरपेक्ष राज्य 
के नागरिक या कर्मचारी किसी धर्म को नहीं अपना सकते या वे ईएवर या धामिक 
मान्यताओं में विश्वास नहीं रख सकते या सरकारी पद ग्रहरा करते समय ईश्वर को 
साक्षी मान कर शपथ ग्रहण नहीं कर सकते । टी. के. ठोप ने ठीक लिखा है कि 
“भारत के धर्म-निरपेक्ष होने का यह श्रर्थ नहीं कि ईश्वर के श्रस्तित्व को नहीं माता 
जाता । भारतीय संविधान में ईश्वर के श्रस्तित्व को सान्‍्यता दी गई है। देश के 
प्रमुख श्रधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती 
है । धर्म-निरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि राज्य संगठित रूप से किसी धर्म से न को 
सम्बन्धित हो और न किसी धर्म का प्रचार करे और तन ही अपनी नीतियों को किसी 
धर्म पर आधारित करे। राज्य में सभी को घामिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो । 

धार्मिक स्वतन्त्रता का यह कदापि भ्र्थ नहीं कि कोई धर्म अपने अनुयायियों 
को धर्माज्ञा्रों का उल्लंघन करने पर दण्डित कर सकता है। धर्म अपने सदस्यों का 


ली 
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वहिष्कार कर सकता हैं । धामिक स्वतन्त्रता की आड़ में धर्म के अनुयायी ऐसी 
नीतियों (जैसे अ्रस्पृश्यता का प्रचलन, बहुपत्नी प्रणाली या साम्प्रदायिकता आदि) 
का अनुसरण नहीं कर सकते जो सामाजिक, नेतिकता या सार्वजनिक स्वास्थ्य या 
सार्वजनिक कल्याण या व्यवस्था के विरुद्ध हो। कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार 
करते समय किसी अन्य व्यक्ति की घामिक स्वतन्तता में बाधक नहीं हो सकता। 
जब कभी समाज में श्रनाचार फंलने की सम्भावना होती है तो राज्य का कत्त व्य है 
कि वह ऐसे कार्यों पर प्रतिवन्ध लगाये जो सामाजिक, नैतिकता या सावंजनिक कल्याण 
के विरुद्ध है। यदि राज्य धामिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है तो धर्म का कर्तव्य है 
कि वह सामाजिक उत्पात को जन्म न दे । जब धर्म ऐसी मूर्खता करता है तो राज्य 
उस पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए स्वतन्त्र है । 
धर्म निरपेक्ष राज्य की विशेषतायें 

धर्म-निरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषतायें मिम्न हैं-- 

4, राज्य का कोई श्रयन्ा धर्स नहीं होता--धर्म-निरपेक्ष राज्य का अपना 
कोई “राज्य धर्म” नहीं होता । इस राज्य में सभी धर्मों को समानता के आ्राधार पर 
अपना विकास करने का अधिकार होता है॥ अपने धर्म का विक्रास करने के लिये 
भिन्न-भिन्न धर्मो के अनुयायी- समुदायों या संघों का निर्माण कर सकते हैं, शर्त यह 
है कि वे अपने धर्म का विकास करते समय किसी श्रन्य धर्म या उसके द्वारा स्थापित 
किसी समुदाय या संघ के कार्य में रुकावट या उत्पात पैदा न करें । 

2, धामिक विषयों में ततस्थता-- धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म के विपयों में तटस्थ 
होता है क्योंकि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता इसलिये वह न किसी धर्म को 
विशेष संरक्षण देता है और न ही किसी घर्म का प्रचार करता है शौर न ही किसी 
के धर्म के विकास या प्रचार में श्राथिक सहायता देता है । इस राज्य में धर्म के नाम 
पर नागरिकों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जाती । राज्य किसी नागरिक 
को किसी धर्म को अपनाने या किसी धर्म को छोड़ने -के लिये नहीं कहता । व्यक्ति 
झ्पनी इच्छा से किसी धर्म को अपना सकता है, किसी धर्म को छीड़ सकता है, 
किसी धर्म के प्रचार के लिए संस्थाश्रों का निर्माण कर सकता है तथा अपने बच्चों 
को किसी प्रकार की धाभिक शिक्षा दिला सकता है । 

3. घार्मिक हठधर्मिता को निरुत्साहित करता--धर्म-निरपेक्ष राज्य धामिक 
विपयों में तटस्थ अवश्य होता है, परन्तु वह हठधमिता को पनपने नहीं देता । राष्ट्रीय 
एकता और सुदढ़ता तथा सार्वजनिक कल्याण के लिये राज्य ऐसी संस्थाओ्रों को बढ़ावा 
- देता है जिनका उहँ श्य धामिक हठघधरमिता के प्रभाव को कम करना होता है | राज्य 
उन लोगों के मूल अधिकारों और स्वतस्त्रताओ्रों की रक्षा करता है जो घामिक दृष्टि 
से निबंल होते हैं । 

4, सर्वाधिकार विरोधी--वर्म-निरपेक्ष राज्य धाभिक सहनशीलता की नीति 
पर चलता है। इसमें. न तो किसी धर्म और न स्वयं राज्य के साम्राज्य' को स्वीकार 
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किया जाता है । इसमें धर्म को व्यक्ति का निजी क्षेत्र समझा जाता है । राज्य यथा- 
सम्भव धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप वहीं करता । परन्तु जब धर्म सामाजिक उत्पात बन 
जाता है तो राज्य हस्तक्षेप करता है । राज्य सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता, सादवे- 
जनिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिये हस्तक्षेप करता है । 


5. नैतिकता के नियमों की स्वीकृति--धर्म-निरपेक्ष राज्य अधर्मी, विधर्मी 
या धर्म विरोधी नहीं होता । वह अनाचारी, अनैतिक या नास्तिक भी नहीं होता । 
इस प्रकार का राजा धामिक विषयों में तटसथ होते हुए भी उच्च आध्यात्मिक उद्ं श्यों 
जैसे सत्य, अहिंसा, विश्व-बन्धुत्व, शान्ति आदि को प्राप्त कर सकता है इसमें नैति- 
कता का अभाव नहीं होता केवल धामिक हठधर्मिता और कट्टरता का अ्रभाव होता है। 
नतिकता इस राज्य का आ्रावश्यक सदगुरा होता है। इसमें नागरिकों में एकता राष्ट्रीय 
ओर मानवीय झाधारों पर स्थित नैतिकता होती है | इस तरह धर्मं-निरपेक्ष राज्य 
नंतिकता के नियमों को अस्वीकार नहीं करता बल्कि उन्हें साव॑ंजनिक जीवन में 
स्वीकार करता है। ्‌ 


6. बहुजातीयता पर श्राधारित--प्रत्येक राज्य में श्रनेक प्रकार की जातियाँ 
निवास करती हैं जिनकी भिन्न-भिन्न धामिक मान्यतायें होती हैं । सभी जातियाँ 
मिलकर तभी रह सकती हैं जब प्रत्येक को अपनी धामिक मान्यताश्रों को मानने का 
अधिकार हो । राष्ट्र की संस्कृति पर किसी एक धर्म की मोहर नहीं होती । इसमें 
सभी जातियों का न्यूनाधिक मात्रा में योगदान होता है। ह 

7, लोक-कल्पाण पर झाधारित--लोकततनन्‍्त्रात्मक शासन-व्यवस्था एक ऐसी 
व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को समाव समझा जाता है और रंग, लिंग, सम्प्रदाय, जाति, 
धर्म आदि भावों के विना सबको समान सामाजिक, धारमिक, राजनीतिक अ्रधिकार 
दिये जाते हैं । इसमें अन्तःकरण की स्वतन्त्रता दी जाती है और किसी धर्म के 
साम्राज्य को स्थापित होने नहीं दिया जाता । धर्म-निरपेक्ष राज्य को आध्यात्मिक 
लोकतन्‍त्र की संज्ञा दी जाती है । 

8. सोलिक रूप से लोकतस्‍्त्रात्मक--धर्म-निरपेक्ष राज्य अपने क्षेत्र में झरने 
वाले सभी नागरिकों के कल्याण की गारण्टी देता है। समय-समय पर राज्य नाग- 
रिकों के कल्याण के लिये योजनायें बनाता है तथा लोक कल्याणकारी संस्थाओ्रों की 
स्थापना करता है । इनका मुख्य उ्दं श्य मातव का उद्धार करना होता है । 

9. राज्य द्वारा धामिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती--धर्म-मिरपेक्ष राज्य 
स्वयं किसी प्रकार की धामिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता । यह उन संस्थाओं 
को कोई सहायता नहीं देता जो शिक्षा क्रम में घामिक शिक्षा प्रदान करती हैं । 
शिक्षा के पाद्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित करता है कि नागरिक नैतिकता, मान- 


वता और राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास कर सकें और वे मानवीय सूल्यों के 
भमहृत्त का समक सके | 
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0, राज्य के कानूनों से कोई घुक्त नहीं होता--धर्म-निरपेक्ष राज्य के 
कानूनों से कोई धर्म या उसके सिद्धान्त या उसके ठेकेदार (पुजार, मौलवी, पादरी 
या ब्न्थी) मुक्त नहीं होते । यदि कोई घ॒र्म या उसके सिद्धान्त उसके अनुयायियों के 
लिये या सार्वजनिक कल्याण के लिये हानिकारक होते हैं तो राज्य कानून द्वारा ऐसे 
हानिप्रद सिद्धान्तों या धामिक व्यवहारों की मनाही कर सकता है । यदि किसी धर्म 
के ठेकेदार धामिक संस्थाओं से उत्पन्न होने वाली आय का दुरुपयोग करते हैं तो 
राज्य कानूनों द्वारा इनकी व्यवस्था ठीक कर सकता है । राज्य लोगों को शोपरण से 
बचाने के लिए उचित कार्यवाही कर सकता है । 

धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म का स्थान 

धर्म निरपेक्ष राज्य में धर्म के महत्व को कम नहीं आँका जाता, उसे केवल 
राजनीति में कोई स्थान नहीं दिया जाता । इसमें घर्मं को मानवीय सुख का श्राधार 
माना जाता है । धर्म मानव की, जेसाकि सैकाइवर ने कहा है, “स्वाभाविक भूख 
है ।” परन्तु इस भूख को निजी सीमाओं तक सीमित रखा जाता है | 

धर्म-निरपेक्ष राज्य में सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान “राष्ट्रीय एकता' को दिया 
जाता है । इस एकता को वामिक कट्टरता या हठधमिता पर निर्भर नहीं किया जाता 
बल्कि धामिक सहनशीलता और घामिक सहयोग पर आधारित किया जाता है। 
घर्मं-निरपेक्ष राज्य में नेतिकता धामिक नहीं राष्ट्रीय बन जाती है; धर्म के उद्देश्य 
जातीय नहीं रहते बल्कि मानवीय बन जाते हैं; जातीय कल्याण राष्ट्रीय कल्याण में 
बदल जाता है; राजकीय विषयों में धर्म का कोई महत्त्व नहीं रहता, केवल 'एकता' 
का महत्त्व रहता है | 

धर्म-निरपेक्ष राज्य में धर्म निजी विपय होता है और राज्य की नीतियों या 
प्रशासन में उसका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । फिर भी घम्म- 
निरपेक्ष राज्य में धर्म का स्थान उस देश के वातावरण, लोगों तथा राज्य के विशेष 
हितों पर निर्मर करता है । 

क्या धर्म-निरपेक्ष राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है ? 

साधारणतः धर्म निरपेक्ष राज्य धामिक विपयों में हस्तक्षेप नहीं करता । 
प्रन्तु यदि धर्म या धामिक सिद्धान्त या घामिक टीकायें, घामिक ग्रुरु या धर्म के 
प्रवन्धक सार्वजनिक उत्पात पैदा करते हैं या घामिक संस्थाओं का कु-प्रवन्ध करते हैं 
या धामिक स्थानों से उत्पन्न होने वाली आय या सम्पत्ति का दुरुपयोग करते हैं तो 
धर्म-निरपेक्ष राज्य कानून वनाकर उन पर नियन्त्रस कर सकता है। धर्म-निरपेक्ष 
राज्य सार्वजनिक कल्याण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता के नाम 
पर धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है । 

क्या धर्म-विरोधोी राज्य धर्म-निरपेक्ष राज्य हो सकता है ? 

धर्म-विरोधी राज्य को वर्म-निरपेक्ष राज्य कहना वहुत कठिन है क्योंकि धर्म | 
विरोधी राज्य में उसके नेता या दल के सदस्य किसी “धर्म, 'ईश्वर' या नैतिकता 
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में विश्वास नहीं करते । जिस तरह विना नैतिकता के कोई समाज केवल नीच और 
वेईमान लोगों को उत्पन्न कर सकता है उसी प्रकार धर्म विरोधी राज्य भी उस 
भवन की तरह है जिसका कोई ठोस आधार नहीं । जहाँ नैतिकता का श्रभाव है वहाँ 
जीवन के मूल्यों का कोई महत्त्व नहीं होता । बाध्यकारी कानून अच्छे, कंतज्ञ श्रौर 
ईमानदार नागरिक पैदा नहीं कर करता । नैतिकता के भ्रभाव में नागरिक स्वार्थो 
की पूत्ति और भौतिक सन्तुष्टि में ही लगे रहेंगे । 

नागरिकों को श्राज्ञाकारी और कत्तंव्यपरायणा बनाने के लिए आवश्यक है 
कि किन्‍्हीं नैतिक नियमों को श्रपनाया जाय, यद्यपि यह अआ्रावश्यक नहीं कि ये 
नैतिक नियम किसी धाभिक नैतिकता पर आधारित हों । नैतिकता के नियम गर 
धामिक नैतिकता के नियमों पर आ्राधारित हो सकते हैं । उदाहरणतः. धर्म-निरपेक्ष 
राज्य में ऊचे पदों को ग्रहण करते समय पदाधिकारियों को ईश्वर की शपथ 
दिलाई जाती है | इसका उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं बल्कि पदाधि- 
कारियों को अपने सार्वजनिक कार्यो को ईमानदारी और लोक कल्याण की भावना 
से कराने के लिए प्रेरित करना है। धर्म विरोधी राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था 
नहीं होती । यहां लोग केवल विज्ञान और उसकी उपलब्धियों पर निर्भर करते हैं । 

मुल्यांकन (2ए4ए०४४०॥)--धर्म-निरपेक्ष राज्य के पक्ष और विपक्ष में 
मुख्यतः निम्न तक॑ दिये जाते हैं-- 
4, क्या धर्म-निरपेक्ष राज्य भौतिकवाद पर श्राधारित है ? 

धर्म-निरपेक्ष राज्य की यह्‌ कहकर आलोचना की जाती है कि इसमें जीवन 
के आध्यात्मिक और नैतिक पहलुग्रों की उपेक्षा की जाती है | इसमें भौतिकवाद पर 
अधिक वल दिया जाता है जिससे व्यक्ति में मानवता और नेतिक ग्रुणों की कमी 
होती है | धामिक शिक्षा के अभाव में व्यक्ति में “देवी भ्रम” या “प्राकृतिक प्रकोप 
जेसी चीजें नहीं रहती । इसके अ्रभाव में व्यक्ति वेईमान और भ्रनैतिक बन जाता है । 
इन सब बुराइयों से सार्वजनिक चरित्र का पतन होता है तथा सार्वजनिक कार्यों में 
उदासीनता, श्रालस्य और भ्रष्टता का बोलवाला रहता है । 

यह ठीक है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य विज्ञान और उसकी भौतिक उपलब्धियों 
से अधिक सम्बन्धित रहता है परन्तु यह कहना गलत है कि धर्मं-निरपेक्ष राज्य व्यक्ति 
को वेतिक नियमों के अपनाने या उच्च आध्यात्मिक भावनाओं का अनुसरण करने से 
रोकता है। वास्तविकता यह है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में ही उच्च नैतिक भावनाओ्रों 
सत्य, अ्रहिसा, प्रे म, विश्व-वन्धुत्व का विकास स्वतन्त्र रूप से हो सकता है। कोई 
धर्म-निरपेक्ष राज्य नैतिक नियमों को अपनाने से नहीं रोकता । वह केवल संकीर्णा 
धामिक भावनाओं और धामिक हठधमर्मिता पर रोक लगाता है क्योंकि ये सावंजनिक 


कल्याण के लिए हानिकारक होती है। धामिक सहनशीलता घधम्म-निरपेक्ष राज्य 
का आधार होता है । 


]74 है राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


2. वया धर्मं-निरपेक्ष राज्य स्वाभाविक लोक-कल्याण की भावनाओं का हास 
करता है ? 

धर्म-निरपेक्ष राज्य की यह कहकर आलोचना की जाती है कि वह व्यक्ति में 
स्ववलिदान, त्याग आदि की भावनाओं को उत्पन्न नहीं करता क्योंकि राज्य धाभिक 
विययों के प्रति उदासीन या तटस्थ होता है । इससे व्यक्तियों में परोपकार की 
भावनायें जागृत नहीं होतीं । आलोचकों का मत है कि धर्म-निरपेक्ष राज्य में मानव 
विगड़ जाता है । इनका कहना है क्रि समाज सेवा की भावनाओं का उदय नैतिक 
ग्रादर्शों और घामिक मान्यताओ्रों की प्रेरणा से होता है । 

ग्रालोचकों की यह घारणा एकपक्षीय और संक्रीर्ण है। यह समभ में नहीं 
आता कि आलोचक धर्म-निरपेक्ष राज्य को धर्म विरोधी या भ्रधर्मी मानने की मूल 
क्यों करते हैं ? वास्तव में धर्म-निरपेक्ष राज्य न तो अधर्मी होता है और न ही धर्म 
विरोधी । इसका केवल यह गअभिप्राय है कि राज्य अपनी नीतियों में किसी धर्म को 
संरक्षण नहीं देगा, किसी धर्म का स्वयं प्रचार नहीं करेगा और न किसी नागरिक 
को कोई धर्म मानने के लिए वाध्य करेगा । राज्य की नजरों में सभी धर्म समान 
होते हैं ॥ जब कभी राज्य किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है तो वह केवल सार्वजनिक 
हित, सुरक्षा, व्यवस्था या शान्ति के लिए करता है और इस श्राधार पर धर्म में 
हस्तक्षेप करना सावंजनिक कल्याण के लिए अनिवार्य है। क्रिसी को सामाजिक 
उत्पात पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । जब राज्य स्वेच्छा से सब 
धर्मों को विकास के समान अवसर प्रदान करता है तो राज्य अप्रत्यक्ष रूप से नैतिक 
और ग्राध्यात्मिक गुगों के विकास में सहायक होता है। धर्म-निरपेक्ष राज्य लोक 
कल्याण की भावनाओं पर आधारित होता है और उसकी नीतियों का यही उद्देश्य 
होता है । 
3, घर्म-निरपेक्ष राज्य में बहुमत समुदाय के साम्राज्य के स्थापित होने का भय 

विद्यमान रहता है ? 

घर्म-निरपेक्ष राज्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि निर्वाचन के माध्यम 
से बहुमत समुदाय संसद में बहुमत प्राप्त कर सकता है तथा संसद द्वारा अपने धर्म से 
साम्राज्ववाद को स्थापित कर सकता है । 

यह आरोप सत्यांश से परे है। प्रथम, धर्म-निरपेक्ष राज्य में निर्वाचन 
सामूहिक होता है साम्प्रदायिक नहीं । दूसरे, वर्म-निरपेक्ष राज्य का संविधान किसी 
एक सम्प्रदाय या जाति के लिए नहीं होता वल्कि सभी नागरिकों के लिए होता 
जिसमें बहुमत श्रौर अ्रल्पमत दोनों समुदायों के सदस्य होते हैं । तीसरे, धर्म-निरपेक्ष 
राज्य में मागरिक्रता धर्म या जाति पर निर्भर नहीं करती । कोई प्रथम या द्वितीय 
श्रेणी का नागरिक नहीं होता, वल्कि सभी समान होते हैं। चौथे, यदि यह मान 
लिया जाय कि बहुमत, वहुमत के नशे में ऐसी मूर्खता करता भी है तो ऐसे मूर्ख 
कार्यो को दूर करने के लिए नव-निर्वाचन कभी दूर नहीं होते । पाँचवें धर्म-निरपेक्ष 
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राज्य में कानून सामान्य हितों पर आधारित होते हैं भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक हितों 
पर नहीं । सामान्य दीवानी और फौजदारी कोड सभी नागरिकों पर लागू होती 
है | छठे, धर्म-निरपेक्ष राज्य में अल्पमत वालों और पिछड़े हुए वर्गों के लिए संव- 
धामिक संरक्षण की व्यवस्था होती है । इस पर यदि यह कहा जाय कि निर्वाचन 
द्वारा बहुमत, बहुमत के धर्म के साम्राज्य को स्थापित कर देगा | सिवाय श्रम और 
प्रजातान्त्रिक प्रशालियों एवं संस्थाश्रों में म्रविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं । 
4, क्या धर्स-निरपेक्ष राज्य की प्रवृत्ति फासिस्टवादी या श्रधिनायकवादी होती है ? 

धर्म-निरपेक्ष राज्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह राज्य में शक्ति 
को केन्द्रित करने का प्रयास करता है जिससे फासिस्टवादी या अ्रधिनायकवादी 
प्रवत्तियों को बढ़ावा मिलता है। आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि इसमें कोई 
एक व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुट सत्ता को, अल्पमतों के हितों की रक्षा के नाम पर, 
हाथिया ले और मनमाने ढंग से शासन करने लगे | 

इस प्रकार की झ्रालोचना व्यर्थ है क्योंकि धर्म-निरपेक्ष राज्य का सम्बन्ध 
राज्य या शासन के स्वरूप से नहीं होता । राज्य का शासन का स्वरूप कसा ही हो, 
सभी में धर्म-निरपेक्षता के उद्देश्य को ग्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी इच्छा है । 
धर्म-निरपेक्षता का सम्बन्ध आध्यात्मिक और धामिक स्वतन्त्रता से है। जहां तक 
व्यक्ति या राज्य के विगड़ने का सम्बन्ध है, वह एक धामिक व्यक्ति या राज्य भी हो 
सकता है और एक अधिनायक भी धामिक सहनशीलता का समर्थन कर सकता है। 
जव व्यक्ति या राज्य ग्रवांछित रूप ग्रहण करता है तब ही वह बिगड़ता है। राज्य 
धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को अपना कर नहीं विगड़ता । 
5. क्‍या पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते सम्रय ईश्वर की शपथ दिलाना 

धार्मिक है ? 

धर्मं-मिरपेक्ष राज्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि उच्च सार्वजनिक 
पदों पर नियुक्ति के समय ईश्वर की शपथ दिलाना धर्म-निरपेक्षता की भावना के 
विपरीत है । 

यह आरोप गलत है । पदाधिकारी को शपथ किसी राज्य धर्म के अनुसार 
नहीं दिखाई जाती है बल्कि उस व्यक्ति के स्वयं के धर्म के श्रनुसार दिलाई जाती है । 
“ईश्वर की शपथ' किसी विशेष धर्म से सम्बन्धित नहीं होती । यह तो केवल इस 
बात का द्योतक है कि व्यक्ति साव॑जनिक कार्यों में ईमानदारी और निष्पक्षता का 
व्यवहार करे | “ईश्वर की शपथ' 'ईश्वर' की प्रतीक है किसी धर्म की नहीं । यह 
पदाधिकारी को जागरूक रखने का तरीका है । 
6. क्या धर्मे-निरपेक्ष राज्य में राष्ट्र के छिन्न-भिन्न होने का भय रहता है 

धर्म-निरपेक्ष राज्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें राष्ट्रीय एकता 
के छिन्न-भिन्न होने का भय रहता है । इस प्रकार की आलोचना करने वालों का मत 


76 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


है कि धर्म राष्ट्रीय एकता में अश्रत्यधिक सहायक होता है और यदि राज्य धर्म के प्रति 
उदासीन होगा तो यह एकता खतरे में पड़ जायेगी । 

यह धारणा मिथ्या है। राष्ट्रीय एकता केवल घर्म पर आधारित नहीं होती । 
ऐतिहासिक घटनायें, मनोवेज्ञानिक तत्त्व, साथ रहने की भावना, समान आकांक्षायें 
आदि तत्त्व राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करते हैं। नागरिकों में प्रंम, सहयोग, अरातृ- 
भाव की भावनाओं का तभी विकास हो सकता है जब सभी को अपने-अपने धर्म को 
स्वतन्त्रतापू्वंक अपनाने की स्वतन्त्रता हो । यह केवल धर्म-निरपेक्ष राज्य में ही 
सम्भव है। राष्ट्रीय एकता में घामिक सहनशीलता सहायक होती है धामिक हृठ- 
धर्मिता नहीं | वहुजातीय देशों में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का यही सर्वोत्तम 
साधन है । 

संक्षेप में, धर्म-निरपेक्ष राज्य के विरोध में दिये गये तक त्रुटिपूर्ण मिथ्या 

है । इसका कोई ताकिक आधार नहीं । धर्म-निरपेक्ष भावना धर्म विरोधी या अ्रधर्मी 
भावना का पर्यायवाची नहीं; यह धामिक सहनशीलता का पर्यायवाची है । यह इस 
बात पर आधारित है कि “जो कुछ सीजर का है उसे सीजर को दे दो श्रौर जो 
कुछ ईश्चर का है उसे ईश्वर को दे दो ।” घमं-निरपेक्ष राज्य में मानवता, भ्रातुभाव 
झौर विश्व बन्धुत्व की भावनाश्रों के श्रधिक विकसित होने की सम्भावना होती है । 
इसमें बहुमत श्रौर श्रल्पमत मिल-जुल कर रह सकते हैं। इसमें अल्पसंख्यक और 
बहुसंख्यक दोनों अपने आपको सुरक्षित समभते हैं । सच्चा लोक-कल्याणकारी राज्य 
और विश्व सरकार धर्म-निरपेक्षता पर ही स्थापित हो सकती है । 


क्या भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है ? 

भारत एक बहुजातीय देश है | यहाँ पर हिन्दू, मुस्लिम, सिवख, ईसाई, 
फारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी, आंग्ल आ्रादि अनेक जातियों के लोग निवास करते हैं । 
इन जातियों के भिन्न-भिन्न धर्म और भिन्न-भिन्न विश्वास हैं | भारत में हिन्दू धर्म के 
अनुयाण्यों की बहुतायत है । इस पर भी संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अखण्डता 
झौर एकता की आवश्यकताओ् को ध्यान में रखते हुए तथा अल्पसंख्यकों में विश्वास 
बनाये रखने के लिए भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य का स्वरूप दिया है । बयालीसवें 
संविधानिक संशोधन ने प्रस्तावना सें घर्म-निरपेक्ष शब्द को जोड़कर भारत को एक 
धर्म-निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया है। भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है। इस 
कथन के पक्ष में मुख्यतः निम्न तके दिये जा सकते हैं--- 

4. भारतोय गणराज्य का श्रपना कोई धर्म नहीं--भारतीय राज्य का अपना 
कोई घर्म नहीं । राज्य न तो किसी धर्म में आस्था रखता है और न ही किसी धर्म 
का प्रचार करता है । राज्य किसी नागरिक को किसी अमुक धर्म को अपनाने या 
किसी अमुख धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहता । राज्य किसी धर्म के लिए कोई 

चन्दा इकट्ठा नहीं करता, किन्‍्हीं धामिक संस्थाश्रों का निर्माण नहीं करता और न 
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ही किसी को ऐसे कार्य करने के लिए कहता है । भारत में घमं को व्यक्ति का निजी 
क्षेत्र माना जाता है। अतः वह घामिक विषयों में तटस्थ है । 

2. भारतीय नागरिकता किसी धर्म विशेष पर निर्भर नहीं करती--भारत 
में नागरिकता किसी धर्म विशेष पर निर्भर नहीं करती बल्कि व्यक्ति पर निभर 
करती है । भारत में नागरिकों के पास एक ही नागरिकता है, जिसे भारतीय 
नागरिकता कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द 'हम भारत के 
लोग' इस वात के प्रतीक हैं कि हम सब भारतीय हैं हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 
आदि नहीं । 

3. विश्वास, धर्म श्लौर उपासना की स्वतनन्‍्त्रता-भारतीय संविधान की 
प्रस्तावना में यह घोषणा कि संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए “विश्वास, 
धर्म श्रौर उपासना फी स्वतन्त्रता” “प्रतिष्ठा श्रौर श्रवसर की समानता तथा _ 
“बन्धुत्व की भावना” को सुरक्षित रखता है, भारत को एक धर्म-निरपेक्ष राज्य 
बनाती है । प्रस्तावता में ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । विश्वास और 
उपासना को व्यक्तिगत विषय मान कर व्यक्ति पर छोड़ दिया गया है। 

4. संयुक्त निर्वाचन प्रशाली--भारत की संयुक्त निर्वाचन प्रणाली भारत 
को धर्ं-निरपेक्ष राज्य बनाती है। निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्रों में बेटे 
हुए हैं। यहाँ साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं। मतदाताश्रों के लिए सामान्य निर्वा- 
चन सूचियां हैं । निर्वाचन चिन्ह सामान्य हो सकते हैं। कोई उम्मीदवार श्रथवा 
दल ऐसा निर्वाचन चिन्ह नहीं ले सकता जिससे धामिक भावनायें -उभरती हों । 
निर्वाचनों में साम्प्रदायिकता को भडकाना या धर्म, जाति के आ्राधार पर मतों को 
प्राप्त करने की अपील करना निर्वाचन भ्रष्टाचार में आता है। 

5. नागरिकों के मुल अ्रधिकार--भारतीय संविधान के श्रध्याय तीन में 
नागरिकों को प्रदान किये गये मूल अधिकार भारत के धर्म-निरपेक्ष होने के प्रमाण 
हैं। ये अधिकार भारत के धर्म-निरपेक्ष आदर्श को सुच्ढ करते हैं। इनकी विशेषता 
यह है कि ये सभी को समान रूप से प्राप्त हैं । राज्य घमें, जाति, भाषा, लिग, प्रदेश 
या श्रन्य किसी श्राधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं करता श्रनुच्छेद 7 
अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। इसके श्राधार पर किसी भी श्रयोग्यता को 
मानना दण्डनीय अपराध है । 

भारतीय संविधान के श्रनुच्छेद 25 से 30 घर्म-निरपेक्षता के श्राधार स्तम्भ 
हैं। श्रनुच्छेद 25 सब व्यक्तियों नो श्रन्त:करण की स्वतन्त्रता तथा धर्म के अ्वाध 
रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार देता है। 
अनुच्छेद 26 प्रत्येक सम्प्रदाय को धामिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना 
श्लौर पोपण करने, अपने धामिक कार्यो सम्बन्धी विपयों का प्रवन्ध करने तथा चल- 
अचल सम्पत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 
29 श्र 30 भारत की अल्पसंख्यक जातियों को अपनी इच्छानुसार अपनी छ। 
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भाषा झौर संस्कृति की सुरक्षा के लिए संस्थाओ्रों को स्थापित करने का अधिकार 
देते हैं । 
संक्षेप में, भारत एक धमम-निरपेक्ष राज्य है । 
समीक्षा प्रश्त 
']. धर्म-निरपेक्ष राज्य की अवधारणा का परीक्षण कीजिए । 
(१४]. 5097, 984, 86) 
2. धर्म-निरपेक्ष राज्य के लक्षणों का विवेचन कीजिए । क्या भारत एक धर्मे- 


निरपेक्ष राज्य है ? (२४४. 985, 8७979. 979) 
3. ध्म-निरपेक्ष राज्य के कार्यो पर एक श्रालोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
(२०७). 987) 


4. धर्म-निरपेक्ष राज्य पर एक टिप्पणी लिखिए । (२५. 982, 84) 


॥3 


सम्प्रभुला-अद्द तवादी सिद्धान्त 
(507श'शंएग9 --शि०्रांआं८ 70609 ) 








परिचय (7770000707) - सम्प्रभुता राज्य का एक आवश्यक एवं महत्त्व- 
पूर्ण तत्व है । इसके प्रभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती । यही एक 
ऐसा तत्त्व है जो राज्य को श्रन्य समुदायों से पृथन्‌ करता है तथा उसे समाज में 
विद्यमान सभी व्यक्तियों, समूहों व संस्थाओं से श्रधिक शक्ति श्र्थात्‌ सर्वोच्च सत्ता 
प्रदान करता है। यही एक ऐसा तत्त्व है जिसके श्राधार पर राज्य समाज में शांति 
व व्यवस्था बनाये रखता है, समाज में न्याय की स्थापना करता है तथा आाज्ञाओ्रों 
की उल्लंघना करने वालों को दण्डित करता है। यही एक' ऐसा तत्त्व है जो राज्य 
को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता का दर्जा प्रदान करता है। संक्षेप में सम्प्रभुता 
के आ्राधार पर राज्य ब्रान्तरिक व बाह्य स्वतन्त्रता का उपयोग करता है तथा कोई 
राजनीतिक संगठन राज्य कहलाता है । 

ग्रीक राजनीतिक चिन्तन की सबसे वड़ी चूटि यह है कि उसमें सम्प्रभुता का 
स्पष्ट वरणन नहीं मिलता । भ्ररस्तू के चिन्तन में राज्य की 'सर्बोच्च शक्ति' का उल्लेख 
मिलता है जो आधुनिक यथार्थ सम्प्रभुता के तो निकट है, परन्तु जो वेधानिक 
सम्प्रभुता के मिकट नहीं । रोम के विधिवेत्ता इस शब्द से परिचित थे। पन्द्रहवीं 


शताब्दी में बॉमान्वायर श्रौर लॉयसा जैसे फ्रांसीसो लेखकों ने 'सम्प्रभु श्र “सम्प्रभुता' 


शब्दों का प्रयोग किया था। बॉमान्वायर ने कहा था कि “राजा सम्प्रभु है जो सबसे 
ऊपर है ।” इसके वाद इन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी, इटालियन और जमंती के राज- 
नीतिक साहित्य में होने लगा। सोलहवीं शताब्दी में पहली बार जीन बोदां ने 
राष्ट्रीय राज्यों श्र निरंकुश राजतस्त्र के सन्दर्भ में इसका विकास किया था । उसके 
वाद हॉवब्स, ग्रोशियस, वेन्थम और श्रॉस्टिन ने इसकी व्याख्या की। प्रॉस्टिन ने 
अपनी रचना “न्यायशास्त्र पर व्यास्यान” ([.6०ए7०४ ०॥ उप्तंबआएतंथा०७) में 
सम्प्रभुता की स्पष्ट व्याख्या की । उसने विधि को सम्प्रभुता का आदेश माना और 
इसे राज्य के स्थायी, निश्चित, अविभाज्य और सावंभौम तत्त्व की संज्ञा दी । 


डी 
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अर्थ एवं परिभाषा 
(शि९व्रागए थात 060ग्र/०ा) 

सम्प्रभुता शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द 'सुपरऐनस' (809७ ०॥78) 
से हुई है। 'सुपरऐनस' शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है--“सुपर +ऐनस” 
(5792 -+- ४705) । 'सुपर' का अर्थ है 'सर्वोच्च' और 'ऐनस' का श्रथे है 'शक्ति'। 
इस तरह सुपरऐनस का श्रर्थ है धर्वोच्च शक्ति । सम्प्रभुता राज्य की इच्छा और 
शक्ति! की सर्वोच्चता और सावंभौमिकता को अभिव्यक्त करती है। 

प्रत्येक पूर्ण स्वतन्त्र राज्य में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति, सभा या समूह होता 
है जिसकी सत्ता एवं निर्णय भ्रन्तिम होते हैं, जो श्रादेश दे सकता है और उनकी 
अनुपालना करवा सकता है तथा उनकी अवज्ञा करने वालों को दण्डित कर सकता 
है। राज्य में विद्यमान श्रन्य सभी व्यक्ति, समुदाय, निगम या संस्थायें इस सम्प्रभु 
के अधीन होती हैं तथा उसकी आज्ञा से विद्यमान होती हैं । 

सम्प्रभुता की प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं-- 

4. बोदाँ के शब्दों में “सम्प्रभुता राज्य की नागरिकों एवं प्रजाजनों पर 
सर्वोच्च सत्ता है जो नियमों से बाधित नहीं होती ॥*” 

2. ग्रोशियस के शब्दों में, “सम्प्रभुता उस पुरुष की सर्वोच्च राजनीतिक 
सत्ता है जिसके कार्यो पर किसी अन्य का कोई नियन्चण नहीं होता और जिसकी 
इच्छा का कोई विरोध नहीं कर सकता ।” 

3. ब्लेकस्टोन के शब्दों में, “सम्प्रभुता सर्वोच्च, निश्चित, निरपेक्ष एवं 
अनियन्त्रित सत्ता है ।” 

4. जेलिनेक के शब्दों में, “सम्प्रभुता राज्य का वह लक्षण है जिसके कारण 
चह अपनी इच्छा के श्रतिरिक्त और किसी से बाध्य नहीं है और न श्रपनी शक्ति के 


अतिरिक्त किसी दूसरी शक्ति द्वारा मर्यादित है |” 


5, हिग्वी के शब्दों में, “सम्प्रभुता राज्य की श्रादेशात्मक शक्ति है ।” 
6. बिलोबी के- शब्दों में, “सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है | 
7. बर्गेस के शब्दों-में, “सम्प्रभुता नागरिक और नागरिकों के समस्त समु- 


दायों -पर मौलिक, तिरपेक्ष एवं मर्यादित शक्ति है ।* 


सम्प्रभुता के लक्षण 
(छाब्रात्नरलशाआंटड ण 5070 शं४7९) 

सम्प्रभुता के प्रमुख लक्षण निम्त हैं--- 

3. स्थायित्व (?१४7727०7००)--सम्प्रभुता तब तक विद्यमान रहती है जब 
तक राज्य विद्यमान रहता है। सम्प्रभुता के धारक की मृत्यु या उसकी अल्पकालिक 
पदच्युति या राज्य के पुन्गंठन से उसकी मृत्यु नहीं होती वल्कि वह तत्काल नये 
सम्प्रभु के हाथों में पहुँच जाती है । 
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2. अ्नन्‍्यता (870एडाए०॥०५४)--राज्य में सर्वोच्च शक्ति केवल एक व्यक्ति: 
या संस्था के हाथों में होती है । यह दो या अनेक व्यक्तियों के हाथों में नहीं होती । 
सम्प्रभु की आज्ञात्रों का पालन अन्य सभी व्यक्ति एवं संस्थायें करती हैं ।सम्प्रभु . 
सभी को श्रादेश दे सकता हैं तथा उसकी अनुपालना करा सकता है। सम्प्रभु किसी 

अन्य प्राकृतिक, दंवी या घामिक सत्ता को स्वीका:९ नहीं करता । ये सव सत्तायें 
राजनीतिक सम्प्रभु के श्रवीन होती हैं और उसकी आज्ञा से राज्य में विद्यमान 
रहती हैं । | कर 
3. सर्वव्यापकता (8-0०7ए/०शा॥अं ए०१९४5)--सम्प्र भु ता राज्य की 
क्षेत्रीय सीमाओं के श्रन्तर्गंत सर्वव्यापी होती है। यह सभी व्यक्तियों, समुदायों एवं 
वस्तुओों पर समान रूप से लागू होती है। सम्प्रभुता के इस लक्षण में “राज्येत्तर _ 
सम्प्रभुता” के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है जिसके कारण राज्य में. विद्य- 
मान विदेशी राजदूतों पर राज्य की सम्प्रभुता लागू नहीं होती । यह विदेशी राजदूतों ह 
का ऐसा विशेषाधिकार है जिसे राज्य स्वेच्छा से स्वीकार करता है । यदि श्रावश्यकता . 
हो तो सम्प्रभु भ्रवांछित राजदूतों को राज्य से बाहर जाने के लिए कह सकता है | है 

4. श्रदेयता (78०720॥9)-सम्प्रभुता अपने स्वरूप में अदेय है। इसका 
हस्तांतरण नहीं किया जा सकता । इसे हस्तांतरित करना इसे नष्ट करना है। 
जंसा कि लाइबर ने कहा है कि “सम्प्रभुता ठीक उसी प्रकार पृथक नहीं की ज़ा .. 
सकती जिस प्रकार कोई वृक्ष श्र कुरित होने के श्रपने अधिकार को हस्तांतरित नहीं . 
कर सकता या कोई व्यक्ति अपता आत्म विनाश किये बिना अपने व्यक्तित्व- या अ्रपत्ते 
जीवन से पृथक्‌ नहीं किय। जा सकता ।” रूसो सम्प्रभुता को अदेय मानता है 
यद्यपि वह स्वीकार करता है कि “सत्ता” का हस्तान्तरण किया जा सकता है। - 
प्रो. रिची ज॑से लेखकों की धारणा है कि सम्प्रभुता का हस्तान्तरण हो सकता है, : 
विशेषकर जब कोई राज्य किसी दूसरे राज्य को श्रपनी भूमि का कोई खण्ड देता 
है। परन्तु यह सम्प्रभुता का हस्तान्तरण नहीं बल्कि उस क्षेत्र में उस राज्य की 
सत्ता का हस्तान्तरशणश है। 8 

5. भ्रविज्ाज्यता (प्रताशंभंत्रा7)--पम्प्रभुता अविभ्वाजित है । इसका .. 
विभाजन नहीं किया जा सकता । इसे विभाजित करना इसे खण्डित करना है यह . 
“सस्पूर्ण एवं निश्चल” है। विभाजित सम्प्रभुता, सम्प्रभुता की धारणा के विपरीत- , 
है । जेलिनेक ने लिखा है कि “विभाजित, खण्डित, क्षीण, सीमित एवं सापेक्ष 
सम्प्रभुता, सम्प्रभृता की भावना के विपरीत है।” जॉन. सी. कैलहौन ने लिखा है 
कि “सम्प्रभुता एक सम्पूर्ण वस्तु है। इसे विभाजित करना इसे नष्ट करना-है । यह 
राज्य में सर्वोच्च सत्ता है। अद्ध-सम्प्रभुता कहना वैसा ही होगा जैसा कि श्रद्ध- 
निभुज अथवा अद्धवर्ग कहना! । कर कप 

लास्की, लिण्डसे, हिग्वी, क्लब, मिस फॉलेट जैसी वहुलवादियों की धारणा है! 
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कि सम्प्रभुता का विभाजन हो सकता है । इनका कहना है कि सम्प्रभुता समाज में 
विद्यमान विविध समू दायों में विभाजित होती है । ये लेखक राज्य को एक समृदाय 
मानते हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न समुदायों में सम्प्रभुता का विभाजन जहाँ राज्य में 
संघ की स्थिति उत्पन्न करेगा वहां यह राज्य को शक्तिहीन बना देगा । वस्तुस्थिति 
यह है कि बहुलवादी स्वयं अन्त में एक निर्णायक की आवश्यकता अनुभव करते हैं 
और यह निर्णायक ही सम्प्रभु होता है । स्त्रयं लास्की ने लिखा हैकि “प्रत्येक 
राज्य में कोई न कोई शक्ति होती है जो श्रसीमित है ।”” 

संघात्मक राज्यों में “सम्प्रभुता” या “राज्य शक्ति” का विभाजन नहीं 
होता । संघ में केवल प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन होता है जिनका प्रयोग केन्द्र 
या एककों की सरकारें करती हैं । 

6. निरपेक्ष (895070/०0)--सम्प्रभुता निरपेक्ष, श्रसी मित एवं अ्रनियन्त्रित 
होती है । इस पर कोई आन्तरिक या बाह्य सीमायें नहीं होतीं। यह निरंकुश होती 
है। यह किसी के प्रति उत्त रदायी नहीं होती । यह आदेश देने की स्थिति में होती 
है। यह किसी से आदेश प्राप्त नहीं करती । 

7. मौलिकता (07ं872॥09)--सम्प्रभुता राज्य की मौलिक शक्ति है। 
इसे किसी से प्राप्त नहीं किया जाता । यह राज्य की स्वयं की शक्ति है। वह इसका 
प्रयोग स्वयं करता है | रूसो ने लिखा है कि “सम्प्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं किया 
जा सकता ।” रूसो लिखता है कि “जिस क्षण जनता अपने प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन करती है वह स्वतन्त्र नहीं रहती, वह अस्तित्व में नहीं रहती ।” 

8, अभेय्य ([7965077ध979)--सम्प्रभुता अभेद्य है। यह राज्य का 
दीघंकालीन अ्रधिकार है । दीघंकाल तक इसका प्रयोग त करने पर भी यह नष्ट 
नहीं होती | यह वनी रहती है। 

9. एकता (एग्ररा9)-सम्प्रभुता एकता है । इसमें कोई विरोध या टकराव 
नहीं होता । इसमें विभिन्नता में एकता होती है । रूसो ने लिखा है कि “अनेकता 
में सामान्य इच्छा (सम्प्रभुता) की विशेषतायें श्रवश्य विद्यमान होनी चाहिये ।” 
ए. आर. लॉर्ड ने लिखा है कि, “यह राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है और 
उसे बनाये रखती है। यह उन गुणों में श्रभिव्यक्त होती है जो हमें किसी राज्य के 
नागरिकों से श्राशा करनी चाहिये। 

सम्प्रभुता के प्रकार 
(दिक्तात5 ० 5072४ शं28705) 

सम्प्रभुता के मुख्य प्रकार निम्न हैं -- 

() नाम सात्र क्षी एवं वास्तविक सम्प्रभुता (7परवा क्ात॑ [२९७ 50ए०- 
७ं2779)--नाम मात्र की सम्प्रभुता ऐसे राजा या शासक की अभिव्यक्ति करती हैं 
जो शासन की वास्तविक शक्तियों का उपयोग नहीं करता । संवंधानिक 


सम्प्रभुता--श्रद्व तवादी सिद्धान्त 83 


तौर पर शासन की सारी शक्ति उसके हाथों में होती है और शासन उसी के नाम से 
चलाया जाता है परन्‍्त उसकी वास्तविक शक्तियों का उपयोग उत्तरदायी मन्‍्त्री 
करते हैं। नाममात्र का सम्प्रभु शासन का एक पूर्जा सात्र” होता है । वह 
“सत्वहीन छाया” मात्र होता है। यह “स्वशिम शून्य, “रबर की सोहर 
“म्ुकुटधारी ध्वजमात्र होता है । संसदात्मक प्रणाली में राज्याध्यक्ष--सम्नराट या 
राष्ट्रपति नाम मात्र का अधिकारी होता है । वह राज्य करता है शासन नहीं करता 
शासन तो मन्त्रि मण्डल करता है। ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी और भारत का 
राष्ट्रपति नाममात्र के सम्प्रभु के उदाहरण हैं । 

वास्तविक सम्प्रभ्‌ ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की अभिव्यक्ति करती 
है जो शासन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। 

(#) बंध एवं राजनीतिक सम्प्रभुता ([.०४७ थयातव॑ 90[ंप०४ $0एथ०े- 
879) - वैध सम्प्रभुता ऐसी सम्प्रभुता की अभ्रभिव्यक्ति करती है जो कानूनी रूप से 
वैध हो । वेध सम्प्रभता सम्प्रभता के वकीलीय इष्टिकोश को अ्रभिव्यक्त करती है। 

न्यायालय और वकील इसी को सान्‍्यता देते हैं। इसे राज्य में सर्वोच्च कानून . 

निर्माण करने वाली सत्ता कहा जाता है। यह कानूनी रूप से आदेश जारी कर 
सकती है । कोई इसके आदेशों की उल्लंघना नहीं कर सकता । राज्य में श्रन्य सभी 
सत्तायें वेध सम्प्रभु से आदेश प्राप्त करती हैं। उदाहरण : इलैण्ड में संसद वैध 
सम्प्रभू है। कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह उसके आदेशों (कानूनों) की उल्लंघना * 
नहीं कर सकता । कोई न्यायालय उन्हें अवैध या प्रभावहीन नहीं बना सकता । वैध. . 
सम्प्रभुता संगठित, निदिष्ट, निश्चित, स्पष्ट एवं दृश्य होती है ॥ 

राजनीतिक सम्प्रभुता ऐसी सम्प्रभुता को अभिव्यक्त करती है जो कानूनी 
उष्टि से श्रज्ञात होती है, जो श्रसंगठित होती है, जो वैध सम्प्रभु के पीछे होते हुए 
भी कानूती रूप से राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति करने में अ्रसमर्थ होती हैं। यद्यपि 
वैध सम्प्रभुता अन्ततः राजनीतिक सम्प्रभुता के प्रति उत्तरदायी होती है परल्तु 
राजनीतिक सम्प्रभुता कानूनी इष्टि से राज्य की इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकती । 
न्यायालय राजनीतिक सम्प्रभुता को मान्यता प्रदात नहीं करती । परन्त्‌ इसका यह 
श्रथ नहीं कि वध सम्प्रभु राजनीतिक सम्प्रभु की उपेक्षा कर सकता है या निर्वाचनों 
में भ्रभिव्यक्त की गई इच्छाओं का निरादर कर सकता है। राजनीतिक सम्प्रभ की 
इच्छा राज्य की पूर्ण या वयस्क जनता को इच्छा होती है। यदि इच्छा को स्पष्ट 
शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो वेध सम्प्रभ उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता । 

वंध ओर राजनीतिक सम्प्रभुता के भेद में सम्प्रभुता के विभाजन का सिद्धान्त 
निहित नहीं है । वस्तु तः यह एक ही सम्प्रभुता की विविध ख्रोतों द्वारा अभिव्यक्ति 
है। प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र में वेध भौर राजनीतिक सम्प्रभु में पूर्ण एकरूपता होती है। 
दोनों में कोई भेद नहीं होता । दोनों एक प्रकार के सम्प्रभु होते हैं। गार्नर ने लिखा 
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है कि “विशुद्ध प्रजातन्त्र में निर्वावकों की अभिव्यक्त इच्छा केवल आदेश या लोकमत्त 
ही नहीं होती वल्कि यह स्वयं ही कानून होती है ।' अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजातन्त्र 
में इस प्रकार की एकहूपता नहीं होती । इसमें वेघ और राजनीतिक सम्प्रभुता में 
भन्‍नता होने की सम्भावना होती । 

(0) लोक एवं राष्ट्रीय सम्प्रभुता (209परश शाते िश्ञांगाव] $0एश:०+- 
शए५)--लोक सम्प्रभुता ऐसी सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति करती है जिसमें अ्रन्तिम 
सत्ता या सर्वोच्च शक्ति “लोगों” के हाथों में होती है। “लोग” या “जनता” शब्द 
से कुछ भी अर्थ लिया जा सकता है। यह “समस्त असंगठित तथा अनिश्चित जन- 
समूह” हो सकता है और यह चेतनशाल, विवेकपूर्ण, उत्तरदायी, मंताधिकार प्राप्त 
निर्वाचक मण्डल हो सकता है । सामान्यतः लोक प्रभुता उन्हीं लोगों के हाथों में 
होती है जिन्हें मताधिकार प्राप्त होता है और वे इसका प्रयोग वेधानिक संस्थाश्रों 
या प्रक्रियाग्रों के माध्यम से करते हैं। जंसाकि गानेर ने लिखा है कि “लोक प्रभता 
का श्रर्थ केवल यही है कि जिन राज्यों में वयस्क मताधिकार प्रचलित है उनमें सिर्चा 
चक मण्डल के बहुमत को श्रपनी इच्छा व्यक्त करने श्रोर उस पर श्रमल करवाने 
की सत्ता प्राप्त है जिसका वह बंध प्रणाली हारा प्रयोग करता है ॥“ 

लोक प्रंभुता की अवधारणा प्रजातन्त्र का आधार है। न्नाइस ने लिखा है कि 
“लोकप्रभुता प्रजातन्त्र का श्राधार एवं आदश है। प्रजातन्त्र के विकास के साथ 
इस अवधारणा का विकास हुआ है। सोलहवीं और सत्ररहवीं शताब्दी में मर्णससलियो 
श्रॉस पडवा, विलियम श्रॉफ श्ोकस, जार्ज बुकानन, थॉमस बावलें श्रादि लेखकों ने 
राजा की निरंकुश शक्तियों के सिद्धान्त का विरोध करते हुए प्राकृतिक कानूनों और 
संविदा सिद्धान्त के आधार पर लोकप्रभुता के सिद्धान्त का प्रतिपांदन किया था | 
इन लेखकों की धारणा है कि “मौलिक रूप से सम्प्रभुता लोगों के हाथों में होती 
है और कुछ समय तक उसका प्रयोग न करने से वह उनके हाथों से निकल नहीं 
जाती । वस्तृ तः लोगों ने अपनी प्रभुत्व शक्ति राजा को कभी दी ही नहीं ।”सिसरो 
ते लिखा है कि “कासमनवेल्थ की सत्ता लोगों की निगमनात्मक शक्ति से प्राप्त 
होती है ।' 

आधुत्तिक समय में रूसो लोकप्रभुता का सवसे प्रमुख समर्थक हैं। रूसो के 
अनुवन्ध की विशेषता यह है कि वह हॉब्स या लॉक की भाँति राजनीतिक समाज 
या कामनवेलथ की स्थापना के वाद सम्प्रभु को संस्था का रूप प्रदान नहीं करता 
वल्कि-समाज की रचना के साथ ही वह समाज को ही सम्प्रभु बना देता है और वह 
निरन्तर सम्प्रभु बना रहता है। रूसो के सिद्धान्त में कोई वाह्य शक्ति सम्प्रभु नहीं 
चनती बल्कि समाज स्वयं सम्प्रभ बन जाता है । रूसो ने लिखा है कि “अपने 
व्यक्तित्व और अपनी सारी शक्ति को सभी व्यक्ति सर्वमान्य रूप में सामान्य इच्छा के 


]., एथ्ागला, 7. शे, ; एलगातहशं $छंशा०० 200 (00एशएआााग०7ा, 9. 52, 
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सर्वोच्च निर्देश को सौंप देते हैं और अपनी संयुक्त दशा में प्रत्येक सदस्य को सम्पूण 
समाज के श्रविभाजित श्रंश के रूप में प्राप्त करते हैं।' रूसो के लिए “लोकप्रभुता 
सामान्य इच्छा की कार्यान्विति के अ्रतिरिक्त कुछ नहीं । 
राष्ट्रीय सम्प्रभुता की अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि सम्प्रभुता 
प्ट्र में निहित है किसी व्यक्ति विशेष या निरपेक्ष राजा में नहीं । राष्ट्रीय सम्प्रभुता 
का सिद्धान्त जहां व्यक्तिगत सम्प्रभुता के सिद्धान्त का निषेध है वहां वह रूसो की 
इस शिक्षा के भी विपरीत है कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा के रूप में इसके एक 
अंश का उपयोग करता है) यह सिद्धांत केवल यह मानता है कि सम्प्रभुता 
सामूहिक रूप में केवल समूचे राष्ट्र में निहित है । 
राष्ट्रीय सम्प्रभुता आवश्यक रूप में लोक सम्प्रभुत्ता के अनू रूप या समान 
नहीं होती । जिन राज्यों में सावंधौस वयस्क मताधिकार विद्यमान नहीं होता वहाँ 
राष्ट्रीय सम्प्रभुता लोक सम्प्रभुता के समान नहीं हो सकती |... 
राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्त की घोषणा फ्रांसीसी ऋरंतिकारियों ने मानव 
के अधिकारों की घोषणा” में की थी जिसमें यह कहा गया था कि''समस्त सम्प्रभुता 
मूलतः राष्ट्र में निहित है ।” यह सिद्धान्त आज भी फ्रांसीसी राजनीतिक सिद्धान्त 
का अभिन्न श्रंग है। परन्त यह सिद्धान्त, जैसाकि हिग्वी ने कहा है, “व्यथं और 
निष्फल” है। यदि राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धात्त को स्वीकार कर लिया जाये तो 
इसका अर्थ यह होगा कि राष्ट्र का अपना एक निजी व्यक्तित्व और निजी इच्छा 
होती है जो व्यक्तियों की इच्छा और व्यक्तित्व से भिन्न और प्रथक है। यह बात 


ऐसी है जो न तो अभी तक प्रमाणित हुई है और न प्रमाणित हो सकेगी | 7 
(९?) यथार्थ एवं बेघ सम्प्रभता (0९० 480 40 870 706॥7076 $0एश'शे- 


९7५9)-यथार्थ सम्प्रभुता उस सम्प्रभुता की अभिव्यक्ति है जो भौतिक[शारीरिक)या 
आ्राध्यात्मिक या अन्य किसी शक्ति पर आधारित होती है। यह कानून या विधि 
पर भी आधारित हो सकती है और नहीं भी हो सकती । इसमें यथार्थ सम्प्रभु सत्ता 
या शक्ति का वास्तविक प्रयोग करता है, आदेश देता है तथा उसकी अनुपालना 
करता हैं। यथाथ सम्प्रभु लोगों को उसके प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य कर सकता 
है । कोई एक मन्त्री या श्रधिनायक, या सेना का जनरल जब सत्ता को. हस्तगत 
कर लेता है तो वह यथाथ सम्प्रभु होता है । वह सत्ता हस्तगत करने के अनेक 

कारण दे सकता है, परन्तु सत्ता हस्तगत करते समय उसे बंध सम्प्रभुता प्राप्त नहीं 
होती । उदाहरणत: पाकिस्तान में जव जनरल अथूवखां ने या याह्याखां ने या 

लाई, 977 में जनरल मोहम्मद जिया-उल-हक ने सत्ता को हस्तगत क्रिया था 
तो उस समय उनके पास वध सम्प्रभुता नहीं थी । इसी तरह जम॑नी में हिटलर और 
इटली में मुसोलिनी जब सत्ता में आये तो वे अपने वैध अधिकारों के कारण नहीं 


। 5686 0थायशा- व, 9, : ॥906, 9. ।43, 
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वल्कि यथार्थ शक्ति के कारण सत्ता में आये | जहां कहीं भी क्रांतियाँ, राज्य विप्लव 
या आकस्मिक शासन परिवतंन होते हैं वहां सम्प्रभु यथार्थ सम्प्रभुता का प्रयोग 
करते हैं । जव कभी राज्य के एक भाग पर शत्रु सेना का अधिकार हो जाता है 
और सेनानायक स्थानीय शासनाधिकारी का स्थान ग्रहणा.कर जनता को आदेश देता 
है तथा उससे उसकी अनुपालना करवाता है तो वह यथार्थ सम्प्रभुता का उपयोग 
करता है | द्वितीय महायुद्ध में हिटलर ने जिन राज्यों को परांजित करके अपने 
अधीन कर लिया था वहां उसकी सम्प्रभुता यथा थी, वध नहीं । 

अनेक वार यथार्थ सम्प्रभु वध सम्प्रभु का रूप ग्रहण कर लेता है, विशेषकर 
उस परिस्थिति में जब वध सम्प्रभु निरंकुश एवं अकुशल होता है श्रौर यथार्थ सम्प्रभु 
लोकप्रिय और कुशल होता है तथा लोग उसका स्वेच्छा से समर्थन करने लग जाते 
हैं । गानंर ने लिखा है कि “जो सम्प्रभु अपनी सत्ता की प्रतिष्ठा बंठाने में सफल 
हो जाता है, वह कालान्‍्तर में, जनता द्वारा नाम लिये जाने अथवा राज्य के पुन- 
गंठन के कारण, वेध सम्प्रभु -वन जाता है |” उदाहरणतः रूस में साम्यवादियों ने 
97 की कांति द्वारा सत्ता को हस्तगत किया था, परन्तु उन्हीं साम्यवादियों ने 
समय पाकर लोगों की स्वाभाविक भक्ति को प्राप्त कर लिया झौर वे रूस में वेध 
सम्प्रभु वन गये । 


वेध सम्प्रभुता का आधार कानून होता है| सम्प्रभु को कानूनी तौर पर 
आ्रादेश देने और श्राज्ञाओं का पालन कराने का अ्रधिकार होता है । यद्यपि वेध 
सम्प्रभु अपने आदेशों की श्रनुपालना के लिए सैनिक या पशु शक्ति का प्रयोग कर 
सकता है, परन्तु उसकी शक्ति का एकमात्र श्राधार पशु शक्ति नहीं होता । उसका 
आ्राधार कानूनी स्वीकृति होती है| जो व्यक्ति वध सम्प्रभु को अपदस्थ कर सत्ता को 
हस्तगत करता है वह यथार्थ सम्प्रभुता का उपयोग करता है समय पाकर और 
लोगों की सहमति प्राप्त होने से वह यथार्थ प्रभु वध प्रभुता को ग्रहण कर लेता है । 


(५) श्रान्तरिक एवं वाह्म सम्प्र भुता ([स्‍/धावव बाते शा 80ए6- 
72879)--श्रान्तरिक सम्प्रभुता का अर्थ यह है कि राज्य के श्रन्दर केवल एकहदी 
सम्प्रभु है, उसकी सत्ता असीमित एवं निरपेक्ष हैं। उसके पास आदेश देने और 
उनकी अ्रनुपालना कराने की सर्वोच्च शक्ति है। राज्य में अन्य सभी सत्तायें--व्यक्ति 
समूह, समुदाय या संस्थायें--उसी सम्प्रभु से आदेश प्राप्त करती हैं । हॉब्स ने कहा 
है कि “प्राकृतिक कानून, राष्ट्रों के कानून और देवी कानून व्यक्ति पर राज्य के 
सम्प्रभु की इच्छा के साध्यम से ही वाध्यकारी हो सकते हैं । इस तरह श्रान्तरिक 
दृष्टि से सम्प्रभु सम्पूर्ण प्रशासनिक शक्तियों का स्नोत होता है । वह कानून का 
निर्माता होता है। वह न्याय की व्यवस्था करता है। वह॒ विचारों पर नियन्चण 
रखता है । वह परिवार, समुदाय, संघ एवं विरादरी की सीमायें निर्वारित करता है। 
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वह नैतिक मापदण्डों की व्याख्या करता है। वह राजनीतिक शिक्षा प्रदान करता है, 
आदि | इस तरह जीवन व. कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो सम्प्रभु की शक्ति से बाहर हो । 

बाह्य सम्प्रभुता का अर्थ है कि सम्प्रभु श्रपती विदेश नीति का स्वयं निर्माता 
है । वह किसी बाह्य सत्ता से आदेश प्राप्त नहीं करता । चाह्य सम्प्रभुता राज्य को 
दूसरे राज्यों के समान दर्जा प्रदान करती है । इसके आधार पर राज्य अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धियां एवं समभौते करता है, दूसरे राज्यों में अपने राजदूतों को नियुक्त करता है 
तथा दूसरे राज्यों के राजदूतों के प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करता हैं। 

सम्प्रभुता पर ऑस्टिन के विचार 

सम्प्रभुता के सम्बन्ध में ऑस्टित के विचार सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 
उसके विचारों ने कानूनी चिन्तन पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। 

शॉस्टिन एक विधिवेत्ा था | उसका सस्बन्ध कानून के विश्लेषश्ात्मक स्कूल: 
से था। श्रतः उसकी सम्प्रभुता की व्याख्या कानूनी है । श्रॉस्टिव के विचारों पर 
एविवनास, हॉब्स और जर्मी वेन्थम के विचारों का प्रभाव था। इनके विचारों की 
भांति श्रॉस्टिन भी सम्प्रभुता को निदिष्ट, निश्चित, निरपेक्ष, श्रसीमित, अदेय, 
अविभाज्य, सर्वव्यापी एवं स्थायी मानता है। श्रॉस्टिन सम्प्रभुता के वर्गीकरण के 
विपरीत है | उसके लिये सम्प्रभुता एकता एवं अ्खण्ड है। यह सम्पूर्ण एवं 
निश्चल है। 

ऑॉस्टित के सम्प्रभुता सम्बन्धी विचार उसकी रचना “विधिशास्त्र पर व्या- 
ख्यान/ (,९०४:०५ ०07 उंप्रा।४॥प76०॥00)में संकलित हैं जिसे 832 में प्रकाशित 
किया गया था। श्रॉस्टिन एक विधिवेत्ता था अतः उसकी कानून की परिभाषा भी 
उसी चिन्तन से प्रभावित है। श्रॉस्टिन के लिए कानून “उच्चतर हारा निम्नतर को 
दिया गया श्रादेश है ।” ऑॉस्टिन से सम्प्रभुता की परिभाषा इस प्रकार दी है-- 

“यदि कोई निर्दिष्ट श्रेष्ठ सानव, उसी प्रकार के किसी श्रन्य श्रेष्ठ सानव 
से श्रादेश प्राप्त करने का अ्रभ्यस्त नहीं और वह एक निश्चित समाज के बड़े भाग 
से साधारणतः श्रपने श्रादेशों की अ्रनुपालना कराने का श्रभ्यस्त है तो बह श्रेष्ठ भानव 
उस समाज में सम्भ्रभु है और वह समाज, श्रेष्ठ भावव सहित, राजनीतिक एवं 
स्वतन्त्र समाज है ।” । 

ऑस्टिन की उपयु कत परिभाषा से निम्त निष्कष॑ निकाले जा सकते हैं--- 

() सम्प्रभुता राज्य का आवश्यक तत्त्व है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार 
से किसी पदार्थ में ग्रुरुत्व केन्द्र । - 

(9) राज्य में सम्प्रभुता का भयोग कोई निश्चित सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति या व्यक्ति 
रह करता है । झसो की 'सामात्य इच्छा' श्रॉस्टिन के निश्चित सर्वश्रेष्ठ मानव 
के समान नहीं । ५ 

(7) सम्प्रभु किसी आन्तरिक या बाह्य सत्ता से आदेश प्राप्त नहीं करता । 
वह आादेश देता है और उसकी अनुपालना कराता है । वह आदेशों की उल्लंघना 
करने वालो को दण्डित करता है। | 
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(५) सम्प्रभु के प्रति लोगों की भक्ति स्वाभाविक है । यह निरन्तर, निय- 
मित, और अविच्छिन्न होती - 

(५) सम्प्रभु कानन का निर्माता है। कानून सम्प्रभु का आदेश है। सम्प्रभु 
की इच्छा ही कानून है। आदेश चाहे वेव हो या अवेध, उचित हो या अनुचित, सही 
हो या गलत, तकें-संगत हो या तकहीन, उसकी अनुपालना आवश्यक एवं वैध है । 

(शं) सम्प्रभुता अ्रदेय, अविभाज्य और एकता है । यह निरपेक्ष, असीमित 
और अवाध्य है । | 

(५॥) निश्चित सम्प्रभु के होने से ही समाज “स्वतन्त्र एवं राजनीतिक" 
समाज बनता है । 

आलोचना ((70०ंधा))--ऑॉस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त की कु 
आलोचना की गई है। सर हेनरी मेन, क्लाके श्रौर सिजविक जेसे ऐतिहासिक 
विधिवेत्ता श्रौर एच. जे. लास्की, जे. नेविल फिगिस, ए. डी. लिण्डसे, लियो ह्विग्वी, 
श्रमेस्‍्ट वार्कर, मिस फॉलेट जैसे बहुलवादी लेखक इसके कद श्रालोचक रहे हैं । 

आऑस्टिन के सम्प्रभुता के सिद्धान्त की मुख्यतः निम्न आधारों पर आलोचना 
की गई है-- 

, सम्प्रभता निश्चित मानव श्रेष्ठ में नहीं होती--प्र हेनरी मेन जैसे ऐति 
हासिक विधिवेत्ताओ्रों की धारणा है कि सम्प्रभुता निश्चित मानव श्रेष्ठ में निहित 
नहीं होती । प्राचीन पूर्वी राज्यों और श्राधु निक संघीय राज्यों में किसी निश्चित एवं 
सर्वश्रष्ठ मानव को ढ ढना कठिन है । निरंकश से निरंकश शासक भी समाज में 
स्थापित रीति-रिवाजों परम्पराओ्ं, रूढ़ियों, लोकाचारों एवं धामिक श्राज्ञाश्रों की 
उपेक्षा या उल्लंघना करके बहुत देर तक शासन नहीं कर सकता। उदाहरणत 
महाराजा रणजीतसिंह एवं टर्की के सुल्तान ऑस्टिन की सम्प्रभुता की कल्पना के 
निकट हो सकते हैं, परच्तू श्रपनी सत्ता के चरम काल में भी उन्होंने लोगों के 
रीति-रिवाजों एवं परम्पराश्रों की उपेक्षा नहीं की । 

2. लोक प्रभुता के सिद्धान्त के विप रीत--प्रॉस्टिन के सिद्धान्त में केवल वध 
सम्प्रभता को मान्यता दी गई है जनमत या लोकप्रभुता को नहीं । भ्रतः यह सिद्धान्त 
आधुनिक प्रजातांतन्रिक सिद्धान्त के विपरीत है । प्रजातांजिक राज्य में बंध सम्प्रभ 
लोक सम्प्रभु के प्रति भक्ति रखता है, उसके समक्ष कुकता है तथा जन-इच्छा के 
श्राधार पर नीतियों में परिवर्तत करता है । श्रोंस्टिन का सिद्धान्त रूसो के “सामान्य 
इच्छा के सिद्धान्त के विपरीत है। 

3, कानून सम्प्रभन का श्रादेश मात्र नहीं-ओ्रॉस्टिन का मत है कि “कानून 
सम्प्रभुता का आदेश हैं ।” झआलोचकों का कहना है कि “कानून को केवल आदेश 
मात्र मानना न्यायवेत्ता तक के लिए व्याख्या की खाल खींचना है ।” आधुनिक समय 
में कानून सम्प्रभु द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, वह उसका श्रादेश मात्र नहीं होता । 
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काव्रन का आधार समाज की रीतियाँ एवं परम्परायें होती हैं जिन्हें समाज स्वभाव 
से स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त वैधानिक टीकायें, न्यायिक निणेय, धामिक 
अनुशास्तियां भी कानून के खोत्त होती हैं । 

ऑस्टिन का यह मत अव्यावहारिक है कि लोग “दण्ड के भय” के कारण 
काननों की अनुपालना करते हैं । यदि ऐसा होता तो.कानूनों की उल्लंघना नहीं 
होती । व्यक्ति कानून की श्रनुपालना श्रपनी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति के कारण 
करते हैं, दण्ड के भय के कारण नहीं । हिग्वी ने ठीक लिखा है. कि "सामाजिक 
सुदृढ़ता” की भावना कानून की श्राधारशिला है| क्वेब ने लिखा है कि कानूत का 
उदय लोगों की “आऔचित्य की भावना” से होता है। यही कारण है कि जब कभी 
कानन किसी रीति-रिवाज या परम्परा पर चोट पहुँचाता है तो समाज उसका 
विरोध करता है। श्रॉस्टिन का यह कथन मिथ्या है कि सम्प्रभु जिस चीज की 
स्वीकृति देता है वह अआादेश है। 

4, भ्रस्तर्राष्ट्रीयणा का विरोधी--ऑस्टिन का सिद्धान्त श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
के लिए खतरा है | यह एक काननी कल्पना है जो राज्यों में ऐंडन और अझलगाव 
भावना पैदा करती है। यह सहयोग, भाईचारे या समन्वय की भावना पंदा नहीं 
करती । लास्की का मत है कि “श्रन्तर्राष्ट्रीय पहलू से स्वतन्त्र सावेधोम राज्य की 
धारणा सानव कल्याण के लिए घातक है ।” 

5, बहुलवादियों द्वारा की गई श्रालोचना--जहां ऑस्टिन सम्प्रभुता को. 
निरपेक्ष, आसी मित, श्रविभाज्य एवं अ्रनुत्त रदायी मानता है वहां लास्की, लिण्डसे 
बाकर जसे बहुलवादी लेखक उसे सीमित और विभाजित मानते हैं। ब्लंशलोी जंसे 
लेखकों का मत है कि सम्प्रभुता न त्तो-आन्तरिक[हृष्टि से और न बाह्य इष्टि से निर- 
पेक्ष हैं । श्रास्तरिक इष्टि से सम्प्रभु संवेधानिक कानन, सागरिकों के मल भ्रधिकार 
आदि से सीमित है, जबकि वाह्मय दृष्टि से वह दूसरे राज्यों के भ्रधिकारों, अन्तर्राष्ट्रीय 
कानून, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों, समभझोतों झ्रादि से सीमित है। लास्की का मत है कि 
“यदि सम्प्रभुता की सम्पूर्ण घारणा को राजनीति विज्ञान से निकाल दिया जाय तो 
यह स्थाई रहने वाला लाभ होगा । 

बहुलवादी ऑस्ट्रन के. इस सिद्धान्त का विरोध करते हैं कि सम्प्रभु लोगों 
से निरपेक्ष भक्ति प्राप्त करता है । बहुलवादी कहते हैं कि लोगों की प्रम्प्रभु के प्रति 
भक्ति निरपेक्ष नहीं सापेक्ष है और यह सापेक्ष भक्ति भी सम्प्रभ के श्रादेशों या काननों 
के श्रौचित्य पर निर्भर करती है। सम्प्रभु के कानून लोगों की श्रौचित्य भावना के 
जितने निकट होंगे उनकी भक्ति उतनी ही अधिक होगी । 

वहुलवादियों की धारणा है कि राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था नहीं जिसके 
प्रति लोग भक्ति रखते हैं। बहुलवादी राज्य को समुदाय का दर्जा देते हैं। इनका 
कहना है कि मानव की अनेक आवश्यकतायें हैं । इसकी पूर्ति के लिये वह विविध 
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प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आधिक, धामिक सम्‌ दायों का निर्माण करता है। 
ये समुदाय उसी प्रकार से प्राकृतिक एवं स्वाभाविक होते हैं जिस प्रकार कि राज्य । 
इन समुदायों का भी अपना व्यक्तित्व एवं इच्छा होती है और ये अपने सदस्यों से 
उसी तरह भक्ति की मांग करते हैं जिस प्रकार कि राज्य अपने सदस्यों से करता है। 
लास्‍्की ने लिखा है कि “राज्य मानव की सामुदायिक प्रवृत्तियों को समाप्त नहीं 
करता '*** कोई भी समुदाय मेरे समूचे जीवन के लिए कानून फा निर्माण नहीं 
कर सकता ।॥” बहुलवादी सम्प्रभुता को व तो निरपेक्ष मानते हैं, न श्रसीमित और 
न श्रविभाज्य । लिण्डसे ने कहा है कि “यदि हम तथ्यों पर इष्टि डालें तो स्पष्ठ हो 
जायेगा कि प्रभत्व-सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त खण्डित हो चुका है।” लास्की ने 
लिखा है कि “ राजनीतिक दर्शन के लिए प्रभुता के कानूनी सिद्धान्त को वेघ बनाना 
अ्रसम्भव है । . 

मूल्यांकन--ऑस्टिन का सम्प्रभुता का सिद्धान्त आधुनिक प्रजातांचिक लोक- 
कल्याणकारी अवधारणमों से मेल नहीं खाता। यह श्राथिक, सामाजिक एवं राज- 
नीतिक शक्तियों की उपेक्षा करता है। फिर भी यह वैधानिक दृष्टि से स्पष्ट एवं 
तकसंगत है । 


समीक्षा प्रश्न 
]. सम्प्रभुता की परिभाषा दीजिये और इसके लक्षणों (विशेषताओं) का विवेचन 
कीजिए । (7२४४. ५979) 
2. सम्प्रभुता को परिभाषित कीजिए । कानूनी एवं राजनीतिक प्रभुता के मध्य 
अन्तर को भी स्पप्ट कीजिए । (२७. 980) 


3. ऑसस्‍्टिन के सम्प्रभुता सिद्धान्त की विवेचना कीजिए । वहुलवादियों ने उस 

पर किस प्रकार आराक्षेप किए हैं ? (8. 98, 84, 8077. 984) 

4. ऑस्टिन के सम्प्रभुता सम्बन्धी सिद्धान्त का आालोचनात्मक परीक्षण कीजिए । 

(२87. $099]. 986) 

5. सम्प्रभुता क्या है? सम्प्रभुता के प्रकारों को समभझाइये। (7२७. 985) 
6. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये :-- ॥ 

() तथ्यतः एवं विधितः सम्प्रभुता |(२४. 980, 84, 5099. 984) 
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ओर “यदि प्रभुता की सम्पूर्ण कल्पना का परिचय कर दिया जाय तो यह राज्य- 
विज्ञान के लिए स्थायी हिंत का कार्य होगा ।* 


गेटेल ने बहुलवाद के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया है, “बहुलवादी इस 
बात से इनकार करते हैं कि राज्य असाधारण संगठन है । उनका मत है कि अन्य 
समुदाय भी समान रूप में महत्त्वपूर्ो और स्वाभाविक हैं। उनका कहना है कि इस 
प्रकार के समुदाय अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसी प्रकार प्रभु हैं जिस प्रकार 
राज्य अपने उद्देश्य के लिए प्रभु है । वे इस बात पर वल देते हैं कि राज्य अपने 
श्रन्तर्गत कतिपय समूहों के विरुद्ध अपनी इच्छा को सक्रिय रूप देने के अयोग्य है । 
वे इस वात से इनकार करते हैं कि राज्य द्वारा वल प्रयोग का अधिकार उसे 
किसी प्रकार का श्रेष्ठ अधिकार प्रदान करता है । वे सब समूहों के समान अधिकार 
पर जोर देते. हैं जो श्रपने सदस्यों की वफादारी के पात्र हैं और जो समाज में 
बहुमूल्य कार्यों को पूर्ण करते हैं । फलस्वरूप प्रभुता बहुत-से समुदायों द्वारा 
अधिकृत होती है। यह अविभाज्य इकाई नहीं है; राज्य सर्वोच्च या असीमित 


नहीं है । 


बहुलवादी श्रवधारणा का विकास--उन्तीसवीं शताब्दी तक राज्य की सम्प्र- 
भुता सर्वोच्च एवं निरपेक्ष मानी जाती थी। उस समय तक यह सिद्धान्त इतना 
प्रचलित था कि कार्ल मार्क्स जंसे समाजशास्त्रियों ने भी उसकी निन्‍दा नहीं की । 
परन्तु अद् तवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वभाविक था, क्‍योंकि वह राज्य को 
निरंकुश एवं मिरपेक्ष शक्तियाँ प्रदान करता है। 


() उन्नीसवीं शत्ताब्दी के श्रन्त होते-होते जब राज्य के कार्यों और उसके 
स्वरूप में परिवतंन होना शुरू हुआ श्र्थात्‌ जब राज्य ने पुलिस राज्य से “लोक- 
सेवी” और “ लोक-कल्याणकारी” राज्य का स्वरूप ग्रहण किया तो सत्ता के 
विकेकेन्द्रीकदरण पर वल दिया जाने लगा। विंकेन्द्रीकरण की ने धारणां बहुलवादी 
विचारधारा को पुष्ठ किया । 


(7) ए. जे. पेन्टी, ए. श्रार. शौरेज, एस. जी. हॉब्सन तथा जी. डी. एच 
कोल जसे श्रेणी समाजवादियों ने मध्ययुग की गिल्ड व्यवस्था को, जिसमें गिल्ड 


स्वायत्तता का उपयोग करते थे, स्थापित करने तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करने 
पर वल दिया। 


(0) विज्ञान की असाधारण गति के कारण विशाल कारखानों की स्थापना 
हुई, जिन्होंने श्रमिक संघों को जन्म दिया । 


(५) प्रजातन्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की भावना के विकास के साथ 
विश्व के राज्य एक-दूसरे के मिकट आने लगे थे । 


4: 
सम्प्रभुता बहू लरूवादी सिद्धान्त 


(507शशंश्आा४--शप्रात्रांधव८ प्रा००५ ) 


श्रर्थ (/ ८७॥72)-वहुलवाद श्रद्व तवाद(एकत्ववाद है--)५४07शा॥ ) के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया है। यह सम्प्रभुता के श्रद् तवादी या परम्परागत सिद्धान्त को स्वीकार 
नहीं करता । वहुलवादी श्रद्व तवादी की इस धारणा को स्वीकार नहीं करते कि 
सम्प्रभुता निरपेक्ष, निश्चित, असीमित, अदेय, अ्रविभाज्य और सव्वव्यापी है। वे इससे 
सहमत नहीं कि राज्य नागरिकों से निरपेक्ष भक्ति प्राप्त करता है । वे इसे स्वीकार 
नहीं करते कि सम्प्रभु के आदेश कानून हैं या कानून सम्प्रभु की इच्छा मात्र है।वे 
श्रद्व तवादियों के श्रमर्यादित सम्प्रभुता के सिद्धान्त को हानिकारक मानते हैं। 

वहुलवादी राज्य को पूर्णातः नष्ठ करना नहीं चाहते । वे राज्य को बनाये 
रखना चाहते हैं, परन्तु वे उसे एक “समुदाय या कम्यून” का दर्जा प्रदान करना 
चाहते हैं । वे राज्य को शभ्रच्तिम निर्णायक मानते हुए भी उसकी सर्वोच्चता श्रौर 
श्रननन्‍्यता का खण्डन करते है। उनकी धारणा है कि समाज में विद्यामान भिन्न-भिन्न 
संघ, समुदाय श्रादि उसी प्रकार से स्वाभाविक हैं जिस प्रकार से राज्य स्वाभाविक 
है । इन विविध समुदायों का अपना व्यक्तित्व और इच्छा होती है । बहुलवादी राज्य 
की केन्द्रीकृत सत्ता का विरोध करते हैं। जैसाकि लास्की ने कहा है कि “समाज 
संघीय है श्रत: भ्रधिकार सत्ता भी संघीय होनी चाहिए ।” बहुलवादी कानून को 
सम्प्रभु की इच्छा या आदेश मात्र नहीं मानते | वे कानून वो राज्य से स्वतन्त्र, परे 
और ऊपर मानते हैं। ये कानून को “सामाजिक सुदृढ़ता” और “सामाजिक विवेक 
की भावना मानते हैं । 

बहुलवादी इस बात का दावा करते हैं कि सम्प्रभुता का श्रह्व तवादी सिद्धान्त 
खणष्डित हो गया है । जैसाकि ए. डी. लिण्डसे ने लिखा है कि “यदि हम तथ्यों पर 
दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि प्रभत््व-सम्पन्न राज्य का सिद्धान्त खण्डित 
हो च॒का है।'' बार्कर का मत है कि “कोई भी राजनीतिक सिद्धान्त प्रभुत्व सम्पन्न 
राज्य के सिद्धान्त से श्रधिक व्यर्थ तथा शुष्क नहीं ।” लास्की का मत है कि “राज- 
नीतिक दर्शन के लिए प्रभुता के कानूनी सिद्धान्त को वध बनाना सम्भव नहीं है 
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उपयुक्त सव तत्त्वों ते मिलकर एक नये सम्प्रदाय को जन्म दिया जिसे राज- 
नीति शास्त्र में वहुलवाद के नाम से जाना जाता है। 

बहुलवाद के लेखक--बवहुलवाद के प्रमुख लेखक हैं--आॉँटो वात गीयक, एफ 
डब्ल्यू मेटलेण्ड, जे. मेविल फिगिस, एच. जे. लास्की, ए. डी. लिण्डसे, अ्रनेसस्‍्ट बाकर 
लिग्रो द्विवी, ऋंच, सिस एस. पी. फॉलेट, जे. पाल बांकोर, एमिल दुर्खाम श्रादि । 

सर्वप्रथम आटो बान गीयक और एफ. डब्ल्यू, मेटलैण्ड ने यह बताने का 
प्रयास किया कि विविध समुदाय, जो समाज में विद्यमान होते हैं, वे मनुष्य . स्वभाव 
से उत्पन्न होते हैं। वे काल्पनिक नहीं होते । प्रत्येक समुदाय का अपना व्यक्तित्व, 
संगठन, चेतना तथा उपयोगिता होती है। उनकी धारणा है कि प्रत्येक समुदाय राज्य 
से स्वतन्त्र होता है। परिवार और चर्च जेसे समुदाय तो राज्य से पूर्व थे। मेटलेण्ड 
का मत है कि राज्य किसी रृष्टि से श्रन्य समुदायों से बढ़कर नहीं होता । राज्य की 
भूमिका प्रमुख है परन्तु एकमात्र नहीं | 

गीयक॑, मेटलेण्ड और फिगिस का मत है कि सामन्तवादी मध्यकालीन समाज 
बहुलवादी था ! फिगिस ने श्रपनी रचना “आधुनिक राज्य में गिरजे” में गिरजाघरों 
की स्वायत्तता की ओर संकेत करके बहुलवादी संगठन की पुष्टि की है। श्रम संघवादी 
केन्द्रीकृत व्यवस्था के घोर विरोधी हैं। श्रेणी समाजवादी व्यावसायिक प्रजातन्त्र 
चाहते हैं । पाल धांकोर श्रौर दुर्खीम ने “ब्त्तिगत स्वायत्त-व्यवस्था का समर्थन किया 
है ।” द्विग्यी ने श्रपनी रचनाओं में यह ब्ताने का प्रयास किया है कि सम्प्रभु विधियों 
का आधार अथवा स्रोत नहीं । ऋ्रब ने “सामाजिक विवेक की भावना” को विधि 
का झ्राधार स्वीकार किया है | 

लास्की ने अपनी रचनाश्रों में विशेषकर, “सम्प्रभुता की समस्या विषयक 
प्रध्ययन और “राजनीति का व्याकरण” में सत्ता के नैतिक पक्ष श्रर्थात्‌ उसके 
नेतिक ग्रौचित्य पर बल दिया है । लास्की ने व्यक्ति को साध्य स्वीकार किया है, 
साधन नहीं | लासकी ने लिखा है कि “मुझ पर सत्ता का दावा उसकी नंतिक श्रपील 
की मात्रा के भ्रनुपात में ही उचित है ।” “जिस राज्य के प्रति मेरी भक्ति है वह बही 
राज्य हो सकता है जिसमें मैं अपनी नेतिक पूरांता प्राप्त कर सकता हूँ" *“* हमारा 
प्रथम कत्त व्य अपनी अन्तरात्मा के प्रति रृढ़निष्ठ होना है ।” न्‍ 

बहुलवाद के सिद्धान्त--बहुलवाद के सिद्धान्त निम्न हैं--- 

. राज्य एक समुदाय है--बहुलवादी राज्य की निरपेक्ष, अ्सीमित, अवि- 
भाज्य एवं सर्वेव्यापी सम्प्रभुता में विश्वास नहीं करते। उनकी धारणा है कि 
सम्प्रभुता विभाजित हो सकती है और यह वस्तुतः समाज में विद्यमान विविध समु- 
दायों या संघों में बंटी होती है । हु 

लवादियों की धारणा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी 
अनेक एवं विविध झावश्यकतायें होती हैं । अ्रतः वह इनकी पूर्ति के लिए सामाजिक 
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आधदधिक, राजनीतिक, घामिक, झ्ौद्योगिक, व्यावसायिक आदि संघों या समुदायों व 
निर्माण करता है| वहुलवादियों का कहना है कि ये समुदाय या संघ उसी प्रकार 
स्वाभाविक होते हैं जिस प्रकार कि राज्य । इन समुदायों की भी अपनी पृथक-पृथ 
इच्छायें होती हैं। ये समुदाय भी अ्रपने सदस्यों से उसी प्रकार भक्ति की माँग कर 
हैं जिस प्रकार राज्य अपने सदस्यों से भक्ति की माँग करता है। परिवार और च 
जैसे समुदायों का निर्माण तो राज्य से पूर्व हुआ है। लास्की ने लिखा है कि “राज 
में मासनव की समस्त संस्था-सम्बन्धी प्रवृत्तियों का श्रन्त नहीं हो जाता ।” “समा 
को श्रपनी प्रकृति में श्रावश्यक रूप से संघीय मानना चाहिए ।” “समुदाय उसी श्र 
में वास्तविक है जिस श्रर्थ में राज्य ।” मेरे समूचे व्यक्तित्व के लिए कोई एक संरः 
नियम निर्माण नहीं कर सकती । “हम इस विशिष्ट समुदाय (राज्य) को कोई वि 
महत्व नहीं देते ।” 


बहुलवादी राज्य को सर्वोच्च संस्था नहीं माचते । उनके श्रनुसार रा 
“समकक्षों में एक” या “समकक्षों में प्रथम है ।” व्यावसायिक संघों के मनत्व १ 
प्रकाश डालते हुए पाल बांकोर लिखता है कि राज्य में दो प्रकार की सम्प्रभुता हो- 
चाहिये---एक राज्य और दूसरी व्यावसायिक संघों की । एमिल दुर्खोप्त की धारर 
है कि आाथिक जीवन इतना विशिष्ट हो गया हैं कि उसका नियन्त्रण करना राज्य 
शक्ति से बाहर है। लास्की की धारणा है कि समुदायों के दृढ़निष्ठ प्रतिरोध 
सामने राज्य निर्वेल सिद्ध होता है। श्रनेक उदाहरण देते हुए लास्की लिखता है| 
“उस सिद्धान्त में क्या वधता है जो ऐसे सरकारी श्रधिकारी में प्रभुत्व के गुण श्राः 
पित करता है जिसे गैर सरकारी समुदायों के दवाव से ऐसी नौतियाँ स्वीकार कर 
पड़ती हैं जिनका वह विरोधी है ।” राज्य के ऊपर अनेक प्रकार के श्रमिक संध् 
मजदूरों की सभाओं, व्यावसायिक प्रुरुषों, किसानों, वेंकरों, राजनीतिक दलों, दव 
समूहों, लॉवियों, आन्दोलनकारियों श्रादि का प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः राज्य : 
नीतियां इन सबसे प्रभावित होती हैं । 


बहुलवादी राज्य को एक समुदाय मानते हैं जो विशेष कार्यों को सम 
करने के लिए विद्यमान है । परन्तु वहुलवादी राज्य की सम्प्रमुता पर प्रहार कः 
हुए भी श्रराजकतावादियों की भाँति राज्य को पूर्णतः: नष्ट करना नहीं चाहते । 
राज्य को अ्न्तिम-निर्यायक, नियामक और समन्वयकर्ता के रूप में बनाये रख 
चाहते हैं। उदाहरणतः गीयर्क फे लिए राज्य “सर्वोच्च प्रभुत्व सम्पन्न संस्था | 
पॉल बांकोर के लिए राज्य “सामान्य हितों तथा राष्ट्रीय एकता का एकमात्र प्र 
निधि” है । फिगिस राज्य को “समाजों का समाज” मानता है। लिण्डसे के ₹ 
राज्य “संगठनों का संगठन” है। वार लिखता है कि “राज्य एक झावश्यक मे 
जोल स्थापित करने वाली सत्ता बना रहेगा ।” लास्की ने लिखा है कि “कानू 
दृष्टि से कोई इसे भ्रस्वीकार नहीं कर सकता कि प्रत्येक राज्य में कोई ऐसा १ 
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होता है जिसक्री सत्ता श्रसीम होती है ।” मित्र फॉलेट ने लिखा है कि “अन्य ससु- 
दायों का सदस्य होते हुये भी मेरी आत्मा राज्य में निवास करती है ।” 

2, कानन ओऔचित्य की भावना है--वहुलवादी अरद्व तवादियों की इस धारणा 
को स्वीकार नहीं करते कि राज्य कानून का निर्माता है और वह सम्भ्रभु का श्रादेश 
है । बहुलवादी श्रद्व तवादियों की इस धारणा को हानिकारक मानते हैं । बहुलवादियों 
के अनुसार राज्य तथा कानून भिन्न हैं। कानून राज्य से ऊपर तथा स्वतस्त्र है । 
जैसाकि कोकर ने लिखा है कि “कामून राज्य से स्वतस्त्र,, ऊपर श्नौर व्यापक होता 
है।” द्विवी ने लिखा है कि “कानून राजनीतिक संबंधों पर निर्भर नहीं करते । दे 
श्राचरणा के ऐसे नियम हैं जो समाज में रहने वालों को मान्य होते हैं।' वे 
“सामाजिक मनोविज्ञान की उपज हैं श्लौर समाज की भोतिक, सानसिक तथा नेतिक 
प्रावश्यवताओं पर निर्भर करते हैं ।” “कानून संगठित तथा अ्रनुशासित सामाजिक 
जीवन की भावना है।” छ्वानून “सामाजिक सुदृढ़ता” की भावना है। ह्विग्वी लिखता 
है कि “व्यक्ति कानूनों की अ्रनुपालना इसलिये नहीं करते कि उत्तका निर्माण प्रभुत्व 
सम्पन्न राज्य ने किया है वल्कि इसलिए करते हैं कि कानून की अनुपालना न करने 
से उनका सामाजिक जीवन नष्ट हो जायेगा। सामाजिक सुरक्षा ही कानून की 
स्वीकृति है ।” दूसरे शब्दों में, सामाजिक जीवन की झावश्यकता का आभास, 
श्राचरणायुक्त जीवन व्यतीत करने की इच्छा, पारस्परिक लेन-देन श्रथवा भाईचारे 
की भावना, सामान्य उद्ट श्यों तथा आरावश्यकताश्रों की भ्रनुभति श्रादि तत्त्व कानून के 
मुख्य ज्ञोत एवं उनकी श्रनुपालना का अधिकार हैं । 

3. राज्य श्रान्तरिक एवं वाह्म दृष्टि से सीमित है--बहुलवादी झद्व तवादियों 
के इस कथन को अव्यावहारिक बताते हैं कि राज्य की सम्प्रभुता आनन्‍्तरिक एवं वाह्म 
क्षेत्र में अर्मर्यादित है बहुलवादियों का कहना है कि शआन्तरिक क्षेत्र में राज्य की 
सम्प्रभुता व्यक्ति के अधिकारों, संघों एवं समुदायों के क्षेत्राधिकारों, जनमत और 
संविधान आदि से सीमित है। राज्य समाज के प्रचलित रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं 
की, जो लोगों की ओचित्य भावना पर झाधारित है, उल्लंघना या उपेक्षा नहीं कर 
सकता । बाह्य दृष्टि से राज्य दूसरे राज्यों के श्रधिकारों से सीमित है। वहुलवादी 
कहते हैं कि राज्य शून्य में जीवन व्यतीत नहीं करता वल्कि वह दूसरे राज्यों के साथ 
मिलकर व्यवहार करता है और उनसे लेन-देन करता है। ये पारस्परिक सम्बन्ध 
राज्य की सीमाश्रों को निर्धारित करते हैं। वहुलवादियों की धारणा है कि अन्त- 
रष्ट्रीय व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रीय आचरण विश्व शान्ति एवं भाईचारे की भावना 
के विकास के लिये आवश्यक है । अपुन्युग में आत्मरक्षा की आवश्यकतायें भी राज्य 
को दूसरे राज्यों के साथ मिलकर रहने के लिए बाध्य करती हैं। आज विश्व में 
संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा अत्तर्राष्ट्रीय संगठन भी विद्यमान है जिसके श्रादेशों एवं सुझावों 


की सरलता से उपेक्षा नहीं जा सकती | राज्य को विश्व जनमत की भावनाओं का 
आदर करना पड़ता है । ; हे 
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झालोचना--बहुलवादी सिद्धान्तों की मुख्यतः निम्न आधारों पर आलोचना 
की जाती है-- 

, श्रव्यावहारिक-वहुलवाद एक आन्दोलन है विचारधारा नहीं । इसने राज्य 
की सम्प्रमुता पर प्रह्मर करने का प्रयास किया है परन्तु विचारधारा के अ्रभाव में यह 
किसी सिद्धान्त का रूप ग्रहण नहीं कर सका । वहुलवादियों ने यह बताने का प्रयास 
नहीं किया कि उनके विचारों को कंसे व्यावहारिक वनाया जा सकता है। अतः यह 
अव्यावहारिक है। झ्राश्चय यह है कि जिन्होंने सम्प्रमुता को झ्रागे के दरवाजे से 
निकालने का प्रयास किया है उन्होंने इसे पीछे के दरवाजे से वापस अन्दर ले लिया 
है । लास्की ने स्वीकार किया है कि “प्रत्येक राज्य में कोई न कोई शक्ति होती है जो 
अ्रसीमित होती है । मिस फॉलेट ने कहा है कि “श्रन्य संघों का सदस्य होते हुए भी 
मेरी श्रात्मा राज्य में निवास करती है ।” जब राज्य को अ्रन्तिम निर्णायक या सम- 
न्वयकर्त्ता के रूप में शक्ति प्रदान करना आवश्यक हैं तो चाहे हम उसे किसी नाम से 
क्यों न पुकारें वह अन्तिम निर्णायक रहेगा। सम्प्रभुता का अद्ठ तवादी सिद्धान्त राज्य 
को वस्तुतः यही निर्णायक शक्ति प्रदान करता है । 


2, राज्य शक्ति निरंकुशता को जन्म नहीं देती--वहुलवादियों की यह 
धारणा सत्य नहीं कि हर प्रकार के राज्य में राज्य शक्ति राज्य की स्वेच्छाचारिता 
को जन्म देती है । यह कथन सर्वंसत्तावादी एवं अ्रधिनायकवादी राज्यों के लिये सही 
हो सकता है परन्तु जनमत पर आधारित लोककल्याणकारी प्रजातान्त्रिक राज्यों के 
लिये सही नहीं । लोक कल्याणकारी प्रजातान्त्रिक राज्यों में व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
झ्रादर किया जाता है और उसकी स्वतन्त्रतात्रों को सुरक्षित रखा जाता है । प्रजा- 
तान्त्रिक राज्यों में नागरिक मूल अधिकारों का उषयोग करते हैं। संकटकाल में 
इन्हें मर्यादित किया जा सकता है परन्तु यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिये होता है। इस 
तथ्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता कि राज्य की शक्ति का प्रयोग वस्तुनिष्ठ ढंग 
से होता है व्यक्तिनिष्ठ ढंग से नहीं । 

3. हानिकारक एवं विनाशकारी--यदि बहुलवादियों के इस सुझाव को 
स्वीकार कर लिया जाये कि समाज में विद्यमान विविध समुदाय राज्य के समकक्ष हैं 
और सम्प्रमुता इनमें विभाजित है तो समाज में अव्यवस्था और अराजकता फल 
जायेगी जो राज्य और समुदाय दोनों को नष्ट कर देगी। राज्य की सर्वोच्च शक्ति 
एक ऐसा तत्त्व है जो समुदायों के क्षेत्राधिकार को निश्चित करती है, उनमें उत्पन्न 
होने वाले विवादों का निपटारा करती है, उनमें समन्वय उत्पन्न करती है तथा समाज 
में शान्ति और न्याय की व्यवस्था करती है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति का कोई 
विकल्प नहीं । बहुलवादी समुदायों की जिस स्वायत्तता की बात करते हैं, उसी 
स्वायत्तता की रक्षा के लिये राज्य की सर्वोच्च शक्ति की श्रावश्यकता होती है । 
राज्य व्यक्ति, समूह, समुदाय, संस्था आदि को अपनी-अपनी सीमाझ्रों में बनाये रख 
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कर व्यवस्था बनाये रखता है । राज्य विवादों को सुलभाता है। जैसाकि बाकर ने 
कहा है कि “हम धर्म, संघ या व्यावसायिक संघों की महत्ता को कितना हो क्यों म 
मानें तो भी हमें राज्य को उच्च शक्ति के रूप में पर्याप्त श्रधिकार देना होगा। 
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में सामंजस्थ श्रौर सस्तुलन स्थापित करने का काम 
राज्य ही कर सकता है ।” 

ग्राथिक और सामाजिक क्षेत्र में राज्य अनेक सेवायें प्रदान करता है । इन्हें 
कोई समुदाय प्रदान नहीं कर सकता । राज्य सामाजिक और झ्राथिक विषमताश्रों 
को दूर करने का प्रयास करता है, रोजगार की व्यवस्था करता है, विकास के लिए 
योजनाम्ों का निर्माण करता है, कीमतों को नियन्त्रित करता है, आदि । राज्य 
एकता उत्पन्न करने वाली संस्था है। राज्य की नागरिकता सर्वव्यापी है, वह वर्गीय 
या व्यावसायिक नहीं होती । 

4, स्वतन्त्रता के लिए घातक--बहुलवादी राज्य की सम्प्रभुता पर प्रह्मर 
करके व्यक्ति की जिस स्वतन्त्रता को सुरक्षित करना चाहते हैं वह वस्तुतः सुरक्षित 
होने के स्थान पर असुरक्षित एवं अनिश्चित हो जाती है । जैसाकि ए. ई. जिमरन ने 
कहा है कि “जो व्यक्ति राज्य की निरंकुशता की वात करते हैं वे इस सरल सत्य की _ 
उपेक्षा करते हैं कि समीप के पड़ोसी के भ्रत्याचार के समान कोई दूसरा अत्याचार 
नहीं है। समुदाय जितना ही छोटा होगा उतना ही आपके जीवन और कार्यों पर 
कड़ा नियन्त्रण होगा ।” 

सृल्यांकन या महत्त्व--उपयु क्त कमजोरियों के बावजूद बहुलवादियों ने राज- 
नीतिक चिन्तन की अमूल्य सेवायें की हैं। उन्होंने समुदायों, सामाजिक समूहों एवं 
संधों के महत्त्व पर प्रकाश डालकर समाज में उनकी आवश्यकता और उपयोगिता 
पर वल दिया है। उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि सम्प्रभुता का कानूनी 
इष्टिकोश लोकहितों के लिए हानिकारक हो सकता है और विविध समुदायों के 
श्रभाव में सामाजिक जीवन अरुचिकर एवं फीका हो जाएगा। बहुलवादियों ने 
भ्रढ्व तवादियों की कमजोरियों और सत्ता के केन्द्रीयकरण के दोषों को बताकर समाज 
की मूल्यवान सेवा की है। उन्होंने विधि के व्यापक अर्थ और आधार को प्रस्तुत 


किया है । इस तरह बहुलवादियों ने आधुनिक लोक कल्याणकारी, प्रजातान्त्रिक 
विकेच्द्रीकृत व्यवस्था को पुष्ट किया है। 


समीक्षा प्रश्न 


).. बहुलवाद की व्याख्या कीजिये। सम्प्रभुता की भ्रवधारणा के विरुद्ध इसके 
तके क्‍या हैं ? (९०३. 3986, $999!, 9 83) 


45 
अधिव्ार ओर कठर्सव्य 
(शिष्टा5 थे 9प065) 








ञ) अधिकार 


प्र्थ, स्वरूप एवं परिभाषा--मानव केवल जीना ही नहीं चाहता वल्कि वह 
एक श्रच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है। अत्रच्छे जीवन के लिए उसे कुछ सुविधाग्रों 
की जरूरत होती हैँ । इन सुविधाश्रों को ही राजनीतिक शब्दावली में श्रधिकार कहते 
हैं । भ्रधिकारों के श्रभाव में व्यक्ति सभ्य जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, वह अपने 
व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता और समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में 
कोई भूमिका नहीं निभा सकता । 

अधिकार कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे व्यक्ति राज्य या समाज से अलग रह 
कर उपग्रोग कर सकता हैं । उसे समाज और राज्य का सदस्य होने पर ही अधिकार 
प्राप्त होते हैं। उससे वाहर उसे कोई अ्रधिकार प्राप्त नहीं होते । प्रकृति मानव को 
केवल “शक्तियाँ” प्रदान करती है श्रधिकार नहीं । श्रघधिकार मानव की सामाजिक 
प्रकृति के परिणाम हैं । सुविधाश्रों के सन्दर्भ में ही अधिकारों के दावे को स्वीकार 
किया जा सकता है । 


अ्रधिकार कोई 'स्वार्थ हित! नहीं । इसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति विशेष से 
नहीं । यह ऐसी निःस्वार्थ इच्छा है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने पास रखता है और 
जिसका उपयोग वह सामान्य कल्याण के उद्देश्य से करता है। अधिकार उस कत्त ब्य 
की ओर संकेत करता है जो समाज के कल्याण के लिए है और जिसकी पूर्ति व्यक्ति 
करता है । अधिकार कत्त व्यों की मांग करते हैं। उदाहरणत: यदि समाज या राज्य 
व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान करता है तो उसे भी दूसरे के जीवन को 
श्रसुरक्षित नहीं बनाना चाहिये। 

अ्रधिकारों की प्रकृति और क्षेत्र इस वात पर निर्भर करता है कि राज्य का 
स्वरूप कंसा है ? यदि राज्य का स्वरूप उदार और लोकतांत्रिक है तो उसमें नागरिक 
अधिकारों के प्रति आदर भाव होगा और उनकी अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्र साधन 
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उपलब्ध होंगे । यदि राज्य का स्वरूप अधिनायकवादी या सर्वसत्तावादी है तो उसमें 
नागरिक अधिकारों का प्रायः अ्रश्नाव होगा, भले ही वहाँ अधिकारों का ढोंग क्‍यों न 
रचा जाय । लास्की ने लिखा है कि “राज्य जिस प्रकार के श्रधिकारों को बनाये 
रखता है उनसे उसका स्वरूप पहचाना जा सकता है ।” 

ग्रधिकारों की प्रमुख परिभाषायें निम्त हैं--- 

, हालेंड के शब्दों में, “समाज की सम्मति ओर शक्ति द्वारा दूसरों के कार्यों 
को प्रभावित करने की क्षमता को श्रधिकार कहते हैं । 

2. बाइलड के शब्दों में, “कतिपय कार्यों को करने की स्वतन्त्रता के औचित्य- 
पूर्ण दावे को अधिकार कहते हैं ।” 

3. ग्रीन के शब्दों में, “अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य कल्याण में 
सहायक होने से मांगी और स्वीकार की जाती है ।” 

4, ऑॉस्टिन के शब्दों में, “दूसरों से कार्य करवाना या उन्हें सहनशील 
बनाये रखने की व्यक्ति की क्षमता को श्रधिकार कहते हैं ।” 

5. लास्की के शब्द्रों में, “अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं 
जिनके अ्रभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप को पाने की आशा 
नहीं कर सकता ।” 

6, सेंदकन के शब्दों में, “अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लाभदायक 
परिस्थतियाँ हैं जो नागरिकों के यथार्थ विकास के लिए अनिवार्य हैं | 

7, बोसांके के शब्दों में, “अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता 
है और राज्य लागू करता है। 

8. सालमण्ड के शब्दों में, “उचित नियम के द्वारा सुरक्षित हितों को अधि- 
कार कहते हैं ।” ४ 

स्पष्ट है कि श्रधिकार व्यक्ति की स्वार्थेपुर्ण मांगें नहीं हैं। ये उसकी न्यायो- 
चित मांगें हैं जिन्हें त्माज स्वीकार करता है श्रौर राज्य लागू करता है। ये ऐसी 
सामाजिक सुविधायें हैं जिनके माध्यम से व्यक्ति श्रपने विक्रास के साथ सामाजिक 
कल्याण की पूर्ति करता है । 

अधिकारों की प्रमुख विशेषतायें भिम्न हैं--- . 

. अधिकार समाज की उत्पत्ति । हैं प्राकृतिक अधिकारों ज॑ंसी कोई चीज 
तहीं । समाज से बाहर व्यक्ति के कोई अ्रधिकार नहीं । 

2. अ्रधिकार व्यक्ति की स्वार्थंपूर्ण मांगें नहीं । थे उसकी 
मांगें हैं। | 

3. अधिकार व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण के लिए हैं। 
वे अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते जो दूसरों के लिए हानिकारक हैं । 

4. अधिकारों की कार्यान्विति के लिए समाज की स्वीकृति और राज्य की 
शक्ति की आवश्यकता होती है । 


न्यायोचित 


व्यक्ति को 
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5. कत्तंव्यों के सन्दर्भ में ही अधिकार विद्यमान हो सकते हैं अन्यथा 
नहीं । 

6. अ्रधिकार स्थायी नहीं होते बल्कि विकासशील होते हैं ।* इनका स्वरूप 
झौर क्षेत्र सभ्यता के विकास के साथ बदलता रहता है । 

7. श्रधिकार निश्चित होते हैं श्र्थात्‌ उन्हें परिभाषित किया जा सकता 
है | मुल अधिकारों का स्वरूप वाद-योग्य होता है । 


8. अधिकार अ्रसीमित नहीं होते। उनका झ्राधार सामाजिक सदाचार भौर 
झौचित्य होता है । 


झधिकारों के प्रकार 


श्रधिकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं () नैतिक अधिकार और (॥) 
वैधानिक अश्रधिकार ।. 

(0) नैतिक भ्रधिकार (॥(०078] ।२8॥5)--नैतिक श्रधिकार व्यक्ति के नेतिक 
जीवन श्रौर नेतिक आचरण से सम्बन्ध रखते हैं । इनके पीछे समाज; जनमत, प्रथा 
लोकाचार या श्चित्य की अनुमति होती है । इनके पीछे राज्य या विधि की शक्ति 
नहीं होती । न्यायालय इन्हें लाग नहीं करती श्रौर इनकी उल्लेंघना करने पर कोई 
शारीरिक, घन सम्बन्धी या अन्य किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जा सकता। 
समाज इनकी उल्लंघन करने वाले का बहिष्कार कर सकता है परन्तु उसे शारीरिक 
दण्ड नहीं दे सकता । उदाहरणतः माता-पिता द्वारा बच्चों का पोपण, उनकी 
सुरक्षा, शिक्षा-दीक्षा, आदि तथा बृद्धावस्था में बच्चों द्वारा माता-पिता की देख- 
भाल एक दूसरे के नेतिक अ्रधिकार हैं । यदि माता-पिता या बच्चे एक दूसरे की 
देखभाल नहीं करते तो इसके कारण किसी को दण्ड नहीं दिया जा सकता । 

(0) बंधानिक अधिकार (7.०४४| २8॥5)--वैधानिक अधिकारों को राज्य 
स्वीकार करता है । इन्हें विधियों द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। इन्हें व्याया- 
लय लाग करती है | जैसाकि लीकॉक ने कहा है कि “वधानिक अधिकार एक विशे- 
षाधिकार है जिसे नागरिक अपने साथी नागरिकों के विरुद्ध प्राप्त करता है । राज्य 
की सर्वोच्च सत्ता उसे यह अधिकार प्रदान करती है और वही सत्ता इस भ्रधिकार 
को सुरक्षित रखती है।” वैधानिक श्रधिकार की उल्लंघता करते पर दण्ड दिया 
जा सकता है । े 

वैधानिक श्रधिकारों को दो भागों में वांठदा जा सकता है : (8) राजनीतिक 
अधिकार, (8) चागरिक या सामाजिक भ्रधिकार ॥ 

(४) राजनीतिक श्रधिकार 70004 8॥/5)--राजनीतिक अधिकार 
व्यक्ति को राज्य का नागरिक होने से प्राप्त होते हैं । इनके माध्यम से तागरिक राज्य 
के कार्यो में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भाग ले सकता है । ये नागरिक को राज्य के शासन 
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में साझेदार बनाते हैं । ये लोकतन्त्र के मूल आधार हैं। इनके श्रभाव में लोकतांतिक 
शासन विद्यमान नहीं हो सकता । 

नागरिकों के राजनीतिक श्रधिकार मुख्यतः निम्त॑ हैं-- 

4. सताधिक्रार--मसताधिका र नागरिकों का सर्वोत्तम राजनीतिक अधिकार 
है। अपने मतों की अभिव्यक्ति से नागरिक शासकों की नीतियों के पक्ष या विपक्ष में 
मत प्रकट कर सक्नते हैं। प्रतिनिधि शासन में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिये 
मताधिकार एक अनिवाये आवश्यकता है । लेखक इस वात एर एकमत नहीं कि 
मताधिकार वयस्क हो या क्रि इसे सम्पत्ति, शिक्षा, सामाजिक स्तर या करों की 
गअ्दायगी आदि पर आधारित किया जाये । जे० एस० मिल जैसे लेखक मताधिकार 
के लिये शिक्षा भौर करों की भ्रदायगी की योग्यताओं 4र बल देते हैं परन्तु वर्तमात 
समय में सभी देशों में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार ही विद्यमान है । सभी देशों में 
जाति, वर्ग, लिग, सम्पत्ति, भाषा, क्षेत्र या अन्य किसी आधार पर भेदभाव किये 
बिता सभी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। कुछ देशों में 2! वर्ष की झायु 
वाले स्त्री-पुरुष को वयस्क माना जाता है, कुछ में 20 वर्ष वालों को और कुछ में 
8 वर्ष वालों को ही वयस्क माना जाता है। विदेशियों, नावालिगों, अपराधियों, 


दिवालियों, पागलों को मताधिकार प्राप्त नहीं होता । 
2. निर्वाचन लड़ने का श्रधिकार ---निर्वाचन लड़ने का अधिकार मताधिकार 


का ही उप-अ्रधिकार है। निर्वाचन लड़ते के लिये प्रत्येक देश में श्रायु और शिक्षा 
सम्बन्धी कुछ न्यूनतम योग्यतायें निर्धारित की जाती हैं। यह इसलिये किया जाता 
है कि पूर्यात: अयोग्य और अनभिन्ञ व्यक्ति विधान मण्डल के सदस्य न बन सकें । 

3, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का श्रधिकार--सावंजनिक पदों पर किसी 
एक व्यक्ति, परिवार, वर्ग या समृह का विशेषाधिकार नहीं होता । सभी साव॑जनिक 
पद सभी नागरिकों के लिये समान रूप से खुले रहते हैं । श्रनिवार्य योग्यतायें होने 
पर कोई भी नागरिक बिना किसी भेदभाव के उन्हें प्राप्त कर सकता है। 

4, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार--लोकतन्त्र में इस अधिका र का श्रत्यधिक 
महत्त्व है । इसके माध्यम से नागरिक जहां अपने कष्टों और शिकायतों को शासन 
तक पहुंचा सकते हैं वहां शासन अ्रपनी नीतियों और प्रोग्रामों के सम्बन्ध में नाग- 
रिकों की प्रतिक्रियायें जान सकता है । इससे दोहरा लाभ होता है। एक तो लोक- 
तन्त्र के “स्वामियों को अपने विचारों की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति का अवसर मिलता 
हैं और दूसरे नीतियों को जनहित में ढालना सम्भव होता है । शासन और लोगों 
के चिन्तन में एकरूपता होने से सामाजिक अस्थिरता उत्पन्न नहीं होती । 

5. श्ालोचना करने का श्रधिकार--लोकतान्त्रिक शासन आलोचना पर 
आधारित शासत होता है । आलोचना के साध्यम से शासन की नीतियों की कमियों 


का प्रकाश में लाया जा सकता है; विरोध को संगठित किया जा सकता है तथा 
उदासीन शासन को सक्रिय एवं कुशल बनाया जा सकता है। 
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6. निवास का अश्रविकार--प्रत्येक नागरिक को;राज्य के किसी क्षेत्र या भाग 
में रहने का अधिकार होता है । यदि किसी नागरिक की किसी स्थान विश्येष पर 
उपस्थिति सावंजनिक शान्ति-या सू रक्षा के लिये खतरा होती है तो राज्य उसे बह 
स्थान छोड़ने के लिये कह सकता है। विदेशियों को राज्य में स्थायी मिवास का 
अधिकार नहीं होता । 

7. सुरक्षा का श्रधिकार--जब कोई नागरिक किसी दूसरे देश में भ्रमण 
या किसी अन्य कार्य के लिये जाता है और उसे वहां कोई क्षति पहुँचती है तथा 
वहां की सरकार उसे कोई संरक्ष ण॒प्रदान नहीं करती तो वह अपने राज्य से 
सुरक्षा की मांग कर सकता है। 

(8) सामाजिक अ्रधिकार या नागरिक स्वृतन्त्रताएँ---नागरिक अधिकार या 
स्वतन्त्रतायें व्यक्ति के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । राजनी तिक अधिकारों 
ओऔर नागरिक अधिकारों में मुख्य अन्तर यह है कि जहां राजनीतिक अधिकार 
नागरिकों के मताधिकार, सार्वजनिक पद की प्राप्ति अथवा राज्य के कार्यों में सामे- 
दारी से सम्बन्धि होते हैं, वहां नागरिक अ्रधिकार/तागरिकों के “निजी अधिकारों” 
से सम्बन्धित होते हैं जो उनके व्यक्तित्व से सम्बन्धित होते हैं । इन्हें सभ्य, स्वतन्त्र, 
लोकतान्त्रिक राज्यों के अभिन्न अंग समझा जाता है। इनके प्रभ्नाव में व्यक्ति का 
विकास अवरुद्ध हो जाता है,[समाज की प्रगति कुण्ठित हो जाती है श्रीर सत्य का 
गला घृटठ जाता है-- 

नागरिक अधिकारों की पूर्ण सूची तैयार करता कठिन है। सब्यता के 
विकास के साथ इसके स्वरूप एवं क्षेत्र में परितंवन होता रहता*है । प्रमुख नागरिक 
अधिकार या स्वतन्न्रतायें निम्न हैं । 

3, जीवन का श्रधिकार--जीवन का अधिकार सर्वोत्तम महत्त्व का श्रधि- 
कार है । यह मौलिक आधारभूत अधिकार है । यह व्यक्ति को अपने जीवन, शरीर, 
शटीरांगों आदि का उपयोग करने का आश्वासन देता है । यदि व्यक्ति का जीवन 
सरक्षित न हो तो उसके शेप सभी अधिकार अथंहीन हो जाते हैं। यही कारण है 
कि आधुनिक राज्य अपनी विधियों द्वारा व्यक्ति को जीवन सुरक्षा का आश्वासन 
देते हैं। जीवन के अधिकार में आत्मरक्षा का अधिकार शामिल है। आत्मा रक्षा 
के लिये प्रयोग की गई हिंसा दण्डनीय अ्रपराध नहीं । परन्तु आत्महत्या दण्डनीय 
अपराध है । 

2. परिवार का अ्रधिकार-- परिवार वंश परम्परा और मानव जाति को 
बनाये रखने के लिये अति आवश्यक है । यह व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों की 
सन्तुष्टि, उसकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसमें नैतिक 
एवं सामाजिक गुणों के विकास के लिये युगों-युगों से महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्था 
रही है | अतः सभी राज्यों में परिवार के अधिकार को;स्वीकार किया जाता है। इसमें 
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विवाह, सन्‍्तानोत्पत्ति, बच्चों के पालन-पोषण के अधिकार शामिल हैं । जीवन-साथी 
के चयन में भी नागरिकों को स्वतन्त्रता होती है परन्तु वहु-विवाह, द्विपत्नी या 
ह्िपतित्व प्रथात्रों, विवाह-विच्छेद, बच्चों की अभिरक्षा, पारिवारिक सम्पत्ति का 


वंटवारा आदि को राज्य नियन्त्रित कर सकता है । 
3. समानता का श्रधिकार--समानता मानव जाति की महान उपलब्धि और 


प्रजातन्‍्त्र की आधारशिला है। समानता का अथ है कि सभी व्यक्ति राज्य के कानून 
के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। किसी व्यक्ति 
का पद या स्थिति कुछ भी हो कानून की दृष्टि में सभी समान हैं। दूसरे राज्य कानून 
द्वारा घमें, जाति, प्रजाति, लिग, जन्म स्थान या अन्य किसी आधार पर तागरिकों 
में कोई भिन्नता नहीं करता | सावेजनिक सेवाओं एवं पदों के द्वार बिना किसी भेद- 
भाव के सभी नांगरिकों के लिये खुले रहते हैं। तीसरे, सभी को सामाजिक और 
झ्राथिक न्याय प्राप्त हो श्रर्थात्‌ समाज में अस्पृश्यता और जाति भेद की भिन्नतायें 
त्त हों और उनके पास इतने श्राथिक साधन अवश्य हों कि वे जीवन की अनिवार्य 
प्रावश्यकताश्रों के लिये दूसरों की दया पर निभेर न रहें। व्यक्ति को आर्थिक 
सू रक्षा का आश्वासन होना चाहिये । ह 

4. स्वतन्त्रता का श्रधिकार--स्वतन्त्रता व्यक्ति की भूल्यवान सम्पत्ति है । 
इसके श्रभाव में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता और व्यक्ति समाज के 
उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता । स्वतन्त्रता का अधिकार केवल 
जीवन और निजी स्वतन्त्रता की मांग नहीं करता । यह उन सभी साधनों की 
स्वतन्त्रता की मांग करता है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को श्रभिव्यक्त 
कर सकता है तथा उनका प्रसार कर सकता है। इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, लेखनी, 
समाचार-पत्रों, चित्रपट, आकाशवाणी, दूरदशशन आदि की स्वतन्त्रता शामिल है। 
इसमें सावंजनिक सभाश्रों, जुलूसों, प्रदर्शों आदि की स्वतन्त्रता शामिल है। 
इनमें संघ-समुदाय बनाने की स्वतस्त्रता शामिल है । इसमें स्वतन्त्र तापुवक आने- 
जाने, राज्य के किसी भाग में बस जाने एवं किसी कारोबार को अ्रपनाने की स्वत- 
न्‍त्रता शामिल है। परन्तु व्यक्ति की ये स्वतन्त्रतायें सीमित नहीं होतीं । राज्य 
सुरक्षा, व्यवस्था, शिष्टता, नैतिकता झ्ादि के नाम पर इन्हें मर्यादित कर सकता है। 

5. समुदाय एवं संघ बनाने की स्वतस्त्रता-व्यक्ति स्वभाव से एक सामा- 
जिक प्राणी है । वह अकेला जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। वह मिलकर कार्य 
करता है । वह उन लोगों से मिलकर कार्य करता है जिनसे उसके विचार और 
ह्ति 238 हैं। राज्य एक समुदाय है परल्तु वह व्यक्ति की पूर्ण सामुदायिक प्रवृ- 
त्तियों की अभिव्यक्ति नहीं करता । अतः व्यक्ति अपने सामाजिक, आश्थिक राजनी- 
तिक, धामिक आदि हितों की पूर्ति के लिये भिन्न-भिन्न समुदायों, संघों आदि का 
निर्माण करता है । परन्तु राज्य भ्रनैतिक, विध्वंसकारी एवं राष्ट्रविरोधी संघों के 
निर्माण की स्वतन्त्रता नहीं दे सकता । 


ह। 


204 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


6. धामिक स्वतन्त्रता का श्रधिकार-- धामिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने 
अन्तःकरण ऊे अनुसार किसी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने, उसके लिये 
संस्थाओं का निर्माण करने आदि की स्वतंत्रता प्रदान करती है। राज्य धर्म को 
व्युक्ति का “निजी क्षेत्र" समझता है और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं तठस्थता 
की नीति अपनाता है परन्तु धामिक,स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि धामिक स्वतंत्रता 
की आड़ में धर्म अनेतिकता या वैमनस्य पैदा करे | जब कभी घर्म सामाजिक उत्पात 
पंदा करता है या ऐसी स्थितियां पंदा करता है कि सामाजिक नैतिकता, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य या सावंजनिक कल्यारा में बाधा पड़ती है तो राज्य सर्वदा ऐसे कार्य को 
मरज्नांदित करने के लिये अपने आपको स्वतंत्र समभता है। 

7. सम्पत्ति का अधिकार--यह अधिक नागरिकों को सम्पत्ति के श्र॒जन, 
धारण और खर्च करने का अधिकार देता है। यह नागरिकों को सम्पत्ति के स्वा- 
मित्व श्रौर उससे उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करने का श्रधिकार देता है। 
* नागरिक सम्पत्ति को रख सकते हैं, बेच सकते हैं; गिरवी रख सकते हैं, पट्टे पर दे 
सकते हैं, उसका आदान-प्रदान कर सकते हैं, उसे उपहार में दे सकते हैं, उसके 
सम्बन्ध में इच्छा-पत्र लिख सकते हैं, उसका हस्तान्तरण कर सकते हैं तथा उसके 
उत्त राधिकार को मिश्चित कर सकते हैं, झादि । 

सम्पत्ति के अधिकार की धारणा इस मान्यता पर आराधारित है कि सम्पत्ति 
जीवित रहने के लिये श्रावश्यक शर्त है। यह श्रात्मसिद्धि श्रौर आात्म-अ्रभिव्यक्ति का 
साधन है। यह कार्य की प्रेरणा का स्रोत, परोपकार का साधन और श्रानन्द प्राप्ति 
का आधार है। 

सम्पत्ति जहां सूख, समृद्धि और प्रेरणा का स्रोत्त है वहां यह शोपणश 
अन्याय भिन्नता और विपमता का सावन भी है । यही कारण है कि जहां साम्य- 
, वादी देशों में सम्पत्ति पर सावंजनिक स्वामित्व होता है वहां लोकतान्त्रिक समाज- 
वादी राज्यों में उस पर नियन्त्रण रहता है | 

8. कार्य का अधिकार--काय करने का अश्रधिकार व्यक्ति के जीवन के अधि- 
कार का ही एक उप श्रधिकार है। कार्य के अभाव में व्यक्ति उन चीजों से वंचित 
रह जाता है जिनसे उनके व्यक्तित्व की सिद्धि होती है । इसका यह अर्थ नहीं कि 
व्यक्ति को कोई विज्येप कार्य प्राप्त करने का अधिकार है परन्तु इसका यह अथे 
प्रवश्य है कि व्यक्ति को उसकी योग्यताश्रों एवं क्षमताओ्रों के अनुरूप कार्य प्राप्त हो । 
'उसे वह काय प्राप्त हो जो उसकी अ्रभिरुचि के रूप है। उसे कार्य के लिये न्यूनतम 

मजदूरी या पर्याप्त वेतन' भी प्राप्त होता चाहिये। 

कार्य का अधिकार जीवन के अस्तित्व के लिये शावश्यक होने पर भी इसे 
सभी राज्यों में नागरिकों के अधिकार पत्र में स्वीकार नहीं किया गया। केवल 
सोवियत संघ का संविधान ही व्यक्ति के कार्य के अधिकार को स्वीकार करता है। 
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* वहां कार्य करना एक कत्तंव्य है | वहां यह कहावत प्रसिद्ध है कि . “जो कार्य नहीं 
करता उसे भोजन प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं ।” इटली और जापान जैसे 
देशों में कार्य के अधिकार को स्वीकार किया गया है परल्तु वहां बेरोजगारी की ' 
समस्या गम्भीर है। भारत में कायं करने का अधिकार नागरिकों का मूल अधिकार 
नहीं । यहां इसे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लिखा गया है जो वादयोग्य 
नहीं हैं । 

9. प्रनुवस्ध का श्रधिकार--पतामान्य हिंत में दूसरों के साथ मिलकर कार्य 
करना सभ्य जीवन की विश्वेपता है । श्रतः राज्य नागरिकों के इस अधिकार को 
स्वीकार करता है कि नागरिक स्वतन्त्रतापूर्वक पारस्परिक हित में अनुवन्ध या सम- 
भौते करे । परन्तु नागरिकों का यह अधिकार निरपेक्ष नहीं । राज्य ऐसे अनुवन्धों 
की स्वतन्त्रता नहीं दे सकता जो अवेतिक या समाज के लिए हानिकारक हैं या एक 
पक्ष की असहाय स्थिति का परिणाम है। 


0. शिक्षा का श्रधिकार-- शिक्षा मानसिक भोजन है जिसके अभाव में 
व्यक्ति अपने सामाजिक और नागरिक कार्यों को भांली-भाति नहीं कर सकता। 
जैसाकि लास्की ने कहा है कि “जो नागरिक शिक्षित नहीं वह निश्चय ही इसरों का ' 
दास रहेगा | वह भ्रपने सहकमियों को श्राश्वस्त नहीं कर सकता, वह उन मार्गों का 
समुचित निर्देशन नहीं कर सकता जो उसमें श्रेष्ठ योग्यता पेदा कर सकते हैं, वह 
अपने व्यक्तित्व का पुर्ण उत्कर्ष नहीं कर सकता "वह रक्ननात्मक जोवन का निर्वाह 
नहीं कर सकता शिक्षा के श्रभाव में व्यक्ति राज्य के कार्यों में सक्तिय भुमिका नहीं 
निभा सकता, राजनीतिक समस्याञ्रों को समझ नहीं सकता; शासन की रचनात्मक 
आलोचना नहीं कर सकता, निर्वाचतों में प्रत्याशियों का सही चयन नहीं कर सकता 
आ्रादि। जे. एस. मिल ने ठीक कहा है कि “सावंजनिक मताधिकार से पूर्व सार्वजनिक 
शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले होने चाहिये ।” शिक्षा व्यक्ति में निडरता, साहस 
और सहनशीलता उत्पन्न करने की क्षमता रखती है | यही कारण है कि आधुनिक 
राज्यों में शिक्षा की व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है। प्रारम्भिक शिक्षा प्रायः 
निःशुल्क होती है । उच्च शिक्षा के लिए भिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों, अनुदान 
आदि को व्यवस्था की जाती है। | 

मूल अधिकार । 

श्र्थ एवं स्वरूप--मूल श्रधिकारों को नागरिकों के विकास के लिए अति 
आवश्यक समक्ता जाता है। ये वे नागरिक और राजनीतिक स्वतन्त्रतायें हैं जिन्हें . 
राज्य के संविधान में उल्लिखित किया जाता है। ये संविधान का श्रप्निन्त श्रंग होने 
से पविन्न होते हैं। शासन का कोई अ्रंग इनका अतिक्रमण नहीं कर सकता । ये 
के अर होती हैँ जो शासन कौ शक्तियों को मर्यादित करती हैं । न्यायालय मूल 

घकारों की सुरक्षा करता है और अभिलेख एवं निषेघाज्ञायें जारी करके शासन 
को किसी कार्य को करने या न करने के लिए कह सकता है। 
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नागरिकों के अन्य अधिकारों की भाँति मुल अधिकार भी अमर्यादित नहीं 
होते । राज्य सामान्य हित में या शान्ति और सुरक्षा के लिए इन्हें मर्यादित कर 
सकता है परन्तु भर्यादाय न्‍्यायोचित ही हो सकती हैं ॥ सामान्यतः आपात स्थिति 
या अ्रन्य विशिष्ट स्थिति में ही इन्हें मर्यादित किया जाता है। सामान्य स्थिति में 
इन पर कोई मर्यादायें नहीं लगाई जातीं । यदि कोई कार्य पालिका श्रादेश या व्यव- 
स्थापिका का कानून नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो 
न्यायालय उसे अवध घोषित कर सकता है । 


मूल अधिकारों की विशेवतायें--मूल अधिकारों की प्रमुख विशेपतायें निम्न 
होती हैं--- 


. ये नागरिकों की मूल आवश्यकतायें हैं । इन्हें मुल अधिकारों के रूप में 
स्वीकार किया जाता है । 

2. ये संविधान द्वारा प्रदत्त एवं सुरक्षित होते हैं। इन्हें संविधान में उल्लि- 
खित किया जाता है । 

3. ये निपेधाज्ञायें हैं जो राज्य की पुलिस शक्ति को मर्यादित करती हैं । 

4. इसका कायपालिका या व्यवस्थापिका अतिक्रमण नहीं कर सकती । 

5. इनका अतिक्रमण होने पर नागरिक न्यायालय का संरक्षण ले सकते हैं। 

6. इनकी सुरक्षा हेतु न्यायालय लेख जारी कर सकता है।.., 

7. इनमें संशोधन के लिए संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिव को अपनाना 
पड़ता है । 

8. इन्हें आपात स्थिति में मर्यादित किया जा सकता है। 

सूल अ्रधिक्तारों की अवधारणा का विकास--प्ुल अधिकारों की श्रावधारणा 
का विकास उदारवादी और लोकतांतिक अ्वधारणओ्रों के साथ हुआ है इसका विकास 
संविधानवाद, विधि का शासन और उत्तरदायी शासन की भावना के विकास के 
साथ हुआ है | यह इस मान्यता पर श्राधारित है कि सत्ता मर्यादित होनी चाहिये 
ओर उसके दुरुपयोग के विरुद्ध उपचार उपलब्ध होने चाहिये । 


आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें प्रतिनिधि सरकारें होती हैं । प्रतिनिधि सरकारें 
विधान मण्डल में बहुमत पर आ्राधारित होती हैं श्रौर वहुमत सुदृढ़ राजनीतिक दलों 
की मांग करता है | यह सम्भावना कि सत्तारूढ़ दल बहुमत के नशे में सत्ता का 
दुरुपयोग कर सकता है अ्रथवा निरंकुश प्रदृत्तियों को वढ़ावा दे सकता है भ्ौर नाग- 
रिकों के जीवन और स्वतन्त्रताश्नों के साथ खिलवाड़ कर सकता है अ्रतः । संविधान 
में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख होना चाहिये जिनका न तो कार्यपालिका 
और न व्यवस्थापिका उल्लंघन कर सके । इसके अत्तिरिक्त प्रत्येक देश में अल्पसंख्यका 
की समस्या गम्भीर होती है और उन्हें श्राश्वासन देने की आवश्यकता होती है । 
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श्रत: श्रल्पसंख्यकों को यह श्राश्वासन देने के लिए कि उनके अधिकार संविधान द्वारा 
सरक्षित हैं, उन्हें संविधान में लिपिबद्ध कर दिया जाता है । 
क्या व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का श्रधिकार होना चाहिए? 

लेखकों में इस प्रश्न पर एक मत का अ्रभाव है कि क्या व्यक्ति को राज्य का 
विरोध करने का श्रधिकार होना चाहिये ? बोदां, हॉब्स,, और फिल्मर जैसे निरपेक्ष 
सम्प्रभुता के सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि व्यक्ति को राजाज्ञाओं की पालना 
करनी चाहिये श्रन्यथा व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अ्रवस्था में अर्थात्‌ असुरक्षित एवं अव्य- 
वस्थित श्रवस्था में पहुँच जायेंगे । दूसरी शोर, व्यक्तिवादी जान लॉक, उदार आादश- 
वादी टी. एच. ग्रीन, बहुलवादी लास्की श्रौर श्रहिसावादी गांधी जैसे लेखकों का मत 
है कि जव तक शासक राज्य के नेतिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं श्रर्थात्‌ जब तक 
शासकों की नीतियां एवं राजाज्ञायें सामान्य कल्याण के लिए हैं और वे जन इच्छा 
की अ्रभिव्यक्ति करती हैं तब तक व्यक्ति या समाज को राजाज्ञाओं की उल्लंघना 
करने का कोई भ्रधिकार नहीं। यदि राजाज्ञाये सामान्य कल्याण के विपरीत हैं और 
शासकों या वर्गीय हितों की पूर्ति करती हैं तो व्यक्ति भौर समाज दोनों को उनके 
विरुद्ध विद्रोह करने का नैतिक अधिकार और कत्तंव्य दोनों है । 

लॉक ने भ्रपनी रचना “शासन पर द्वितीय निबन्ध” सें लिखा है कि “यदि 
कोई व्यक्ति समाज या व्यक्ति समूह के श्रधिकारों को नष्ट करने की चेष्ठा और 
थोजना बनाता है, यहां तक कि यदि उस सभ्ाज के विधायक भी इतने मूर्ख या दुष्ट 
हो जायें कि वे लोगों की स्वतस्त्रताओं भ्रौर सम्पत्तियों का श्रपहरण करने लगें तो 
समाज श्रपने श्रापको बचाने के लिए सर्वोच्च शक्ति सतत्‌ श्रपने पास रखता है । 
लॉक की धारणा है कि लोग अनुबन्ध द्वारा जिस शक्ति को अपने शासकों को हस्ता- 
न्तरित करते हैं वह शासन संचालन की शक्ति है जो एक विश्वास, ट्रस्ट या घरोहर 
है ओर जब कभी शासक लोगों के साथ विश्वासघात करते हैं तो लोग अपनी सुरक्षा 
की व्यवस्था कर सकते हैं । लॉक के श्रनुसार लोगों का बहुमत इस वात का निर्णय 
करेगा कि शासन भ्रष्ट है या नहीं श्रर्थात्‌ शासन न्‍्यायोचित है या नहीं । लॉक 
लिखता है कि शक्ति का औचित्य यह है कि वह व्यक्तियों के नैतिक अ्रधिकारों को 
मान्यता दे । जब वह ऐसा नहीं करती तो निरंकुश एवं अ्त्याचारी शासक को पदच्युत 
करने का अधिकार लोगों के पास है | लॉक इस वात पर बल देता है कि भ्रष्ट 
शासकों को पदच्युत करने के लिए संवैधानिक साधनों का प्रयोग करना चाहिये 
परन्तु यदि भ्रष्ट शासक अपने आपको सत्ता में बनाये रखने के लिए लोगों के 
विरोध को हिंसक साधनों से दवाते हैं तो लोगों को ऐसे शासकों से बचने के लिए 
हिंसक साधनों का प्रयोग करना चाहिये । 

प्रीन की धारणा है कि यदि राज्य अपना ने तिक उद्देश्य पुरा कर रहा है तो 

उनके विरुद्ध व्यक्ति के किसी अधिकार को स्वीकार नहीं किया जा ध्षकता परन्तु 
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जहाँ कानून सावंजनिक हितों की उल्लंघना करते हैं और एक गुट के हितों'की सुरक्षा 
करते हैं तो वहां नागरिकों को न केवल कानून का विरोध करने का अधिकार है 
वल्कि कत्तंव्य भी है। प्रीन की घारणा हैःकि प्रतिरोध बाध्य नहीं, यह न्याय है और 
केवल सा्वेजनिक हित में न्याय है । ग्रीन लिखता है कि जो लोग प्रतिरोध करते हैं 
उन्हें निश्चित सामाजिक भलाई को बताना पड़ता है जो उनके प्रतिरोब से उत्पन्न 

होती है। ग्रीन कहता है कि “सम्भवतः राज्य जो करता है वह ठीक हो करता है 
वर्योकि उसके पास युगों-युगों का संचित अनुभव है; उसके कार्यों में त्रुटि की संभावना 
नहीं। भ्रतः व्यक्तियों को थोड़े से हितों की प्राप्ति के लिए युगों के संचित अनुभव 
का प्रतिरोध नहीं करता चाहिये ।” परन्तु ग्रीन इस सम्बन्ध में भी विल्कूल स्पष्ट 
है कि यदि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं तो व्यक्ति को कानूनों की उल्लंघना 
करने में ही सन्‍तोष होना चाहिये । ग्रीन लिखता है कि “जहां झ्रादेश की वेधता पर 
शंका है, जहां इसे खण्डित करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं, जहां प्रशासन का सारा 
ढांचा ही इतना बुरा हो गया है कि स्वार्थी हितों के कारण दूपित बन गया है, 
जहां ऐसे दूषित शासन के निरन्तर बने रहने से अस्थाई अराजकता अच्छी है तो 
इन परिस्थितियों में ही प्रशासन की उललंघना करनी चाहिये ।” इस तरह ग्रीन 
शासन के पथश्चष्ट होने पर श्रर्थात्‌ उसके श्रन्यायी, अ्रत्याचारी और दमनकारी होने 
पर व्यक्ति को प्रतिरोध का श्रधिकार देता है । 

अ्रहिसक गांधी और बहुलवादी लास्की का सत है कि व्यक्ति का सर्वोत्तिम 
कत्तंव्य अ्रपनी श्रात्मा के प्रति सच्चा होना है। गांधीजी ने कहा है कि “हमारा 
प्रथम कर्त्तव्य अपनी अन्तःश्रात्मा के प्रति शुद्ध होना है ।” “यह हमारे पुरुपत्व के 
विरुद्ध है कि हम उन नियमों का पालन करें जो हमारी श्रात्मा के विरुद्ध हैं। 
गांधीजी लिखते हैं कि “मैं राज्य के काबूनों का सम्मान करता हूँ परन्तु में उच्चतम 
कानून --अन्तःश्रात्मा की आवाज--की पालना करता हुं । लास्की की धाररा है 
कि राज्य और कानून दोनों का मूल उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है और यदि 
वे इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते तो उन्हें व्यक्ति की भक्ति की आशा नहीं रखनी 
चाहिए। 

आलोचना और प्रतिरोध लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कसौटी है। इसमें 
लोगों को निर्वाचनों के माध्यम से उस शासन को अपदस्थ करने का वैधानिक अ्रधि 
कार होता है जो उसके नैतिक, आ्राथिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों को 
प्राप्त करने में असफल रहती है। संक्षेप में, व्यक्ति को सार्वजनिक कल्यारा भर 
नेतिक उद्दे श्य की पूर्ति के लिए राजाज्ञाओ्रों का प्रतिरोध करने का श्रधिकार है । 

लोकतान्त्रिक और समाजवादी राजनोतिक व्यवस्थाश्रों में 

अधिकारों का स्वरूप 

लोकतांत्रिक और समाजवादी (माक्सवादी, स|म्यवादी) राजनीतिक व्यव- 

स्थाओं में अधिकारों की घारणा, प्रकृति, स्वरूप और क्षेत्र में भिन्‍तता पायी जाती 


जा 


पक जा अ्य 


ट्ाः थे 


पक अली: ॥ 


नशा 


स्स्ह 





प्रधिकार और कत्तंव्य कल 
है । उदाहरणतः लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में श्रधिकारों'की धारणा व्यक्ति 
और उसके व्यक्तित्व के महत्त्व, गौरव श्र प्रतिष्ठा पर आधारित होती है। दूसरी 
औ्रोर, समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था में श्रधिकारों की धारणाइसमाज और उसके 
हित एवं गौरव पर आ्राधारित होती है। दूसरे, जहां समानता और स्वतस्त्रता के 
श्रधिकारों को लोकतान्त्रिक व्यवस्था के मूल आ्राधार स्वीकार किया जाता है श्रौर 
व्यक्ति की स्वतन्त्रता को प्राकृत्तिक और स्वाभाविक समभा जाता है वहाँ समाजवादी 
व्यवस्था में समानता, यदि वहां समानता विद्यमान होती है, शक्तिशाली शासन के 
प्रति समान श्रधीनता की समानता है। ? समाजवादी व्यवस्था व्यक्ति के किन्‍्हीं 
प्राकृतिक, स्वाभाविक या अहरणीय अधिकारों को स्वीकार नहीं करती । यहां 
आ्रलोचना और विरीध प्राय: अनुपस्थित होता है । तीसरे, लोकतान्त्रिक व्यवस्था में 
अधिकार किसी अ्रवधारणा से चिपके हुए नहीं होते । वागरिक किसी भी अवधारणा 
के आधार पर अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं । दूसरी शोर, समाजवादी 
व्यवस्था में अधिकार समाजवादी अवधारणा से मर्यादित होते हैं अर्थात्‌ नागरिक 
अधिकारों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था को स्थिर, सुद्ढ़ भर सुरक्षित रखने के 
लिए कर सकते हैं, उसके विरुद्ध नागरिकों को कोई अ्रधिकार नहीं होते । चौथे, 
लोकता न्त्रिक व्यवस्था विधि के शासन, संविधानवाद, उत्तरदायित्व की भावना और 
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्‍्यायालयों पर आधारित होती है। दूसरी श्रोर, समाजवादी 
व्यवस्था इन्हें बुजु आ व्यवस्थायें कहकर अस्वीकार करती हैं । पांचवें लोकतान्त्रिक 
व्यवस्था जहां नागरिक अधिकारों पर बल देती है वहां समाजवादी व्यवस्था नागरिक 
कर्तव्यों पर बल देती है। ४. 
लोकतास्त्रिक और समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाशों में अधिकारों के 
स्वरूप में पाई जाने वाली मुख्य विशेषतायें निम्न हैं--- का 
. नागरिक बनास आ्राथिक स्वतस्त्रता--लोकतान्त्रिक व्यवस्था में नागरिकों 
की नागरिक स्वतन्त्रताओं पर श्रधिक बल दिया जाता है । इसमें नागरिकों की 
किया जाता है; इसमें आागरित दजरीमिक, हक 3 2 जा 8 
टष्टि से संगठित हो सकते हैं। इसमें कप हज क, भ्राविक और सांस्कृतिक 
है। दूसरी ओर, समाजवादी कवर मे ।त्ति के अधिकार को स्वीकार किया जाता 
व्यवस्था में नागरिकों के झ्राथिक भ्रधिकारों पर बल दिया 


जाता है। इसमें नागरिकों को कारये, विश्राम और सामाजिक तथा आधिक सुरक्षा 


के अधिकार प्रदान किये जाते हैं । इसमें समाजवाद विरोधी विचारों को पनपने की 


. $6७ (णा३, 3. ४, ॥70 प्र॒०त३८ गर ० 
है | (5, उ, कप ध (5 > 
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स्वतन्यता नहीं दी जाती । इसमें नागरिक समाजवाद विरोधी संगठनों का निर्माण 
नहीं कर सकते ! 


2. शझ्रवधारणा में प्रस्तर--लोकतान्त्रिक व्यवस्था में अधिकारों को किसी 
अवधारणा के साथ नहीं जोड़ा जाता और न ही उन्हें किसी अमुक विचारधारा को 
अपनाने के लिए कहा जाता है। इसमें नागरिककिसी विचारधारा को श्रपना सकते 
हैं, किसी का खण्डन कर सकते हैं श्रौर किसी के विकास के लिए संगठन बना सकते 
हैं । इसमें यदि नागरिकों पर कोई प्रतिवन्ध लगाये जाते हैं तो वे शान्ति, व्यवस्था 


झौर राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ही लगाये जाते हैं। दूसरी श्रोर, समाजवादी व्यवस्था 
में नागरिकों के अधिकारों को समाजवादी श्रवधारणा से जोड़ा जाता है और उन्हे 
समाजवादी विचारधारा को सुदृढ़ एवं विकसित करने के लिए कहा जाता है | 
इसमें समाजवाद विरोधी तत्त्वों को देशद्रोहिता की संज्ञा दी जाती है। इसमे 
विरोधियों को श्रमिक शिविरों में भेज दिया जाता है या उन्हें देश-निकाला दे दिय 
जाता है। 


3. श्रधिफारों शौर कत्तंव्यों के स्वरूप में श्रन्तर--लोकतान्त्रिक व्यवस्था मे 
नागरिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख किया जाता है, परन्तु उसमें नागरिव 
कत्तंव्यों का सामान्यतः उल्लेख नहीं किया जाता । कत्तंव्यों को अ्रधिकारों मे 

अ्रन्तनिहित समभा जाता है | उदाहरणतः यदि लोकतान्चविक संविधान नागरिक 
को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करता है तो वह नागरिकों से यः 
प्रपेक्षा भी करता है कि वे दूसरे नागरिकों के इसी प्रकार के अ्रधिकार में हस्तक्षे' 
नहीं करें । इसी तरह यदि राज्य नागरिकों के जीवन की रक्षा करता है तो नागरिक 
का यह स्वाभाविक कत्तंव्य समझा जाता है कि वे युद्ध या श्राक्रमश की स्थिति * 


सेना में भरती होकर या अन्य किसी तरीके से राज्य की सुरक्षा करें। दूसरी शोर 
समाजवादी व्यवस्था में संविधान में नागरिक भ्रधिकारों के साथ उनके कत्तंव्य क 
उल्लेख किया जाता है। ब्रभनेव संविधान के श्रध्याय 7 का शीर्षक ही नागरिकों < 
मूल श्रविका र, स्वतन्त्रतायें एवं कत्तंव्य है ।' 


4. संगठनात्मक श्रधिकारों में श्रन्तर--लोकतन्‍्त्रात्मक व्यवस्था में सेनिः 
झौर हिसक संगठनों को छोड़ कर शेप सभी प्रकार के संगठनों, संघों एवं समूहों : 
निर्माण का अधिकार होता है । इसमें नागरिक भिन्न-भिन्न राजनीतिक दले 
आधिक एवं श्रमिक संघों, घामिक एवं सांस्क् तिक समूहों और सामाजिक समुदाय 
का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी ओर, समाजवादी व्यवस्था में नागरिक सामाजिः 
और सांस्कृतिक रूप से तो संगठित हो सकते हैं, परन्तु उन्हें भिन्न-भिन्न विचार 
धाराओं वाले राजनीतिक दलों के निर्माण का श्रधिकार नहीं होता। उदाहरण 


8८५८ 
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सोवियत संघ में केवल साम्यवादी दल को राजनीतिक रूप में संगठित होने का 
अ्रधिकार है । 

5. उद्दे श्यों एवं साधनों में श्रन्तर --लोकतान्त्रिक व्यवस्था में व्यक्ति के 
व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकारों की व्यवस्था तो होती है परन्तु इसमें उन साधनों 
का आश्वासन नहीं दिया जाता जिनसे विकास सम्भव होता है | उदाहरणत: इसमें 
भाषण और विचार श्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता तो होती है परन्तु आर्थिक एवं शिक्षा 
की स्वतन्त्रता का आश्वासन नहीं होता जिसमें नागरिक स्वतन्त्रतायें वास्तविक बन 
सकती हैं । यही कारण है कि इसमें बेरोजगारी, दरिद्रता श्रौर निरक्षरता के कारण 
नागरिक स्वतन्त्रतायें मिथ्या वतकर रह जाती हैं । दूसरी ओर, समाजवादी व्यवस्थ 
में नागरिकों को आ्राथिक स्वतन्त्रताओं का श्राश्वासन होता है । उन्हें वे साधन भी 
प्रदान किये जाते हैं जिनमें वे स्वतस्त्रतायें साथंक बन सकती हैं । उदाहरणतः यदि 
सोवियत संघ अपने नागरिकों को कार्य का आश्वासन देता है तो वह यह व्यवस्था 
भी करता है कि सभी को काये प्राप्त हो। 

6. भ्रधिकारों की सुरक्षा व्यवस्था में अ्रन्तर--लोकतान्त्रिक व्यवस्था में 
ग्रधिकारों की स्‌ रक्षा के लिए स्वतन्त्र न्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है और 
जब कभी व्यवस्थापिका या कार्यपालिक नागरिक अ्रधिकारों पर अतिक्रमण करती 
है तो न्यायपालिका नागरिकों को संरक्षण प्रदान कर सकती है। दूसरी श्रोर समाज- 
वादी व्यवस्था में नागरिकों भ्रधिकारों की स्‌ रक्षा के लिए कोई स्वतन्त्र या निष्पक्ष 
व्यवस्था नहीं होती | इसमें न्‍्यायालय नागरिक शअ्रधिकारों की सुरक्षा के लिए 
स्थापित नहीं किये जाते वल्कि समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने और उसके 
शत्रुशों को दण्डित करने के लिए स्थापित किये जाते हैं। इसमें न्यायालय संविधान 
की स्रक्षा या व्याख्या नहीं करता । 

7. सम्पत्ति की धारणा में श्रन्तर--लोकतान्त्रिक व्यवस्था में सम्पत्ति के 
अधिकार को स्वीकार किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत सम्पत्ति को काये की प्रेरणा 
का स्रोत, व्यक्ति के विकास का आधार, बुढ़ापे या असहाय अवस्था का सहारा ओर 
परोपकारिता की भावना के विकास के लिए आवश्यक समभाईजाता है । दूसरी और, 
समाजवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाज में शोषण, अन्याय और अत्या- 
चार का आधार समभा जाता है। इसमें सम्पत्ति का सामाजीकरण कर दिया 
जाता है। 

अधिकारों के सिद्धान्त 
अधिकारों के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये मुख्य सिद्धान्त निम्न हैं--- 
4, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त | 
ह (पश९07ए 60 'िश्गञपात्वी राप्भा55) 

अर्थ--भाकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की मान्यता है कि अधिकार राज्य से 

स्वतन्त्र और पूर्व हैं; व्यक्ति अधिकारों को राज्य या किसी अन्य मानवीय संस्था से 


राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
हक प्रकृति से प्राप्त करता है। ये उसके जन्मसिद्ध, स्वा- 
जाट मआट मे प्ञ८ा 
है 5. ्स क्‍विकार हैं। जसाकि हेकर ने लिखा है कि, “व्यक्ति के 


न्जटइे +। ४३२४६ 


दे पी झार उतके व्यक्तित्व में भ्रन्तनिहित हैं; वे उसके जन्म से ही श्रपरि- 


हर टिड झ्दि ञ्व 
हे कौर सीदेन पर्यन्‍्त उन्हें हस्तास्तरित नहों किया जा सकता । 


प्रूतिक अधिकारों के सामान्य लक्षण--सी० ई० एम० जोड ने अपनी 
रुचता “राजवीतिक तथा नेतिकता के दशन के निर्देश” में प्राकृतिक अधिकारों 
हुँ सिम्न लक्षण वंताव ह 
_. [7) .चमाज या व्यवस्थित जीवन की स्थापना से पूर्व भी लोगों का जीवन 
दा जिसे प्राकृतिक अवस्था कहा जा सकता है । 


(2) प्राकृतिक अवस्था में लोगों के कुछ अधिकार थे । इस विपय में 
_विचारकों में एकमत का अ्रभाव है कि ये अधिकार क्या और कितने थे | लॉक के 
झवदसार ये श्रधिकार जीवन, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से सम्बन्धित थे । 


(3) प्राकृतिक अधिकार साध्य स्वरूप हैं । य उन्नत जीवन की वे अनिवायं 
- दशायें हैं जिनंके श्रभाव में व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जायेगा । 


(4) समाज या राज्य का निर्माण इन अधिकारों की रक्षा हेतु हुआ है 
अर्थात्‌ समाज या राज्य एक कृत्रिम अर्थात्‌ मानव निर्मित संस्था हैं। अधिकार 
“समाज या राज्य द्वारा निर्मित नहीं होते । व्यक्ति समाज में प्रवेश करते समय 
इन्हें उसी प्रकार अपने साथ ले श्राता है जिस प्रकार लकड़हारे जंगल से घर लौठते 
समय अपनी पीठ पर लकड़ियों की गठरी ले आ ते हैं । 

(5) यदि समाज या राज्य इत अधिकारों का संरक्षण या पोपण नहीं 
करता तो लोगों को विद्रोह करने का अधिकार है। 


ह प्राकृतिक श्रधिकारों का समर्थन करने वाले लेखक एवं घोषणाएं---प्राकृ- 

तिक अधिकारों का समर्थन अनेक दार्शनिकों ने किया है । प्रीस में स्टाइक दार्शनिक 
प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। रोमन लेखकों का मत था कि सभी मानव प्रकृति 
द्वारा उत्पन्न जीवन के कुछ सामान्य नियमों के ग्रेधीन हैं जिन्हें वे प्राकृतिक नियम 
कहते थे । सिसरो ने लिखा है कि “संसार में एक सावंजनिक और विश्व-व्यापी 
नियम है जो बुद्धि और विवेक के अनुसार व्यक्तियों और प्रकृति में समान रूप से 
देखा जा सकता है । प्राकृतिक नियम -व्यक्तियों श्रौर ईश्वर दोनों पर समान रूप से 
लागु होते हैं क्योंकि सभी विवेकशील हैं । व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में प्राकृतिक 
नियम का सिद्धान्त पर्याप्त महत्त्व रखता है, विशेषकर उस स्थिति में जब विश्व में 
सभी प्राणियों में समानता और भ्रातृत्व की भावना का विकास हो रहा है | मध्य 
युग में प्राकृतिक अधिकोरों के विकास में रुकावट पैदा हो गई थी । चर्च के समर्थक 
देवी कानूनों और-चर्च के कानूनों की वात करते थे, प्राकृतिक कानूनों की नहीं । 
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प्राकृतिक अ्रधिकारों के समर्थकों में लॉक प्रमुख है। उसने अपनी .रचना 
शासन पर दो निवन्ध' में स्पष्ट लिखा है कि “मानवीय अ्रन्तःप्रेरणाओं में आत्म- 
रक्षा की प्रवृत्ति सर्वोत्तम प्रवृत्ति है और जो कुछ भी इसकी सुरक्षा के लिए बुद्धि- 
संगत है वही प्राकृतिक कानूनों के श्रनुसार विशेषाधिकार है।” लॉक लिखता है कि 
“व्यक्ति प्रकृति से स्वतन्त्र और समान है” श्रर्थात्‌ “विवेक और बुद्धि ही उसे इस 
बात का ज्ञान देती है कि वह किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति 


का अ्रतिक्रमण न करे ।” लॉक सम्पत्ति के अधिकार को इतना महत्त्व देता है कि. 


वह इसे अन्य सभी प्राकृतिक अधिकारों के समान मानता है और समाज को उसकी 
सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपता है । लॉक लिखता है कि “व्यक्तियों के समाज .में 
प्रवेश करने का कारण ही श्रपत्री सम्पत्ति की रक्षा करना है। 


ए. आर. लार्ड ने श्रपती रचना . “राजनीति के सिद्धान्त” में लिखा है कि 
“प्राकृतिक अधिकार, मानवीय या किसी श्रत्य व्यवस्था द्वारा स्वीकृत, वे सुविधायें 
हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए वॉछनीय हैं '*'*'* वाँछित व्यवस्था वही है जिसमें 


सर्वागीण विकास सुलभ हो ।” थॉमस पेन का मत है कि “स्वतन्त्रता, सम्पत्ति, 


सुरक्षा और दमन का प्रतिरोध करने का अधिकार प्राकृतिक अधिकारों पर आधा- 
रित है।। ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सृष्टि के समय ही ईश्वर ने मानव को 
समपित कर दिये थे ।” श्रमरीकी स्वतन्त्रता की घोषणा में कहा गया है कि “सब 
(व्यक्ति) जन्म से स्वतन्‍्त्र हैं। उन्हें ईश्वर से कुछ अदेय अधिकार प्राप्त हैं। फ्रांस 
की संविधान सभा ने 4789 में मानव के अधिकारों की घोषणा में मानव के 
“प्राकृतिक, श्रहरणीय और पवित्र अधिकारों” की बात कही है। संयुक्त राष्दर्‌ संघ 
की महासभा द्वारा 948 के सानव श्रधिकारों के सावंभोौस घोषणा-पतन्र में जिन 
30 मानव श्रधिकारों की घोषणा की गई है वे प्राकृतिक श्रधिकारों के अनुरूप हैं । 
प्राकृतिक अधिकारों को देशों के संविधान में वर्णित नागरिक के मूल अ्रधिकारों में 
भी देखा जा सकता है। 


प्रालोचना ((पणं्ा0)--प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के प्रमुख 


आलोचकों में उपयोगितावादी-व्यक्तिवादी जर्मी बैन्थम, रूढ़िवादी एडमण्ड बको औरं 


उदार आदशंवादी टी. एच. ग्रीन हैं। जरमों वेन्‍्थेम के अनुसार “प्राकृतिक श्रधिकार 
श्रस्पष्ट, भावुक, मिथ्या, अनुचित और अनुपयोगी हैं।” उसके लिए अधिकार 
सम्प्रभुता के परिणाम हैं अर्थात्‌ अ्रधिकारों का स्रोत प्रकृति नहीं, सम्प्रभु या प्रभुसत्ता 
है। बेन्धम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त के स्थान पर अधिकारों .के वैध सिद्धान्त 

का समथन करता है। वह कहता है कि “ईश्वर प्रदत्त, स्वतः सिद्ध तथा शाश्वत 
प्राकृतिक अधिकार भले ही तत्त्वज्ञान की सूक हों परन्तु वे हमारे यथार्थ राजनीतिक 


( 


ह 
ह 
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जीवन के लिए नितान्‍्त अनुपयोगी हैं ।/? वर्क की धारणा है कि अधिकारों का 
सम्बन्ध हमारे दैनिक जीवन से है। अतः उनकी दाशंनिक व्याख्या अनुचित है। 
उसका कहना है कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त में अतीत, परम्पराशओों, 
ऐतिहासिक अनुभूतियों, पूर्वजों के कार्यो आदि की उपेक्षा है। वह उन अधिकारों 
को निकृप्ठ मानता है जिनका उद्देश्य अनन्य परम्पराओं, स्थापित व्यवस्थाओं, 
सर्वंसम्मत विधियों तथा पुरातन आदर्शों को नष्ट करना है। ढी. एच. ग्रीन ने 
प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध तीन आपत्तियाँ की हैं। प्रथम, यह सिद्धान्त संकुचित 
व्यक्तियाद पर गावारित है | इसरे, यह राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। 
तीसरे, इसमें लोकहित और कत्तंव्य-निर्वाह की भावनाओं का अ्रभाव है। ग्रीन की 
मान्यता है कि जहाँ श्रधिकारों का आदर्शात्मक और नैतिक स्वरूप है वहाँ उनका 
सामाजिक स्वरूप भी है । अधिकार सामाजिकता की उत्पत्ति है अर्थात्‌ समाज का 
सदस्य होने से ही व्यक्ति को अ्रधिकार प्राप्त होते हैं। वह उनका उपयोग समाज 
कल्याण की भावना से करता है जिसमें उसका स्वयं का कल्याण निहित है। स्वयं 
का हित और परहित की सम्यक्‌ श्रनुभूति तथा तदुनुसार कार्य करने का संकल्प 
अ्रधिकारों का आधार है । 

प्राकृतिक भ्रधिकारों के सिद्धान्त की मुख्य आलोचनायें निम्न हैं-- 

. श्रस्पप्ट--प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त श्रस्पष्ट है। पहले तो यह 
स्पष्ट नहीं कि इसका अ्रथे मानव की प्रकृृति से है या कि विश्व की प्रकृति से । दूसरे, 
लेखकों में एक मत का अभाव होने के कारण प्राकृतिक शब्द की सुनिश्चित परि- 
भाषा देना कठिन है। कुछ का कहना है कि प्राकृतिक शब्द प्रारम्भिक अवस्था 
भ्र्थात्‌ अविकसित अ्रवस्था को श्रभिव्यक्त करता है। श्ररस्तू जैसे लेखकों का मत है 
कि यह विकास और विकासशीलता को अधिव्यक्त करता है श्रर्थात्‌ यह एक सुजना- 
त्मक शक्ति है, यह विश्व का उबर सिद्धान्त है। कुछ का मत है कि यह आदर्श 
सिद्धान्त है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड या शाश्वत को अ्रभिव्यक्त करता है। प्राकृतिक 
प्रधिकारों की भिन्न-भिन्न व्यास्यायें होने के कारण भ्रांतियाँ उत्पन्न होती हैं और 
प्रकृति” के अर्थों में भिन्नता के साथ ही प्राकृतिक श्रधिकारों की व्याख्या बदल 
जाती है । 

2, प्राकृतिक श्रधिकारों की सूची तेयार करना कठिन--प्राकृत्तिक श्रधिकारों 
फी कोई सुनिश्चित सूची तैयार करना कठिन है। उदाहरणतः समानता और 
स्वतन्त्रता की लोकतान्त्रिक और समाजवादी व्यवस्थायें भिन्न-भिन्न हैं। जहाँ पूजी- 
वादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं में सम्पत्ति को मानव का स्वाभाविक गुण माना जाता 
हैं जो उसके कार्य की प्रेरणा का ज्लोत और परोपकारी भावनाओं के विकास का 


. देखिए जोशी, कृष्णचन्द : राजनीति शास्त्र (ओरिएण्ट लागमन लि.) पृ. ]78॥ 
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आ्राधार है वहाँ समाजवादी व्यवस्थाश्रों में व्यक्तिगत सम्पत्ति शोषण, अन्याय और 
श्रत्याचार का आधार है। दूसरे-अरस्तु जैसे दा्शनिक के लिए दास और दास प्रथा 
प्राकृतिक थी वहाँ आज इसकी भत्सना की जाती है। तीसरे, समानता के श्रधिकार 
को सभ्य जगत ने स्वीकार कर लिया है फिर भी विश्व में रंग भेद की समस्या 
गम्भीर है । 

3. श्रनुचित--प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त अनुचित है। यह स्वीकार 
करना कठिन है कि समाज का सदस्य बनने से पूर्व व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधि- 
कार थे। प्रकृति मानव को जो चीज प्रदान करती है वह 'शक्ति' है, अधिकार 
नहीं | अधिकार समाज की पूर्व कल्पना करते हैं। जेसाकि गिलक्राइस्ट ने लिखा है 
कि “अधिकारों की उत्पत्ति इस तथ्य से होती है कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी 
है।” बोसांके ने लिखा है कि “अश्रधिकार समाज द्वारा सान्यता प्राप्त तथा राज्य 
द्वारा लागू की गई माँगें हैं ।” अधिकारों की कार्यान्विति के लिए श्रधिकार सत्ता का 
होना आवश्यक है | वाइल्ड ने लिखा है कि “विधि अधिकारों की सृष्टि नहीं करती 
परन्तु उन्हें स्वीकार करती है और इस तरह उन्हें सुरक्षित रखती है ।” 

..., 4, करंव्यों क्षी उपेक्षा --प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धान्त व्यक्ति के श्रधि- 
"ते बात तो करता है परन्तु उसके कत्तंव्यों की उपेक्षा करता है। कत्तंव्यों 

व में अधिकारों के उच्जू खल होने का भय रहता है। अ्रधिकारों में कत्तंव्य 
नहित हैं । वे एक सिक्के के दो पहलू हैं; उन्हें पुथछझ्‌ करता कठिन है। 

5. राज्य की उपेक्षा--प्राकृतिक अ्रधिकारों का सिद्धान्त राज्य को एक 
“+ संस्था मानता है जबकि यह एक स्वाभाविक, नेसगिक और प्राकृतिक संस्था 
“.- ' भ्ररस्तु लिखता है कि राज्य इस रूप में प्राकृतिक हैं कि उसके विना और उसके 

बाहर मानव अपने जीवन के उद्द श्य को प्राप्त नहीं कर सकता |. 

उपयु क्त आलोचनाओों के बाद भी प्राकृतिक अधिकारों का ऐतिहासिक महत्त्व 
है । इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के क्षेत्र में एकता, श्राशा और 
सक्रिय संगठन को प्रोत्साहन दिया है। ये निरंकुशता और उत्पीड़न से छुटकारा पाने 
के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों के लिए आदश और प्रेरक रहे हैं। इनके 
तास पर विश्व की दलित मानवता राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, समानता आदि की माँग 
करती रही है । 
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2. श्रधिकारों का बेध सिद्धान्त 

(एक 7०४४ ९० ० राप्रा।5) 
श्र्थं--अ्रधिकारों के वध सिद्धान्त की मान्यता हैं कि अधिकार न तो स्वतः 
सिद्ध हैं जंसाकि प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक मानते हैं और न ये परम्परा की 
वपौती हैं जेसाकि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त का समर्थन करने वाले मानते 
हूँ । इसकी घारणा है कि श्रधिकारों का मूल ज्ोत राज्य है जो विधि द्वारा श्रधिकारों 
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को उत्पन्न, परिभाषित एवं निश्चित करता है, उनका क्षेत्र निर्धारित करता है, 
उनकी व्यास्या एवं पोपण करता है, उनके उपयोग का आश्वासन देता है, उनकी 
सुशक्षा के लिए व्यवस्था करता है और उन्हें नियमित, नियन्त्रित एवं परिवर्तित 
करता है । इसका समर्थन करने वाले हॉव्स, आऑॉस्टिन, हालेण्ड, वेन्थम जेसे लेखकों 
का मत है कि सम्प्रभुता राज्य का श्रनिवायं, स्थायी और सर्वोच्च लक्षण है । विधि 
सम्प्रभु का आदेश है । विधि की परिधि से परे या विधि के विरुद्ध व्यक्ति को कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते । व्यक्ति के श्रधिकार विधि द्वारा सुरक्षित एवं मर्या- 
दित हैं । यह ठीक कहा गया है कि “राज्य के विरुद्ध अधिकारों को रखना मानों 
व्यक्ति को सर्वयां अधिकार विहीन बचाना है ।” 

अधिकारों के वेघ सिद्धान्त के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 

() अश्रधिकार जन्मजात या स्वयं सिद्ध नहीं । 

(3) श्रधिकार निरपेक्ष या अ्न्तनिहित नहीं हैं, ये सापेक्ष हैं। 

(४) अधिकारों का श्राधार राज्य निर्मित विधियाँ हैं । 

(५) अ्रधिकारों का स्वरूप एवं क्षेत्र राज्य की विधियों द्वारा मर्यादित है । 

(५) राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कोई श्रधिकार नहीं । 

भ्रालोचना--इस सिद्धान्त की बहुलवादियों और आदशंवादियों ने कट 
झ्रालोंचना की है । वहुलवादी राज्य की सम्प्रभुता पर प्रह्मर करते हैं। उनके अनु- 
सार राज्य एक समुदाय है और व्यक्ति को अधिकार राज्य की सदस्यता से प्राप्त नहीं 
होते वल्कि समाज में विद्यमान भिन्न-भिन्न समुदायों की सदस्यता से भी प्राप्त होते 
हैं । बहुलवादी राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को स्वीकार करते हैं । लास्की 
की धारणा है कि राज्य अधिकारों को उत्पन्न नहीं करता, वह उन्हें केवल मान्यता 
प्रदान करता है । टी. एच. ग्रीन वेन्‍्थम के इस कथन को स्वीकार नहीं करता कि 
“अधिकार विधि की उपज है ।” ग्रीन के श्रनुसार, “अ्रधिकार न तिकता की उपज है, 


विधि की नहीं; जिस मान्यता से ग्रीन स£्वन्धित है वह व्यवस्थापिका नहीं, सामान्य 
भतिक चेतना है ।'' 


वैध अ्रधिकारों के सिद्धान्त की मुख्य आालोचनायें निम्न हैं-- 

4. दारशनिकता का श्रभाव--यह सिद्धान्त अधिका रों के दार्शनिक स्वछूप को 
व्यक्त नहीं करता । यह इस बात की तो व्याख्या करता है कि व्यक्ति को कौन-कौन 
से श्रधिकार प्राप्त हैं परन्तु यह इस वात की व्याख्या नहीं करता कि राज्य की 
विधियों में जिन अधिकारों को स्वीकार किया गया है, क्या वे स्वीकार करते योग्य 
हैं या नहीं । 

2. संफकीर्ण दृष्टिकोण--यह सिद्धान्त विधि को अधिकारों का एक मात्र ज्नोत 
मानता है जबकि अनुभव यह सिद्ध करता है कि न॑ तिकता और प्रथायें भी भ्रधिकारों 
के प्रमुख ज्ञोत हैं। साल्मण्ड ने ठीक लिखा है कि “यदि हम माता-पिता की बुढ़ापे में 
या दु.सो एवं डूचते हुए व्यक्ति की सहायता न करें तो यह एक भयंक्तर एवं श्रमपूर्ण 
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स्थिति होगी ४” यदि राज्य दुराचरण को मास्यता भी प्रदान कर दे तो वह अधि- 

कार की श्रेणी में नहीं श्राता । प्रथाएँ कानून का मूल आधार हैं। वस्तुतः प्राचीन 

कामून प्रथाओं पर ही आधारित थे । आज भी कानून या राज्य के कार्य प्रथाओं को 

उपेक्षा नहीं कर सकते । वाइल्ड ने लिखा है कि, “अ्रधिकारों का अ्रस्तित्व स्वतः 
रहता है चाहे उसे बंध स्वरूप प्राप्त हो या न हो ।*' 


3. निरंकुशता का भय--राज्य को अधिकारों का एक मात्र स्रोत मान लेना 
खतरे से खाली नहीं | यह जहाँ व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए हानिकारक सिद्ध हो 
सकता है वहाँ यह राज्य को निरंकुश भी वना सकता है । व्यक्ति को पूर्णातः राज्य 
की दया का पात्र बना देना और उसे अत्याचारी विधियों के प्रतिरोध के अधिकार 
से वंचित रखना खतरनाक है। 

4. श्रधिकारों के पोषण के लिए केवल राज्य शक्ति की आवश्यकता नहीं 
होती । इसके लिए औचित्य की आवश्यकता होती है । बोसांके ते लिखा है कि 
“अधिकारों में वैधानिक और नतिक दोनों तत्त्व शामिल होने चाहिए ।” श्रधिकारों 
के अ्रस्तित्व के लिए मानव समाज के सदस्यों में आदत, स्वभाव, रुचि और परम्परा 
की आवश्यकता है । भले और बुरे में श्रन्‍्तर देखने की हमारी दृष्टि ही अधिकारों 
का आधार है । ; 

5. अधिकारों का स्वरूप स्थायी नहीं होता, वह परिवतंनशील होता है जो 
समय, परिस्थिति और सभ्यता के स्तर के साथ परिवर्तित होता रहता है | 

3. अ्रधिकारों का समाज कल्याण सम्बन्धी सिद्धान्त 
(706 5०लंश एशशि6 प्रश००ए ० ं20(8) - 

अ्रथं--भ्रधिका रों के समाज कल्याण सम्बन्धी सिद्धान्त की मान्यता है कि 
अ्रधिकार समाज की उत्पत्ति हैं। भ्तः उसका उपयोग समाज के उच्चतम उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति और समाज .दोनों 
को सुखी बनाना है, अतः अधिकारों का प्रयोग इस भाँति होना चाहिए कि समाज 
कल्याण की वृद्धि हो । अधिकार सामान्य भलाई हेतु दी गई सुक्धियें हैं। सामाजिक 
उपयोगिता के श्रभाव में अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं । 

अधिकारों के समाज कल्याण सम्बन्धी सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं-रास्को 
पाउण्ड, चेंफी, वेन्थम, मिल, लास्की आदि । लास्की, पाउण्ड और चैफी का मत है 
कि समाज कल्याण की शर्तों के रूप में राज्य अधिकारों का समर्थन करता है । अतः 
प्राकृतिक अधिकारों, विधियों और प्रथाप्रों को समाज कल्याण के समक्ष आत्म--- 
समपंण करना चाहिए। बेन्थम ने अधिकारों का समर्थन 'उपयोगिता' और “अधिक- 
तम व्यक्तियों के श्रधिकतम सुख के सिद्धान्त के श्राधार पर क्रिया है। वह कहता है 
कि विधि निर्माण के समय विवायक को इन दोनों सिद्धान्तों पर बल देना चाहिए 
अर्थात्‌ विधायक को उन्हीं विधियों का निर्माण करना चाहिए जिनसे भ्रधिकतम . 
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व्यक्तियों को सुख मिलता हो । बेन्चम कहता है कि जो वस्तुएं व्यक्ति को सुख देती 
हैं और जिनसे उसका दुःख कम होता हैं वे उसके अधिकार वन जाती हैं । उपयो- 
गितावादियों ने राज्य के कार्यो को आ्लांकने के लिए “उपयोगिता ” रूपी मानक 
प्रदान किया है| लॉस्‍्की ने अधिकारों के “उपयोगी स्वरूप को स्वीकार किया है। 
वह लिखता हैं कि “सामाजिक उपयोगिता के अभाव में अधिकार अथ्थंहीन हैं ।*' 
एक अन्य स्थान पर लास्की ने लिखा है कि “सामान्य कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई 
अधिकार नहीं । 
झालोचना--समाज कल्याण सम्बन्धी सिद्धान्त की आलोचनाएँ निम्न हैं-- 
. अस्पष्ट झ्ौर पश्रनिश्चित--यह सिद्धान्त अ्रस्पष्ट एवं अनिश्चित है । 
“समाज कल्याण”, “उपयोगिता” और “अ्रधिकतम व्यक्तियों के श्रधिकतम सुख 
को स्पप्ट रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता । यदि संख्यात्मक बहुमत, प्रति- 
निधि सदनों श्र “लोकमत”” को समाज कल्याण मान लिया जाये तो इतिहास उन 
घटनाओं से भरपुर है जहाँ संख्यात्मक बहुमत ने अल्पसंख्यकों का दमन किया, प्रति- 
निधि सदनों ने श्रत्याचारी विधियाँ पारित की और 'लोकमत' पम्रमजाल-मात्र बन- 
र रह गये । 


2. निरंकुशता पनपने का भय--इतिहास इस वात का साक्षी है कि शासकों 
ने समाज कल्याण के नाम पर अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और 
व्यवस्था के नाम पर अपनी ही निर्दोष जनता पर अमानुपिक श्रत्याचार किये। 

वल अधिनायकवादी या माक्संवादी राज्यों में ही नहीं, लोकतान्त्रिक राज्यों में भी 
समाज कल्याण के नाम पर व्यक्तियों के अधिकारों का ह्वास हुआ है | उदाहरणत 
हिटलर ने लाखों यहूदियों को गस-चेम्बर में राख कर दिया; याह्मया खां ने अपने ही 
नागरिकों पर पूर्वी पाकिस्तान में (जो अ्रव बांगला देश है) श्रत्याचार किये और 
उन्हें शरणार्थी बना दिया; भारत में 975-77 की श्रापात-स्थिति के दौरान निर्दोष 
नागरिकों पर निर्मम अत्याचार ढाये गये । 


3. इस सिद्धान्त की च्रुटि यह है कि यह इस बात की तुलना नहीं करता 
कि व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण में संघर्प हो सकता है और यदि दोनों 
में कोई संघर्ष है तो उसे दूर कैसे किया जा सकता हैं | वाइल्ड ने ठीक लिखा है कि, 
“बदि अधिकारों की उत्पत्ति सामाजिक स्वीकृति से होती है तो व्यक्ति के पास 
प्राथंना करने का अधिकार भी नहीं रहेगा और उसे विवश होकर समाज की मन- 
मानी इच्छा पर निर्भर रहता पड़ेगा ।” 

उपयु क्त आलोचनाओं के वाद भी इस सिद्धान्त की अच्छाई यह है कि यह 
समाज कल्याय को प्राथमिकता देता है और उन विधियों के निर्माण पर बल देता 
हैं जो समाज कल्याण में वृद्धि करती है। इस सिद्धान्त ने राज्य के स्वरूप को बदल 
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दिया है । श्राधुनिक राज्य लोक कल्याणकारी राज्य है, पुलिस राज्य नहीं । इस 
सिद्धान्त का यह पहलू ओऔचित्यपूर्णा एवं सन्‍्तोषजनक है । 

4, श्रधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धान्त 

(पक पसांशाता-ट्श "फ्००एए ० राट्रात5) 

श्रथं--अ्धिकारों के ऐतिहासिक सिद्धान्त की मान्यता है कि भ्रधिकार 
इतिहास की उपज हैं अर्थात्‌ अधिकार ऐतिहासिक विकास के परिणाम हैं । व्यक्ति 
जिन स्वतन्त्रताओं का उपयोग सामाजिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं, लोकाचारों आदि 
के कारण करता है, वे समय पाकर उसके अधिकार बन जाते हैं । प्रो. रिची ते कहा 
है कि “वे अधिकार जिन्हें लोग सोचते हैं कि उन्हें भ्रवश्य प्राप्त होने चाहिए । वे 
जिन्हें प्राप्त करने के आदी हो गये हैं या जिन्हें प्राप्त करना परम्परा बन गई है. 
तथा प्राचीन कानन हैं । 

इस सिद्धान्त के समथकों का मत है कि युगों-युगों से पीढ़ी दर पीढ़ी, व्यक्ति 
ने सामान्य हित की अनेक परम्पराशञ्रों का विकास किया है जो श्रलिखित नियमों के 
रूप में सामाजिक सम्बन्धों के आधार पर बन गये हैं। इन्हें प्रथागत अधिकार या 
प्रथागत कानून कहते हैं । ये सामाजिक, राजनीतिक और संबेधानिक सम्बन्धों को 
न्यूनाधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं । उदाहरणतः इंगलेण्ड की संसदात्मक शासन 
प्रणाली प्रथाओं पर आधारित है। इन्हें संवेधानिक परम्पराओं की संज्ञा दी जाती 
है। बक का मत है कि “जहाँ फ्रांस की राज्य क्रान्ति व्यक्तियों के मिरपेक्ष अधिकारों 
पर आधारित थी वहां इंगलेण्ड की 688 की रक्तहीन कान्ति अंग्रेजों के प्रथागत 
श्रधिकारों पर आधारित थी। वस्तुतः इंगलैण्ड का सम्पूर्ण संवधानिक इतिहास 
“स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष है।” इस सिद्धान्त के समर्थकों का यह मत है कि प्राक्ृ- 
तिक अधिकारों के पीछे प्रथाश्रों की स्वीकृति होती है। 

आलोचना--इस सिद्धान्त की मुख्य आलोचनायें निस्‍्त हैं-- 

. सप्री श्रधिकार प्रथाओं की उपज्ञ नहीं होते--व्यक्ति श्राज जिन अ्रधिकारों 
का उपयोग करते हैं, वे सभी प्रथाओं से उत्पन्न नहीं हुए । बहुत-से श्रधिकार ऐसे हैं 
जसे जीविकोपारजन का अधिकार, सामाजिक न्याय प्राप्त करने का अधिकार कानूत 
के समक्ष समानता का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार आदि जिनका 
स्रोत प्रथा नहीं वल्कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित विधियाँ हैं। यदि प्रथाप्रों 
को अधिकारों का एकमात्र स्रोत मान लिया जाये तो समाज की गतिशीलता नष्ट 
हो जायेगी ओर वाँछित सुधारों को कार्यान्वित करना कठिन हो जायेगा । अ्रधिकारों 
का प्रमुख स्रोत विधियाँ हैं, प्रथायें नहीं । 

2. प्रगति एवं सुधार में वाधक--इतिहास में अनेक ऐसी प्रथायें विद्यमान 
रही हैं जो न तो विवेक संगत हैं श्ौर न बुद्धि संगत । कुछ प्रथायें घातक भी रही 
हैं, जैसे यूनान में दास प्रथा, भारत में अस्पृश्यता और यूरोप तथा दक्षिणी अ्रफ्रीका 
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में संमभेद मीति। अमरीका में नोग्रोस को संवेघानिक समानता होते हुए भी 
सामाजिक समानता प्राप्त नहीं हो सकी । इस प्रकार की प्रथायें निश्चित हो 
विनाशकारी हैं । 

उपय'क्त अलोचनागरं के वाद भी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि 
व्यक्ति के कुछ अधिकार ऐतिहासिक विकास का परिणाम हैं ।ये अधिकार रीति- 
रिवाजों और प्रयाओं में निहित हैं। 

5. अ्रधिकारों का आदर्शवादी सिद्धान्त 
(पा 0ल्‍०मा5 प6ण७ ० परांट्रा(5) 

श्र्थ--इस सिद्धान्त की मान्यता है कि अधिकार 'श्रान्तरिक विकास की 
बाह्य परिस्थितियां हूँ । व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अनुकूल वाद्य 
परिस्थितियों की श्रावश्यकता होती है । श्रधिकार वे श्रनुकूल परिस्थितियाँ हैं, जिन्हें 
राज्य उत्पन्न करता है | क्रांस (टाए5०) ने कहा है कि “अ्रधिकार समस्त बाह्य 
अवस्था है जो वीद्धिक जीवन के लिए आवश्यक हैं। यह अश्रधिकारों को नंतिक दृष्टि 
से देखता है और उन्हें व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ जोड़ देता है। यह राज्य को 
रहस्यमयी सीमाओं तक पहुँचा देता है। हीगल ने कहा है कि “राज्य पृथ्वी पर 
ईश्वरीय स्वरूप है ।” क्योंकि यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है, 
अतः इसे व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी कहते हैं और क्योंकि यह शअ्रमृतं एवं आध्यात्मिक 
घारणाओं पर भी आधारित है, अतः इसे आदर्शवादी सिद्धान्त भी कहते हैं । 

आदशंयादी सिद्धान्त के समर्थकों, विशेषकर क्लास और टी. एच. ग्रीन की 
धारणा है कि “अ्रविकार वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें व्यक्ति का नैतिक विकास सम्भव 
है और व्यक्ति यह विकास समाज के सदस्य के रूप में करता है, उससे बाहर या 
उसके विरुद्ध नहीं । जंसाकि ग्रीन ने लिखा है कि “आत्मा केवल अपनी भलाई 
नहीं सोचती; वह दूसरों के साथ सम्बन्धों में अपनी भलाई सोचती है ।” समाज 
व्यक्ति की मांगों को ठोक उसी प्रकार मान्यता देता है जिस प्रकार वह समाज के 
श्रन्य सदस्यों की माँगों को मान्यता देता है । इस तरह सामान्य चेतना पर श्राधारित 

गे वेमाँगेहैंजिन्हें समाज पहले ही स्वीकार कर चुका है और वे मांगें जो समाज 

स्वीकार कर चुका है, तव मान्य होती हैं जव राज्य उन्हें लागू कर देता है । इस 
तरह यह सिद्धान्त अधिकारों की नैतिक और लोकतान्त्रिक भावनाओं से प्रेरित है 
और अधिकारों के वंधानिक पहलू की अपेक्षा उनके नेतिक पहलू पर अधिक वल 
देता है। काण्ट ने लिखा है कि “व्यक्ति को दूसरे के उद्देश्य का साधन नहीं समझना 
चाहिए ।!/ 

अधिकारों के आदर्श सिद्धान्त के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 
. अधिकार व्यक्ति की समाज से वह माँग हैं जो उसके विकास के लिए 
ऋनिवार्य है । 5 
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2. यह मांग तभी अ्रधिकार का रूप वारण करती है जब समाज इसे 
स्वीकार कर लेता है। सामाजिक स्वीकृति के श्रभाव में व्यक्ति की मांग अधिकार 
नहीं हो सकती । 


3. व्यक्ति की मांग सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित होती है 
जिसमें उसका स्वयं का कल्याण निहित है । 


4. समाज द्वारा स्वीकृत मांगें तभी साथंक होती हैं जब राज्य शक्ति द्वारा 
इनकी रक्षा करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेता है । 
आ्रालोचना--इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाये निम्त हैंः-- 


. उन सव परिस्थितियों या आवश्यकताम्रों को इग्रित करना कठित है जो 
व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं । इसके अतिरिक्त आवश्यकतायें व्यक्तिनिष्ठ 
वस्तुयें हैं जिनसे किसी सामान्य सिद्धांत की स्थापना नहीं की जा सकती । एक 
व्यक्ति की श्रावश्यकतायें दूसरे व्यक्ति से मेल भी नहीं खातीं । 


2. यह राज्य को रहस्यमयी सीमाओ्नों तक पहुँचा कर उसे निरंकुश बना 
देता है । हीगल के आदशंवाद ने जर्मनी में हिटलर श्नौर इठली में मुसोलिनी जैसे 
अ्धिनायकों को जन्म दिया था। उन्होंने जातीय या राष्ट्रीय हितों के नाम पर व्यक्ति 
के हितों और स्वतन्त्रताश्रों का वलिदान दे दिया था । यह व्यक्ति से निर्बाध भक्ति 
की माँग करता है जो खतरनाक हो सकती है । 


3. यह इस बात को समझ नहीं सका कि व्यक्तिगत कल्याण और समाज 
कल्याण में संघर्ष हो सकता है और यदि संघर्ष है तो उसमें समन्वय कैसे स्थापित 
किया जायेगा। द ; | 


उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी इस सिद्धान्त की मूल देन यह है कि यह 

व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल देता है। इसकी यह धारणा सत्य के निकट 
है कि मानव व्यक्तित्व से सभी अ्रधिकार उत्पन्न होते हैं । 7 

... (ब) कत्तव्य 

श्रथ॑ (४८७॥॥78)--किसी कार्य को करने या न करने. के दायित्व को कत्तंव्य 

कहते हैं | इस भ्रथ में कत्तंव्य के दो रूप हैं-- () सकारात्मक कत्तंव्य और (॥) 

नकारात्मक कत्तंव्य । जब किसी कत्तंव्य की पालना से सामान्य हित या कल्याण 

की वृद्धि होती है तो उसे सकारात्मक कत्तंव्य कहते हैं। उदाहरणतः राजाज्ञाओं 

की पालना, राज्य के प्रति निष्ठा, करों का भुगतान, शांति और व्यवस्था बनाये 

रखने में सावंजनिक पदाधिकारियों की सहायता श्रादि नागरिक के सकारात्मक 

कत्तव्य हैं । दूसरी,भोर, जब,नागरिक राज्य की निषेधाज्ञाओं का पालन करता है तो 

उसे नकारात्मक कत्तंब्य कहते हैं। उदाहरणतः जब राज्य नार्गा(क को किसी दूसरे 
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नागरिक के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से मना करता है और नागरिक इसका पालन 
करते हैं तो उसे नकारात्मक कर्तव्य कहते हैं । 

कत्तंव्यो के प्रकार--अधिकारों की भांति कर्त्तव्य भी दो प्रकार के हैं: 
()) नैतिक और (ग) वैधानिक । चैतिक कर्तंव्यों को व्यक्ति नेतिकता के आधार पर 
स्वीकार करता है तथा उनका पालन करता है । इन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान 
नहीं की जाती । इनके पीछे समाज की नंत्तिक शक्ति होती हैं, राज्य की पशु शक्ति 
नहीं । इनकी उपेक्षा या उल्लंघना होने पर राज्य व्यक्ति को दण्डित नहीं करता । 
उदाहरणतः दूसरों का आदर करना, बड़ों की आराज्ञात्रों का पालन करना, सच 
बोलवा, आदि व्यक्ति के नैतिक कत्तंव्य हैं । वेधानिक कत्तंव्य के पीछे राज्य की पशु 
शक्ति होती है। नागरिक इनकी उपेक्षा या उल्लंघना नहीं कर सकते । इन्हें राज्य 
की विधियों द्वारा लागू किया जाता है। इनकी उल्लंघना करने पर राज्य दण्ड दे 
सकता है। उदाहरणतः करों का समय पर भुगतान करना नागरिकों का वैधानिक 
कत्तंव्य है । 

नागरिकों के मुख्य कत्तंव्य निम्न हैं-- 

(/) राज्य के प्रति कत्तंध्य--नागरिकों के राज्य के प्रति प्रमुख कत्तंव्य 
निम्न हैं-- 

. राज्य के प्रति कत्तंव्य--राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, उसके प्रति 
विश्वासघात न करना, उसकी स्वाधीनता की रक्षा करना आदि नागरिक के 
सर्वोत्तम कत्तंव्य हैं। उदाहरणतः युद्ध और वाह्य आक्रमण की स्थिति में देश की 
रक्षा करना, सेना में भर्ती होना, सावंजनिक शान्ति और व्यवस्था वनाये रखना; 
अपराधियों को खोजने में, रोगों के उन्मूलन में, श्रनेतिक, श्रसामाजिक और विधघ- 
टनकारी प्रवृत्तियों के दमन में सावंजनिक पदाधिकारियों की सहायता करना; 
धश्रप्टाचार को दूर करने में राज्य की सहायता करना, दीवानी श्रीर फौजदारी मुक- 
दमों में सही गवाही देना तथा न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को प्रस्तुत करना 
और न्याय व्यवस्था में सहायता देना, आदि नागरिक के कत्तंव्य हैं । यदि नागरिकों 
में योग्यता है और उन्हें निमन्त्रण दिया जाता है तो सार्वजनिक पदों को प्राप्त 
करना, बच्चों को शिक्षित करना, असपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, निर्धेनों 
की सहायता करना भी नागरिक के कत्तंव्य हैं । इन कत्तंव्यों की पालना से राज्य 
स्रक्षित और स्थिर रहते हैं। 

2. कानूनों के प्रति धक्ति--नागरिकों की राज्य के कानूनों के प्रति भक्ति 
स्वाभाविक होनी चाहिए बाब्यकारी नहीं | भक्ति जितनी मात्रा में स्वाभाविक होगी 
राज्य में उतनी मात्रा में शांति और व्यवस्था का वातावरण रहेगा । यदि भक्ति 
वाध्यकारी है या भय पर आधारित है तो वह सतत्‌ नहीं रहेगी । राजाज्ञा की 
अवज्ञा करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए । अवज्ञा एक भयानक रोग है 
जो श्रव्यवस्यथा, अराजकता और अनुशासनहीनता को पैदा करता है। 
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3. मताधिकार का सही प्रयोग--मताधिकार केवल अधिकार ही नहीं, यह 
कत्तव्य भी है । यह एक घरोहर है, एक विश्वास है जिसका प्रयोग राष्ट्रीय 2 में 
श्रौर समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, वर्ग, जाति. या दल के हित में नहीं । 
नागरिकों का यह कत्तंव्य है कि वह मताधिकार का समुचित प्रयोग कर और 
निर्वाचनों में ऐसे प्रतिनिधियों का निर्वाचन करें जो सामाजिक भावनाओं से ओत- 
प्रोत हों 

4, करों का भुगतान--कोई भी शासन घन के भ्रभाव में कार्य नहीं कर 
सकता । श्रतः नागरिकों का कत्तंव्य है कि वे करों का सही भुगतान करें ताकि 
राज्य लोक-कल्याणकारी योजनाश्रों को कार्यान्वित कर सके । 

(8) स्वयं के प्रति कत्तव्य--नागरिकों का प्रथम कत्तंव्य तो स्वयं के प्रति 
है। उन्हें अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना चाहिए । जितनी मात्रा में नागरिक 
स्वावलम्बी, चरित्रवान और आत्मसंयमी होंगे उतनी मात्रा में राज्य स्वावलम्बी, 
सुदृढ़ और व्यवस्थित होगा । ; 

(८) परिवार, समुदाय एवं ग्राम के प्रति कत्तेव्य--व्यक्ति परिवार का 
सदस्य होता है। वह अ्रपना जीवन समुदाय में व्यतीत करता है। वह ग्राम का 
निवासी होता है | उसका कत्तंव्य है कि वह परिवार को समृद्धिशाली बनाये, समु- 
दाय को उसके अ्न्धविश्वासों से छुटकारा दिलाये और ग्रामवासियों की सेवा करे | 
व्यक्ति का कत्त॑व्य है कि वह अपने तुच्छ हितों को समाज के हितों पर न्यौछावर 
कर दें। ह 

(0) समानता के प्रति कत्तंव्य--व्यक्ति का मानव जाति के प्रति कत्तंव्य 
है कि वह विश्व बन्धुत्व की भावनाश्रों का विकास करे, युद्ध की विचारधारा का 
श्रंत करने में सहयोग दे श्रौर राज्यों की स्वतन्त्रता के लिए साम्राज्यवाद और रंग- 
भेद का विरोध करे श्रादि | 

श्रधिकार शौर कत्त व्य में सम्बन्ध 

अधिकार और कत्तंव्य एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित हैं। दोनों को 
एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । इन्हें पृथक करना इन्हें खण्डित करना है। 
यदि कहीं श्रघिकार हैं पर कत्तंव्य नहीं तो श्रधिकारों का अस्तित्व ही समाप्त हो 
जायेगा क्‍योंकि फिर वहाँ जो वस्तु विद्यमान होगी वह अधिकार नहीं “शक्ति” 
होगी भ्रौर शक्ति श्रधिकार नहीं। दूसरी ओर, यदि कहीं कत्तंथ्य हैं पर अ्रधिकार 
नहीं तो वहाँ “दासत्व” का वोलवाला होगा जो मानव के विकास और समाज की 
समृद्धि के लिए हानिकारक होगा । | 

अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं। दोनों एक-दूसरे के 
पूरक हैं। दोनों एक गाड़ी के दो पहिये, एक सिक्के के दो पहल, एक पदार्थ के दो 
पाश्वं, एक प्राण भ्रौर दो शरीर हैं। दोनों एक-दूसरे को प्रतिवम्बित करते हैं। 
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दोनों का चोली-दामन का साथ है। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। अधिकारों में कत्तेव्य 
शामिल हैं। दोनों सह-सम्वन्धित हैं । कत्तंव्यों के श्रभाव में अधिकार अथहीन हैं । 
कत्तेब्य अधिकार की प्वंदशा है। जैसाकि महात्मा गांधी ने कहा है कि “यदि हम 
अपने कत्तंव्य का पालन करते हैं तो अधिकार हमें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। यदि 
कत्तंव्यों की उपेक्षा करके अधिकारों के पीछे दौड़ते हैं तो वाल की भीत' की भांति 
के हमसे वचकर निकल जायेंगे । जितना हम उनका पीछा कर गे उतना ही वे हमसे 
दूर भाग जायेंगे” बाइल्‍ड ने लिखा है कि “कर्तव्यों के संसार में ही श्रधिकारों का 
महत्त्व है ।” लास्की का मत है कि “मेरे श्रधिकार में श्रापका कर्तव्य निहित है 
डॉ. श्रोनिवास शास्त्री का मत है कि “अ्रधिकारों का श्रन्‍्त कर्तव्यों में होता है । 
डॉ. देनीप्रसाद का मत है “अ्रधिकार शुद्ध रूप से व्यक्तिगत विषय नहीं हो सकते । 
तत्त्वतः वे सहकारी हैं | सहकारिता से हो वे अ्रस्तित्व में लाये जाते हैं और सहका- 
रिता से ही उन्हें जीवित रखा जात्ता है''अधिकार शौर कत्तंब्य एक दूसरे पर निभेर 
करते हैं। वे एक ही वस्तु के दो पहल्‌ हैं-दोनों सामाजिक हैं। दोनों साथ-साथ 
रहते हैं ।' 

अधिकार और कत्तंव्य का सह-अस्तित्व स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिये 
अनिवाय है | यदि ऐसा न हो तो समाज में श्रव्यवस्था और अराजकता फैलने का 
भय रहता है | देखने में दोनों एक-दूसरे के विपरीत नजर श्राते हैं परन्तु दोनों एक 
हैं। उदाहरणतः ऐसा दिखाई देता है कि मेरा अधिकार दूसरों की कीमत पर है और 
मेरा कत्तंव्य दूसरों के लाभ के लिए है परन्तु वस्तु स्थिति यह है कि दोनों मानव 
की सामाजिक प्रकृति के परिणाम हैं। दोनों में कोई विरोध नहीं और दोनों एक- 
दूसरे से अलग नहीं किये जा सकते हैं । यदि राज्य मुझे अधिकार प्रदान करता है 
तो वह उनकी रक्षा भी करता है | श्रधिकारों में यह निहित है कि दसरे नागरिक 
मेरे अ्रधिकारों का श्रतिक्मण न करे और वे उनका सम्मान करं, क्योंकि राज्य 
दूसरे व्यक्तियों को भी वही अश्रधिकार देता है जो मुझके प्रदान करता है अतः मुझे 

प्री दूसरे व्यक्तियों के उन्हीं अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। 

अधिकार और कत्तंव्य की पारस्परिक निर्भरता को निम्न बिन्दुश्नरों द्वारा 
स्पप्ट किया जा सकता है 

] श्रधिकारों का सामाजिक स्वरूप--अ्रधिकारों का स्वरूप सामाजिक है 
एकाकी नहीं । व्यक्ति को समाज के सदस्य के रूप में अधिकार , प्राप्त होते हैं । 
समाज से बाहर या समाज के विरुद्ध व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते । 
शन्य या प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं होते। प्रकृति व्यक्ति को 
शक्ति प्रदान करती है अधिकार नहीं । अधिकारों की कल्पना दसरों के सन्दर्भ में 
की जा सकती है और दूसरों का सन्दर्भ ही कत्तेव्यों को जन्म देता है । 

2, श्रधिकारों का नैतिक उहदं श्य--अधिकारों का उद्देश्य नेतिक है स्वाथ-८) 
सिद्धि नहीं । उन्हें इसलिए प्रदान किया जाता है कि व्यक्ति उनका प्रयोग उचित ढंग 
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से और समाज कल्याण की भावना से करे। व्यक्ति को अधिंकार्‌ इसलिए नहीं दिये 
जाते कि वह श्रपने स्वार्थों. को पूरा करे | उसे अधिकार आत्म विंकाोस और समाज 
कल्याण के लिए दिये जाते हैं । व्यक्ति को अपने अधिकारों कां उपयोग इस भाँति 
करना चाहिए कि उसका और समाज दोनों का कल्याण हो और दोनों अपने सर्वो- 
त्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर सकें । इस तरह अधिकारों का एक नेतिक उद्देश्य है। 
लास्की ने ठीक लिखा है कि “यदि मुझे ऐसी परिस्थितियाँ प्राप्त होनी चाहिए कि 
मैं श्पने स्वोत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त कर सकू तो मेरा भी यह कत्तव्य है कि मैं 
वेसा बनू' । यदि मुझे दूसरों के आक्रमण से सुरक्षा की आवध्यकता है तो मेरा भी 
यह कर्तव्य है कि में दूसरों पर आक्रमण न करू । यदि मुझे शिक्षा का लाभ प्राप्त 
होना चाहिए तो मेरा भी यह कत्त व्य है कि शिक्षा से जो मुझे लाभ प्राप्त होते हैं 

में उनका प्रयोग इस भांति करूँ कि सामान्य कल्याण में वृद्धि हो ।” “हाब्हाउस 
ते लिखा है कि “शझ्रधिकार श्रौर कत्तंव्य समाज कल्याण की सामंजस्यपुर्ण जीवन 
की शर्त हैं। इस कल्याण में समाज के प्रत्येक सदस्य का दोहरा सम्बन्ध है। उसका 
उस कल्याण में एक भाग है। यह भाग उसके श्रधिकार हैं। उसे उस' कल्याण में 
ग्रपना योगदान भी देना है। यह योगदान उसके कत्तेंव्य हैं। 

3. पारस्परिक निर्भरता--अधिकार सामाजिक और पारस्परिकता के परि- 
णाम हैं। मेरे श्रधिकार दूसरे के कत्त व्य हैं और दूसरे के श्रधिकार मेरे कत्तं व्य हैं । 
उदाहरणतः यदि मुझे जीवन का श्रधिकार है तो मेरा भी यह कत्त व्य है कि मैं 
दूसरों के जीवत का आदर करूँ; यदि मुझे भाषण और अभिव्यक्ति ' की स्वतन्त्रता 
है तो मुझे दूसरों की स्वतन्त्रता का आदर करना चाहिये। म्‌ृझे इसलिए दूसरों को 
सताना नहीं चाहिये या उन पर आक्रमण नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसे विचार 
व्यक्त किये हैं जो मेरे विचारों से मेल नहीं खाते । 

4, दोनों राज्य द्वारा सरक्षित--अधिकार और कत्तंव्य दोनों की व्यवस्था 
राज्य करता है, दोनों को राज्य सुरक्षित करता है और उल्लंघना होने पर राज्य 
दण्ड देता है | यदि यह सत्य है, जसाकि लास्की ने कहा है कि “राज्य की पहचान 
उन अधिकारों से की जा सकती है जिन्हें वह वचाये रखता है,” तो यह भी सत्य है 
कि कत्त व्य की पालना में अर्थात्‌ राज्य के प्रति निष्ठा और उसके कानूनों के प्रति 
भक्ति में ही राज्य स्थिर रहते हैं । यदि राज्य मेरे श्रधिकारों में दूसरों के हस्तक्षेप 


को निपिद्ध करता है तो दूसरों के अधिकारों में मेरे हस्तक्षेप को भी निषिद्ध करता है । 
यह कल्पना व्यर्थ है कि किसी स्थिति में भी कर्तव्यों के अभाव में अधिकारों 


को प्राप्त किया जा सकता है । कत्त व्य अधिकार की पूर्व दशा है और किसी को 
समाज-विरोधी आचरण करने का कोई अधिकार नहीं । लास्की का मत है कि 


8, कोर, लि, है, ; जाव्पायाश 0 ?00॥005 ७9. 94, 


226 


राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


“समाज में मेरा योगदात मेरा व्यक्तितत योगदान होना चाहिए वरन्‌ वह कोई 
गोगदान नहीं ।*“'मेरा योगदान चाहे कुछ भी रूप ले, यह आवश्यक हैं कि में यह 
समझ लू कि मुझे जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वे इसलिए प्राप्त हुए हैं कि में कुछ 
कत्त व्यों का पालन कर रहा हूं । जो कत्तंव्यों का पालन नहीं करता वह अधिकारों 
का उपयोग भी नहीं कर सकता, ज॑साकि जो व्यक्ति कार्य नहीं करता उसे रोटी 
खाने का भ्रधिकार भी नहीं मिलना चाहिये ।” 


]. 


समीक्षा प्रश्न 
भ्रधिकारों का क्‍या भ्रथ है ? अ्रधिकारों के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में 
परीक्षण कीजिए । (२४४. $0977. 979) 
अधिकारों के विभिन्न सिद्धांत कौन से हैं? आप किस सिद्धान्त को सर्वाधिक 
उपयुक्त समभते हैं और क्‍यों ? (२४४. $09979!. 983) 
अधिकारों व कत्तंव्यों का आपसी सम्बन्ध विस्तृत रूप से समभझाइये । 
(२७), 398व) 
अधिकारों का क्‍या अर्थ है ? भ्रधिकारों के कानूनी सिद्धान्त एवं प्राकृतिक 
सिद्धान्त का परीक्षण कीजिये । (१४. 980) 
संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 
() नागरिक शझ्रधिकार (२७. $097). 985) 
(7) प्राकृतिक अधिकार (२४. ]982, $&0७०7. 986) 


(7॥) राजनीतिक अधिकार (२४), 986) 


45. 
अचवधारणायें-लिशि और न्याय 


((णाट्कु--7,॥७ शाएं जा5706) 


(अभ्र) विधि 

परिचय ([)007०70०॥)--विधि सम्प्रभुता का साधन है । यह अ्रनुशासित 
एवं व्यवस्थित जीवन की प्रथम शर्त है। जैसाकि मेकाइवर ने लिखा है कि “विधि 
के भ्रभाव में व्यवस्था वनी नहीं रह सकती और व्यवस्था के अभाव में व्यक्ति भटक 
जाते हैं और उन्हें ज्ञान नहीं रहता कि उन्हें कहाँ जाना है भौर क्या करना है। 

विधि शब्द का अनेक श्र॒र्थों में प्रयोग किया जाता है । शब्द उत्पत्ति की दृष्टि 
से विधि, जिसका अंग्रेजी रूपान्तर “लॉ” है, दयूटानिक शब्द “लेग” से निकला है 
जिसका श्रर्थ है "ऐसी चीज जो स्थिर या समान रूप से बनी रहे श्र्थात्‌ विधि को 
एकरूपता के भ्र्थों में प्रयोग किया जाता है । उदाहरणत्तः प्रकृति का यह नियम है 
कि पानी हमेशा नीचे की ओर बहुता है, विधि की एकरूपता को अभिव्यक्त करता 
है। विज्ञान के क्षेत्र में विधि का अर्थ श्रपरिवर्ततीय . नियमों से है ज॑से गुरुत्वाक्षण 
का नियम, गति का नियम आझादि । नीतिशास्त्र में विधिको नैतिक श्राचरण के नियम 
समभा जाता है जैसे सत्‌,-असत्‌, अ्रच्छाई-वुराई, श्रहिसा-हिसा के नियम । सामान्‍य 
भाषा में विधि को व्यापक भअ्र्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जेसे सामाजिक आचरण 
के सामान्य कानून, देवी कानून, प्राकृतिक कानून श्रादि । राजनीतिशास्त्र केवल 
उन्हीं कानूनों को स्वीकार करता है जिन्हें राज्य द्वारा बनाया जाता है और उनकी 
अनुपालना कराई जाती है । | 

विधि को चाहे किन्‍हीं अर्थों में प्रयुक्त किया जाये इसका केस्रीय विषय था 
विचार है “नियन्त्रण” । समाज में यह मानव व्यवहार से सम्बन्धित है। यह ऐसा 
नियन्त्रण है जो व्यक्ति-व्यक्ति से, राज्य-राज्य से, व्यक्ति-व्यक्ति समूहों से, समृह-समूह 
से, व्यक्ति-राज्य से, राज्य-व्यक्तियों-अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से सम्बन्धित होता 
है । विधि व्यापक है परन्तु सर्वव्यापी नहीं । उदाहरणतः आचरर के कुछ ऐसे क्षेत्र 
हैं, जसे पहरावे का ढंग, पारिवारिक शिष्टाचार, शैली, मनःस्थिति, धामिक 
संस्कार आदि जिन्हें विधि नियन्त्रित या निर्धारित नहीं कर सकती । 
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परिभाषा ([0८0900१)--विधि को भिन्न-भिन्न भ्र्थों में परिभाषित किया 
गया है। श्ररस्तू के अनुसार विधि “वह बौद्धिकता है जिसमें मनोविकार लेशमात्र 
भी नहीं है ।” स्टाइक दाशंनिक्त सतू-अ्रसत्‌ का निर्देश करने वाले तथा विश्व के 
नियमित स्वरूप का वोध कराने वाले विवेक को विधि कहते थे। ईसाई घर्म 
मनीषी विधि को तत्त्वतः ईश्वरीय संकल्प तथा अनुकम्पा का परिणाम मानते थे । 
बोदां, ऑस्टिन और वेन्यस के अनुसार विधि निश्चित सर्वेश्रेष्ठ मानव का आदेश 
है। प्रॉस्टिन ने कहा है कि “विधि, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश 
है ।” द्विदी और फ्ब के अनुसार विधि सामाजिक चेतना या सामाजिक सुरढ़ता' 
की अभिव्यक्ति है। डीन एडवर्ड एच. लेवी के लिए “विधि नियमों का एक समह है 
जो न्याय और मानव व्यवहार को नियमित करने वाले मानवीय नियमों से 
सम्बन्धित है ।” 

विधि की कुछ अन्य परिभापायें निम्न हैं-- 

. हा्लेंड के शब्दों में, “विधि व्यक्ति के वाह्य कार्यो के साधारण नियम 
है जिसे राज सत्ता द्वारा लागू किया जाता है ।” 

2. विल्सन के शब्दों में, “विधि स्थिति, विचार एवं स्वभाव का वह अंश है 
जिसे सरकार की शक्ति लागू करती है ।” 

3. प्रीन के शब्दों में, “विधि अधिकारों और कत्तंव्यों की वह व्यवस्था है 
जिसे राज्य लागू करता है ।” 

4. सिजविक के शब्दों में, “विधियां वे सामान्य आदेश हैं जिनके द्वारा 
समाज के सदस्यों का आचरण निश्चित किया जाता है शौर जिनकी पालना न 
करने पर सरकार दण्ड देती है ।” 

विधि के लक्षण---विधि के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 

. विधि प्रधानतः सामान्य नियम है । 

2. विधि नागरिक समाज में लागू होती है। 

3. विधि का निर्माण सर्वोच्च प्रभुसत्ताधारी व्यक्ति या संस्था द्वारा होता है। 

4. विधि पशू बल के आधार पर अपनी श्राज्ञाओ्रों की पालना करा सकती 

है; अवज्ञा होने पर विधि दण्ड दे सकती है। 
5. विधि व्यक्ति के वाह्य आचरण को नियन्त्रित करती है । 
6. विधि का निर्माण अनुशासन एवं व्यवस्थित सामाजिक जीवन की प्राप्ति 


के लिये होता है । 
विधि के स्रोत 
“विधि के ज्ञोत' का अर्थ केवल उसके उद्गम स्थल से नहीं होता | इसका 
भ्र्थ उन सभी साधनों से होता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके निर्माण में 
सहायक हैं । राज्य की भांति कानून भी इतिहास की उपज है। यह विकास के भिन्न- 
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भिन्न स्तरों से गुजरता है । इसके विकास में मुख्यतः निम्व तत्त्वों ने योगदान 
दिया है-- * े 
4. परम्परायें श्रथवा रीति-रिवाज--परम्परायें कानून के प्राचीनतम एवं 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं । प्राचीन समय में जव कानून लिखित नहीं होता था 
तो विवादों का निपटारा परिवार, वंश या कबीले की रूढ़ियों या प्रथाओं के अनु- 
सार होता था। इस तरह परम्परायें सामाजिक श्राचरण के वे नियम हैं जो सामा- 
जिक जीवन को नियमित एवं व्यवस्थित करते हैं । | 
परम्परायें निर्मित नहीं होतीं, ये विकसित होती हैं। इनका विकास समय, 
परिस्थिति और आवश्यकतानुसार होता है । इनका विकास अंधविश्वास घटनावश 
या उपयोगिता के आधार पर हो सकता है । . 
प्राचीन समय में राज्यों के कानून रीति-रिवाजों का संग्रह मात्र थे । उदा- 
हरणत:ः बेवीलोनिया में हेमुराबी की संहिता, ग्रीस-ड्र को श्रौर सोलन की संहिता 
रोमन की ट्वेल्व टेबल्स, भारत में स्पृतियां सम्बन्धित समाजों के रीति-रिवाजों का 
संग्रह मात्र थी । जब राज्य रीति-रिवाजों को स्वीकार कर लेता है तो वे कानून 
का रूप धारण कर लेती हैं और उन्हें प्रथागत कानून कहा जाता है। इगलण्ड में 
प्रथागत कानूनों का आज भी अत्यधिक महत्त्व है। इगलेण्ड की संसदात्मक प्रणाली 
प्रथाओं पर ही आधारित है। 


अभिसमयों की भ्रतुपालना सहज प्रवृत्ति में होती है और कोई भी राज्य 
उनकी अवहेलना नहीं करता । उनकी अ्रवहेंलना विद्रोह को जन्म दे सकती है। 

2. घर्मं (१०॥९07)- घर्मं कानून का एक महत्त्वपूर्णा स्रोत है। वस्तुतः 
प्रथागत कानूनों के पीछे धमम ही प्रेरक शक्ति रहा है। धर्म की स्वीकृति के अभाव 
में प्रथा का कोई महत्त्व नहीं होता | बेबिलोनिया के हेमुराबी ने श्रपनी संहिता को 
'दवी उपहार' की संज्ञा दी थी । 

धर्म व्यक्तिगत आचरण एवं व्यवस्थित जीवन को नियंत्रित करता है। 
धामिक अनुशास्तियों को “ईश्वरीय विवेक कहा जाता है' । इन्हें धामिक पुस्तकों में 
लिपिवद्ध किया जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तितत आचरण और सामाजिक व्यवहार 
को निर्देशित करती है। हिन्दुश्नों में सनुस्मृति, मुसलमानों में कुरान, ईसाइयों में 
चाइबिल ऐसी ही पुस्तकें हैं। इनकी अ्रनुपालना दंवी दण्ड के भय से होती है। 

सर 3. न्यायिक निर्णय (0456 7.8७ 07 उघठालंदा 70९० ५४०॥9)--न्या यिक 
निरय कानून का एक महत्त्वपूर्ण स्नोत है। इसे नजीर या दृष्दान्त कहा जाता है। 
प्राचीन समय में विवादों का निर्णय वुद्धिमान व्यक्ति करते थे और उनके द्वारा दिये 
गये निरुंयों को जब उसी प्रकार के दूसरे विवादों में लागू किया जाता था तो उसे 
रप्टान्त कहते थे । आज भी उच्च न्यायालय के निर्ंय जब निम्न न्यायालय द्वारा 
लागू किये जाते हैं तो उसे “निशितानुसरण” (8।86 0७०४७) कहते हैं । 
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न्यायाधीश न्यायिक निर्णय द्वारा कानूनों के अस्पष्ट और अंतनिहित अर्थो 
को स्पप्ट करते हैं | ऐसा करते समय वे कानूनों की व्याल्या करते हैं और निरणंय 
विधि के रूप में कानन का निर्माण करते 


4. वैज्ञानिक दीकायें (50०४॥0 (09707/07०५)--वैज्ञा निक दीकायें 
कानून का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। टीकारये “निरंय” नहीं होतीं और वे विधि का 
निर्माण नहीं करतीं । वे ताकिक विवेचना द्वारा विधि के श्राधारभत सिद्धान्तों की 
व्याल्या करती हैं, विधि के अर्थ एवं महत्त्व को स्पष्ट करती हैं श्र न्याय, भरी पित्य 
एवं समाज कल्याण की भावना के आधार पर उनकी चुटियों की ओर इशारा कर 
उन्हें दूर करने के सुझाव प्रस्तुत करती हैं। वैज्ञानिक टीकायें कानून को गत्यात्मक 
और समाजोपयोगी उनाती हैं। 


प्राचीन समय से ही वैज्ञानिक टीकायें न्याय प्रशासन में सहायक रही हैं भौर 
स्थायालयों ते इनका श्रादर किया है। उदाहणतः प्राचीन यूमान में सोलन, रोस 
में गेयस, भारत में मनु आदि प्रसिद्ध विधि-वेत्ता रहे हैं। प्रिटेन में ब्लैकस्टोमन की 
सम्पत्तियों ने कानूनी संहिताओों में बड़े सुधार किये हैं । केंट, कोक, हाल आदि की 
टीकाओ्नों ने कानून के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है । भारतवपं में 
मिताक्षारा और दायभाग, मुसलमानों में फतवा-ए-क्लाल्मगीरी प्रसिद्ध वैज्ञानिक 
टीकाग्रों के उदाहरण हैं । 


5. सास्या (8पणा५)--साम्या का श्रर्थ है “घैतिक न्याय । जब न्याया- 
धीश सुनिश्चित विधियों के श्रभ्ाव में या अपर्याप्तता की स्थिति में किसी मुकदमे 
का निर्णय प्राकृतिक न्याय, सामान्य न्याय बुद्धि, नैतिक न्याय, सत्य, निष्पक्षता 
श्रीर श्रीचित्य के आधार पर करता है तो उसे साम्या कहते हैं। सत्य, प्राकृतिक 
न्याय और ओऔचित्य कानून के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं । ये ककोरता को शिथिल और 
लचीला बनाते हैं | साम्या वर्तमान कानून की व्यवस्था कर सकती है तथा उसे 
परिवर्तित कर सकती है और उसका स्थान ले सकती है । प्राचीन काल में 


हि 
प्राकृतिक कानून श्र रोम काल में 'ईस जेण्टियम' साम्या के दूसरे नाम थे । 


6, व्यवस्थापिका (.6.8]प्रा०)--अभ्राधुनिक समय में व्यवस्थापिका 
श्र उसके द्वारा निमित की गईं विधियां ही कानून का मूल ज्लोत हैं । इसने कानून 
के अन्य ज्ञोतों को निरथंक बना दिया है । सर हेनरी सेन ने कहा है कि “सप्य 
समाज में व्यवस्थापिका ही कानून का प्रमुख स्रोत है। प्रशासनिक नियमों एवं 
निर्देशों का प्रभाव कानूनों की भांति होता है परन्तु उन्हें व्यवस्थापिका द्वारा 
निर्मित काननों के अधीन ही बनाया जाता है । बंडरो विलसन ने कहा है कि 
फानून बनाने के सब स्रोत धीर-घोरे एक महान, गहरे एवं विस्तृत विधान स्रोत 
में मिलते जा रहे हैं । 
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7. श्रावश्यकतायें (]२००१५)--कानून के चाहे कितने ही लिखित या अलि- 
लिख स्रोत क्यों न हों, इसका मूल स्रोत जन जीवन की वे झावश्यकतायें, संकल्प 
और आदर्श हैं, जिन्हें कोई जन समूह प्राप्त करना चाहता है। विधान मण्डल, 
स्यायालय और प्रशासन इन्हीं की अभिव्यक्ति करते हैं । 

विधि के सिद्धान्त 

विधि के सिद्धान्त निम्न हैं-- 

#&. विश्लेषणात्मक सिद्धान्त (88900००। 50॥00] ० 7.99)--इसे विधि 
का वस्तुपरक सिद्धान्त भी कहते हैं। यह राज्य के निरंकुशतावादी एवं आदशवादी 
दर्शन पर आधारित है । इसके जंनक प्लेटो और सन्त थॉमस एक्विनास हैं । बोदां, 
काण्ट, मैक्यावली, हॉव्स, वेन्‍्थम, टी० ऐफ० हॉलैण्ड, विलोबी आदि लेखकों ते भी 
इसका समर्थन किया है । परन्तु इसका प्रमुख समर्थक जॉन आस्टिन है जिसने अपनी 
रचना “न्यायशास्त्र पर भाषण (7.6०एा०४ ०॥ थप्रा59770०७706) में इसकी 
विशद्‌ व्याख्या की है। इसकी प्रमुख विशेषताये निम्न हैं-- ह 

]. विधि का निर्माण किसी मूर्त एवं निश्चित श्रंष्ठ मानव द्वारा होता है। 
इसका निर्माण किसी अमूत्त या अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं होता। 

2. विधि आदेश है जिसे उच्चतर द्वारा निम्ततर को दिया जाता है। 
आदेश होने से यह मानव व्यवहार, श्राचरण या व्यक्तियों को नियमित करता है। 
इसकी उल्लंघना दण्ड को निमन्त्रण देती है । 

3. विधि की अनु पालना बल प्रयोग या उसके प्रयोग के भय पर निर्भर 
करती है। 

4. विधि यथाथ राजनीतिक, सामाजिक और श्राथिक जीवन को संचालित 
करती है । इसके उद्देश्य लौकिक हैं, पारलौकिक नहीं । यह यथार्थ जीवन से संबंधित, 
है किसी सम्भाव्य या झ्रादर्शवादी जीवन से नहीं । 

यह विधि के ऐतिहासिक विकास को स्वीकार नहीं करता । यह विधि पर 
परम्पराओं, श्रौचित्य, न्याय या नैतिकता के प्रभाव को स्वीकार नहीं करता । इसका 
कहना है कि विधि सामाजिक शक्तियों का परिणाम नहीं । यह निश्चित सर्वश्रेष्ठ 
सानव श्रर्थात्‌ शासक या विधानमण्डल द्वारा निर्मित होती है । 

आलोचना--इसकी मुख्य आलोचनायें निम्न हैं-- . 

. यह विधि के केवल श्रौपचारिक विश्लेषण से सम्बन्धित है। यह विधि 
के नैतिक श्रौचित्य और सामाजिक दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है। 

2. यह पशु बल को विधि की पालना का आधार मानता है जबकि विधि 
की पालना के लिए पशु बल से अधिक जन-स्वीकृति या सहमति की आवश्यकता 
होती है । जन-सहमति विधि को स्थायित्व प्रदान करती है। 

हे 3. विधि आदेश मात्र नहीं । जैसाकि मेकाइवर ने कहा है कि “विधि श्रादेश 
नहीं, वल्कि झादेश के बिल्कुल विपरीत है। विधि को आदेश मात्र मानता राज्य 
का में भ्रव्यवस्था पैदा करना है ।” 


राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
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4. यह विधि का विकासवादी सिद्धान्त नहीं। यह उसका झडढ़िवादी सिद्धान्त 

है । यह इस ओर घ्यान ही नहों देता कि विधि को जीवन के साथ परिवर्तित होना 

पड़ता है जैसाहि सेत ने कहा है कि “ऑॉस्टिन ने जनमत के प्रमाव को निषेधा- 
त्मक माना है जबकि तथ्यतः जनमत सकारात्मक होता है।' 

5. लोकतान्त्रिक, संसदीय या संघोय राजनीतिक व्यवस्था में निश्चित 
स्वंश्षे प्ठ मानव को दूढना कठिन है। 

आलोचनाओं के वाद भी यह सिद्धान्त गलत या मिथ्या नहीं । यह मानवीय 
सम्बन्धों को सुनिश्चित करने में सहायक है । 

8. ऐतिहासिक सिद्धान्त (7500708] 50000 ० 7.0४)--यह सिद्धान्त 
विश्लेषणात्मक सिद्धान्त के ठीक विपरीत है। जहां विधि का विश्लेषणात्मक 
सिद्धान्त विधि को निश्चित एवं सर्वश्रेष्ठ मानव का आदेश मानता है वहां विधि 
का ऐतिहासिक सिद्धान्त इसे विकास का परिणाम मानता है जिसमें ऐतिहासिक 
शक्तियों और सामाजिक प्रक्रियात्रों का योगदान होता है। समाज की धामिक, 
नंतिक और श्ाथिक शक्तियां, रीति-रिवाज, रूढ़ियां श्र प्रथायें विधि का श्राधार 
हैं । गेंटेल ने कहा हैं कि “विधि विधि-निर्माताश्नों की इच्छाश्रों की उत्पत्ति नहीं 
बल्कि श्रमेक सदियों से होने वाले क्षमिक विकास का फल है ।” 

विधि के ऐतिहासिक सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं-माण्टेस्क्यू, सर हेनरीसेन 
फ्रेंडरिक वॉन सेविगनी, फ्रंडरिक पॉलक, एफ. डब्ल्यू. मेटलेण्ड आदि । सर हेनरी 
ने अपनी रचना “प्राचीन विधि' में विधि के ऐतिहासिक स्रोतों एवं परम्पराश्रों 
: की प्रधानता पर प्रकाश डाला है। सेविगनी ने अपनी रचना “विधि निर्माण तथा 
न्याय शास्त्र के प्रयोग” में विधि को विकासमान और गत्यात्मक कहा है । 

विधि के ऐतिहासिक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं--- 

]. विधि के दो स्रोत हैं--आ्रौपचारिक और भौतिक । जहां निश्चित श्रेष्ठ 
मानव विधि का औपचारिक आधार है वहां समाज के रीति-रिवाज, परम्पराये 
आदि उसके भौतिक आधार हैं। रीति-रिवाजों और परम्पराञ्रों को राज्य की 
स्वीकृति मिल जाने पर वे विधि का रूप ग्रहण कर लेती हैं । सेविगनी का मत है 
कि “राज्य विधि का निर्माता नहीं; वह उसे सान्यता देने तथा परिवर्तित करने 
वाली संस्था है ।* 

2. विधि किसी निश्चित, श्रष्ठ मानव का आदेश मात्र नहीं । यह जनशक्ति 
का अंग है । विधि पद्यु बल पर नहीं वल्कि जन सहमति पर निर्भर करती है। 
जैसाकि जैन ने कहा है कि “श्राज तक विधि का शासन सर्वदा इसलिये विद्यमान 
रहा है कि उसके पीछे सर्वसम्मत मौन स्वीकृति रही है ।” 

3. विधि विकासमान और गत्यात्मक है । यह जीवन का जड़ या स्थायी 
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नियम नहीं है । यह समय के अनुसार परिवर्तित एवं संशोधित होती रहती है । 
जैसाकि सेविगनी ने कहा है कि “भाषा की भांति विधि कभी ठहरती नहीं। इसका 
जन-जीवन के विलास के साथ विकास होता है श्र जन-जीवन की शक्ति के साथ 
इसकी शक्ति बढ़ती है । ः 
4. विधि सापेक्ष है । जैसाकि माण्टेस्क्यू ने कहा हैं कि “सब विधियाँ सापेक्ष 
हैं । मानव का जीवन वहुमुखी है और अनेक श्रावश्यकतायें, विभिन्‍न परिस्थितियाँ 
तथा विभिन्‍त सामाजिक व्यवस्थायें विधि के अनुरूप और स्वभाव को प्रभावित 
करती हैं । 
आलोचना- यह सिद्धान्त रूढ़िवादी है । यह विधि में सुधार या संशोधन 
को सन्देह की दृष्टि से देखता है । इस बात की उपेक्षा करता है कि हो सकता है 
कि भूतकालीन अनुभव वत्ंमान आवश्यकताओं के अनुकूल न हो । जेसाकि गरेटेल ने 
कहा है “इसमें भूत के लिए विशेष श्रद्धा होने एवं जानबूक कर सुधार करने में 
अविश्वास के कारण अनुदार होने की प्रवृत्ति है। 
यह सिद्धान्त इतिहास पर आवश्यकता से अधिक बल देता है और उसके 
दाशनिक पहलू की उपेक्षा करता है । 
आलोचनाग्रों के बाद भी यह सिद्धान्त विधि के अ्रध्ययत्त को उचित परिप्रेक्ष्य 
में रखने का प्रयास करता है । इसने विधि के वैधानिक विश्लेषण के लिए पृष्ठभूमि 
प्रदान की है | जेसाकि लार्ड ब्राइस ने कहा है कि “सब प्रकार की विधि अ्रतीत 
और वर्तमान के बीच प्रथाश्रों और वेधानिक परम्पराञ्रों के वीच एक प्रकार का 
समभौता है। अतः वंधानिक विश्लेषण केवल ऐतिहासिक सन्दर्भ में ही सम्भव है ।” 
९. सम्माजशास्त्रीय सिद्धान्त (50ण०0००झं०्च प6णह ० 789)-यह 
सिद्धान्त विधि को सामाजिक जीवन की “नियमित अभिव्यक्ति” मानता है । विधि 
के रूप में सामाजिक मुल्य, झ्रादर्श, परम्परायें, विश्वास, महत्त्वाकांक्षायें आदि श्रम्रि- 
व्यक्त होती हैं। विधि सामाजिक शक्तियों का शिशु है जो समाज की श्रावश्यकताश्रों 
को पूरा करती है। इस सिद्धान्त के मुख्य समर्थक हैं--डीन पाउण्ड, वार्ड, द्विग्वी, 
क्र व, होम्स, लास्की आदि । काले सावर्स को भी विधि के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त 
का समर्थक कहा जा सकता है, क्योंकि उसने इस विचार को प्रस्तुत किया है कि 
समाज के आर्थिक आधारों में परिवर्तत से विधियों में परिवर्तत होता है। 
विधि के समाजशास्त्रीय सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं-- 
[. विधि सस्प्रभु द्वारा सिमित नहीं होती । इनका निर्माण सामाजिक आ्राव- 
श्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक शक्तियों द्वारा स्वतः होता है । 
दर 2. राज्य के किसी का की वैधता उसके ज्नोत पर नहीं बल्कि उसके उद्देश्य 
पर निर्भर करती है। उसका ओऔचित्य उसकी वेधता है । 
3 * विधि राज्य से सर्वोच्च, परे और स्वतन्त्र है। लास्की लिखता हैँ कि 
जिन लोगों ने 642 में चाल्स प्रथम, 789 में फ्रेंच राजतन्त्र और 97 में जार 
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का विरोध किया उन्होंने राजाना की अवहेलना की परन्तु वे कानून के प्रति निष्ठा- 
वान थे जो राज्य से ऊपर व परे है । लोग स्वीकृति द्वारा कानन को वेब बनाते 
हैं। वे इसे इसलिए स्वीकार करते हैं कि वह उनकी इच्छाश्रों को संतुष्ट करता है। 

4, विधि की पालना दण्ड के भय के कारण नहीं वल्कि “सामाजिक एकता 
की भावना एवं सामाजिक विवेक से होती है । ज॑साकि द्विग्वी ने लिखा है क्रि 
सामाजिक सुदठता' की भावना ही विधि की पालना का श्राधार है। 

0. दाश्निक सिद्धान्त [शा ]050फरांठ्या परशरात्णाए णी 7.89 यह 
सिद्धान्त विधि के विश्लेषण और ऐतिहासिक सिद्धान्तों से भिन्त है। यह विधि के 
नेतिक पहलू से सम्बन्धित है उसके विश्लेषणात्मक या ऐतिहासिक पहलुओं से नहीं । 

हु विधि को उचित और अनुचित के रूप में देखता है । यह उसके सूत रूप के 
स्थान पर उसके अमूर्य रूप पर बल देता है । यह विधि को भावी आदर्श की प्रेरणा 
के रूप में देखता है । यह उसे भत यथा वत॑मान के रूप में नहीं देखता । जंसाकि 
कोहलर ने कहा कि “विधि की ब्रावश्यकतायें संस्कृति की आश्रावश्यकतायें हैं 
इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक हैं जोसेफ, कोहलर, रुडोल्फ स्दैमलर; हंस कसम 
आदि । कफैरसन का मत है कि “विधि एक ही मानवीय चेतना की अभिव्यक्ति है। 
ल्‍्सन के लिए “्यायशास्त्र मूल्यों का ज्ञान है । 
श्रालोचना--यह सिद्धान्त विधि को कल्पना का क्षेत्र बनाता है वास्तविकता 
का नहीं । यह तथ्यों का अवलोकन, तुलना या पर्यवेक्षण नहीं करता है । यह अनु- 
दारवादी है वयोंकि इसमें परिवर्तन की सम्भावना नहीं । यह मानव जीवन के नैतिक 
पक्ष पर बल देता है। यह संघपंशील, युद्धरत जीवन की उपेक्षा करता है। 

ए. तुलनात्मक सिद्धान्त (7णाएथ्ाब५४० 80॥00 0.0ए)--यह सिद्धान्त 
विधि को यथार्थ जीवन के सन्दभ में देखता है । यह्‌ उचित विधि के निर्माण हेतु 
भूत शौर वर्तमान विधियों का तुलना पर बल देता है । यह सिद्धान्त व्यापक है। 
इसमें विधियों की तुलना करते समय देश-विदेश की राजनीति और सामाजिक व्यव- 
स्थाओ्रों का अध्ययन किया जाता है और उनके अनुभवों से लाभ उठाया जाता है। 
इसका दोप यह है कि यह 'मूल्यों की उपेक्षा करता है। यह सिद्धान्त भावी परि- 
बतंन या सुधार के लिए कोई पुप्ट आधार प्रदान नहीं करता । 

श्रच्छी विधि के गुण--विधि के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये भिन्न-भिन्न 
सिद्धान्त श्रांशिक रूप से ही सत्य हैं । एक ग्रच्छी विधि में निम्न गुणों का होना 
ग्रावश्यक हैं-- 

]. विधि विकासात्मक और गत्यात्मक होनी चाहिये । 

2. विधि व्यापक एवं सापेक्षत: स्थायी होनी चाहिये । 

3. विधि समाज की ब्रावश्यकताओं के श्रनुरूप होनी चाहिये । 

4. विधि निप्पक्ष और समभावपूर्णा होनी चाहिये । विधि सभी पर समान 
रूप से लागू होनी चाहिये । 
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5, विधि यथासम्भव निद शात्मक होनी चाहिये आदेशात्मक नहीं । 

6. विधि जन-सहमति पर आबारित होनी चाहिये । भुत्यं 

7. विधि लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है श्रतः उसे सामाजिक पृूल्यों पर 
झ्राधारित होना चाहिये । 

















विधि के प्रकार 
विधि के प्रमुख प्रकारों को निम्न तालिका द्वारा स्वृष्ठ किया जा सकता है-- 
विधि *? 
$ 
राजनीतिक विधि प्राकृतिक विधि 
है 
६ 7 0 जी हा जता 
राष्ट्रीय विधि अन्तर्राष्ट्रीय विधि 
है! 
पल 
संवैधानिक विधि साधारण विधि 
$ 
सार्वजनिक विधि वेयक्तिक विधि 
र्ई 
रई रन्‍ 
प्रशासकीय विधि सामान्य विधि 
३ 
अंक आांककक अ आज 
संविधि अध्यादेश नजीरें प्रथायें. नैतिक कानून 


($ापा०)) (0ताएक्वा००).. (0986 क्‍.89) (एाह/078) (५० [.2 9) 

. प्राकृतिक विधि ([.0७ ० 'प४एा७) --इसकी रचना मानव नहीं करता 
बल्कि प्रकृति करती है। यह विधि सारी प्रकृति पर शासन करती है। यह अमृत, 
नेसमिक, देवी चेतना या विश्वव्यापी श्रादर्श है । मानव अपने विवेक या अन्‍्तद ष्टि 
से इसका पता लगाता है । हाँब्स के अनुसार प्राकृतिक विधि “ऐसा उपदेश या 
सामान्य नियम है जिसे विवेक द्वारा जाना जाता है और उन कार्यों को करने से 
मना करता है जो उसके लिए विनाशकारी हैं ।” मानवीय विधियाँ प्राकृतिक विधि 
.. मेंकाइवर विधि के वर्गीकरण में प्रथाओं को विधि की 

ऑस्टिन अस्तर्राष्ट्रीय विधि को विधि को 

प्राकृतिक कानून को विनि नहीं मानते । 


कोटि में नहीं रखता, 
कोटि में नहीं रखता; अनेक लेखक 
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के विटृत या झपूर्णा रूप हैं । मानवीय विधियाँ प्राकृतिक विधियों के जितनी अनुरूप 
तनी ही ये साथंक होंगी । अतः श्राकृतिक विधि मानवीय आचरण की कसौटी 


कदमों में करता 
2. राष्ट्रीय विधि [शांणाशं 79७)--यह राष्ट्रीय जीवन को नियमित 
एवं व्यवस्थित करती है। यह राष्ट्र में रहने वाले व्यक्तियों अथवा व्यक्ति एवं राज्य के 

को नियमित करती है । इसका क्षेत्र राज्य की सीमाग्नरों तक सीमित होता 


सम्बन्ध 
हैं । यह राज्य में रहने वाले सभी लोगों और संस्थाओं पर लागू होती हैं । इसकी 
पालना अनिवाय है | इसकी अवज्ञा दण्ड को निमन्‍त्रण देती है । 


3. झ्रन्तराष्ट्रीय विधि (7।0778॥09 7.90)--यह राज्यों के पारस्परिक 
सम्बन्धों को नियमित करती है । जैसाकि श्रोपेनहाइम ने लिखा है कि “अ्स्तर्राष्ट्रीय 
विधि व्यवहार के वे नियम हैँ जिनको सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में 
मानते हैँ ।' लारेंस के अनुसार अन्तर्राप्ट्रीय विधि “वे नियम हैं जो सभ्य राज्यों के 
सामान्य श्रौर सामूहिक श्राचरण को उनके पारस्परिक व्यवहार में निर्धारित 
फरत | 

हे श्रॉस्टिन जैसे लेखक अन्तर्राप्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते । ऑस्टिन इसे 
“स्वीकारात्मक ग्रन्तर्राप्ट्रीय नैतिकता” कहता है । हॉलेण्ड का मत है कि अन्त- 
रॉप्ट्रीय विधि को केवल शिप्टाचार के नाते विधि की संज्ञा दी जा सकती है । अ्रन्त- 
रप्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की तरह किसी राज्य सत्ता द्वारा न निमित होती है 
न कार्यान्वित वी जाती है । यह प्रभावशाली एवं सक्रिय नहीं होती है । यह सम्प्रभुता 
सम्पन्न राज्यों की दया पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय विधि के पीछे बल प्रयोग का 
क्षय रहता ,है परन्तु शन्तर्राप्ट्रीय विधि के पास न दांत होते हैं न पंजे। 
इसका प्रभाव राष्ट्रों की सहमति, राष्ट्रीय हित, युद्ध या आणविक संहार के भय पर 
निर्भर करता है । 

4, संदंधानिक विधि (0079॥000र्थ ॥.8७४)--इसे मुल विधि भी कहते 
हैं । इसके द्वारा राज्य शासित होता है। यह शासन के ढांचे, शासनांगों की शक्तियों, 
नागरिकों के अधिकारों एवं कत्तंब्यों, नागरिकों के पारस्परिक एवं नागरिकों के 
शासन के साथ सम्बन्धों को निर्वारित करती है। संवेधानिक विधि और साधारण 
विधि में अन्तर यह है कि साधारण विधि संवंधानिक विधि के अधीन होती है और 
संवैधानिक विधि में परिवरततन करने लिए विशेष प्रक्रिया को अपनाना पड़ता 
है। संबंधानिक विधि का आधार लिखित या अलिखित संविधान होता है । 

5. साधारण विधि (070]॥?09 7.8४)--संवंबानिक विधि के श्रतिरिक्त 
भधेप सब विधियाँ साधारण वितियाँ कहलाती हैँ। साधारण विधि का निर्माण 
सामान्यतः व्यवस्थापिका क (ती है बच्चधपि धर्म, परम्परायें, नजीरें आदि भी इसके 
आधार हो सकते हैं । साधारण विधि नागरिक्यों के आचरण को नियन्त्रित करती 
है सबत्रिधि, अध्यादेश बा नजीर का रूप ले सकती 
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6. साव॑जनिक विधि (2709॥0० 7,89)--यह व्यक्ति श्र राज्य के सम्बन्धों 
को निर्धारित करती है । यह नागरिक को इस प्रकार का निर्देश देती हैं कि वह 
सावजनिक क्षेत्र में किस प्रकार का व्यवहार करे । चोरी-डकती, नर-हत्या, धोखा 


ग्रादि से सम्बन्धित विधियां साव॑जनिक विषयों के उदाहरण हैं । 

7, व्यक्तितत विधि (शएथ० ,89)--यह व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्ध 
को निर्धारित करती है। इसका व्यक्ति के सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता | इसके उदाहरण हैं सम्पत्तिकों खरीदने व वेचने सम्बन्धी विधि, ऋण *संबंधी 
विधि, दीवानी विधि आ्रादि । 

8. प्रशासनिक विधि (#वागांांभा४४०ए७ ,89)--इसका सम्बन्ध प्रशासत 


और प्रशासन के कमंचारियों तथा उनके साधारण वागरिकों के साथ सम्बन्धों से 
होता है। जैसाकि डायसी ने कहा है कि “प्रशोसनिक विधि राज्य के सभी कर्म- 
चारियों के अधिकारों तथा कत्तंव्यों को निश्चित करती है|” इसका निर्माण संसदीय 
तथा संवेंधानिक विधि की सामान्य मर्यादा के श्रधीन शासन के विभागों द्वारा 
नियमों के रूप में होता है। फ्रांस, इटली और स्विट्जरलैण्ड आदि देशों में 
प्रशासनिक विधि के साथ प्रशासनिक न्यायालय भी विद्यमान हैं । 
विधि और नंतिकता में सम्बन्ध 

(४) विधि श्रौर नेतिकता में संबंध--विधि और नैतिकता में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | यह सम्बन्ध इतना घनिष्ठ और गहरा है कि इसके अध्ययन बिना 
अवध और अत तिकता की सीमाओं को स्पष्ट करना कठिन है। आज की अवेधता 
कल की अनेतिकता हो सकती है श्र इसके विपरीत भी । इसी प्रकार आ्राज की 
बंधता कल की नेतिकता हो सकती है और नैतिकता को राज्य की स्वीकृति मिल 
जाने पर वह वेघता का रूप चारण कर लेती है ॥ 

यूवानी लेखक--प्लेटो और श्ररस्तु--विधि और ने तिकता में कोई भेद नहीं 
करते थे । उनके लिए राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य मानव आात्मा' की उत्पत्ति 
है । प्लेटो राज्य को व्यक्ति की आत्मा का वड़ा रूप मानता है | उसके अनुसार, 
“श्रंष्ठ राज्य वह है जो सद्गुण में व्यक्ति के निकट है” भ्रर्थात्‌ श्रेष्ठ राज्य वह है 
जिसमें व्यक्ति के शरीर जेसी एकता पाई जाती है । अरस्तू की घारणा है कि “राज्य 
का उद्भव जीवत की आवश्यकताओं के लिये हुआ परन्तु उसका अस्तित्व अच्छे 
जीवन के लिए विद्यमान है।” विल्सन लिखता है कि “विधि देश की नैतिक उन्नति 
का दर्पण है ।” टी. एच. ग्रीन, हैरल्ड जे. लॉस्की और फ़ब ने भी विधि के नैतिक 
पक्ष पर चल दिया है। प्राचीन भारत में 'घर्' शब्द को विधि और नैतिकता दोनों 


| में का जाता था। मनु के वर्मशास्त्र में विधि और नैतिकता दोनों का 
चन है । 


विधि और नेतिकता दोनों की उत्पत्ति सामाजिक जीवन के श्रनुभवों के 
फलस्वरूप हुई है । दोनों समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियन्त्रित करना चाहते » - 
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हैं | दोनों सार्वजनिक हिंत को प्राप्त करना चाहते हैं। दोनों व्यक्ति को अच्छा 
बनाना चाहते हैं । एक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में श्रंप्ठ बनाना चाहता है और 
दूसरा उसे नागरिक के रूप में श्रेप्ठ बनाना चाहता है । जहां नेतिकता व्यक्ति को 
सदुगुण छा पाठ पढ़ाकर उसे सद्व्यवहार और सदाचरण वी शिक्षा देती है वहां 
वेधि उसे वंघानिकता का पाठ पढ़ाकर अच्छे नागरिकों की शिक्षा देती है।इस 
तरह दोनों के उद्देश्यों में एकरूपता है । दोनों व्यक्तियों में सामाजिकता या कल्याण 
की भावना का विकास करना चाहते हैं! किसी लेखक ने ठीक कहा हैं कि “विधि 
को देखकर हम लोगों की नैतिकता का पत्ता लगा सकते हैं |” 

विधि श्रोर नेतिकता दोनों एक-टूसरे पर आश्रित हैँ। दोनों एक-दूसरे के 
प्रक हैं । यदि नेतिकता विधि को झ्रीचित्य प्रदान कर उसे पुष्ट करती है तो विधि 
नंतिकता के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तंयार करती है । विधि नैतिकता 
उत्पन्न नहीं करती, परन्तु वह उसके मार्ग में आने वाली वाधाओ्रों को दूर कर उसके 
मार्ग को प्रशस्त कर सकती है | यदि व्यक्ति अनैतिक है तो राज्य सद्गुणी नहीं हो 
सकता । तभी तो कहा जाता है कि विधि वह दर्पण है जिसमें नैतिकता के दिग्दर्शन 
होते हैं । दूसरी ओर, विधि की पालना उसके नैतिक स्वरूप पर निर्भर करती है । 
यदि विधि नंतिकता में सहायक नहीं या विधि नैतिकता की उपेक्षा करती है तो उस 
विधि के प्रति भक्ति उतनी ही मात्रा में स्वाभाविक नहीं होगी । विधि और नैति- 
कता में जितनी निकटता होगी भक्ति उतनी ही स्वाभाविक होगी | इनमें जितनी 
दूरी होगी, विधि की उल्लंघना की संभावना उतनी होगी | विधि की पालना दण्ड 
के भय के कारण नहीं होती वल्करि इस विश्वास से होती है कि वह नैतिकता, 
वि्विक और सामान्य अच्छाई पर आधारित है। 

विधि नंतिकता के परिवर्तन या सुधार में सहायक हो सकती है । उदा- 
हरणतः भारतीय संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है। प्रत्येक लोक कल्बाण- 
कारी राज्य में विधि द्वारा आथिक शौर सामाजिक शोपण को समाप्त करने का 
प्रयास किया जा रहा है। 

(8) विधि श्नौर नेतिकता में भिन्नता--विधि शौर नैतिकता में विपय, 
अनुणास्तियों और निश्चयात्मकता के भेद पाये जाते हैं । य भेद निम्न हैं-- 

() विषय वस्तु का भेद--विधि और नेतिकता के विपय में भेद हैं । विधि 
का सम्बन्ध व्यक्ति के वाह्य कार्यो से है उसके- आन्तरिक विचारों, उद्देश्यों या 
प्रयोजनों से नहीं है । विधि व्यक्ति के वाह्य आच रण और कार्यो को नियन्त्रित करती 
है । विधि का सम्बन्ध व्यक्ति के जीवन के एक भाग से | है उसके समूचे जीवन से 

नहीं । दूसरी ओर, नैतिकता व्यक्ति के समूचे जीवन से सम्बन्धित है । यह उसके 
बाह्य श्रीर आन्‍्तरिक कार्यो और उद्देश्यों से सम्बन्धित है । यह व्यक्ति के 
केबल शाह्य आच रण को नियंत्रित नहीं करती बल्कि आ्रांतरिक प्रेरणाओं और 
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भावनाओं को भी नियन्त्रित करती है । यही कारण है कि जो कार्य वैधानिक इष्टि 
से अवैध नजर नहीं ग्राते वे नैतिक दृष्टि से अनैतिक होते हैं। उदाहरणतः मूठ 
बोलना, ईरष्या-हप करना या क्रोव करना अ्रनैतिक कार्य हैं, परन्तु जब तक कोई 
व्यक्ति झूठ बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा नहीं देता वह अवेध कार्य करने 
का दोषी नहीं होता । इसी प्रकार क्रोध तव तक अवैध नहीं जब तक व्यक्ति इसके 
वशीभत होकर दूसरे को हानि नहीं पहुँचाता । 

(9) अ्रत्ुशास्तियों का भेद--विधि के पीछे राज्य की शक्ति होती है। 
उसकी पालना पशु वल या उसके प्रयोग के भय के कारण होती है। विधि कौ 
उल्लंघना करने पर शारीरिक या वित्तीय दण्ड दिया जा सकता है। दूसरी शोर 
नैतिकता के पीछे समाज की शक्ति होती है । उसकी पालना स्वाभाविक या सामा- 
जिक एकता की भावना से होती है । उसकी उल्लंघना करने पर कोई शारीरिक 
या वित्तीय दण्ड नहीं दिया जा सकता । नैतिकता के नियमों की उल्लंघना करने से 
अ्रधिक से श्रधिक सावंजनिक निन्‍दा या सामाजिक वहिष्कार हो सकता है ! 

(४) निश्चवात्मकता--विधि स्पष्ट, सुसंगत और निश्चित होती है जबकि 
नैतिकता अस्पष्ट; अभिश्चित और विवादास्पद होती है । जहाँ विधि व्यापक, सावे- 
जनिक और वस्तुनिष्ठ होती है, वहां नैतिकता व्यक्तिनिष्ठ होती है । सेकाइबर 
ने कहा है कि “विधि सबके लिए एक होती है परन्तु नैतिकता, प्राचरण व स्वभाव 
की अभिव्यक्ति होने से, प्रत्येक के लिए भिन्न-भिन्न होती है । 

विधि का निर्माण उपयोगिता के मानदण्ड के आधार पर होता है। यह 
सापेक्ष होती है । इसका निर्माण एक निश्चित निकाय (व्यवस्थापिका) के द्वारा होता 
है, इसे एक निश्चित निकाय ही (कार्यंपालिका) लागू करती है और एक निश्चित 
भमिकाय हो (न्यायापालिका) इसकी व्याख्या करती है तथा इसकी वेघता-श्रवेधता 
को निर्धारित करती है | दूसरी ओर, नैतिकता अच्छाई और औचित्य के निरपेक्ष 
आदर्श निर्धारित करती है । यह उचित-श्रनुचित, श्रच्छाई-बुराई के मानदण्ड निर्धा- 
रित करती है | यह हो सकता है कि जो अ्रवैध हो वह अ्नैतिक न हो और जो 
श्रन॑ तिक है वह अवध न हो | उदाहरणतः बड़े नगरों में दायीं ओर गाड़ी चलाना 
अवध है परन्तु अनेतिक नहीं | दूसरी ओर, घूड़दौड़ पर दाव लगाना अनैतिक है 
अवेध नहीं । 
संक्षेप में विधि नेतिकता के पूर्ण घरातल को छू नहीं सकती । नैतिकता 
को वेधता का जामा पहनाना नैतिकता को नष्ट करना है । राज्य द्वारा प्रदत्त 
नेतिकता कोई नेतिकता नहीं होती । नैंतिकता अन्‍्तः:आत्मा की वस्तु है।यह 
विश्वास की चीज है । है 

हि (ब) न्याय 

श्र श्र प्रकृति (१४९77 270 'प४ए०)--जब से व्यक्ति ने समाज 

और उम्रकी संस्थाओ्रों के बारे में चिन्तन करना शुरू किया है तब से न्याय अवधारणा 
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दार्श निकों के चिन्तन का विषय रही है । इस पर भी इसकी कोई निश्चित और 
सावंकालिक परिभाषा देना सरल नहीं। इसका का रण यह है कि जरा प्लेटो, 
अगस्टाइन, थॉमस एक्विनास जैसे दाशनिकों ने इसे पूर्णा या निरपेक्ष (908० ७/०) 
सिद्धान्त के रूप में देखा है जो अ्परिवर्ततीय, अटल और निश्चित है वहां अरस्तृ; 
ब्ेन्थम ग्लौर मिल जैसे दा निकों ने इसे एक सापेक्ष (0४४०) सिद्धान्त के रूप में 
देखा है जो समय, परिस्थिति तथा सामाजिक व्यवस्था के अनुसार परिवर्तित होता 
है । इसके अनुमार न्याय सामाजिक व्यवस्था के स।माजिक आच रण के नियमों के 
ग्राधार पर निश्चित होता है । दूसरे, न्याय स्वयं में एक स्वतन्त्र अवधारणा नहीं । 
इसे बम, नैतिकता, समानता, स्वतन्त्रता, सम्पत्तिश्रादि अ्वधारणाओं के सन्दर्भ में 
ही समक्ा जा सकता है । यही कारण है कि न्याय अ्रवधारणा राजनीति शास्त्र 
दर्शनशास्त्र, विधि शास्त्र, नीतिशास्त्र आदि शास्त्रों के अध्ययन का महत्त्वपूर्ण विषय 
है । प्रत्येक ने सामाजिक विषयों या प्रश्नों को न्याय की कसौटी पर कसने क, प्रयास 
किया है | तीसरे, न्याय अवधारणा का सम्बन्ध मूल्यों, औचित्य श्रौर श्रादर्शो 
(५४ए९६, .0.79809 90 ॥08॥]$) से है । जब कोई विरोधी अथवा प्रसह- 
योगी किसी व्यवस्था को अन्यायी समककर उसका विरोध करता है श्रथवा उसके 
साथ अ्रसहयोग करता है तो वह अपने विरोव अथवा असहयोग के श्रौचित्य को 
न्याय पर आधारित करता है। व्यक्तियों, कत्रीलों और वंशों के पारस्परिक भगड़ों, 
राज्यों के आन्तरिक उपद्रवों एवं क्रान्तियों तथा युद्धों का यही श्राधार रहा है । 
न्याय को मुख्यतः निम्न दो ग्रर्थों में प्रकट किया जाता है : 


]. व्यापक अ्रथं--प्लेटो और अरस्तू दोनों ने न्याय को व्यापक श्रर्थो में 
प्रकट किया है । दोनों ने न्याय को व्यक्ति और समाज के सभी श्राच रणों के नियंत्रक 
के रूप में देखा है । फिर भी दोनों के दृष्टिकोणों में कुछ श्रन्तर है । 


प्लेटो के लिए न्याय “सदगुण ” (५४४८) या “सदाचार” (राह00008- 
7९55) हैं। यह नैतिकता, अच्छाई और नीति-परायण॒ता है । इस अ्रथ में न्याय 
शाश्वत सत्य है । इसके नियम, सत्य की भांति, अपरिवतंनीय, श्रटल शौर निश्चित 
हैं। यह समाज में न्याय-अश्रन्याय, अ्रच्छाई बुराई, वर्म-अ्रथम, संदाचार-दुराचार 
आदि के नियमों, मूल्यों और श्राचरणों के मापने का यन्त्र है । - 


प्लेटो के न्याय सिद्धान्त के दो रूप हैं--(श्र) व्यक्तितत और (ब) सामा- 
जिक | न्याय का व्यक्तिगत रूप वह है जब व्यक्ति अपनी अ्रन्तरात्मा में विद्यमान 
विवेक, उत्साह और लुबा ।7०७६०॥१, 57 ध0. 577०70०) के तीन गुणों 
में समन्वय या सन्तुलन स्थापित करने में सफल होता है । प्लेटों इसे ही मान- 
बीय सदगृण कहता है । जब यह समन्वय या सनन्‍्तुलन बिगड़ जाता है तो 
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धर्मान्धता और कामान्धता का विकास होता है । स्याय का सामाजिक रूप वह है 
जब समाज (राज्य) के तीन वर्गों अर्थात्‌ दाशंनिकों, सैनिकों श्रौर उत्पादक वर्गों में 
सन्तुलन बना रहता है। जब प्रत्येक वर्ग श्रपती-अ्रपनी प्राकृतिक योग्यताओं, क्षमताश्रों 
श्रौर प्रशिक्षण के श्रनुसार अपने-अपने क्षेत्र में कायं करता है, उसी में निपुराता और 
कुशलता प्राप्त करता है तथा दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है तो राज्य 
में न्‍्याय निवास करता है। प्लेटो इस प्रकार के राज्य को नीतिपरायण कहता है। 
प्लेटो के अनुसार “अपने स्थान के कार्यों को अपनी योग्यता के अ्रनुसार करता भर 
दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है ।” प्लेटो का विश्वास है कि राज्य में 
न्याय “अ्रवशेष” (76७00०) में निवास करता है | यह व्यक्ति के श्रथिकारों और 
कत्तव्यों में तालमेल है । 
श्ररस्त ने भी न्याय की श्रवधारणा को व्यापक अर्थो में देखा है । भ्ररस्तू श्रौर 
प्लेटो की श्रवधारणा में अन्तर यह है कि जहां प्लेटो की धारणा में न्यायपूर्ण या 
शाश्वत सत्य है श्ौर सत्य की भांति इसके नियम अ्परिवर्ततीय, अटल और निश्चित 
हैं वहां अरस्त्‌ की धारणा में व्याय सापेक्ष सत्य है और इसके नियम समय और 
परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं | भ्ररस्तु का मत है कि समय के साथ- 
साथ समाज के मलयों में परिवर्तन होता रहता है। श्रतः सामाजिक परिस्थितियों 
एवं मूल्यों के अनुसार न्‍्याय और शअ्रन्याय, उचित और श्रनुचित, श्रच्छाई और 
बुराई को निश्चित किया जाना चाहिये । 
अरस्त ने अपनी रचना एथिक्स (8(0॥08) में न्याय को दो भागों में बांटा 
है: () सामान्य न्याय और (ग]) विशिष्ट न्‍्याय। सामान्य न्याय “सम्पुर्ां 
श्रच्छाई” है | यह नैतिक गुण है; यह सद्गुण (५॥प७ ॥॥ 8०४०१); यह सावंजनिंक 
भलाई है। इसमें व्यक्ति केवल स्वयं की भलाई या अ्रच्छाई का चिन्तन नहीं करता 
बल्कि भ्रप ने पड़ोसी और दूसरों की भलाई और अच्छाई का भी चिन्तन फरता 
है । विशिष्द न्याय सम्परा अ्रच्छाई का ही एक हिस्सा है । सामान्य न्याय श्र 
विशिष्ट न्याय में यथा्थंता (वस्तुतः) कोई अन्तर नहीं । यंदि कोई अन्तर है तो वह 
केवल क्षेत्र का है। जहाँ सामान्य न्याय: का क्षेत्र व्यापक है, वहाँ विशिष्ट न्याय का 
क्षेत्र संकुचित है। विशिष्ट न्याय अ्रच्छाई के किसी विशिष्ट स्वरूप को हीः प्रकट 
करता है विशिष्ट न्याय विधि (कानून) से सम्बन्धित है । यह सामाजिक व्यवहार 
संहिता है। यह आनुपातिक -समानता है। 
परस्तू ने विशिष्ट न्याय को पुनः दो भागों में बांदा है--(7) वितरुणात्मक 


न्याय (0[800ए0५ए० ॥०४४००) और (श) सुधारात्मक न्याय (छऐे००४#०७४०५७ 
२४०९) 


वितरणात्मक स्थाय का सस्वन्ध राज्य के पदों, सम्माचों, पुरस्कारों और 
अन्य लाज्ञों के वितरण से है। अरस्तू इसे आनुपातिक न्याय भी : कहता है श्र्थात्‌ 
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राज्य में पदों या लाभों का वितरण समानता के आधार पर नहीं बल्कि सद्गुण 
प्र्धात्‌ योग्यता और क्षमता के आधार पर होना चाहिये | श्ररस्तू का मत है कि 
वितरणात्मक न्याय ही असमानों में समानता निश्चित करता है और यह तत्त्व ही राज्य 
को स्थासित्व प्रदान८फकरता है। यदि उच्च पदों पर किसी एक वर्ग विशेष की बपौती 
हो तो राज्य में ग्रसमानता विद्यमान हो जाने से असन्तोप, संघ और क्रान्ति 
जन्म ले सकते हैं । अरस्तू इस वात को स्वीकार करता है कि भिन्न-भिन्न राज- 
नीतिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में योग्यता और क्षमता की कसौटी भिन्न-भिन्न 
हो सकती है परन्तु श्रेष्ठ राज्य चही है जिसमें श्रानुपरातिक न्याय विद्यमान हो । 
सुधारात्मक न्याय का सम्बन्ध नागरिकों के पारस्परिक सम्बन्धों से है। इसका राज्य: 
और व्यक्ति के सम्ब्नन्धों से कोई सम्बन्ध नहीं । इसका सम्बन्ध व्यक्तियों के पारस्प- 
रिक सम्बन्धों में उत्पन्न होने वाली बुराइयों को दूर करना या इन्हें सुधारना है। 
इसका मूल उद्देश्य नागरिकों के जीवन, सम्पत्ति और स्वतंत्रता को रक्षा करना है। 

श्रस्तु ने सुधारात्मक न्याय को पुनः दो भागों में बांदा है--() ऐच्छिक 
श्रोर (॥) प्रनेच्छिक । जब राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक समकौतों की उल्लंघना 
को दण्डित करता है तो इसे ऐच्छिक सुवारात्मक न्याय कहते हैं और जब राज्य 
व्यक्ति को हत्या, डकती, मारपीट भ्रादि के लिये दण्डित करता है तो इसे श्रन॑च्छिक 
सुधारात्मक न्याय कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी व्यक्तितत समझौते की उल्लंघना 
तो नहीं करता, परन्तु अपराध द्वारा सावंजनिक हानि करता है। 

अरस्तु ने न्याय के भ्रन्य दो रूप भी वताये हैं () निरपेक्ष या पूर्ण न्याय 
भौर (॥) राजनीतिक न्याय । निरवेक्ष न्याय का सम्बन्ध किसी विशेष समुदाय या 
जातिसे नहीं होता बल्कि पूर्ण मानव जाति से होता है। यह मानवीय न्याय है 
जो एक मानव को दूसरे मानव के साथ श्राचरण का तरीका बताता है। यह साव॑- 
देशीय शोर सार्वकालिक है । राजनीतिक न्याय का सम्बन्ध किसी एक राजनीतिक 
समुदाय के नागरिकों में पाये जाने वाले न्याय से है । इसका क्षेत्र व्यापक है । इसमें 
भ्ररस्तू द्वारा वर्णित न्याय के सभी रूप शामिल हैं। अरस्तू का मत है कि वही 
राजनीतिक समुदाय श्रेष्ठ समुदाय है जिसमें सामान्य न्याय, विशिष्ट न्याय और 
निस्पेक्ष न्याय के रूप विद्यमान होते हैं । 

श्ररस्तू ने राजनीतिक न्याय को पुनः दो भागों में बांदा है--() प्राकृतिक 
न्याय भौर (7) कानूनी न्याय । प्राकृतिक न्याय शाश्वत सिद्धान्तों पर श्राधारित है। 
ये शाश्वत सिद्धान्त स्ंत्र विद्यमान हैं । ये सावंकालिक और सार्गदेशीय हैं। ये 
किसी की स्वीकृति या श्रस्वीकृति पर निर्भर नहीं करते। राज्य चाहे तो 
इन्हें अपनी व्यवस्था में स्थान दे सकता है । कानूनी न्याय राजनीतिक समुदाय 
श्र्थात्‌ राज्य के विधायकों द्वारा विवेक के श्राधार पर निश्चित किया जाता है। 

2. संफोर्ण ग्र्व--यह न्याय का कानूनी दृष्टिकोण है । यह न्यायालय द्वारा 


कह 
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प्रदान किया गया न्याय है। भ्ररस्तू ने इसे विशिष्ट न्याय की संज्ञा, दी है। यह 
काननी न्याय है। इसमें न्याय एक प्रक्रिया (9700०७७) है| इसमें यह देखा जाता 
है कि क्या व्यक्ति के साथ न्याय हो रहा है या नहीं ? इसमें यह देखा जाता है कि 
कानन बनाने वाली संस्थायें वैधानिक हैं या नहीं, कानून न्‍्यायोचित है या नहीं 
व्यक्ति कानन के समक्ष समान है या नहीं, व्यक्तियों को कानूव॒ का समान सरक्षण 
प्राप्त है या नहीं ? इस कानूनी न्याय में संविधान, विधानमण्डल, न्यायालय, निष्पक्ष 
एवं स्वतन्त्र न्यायिक प्रक्रिया आदि तत्त्व न्याय के श्रावश्यक अभ्रंग समभे जाते हैं। 
न्याय फ्री परिभाषा (0७#रंतणा ० 70580०)--स्याय की कोई सुनि- 
श्वित श्रौर सावंकालिक परिभाषा देना कोई सरल काय॑ नहीं । फिर भी दाशेनिकों 
ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है।न्‍याय की मुख्य परिभाषायें 
निम्न हैं । 

4. सी. श्राके के अनुसार, “न्याय की श्रवधारणा का एक विशेष प्रयोग 
समाज की संस्थाश्रों, विशेषकर इनकी कानूनी, राजनीतिक एवं श्राथिक संस्थाओं, 
का मूल्यांकन करना है | हम श्रपनी कार्यकारिणी घारणाश्रों को समाज की इन्हीं 
संस्थाश्रों से प्राप्त क रते हैं श्रौर इन्हीं पर इनका प्रयोग करते हैं ।'' ह 

2. जॉन राल्स के अनुसार, “एक सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस 
बात पर आधारित है कि समाज में मूलभत श्रधिकार श्रौर कत्त व्य कंसे हैं श्रौर 
समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में श्राथिक श्रवसर और सामाजिक परिस्थितियां कैसी 
हैं ।” एक श्रन्य स्थान पर राल्स ने कहा है कि “जिस प्रकार सत्य विचार की 
व्यवस्थाओञ्ं का प्रथम सद्गुण है उसी प्रकार सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सदगुण 
न्याय है । 

3. हम म के अनुसार, “न्याय के उदय का एक मात्र आधार सावंजनिक 
उपयोगिता है ।” 

4. जे, रीस के अनुसार, “न्याय एक मांग करता है कि यदि दो व्यक्ति 
समान हैं तो उन्हें समान हिस्सा मिलना चाहिए, यदि वे असमान हैं तो उनका 
हिस्सा भ्रसमान होना चाहिए परन्तु यह असमानता उसकी अ्रसमानता के अनुपात 
में होनी चाहिए ।” 

5. समाजशास्त्रों के झ्न्तर्राष्ट्रीय विश्वकोष के श्रनुसार, “न्याय वह क्रिया- 
शील प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस चीज को रोका जाता है अथवा उपचार 
प्राप्त किया जाता है जिससे श्रन्याय के भाव उत्तेजित होते हैं ।” 

न्याय के विविध पहल 

न्याय के विविध पहलू मुख्यतः निम्न हैं-- 

5. कानूनी न्याय (,62४) >ए४४००)--यह न्याय राज्य के काननों पर 
भ्राधारित होता है । इसे न्यायालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मुख्य अर्थ 
प्रमलिखित हैं-- . 
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(9) कानून युक्तियुक्त (न्यायोचित) हो--इसका अर्थ है कि कानून ब्नाने 
वाली संस्था उचित हो और वनाये गये कानुन न्यायोचित हों । न्यायालय को कानून 
की जाँच करने का अधिकार भी होना चाहिए । यदि न्यायालय कानून को संविधान 
की घाराग्रों के विपरीत समझे तो उसे अवैधानिक घोषित कर रह करने का श्रधि- 
कार होना चाहिए । अश्रमरीक और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को इस प्रकार 
का अधिकार प्राप्त है । ' 

(0) कानून के समक्ष समानता--इसका भ्रर्थे है कि सभी व्यक्ति बिना किसी 
भेदभाव के कानून के समक्ष समान हों | व्यक्तियों में घमं, जाति, प्रजाति, लिंग, 
जन्म स्थान या किसी अन्य आधार पर कोई भिन्नता न हो । परन्तु कानून के समक्ष 
समानता का यह श्र नहीं कि राज्य का प्रत्येक कानुन सावंलौकिक होना चाहिए 
अथवा राज्य “उचित वर्गीकरण” नहीं कर सकता । राज्य विशिष्ट उद्देश्यों की 
प्राप्त के लिए विद्ेप कानूनों का निर्माण कर सकता है। राज्य “उचित वर्गीकरण * 
कर सकता है, परन्तु वह वर्गीय या साम्प्रदायिक कानून का निर्माण नहीं कर सकता | 
कानून के समक्ष समानता का यही अ्र है कि राज्य कानून द्वारा समान परिस्थि- 
तियों वाले व्यक्तियों में भिन्नता नहीं कर सकता । 

(०) कानून फा समान संरक्षण--इसकी दो आ्रावश्यकतायें हैं--() न्यायिक 
प्रक्रि]य सरल हो और (3) न्याय सस्ता हो । सभी प्रकार के व्यक्ति, धनी श्रौर 
निधन कानून के संरक्षण का तभी लाभ उठा सकते हैं, श्र्थात्‌ न्यायालय से उप- 
चार प्राप्त कर सकते हैं, यदि न्यायिक प्रक्रिया इन दो आवश्यकताओं की पूर्ति 
करती है । 

(0) स्वतन्त्र श्रौर निष्पक्ष न्‍्यायालय--न्याय तभी स्वतन्त्र और निष्पक्ष हो 
सकता है जब वे न्यायालय स्वतन्त्र और निष्पक्ष हों जिनके द्वारा न्याय प्रदान किया 
जाता है । इसके लिए आवश्यक है कि न्यायालय कायंपालिका से स्वतनत्र हों, 
*न्यायाघीशों की सेवाश्रों की शर्ते ऐसी हों कि वे बिना भय के श्रौर स्वतन्त्र बाता- 
वरण में कार्य करें, न्यायाधीशों की नियुक्ति श्लौर विमुक्ति का तरीका निष्पक्ष हो, 
उनके वेतन श्रच्छे हों एवं उनका कार्यकाल लम्बा हो । 

2. राजनीतिक न्याय (?0॥॥02] 30५४००)--इसका श्र॒र्थ है कि राज्य के 
नागरिकों की राज्य के कार्यो श्र प्रभुसत्ता में समान साकेदारी हो। इसका श्रर्थ है 
कि सन्नी को समान मताधिकार. प्राप्त हो, प्रत्येक के मत का समान मूल्य हो और 
सार्वजनिक पद सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुले हों । विचारों की भिन्नता 
या गब्रन्य किसो आधार पर नागरिकों में कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए । 

.. 3, सामाजिक न्याय (300०४ उ0४/००)--इसका श्रर्थ है कि सामाणिक 
स्तर पर व्यक्ति को समान समझा जाये और उनमें ऊच-नीच अथवा छुझ्रा-छुत का 
कोई भेद न हो । इसका अर्थ है कि सभी को विना किसी भेद-भाव के विकास के 
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अवसर उपलब्ध हों और किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त न हो । इसका श्रथे 
है कि सभी को समान सामाजिक अ्रधिकार प्राप्त हों। दा ५ 
4. श्राथिक न्याय (20070770 3५७॥०७)--इस सम्बन्ध में दो विचार हैं; 
एक विचार उदारवादियों का है और दूसरा विचार माक्संवादी-साम्यवादियों का है। 
उदारवादी व्यक्ति को श्रकेला छोड़ देना चाहते हैं। ये प्रतिबन्ध और नियन्त्रण की 
नीति को व्यक्ति श्लीर समाज दोनों के लिए हानिकारक मानते हैं। ये समाज 
कल्याण के लिए सम्पत्ति पर नियन्त्रण की बात तो करते हैं परन्तु उसका राष्ट्रीय- 
करण या समाजीकरण नहीं चाहते । दूसरी ओर, माक्सवादी-साम्यवादी पूजीवादी 
व्यवस्था और सम्पत्ति को ही समाज में वर्ग भेद, अन्याय और शोषण के लिए 
उत्तरदायी मानते हैं । भ्रतः ये सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण चाहते . हैं। .साम्यवादी 
समाज में आशिक न्याय के सिद्धान्त का आधार होगाः “प्रत्येक से उसकी योग्यता- 
नुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकतानुसार | पण 
दीवानी श्रोर फौजदारी न्याय 
दीवानी और फोजदारी न्याय में मुख्य भेद निम्न हैं---. ह 
8, श्राघात में भ्रन्तर--अपकार (५/7०॥8%) दो प्रकार के होते हैं:.() 
व्यक्तिगत अपकार (ए५480० कराणाए्ट) और (४) सावंजनिक अपकार (एप्र०॥0 
एज्ाणाए) । व्यक्तिगत अपकार व्यक्ति विशेष के दीवानी (नागरिक) भ्रधिकारों की 
उल्लंघना से सम्बन्धित होता है। इसका प्रभाव व्यक्ति विशेष पर पड़ता है और 
इससे व्यक्ति विशेष की ही हानि होती है। इसका सामान्यतः समाज पर प्रभाव 
नहीं पड़ता | सावंजनिक अपकार सार्वजनिक अधिकारों और कत्त व्यों की उल्लंघना 
से सम्बन्धित होता है । इसका प्रभाव समूचे समाज पर पड़ता है। इससे समूचे 
समाज की हानि होती है | यह कानून द्वारा निपिद्ध कार्यों की श्रेणी में आता है । 
इसीलिए इस अपकार को अपराध (८४78) की संज्ञा दी जाती है। दीवानी अप- 
हे ०803 क्षेत्र के अन्तगंत आते. हैं, जबकि सावंजनिक अपराध फौजदारी क्षेत्र 
ग्राते हैं । २ ि, | 
2. उवं श्यों में भ्रन्‍्तर--दीवानी कार्यवाही का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों 
को लागू करना होता है जबकि फौजदारी कार्यवाही का उद्देश्य अपराधी को दंडित 
करना होता है। दीवानी अपकार व्यक्तिगत अ्रपकार होने से व्यक्ति विशेष ही इसके 
लिए उपचार की मांग करता है परन्तु सावंजनिक अपराध के लिए राज्य का कोई 
प्राधिकृत अधिकारी, सामान्यतः अभियोक्ता (0708००ए००7) अनियुक्त (अपराधी) 
पर दोपारोपण करता है । ३ ६३] 

' 3. प्रकृति प्लौर पर खामों में अ्न्तर--दी वानी कार्यवाही श्रपनी प्रकृति में 
उपचारी (०॥८0४]) है जबकि फौजदारी कार्यवाही अ्रपनी प्रकृति में दण्डनीय 
(?०॥9।) है । जब दीवानी कार्यवाही सफल हो जाती है तो इसमें वादी को कुछ 
उपचार प्राप्त हो सकता है : क्षतिपूर्ति, ऋण की 'प्रदायगी, शझ्राज्ञप्ति . (त ०००८) 
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निषेधाज्ञा [0॥00०ा॥), निदिष्ट प्रकार के कार्यो की पूर्ति, पुनर्स्थापना आदि। 
जब फौजदारी कार्यवाही सफल हो जाती है तो अपराधी को दण्डित किया जाता 
है । यह दण्ड मृत्यु दण्ड, कारावास दण्ड या अर्थदण्ड कुछ भी हो सकता है। 

4 प्रवर्तन (अ्रवील) के भिन्न-भिन्न तरीके--दीवानी आझ्ारोपों की जांच 
दीवानी न्यायालयों में और फौजदारी अपराधों की जांच सत्र न्यायालयों में की 
जाती है | उच्च न्यायालयों में जहाँ अपीलों की सुनवाई एक ही प्रकार की 
न्यायालय करती है वहां दोनों प्रकार के विवादों में साक्षी की प्रकृति भिन्न-भिन्न 
हो सकती है । 

दीवानी और फीजदारी मामलों में उपयु क्त भिकछताम्रों का व्यावहारिक महत्त्व 
होते हुए भी दोनों एक-दूसरे के क्षेत्र को आ्राचछा दित (०0५०-४9) करते हैं इसके 
मुख्य उदाहरण निम्न हैं-- 

]. सभी सावंजनिक अ्रपराध फौजदारी नहीं होते और सभी फीजदारी 
भ्रपराध सावंजनिक श्रपराध नहीं होते । उदाहरणतः करों को श्रदा न करना 
ग्रथवा राज्य के साथ किये गये समभोतों की उल्लंघना करना सार्वजनिक अपराध 
में गिने जाते हैं क्योंकि इनमें राज्य एक पीड़ित पक्ष (3280०ए९१ एक६५) होता है 
परन्तु इन भ्रपराधों के लिए दीवानी उपचार ही प्राप्त किये जा सकते हैं। दूसरी 
श्रोर विवाह सम्बन्धी अपराधों की सुनवाई न्यायालय तभी करती है जब व्यक्ति 
इसके लिए याचिका प्रस्तुत करता है । 

2. अनेक ऐसे अ्रपराध हैं जिनके लिए दीवानी और फौजदारी (दण्डनीय) 
दोनों उपचार प्राप्त हो सकते हैं । उदाहरणतः: किसी भी भूमि में श्रनाधिकार प्रवेश 
(।7०5०४55) ऐसा फौजदारी अपराध है जिसके लिए दुष्कृत (075) में क्षतिपूर्ति 
भी उपलब्ध है । 

फीजदारी न्याय श्रथवा दण्ड की श्रावश्यकता 

दण्ड एक बुराई है फिर भी दण्ड सामाजिक जीवन का एक आवश्यक 
तत्त्व है । व्यक्ति की समाज विरोधी प्रवृत्तियों को रोकने के लिए समाज में शांति 
झ्रौर व्यवस्था वनाये रखने के लिए तथा अधिकारों श्र कत्तंव्यों की व्यवस्था को 
लागू करने के लिए दण्ड की आवश्यकता होती है । दण्ड के अभाव में व्यक्ति की 
दूपित प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करना और सामाजिक व्यवस्था को वनाये रखना 
कठिन होता है । 

फोजदारी न्याय श्रथवा दण्ड का प्रयोग 

दण्ड तभी दिया जाना चाहिये जब अपराध किया गया हो | इसका प्रयोग 
तभी होना चाहिये जब किसी अन्य बड़ी बुराई का निराकरण होता है श्रन्यथा दण्ड 
नहीं देना चाहिये | जैसाकि येन्‍्यम ने कहा है कि जहां दण्ड 'निराधार! है श्रर्थात्‌ 
जहाँ दण्ड किसी बुराई को नहीं रोकता, वहां दण्ड कभी नहीं देना चाहिए । 
जहाँ दण्ड अनावश्यक है अर्थात्‌ जहाँ बुराई स्वयं समाप्त हो गई है या दण्ड 
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के बिना ही रोकी जा सकती है वहाँ भी दण्ड नहीं देना चाहिए । जहाँ दण्ड प्रभाव- 
शून्य है श्र्थात्‌ जहां दण्ड के प्रयोग से बुराई को रोका नहीं जा सकता चहाँ भी दण्ड 
नहीं देना चाहिए । जहाँ दण्ड अलाभकारी है भ्रर्थात्‌ जहाँ दण्ड उस बुराई से, जिसे 
वह रोकता है, भ्रधिक बुराई पंदा करता है वहाँ भी इसे नहीं देना चाहिए । 

दण्ड, जैसाकि पैटन ने कहा है, स्वयं में साध्य नहीं । यह सांध्य की प्राष्ति 
के लिए साधन है । उसका प्रयोग, जैसाकि बेन्थम ने कहा है, समुदाय का हित है । 
दण्ड देते समय निम्न ढातों को ध्यान में रखना चाहिए-- 

()) श्रतुपात--दण्ड अपराध के अनुपात में होना चाहिए भ्रर्थात्‌ दण्ड की 
मात्रा न तो अपराध की मात्रा से बहुत अ्रधिक और न उससे बहुत कम होनी 
चाहिए | उदाहरणतः साधारण भ्रपराध के लिए कठोर दण्ड झनुचित है और ग्रम्भीर 
श्रपराध के लिए साधारण दण्ड अलाभकारी है। 

(॥. विवेक--दण्ड विवेक पर श्राधारित होना चाहिए अर्थात्‌ दण्ड तिर्धा- 
रित करते समय श्रपराधी द्वारा पहुँचाई गई हानि, अपराधी की मंशा, भ्रपराधी के 
पूर्व के श्रपराव, अपराधी की भौतिक परिस्थितियाँ, हानि से प्रभावित होने वाले 
लोगों की संख्या, श्रपराध की प्रवृत्ति, अपराधी की शब्रायु तथा मनोदशा आदि तत्त्वों 
को ध्यान में रखना चाहिये । 

(॥) निष्पक्षता--दण्ड निश्चित एवं निष्पक्ष होना चाहिये। इसे कभी 
दलीय व्यक्तियों या क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हाथों में नहीं होना चाहिये । यदि दण्ड 
दलीय व्यक्तियों के हाथों होगा तो उसके पक्षपात॒पूर्ण होने का भय रहता है; यदि 
यह क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के हाथ में होगा तो बदले की भावना विद्यमान रहेगी । 

(४) मानवता--दण्ड अमानुषिक, ऋर या निदंयी नहीं होना चाहिये । 
इसका उदेश्य मानव की नैतिक प्रवृत्तियों को उभारना होना चाहिये ताकि श्रपराधी 
अपने आपको सुधार सके और नेतिक जीवन व्यतीत कर सके । 

दण्ड सम्बन्धी सिद्धान्त 

दण्ड के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न सिद्धान्त पाये जाते हैं--- 

() प्रतिकारत्मक सिद्धान्त (२९८७००ए४ए७ प॥००५)-बह सिद्धान्त 
“बदले की भावना” पर आधारित है । इसकी धारणा है कि अपराधी को अ्रपराध 
के अनुपात में दण्डित किया जाना चाहिये। उदाहरण॒तः यदि कोई व्यक्ति किसी 
दूसरे व्यक्ति की टांग तोड़ता है तो दण्ड के रूप में उसकी टांग तोड़ देनी चाहिये । 
इसे “जसे को तेसा, ' “अदले का बदला” या 'श्राँख के बदले श्रांख' श्र "दाँत के 
बदले दाँत” का सिद्धान्त भी कहा जाता है। यह सिद्धान्त पिछड़ी हुई, अशिक्षित 
एवं श्रसभ्य समाजों में विद्यमान रहा है। इससे क्षतिग्रस्त व्यक्ति को आत्मतुष्टि 
करने का अ्रवसर मिलता है। परन्तु धीरे-धीरे यह धारणा समाप्त हो गई और यह 
भावतायें विकसित होने लगीं कि अपराधी व्यक्ति के प्रति अपराध नहीं करता बल्कि 
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समाज के प्रति अपराध करता है। काण्ठओऔर होगल इस विचार के सम्थंक थे । 
यही कारण है कि प्राज दण्ड क्षतिग्रस्त व्यक्ति के हाथ में नहीं होता वल्कि राज 
व्यवस्था का अशिन्न अंग होता है । झ्राज दण्ड को निवारक और सुधारक के रूप में 
देसा जाता है, प्रतिशोध के रूप में नहीं । 

(7) प्रतिरोधात्मक सिद्धान्त [0८शा7था। 7#0०09)--यह सिद्धान्त “प्य! 
या “डर” पर ज्ावारित है । इसकी घारणा है कि किसी अपराध के लिए कठोर 
दण्ड निर्धारित करके व्यक्ति को प्रपराध करने से रोकना चाहिये ग्रर्थात्‌ दण्ड की 
पुनराबवृत्ति को रोकने के लिए डर पैदा करना चाहिये | इसके श्रनुसार दण्ड इसलिए 
नहीं दिया जाता कि अपराध हुम्मा है बल्कि इसलिए दिया जाता है कि भविष्य में 
प्रपराव न हो । ज॑साकि ग्रीन ने कहा है कि “दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधी को 
ग्रपराव के लिए दण्ड देना नहीं है वल्कि उन व्यक्तियों के हृदय में डर पैदा करना 
है जो उसे करने की इच्छा रखते हैं ।”” इस तरह दण्ड, जेसाकि सामण्ड ने कहा है 
“अपराधी के प्रयोजन (700४०) पर प्रभाव डालता है ।” बेन्थम ने दण्ड के साव॑- 
जनिक स्वरूप पर वल दिया है ताकि इसका दर्शकों पर प्रभाव पड़े । प्राचीन गझ्रीर 
मध्ययुग में दण्ड भयावह था शौर बर्वर भी । उदाहरणतः अपराधियों को खुले 
स्थान पर फांसी दी जाती थी, कोड़े लगाये जाते थे, उवलते तेल या पानी में डाल 
दिया जाता था, दीवार में जिन्दा चुन दिया जाता था, खाल खींच ली जाती थी, 
शआ्रादि। 


दण्ड का निवारक सिद्धान्त भी त्रुटिवृर्ण है क्योंकि भावी प्रभाव की श्राशा 
से दण्ड को उग्र बनाना अनुचित है। यह रिद्धान्त प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत 
है। 

(7) निरोधात्मक सिद्धान्त (?व्श्था।ए० प्रशञषणा9)-यह सिद्धान्त 
'मनिरोध' या 'रकावट' पर आधारित है । इसकी मान्यता है कि अपराधी के मार्ग 
में रक्रावट पैदा करके भ्रर्थात्‌ उसे कारागार में डाल देने से उसे पुन: अपराध करने 
से रोका जा सकता है। यह सिद्धान्त श्रपराधी की श्रपराव करने की क्षमता को 
समाप्त करने पर वल देता है। यह श्रपराधी को शारीरिक दृष्टि से श्रशक्‍त बना 
देना चाहता है। मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास अथवा अन्य प्रकार का कारावास, 
पद से बर्खास्तगी, लाइसेन्स समाप्त करने के आदेश, निर्वाचन में श्रयोग्यता सम्बन्धी 
आदेश, ये सव निरोधात्मक दण्ड के रूप हैं। जहाँ मृत्यु दण्ड श्र आजीवन कारा- 
वास निरोधात्मक दण्ड के उम्र रूप हैं वहाँ अन्य प्रकार के निरोधात्मक दण्ड इसके 
साधारण रूप हैं । 

इस सिद्धान्त की त्रुटि यह है कि यह अपराधी के प्रति उदारनीति नहीं 
श्रपनाता भ्ौर उसके सुधार में विश्वास नहीं करंता | दूसरे यह सिद्धान्त श्रभ्यस्त 
अपराधियों (प्र8०072] ०7१८७) और वाल अपराधियों (7एए०॥।०४), पहली 


अवधारणारयें---विधि और न्याय॑ 249 


बार अपराध करने वाले अपराधियों तथा भावावेश. में अपराध करने वाले अपरा- 
धियों में कोई भेद नहीं करता । | 

(४) सुधारात्मक सिद्धान्त (ररि्णा॥४/ए७ 7॥609)--यह सिद्धान्त 
प्रपराधी के सुधार पर आधारित है। यह अपराध फो एक रोग श्लौर अपराधी 
को एक रोगी मानता है । यह अपराधी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना 
चाहता है। यह दण्ड कों एक उपचार मानता है। इसकी मान्यता है कि अपराधी 
को इस प्रकार दण्डित किया जाना चाहिए कि उसके अन्तःकरण में अपने अपराध 
के प्रति घुणा उत्पन्न हो जाये और वह पश्चाताप करे कि ऐसा अपराध समाज 
विरोधी है ताकि वह भविष्य में अ्रपराघ न करे । यह श्षिद्धान्त कारावास के स्थान 
पर सुधारालय स्थापित करना चाहता है। बेन्थम ने अपराधी को सुधारने के लिए 
“चेनोप्टिकन योजना को प्रस्तुत किया था जिसे “बदमाशों को ईमानदार बनाने 
वाली चक्की” की संज्ञा दी गई है । यह सिद्धान्त प्ृत्यु दण्ड की कल्पना नहीं 
करता । इस सिद्धान्त का गुण यह है कि यह वाल अपराधियों और पहली बार 
अपराध करने वाले अपराधियों के प्रति उदार इष्टिकोश अपनाता है। 


इस सिद्धान्त की त्रुटि यह है कि यह अपराध को सामाजिक परिस्थितियों 
का परिणाम मानता है जबकि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ऋर, दुश्चरित्र, कुकर्मी और 
अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरे; यदि प्रत्येक अपराध को रोग मानकर बन्‍्दी- 
गृहों को सुधारालयों में परिवर्तित कर दिया जाय तो विधि पालन की दृष्टि से इसके 
भयंकर परिणाम हो सकते हैं। 

दण्ड के सम्बन्ध में उपयुक्त कोई भी सिद्धान्त पूर्णतः सत्य नहीं । यद्यपि 
प्रत्येक में सत्य का कुछ श्रंश पाया जाता है। दण्ड का वह सिद्धान्त श्रेष्ठ है जो 
एक साथ प्रतिकारात्मक, प्रतिरोधात्मक, निरोधात्मक और सुधारात्मक हो । 

क्या मुत्पुदंण्ड उचित है ? मृत्युदण्ड के सम्बन्ध में लेखकों में एकमत का 
अभाव है। कुछ का मत है कि मृत्युदण्ड जघन्य कार्य होते हुए भी सामाजिक व्यव- 
स्था के लिए आवश्यक है । इसको समाप्त करने से अपराध की भावना को बढ़ावा 
मिलेगा तथा सामाजिक सुरक्षा एवं व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। बेन्थम ने मृत्यु- . 
दण्ड को उपयोगिता की दृष्टि से देखा है। वह लिखता है कि इस बात की क्या 
गारण्टी है कि अपराधी को मृत्यु दण्ड न देने से वह हत्या नहीं करेगा? 
यदि मृत्यु-दण्ड से ही उपयोगिता के उद्देश्यों की पूर्ति होती है तो मृत्यु दण्ड देना 
चाहिए क्योंकि इस स्थिति में अपराधी का जीना समाज के लिए बोभ होता है । 
ऐसे अपराधी का मरता समाज और अपराधी दोसों के लिए हितकर है। 

भृत्यु-दण्ड के विरोधियों की घारणा है कि यह एक दूषित प्रथा है जो 
अपराध को कम नहीं करती । इनकी घारणा है कि इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि निवारक के रूप में इसका कोई विद्येप प्रभाव.नहीं | अ्रतः इसे 
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समोक्षा प्रश्न 
].. विधि किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए । 
(२४४. 5प७7. 985) 
2. विधि और नैतिकता के सम्बन्धों एवं भेदों का वर्णन कीजिए । 


॥/ 
अवधारणाये-स्बलन्त्रला 


ओर झसम्राजतला 
(0काटथक[ड--/9०/5५ शाते प्वृष्श(9) 








(श्र) स्वतन्त्रता 
परिचय ([7000०0॥)--स्वतन्त्रता मानव जीवन का एक विश्वेष गुण 
है । यह उसकी प्रेरणा का ज्नोत है । यह उसकी प्रवृत्ति है। इसकी प्राप्ति के लिए 
मानव स्वंदा संघपंशील रहा है। यद्यपि अधिकारों के रूप में स्वतन्त्रता श्राधुनिक 
समय की देन है, परन्तु यह किसी न किसी रूप में सवंदर विद्यमान रही है | सुकरात 
श्र प्लेटो बौद्धिक तथा अन्तःकरण की स्वतन्त्रता के पक्ष में थे। स्टॉइक और 
एपिक्यूरियन व्यक्ति को आध्यात्मिक और भौतिक क्षेत्रों में स्वतन्त्र समझते थे। 
पुनर्जागरण भ्ौर सुधार आन्दोलनों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की कत्रक मिलती है । 
पुनर्जागरण ने सोफिस्टों के इस उद्देश्य की पुनर्नीवित कर दिया था कि “मानव 
सभी वस्तुओं का मानदण्ड है।” मिल्हन का मत है क्रि “निरंकुशता का विरोध 
करना व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है ।” माण्टेस्क्यू ने स्वतन्त्रता को अपना सर्वो- 
त्तम राजनीतिक झादर्श बना लिया था । 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिए मानव ने उत्पीड़न, अन्याय और भप्रत्या- 
चार के विरुद्ध सबंदा संघ किया है ! उदाहरणतः इंगलैंड निवासियों ने 
स्टुअर्ट वंश की निरंक्रुशता के विरुद्ध विद्रोह किया; श्रमरीका निवासियों ने जाजं 
तृतीय के शासन के विरुद्ध संघर्ष किया; फ्रांसीसियों ने लुई *शत के विरुद्ध संघर्ष 
किया । दो विश्व युद्ध “प्रजातन्त्र को सुरक्षित रखने” के लिए लड़े गये थे। एशिया 
श्रीर भ्रफ़ीका के राष्ट्रीय अ्न्दोलनों के पीछे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना रही 
है । पेट्रिक हेनरी के शब्द अमरीकी स्व॒ृतन्त्रता के आधार स्तम्भ थे--"मुझे स्वत- 
न्वता दीजिए या मृत्यु | फ्रांसीसी क्रान्ति की प्रेरणा शक्ति इन शब्दों में थी, 
स्वतन्त्रता, समानता, श्रातृत्व ।” भारतीय राष्ट्रीय स्वतत्त्रता में श्री बाल गंगाधर 
तिलक के ये शब्द चिरस्मरणीय हैं “स्वतन्त्रता मेरा जन्मसिद्ध भ्रधिकार है और 
में इसे लेकर रहूंगा ।' लोकतान्त्रिक राज्यों में स्वतन्त्रता को मूल्यवान वस्तु समझा 
जाता है। 
भये, प्रकृति एवं परिषापा ((०६॥08 [प्र 0पत छजीफोॉ गा) 


स्वतन्त्रता अ्य कि, समुह, संगठन, राष्ट्र या राज्य के लिए एफ मुल्यवान वस्तु है । 


क्ष्नाः 


हे क राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


| कम 


इसके अगाव में व्यक्ति, संगठन झोर राज्य अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त नहीं कर 


स्वतन्त्रता के विविध अयं--समाजवाद और '्मानता की भाँति 
स्वतन्त्रता! णब्द का भी अनेक अयथों में प्रयोग किया जाता है | कुछ इसे स्वयं साथ्य 
मानते हैं और छुछ के लिए यह साध्य की प्राप्ति के लिए साबन मात्र है| कुछ के 
लए यह एक “वांछनीय तत्त्व है । कुछ के लिए यह “प्रतिवनन्‍्ध, दासता या 
निरंकुशता से मुक्ति है। कछ इसे किसी कार्य को करने की स्वतन्त्रता के रूप में 
।कछ इसे प्राकृतिक अधिकारों के निर्वाव उपयोग के रूप में लेते हैं। कछ 


लत हू । के 

पसन्द के चयन को ही स्वतन्त्रता कहते हैं। कुछ इसे विज्लेपाधिकारों के रूप में 
लेते हैं। कछ इसे स्वतन्त्र भाषण, अभिव्यक्ति, विचरने, समूह व संगठन बनाने 
की स्वतन्त्रता लेते हैं । कुछ इसे स्वतन्त्र प्रतियोगिता कहते हैं, श्रादि | 


स्वतन्त्रता का नकारात्मक श्रर्थ-स्वतन्त्रता को दो श्रर्थों में अभिव्यक्त 
किया जाता है (#) नकारात्मक और (7) सकारात्मक । नकारात्मक रूप में इसे शब्द 
उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है। 'लिबर्टी' शब्द की उत्पत्ति लदिन भाषा के लिवर 
(70०) शब्द से हुई है जिसका अर्थ है-'बन्ध नहीनता” या 'मर्यादाश्रों का श्रभाव ॥ 
जब स्वतन्त्रता पर किसी बाह्य सत्ता की मर्यादायें न हों तो उसे स्वतंत्रता कहते हैं । 
यह स्वतन्त्रता का निरपेक्ष रूप है जिसमें व्यक्ति किसी वाह्य सत्ता से प्रभावित हुए 
विना संकल्प करता है । इस संकल्प को कार्यान्वित करने की क्षमता को स्वतन्त्रता 
कहते हैं । सामाजिक समभीते के सिद्धान्त के समर्यकों, विशेषकर हॉब्स और रुसो 
ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली स्वतन्त्रता को इन्हीं 
ध्रथों में प्रयोग किया है | जेसाकि हॉव्स ने कहा है कि “स्वतन्त्रता का अ्र्य बन्धनों 
के श्रभाव से है । रूसो ने भी लिखा है कि “व्यक्ति स्वतन्त्र पेदा होता है परन्तु 
वह सर्वदा जंजीरों (वन्यनों) में जकड़ा रहता है ।” अर्थात्‌ व्यक्ति स्वतन्त्र पैदा होता 
है, परन्तु सम्यता के विकास के साथ-साथ उसकी स्वतन्त्रता का हास होता 
जाता है । 

व्यक्तिवार के समर्थफों, विश्वेषकर जे. एस. मिल, ने स्वतन्त्रता को 
'बन्दन-हीनता' के रूप में देखा है। उसने “व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता को स्वतन्त्रता 
की संज्ञा दी है ।” ग्र्थात व्यक्ति को “अपने पर छोड़ देना चाहिए । मिल व्यक्ति 
के कार्यो को दो भागों में बांदता है-स्व-विषयक एवं पर विपयक कार्य | मिल पर- 
विपयक क्षेत्र में समाज या राज्य को प्रतिवन्ध की ग्राज्षा देता है परन्तु स्व-विपयक 
कार्यो में अर्थात्‌ उस क्षेत्र में जहाँ व्यक्ति के कार्यो का प्रभाव उस पर ही होता है, 

प्रतिबन्‍्ध को ब राई मानता है । मिल की धारणा है कि व्यक्ति की मानसिक, 

वौद्धिक व न तिक शकियों का विकास स्वतन्त्र वातावरण में ही सम्भव हैं। मिल 
ब्न्‍्त.करण, विचारों, धर्म, प्रकाशन, व्यदसाय, दूसरों से मिलकर कार्य करने 
प्रादि क्षेत्रों में व्यक्ति की निर्वाध स्वतन्त्रता को स्वीकार करता है । 
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स्पतन्त्रता का सकारात्मक श्रर्थं--स्वतन्त्रता के सकारात्मक रूप का समथन 
करने वाले इसके मकारात्मक स्वरूप को भ्रामक मानते हैं । इनका कहना है कि 
स्वृतस्त्रता को अनियस्त्रित रूप से स्वीकार करना उच्छू खलता और अराजकता को 
जन्म देना है । हाट स्पेन्सर, डी. एच. कोल, एच. जे. लास्की, सर टी. एच. 
प्रीन, लार्ड एक्टन, पेन आदि लेखकों ने स्वतन्त्रता को सकारात्मक अर्थों में स्वीकार 
किया है। इन लेखकों ने स्वतन्त्रता के सामाजिक पहलू पर बल दिया है जैसाकि 
स्पेन्सर ने लिखा है कि “प्रत्येक व्यक्ति वह करते को स्वत्न्त्र है जिसको वह इच्छा 
फरता है, यदि वह किसी भश्रन्‍्य व्यक्ति की समान स्वन्त्रता का हनन नहीं करता । 
फ्रांसीसी ऋत्तिकारियों द्वारा स्वीकार की गई मानव अधिकारों की घोषणा में भी 
स्वतन्त्रता के सकारात्मक स्वरूप को स्वीकार किया गया है। इसके अनुसार ' स्वत- 
न््रता प्रत्येक कार्य को करने को शक्ति है जो किसी दूसरे को हानि नहीं पहुँचाती । 
टी. एच. ग्रीन के अनुसार “स्व॒तस्त्रता उन कार्यों को करने यथा उन वस्तुओं के 
उपयोग करने की सकारात्मक शक्ति है जो करने या उपयोग करने थोग्य हैं और 
जो कुछ भो हम करते या उपयोग करते हैं वो हम दूसरों के साथ मिलकर करते 
हैं ।! पेन के श्रनुसार, “स्वतन्त्रता उन बातों को करने का श्रधिकार है जो दूसरों 
के अ्रधिकारों के विरुद्ध नहीं ।” लास्की के अनुसार, “स्वतन्त्रता उस वातावरण को 
बनाये रखने की उत्सुकता है जिसमें व्यक्तियों को अपने सर्वोत्कृष्ट स्वरूप की सिद्धि 
का अवसर हो ।” ' ु 

स्वतन्त्रता का सही श्रर्थ--स्वतन्त्रता का नकारात्मक रूप जहां स्वतन्त्रता 
के व्यक्तिगत पहल पर वल देता है.वहाँ उसका सकारात्मक रूप, उसके .सामाजिक 
पहलू पर बल देता है। स्वतन्त्रता के नकारात्मक रूप को स्वीकार करना हानि- 
कारक भी है श्रौर खतरताक भी; क्योंकि व्यक्ति की ऐसी इच्छायें हो सकती हैं जिन्हें 
समाज स्वीकार नहीं कर सकता । उदाहरणतः समाज व्यक्ति की भ्रात्महत्या, हत्या, 
सामाजिक उत्पात, साम्प्रदायिकता, जुग्ना, शराव या अच्य सामाजिक कुरीतियों की 
स्वतन्त्रता को स्वीकार नहीं कर सकता । श्रत: इन सामाजिक व राइयों को नियन्त्रित 
करने की आवश्यकता है । सामाजिक हित में इनके दमन की भी आवश्यकता है । 
दूसरे, व्यक्ति अकेले में स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकता। वह दूसरों के सन्दर्भ 
में ही स्वतन्बता का उपयोग करता -है । उसकी सामाजिकता उसे स्वतन्त्रता प्रदान 
करती है तथा उसकी सुरक्षा करती है। वार्कर ने ठीक कहा है कि मिल “रिक्त 
स्वतन्त्रता एवं सारहीन व्यक्तिवाद का ही पंगम्वर रहा । - 

यह विचार मिथ्या है कि प्रत्येक प्रतिवन्‍्ध बुराई है अ्रथवा व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता में प्रत्येक हस्तक्षेप स्वतन्त्रता की कटौती है | प्रतिबन्ध तभी हानिकारक 
है जब वह आत्म-सिद्धि में बाधक हो । यदि प्रतिबन्ध आत्म सिद्धि अर्थात्‌ व्यक्ति के 
सर्वोत्तम रूप की प्राप्ति और विकास में सहायक है तो प्रतिबन्ध स्वतन्त्रता में 
वाधक नहीं वल्कि सहायक है। मेक्षेन्नी ने ठीक कहा है कि “स्वत्तन्धता सब प्रकार 
के प्रतिबन्धों के श्रन्ाव- को नहीं कहते वल्कि श्रयुक्तियुक्त प्रतिबन्धों के स्थान पर 


ट्र्ब्द राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 
युक्तियुक्त प्रतिबन्धों की स्थापना को स्वतन्त्रता कहते हैं ।” लासकी ने लिखा है 
कि “थ्रदि कानून यह कहे कि में अपने बच्चों को पढ़ाऊं तो मुझसे मेरी स्वतन्त्रता 
छीनी नहीं जा रही । ऐतिहासिक अनुभव ने हमारे लिए ऐसे नियम बना दिए हैं जो 
समुचित जीवन की सुविधा देते है । उनको पालन करने के लिए विवश करना व्यक्ति 
को परतन्त्र करना नहीं | जब भी ग्राचार-व्यवहार के ऐसे मार्गो को जो सामान्य 
हित में न हों, प्रतिबन्धित करना ग्रावश्यक हो जाये तो उनका स्वच्छन्द काये क्षेत्र से 
हटाया जाना स्वतन्त्रता पर आक्रमण नहीं समझा जाना चाहिए ।” सीले ने भी 
कहा है कि “स्वतन्त्रता अति शासन का विरोधी है ।” ग्रीन ने ठीक कहा है कि 
“सामाजिक सन्दर्भ में ही स्वतन्त्रता की कल्पना की जा सकती हैं। उसके बाहर 
अथवा उसके विरुद्ध स्वतन्ब्ता की कल्पना नहीं की जा सकती ।॥” स्वतन्त्रत्ता का 
सया रात्मक स्वरूप ही उसके सही अथ को अभिव्यक्त करता है । 
स्वतन्त्रता के प्रकार 

रवतन्व्रता के प्रमुख प्रकार निम्न हैं -- 

. प्राकृतिक स्वतन्त्रता (४।एा४)] 7॥90॥9)--यह स्वतन्त्रता राज्य या 
अन्य किसी मानदीय संस्था से प्राप्त नहीं होती, इसे प्रकृति से प्राप्त किया जाता 
है । यह स्वतन्त्रत। राज्य भ्रथवा समाज से स्वतन्त्र एवं पूर्व है। यह व्यक्ति के 
व्यक्तित्व में निहित हैं । यह उसके जन्म से ही श्रपरिवर्ततनीय है। व्यक्ति इसका 
हस्तान्तरण नहीं कर सकता । 

सामाजिक श्रनुवन्धवादी लेखक इसके मल समर्थक रहे हैं। लॉक ने लिखा 
है कि व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में जीवन, स्वतन्त्रता और रभम्पत्ति की स्वतन्त्रताश्रों 
का उपयोग करता था। लॉक लिखता है कि “मानवीय भ्रन्त:प्रेरणाओं में श्रात्म-रक्षा 
की प्रवृत्ति सर्वोत्तिम प्रवृत्ति है और जो कुछ भी उसकी सुरक्षा के लिए बृद्धिसंगत है 
वह प्राकृतिक कानूनों के अनुसार उसका विशेषाधिकार है ।” लॉक व्यक्ति को 
“प्रकृति से स्वतन्त्र और समान मानता है। उसका मत है कि व्यक्तियों फे समाज 
में प्रदेश करने का कारण ही प्पनी सम्पत्ति की रक्षा करना है।” लॉक राज्य को 
व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करने का श्रधिकार नहीं देता | हर्बर्द 
स्पेन्सर प्राकृतिक स्वतन्त्रता को व्यक्ति की मौलिक स्वतन्त्रता मानता है । वॉल्टेयर ने 
लिखा है कि व्यक्ति को “स्वतन्त्रता, सम्पत्ति और कानून की सुरक्षा का समान 
प्रधिकार है और किसी सभ्य समाज को उन्हें वापस लेने का अधिकार नहीं ।” 

2. निजी रचतन्त्रता (?८5लाशं [9०५)--इस स्वतन्त्रता के माध्यम से 
व्यक्ति निजी क्षेत्र में स्वतन्त्रता का उपयोग करता है | यह इस मान्यता पर आावा- 
रित है कि यदि समाज को व्यक्ति के उन कार्यो पर नियन्त्रण करने का श्रधिकार है 
जो दूसरों को प्रभावत करते हैं तो समाज भी व्यक्ति के निजी क्षेत्र में श्राने वाले 
बातर्यों को नियन्त्रित नहीं कर सकता | जिन क्षेत्रों में व्यक्ति के प्रयासों के १रिणाम 
उस पर ही प्रभाव डालते हैं उनमें उसे पसन्दगी की स्वत्न्त्रणा होनी चाहिए। 
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उदाहरणतः वेश-भूषा, खान-पान, रहन-सहन, परिवार, धर्म श्रादि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 
व्यक्ति को निजी स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य को इनमें हस्तक्षेप नहीं 
करना चाहिए | लोकतास्त्रिक देशों में तागरिकों की निजी स्वतन्त्रता का श्रत्यधिक 
महत्त्व होता है । उन्हें अपने विचारों, पसन्द और मूल्यों के श्रनुसार जीवन-यापन 
बरने की स्वत्तन्त्रता होती है । 

जे, एस, मिल निजी स्वतन्त्रता का प्रमुख समर्थक रहा है। उसने विचारों 
की अभिव्यक्ति और व्यवसाय की स्वतन्च्रता को भी निजी स्वतन्त्रता के क्षेत्र में 
लिया है । 

4. नागरिक स्वतन्त्रता (2 शी [/0०७(४)--इसे नागरिक स्वतन्त्र एवं 
सभ्य समाज का सदस्य होने से प्राप्त करता है। इसे समाज स्वीकार करता है और 
राज्य मान्यता प्रदान करता है | यह लोकतान्चरिक व्यवस्था का श्राधार है। यह 
व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए झ्रावश्यक है । लोकतान्त्रिक संविधान में इसे नागरिकों 
के मूल अधिकारों के रूप में लिखा जाता है। इसके प्रमुख उदाहरण निम्त हैं-- 

(0) जीवन की स्वतन्त्रता । 

(7) भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रत्ता । 

(7) प्रेस एवं प्रकाशन की स्वतन्त्रता । ह 

(ए) शान्तिपूर्ण एवं बिता हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतस्त्रता। 

(५) सम्‌ दाय एवं संघ बनाने की स्वतन्त्रता । 

(४)) स्वतन्त्रतापूर्वक आाने-जाने की स्वतन्त्रता । 

(शा) निवास की स्वतन्त्रता । 

(शत) सम्पत्ति श्रज न, धारण एवं व्यय की स्वतन्त्रता । 

(५) व्यवसाय, कारोबार एवं व्यापार की स्वतन्त्रता । 

नागरिक स्वतन्त्वताये; प्रन्य स्वतन्त्रताश्नों की भाँति, निरपेक्ष या भ्रसीमित 
नहीं होतीं । निरपेक्ष नागरिक स्वतन्त्रताओं की कल्पना करता मिथ्या है। अ्रति- 
यन्त्रित स्वतन्त्रतायें समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक हैं.। भ्रतः राज्य 
सुरक्षा, सावंजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिष्टाचार, नैतिकता आदि के नाप. पर 
इन्हें प्रतिबन्धित कर सकता है| परन्तु प्रतिवन्‍्ध उचित ही हो सकते हैं अनुचित 
नहीं हो सकते । 

4. राजनंतिक स्वतन्त्रता (20]86०8| 49०0५)--इसके माध्यम से नाग- 
रिक बिना किसी भेद-भाव के राज्यों के कार्यों में सक्रिय. भाग ले सकते हैं। यह 
राज्य के कार्यों में नागरिकों की सामेदारी है। यह “राजनीतिक लोकतन्त्र” है। 
यह जैसाकि गिलक्राइस्ट ने कहा है, “व्यवहार में प्रजातन्त्र का पर्यायवाची है ।”! 
लीोकॉक इसे “संवंधानिक स्वतन्त्रता” कहता है । यह नागंरिक स्वतन्त्रता की पूरक 
है । इसके झ्रभाव में नागरिक स्वतन्त्रता श्र्थहीन हो जाती है। 
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राजनीतिक स्वतन्त्रता शासन के उत्तरदायित्व को वास्तविक बनाने में सहा 
यक है। यह नागरिकों को अकेले या सामू हिक रूप से श्रपने विचारों को अभिव्यक्त 
करने की स्वतन्त्रता है । इसमें विरोध या विमत को संगठित करने की स्वतन्त्रता 
शामिल है। लास्की ने कहा है कि, “राजनीतिक स्वतन्त्रता राज्य के मामलों में 
सक्रिय होने की शक्ति है, यह सार्वजनिक कार्यो के सार तत्त्वों में मस्तिप्क फे स्व- 
तन्त्रतापूर्वक प्रयोग करने की शक्ति है; यह बिना किसी बाधा फे सामान्य सापुहिक 
धघ्नुभवों में श्रपने श्रनुभवों का योगदान देने की शक्ति है ! यह बिना किसी बाधा के 
सत्ता के स्थानों पर पहुँचने की शक्ति है ।” राजनीतिक स्वतन्त्रता में सार्वजनिक 
वयस्क मताधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सावंजनिक पद प्राप्त करने का 
अधिकार, आलोचना या विरोध करने का अधिकार शामिल है। 
झधिनायकवादी श्रौर लोकतन्‍्त्रवादी राज्यों में प्रमूत भेद यह है कि जहां 
अ्धिनायक राज्यों में राजनीतिक स्वतन्त्रतायें नाम मात्र की होती हैं भौर विरोध 
या विमत प्रायः श्रनुपस्थित होता है वहाँ लोकतान्त्रिक राज्यों में राजनीतिक स्व- 


तन्त्रतायें वास्तविक और विरोध सुरढ़ होता है । 
लासकी ने राजनीतिक स्वतन्त्रता को वास्तविक बनाने के लिए दो श्राव- 


श्यकताओं पर वल दिया है --() नागरिकों का शिक्षित होना और (7) समा- 
चारों की सही एवं निप्कपट उपलब्धि। 

5: श्राथिक स्वतन्त्रता (2००70770 749९9५)--इसके माध्यम से व्यक्ति 
श्रपने श्रापको भय और अभाव से सुरक्षित समझता है| यह बेरोजगारी, अ्रपर्यप्तता 
ग्रीर कल की चिन्ता से मुक्ति|ंदिलाती है। यह शोपण, अन्याय और गम्भीर श्राथिक 
विपमताओओं से मक्ति चाहती है। यह माँग करती है कि व्यक्ति को अपने आधिक 
प्रयासों का लाभ मिले श्रौर उसके जीविकोपाजन के साधन दूसरे की इच्छा पर 
निभर नहीं रहें । यह कुछ को ऐश्वव भश्ौर विनोद की सुविधायें देने से पूव सबकी 
अनिवायंता एवं प्राथमिक झ्रावश्यकतायें पूरा करना चाहती है। 

आधिक स्वतन्त्रता आर्थिक प्रजातन्त्र की माय करती है। यह, जैसाकि 
लास्की ने कहा है, उद्योग में प्रजातन्त्र की माँग करती है | इसका अर्थ है कि श्रम 
को एक वस्तु न समझा जाये बल्कि एक “सामाजिक उपयोगिता” समता जाये ! 
श्रमिक को, ज॑ंसाकि श्रम संघवादी कहते हैं, 'मजदूरी' नहीं वल्कि 'प्रतिफल' प्राप्त 
हो और मजदर को मानव समझा जाये, उसे “कोल्ह का बेल” ने समझा जाए। 

इसका श्रथे है कि श्रमिक की उद्योग प्रबन्त्न में साक्रेदारी हो, उसके लिए कार्य 
सुरक्षित हो, उसके लिए कार्य के घंटे निश्चित हों, उसे पर्याप्त फल प्राप्त हो और 
उसे बुढ़ापे और अ्रसहाय अ्रवस्था में श्राथिक सुरक्षा प्राप्त हो। आशिक स्वन्त्रता 
स्वृतन्त्र प्रतियोगिता की नहीं बल्कि उसके नियमन झौर नियन्त्रण की माँग करती 
हैं; यह सम्पत्ति करे अमीमित अधिकार की नहीं वल्कि सीमित अ्रधिकार की माँग 
करत 
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ग्राधिक स्वतन्त्रता राजनीतिक स्वतन्त्रता की पुरक है। आरथिए सुरक्षा के 
अभाव में व्यक्ति का विकास अ्रवरुद्ध हो जाता है, उसकी क्षमताओ्रों का हास होता 
है भौर वह समाज के उपयोगी सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता । जी. डी. 
एच. कोल ने कहा है कि “श्राथिक स्वतन्त्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता 
मिथ्या है /' स्टालिन ने भी कहा है कि, “एक भूखे, बेरोजगार के लिए निजी 
स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व नहीं। सच्ची स्वतन्त्रता वहीं सम्भव है जहाँ शोषण, 
बेरोजगारी, भिखमेंगी या कल की चिन्ता की समस्या नहीं है ।”' 
ह राजनीतिक स्वतन्त्रता को वास्तविक बनाने के लिए न्यूनतम आर्थिक, स्व- 
तस्त्ता श्रनिवाय है अन्यथा राजनीतिक स्वतन्त्रता घनवानों की अनुचर बनकर रह 
जायेगी । उदाहरणतः एक दरिद्र, श्रसहाय और भूखे व्यक्ति के लिए मताधिकार का 
कोई महत्त्व नहीं होता । उसकी प्राथमिक आवश्यकता भूख है जिसे मिटाने के लिए 
वह मताधिकार की सौदेवाजी कर सकता हैं श्रर्थातू उसे बेच सकता डै। आधथिक 
साधनों के अभाव के कारण एक नि्धत व्यक्ति कभी निर्वाचित होने की कल्पना नहीं 
कर सकता । एक निरक्षर और अनभिन्न व्यक्ति नीतियों की आलोचना करने, 
न्यायालय का संरक्षण प्राप्त करने, अच्छे अधिवक्ता की सेवाये प्राप्त करते, जमा- 
चत की सुविधायें आदि प्राप्त करने में श्रसम्थ रहता है । 

: 6, धामिक स्वतन्त्रता (२९[ट्टॉं००४ 7496॥9)--यह अंतःकरण की स्वत- 
न्त्रता है। यह व्यक्ति को स्वेच्छा से किसी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने 
ओर उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता देती है। इसमें घ॒र्मं के संस्क्रारों और रीतियों 
की स्वतन्त्रता शामिल है। व्यक्ति किसी धर्म के संस्कारों, व्यवहा रों, समारोहों और 
पूजा के त्तरीकों को अपना सकता है, घाभिक प्रयोजनों के लिए धामिक संस्थाश्रों 
की स्थापता और उत्तका पोषण कर सकता है। 

घामिक स्वतन्त्रता धर्म निरपेक्ष राज्य की माँग.करती है | यह ऐसे राज्य 
की माँग करती है जिसका अ्पन्ता कोई धर्म न हो, जो धर्म के नाम पर नागरिकों में 
किसी प्रकार की भिन्नता न करे, किसी धर्म विशेष के श्रतुयायियों को संरक्षण प्रदान 
न करे या दण्डित न करे, धर्म को निजी क्षेत्र का विषय समझकर घासिक मामलों 
को व्यक्ति पर छोड़ दे, जो सभी धर्मों को समान समभे और सभी धर्मों के प्रति 
सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाये | । | 
२ घामिक स्वतन्त्रता निरपेक्ष नहीं होती । जब दाभी धर्म सामाजिक उत्पात 
पदा करता है या ऐसे संस्कारों को पनाह देता है जो हानिकारक हैं तो राज्य साव- 
जनिक व्यवस्था, चैतिकता, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और सुधार .के नाम पर धर्म 
में हस्तक्षेय कर सकता है। . पा 
«._ 7. सामाजिक स्वतन्त्रता (50०४| 7/0९७६०)-- इसका अर्थ है कि समाज में 
घर, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म-स्थान, भाषा या अन्य किसी आधार पर व्यक्तियों 
में कोई भेद-भाव न किया जाये | इसका अर्थ है कि सप्ती को विकास के समान 
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प्रवसर प्राप्त हों, सभी को फानन के समक्ष समान समझा जाये और सक्नी को 
कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो । 

8. राष्ट्रीय स्वतन्त्रता (४४०7४ 7/067/9) --इसका अर्थ है बाह्य नियन्त्रण 
से मुक्ति | व्यक्ति की भांति राष्ट्र भी स्वतन्त्रता की कल्पना करते हैं और जब वे 
गुसे प्राप्त कर लेते हैं तो स्वतन्त्र राज्य का रूप ग्रहण कर लेते हैं । उपनिवेशवादी 
शक्तियों के विरुद्ध चलाये गये राष्ट्रीय आन्दोलनों का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
प्राप्त करना है । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता सम्प्रभुता का विशेष गुण है। इसका महत्त्व 
इसलिए श्रधिक है कि व्यक्ति की अन्य सभी स्वतन्त्रतायें इस स्वतन्त्रता पर निर्भर 
करती हैं । 

9. नेतिक स्वतन््रता (४०० ॥/90५॥५)--इसका सम्बन्ध व्यक्ति के 
नैतिक चरित्र से है श्रर्थात्‌ व्यक्ति के ओऔचित्यपूर्णा व्यवहार से है । जब व्यक्ति 
सदगुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है तो उस व्यक्ति को नैतिक रूप से स्वतन्त्र 
माना जाता है परन्तु जब वह स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा आदि दुगु णों के वशीभूत 
होकर कार्य करता है तो उसे नैतिक दृष्टि से परतन्त्र माना जाता है। 

स्वतन्त्रता फे लिए श्रावश्यक शर्ते 
रच स्वतन्त्रता के समुचित उपयोग के लिए मुख्यतः निम्न शर्तों की आवश्यकता 
ता हू-+- 

_4., सतत्‌ जागरूकता (2०४४ एप87००)--स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम शर्ते 
नागरिकों की सतत्‌ जागरूकता है । यदि नागरिक अपनी स्वतन्त्रता के प्रति जाग- 
रुक हैं तो निरंकुश से निरंकुश शासन भी उन्हें इससे वंचित नहीं कर सकता । 
यदि नागरिक उदासीन हैं या अपनी श्रसहाय स्थिति के कारण श्रकमंण्य हैं तो 
उदार से उदार शासन भी उनकी रक्षा नहीं कर सकता । यदि नागरिक स्वयं 
स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु तत्पर नहीं तो कोई संविधान या न्यायालय उसकी रक्षा 
नहीं कर सकता। बायरन ने ठीक ही कहा है कि, “सतत्‌ जागरुकता स्वतन्त्रता 
की फीमत है ।” 

2. निठरता एवं साहस (77०७7]0557058 श॥0| (/०४7४४०)--तागरिकों की 
निडरता श्रौर साहस भी स्वतन्त्रता के लिए श्रावश्यक है क्योंकि एक लोकतान्त्रिक 
शासन भी नागरिक स्वतन्त्रताओं का गला घोंट सकता है, विरोध का दमन कर 
सकता है भौर विमत को समाप्त कर सकता है। नागरिकों में आतंक भौर दमन का 
सामना करने का साहस होना चाहिए । नागरिकों की थधुजदिली शौर स्वार्थ स्व- 
तन्त्रता के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं। पेरिक्लीज ने एयेन्सवासियों को कहा था 
कि “साहस स्वतन्त्रता का मूल मन्त्र है । 

« लोकतान्त्रिक भावनायें (0०7॥०००४॥० #&9००४)--स्वतन्त्रता 
नागरिकों तथा उनके संगठनों भें, विशेषकर राजनतिक दलों में, लोकतान्त्रिक 
कझावनाों और श्राचरण की माँग करती है | लोगों में स्वशासन और स्वाप्िमान 
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की दढ़ इच्छा होनी चाहिये; उनमें व्यक्ति के गौरव के प्रति झास्था होनी चाहिए 
पिनॉक और स्मिथ ने कहा है कि यदि “शताब्दियों का भार इतना श्रधिक. नहीं है 
कि वह व्यक्तिगत श्रारम्भन और राजनीतिक सक्रियतावाद की शझाज्ञा नहीं देता ष्चो 
प्रजातन्‍्त्र (और उसके साथ स्वतन्त्रता। कभी फलित नहीं हो सकता। 
स्वतन्त्रता कोई कृत्रि म वस्तु नहीं जिसे वाहर से थोपा जा सके; यह श्रन्तः:श्रात्मा से 
उत्पन्न होती है । 

4. लोकतान्त्रिक शासन ([0ल्‍70०92070 00एश777०॥)--स्वतन्त्रता के 
लिए लोकतान्त्रिक शासन अनिवाय है । सर्वसत्तावादी या अधिनायकवादी शासन 
स्वतन्त्रता के घोर शत्र हैं। इस प्रकार के शासन नागरिकों की किन्‍्हीं स्वाभाविक 
या अहरणीय स्वतन्त्रताश्रों में विश्वास नहीं करते । लोकतान्त्रिक शासन नागरिकों 
की इच्छा और सहमति पर श्राधारित होते हैं। श्रतः इस प्रकार के. शासन ही 


स्वतन्त्रताश्रों का पोषण कर सकते हैं। 
5, विशेषाधिकारों की श्रनुपस्थिति (808०॥08 ० फ्यपश०8०४)--विशे- 


पाधिकारों का स्वतन्त्रता से कोई मेल नहीं । जैसाकि लास्की ने कहा है कि “समाज 
के किसी भाग को यदि विशेषाधिकार प्राप्त हैं तो लोक स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं 
कर सकते ।” विशेषाधिकार जहाँ विज्ञेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति एवं वर्ग में अहम्‌ 
प्रौर उदृण्डत्ता की भावना पैदा करते हैं वहाँ उससे वंचित व्यक्ति एवं वर्ग में तिराशा 
भ्ौर हीनता की भावना पंदा करते हैं। 

6. झाथिक समानता (८०7०० ' ए्रवृष्था५५)--स्वतस्त्रता न्यूनतम 
आधिक समानता की माँग करती है। यदि समाज में गम्भीर श्राथिक विषमतायें 
हैं तो स्वतन्त्रता धनाढयों की कठपुतली मात्र बनकर रह जायेगी । जैसाकि लॉसस्‍्की 
ने कहा है कि “जहाँ कुछ लोग प्रमीर और गरीब हैं, शिक्षित ' श्रौर श्रशिक्षित. हैं 
वहाँ सदंव स्वामी-दांस के सम्बन्ध पाये जाते हैं । 

स्वृतन्चता समान पअ्रवसर की माँग करती है। कम से कम किसी व्यक्ति के 
रोजगार या जीविकोपाजन के साधन दूसरे की मर्जी परः निभेर नहीं रहने 
चाहिए । 

7. निष्पक्षता एवं निर्वेषक्तिकता ([77शभा9 थ70 [790780॥2॥9) 
यद्यपि राज्यों के कार्यों में पूर्णा निष्पक्षता और निर्वेबक्तिकता होना सम्भव नहीं । 
फिर भी राज्यों के कार्यों में पक्षपात की भावना जितनी कम होगी स्वतन्त्रता उत्तनी 
ही सुरक्षित रहेगी । भाण्टेस्क्यू ने ठीक लिखा है कि “स्वतन्त्रता की रक्षा और हनन 
प्रधानतः कानून के अभाव और उसके द्वारा दिये गये दण्ड की मात्रा पर निश्न॑र 
करती है।” 

8. संविधानवाद ((०7४४7४०॥०॥४ग) - संविधानवाद स्वतन्त्रता की 
झात्मा है। किसी राज्य में संविधानवाद की भावना जितनी सुदृढ़ होगी स्वतन्चता 


... शथा।एल: & छणांधी ; एगांपव्य इसशाएल : 69 [7/000०707 9, 265, 


260 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


उतनी समुचित होगी । संविधानवाद निरंकुश शासन का शत्रु है । संविधानवाद 
निम्न बातों की माँग करता है-- 

(») लिखित संविधान--संविधान की लिखित घारायें जितनी स्पष्ट होंगी 
स्वतन्त्रता के लिए खतरा उतना ही कम होगा । 

(0) मूल झ्धिकार--संविधान में वर्शित नागरिकों के मूल अधिकार 
स्वतन्त्रता की सर्वोत्तम गारण्टी है। यह जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की 
सीमायें निर्धारित करती है वहाँ नागरिकों को स्वतन्त्रता का भराश्वासन भी 
देती है। 

(०) विधि फा शासन---संविधानवाद में शासन विधि का होता है, व्यक्ति 
का नहीं । इसमें विधि सर्वोच्च होती है, सभी विधि के श्रधीन होते हैं, कोई विधि 
से ऊपर, स्वतन्त्र या परे नहीं होता । किसी व्यक्ति का पद या स्थिति कुछ भी हो 
सभी विधि के भ्रधीन होते हैं। सभी विधि के समक्ष समान होते हैं श्रौर सभी को 
विधि का समान संरक्षण प्राप्त होता है। विधि की उल्लंघना करने पर ही कसी 
व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतन्त्रता या सम्पत्ति से वंचित किया जा सकता है 

अन्यथा नहीं । विधि का शासन निरंकुश शासन पर प्रहार करता है और स्वतन्त्रता 
को सुरक्षित रखता है । 


(०) सीमित एवं उत्तरदायी शासन--संविधान शासनांगों की शक्तियों को 
मर्यादित करता है । जब कार्यपालिका या व्यवस्थापिका, अप्रनी शक्तियों का 
ग्रतिक्रण वःरती है तो न्यायपालिका उसे श्रवंध घोषित कर सकती है । संसदात्मक 
लोकतन्त्र उत्तरदायी शासन होता है । कोई भी संसदीय वहुमत किसी अल्पसंख्यक 
के हित्तों की उपेक्षा नहीं कर सकता । 

(९) स्वतन्त्र न्याय पालिका--स्वतन्त्र न्यायपालिका को स्वतन्त्रता का प्रहरी 
समभा जाता है। न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है भ्रौर 
नागरिकों के मूल अधिकारों की गारण्टी के रूप में काये करती है । शभ्रतः न्याय- 
पालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र रखना चाहिए; न्याया- 
धीशों के पद को सू रक्षित रखना चाहिए; उनके लिए श्रच्छे वेतनों की व्यवस्था होनी 
चाहिए । 

() शक्ति पृथक्करण एवं विकेन्द्रीकरण--स्वतन्त्रता शक्ति पृथक्‍्करण की 
माँग करती है। यह शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की मांग करती है । शक्तियों का 
केन्द्रीयकररण स्वतन्त्रता के लिए खतरा उत्पन्न करता है | लाड एक्टन ने 
कहा है “शक्ति पब्रप्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष रूप से भ्रप्ट करती 
है । सत्ता का जितना श्रधिक विकेन्द्रीकरण होगा स्वतन्त्रता उतनी सरक्षित 
रहेगी । 

9. प्रंस की स्बतन्त्रता--प्रेम विचारों की अभिव्यक्ति, समाचारों के प्रका- 
शन भर विरोध प्रकट करने का साधन है।। श्रतः स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता का मूल 
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प्राधार है। यदि प्रेस पर सरकारी नियन्त्रण अथवा वह साम्प्रदायिक या वर्गाय 
हितों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता। 
निष्कपट समाचारों के लिए प्रेंस का स्वतन्त्र होना आवश्यक है। 

40, जनसत -जनमत स्वतन्त्रता का आधार है क्योंकि जनमत ही सभी 
नागरिक स्वतन्त्रताओं की घोषणाओं के पीछे श्रन्तिम शक्ति है। 

4, शान्ति--स्वतस्त्रता की सुरक्षा के लिए वाह्य और शआ्रान्तरिक शान्ति 
झ्रावश्यक है । युद्ध, क्रान्ति, आक्रमण या उपद्रव शक्ति के केन्द्रीयकरण को जन्म 
देते हैं श्लौर शक्तियों का केन्द्रीकरण स्वतन्त्रता का हनन करता है । ह 

कानुन और स्व॒तस्त्रता ह । 
कानून और स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में दो परस्पर विरोधी विचार पाये जाते 
हैं। एक विचार व्यक्तिवादियों, श्रराजकत्तावादियों और श्रमसंघवादियों का है जो 
कामून को स्वतन्त्रता. का भक्षक मानता है। दूसरा विचार आदर्शवादियों और 
सभाजवादियों का है जो कानून को स्वतन्त्रता का पोषक एवं रक्षक मानता है ) 
इसकी मान्यता है वास्तविक स्वतन्त्रता का उपयोग कानूनों की परिधि में रहकर 
ही किया जा सकता है। ह | 

(8) फानून श्र स्वतन्त्रता को परस्पर विरोधी सानते वाले विचार-- 
व्यक्तिवादी यथेच्छाचारिता (अ्रहस्तक्षेप) की नीति में विश्वास करते हैं । उनकी 
धारणा है कि व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए वर्योंकि वहु अपने निजी हितों 
का सर्वोत्तम संरक्षक है। व्यक्तिवादी वन्‍्धनहीन स्वतन्त्रता के पक्ष में है। उनका 
मत है कि कानूनों की मात्रा जितनी अधिक होगी स्वतन्त्रता की मात्रा उतत्ती ही 
कम होगी । फ्रीमेन ने कहा हैँ कि “शासन का सर्वोत्तम रूप शासन का 
अभाव है । | 
व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं । 
उनकी धारणा है कि राज्य इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपूर्य है, उसमें स्वार्थ 
ओऔर अपराध की भावना है। जं॑ साकि चिलोबी ने कहा है कि “मानव स्वभाव की 
दु्बंलताओं के लिए ही राज्य सत्ता की आवश्यकता है ।” स्पेन्सर ने भी लिखा है 
कि “राज्य की सत्ता इसलिए आवश्यक है कि समाज में अ्रपराध की भावना 
विद्यमान है ।” व्यक्तिवादी राज्य को बुराई इसलिए मानते हैं कि प्रत्येक कानन या 
नियम जो राज्य हारा बनाया जाता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप. से व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को मर्यादित करता है । अतः व्यक्तिवादी राज्य को केवल पुलिस काये 
ही सोना चाहते हैं। जसाकि स्पेन्सर ने लिखा है कि “में केवल स्रक्षा के. लिए 
राज्य फे साथ बीमा करता हूं, किसी भ्रन्य चीज के लिए नहीं ।” द् ०7 

व्यवितवादी भ्रतिबन्ध की नीति को समाज और व्यक्त दोनों के लिए 
हानिकारक समझते हे । उनकी धारणा है कि प्रतिबन्ध से व्यक्ति की योग्यताओं का - 
दमन होता है, अन्तशेरणा और भ्रात्मनिर्भरता नष्ठ होती है; कार्य करने की प्रवृत्ति, 
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स्वावलम्बन तथा निणय लेने की शवित का ह्ास होता है, उत्तरदायित्व की भावना 
निर्बंत होती है, चरित्र पंगु बनता है, व्यक्ति निरुचयमी और भझालसी बनता है । 
संगेप में, प्रतिवन्‍न्ध व्यविति के विकास को अवरुद्ध करते हैं । 

जे. एस. मिल ज॑से व्यक्तिवादी विचारों, आ्िक प्रतियोगिताशों और कार्य 
के क्षेत्र में, व्यक्ति को निर्बाघ स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं। मिल लिखता है कि 
“यदि सम्पूर्ण समाज का एक विचार है और केवल एक व्यक्ति ही विरोधी विचार- 
घारा का है तो मानव जाति के लिए उसे शान्त रखना उसी प्रकार न्यायसंगत 

हीं होगा जिस प्रकार यदि वह व्यवित शक्ति सम्पन्न होने पर दूसरे व्यक्तियों को 
चुप करा दे। 

श्रराजफतावादी व्यक्तिवादियों से भी दो फदम भागे बढ़ जाते हैं श्रोर 
राज्य को प्रनावश्यक बुराई कहते हैँ। उनकी धारणा है कि राज्य एक दूषित संस्था 
है जो श्रनुपयुकक्‍त, अनावश्यक, श्रवांछुनीय और अस्वाभाविक है। उनका कहना है 
कि राज्य युद्ध, हिसा, अन्याय, शोपण, असमानत्ता, अ्रत्याचार श्रादि को बढ़ावा देता 
है । बेकुनिन का मत है कि “राज्य कुछ लोगों को अत्याचारी एवं श्रहंकारी शौर 
बहुसंख्यक लोगों को सेवक या पराधीन बना देता है ।” क्रोपोदकिन का मत है 
कि कानून या तो ग्रनावश्यक है या हानिप्रद । गॉडविन का विश्वास हैं कि “विधि 
निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धेनों के विपक्ष में 
होता है। 

श्रमसंघवादी लेखक भी राज्य विरोधी हैं । उत्का विश्वास है कि “जिस 
प्रकार चीता अपने घब्वों में परिवर्तन नहीं कर सकता उसी प्रकार राज्य अपते 
बुजु श्रा स्वरूप में परिवर्तेन नहीं कर सकता ।” 

(8) कानून और स्वतन्त्रता को परस्पर निर्भर सानने वाले विचार--कानन 
श्र स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में दूसरा विचार श्रादशवादी लेखकों झौर प्रजातान्त्रिक 
समाजवादियों का है। इनके लिए राज्य एक धनात्मक श्रच्छाई है और व्यक्ति 
राज्य में ही स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकता है| हीगल ने राज्य को “पृथ्वी 
पर ईश्वरीय रूप” मांना है। बोसांके राज्य को स्वतन्त्रता का पर्यायवाची मानता 
है। ग्रीन की धारणा है कि कानून ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिसमें व्यक्ति 
का सर्वागीणा विकास सम्भव है | लॉक की धारणा है कि “जहाँ कानून नहीं 
वहाँ स्वतन्त्रता नहीं । रूसो का मत है कि “वही व्यक्ति स्वतन्त्र है जो अपने 
समाज की इच्छात्रों का पालन करता है” हॉकिंग का मत है कि व्यक्ति जितनी 
श्रधिक स्वतन्त्रता चाहता है उसे उतनी ही सीमा तक शासन की अ्रधीनता स्वीकार 
करने के लिए तेयार रहना चाहिए ।”विलोबी का मत है कि “जहाँ कानून नहीं 
होता वहाँ स्वतन्त्रता भी नहीं होती । 

(८) कानून शोर स्वतन्त्रता में सही सम्बन्ध--कानून और स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध में व्यक्त किये गये उपयु क्त दोनों विचार श्रतिशयो क्तिपूरां हैं। राज्य न तो 
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श्रावश्यक बुराई है जैसाकि व्यक्तिवादी मानते हैं श्रौर न अनावश्यक बुराई है जेसाकि 
प्रराजकतावादी मानते हैं। राज्य शोषण का यन्त्र भी नहीं जैसाकि समाजवादी, 
माक्संवादी या श्रमसंघवादी मानते हैं। यह कहना भी अ्रतिशयोक्तिपूर है, जंसाकि, 
आरादर्शवादी और समाजवादी कहते हैं, कि राज्य का प्रत्येक कानून स्वतन्त्रता की 
वृद्धि या सुरक्षा करता है। राज्य के कानून, स्वतन्त्रता के लिए रक्षक हैं या नहीं 
यह इस बात पर निर्भर करता है कि कानून की प्रकृति क्या है, उनका उद्दे श्य क्या 
है, वे किन लक्ष्यों की पूति करते हैं श्रोर नागरिकों को उनकी समीक्षा तथा आलो- 
चना करने की स्वतन्त्रता है या नहीं । लास्की ने ठीक लिखा है कि “बाघायें उन 
लोगों के निश्चयों पर श्राधारित होनी चाहिए जिन पर वे प्रभाव डालती हैं । 
यदि मुझे इस बात का ज्ञान है कि जो व्यवस्थायें लागू की गई हैं वे मेरी जांच या 
श्रालोचना के क्षेत्र से बाहर या परे हैं तो में निस्सन्देह परतन्त्र होऊगा । कानूत 
द्वारा लगाया गया प्रतिवन्ध तभी हानिकारक है जब वह व्यक्ति के विकास' को अव- 
रुद्ध करता है । यह उस समय असत्‌ प्रतीत होता है जब यह आ्रात्मिक समृद्धि के 
जीवन को नष्ट करता है। यह उस समय कणष्टकारी एवं उत्तेजना पदा करने वाला 
होता है जब इसे संकीरण, स्वार्थी और वर्गीय हितों की पूर्ति के लिए बचाया जाता 
है । यदि कानून का उद्देश्य व्यक्ति की शक्तियों को मुक्त करना है या रचनात्मक 
प्रवृत्तियों की वृद्धि करना है, या श्राथिक एवं सामाजिक विषमताञों को दूर कंरता 
है तो कानून म॑ केवल स्वतन्त्रता के रक्षक होंगे बल्कि उसकी वृद्धि में सहायक भी 
होंगे । ज॑साकि लास्की ने लिखा है कि “ऐतिहासिक अनुभव ने हमारे लिए ऐसे नियम 
बना दिये हैं जो समुचित जीवन की स्‌ विधा देते हैं। उनका पालन करने के लिए 
विवश करना व्यक्ति को परतन्त्र करना नहीं है। जब भी आचार-व्यवहार के ऐसे 
मार्गों को, जो सामान्य हित में न हों, प्रतिवन्धित करता आवश्यक हो तो उनका 
स्वच्छन्द काये क्षेत्र से हठाया जाना स्वतन्त्रता पर आक्रमण नहीं समझा जाना 
चाहिये ।'/ 

लोक कल्याणकारी राज्य और कानूनों हारा 

स्वतन्त्रता को सुरक्षा 

लोक-कल्याणकारी राज्य में कानून मुख्यतः निम्न रूप से स्वतन्त्रता की रक्षा: 
करते हैं--- ह 

. कानून न्याय और दण्ड की व्यवस्था कर शान्तिमय सामाजिक जीवन 
को सम्भव बनाते हैं। कानून ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं. जिसमें सामाजिक 
जीवन सम्भव होता है। 

2. फानून स्वतन्त्रता के अ्रतिक्रमण को रोकते हैं। 


3. संवेधानिक कानून शासन के अनुचित एवं अवैध अतिक्रमण से स्वतन्त्रता 
को रक्षा करते हैं । 


+6ं; राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


4. दगनू न शोपण, अन्याय, झआथिक विपमताम्रों जैसी निर्दंयी स्थितियों को 
दूर करने का प्रयास करते हें । कानून श्रत्यधिक सम्पत्ति की सीमायें निर्धारित 
करके, उद्योगों में कार्य के घण्दे निश्चित करके, न्‍्यूनतस वेतन निर्धारित करके तथा 
प्रन्य आधिक और सामाजिक सुविधायें प्रदान करके विपमताशों को दूर करने का 
प्रयास करते हैं । 

5. कानून व्यवित को अपने व्यवितत्व के विकास. की समुचित सुविधायें 
प्रदान करते है । 

6. कानन रोजगार, अनिवायं शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करते हैं 
जो स्वतन्त्रता में सहायक होती हैं । 

7. कानून छुआझ्नाछूत, साम्प्रदायिकता आदि विपमताश्रों को दर कर सामा- 
जिक स्वतन्त्रता को सुरक्षित बनाते हैं । 

सक्षेप में, कानून श्ौर स्वतन्त्रता एक-दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि उचित 
कानूनों की व्यवस्था में ही उचित स्वतन्त्रता का उपयोग सम्भव है। 

(ब) समानता 

ग्र्थ एवं प्रकृति--स्वतन्त्रता की भांति समानता भी प्रजातन्त्र का एक महान 
झ्रादर्श है । इस पर भी इसकी स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है । इसे निरपेक्ष रूप से 
कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता । स्वतन्त्रता और समाजवाद की भांति समानता 
शब्द के भी श्रनेक श्र हैं। जितने श्रथों में इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता 
है उतना ही इसका व्यापक रूप सामने झ्राता है । जी. सारतोरी ने कहा है 
कि “समानता के इतने पहलू शौर निहित श्र हैं कि सभी रष्टिकोणों से परखने 
के बाद भी यह महसूस होता है कि इसे पूर्णतः: समझा नहीं गया “॥? 

रामानता को मुख्यतः निम्न श्र॒र्थों में प्रयोग किया जाता है-- 

व्यक्ति प्रकृतिशः समान हँ---समानता का एक श्र्थं यह है कि सभी 
व्यक्ति समान पंदा होते हैं और प्रकृति उन्हें समान रखना चाहती है । फ्रांसीसी 
क्रान्ति के समान फ्रांस को राष्ट्रीय समा ने इस रप्टिकोण का समर्थन किया था 
जब उसने कहा था कि शअ्रधिकारों के सम्बन्ध में व्यक्ति स्वतन्त्र श्रौर समान पैदा 
होते हैं श्रौर निरन्तर ऐसे बने रहते हैं ।” श्रमरीकी स्वतन्त्रता की घोपणा ने भी 
इसी दृष्टिकोण का समर्थन किया था जब उसने कहा था कि "हम इस सत्य को 
स्वयं सिद्ध समभते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान उत्पन्न किया गया है ।” परन्तु 
समानता के सम्बन्ध में यह विचार अपूर्ण हैं क्योंकि न तो प्रकृति सभी को समान 
पंदा करती है श्रौर न पैदा होने के समय सभी को परिस्थितियाँ समान होती हैं । 
प्रकृति से ही कुछ व्यक्ति वौद्धिक शक्तियाँ लेकर पैदा होते हैं श्रीर कुछ भौतिक 
शक्तियाँ, कुछ कशाग्र बुद्धि होते हैं श्रौर कुछ मन्द बुद्धि; कछ शारीरिक दृष्टि से 
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होते हैं और कछ दुब्ल; कूछ आकार में सुन्दर होते हैं श्रोर कूछ कूरूप । प्रकृति 
ही कुछ को सद्‌दुणों से विभूषित करती है और कुछ को दुगगरु णों. से. इस तरह ., 
प्रकृति से ही व्यक्तियों में गुणों, योग्यता्रों और क्षमताओं में असमानता होती है 
जन्म से भी व्यक्ति समान नहीं होते । जन्म के समय में व्यक्तियों की परिस्थितियाँ 
असमान होती हैं। कुछ घनाढूय परिवार में पंदा होते हैं, कूछ मध्यम परिवार में 
और कछ निर्धन परिवार में । कछ को जन्म से ही ऐसी सुविधायें आष्त होती हैं कि 
वे अपने सर्वोत्तम रूप को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं जबकि अधिकांश को वे स्‌ वि- 
घायें हो उपलब्ध नहीं होतीं कि वे अ्रपनी क्षमत्ताश्ों और व्यक्तित्व. का विकास कर 


सबों । लास्की ने ठीक कहा है कि “अवसर पेतक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं: 
2. समानता एकरूपतर नहीं समानता का अर्थ एकरूपता नहीं है शोर 


विभिन्नताओं का अथ असमानता नहीं । जैंसाकि लासकी मे कहा है कि. जब तक 
व्यक्तियों में अभाव, बुद्धि और आवश्यकता के भेद हैं एक रूपता हो नहीं सकती | - 
यदि एक गरिएतज्ञ को वसा ही व्यवहार मिले जेसाकि एक ईटकार को तो समाज . 
का उद्देश्य आरम्भ में ही नष्ट हो जायेगा । निरपेक्ष समानता न तो सम्भव है और 
न बांछतीय । विश्व के किसी सामाजिक या राजनीतिक आन्दोलन ने निरपेक्ष समा- 
नता की मांग नहीं की । 

3. समानता एक खास समतलोीकरण है--समानता का अर्थ एक “खास 
समतज्नीकरण” है । इसका अर्थ है कि समाज में कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में न हो 
कि वह अपने पड़ीसी से इतना ऊंचा उठ जाय कि यंह प्रक्रिया उसकी नोगरिकता 
में बाधा का रूप ले ले । इसका श्रथ है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट रूप की सिद्धि इस प्रकार 
हो कि दूसरे लोगों को इसी प्रकार की सिद्धि सम्भव हो । इसका अथ है कि सामा- , 
जिक शक्तियों में ताल-मेल हो कि मेहनत के भाग में श्रौर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 
के भाग में एक सन्तुलन रहे । इसमें यह निहित है कि भले ही मेरा मत किसी 
दूसरे के मुकाबले हल्का हो परन्तु जब निर्शय किया जाये तो इसका ध्यान 
रखा जाय । 

4. विशेषाधिकारों की श्रनुपस्थिति--समानता का श्रथं है कि किसी व्यक्ति 
वर्ग, हित, जाति या धर्म के लिए कोई विशेषाधिकार न हो । विशेषाधिकार भ्रसमा- 
नता के आधार और संघर्ष के कारण पहे हैं । विशेषाधिकारों की अनुपस्थितिं समा- 
नता है | इसका श्रथ है कि राजनीतिक क्षेत्र में मेश्र॒ विचार दूसरे विचार के समान 
हो । एक व्यक्ति के एक मत का सिद्धान्त इसी समानता को अभिव्यक्त करता है। 
इसका श्रथथे है कि मुझे राज्य के किसी पद को प्रप्त करने का अधिकार है | यदि 
लोग मुझे उसके लिए पसन्द करते हैं। यदि किसी व्यवित को पद प्राप्त करंने से 
रोका जाता है तो समानता का हनन होता है। 


]. /099णएपए ६8 3 श्चाल' एी एशदादे साटप्राइघ्राए०" | बरदंतं, 
घद्यणत |. ; (ज्याणग्रद्धा 0 एण03, 9, 454-55 
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5. ग्रदसर की पर्याप्तता--समानता का अय॑ है कि पर्याप्त अवसरों का 
मार्ग सभी व्यक्तियों के लिए प्रशस्त् रहे । पर्याप्त अवसरों का अर्थ समान अवसरों से 
नहीं है | इसका भ्रर्थ है कि “प्रतिभा ! प्रोत्साहन के अमाव के कारण नष्ट नहीं हो 
जाय । उदाहरणतः यदि कुछ बच्चे स्कूल भूखे झ्राते हैं तो वे शिक्षा से वह लाभ 
नहीं उठा सकते जो मरभेट शआराते हैं । जेसाकि डायसो ने कहा है कि “मुझे केक 
खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को उस अधिकार के कारण रोटी 
भी प्राप्त नहीं होती । समानता इस बात की मांग करती है कि कुछ की विशिष्ट 
इच्छाओं की पूर्ति होने से पूर्व सबकी न्‍्यून अ्रनिवायं श्रावश्यकतायें पूरी हों। 

समानता के प्रकार 

समानता के मुख्य प्रकार निम्न हैं-- 

. नागरिक समानता--नागरिक समानता को वैघानिक समानता भी कहते 
हैं । इसका अर्थ है कि सभो नागरिक कानून के समक्ष समान हों और सभी को 
कानून का समान संरक्षण प्राप्त हो | जैसाकि वार्कर ने कहा है कि “राज्य श्रपनी 
उपस्थिति में सभी बंध व्यक्तियों से समान व्यवहार करता है । राज्य बंध व्यक्तित्व 
को उच्च या निम्न श्रे सी प्रदान नहीं करता ।”? इसका अर्थ यह है कि कोई भी 
व्यक्ति, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो, कानून से ऊपर या परे नहीं भौर 
किसी को बिना कानून की उल्लंघना किये दण्डित नहीं किया जा सकता । नागरिक 
समानता विधि के शासन की मांग करती है । 

विश्व के आधुनिक संविधानों में नागरिक समानता सभी व्यक्तियों को प्राप्त 
होती है । उदाहरणतः भारत में धरम, जाति, प्रजाति, लिंग, जन्म स्थान या अन्य 
किसी प्राधार पर व्यक्तियों में कोई भिन्नता नहीं की जाती । परन्तु फ्रांस जैसे देशों 
में जहां प्रशासनिक कानून और प्रशासनिक न्याय की व्यवस्था है वहां वैधानिक 
समानता में कुछ अपवाद पैदा हो जाते हैं । 

2. राजनीतिक समानता --इसका अ्रथ है कि राज्य के सभी नागरिकों को 
बिना किसी भेदभाव के राज्य के कार्यों में भाग लेने की समानत्ता हो श्र्थात्‌ सभी 
नागरिकों को धर्म, जाति, लिग, नस्ल, सम्पत्ति, शिक्षा या अन्य किसी आधार पर 
भेदभाव किये बिना मताधिकार प्राप्त हो, निर्वाचन में खड़ा होने और किसी साव- 
जनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार हो । यह समानता प्रजातन्त्र की झ्राधार- 
शिला है । परन्तु इस समानता का यह अर्थ नहीं कि सभी नागरिकों का समान 
“राजनीतिक प्रभाव! हो । सभी नागरिकों का समान राजनीतिक प्रभाव होना 
सम्मव नहीं होता । नागरिकों में घन, योग्यता, क॒शाग्र बुद्धि की भिन्नतायें राज- 
नीतिक प्रभाव में भिन्नताएं पंदा कर देती हैं। 


. डाल, 8; शिाध्रशंफा85 0 500० बात एगञाव्श 7॥609, 9. 440 
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3. सामाजिक समानता--सामाजिक समानता का भअये है. कि कोई व्यक्ति 
सामाजिक आधार पर असमर्थ न हो और किसी दूसरे को कोई विशेषाधिकार ग्राप्त 
ने हो । सभी को समाज में समान महत्त्व प्राप्त हो और सभी को सामाजिक विकास _ 
से समान अवसर प्राप्त हों । व्यक्ति व्यक्ति में धर्म, जाति, प्रजाति, चस्ल या लिंग 
के आधार पर कोई भिन्नता न हो । सामाजिक समानता को सामाजिक न्याय की 
संज्ञा दी जाती है । ह 

विश्व के प्रायः सभी संविधान अपने देश में रहने वालों को सामाजिक न्याय ' 
का झाएवसन देते हैं। उदाहरणतः भारतीय संविधान के भामुख में भारत में रहने 
वाली सभी जातियों को सामाजिक न्याय का आश्वासन दिया गया है। ह 

4. प्राकृतिक समानता--संविदावादी लेखकों ने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति 
की प्राकृतिक समानता की बात कही है । फ्रेंच ऋरान्तिकारी काल की राष्ट्रीय सभा 
श्रौर श्रमरीकी स्वतस्त्रता की घोषणा में प्राकृतिक समानता की बात कही गयी है । 
परन्तु प्रकृति सभी को समान पँदा नहीं करती प्रकृति से ही व्यक्ति गुणों, योग्य- 
2 श्रों, क्षमताओं, शालीनता, प्रतिभा, शक्ति, विचारों आदि में असमान होते हैं। 

5. श्राथिक समानता--सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक समानता का 
महत्त्व तभी है जब व्यक्तियों को श्राथिक समानता प्राप्त हो । आथिक समानता का 
प्र्थ धन या सम्पत्ति के समान वितरण से नहीं । धम का समान वितरण न तो 
सम्भव है और न व्यावहारिक । जब तक व्यक्तियों के गुणों, योग्यताश्रों, क्षमताभश्रों 
शौर आवश्यकताओं में भिन्नतायें पायी जाती हैं तव तक घन की भिन्नतायें विद्यमान 
रहेंगी । परन्तु इसका यह श्रर्थ नहीं कि धन की भिन्नताओों के कारण समाज में 
शोषण और असहाय व्यवस्था विद्य मान रहे | राज्य का यह सर्वोत्त म कत्तंव्य है कि 
वह घन में पाई जाने वाली गम्भीर श्राथिक विषमताशों का निवारण करे प्रन्यथा 
प्रजातान्त्रिक शासन भी आडम्बर और घोखा मात्र बनकर रह जायेगा। जैसाकि 
लास्की ने कहा है कि जिस राज्य में थोड़े-से धनी हैँ और श्रसंख्य दरिद्र हैं वहाँ-सदेव 
ऐसी सरकार का विकास होगा जिसका प्रयोग धनिक वर्ग उन सुख सुविधाश्रों के लिए 
करेगें जो उनकी सम्पत्ति से उत्पन्न होती हैं।” आ्राथिक समानता के लिए यह्‌ 
आवश्यक है कि धन का संचय कंछ हाथों में न हो। घन का वितरण जितना व्या- 
पक होगा लोगों में श्राथिक समानता उतनी अधिक पाई जायेगी । 

आधिक समानता का यह अथ नहीं कि वेतनों में भिन्नता न हो। श्रम के 
लिए दिये जाने वाले मूल्य की दरों में विविधता होना स्वाभाविक है। कशलता, 
दक्षता, योग्यता और विकास इस भिन्नता की माँग करते हैं। परच्तु वेतनों की दरों 
में भिन्नतायें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति उन भिन्नताओं के 
कारण असमान प्रभाव डालने की क्षमता रखता हो | दर्भाग्य से श्राज़् कछ व्यक्ति 
ऐसे हैं जो अपने प्रभाव का प्रयोग अपने गुण या कार्यो कै कारण नहीं करते बल्कि - 
अपने स्वामित्व के कारण करते हैं। श्राथिक समानता इस वात की माँग करती है 
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के कद लोगों की विशेष गांगों को पूरा करने से पूर्व सबकी आवश्यक मांगों की 
पृति की जाय | व्यतितयों की झधथिक और सामाजिक स्थिति में भिन्‍नताम्रों को 
तभी स्वीकार किया जा सकता है जब समचे समुदाय ने समानता का कुछ न्यूनतम 
ग्राधार प्राप्त कर लिया हो । 
ध्राथिक समानता श्रधिक्रांशधतः झ्ानुपातिक समस्या है । न्यूनतम 
पर्याप्तता की समस्या है। यह सामाजिक न्याय की समस्या है। सभी को साने 
पीने और ध्राश्य की आवश्यकता है और इन अआ्रावश्यकताओं की पूर्ति कार्य के अ्रनु- 
रूप हो सकती है। परन्तु किसी को ऐश्वयं की सू विशयें दूसरे की अनिवाय आव- 
श्यकतापग्रों की कीमत पर प्राप्त नहीं होनी चाहिए । सभी की पश्रनिवार्य आवश्यक- 
ताप्रों की पूर्ति होने के बाद भिन्‍नताम्रों को कार्य के आराघार पर स्वीकार किया जा 
राकता हैँ । परयप्तिता की सीमा तक सभी की प्रारम्भिक आवश्यकतात्ों की पूर्ति 
होनी चाहिए । ज॑साकि लास्की ने कहा है कि “कुछ के पास फालतू होने से पूर्व 
सबक पास पर्याप्त होना चाहिए ।” 
ग्राथिक समानता अवसर की पर्याप्तता की मांग करती है अर्थात्‌ सभी को 
कार्य का श्राश्वासन होना चाहिए और किसी के जीविकोपाजन के साधन दसरे की 
सनक पर निर्भर नहीं करने चाहिए । सभी को पर्याप्त वेतन मिंलना चाहिए। कार्य 
घण्टे निश्चित होने चाहिए, सभी को विश्वाम प्राप्त होता चाहिए, सभो को बुढ़ापे 
या ग्रन्‍्य असहाय स्थिति में आद्िक स्‌ रक्षा का श्राश्वासन होना चाहिए । संक्षेप में, 
उद्योग में स्वशासन होना चाहिए । श्रमिकों की केवल उत्पादन में ही नहीं वल्कि 
प्रबन्ध में भी साकेदारी होनी चाहिए । 
राजनीतिक समानता तभी यथाय हो सकती है जब श्राथिक समानता प्रदान 
की जाय प्रन्यथा राजनीतिक शविति आशिक णक्ित की अनुचर मात्र बनकर रह 
जायेगी । इसी लिए अरस्तु ने प्रजातन्त्र भर निध॑नों द्वारा शासन के मध्य अल्पतन्त्र 
भ्रौर घनिकतन्त्र के समीकरण की ओर इशारा किया था। आथिक अ्समानता को 
दर करने के लिए संघर्ष रोमन इतिहास की क्‌ जी है, यही इगलेण्ड के कृपि सम्व्रधी 
अ्रसन्‍्तोप की जड़ में है। यह जोन बाल के उपदेशों में है, मोर के यूदोपिया में 
है श्रौर हेरिग्टन की श्रोशियाना में है । 'कम्युनिस्ट घोषणा पत्र” में माप ने यही 
चेतावनी दी थी कि धन का केन्द्रीकरण “हरणकर्ततात्रों का हरण” कर लेगा । तभी 
तो लास्की ने कहा है कि “सम्पत्ति राज्य के श्रधीन होनी चाहिए श्रन्यथा सम्पत्ति 
राज्य पर हावी हो ज'येगी ।” साम्यवादी देशों में सम्पत्ति पर राज्य का स्वामित्व 
है, प्रजातान्त्रिक समाजवादी देशों में राज्य सम्पत्ति का नियमन करता है। 
स्वतन्त्रता ओर समानता 
स्वतन्च्रता श्रौर समानता परस्पर विरोधी--स्व॒तन्त्रता श्रौर समानता के 
सम्बन्ध में दो परस्पर विद्वार पाग्रे जाते हैं। एक विचार डी. टॉकबिल, लार्ड 
एक्टन ओर बेनोदितो क्रोस जैसे लेखकों का है | इनकी धारण है कि स्वतन्त्रता 


अ्वधा रणाये--स्वतन्त्र ता और समानता 269 


और समानता परस्पर विरोधी विचार हैं; दोनों एक दूसरे के विपरीत है; 
दोनों समुचित ढंग से इकट्ठे नहीं रह सकते । इस विचार के मानने वालों की 
धारणा है कि व्यक्ति प्रकृति से ही श्रसमान पैदा होते हैं श्रौर राज्य कानूनों ढ्वारा 
उन्हें कृत्रिम रूप से समान बनाना प्राकृतिक स्वतन्त्रता और प्राकृतिक कानून की 
उल्लंघना करना है | जैसाकि लार्ड एक्टन ने कहा है कि “समानता की उत्कृष्ट 
प्रभिलापा ने स्वतस्त्रता की श्राशा को व्यर्थ बना दिया है।” क़ोस स्वतन्त्रता और 
न्याय को परस्पर विरोधी मानता है| मेंकाइवर की धारणा है कि एक निश्चित 
सीमा के परे स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी हैं। मंकाइवर का मत है 
कि यदि याल्त्रिक या क्षत्रिम साधनों द्वारा समानता प्राप्त कर ली जाय तो यह 
प्रधिनायक तनन्‍्त्र और सर्वंसत्तावाद को जन्म देती है | साम्यवादी राज्यों में पाई 
जाने वाली तथाकथित समानता इस बात की द्योतक है । 


स्वतन्त्रता श्रौर समानता एक-दूसरे के पुरक--टूसरा विचार स्वतन्त्रता भर 
समानता में कोई विरोध नहीं समकता । इसकी धारणा है कि दोनों एक-दूसरे के 
पूरक हैं। इसकी मान्यता है कि एक के विद्यमान होने से, दूसरे का अ्रस्तित्व 
सम्भव है। उदाहरणतः नागरिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतन्त्रता का तभी 
महत्व है यदि आथिक समानता हो | श्राथिक समानता के अ्रभाव में श्रन्य सब 
स्वतन्त्रतायें निरिथंक बनकर रह जाती हैं। इस विचार के मल समर्थक. हैं,-लास्की 
हानी, पोलार्ड, श्राशीर्वादिम आदि | टानी का मत है कि “समानता की प्रचर सात्रा 
स्वतस्त्रता की विरोधी नहीं बल्कि उसके लिए श्रावश्यक है ।” लास्की की धारणा 
है कि ' यदि स्वतन्त्रता का अर्थ मानव भावना की अभिव्यक्ति में शक्ति का विस्तार 
है तो असमान लोगों के समाज में यहु कम ही मिलती है । जहाँ कहीं धनी-निर्धव, 
शिक्षित-भ्रशिक्षित होते हैं वहां स्वदा स्वामी-दास देखने को मिलते हैं। पोलाड्ड 
का मत है कि “स्वतन्त्रता की समस्या का एक ही हल है कि यह समानता में स्थित 
रहती है ।”' 


स्वतन्त्रता और समानता को परस्पर विरोधी मानने वाले लेखक वस्तुत 
दोनों शब्दों को गलत अ्रर्थों में इस्तेमाल करते हैं। ये लेखक स्वतन्त्रता को 'यथेच्छा- 
चारिता' के रूप में इस्तेमाल करते हैं । परन्तु स्वतन्त्रता की यह कल्पना पुरानी पड़ 
गई है। यह अव्य वहारिक है। ग्रनियन्त्रित स्वतन्त्रता स्वेच्छाचारिता और ग्ररा- 
जकता को जन्म देती है। आथिक क्षेत्र में अमभियन्त्रित स्वतन्त्रता प्रतियोगिता, 
अन्याय शोपण, आदि बुराइयों को जन्म देती है | स्वतन्त्रता कोई निरपेक्ष घारणा 
नहीं । इसे सामाजिक सन्दर्भ में ही समझा जा सकता है । व्यक्ति का 'अहम' 'सामा- 
जिक अ्रहम' है। श्रव: उसकी स्वतन्त्रता को व्यापक सामाजिक हितों के सन्दक्ष में 


ही समझा जा सकता है । सामाजिक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को कोई स्वतन्त्रता नहीं 
दी जा सकती । 
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समानता की निरपेक्ष कल्पना व्यथं है । निरपेक्ष समानता न तो सम्भव 
हैं प्रौर न वांद्यनीय । निरपेक्ष समानता, योग्यता और कुगलता पर प्रहार करती 
है । यह झनावश्यक है । समानता को सापेक्ष रूप में ही स्वीकार किया जा सकता 
है । यह एक “खास समतलीकरण” है जिसमें सभी को नागरिक, सामाजिक, राज- 
नीतिक दृष्टिकोण से समान समझा जाता है। आध्थिक द॒ष्टि से इसका श्र है कि 
कुछ की विशिष्ट इच्छाप्रों की पूति तभी हो सकती है जब सबकी न्यूत प्रारम्भिक 
इच्छायें पूर्ण हो गई हों । समानता विद्येपाधिकारों की अ्रनुपस्थिति श्रौर सब के लिए 
पर्याप्त भ्रवसरों की माँग करती है। 
स्वतन्त्रता भर समानता दोनों प्रजातन्त्र के आदर्श हैं। दोनों में सामंजस्य 
स्थापित करने की श्रावश्यकता है। दोनों ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की क्षमताझ्रों को 
मुफ्त करने के साधन हैं । यदि व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए स्वतन्त्रता 
की आवश्यकता है तो समानता की च्यून मात्रा स्वतन्त्रता के वास्तविक उपयोग के 
लिए ग्रावश्यक है । इस तरह स्वतन्त्रता के अभाव में समानता का कोई मल्य नहीं 
और समानता के भ्रभाव में स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व नहीं । ह॒बेर्द ए. डीयन ने 
ठीक लिखा है कि “स्वतन्त्रता में समानता श्रन्तनिहित है; स्वतन्त्रता श्रौर समानता 
में कोई संघर्ष नहीं भ्रोर न ही ये प्रृथक्‌ हैं; ये एक ही श्रादर्श के दो मिन्न-भिन्न तथ्य 
हैँ । यही कारण है कि श्राधुनिक लोकतान्त्रिक संविधानों में न केवल स्वतन्त्रता 
पर बल दिया जाता है बल्कि समानता को लाने का प्रयास भी किया जाता है । 
उदाहरणतः भारतीय संविधान का अ्रध्ययन [[! यदि नागरिक एवं सामाजिक 
स्वतन्त्रताश्रों का चयोतक है तो श्र्याय 7४ सामाजिक और श्राधिक समानता का 
चोतक है। रोडी, एण्डरसन शौर क्िस्टल ने ठीक लिखा है कि “'प्रजातान्त्रिक नीति 
समानता को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने को रहती 
है। वह श्राज इस प्रम में नहीं कि शाबव्दिक समानता सम्भव हैया 
चांछनीय है 


समीक्षा प्रश्न 
. “कानून श्रौर स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी मान्यताये हैं।” इस कथन के पक्ष 
और विपक्ष में तक॑ दीजिए (7२४]. 983) 
2... स्वतन्त्रता शब्द को समझाइए । यह कथन कहाँ तक सही है कि “कानून 
स्वतन्त्रता की श्रावश्यक शर्त है ?” (२४) ]985) 
3. “स्वतन्त्रता” की व्याख्या कीजिए और इस कथन की विवेचता कीजिए कि 
! नियन्त्रण स्वतन्त्रता के लिए आवश्यक है | (२४७. $07979. 984 ) 
4... इस मत की विवेचना कीजिए कि कानून और स्वतन्त्रता परस्पर विरोधी 
नहीं हैं । (7२४७४. $997]. 983) 


5, नागरिक स्वतन्त्रता के नकारात्मक व सकार त्मकरूपों से श्राप क्या समझते 
है ? उदाहरण सहित बताइए | (२४४. )98]) 
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6. 


]0. 


4]. 


2. 


“कानून एवं स्वतन्त्रता एक-दूसरे के प्रतिकूल हैं ।” विवेचन कीजिए । 
(१७. 980) 
(“निरन्तर सतकंता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है ।” इस कथन को ध्यान में 
रखते हुए स्वतन्त्रता की रक्षा के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए । 
(२७४. 979) 
इस दृष्टिकोण का मूल्यकिन कीजिए कि सामाजिक समानता एवं आ्राथिक 
न्याय के संरक्षण की स्थिति में ही राजनीतिक स्वतन्त्रता साथंक होती है। 


(२७४. 978) 
स्वतन्त्रता भौर समानता के सम्बन्ध पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी 
लिखिए । (२४7. 986,80979. 986) 
“समानता एवं स्वतन्त्रता एक दूसरे के पूरक हैं ” पर एक आलोचनात्मक 
टिप्पणी लिखिए । (२४४. 987) 
“स्वतन्त्रता और समानता परस्पर विरोधी मान्यताए हैं ।” इस कथन के 
पक्ष और विपक्ष में तके दीजिए । (877०, 988) 
“निरन्तर सतकेता ही स्वतन्त्रता का मूल्य है ।” इस कथन की झ्ालोच- 
नात्मक टिप्पणी लिखिए । (2]70, 988) 


(०>व्मिड 2एएछिन ८५ 
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उनके सम्बन्ध 
(2050: &पवीणपाए जावे पराशा: रि०धा०ाओंफ ) 





/#. शक्ति 

शक्ति एवं राजनीति (207० ४॥0 70॥605)--शक्ति मानव जीवन की 
प्रावश्यकता है । यह राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन की अनिवाय शर्त है। इसे 
राजनीतिक एवं सामाजिक दोनों क्षेत्रों से परथक नहीं किया जा सकता। नियन्त्रण के 
रूप में यह स्‌ रक्षा, शान्ति, व्यवस्था, न्याय, स्वतन्त्रता श्रादि के लिए प्रावश्यक है। 

शक्ति श्रवधारणा का विकास--शक्ति श्रवधारणा का विकास वीसवीं 
शताब्दी में श्रमे रिका के शिक्षागों समुदाय द्वारर किया गया । फिर भी यह प्राचीन 
समय के लेखकों के चिन्तन का विपय रही है | देसीटस, पॉलिवियस थ्यूसीडाइड्स 
श्रादि ने इसकी वास्तविकता को समझ लिया था। थूृसीमक्स का मत था कि, 
“शक्तिशाली का हित” ही 'सही अर्थात्‌ 'उचित' है श्रौर न्याय वही है जो 
“शासकों के हित” में हैं | मेंकियावली का सारा राजनीतिक चिन्तन इस विचार के 
इदे-गिद घूमता है कि शासक को येन-केन प्रकारेण शक्ति को एकत्रित करना चाहिए, 
उसे बनाये रखना चाहिए तथा उसकी वृद्धि एवं विस्तार करना चाहिए। हॉब्स 
ने श्रपनी रचना लेविश्राथन में शक्ति प्राप्त करने की इच्छा को मानव की “निरन्तर 
बने रहने वाली इच्छा” को स्वीकार किया है, “जिसका भ्रन्त मृत्यु में होता है ।” 
उन्नीसवीं शताब्दी के इतिहासकार ट्रीश्चे और दाशंनिक नीत्श्चे ने शक्ति श्रौर उसकी 
जालसा के गुणों का बखान किया है ॥ बीसवीं शताब्दी में ऐरिक फॉफमेन ने शवित 
को राज्य का मूल तत्त्व स्वीकार किया है । उसका मत है कि राज्य का मूल उद्देश्य 
“शक्ति का विकास, वृद्धि श्रौर प्रदर्शन है।” वह कहता है कि राज्य शवित का दावा 
करता है, उसे निशचयप्‌बंक प्रकट करता है, उसे बनःये रखना चाहता है, उसका 
विकास करना चाहता है एवं उसके सर्वोत्तम स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। 
उसका मत है कि युद्ध में ही राज्य का सही रूप प्रकट होता है और विजयी युद्ध 
द्वी इस बात का भ्रन्तिम मापदण्ड निश्चित करता है कि कौनसा राज्य सही है । 
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चीसवीं शतावदी के सर्वसत्तावादी, अधितायकवादी एवं प्रजातन्त्रवादी लेखकों 
एवं नेताश्रों ने शक्ति राजनीति पर बल दिया है और राज्य के लिए शक्ति के गुणों 
का बखान किया है। जहाँ मेरियम, केदलिन, लासवेल, रसल आदि लेखकों ने 
झ्रान्तरिक राजनीति में शक्ति के महत्व पर वल दिया है वहाँ मार्गन्थो, केप्लान 
आदि लेखकों ने श्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के महत्त्व पर प्रकाश डाला है । 
मार्गेन्यो ने लिखा है कि “अ्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति, सभी राजनोति की भाँति, शक्ति 
के लिए संघर्ष है। प्रन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का श्रन्तिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो 
शक्ति सर्वदा तात्कालिक उद्देश्य होता है । 


राजनीति के खेल में शक्ति मुल तत्त्व है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं 
किये जा सकते । बैकर ने कहा है कि “राजनीति शक्ति से श्रपृथकनीय है । लास- 
चैल श्रौर वीप्लान का मत है कि “शक्ति की श्रवधारणा सारे राजनीति शास्त्र में 
सम्भवतः श्रत्यधिक मुलभुत है। राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति का निर्धारण, वितरण 
एवं प्रयोग है। केटहलिन का मत है कि राजनीति “शक्ति का विज्ञान है। 
मंकाइवर का सत है कि “समस्त गति, सभी सम्बन्ध, सभी प्रक्रियायें, सभी व्यवस्था 
झौर प्रकृति में घटित होने वालो प्रत्येक घटना शक्ति की श्रभिव्यक्ति है ।” बायसेटेड 
का सतत है कि “शक्ति समाज की श्राघारभूत सुब्यवस्था का सहारा है। जहाँ सुब्यवं- 
स्था है चहाँ शक्ति का भ्रस्तित्व श्रवश्य पाया जाता है । शक्ति प्रत्येक संगठन के पीछे 
है श्रोर प्रत्येक संरचना को बनाये रखतो है। शक्ति के श्रभाव में न कोई संगठन 
हो सकता है न सुच्पवस्था ।” 


क्‍या शक्ति भ्रष्ट फरती है ? ([00७5 ?०ए७: 0०४०७ ?)--शक्ति के 
सम्बन्ध में प्रायः यह भ्रम विद्यमान है, जेसा कि लार्ड एक्टन ने कहा है कि “शक्ति 
भ्रष्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष रूप से भ्रष्ट करती है !” कुछ परिस्थि- 
तियों में यह भ्रम सही हो सकता है और कतिपय व्यक्ति शक्ति प्राप्त करके, विशेष 
रूप से जब उनके पास निरपेक्ष शक्ति आा जाती है, भ्रष्ट हो. जाते, हैं। परन्तु इस 
बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि शक्ति शुद्ध भी करती है. श्रौर उत्तरदायित्व 
की भावना को भी बढ़ाती है। शक्ति उच्च मूल्य भी है जो अच्छे शासन के लिए 
आवश्यक है । नियन्त्रण के रूप में शक्ति एक आवश्यक तत्त्व ही. नहीं बल्कि वाँछनीय 
एवं नंतिक तत्त्व भी है। केटलिन का मत है कि “केवल नैतिक तटस्थता के रूप में 
ही नहीं वल्कि कुछ मात्रा में सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी शक्ति वास्त- 
विक मूल्यवान वस्तु है जो प्रशंसा के योग्य है ।” -क्षेशलिन ने शक्ति-के घामिक 
पहलू को भी प्रस्तुत किया है। उसका कहना है कि “ईश्वर का सर्वशक्तिमान 
होना कहीं उसकी नेहमत तो नहीं ।”” राजनीति की उचित समस्या शक्ति से दर 


भागना नहीं वल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि शक्ति सही प्रकार के 
व्यक्ति के हाथों में हो । 
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शक्ति का केन्द्रीकरण व्यक्ति की पहलकदमी के लिए उसी प्रकार हानिकारक 
है शिस प्रकार आविक शक्ति का केनद्रीकरण झहम्‌ और ऋ रता को जन्म देता है। 
रसल राज्य शक्ति के विस्तार को आन्तरिक और वाद्य दोनों क्षेत्रों के लिए हानि- 
कगरक मानता है। यह उन्हें हानि पहुँचाती है जो इसका प्रयोग करते हैं और उन्हें 
भी जिन पर इसका प्रयोग किया जाता है। रसल का मत हैं कि “जिन व्यक्तियों 
को शक्ति की आदत पड़ जाती है वे विदेशी सरकारों के साथ मैत्रीपूर्ण वार्तालाप 
के सिए विशिष्ट रूप से उपयोगी नहीं होते ।” “शक्ति की झादत प्रतिस्पर्डा की 
भावना को सुरढ़ करती है। जिस राज्य में शक्ति केन्द्रित होती है वह उस राज्य 
से प्रधिक लड़ाकू होता है जिसमें शक्ति विखरी हुई रहती है ।”” 

शक्ति फे श्रायाम (7)॥70॥४०॥5 ० ?०४८)--शक्ति के मुख्य ग्रायाम 


(।) वास्तविक शक्ति (57957४6 ?०४८)--राजनीति शास्त्र के 
परम्परागत दृष्टिकोण को ग्रपनाने वाले लेखकों का मत है कि शक्ति श्रौपचारिक 
होतो है । यह संरचनात्मक श्रौर सुसंगठित होती है। शक्ति पद में निहित होती है 
व्यक्ति विशेष में नहीं । परन्तु शक्ति के सम्बन्ध में यह दृष्टिकोण अ्पूर्ण है, क्योंकि 
शक्ति पद और व्यक्ति दोनों में निहित होती है । यदि व्यक्ति कुशल और अनुभवी 
है तो वह अपनी श्रौपचारिक शक्तियों को व्यवहार में बढ़ा सकता है और यदि वह 
प्रकुशल हैं तो वहू औपचारिक शक्तियों को व्यवहार में कम कर देगा । 

(3) उपकरण फे रूप में शक्ति (20०7 85 ]॥80078)--शक्ति उप- 
फरण के रूप में कार्य करती है। यह पूर्व निर्षारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक 
निश्चित तरीका है । यह तरीका बल प्रयोग और सहमति दोनों पर ग्राधारित होता 
है । केवल बल प्रयोग पर ग्राधारित शक्ति चिरस्थायी नहीं होती। शक्ति का 
ग्रौचित्यपूर्ण प्रयोग ही चिरस्थायी तत्त्व है । शक्ति की पहचान बल प्रभ्नुत्व व सैनिक 
शक्ति से नहीं की जाती बल्कि सहयोग, विश्वास, भक्ति, श्रादत, उदासीनता आदि 
से की जाती है। फेदलिन ने लिखा है कि “सहयोग भी शक्ति का रुप है जिसकी 
संरचना ग्रधिफ सुक्ष्म श्रोर जठिल है परन्तु जो प्रभुत्व से भ्रधिक स्थाई है ।” 

(॥) सम्बन्ध के रुप से शक्ति (0४०7 95 रे८४(०॥)--व्यवहा रवादियों 
का मत है क्रि शक्ति कोई स्थिर तत्त्व नहीं, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह 
समय, परिस्यिति, ग्रावश्यकता, स्थान, समाज आदि से सम्बन्धित कल्पना है। दोनों 
एक-दूसरे से पृथक नहीं किये जा सकते ! कार्ल जे. फ्रंडरिक ने लिखा है कि शक्ति 
“उसके प्रयोगकर्ता और उसके अनुयाधियों के मध्य नियन्त्रण सम्बन्ध स्थापित 
करती है ।” शक्ति कभी निरपेन्न नहीं होती, यह सर्वेदा सापेक्ष होती है । 

भय एवं परिभाषा (८४००९ थाते 70677807)--शक्ति एक जटिल 
शब्द है। इसके अनेक अर्थ हैं। यह एक “वबहुपक्षीय तत्त्व” है । इसे मुख्यतः अ्रग्र- 
लिसित ग्रर्थों में प्रयोग किया जाता है 
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()) प्रभाव प्रक्रिया के रूप सें--रावर्ट ए. डाहल, हेर॒ल्ड डी. लांसवेल और 
रोवे (२09७) ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किय। हैं श्र्थात्‌ मानवीय 
आचरण में परिवर्तन लाने की क्षमता को शक्ति कहते हैं। जितनी मात्रा में कोई 
व्यक्ति या व्यक्ति रामृह दूसरे व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के श्राचरण में परिवर्तेव ला 
सकता है वह उतना ही शक्ति्ाली माना जाता है ।_ 

(४) बल प्रयोग के रूप में--शक्ति को “बल प्रयोग, अवपीड़न' तथा 
दमन के झूप में प्रयोग किया जाता है । इसके आदेशों की झवहेलना या विरोध 
कठोर हानि या दण्ड को निमन्‍्त्रण देता है। भारतीय साहित्य में क्ोटिल्य ने 
राजनीति को दण्ड शक्ति' मांना है । ्ः 

(पर) नियस्त्रण के रूप में--मार्गेव्यो और केटलिन ने शक्ति को 'नियन्त्रण' 
के रूप में प्रयोग किया है। इस श्रर्थ में शक्ति सत्ता और स्वतन्त्रता की समस्याश्रों 
का समाधान प्रस्तुत करती है और समाज में व्यवस्था को सुनिश्चित करती है । 
इस अर्थ में शक्ति सामाजिक और राजनीतिक संगठन का आधार है।_ 

(४४) सामान्य प्रवृत्ति के रूप में--शक्ति को सामान्य प्रवृत्ति के रूप में 
प्रयोग किया जाता है श्रर्थात्‌ शक्ति को एकत्रित करना एकच्नित करके उसे सुदृढ़ एवं 
संगठित करना, उसकी वृद्धि एवं विस्तार करता, मानव एवं उसकी संस्थाओं की 
सामान्य प्रवृत्ति है । जब व्यक्ति एक बार शक्ति को एकत्रित कर लेता है तो वह भय 
या दब्राव के अतिरिक्त इसे छोड़ते के लिए तेयार नहीं होता । इसकी लालसा का 
अन्त मृत्यु में होता है। हॉब्स ने शक्ति को इन्हीं ञ्र्थों में प्रयोग किया है । .- 

(१) सम्भावना के रूप. में - शक्ति को सम्भावना के रूप में प्रयोग किया 
जाता है। यह आवश्यक नहीं कि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वह इसका प्रयोग 
करेगा बल्कि यह सम्भावना कि वह इसका प्रयोग कर सकता है उसमें दूसरे के 
कार्यो को नियन्त्रित करने की क्षमता पंदा कर देता है और दूसरे उसके अनुयात्री 
बन जाते हैं । शक्ति के प्रयोग की' सम्भावता इतनी कारगर सिद्ध होती है कि विरोध 
के बावजूद यह पपने उह श्य को प्रप्त कर सकती है १ 

(शे) संकल्प के रूप में--विशिष्ट इच्छा या उद्देश्य की प्राप्ति का संकल्प 
व्यक्ति में शक्ति पैदा कर देता है । न 

(भां) निहित श्रथों के रूप में--ड्यूबिन का मत है कि “संगठित अन्‍्तः- 
क्रियाओं की व्यवस्थाड्ों के पीछे जो शक्ति होती है वह उसकी निहित शक्ति. है ।” 

(धो) साक्रेदारी के रूप में--लासवेल ने शक्ति को साक्केदारी या अच्तः 
व्यक्तिगत सम्बन्ध कहा है । जिन नीतियों को लागू किया जाता है या जिन नीतियों 
को जारी रखने के लिए दूसरों को कहा जाता है उन पर निर्णाय लेना होता है और 
निर्णय लेने श्रौर उसे लागू करते में दूसरों की साभेदारी की ग्रावश्यकता होती है। 
यही शक्ति की साभेदारी अथवा ग्न्तःव्यक्तिगत सम्बन्ध है। ह 
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(5) सहमति श्ौर सहयोग फे ठप में--सहमति झोर सहयोग समाजों 

उनों और समूहों के ग्रस्तित्व और शक्ति के आधार हैं । यह प्राचीन कहावत है 

कि एकता, विभेषकर जो सहमति झऔर सहयोग की भावना पर आधारित है, 
संगठन की शक्ति है । 

(५) मूल्य के रुप में-- सही, 'सर्त्य श्रौर न्याय ऐसे मुल्य हैं जो महान्‌ 
शक्ति के प्रतीक हैं । यह विश्वास कि अ्रमुक नीति या निर्णाय या कानून या ग्रादेश 
सदी है ग्रसंखध लोगों को उसका झनुयायी बना देता है, उनमें समर्थन के भाव पैदा 

देता है। दूसरी ओर, यह विश्वास कि अम्ुक निर्णय या कानून था आदेश गलत 
है, असंत्य लोगों में पीड़न और दमन के बाद भी, विरोध की भावनायें पंदा कर 
देता है। भारतीय संस्कृति में “सत्यमेव जयते'” का वाक्यांश सत्य की विजय का 
प्रतीक है । यह सत्य के अ्नुयायियों में ऐसी शक्ति पैदा कर देता है जिसका कोई 
ग्न्‍्त नहीं । सत्य, बल प्रयोग व वास्तविक शक्ति से पृथक रहकर भी, अझसीमित 
शक्ति का प्रतीक है। पास्कल ने शक्ति को न्याय के श्रर्थों में प्रयोग किया है। 
चाल्स एस. पेयर्स ने कहा है कि “सत्य श्रौर न्याय श्रक्षरशः विश्व में शक्तिशाली 
शक्तियाँ हैं | 

परिभाषा--शक्ति की मुख्य परिभापाएँ निम्न हैं-- 


] बट़्रेंण्ड रसल के शब्दों में, “शक्ति इच्छित प्रभावों की उपज है ।”” 

2, लासयेल के शब्दों में, शक्ति, “प्रभाव क्रे प्रयोग की विशिष्ट स्थिति है। . 
यह इच्छित नीतियों के विरोध होने पर वास्तविकता या भय पर आश्राधारित कठोर 
हानियों की सहायता से दूसरों की नीतियों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है ।” 

3. टॉनी के शब्दों में, शक्ति “दूसरे व्यक्तियों या समूहों के श्राचरण को 
जैसा कोई व्यक्ति चाहता है, परिवर्तित करने की व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की 
धामता है । 

4, कार्ल जे. फ्रेडरिक के शब्दों में, “शक्ति एक प्रकार का मानवीय 
सम्बन्ध है ।” 

5. राबर्ट बायसंदेड के शब्दों में, शक्ति वल प्रयोग की योग्यता है न कि 
उसका वास्तविक प्रयोग ।/ 

6, श्रार, एम. मेकाहवर के शब्दों में, “शक्ति व्यक्तियों या व्यवहारों को 
नियन्त्रित, विनियमित या निर्देशित करने की क्षमता है । 

7. पिफनर एवं शेरबुड के शब्दों में, शक्ति “अआदिश की क्षमता है ।” 

8, श्र्नोल्ड ब्रश के शब्दों में, शक्ति “ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा 

को लागू कर सकती है और किसी विरोधी इच्छा को विफल कर सकती है ।!!! 





4. 70%ए8 5 'वका8 99॥5५ 50 धरा णा€?'5 0॥ ए। 6076 शात॑ 02000509 ४श। ॥05- 
छाप्व, छाएलात, #्रागतगेतव : रिणाएंट3 ॥॥609. ॥89 #०चणातंशाणा 0 ५९7॥/०५॥7 
एशाए५ 20॥079] ॥#009#7, 79. 346. 
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9. हॉब्स के शब्दों में, शक्ति “भावी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने का 
वर्तमान साधन है ।” 

शक्ति की प्रावश्यक शर्ते ((गराव#ण58 ०४5९४धथे ईण ?०ए०)--अशक्ति 
कुछ शर्तों की पूर्व कल्पना करती है । ये मुख्यतः तिम्त हैं-- हे 

() व्यक्तियों श्र्थात्‌ असुयायियों की भ्रावश्यकत्ता--शक्ति के लिए व्यक्तियं 
का होना आवश्यक है । वस्तुएँ और विचार स्वयं में शक्ति नहीं होते । उन्हें शक्ति 
में परिवर्तित करने के लिए उसकी तलाश करने वालों को व्यक्तियों श्र्थात्‌ अनु- 
यावियों को दुढना पड़ता है जो उन वस्तुओं या विचारों को मुल्यवान समभते हैं 
श्र बदले में उसके श्रादेशों की पालना करते हैं । 

(0) प्रन्य शक्तियों की श्रावश्यकता--शक्ति अन्य शक्तियों की पूर्वे कल्पना 
करती है जैसे धन या सम्पत्ति, युद्ध-सामग्री (शस्त्रास्त्र), तागरिक सत्ता, भतों पर 
प्रभाव, घामिक सत्ता आदि | अन्य शक्तियों की विशेषता यह है कि इनमें से किसी 
एक को दूसरे के ग्रीन नहीं समझा जा सकता । प्रत्येक अपने में पूर्ण है । 

(0) श्रौचित्य की श्रावश्यकता--शक्ति औचित्य की माँग करती है। प्रभाव, 
अप्तित्व और शक्ति औचित्य पर निर्भर करते हैं। बल या दमन थोड़े समय के लिए 
सहमति प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु शक्ति तभी चिरस्थायी रह सकती है जब वह जन 
सहमति पर आधारित हो श्रौर उसका लक्ष्य जनहित हो । 

(0) शक्ति संचयन की श्रावश्यकता--शक्ति के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं 


कि इसे एकत्रित किया जाय बल्कि यह भी आवश्यक है कि एकन्रित करने के बाद 
इसे सुदृढ़ एवं संगठित किया जाये । 


शक्ति के लोत (3007065 0६ ?०फ़८)--शक्ति के मुख्य स्रोत निम्त हैं-- 

4, बल--इसका प्रयोग या इसके प्रयोग का भय व धमकी । 

2, प्रतिष्ठा या सत्ता--यह वेधानिक या अन्य किसी प्रकार की हो सकती 
है | सामाजिक स्तर, परिस्थिति, सावेजनिक पद शक्ति के स्रोत हैं । 

3, आाथिक या भौत्तिक साधन व प्राप्तियाँ--ये इसके घारक या स्वामी को 
बाजार से कोई चीज खरीदने की शक्ति प्रदान करते हैं । 

4, लिजी श्राकर्षण, सम्मोहन, करिश्सा, प्रेस झादि---शक्ति के ये स्रोत अन्य 
श्रवेक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः बाह्य तोहफों में सुन्दरता, मानसिक 
योग्यताशं में ज्ञान, बुद्धि, कुशलता, सार्वजनिक कार्यों में वीरोचित कार्य जैसे खेलों 
या कलाओ्रों में प्रसिद्धि, निजी सौम्यता, नम्नता एवं जीवन के परोपकारी ढंग जैसे 
बुद्ध, ईसा और गांधी का जीवन ग्रादि ) 

5. विश्वास, भक्ति, श्रादत, उद्यासीनता, हित श्रादि भी शक्ति के स्रोत हैं । 

6. विचारों की शक्ति--वल विचारों का थोड़े समय के लिए दमन कर 
सकता है, परन्तु अ्रन्तिम विजय विचारों की होती है। चाल्स एस, पेयर्स ने कहा है 
कि “सत्य ओर न्याय अक्षरशः विश्व में शक्तिशाली शक्तियाँ हैं।” . । 
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पे, संगठन एवं उसका आकार--यह कहावत प्रसिद्ध है कि संगठन में शक्ति 
होती है। सोगों का समृ7 संगठित होकर प्रपनी शक्ति में वृद्धि करता है। श्रपिक 
संघ त्सकै प्रमगा उदाहरण हैं । राज्य स्वयं भी एक राजनीतिक संगठन है । संगठन 
के घातार में भी शक्ति होती है 

शप्ित के प्रकार (((॥705 0 ?०४९०)--शक्ति के मुख्य प्रकार निम्न हैं-- 

]. व्यवहार परिवर्तन के ग्राधार पर गोल्ड हेमर एवं एड्वर्ड शिल्स ने शक्ति 
के तीन प्रकार बताये हैं-- (४) वल, (9) प्रमुत्व (०) चालाकी । जब व्यक्ति दूसरों 
को भौतिक भक्ति के आवार पर प्रभावित करता है तो वह बल का प्रयोग करता है; 
जब वह पगपने व्यक्तित्व से दूसरों को प्रभावित करता है तो उसे प्रभुत्व कहा जाता 
है श्रौर जब वह अपने चातुर्य, छल, जोइ-तोड़ प्रादि से प्रभावित करता है तो उसे 
चालाकी कहते हैं । 

2. श्रीचित्य के प्राघार पर--मैवसवं बर ने शक्ति के तीन प्रकार बताये हैं--- 
(2) वैधानिक, (0) परम्परागत, झौर (८) फरिश्माबादी । वंधानिक शक्ति संविधान 
या कानून द्वारा निश्चित होती है । यह ग्रौोपचारिक, संरचनात्मक एवं संगठनात्मक 
होती है। परम्परागत णक्ति परम्परा पर निर्मर करती है। इसका आधार समाज 
की कोई परम्परा या रूढ़ि होती है। करिश्मात्मक शक्ति व्यक्ति के गुणों या करिएमे 
पर निर्मर करती है। 

3, बायसंटेड ने शक्ति के चार प्रकार बताये हैं (9) श्रदुश्य एवं दृश्प शक्ति । 
शक्ति स्वयं में अध्श्य होती है । परन्तु बल झौर सत्ता उसके दृश्य रूप हैं । (9) 
दमनात्मक एवं अदमनात्मक शपित बल शक्ति का दमनात्मक रूप है, प्रभाव उसका 
ग्रदमनात्मक रूप है। (०) श्रोपचारिक एवं श्रनौपच्ारिक शक्ति । औपचारिक शक्ति 
संविधान या कानून द्वारा निश्चित की जाती है जो पद में निहित होती है । यह 
संरचनात्मक या संगठनात्मक होती है। अनीपचारिक शक्ति निजी सम्बन्धों में 
निहित होती है | यह व्यक्तिगत सम्बन्धों पर निर्मर करती है। झ्ौपचारिक शक्ति पद 
प्रधान है और व्यक्ति गौणा है जबक्रि प्रनीपचारिक शक्ति में व्यक्ति प्रधान है श्रौर 
पद गोण | (9) प्रत्वक्ष एवं प्रप्रत्यक्ष शक्ति । जब शक्ति का धारक शक्ति का स्वयं 
प्रयोग करता है तो उसे शक्ति का प्रत्यक्ष रूप कहते हैं ग्रौर जब शक्ति का धारक 
शक्ति का प्रयोग अपने अ्रवीनस्थ व्यक्तियों द्वारा कराता है तो उसे शक्ति का अप्रत्यक्ष 
रूप कहते हैं । 

4. मूल्यों फे श्राधार पर-शक्ति को दो भागों में वाँटा जाता है : सका- 
रात्मफ शक्ति और नकारात्मक शक्ति । जब शक्ति का प्रयोग उचित उद्देश्यों के 
लिए उचित दंग से किया जाता है तो उगे सकारात्मक शक्ति कहते हैं। यह्‌ जनहित 
में जन सहमति पर झामारित होती है । दूसरी और, जब शक्ति का प्रयोग अनुचित 
टंग में अनुचित उ्ँ श्यों के लिए किया जाता है तो उसे नकारात्मक शक्ति कहते हैं ! 

भी-कमी नकारात्मक शक्ति को जनहित का आवरण पहनाया जाता है, परन्तु वह 
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चिरस्थायी नहीं होती । नकारात्मक शक्ति सदा बल प्रयोग और दमत पर आधा- 
रित होती है.जबकि सकारात्मक शक्ति इच्छा और सहमति पर भ्राधारित होती है । 

5, सम्भा व्य एवं वास्तविक शक्ति (?0थाएंग भाव #०प्रैभ ए०प७)-- 
राव ए. डाहल ने शक्ति के दो अन्य प्रकार बताये हैं जिन्हें वह सम्भाव्य और 
वास्तविक शक्ति कहता है। सस्भाव्य शक्ति व्यक्ति या संस्था की वह शक्ति है 
जिसका प्रयोग वह कर सकता है, परन्तु जिसका प्रयोग वह पूर्णतः करता नहीं । 
वास्तविक शक्ति वह है जिसका प्रयोग नियन्त्रण के लिए किया जाता है। 

6. शक्ति प्रवाह या दिशा की दृष्टि से शक्ति के तीन प्रकार बताये जाते हैं : 
(9) एकपक्षीय, (7) द्वि-पक्षीय और (०) बहुपक्षीय । शक्ति के द्वि-पक्षीय और 
बहुपक्षीय रूपों को “सौदागिरी” कहा जाता है । 

7. क्ेन्द्रीकरण के आधार पर शक्ति के तीन प्रकार हैं : (2) केन्द्रित, 
(०) विकेन्द्रित और (०) विसारित । केन्द्रित शक्ति में शक्ति एक व्यक्ति, -स्थान या 
केन्द्र में केन्द्रित होती है। विकेन्द्रित शक्ति में शक्ति अनेक श्रधीनस्थ परन्तु स्वायत्त 
केन्द्रों में विकेन्द्रित होती है । शक्ति का विसारित रूप अस्पष्ट होता है । यह बिखरा 
(फेल) हुम्ना होता है । 

8. क्षेत्रीयत्ता के आधार पर शकित को प्रादेशिक (क्षेत्रीय ) » प्रान्तीय, 
राष्ट्रीय या श्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में बाँठा जाता है । ह 

9, मात्रा के आधार पर शक्ति राज्यों को “महा” (579७), “मध्यम” 
और “निम्न” श्रेणियों में बांठती है । ह 

0, प्रयोग श्रौर परिणाम के आधार पर शक्ति को इच्छित और 
ग्रनिश्चित रूपों में बाँदा जाता है। 

शक्ति का प्रयोग एवं सीमायें (056 शत ॥॥ग्रा।880॥8 07 ?0क्७)-- 
शक्ति का प्रयोग समर्थन पर निर्भर करता है। यह समर्थत समय, परिस्थिति, 
आवश्यकता, समाज या देश के अनुसार वदलता रहता है । शक्ति के प्रयोग में मूल्यों 
और उद्ँ श्यों का अत्यधिक महत्त्व होता है। ये मुल्य और उद्दे श्य ही शक्ति के प्रयोग 
की सफलता की कुजी है। जहाँ इसका आधार जन सहमत्ति है, जहाँ इसका 
उद्दं श्य जनहित है, जहाँ इसके प्रयोग का तरीका संवैधानिक है वहाँ इसकी सफलता 
निश्चित है। शर्वित के प्रयोग का औचित्य उसकी सफलता की कुझजी है । 
'बूंसरी श्रोर, जहाँ इसके मूल्य व उद्दंश्य श्रौचित्यपूर्ण नहीं, वहाँ विफलता 
निश्चित है । | 

शक्ति श्रयोग के श्रवेक उहूंश्य हो सकते हैं--पुरस्क्ृत करने के लिए, दण्ड 


देने के लिए, श्राथिक लाभ या हानि पहुँचाने के लिए। यह प्रतिशोधात्मक हो 


सकती है और सुधारात्मक भी । यह पिठाई, जेल, जुर्माना, अपदस्थीकरण, निन्‍दा 
या अ्रपमान का रूप ले सकती है । | 


250 राजनीति शास्त्र के रिद्धास्तं 


छक्ति का प्रयोग कभी निरपेक्ष या असीमित नहीं होता। यह सर्वंदा सापेक्ष 
होता है । शक्ति फे प्रयोग की त्ीमायें होती हैं जो इतिहास, परम्परा, सहमति, 
स्वीकृति, राजनीतिक विकास, नेतिकता, दबाव श्रादि पर निर्भर फरती है। ये 
सीमा शक्ति प्रयोगकर्ता की क्षमता, उद्देश्यों, पारस्परिक सम्बन्धों, प्रतियोगिता, 
कार्य-पद्भतियों प्रादि पर निर्मर करती है । 
3 प्रभाव 
थ्र्य ग्रौर परिभाषा (थ००शा४ 770 /0८0॥0॥)--शक्ति एवं प्रभाव 
राजनीतिक विश्लेषण की प्रमुख अ्वधारणायें हैं, परन्तु दोनों समान नहीं । जब 
शक्ति से “बल प्रयोग, 'झबपीड़न', “दण्ड” झऔर दमन को निकाल दिया जाता है 
तो वह प्रभावी बन जाती है। प्रभाव एक बल रहित तत्त्व है। यह शप्रनुनय है 
श्राग्रह है। शक्ति की भाँति प्रभाव श्रीपचारिक, संस्थागत या संरचनात्मफक 
नहों होता, यह श्रनोपचा रिक प्लौर व्यकितिनिप्ठ होता है । प्रभाव श्रापसी प्रक्रिया 
है जो सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं । प्रभाव में ग्राज्ञा, आदेश, बाध्यता या भय नहीं 
होता । यह ग्रादेशात्मक नहीं होता; यह सहमति झोर सहकारिता पर निर्मर करता 
है | इसमें नेतिकता होती है, नम्नता होती है, निवेदन होता है । यह वाद-विवाद, 
बातचीत, समभाने-बुझाने पर निर्भर करता है। इसमें प्रचार का सहारा लिया जा 
राकता है। यह शक्ति नहीं सम्भाव्य शक्ति होता है ः यह दृश्य नहों श्रदश्य होता 
है; यह प्रकट नहीं गुप्त होता है। दबाव समूहों श्रौर प्रचारकों द्वारा जिस 
शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वह प्रभाव है क्योंकि इसे गुप्त रूप से प्रयोग किया 
जाता है । 
राबर्ट ए. डाहल के ग्रनुसार, “प्रभाव पारस्परिक सस्वन्धों की प्रक्रिया है 
इसमें एक कर्त्ता दूसरे कर्त्ताओं को किसी ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है 
जिसे वे अन्यथा नही करेंगे । 
बचराज श्रौर बारज के अनुसार, “प्रभाव व्यवहार परिवतेन की प्रक्रिया 
है इनका मत है कि “एक व्यक्ति निश्चित क्षेत्र में उस सीमा तक दुसरे पर प्रभाव 
रसतता है जिस सीमा तक वह दूसरे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष कप से भय 
दिपाये बिना मार्ग परिवर्तन के लिए विवश कर दे । 
प्रभाव फी प्रकृति (२७।७९ ० |00706)--प्रभाव को प्रायः पारस्परिक 
सम्बन्धों की प्रक्रिया माना जाता है। परन्तु यह व्यक्तियों की मानसिक स्थिति को 
नियंत्रित करने की द्षामता भी है। यह केवल मनीवेज्ञानिक या व्यक्तिगत तत्त्व नहीं । 
मह सामाजिक, आधिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि तत्त्वों में भी श्रन्तनिहित 
होता है । 
राजनीति प्रक्रिया एवं राजनीतिक विश्लेपण में प्रभाव नियन्त्रण का एक 
हृत्त्वपुर्णा तत्त्व है। परन्तु यह आवश्यक नहीं कि यह राजनीतिक या शासकीय 
निशंय निर्माण में प्रत्यक्ष रुप क्रे भागीदार बनें । यह निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया को 
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निश्चित कर सकता है उसे दिशा प्रदान कर सकता है। उदाहरणतः किसी देश में 
अल्पसंख्यक वर्ग निर्णय-निर्माण में भागीदार नहीं होते फिर भी ये वहुसंख्यकों द्वारा 
लिये जाने वाले निर्णयों की दिशा को प्रभावित करंते हैं और अपने हितों की रक्षा 


करते हैं। इसी श्राधार पर प्रभाव को “प्रजातन्त्र का हुदय कहा जाता है। 
प्रभाव केवल तत्कालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं होता । इसकी 


सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि यह निरन्तर बना रहे । किसी भविष्य 
की समरूप परिस्थिति में इसका बना रहना आवश्यक है। इसे सम्भाव्य प्रभाव 
कहते हैं । | 
कप राजनीतिक जीवन का विवेचन तभी हो सकता है जब प्रभावों में तुलना की 

जाये भ्र्थात्‌ भिन्न-भिन्न कर्त्ताश्रों के प्रभावों की तुलना के बिना राजनीतिक जीवन 
का विवेचत कठिन है | उदाहरणतः प्रजातन्त्र और अधिनायक तन्‍त्र में भेद करने के 
लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों औौर नेताञ्रों के सापेक्ष प्रभाव का अनुमान 
लगाया जाये । राज्यों के वर्गीकरण की अरस्तू की योजना का मूल अथ यही था कि 
प्रभावों को मापा जा सकता है, उनकी तुलना की जा सकती है। अतः किसी राज- 
नीतिक व्यवस्था का वर्गीकरण करने से पूर्व यह निश्चित करना आवश्यक है कि उस 
व्यवस्था में कौन प्रभावशाली है---एक, कुछ या अनेक । 

प्रभाव सदा असमान होता है | इसके श्रनेक कारण हो सकते हैं । हो सकता 
है कि प्रभाव के पास राजनीतिक साधनों का भ्रभाव हो या उन साधनों पर उसका 
असमान नियन्त्रण हो; उनमें विशेष ज्ञान का श्रभाव हो; जिन कार्यों पर वह प्रभाव 
डालना चाहता है वे अधिक या कम महत्त्वपूर्ण हों; उसके पास सम्पत्ति, समृद्धि 
आदि की सुविधाओं का अभाव हो; उसके अनुभव, उहँ श्य प्रेरणायें पृथक हों; 
उसकी तैयारी, शिक्षा-दीक्षा अ्समान हो श्रादि । 

प्रभाव सापन की समस्या (?70060 06 ॥/९३६४ए/७॥6०६ 0 [706॥0०)- 
प्रभाव की सबसे बड़ी समस्या इसके मापने की है । सिद्धान्त में प्रभाव के अस्तित्व 
श्रौर दिशा को निश्चित किया जा सकता है, परस्तु व्यवहार में यह जानना कठिन 
है कि कौन किसको प्रभावित करता है और कितना प्रभावित करता है । मापने की 
“इस कठिनाई के कारण प्रभाव अस्पष्ट होता है। 

सम्भाव्य बनाम वास्तविक प्रभाव (?06॥रतं एछश505 -6०एश नु्गीप- 
९०॥०९)--राबर्ट ए. डाहल का मत है कि प्रभावों की विभिन्नताश्रों का वणंत करना 
या उत्हें मापना एक चीज है, परल्तु उन्हें स्पष्ट करना या उनकी व्याख्या करना या 
उन्हें समझना कोई दूसरी चीज है। जिन कारणों से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 
निर्णाय के कुछ क्षेत्रों में अधिक प्रभावित होता है, वे मुख्यतः नीन हैं--() कुछ 
कर्त्ताओं के पास दूसरों की तुलना में म्रधिक राजनीतिक साघन होते हैं; (7) समान 
राजनीतिक साधन होने पर भी कुछ कर्त्ता दूसरों की तुलना में उनका अधिक प्रयोग 
करते हैं, (ग) कुछ कर्त्ता उन राजनीतिक साधनों को प्रभावकारी ढंग से प्रयोग 
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बरते है । कुछ प्रभाव की उच्च मात्रा वो एकत्रित कर लेते हैं शौर कुछ यह सोचते 
इुइुने है कि कया राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करना लाभकारी होगा । 

राबर्ट ए. टाहुल-ननिर्णंय के क्षेत्र में किसी विशिष्ट कर्त्ता के भूत या वतंमान 
प्रभाव, उसके सम्भाव्य प्रभाव और उसके अधिकतम राम्भाव्य प्रभाव में भी भिन्नता 
गरता है । उसकी घारणा है कि किसी अमुक क्षेत्र में एक कर्ता का वर्तमान प्रभाव, 
उसके ग्रधिकतम सम्भाव्य प्रभाव से कम होता है अर्थात्‌ जहाँ सम्भाव्य प्रभाव अधिक 
हो मदाता है वहाँ वास्तविक प्रभाव नगण्य हो सकता है । फ्लॉस नौर का मत है कि 
किसी देश की युद्ध शक्ति उतनी अधिक हो जायेगी जितना ग्रधिक उराके नागरिकों 
को निम्री स्वार्थों को त्यागने की प्रेरणा दी जायेगी । 

बल प्रयोग एवं प्रनुनथ (00८०० शत ?७६8७४७०॥)--क्या बल प्रयोग! 
गौर 'प्नुतय' एक ही चीज है ? इस सम्बन्ध में दो विचार हैं। एक विचार यह है 
कि दोनों में कोई ग्रन्तर नहीं क्‍योंकि दोनों में चालाकी या चातुर्य से प्रभावित किया 
जाता है और उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है | दूसरा विचार यह है कि 'बल प्रयोग” 
ग्रौर 'अनुनय” एक चीज नहीं, दोनों में अन्तर है वर्योकि इसके बारे में हम भिन्न- 
भिप्त प्रकार से सोचते व अनुभव करते हैं। उदाहरणत्तः कोई डर्कत हमारे सीने पर 
पिस्तौल रसकर हमारी धन राशि को प्राप्त करता है और दूसरा अनुनय द्वारा, पत्न- 
व्यवहार द्वारा, विनय, निवेदन या नैतिकता के भ्राधार पर किसी परोपकारी कार्य के 
लिए उसी घनराशि को प्राप्त करता है। परन्तु दोनों स्थितियों में समान धन की 
हानि होने पर भी हमारा दृष्टिकोण एक के प्रति एक प्रकार का होता है भ्रौर दूसरे 
के प्रति दूसरे प्रकार का होता है । 

प्रभाव के स्रोत (50070९5 ० 7फए९८0९)--प्रभाव के अनेक स्रोत हो 
सकते हैँ जंसे सम्पत्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यक्तिगत आकपंणा, कुशलता प्रादि। प्रभाव 
उन उद्देश्यों, साधनों और क्रियाविधियों पर भी निर्मर करता है जिनके लिए उसका 
प्रयोग किया जाता है । राजनीतिक प्रभाव में सहायकों एवं साधनों की कुशलता 
ग्रौर विरोधियों का प्रभाव पढ़ता है । 

प्रभाव एवं शक्ति--एक तुलनात्मक श्रष्ययन ([गरीप्रद्याट० शत 0एछ- 
/५ एणाए09॥9४८ ७०७०७) प्रभाव में शक्ति और शक्ति में प्रभाव निहित होता है । 
दोनों एक बूसरे के पुरक हैं । बचराच श्रोर बारज ने कहा है कि “दोनों बौद्धिक 
ग्रौर मम्बन्धात्मक हैं; दोनों एक दूसरे को सुरढ़ करते हैं; दोनों झौचित्यपूर्णा होने से 
प्रभावशाली होते है | दोनों व्यवहार में परिवर्तन करते हैं । श्रगेक वार तो यह 
जानना कठिन होता है कि अमुक व्यक्ति या व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन शक्ति 
प्रयोग के फलग्वरूप हुआ्ला या कि प्रभाव के प्रयोग के फलरबरूप हुमा ।” ब्तेक 
ग्चितियों में प्रभाव होने से शक्ति में दृद्धि होती है और गअ्रनेक में शक्ति से प्रभाव 
बढद़ता है । उदाहरणत- श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रभाव में वृद्धि प्रधान मन्त्री पद 
की शक्ति प्राप्त होने से हुई जबकि पं. जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव के कारण 
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प्रधानमस्त्री पद की शक्ति में वृद्धि हुई। अनेक बार शक्ति होने पर भी प्रभाव नहीं 
होता और अनेक बार शक्ति न होने पर भी प्रभाव होता है । उदाहरणतः मात्र 
[977 के छठे चुनाव के समय श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास शक्ति थी परन्तु 
प्रभाव नगण्य हो गया था जिससे उनकी चुनाव में हार हुई | दूसरी ओर, श्री जय- 
प्रकाश मारायण के पास शक्ति नहीं थी फिर भी भारतीय जनमासस पर उनका 
प्रभाव अत्यधिक था और चुनाव में जनता पार्टी की विजय हुई । ँ 

श्रसमानतायें (05झ77[80०5)--प्रभाव और शक्ति दोनों पर्यायवाची 
शब्द नहीं | दोनों में उहेश्य, साधनों और दिशाओं की भिन्नतायें पाई जाती हैं । 
दोनों में मुख्य भिश्नतायें निम्त हैं-- 

4. शक्ति दमनात्मक है प्रभाव अनुनयात्मक है-- शक्ति में बल और पीड़न 
विद्यमान होने से यह दमनात्मक होती है। इसमें कडोर भौतिक आज्ञायें विद्यमान 
होती हैं। इसकी प्रकृति वाध्यकारी होती है ) जिस व्यक्ति या संस्था पर इसका 
प्रयोग होता है उसके पास इसे स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं 
होता | दूसरी ओर, प्रभाव अ्रनुनयात्मक होने से मनोवेज्ञानिके और स्वेच्छापूर्ण होता 
है | इसमें आग्रह, विनय और नैतिकता का पुटठ होता है । जब इसका प्रयोग होता 
है तो प्रभावित व्यक्ति के पास अनेक विकल्प होते हैं ॥ वह इसे स्वीकार अथवा 
ग्स्वीकार कर सकता है। ' 

2. शक्ति स्वतन्त्रात्मक है, प्रभाव ससम्बन्धात्मक है--शक्ति का -अस्तित्व 
स्वतन्न्र रूप में बना रह सकता है। इसके अस्तित्व को कोई व्यक्ति स्वीकार करे था 
न करे इसमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता होती है । विरोध होने पर भी 
शक्ति तात्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है। दूसरी श्रोर, प्रभाव सम्बन्धा- 
त्मक होता है। इसकी सफलता श्रर्थात्‌ इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति व्यक्तियों या संस्थाओं 
के पारस्परिक सम्बन्धों पर निर्मर करती है। इसका प्रयोग प्रभावित किये जाने वाले 
व्यक्ति की इच्छा और सहमति पर निर्भर करता है । 

3. शक्ति पझ्रप्रजातान्निक है, प्रभाव प्रप्रजातान्त्रिक है--शक्ति स्वभाव से 
अप्रजात्ान्त्रिक होती है क्योंकि यह प्रति शक्ति को जन्म देती है | दूसरी और, प्रभाव 
प्रजातस्त्॒ का 'हृदय' है। इसकी पालना इच्छा पर निर्भर होने से यह पूर्णतः प्रजा- 
ताम्त्रिक है । प्रजाततन्त्र का आधार सहमति है और प्रभाव सहमति पर निभेर 
करता है । | 

हि 4. शक्ति सोमित होती है, प्रभाव श्रसीमित--शक्ति भौतिक शक्ति श्ौर 
आज्ञाओं पर आधारित होती है भरत: इसकी सीमायें होती हैं । शक्ति कितनी ही 
अधिक क्यों न हो इसे अपने प्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रभाव की झ्रावश्यकता 
होती है। दुर्वल होते ही शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है | . दूसरी और, एक वार 
प्रभाव हो जाने से इसकी सीमायें नहीं रहतीं । जब तक सबर्भावनापुर सम्बन्ध बने 
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#तमे हैं तब तक इसका रुलकर प्रयोग किया जा सकता है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए 
प्रभाव वो शक्ति की प्रावश्यकता नहीं होती । 
5. शश्ति वाह्य श्रौर प्रभाद प्रान्तरिक तत्त्व है--शक्ति सभ्यता और संस्कृति 
का बाह्य तत्त्व है जबकि प्रभाव श्रान्तरिक तत्त्व है। सामाजिक झौर राजनीतिक 
गठन के लिए ग्रावश्यक होते हुए भी शक्ति-प्रयोग सम्य समाज का प्रतीक नहीं; 
यह वर्बर झोर असम्य समाज का प्रतीक है। शक्ति का प्रयोग निश्चित, सीमित ग्रोर 
विभिष्ठ होता है जबकि प्रभाव व्यक्तिनिष्ठ और ग्रस्पप्ट होता है । 
भाव श्रीर सत्ता (तीएला०६८ शात॑ #एी॥09)--प्रभाव श्रौर सत्ता 
पर्यायवायी शब्द नहीं । इनमें अनेक भिन्नतायें हैं। उदाहरणातः प्रभाव ग्रनौपचारिक 
ग्रसंग्यागत एवं ग्रसीमित होता है; सत्ता औपचारिक, संस्थागत श्रौर सीमित होती 
है; प्रभाव गुप्त ग्रौर श्रस्पप्ट होता है; सत्ता निश्चित होती है; प्रभाव व्यक्तिनिष्ठ 
होता है, सत्ता वस्तुनिष्ठ होती है | प्रमाव में प्रभावक अनु नय, बातचीत, प्रचार एवं 
व्यक्तिगत सम्बन्धों का प्रयोग करता है। प्रभावक और प्रमावित व्यक्ति में उद्दे श्यों 
ग्रौर मूल्यों की समानता होने से फल मिलता है। सत्ता में बरिष्ठता-कनिष्ठता; 
उच्चतर-निम्नतर, प्राधिकारी-प्रधी नस्थ झ्रादि के प्रश्न विद्यमान होते हैं । कनिष्ठ, 
निम्नतर और झ्धघीनस्थ अपने उच्च प्राधिकारियों की प्राज्ञाओ्रों का पालन बिना 
वाद-विवाद के करता है । यही इसका ग्राचरण है । 
सत्ता स्वतन्त्र कारक है। यह अपने झाप में कोई अधिकार या शक्ति न होते 
हुए भी यह इनके बिना रह सकती है । सत्ता प्राप्त कर एक श्रयोग्य एवं प्रमावहीन 
व्यक्ति भी ग्रादेण देने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। प्रभाव श्रौर सत्ता के भेद को 
नेता और शासक के उदाहरण से स्पप्ट किया जा सकता है । नेता का प्रभाव उसके 
नेतृत्व की योग्यता है । शासक की सत्ता ग्रीपचारिक श्रौर संस्थागत है । यह सत्य है 
कि कोई शासक अपने व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण उन शक्तियों का प्रयोग करने 
लगता हैं जो उसकी श्रौपचारिक णशक्तियाँ नहीं होतीं। उदाहरणत: श्रमरीकी राष्ट्र- 
पत्ति अपने व्यक्तित्व के कारण ही कांग्रेस के सदस्यों का समर्थन प्राप्त कर सकता 
है | अन्यथा उसे कांग्रेस में विरोध का सामना करना पड़ता है। 
८. सत्ता (प्राधिकार) 
सत्ता किसी भी व्यवस्था या संगठन के लिए अनिवार्य तत्त्व है | इसे संगठन 
की “ध्रात्मा” कहा जाता है । संगठन का रूप चाहे परिवार की भांति लघु हो या 
प्रन्तर्राप्ट्रीय सगठनों की भांति विश्वव्यापी हो, सत्ता सवंदा किसी न किती रूप में 
विद्यमान रहती है । सत्ता राजनीतिक प्रक्रियात्रों (जैसे शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व श्रादि) 
का मूल मन्त्र सके माध्यम से समन्वय, विनिश्चय निर्माण, पदक्रम, अनुशासन, 
प्रत्यायोजन ग्रादि प्रक्षियायें सम्भव होती हैं । 
झरय एवं परिनाया (/४वाागरप् था0 ॥0000॥ )--सत्ता, (अथॉरिटी) 
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बढ़ाना । सत्ता वह गुश है जो इच्छा, संकल्प या पसस्द को विवेक के साथ जोड़कर 
उसका विस्तार करती है। रोम में इसका प्रयोग सीनेट करती थी । जब सीनेट 
सार्वजनिक सभाग्ों के संकल्पों को स्वीकृति प्रदान करती थी तो यह कहा जाता था 
कि कानूनों को ग्राक्टोरिटास अर्थात्‌ सत्ता प्राप्त हो गई है। इस स्वीकृति के मिलने 
पर कानूनों को रोम की परम्पराश्रों के अनुरूप में समझा जाता था जो धर्म और 
देवी-देवताओं के अनुकूल समझे जाते थे । | 

अरस्तू ने रेहॉरिक (९०070) को ्त्ता के रूप में प्रयोग किया था जब 
कभी ताकिक प्रमाण नहीं दिये जा सकते श्नौर राजनीति में यह श्रक्सर होता है, तो 
तकों को सत्ता पर आधारित करना चाहिए। अरस्तू के अनुसार रेटॉरिक “किसी 
भी विपय पर अनुनय के सम्भावित साधनों को ढूढ़ने की क्षमता है ।” हॉब्स और 
रूसो जैसे विचार रखने वाले लेखक “सम्प्रमु की इच्छा को कानुन का स्रोत मानते 
हैं ।/” परन्तु स्टोइक्स जैसे विचार रखने वाले लोगों का आज भी मत है कि “कानून 
को सत्ता प्रदान करने में तर्क ग्रर्थाव्‌ विवेक या बुद्धि का निर्णायक महत्त्व होता है ।” 
कार्ल जे. फ्रडरिक ने कहा है कि “जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के 
ग्धार पर चाहा जाता है उप्के औचित्य को ताकिक प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करने की 
क्षमता को सत्ता कहते हैं ।” बढ्रंण्ड डी जुवनेल के अनुसार, सत्ता “व्यक्ति की बह 
योग्यता है जिसके द्वारा वह श्रपने प्रस्तावों को स्वीकार करता है ।'' 

सत्ता को अनेक श्रर्थों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे व्यक्ति या कार्यालय 
की सम्पदा माता गया है; इसे संचार का गुण माना गया है; इसे उच्च अधिकारी 
और अधीनस्थ के सम्बन्धों में प्रकट किया जाता है अर्थात्‌ सत्ता अ्रधीनस्थों के व्यव- 
हार को प्रत्यक्षतः प्रभावित करने का श्रधिकार है। सत्ता में अनुपालना की श्राशा! 
भर अनुपालना की इच्छा' होती है । हब ए. साइमाँ ने कहा है कि “सत्ता निर्णय 
लेने की शक्ति है जो दूसरे के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। यह दो शक्तियों 
में-- उच्च श्रौर भ्रधीनस्थ में--सम्बन्ध है। उच्च श्रधिकारी इस श्राशय से निर्णय 
लेता है श्रौर उन्हें संचालित करता है कि उन्हें श्रधीनस्थों द्वारा स्वीकार किया 
जायेगा । श्रधीनस्थ इस प्रकार के निर्षयों को श्राशा करता है श्रौर उसका व्यवहार 
उनके द्वारा निश्चित होता है ।” सत्ता को “संस्थायत अधिकार” या “संस्थाग्रत 
शक्ति” माना जाता है। वायसंटेड ने कहा है कि सत्ता “शवित के प्रयोग का संस्था- 
गत अधिकार है; यह स्वयं शक्ति नहीं है।” बीच का मत है कि “दूसरे के कार्य 
निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का श्रौचित्यपुर्ण अधिकार” सत्ता है । 
युनेस्को ने 955 के एक प्रतिवेदन में सत्ता को वह शक्ति माना है जो स्वीकृत, 
सम्मानित, ज्ञान और औचित्यपूर्ण हो ।” 

सत्ता की प्रकृति या सत्ता के सम्बन्ध में सिद्धान्त (२४७०७ ०6 ॥ए्रशाणा- 
(५: व॥8085 708श0)7 8 यी॥०ँ५)--सत्तः की प्रकृति के सम्बन्ध में दो प्रकार 
के विचार पाये जाते हैं। एक विचार कानूनी या औपचारिक है। दूसरा विचार 
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गयहारिक है। पहला विचार सत्ता को अनन्य और दूसरा उसे सापेक्ष या सम्ब- 
स्थात्मह मानता है । पहले विचार के समर्थक हैं मेफ्सवेबर, मलिनोवस्की झ्रादि । 
दसरे के समर्थ: हँ--लासबेल, केटलिन, पश्रामण्ड, ईस्टन, लिपसेट, डाहल, हर्वट ए 
साउमां ग्रादि। कानूनी था औपचारिक विचार मानने वालों का मत है कि सत्ता 
संगठन था व्यवस्था में होती है सत्ता के घारक ब्रर्थात्‌ व्यवित में नहीं । सत्ता का 
धारक तो सत्ता का क्रियाशील प्रतीक होता है। इस विचार के समर्थकों का कहना 
है कि सा घारक की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ड्ता या दृष्टि अपने अधीनस्थ से चाहे 
स्पून ही क्यों न हो फिर भी वह ग्ादेश-निर्देश देने की स्थिति में होता है। भैकाइचर 
इसे ही "शासन का जादू” फहता £ै। कानूनी विचार रखने वाले सत्ता को संगठन 
पृथक नहीं करते प्रोर उसे पद से जुड़ा हुआ मानते हैं। सत्ता में श्रादेश और दण्ड 


पुरस्कार देने की क्षमता होती है| 
दुप्तरा विचार व्यवहारबादी लेखकों का है जो सत्ता के प्रौपचारिक श्रौर 


नौपचारिक दोनों पहलुम्रों पर बल देते हैं। इनकी धारणा है कि झौपचारिक 
ब्यवर्थारें या संगठन ग्रनौपनारिक व्यवरथाप्रों या संगठनों को जन्म देते हैं। झौप- 
स,रिक सम्बन्ध अनौपनारिक सम्बन्धों को जन्म देते हैं और श्रनौपचारिक सम्बन्ध 
ग्रौोपचारिक सम्बन्ध में परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं। उदाहरणत: किसी 
ग्रौद्योगिक संगठन में श्रमिक सपों और उनके नेताओं की सत्ता श्रौर स्थिति । व्यव- 
हारवादी विचारधारा रखने वाले लेखक सत्ता में व्यक्तिगत सम्बन्धों की उपेक्षा नहीं 
करते जैसा कि कानूनी विचारधारा रखने वाले लेखक करते हैं। व्यवहारवादियों 
का कहना है कि दण्ड पर आधारित सत्ता क्षरिषक रहती है जबकि सहमति श्ौर 
प्रनुनय तथा संगठन के उद्देश्यों एवं मूल्यों की अनुरूपता सत्ता को सफल एवं स्थाई 
बनाती है | साद्माँ सत्ता को आदेश में नहीं अ्रनुनय और सहमति में निहित मानता 
हैं। जब तक ग्रधीनस्थ ग्ादेशों को समभते नहीं तथा उन्हें संगठन के उद्देश्यों के 
अनु एप नहीं मानते वे उनकी अनुपालना नहीं करते । सत्ता का कानूनी दृष्टिकोण 
जहाँ तनाव पंदा करता है वहाँ व्यवहारवादी रष्टिकोण उसका समाधान प्रस्तुत 
करता है। डाहल उस सत्ता को अपूर्ण मानता है जो केवल शक्ति पर श्राधारित 


होती है / सत्ता में प्रभाव अ्रथात्‌ नंतिकता होनी चाहिए 
सत्ता के सम्बन्ध में उपयुक्त दोनों विचार गपूुर्ण हैं। यदि सत्ता को केवल 


कानूनी, ग्रोपचारिक, रांगठनात्मक या संरचनात्मक माना जाये तो उसका लचीलापन 
ग्रौर व्यावहारिकता नप्ट हो जाती है श्रौर यदि उसे केवल व्यवहारगत माना जाय 
तो उसमें ग्राज्ापालन कराने एवं दण्ड देने का भझ्रभाव हो जाता है। सत्ता दोनों 
विनारों का मिलाज्जुला रूप है। सत्ता गतिशील होने से भी प्रभावकारी होती है । 
सत्ता संस्थागत, ओचित्यपूर्ण और स्वीकृत शक्ति होनी चाहिए । 

बचराध झोर बारज ने सत्ता को संचार के गुण के रूप में अभिव्यक्‍्त किया 


। इनकी धारणा है कि सत्ता में युक्ति के विस्तार! की सम्भावना होती है श्रर्थात्‌ 
क्त फो बृद्धिमंगत बनाया जा सकता है । 
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सत्ता मूल्य निरपेक्ष नहीं होती । इसमें मूल्यों का भ्रत्यधिक महत्त्व होता है। 
मूल्यों में परिवर्तन के कारण इसमें उतार-चढ़ाव होता है । क्रान्ति सत्ता को श्रपदस्थ 
नहीं करती वल्कि एक के स्थान पर दूसरे को सत्ता प्रदान करती है। मूल्यों और 
विश्वासों में परिवर्तत से सत्ता का हास होता है । | 

सत्ता के श्राधार या स्रोत (फछे888 ० 500085 ० ४एॉ॥०9)- सत्ता 
के अनेक आधार हो सकते हैं जैसे विश्वास, औचित्यपूर्णाता, विचारों की एकरूपता, 
विभिन्न अनुशार्तियाँ, श्रधीनस्थों की प्रकृति, बाह्य दवाव या पर्यावरण का दबाव, 
आन्तरिक संरचनायें, संविधान, प्रत्यायोजित श्रधिकार एवं शक्तियाँ, विशेषज्ञता या 
तकनीकी कुशलता जैसे डॉक्टर, अ्रध्यापक, वकील, पत्रकार आदि की सत्ता, मौन 
ज्ञान, निजी गुण श्रादि । ह 

सत्ता की सीमायें (47॥8(000$ ० #&०४०7४)---सत्ता निरपेक्ष या 
सीमित नहीं होती । यह सापेक्ष और सीमित होती है.। इसका प्रयोग मनमाने ढंग 
से था बिना उद्देश्य के नहीं किया जा सकता । सत्ता पर अनेक प्रकार की सीमायें 
कार्य करती हैं। इनमें मुख्य हैं श्रान्तरिक, वाह्म, प्राकृतिक, उ्दँ श्य एवं प्रक्रिया की 
सीमायें। संस्कृति, मूल्य, परम्परायें रूढ़ियाँ, नैतिकता आदि भी सत्ता पर सीमाक्रों 
का कार्य करती हैं। संविधान, कानून, नियम, उपनियम, श्रौर राजनीतिक 
परिस्थितियाँ भी सत्ता पर सीमाओं का कार्य करती हैं। सत्ता का प्रयोग पर्यावरण 
में होता है, अतः आथिक, सामाजिक, घामभिक वातावरण का प्रभाव भी सत्ता पर 
पड़ता है । सत्ता व्यक्तिगत्त सम्बन्धों की योग्यता है, अत्तः प्राणीशास्त्रीय सीमायें भी 
इसके प्रयोग पर सीमा का कार्य करती हैं । ह 

सत्ता के प्रकार (705 0 790५४) -सत्ता के अनेक प्रकार हैं। मैक्स- 
बेबर ने इसके तीन प्रकार बतायें हैं--(#) परम्परा श्रर्थात्‌ जिसका प्रयोग होता रहा 
हो; (7) युक्तियुक्त कानून । मैक्सवेवर इसे ही सत्ता का मुख्य प्रकार मानते हैं । 
यह वहू कानून या नियम होता है जिसे अ्रधीनस्थ औचित्यपुर्णो समझता है; 
(7) करिश्मात्मक । यह व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित होती है। सत्ता के अन्य 
अनेक प्रकार भी हैं जैसी विशेष ज्ञान या तकनीकी ज्ञान की सत्ता (डॉक्टर, श्रध्यापक, 
वकील, पत्रकार आदि); संवेधानिक्र सत्ता, इसे कानूनी सत्ता भी कहा जाता है; 
सत्ता क्षेत्रीय, प्रान्‍्तीय भौर राष्ट्रीय भी होती है; सत्ता राजनीतिक एवं प्रशासनिक 


भी होती है; शासन के अ्रगों के श्राधार पर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्याप- 
पालिका की सत्ता भी होती है । 


__ सत्ता, शकित, प्रभाव श्रौर झ्ौचित्य में सस्वन्ध--सत्ता, शक्ति प्रभाव और 
ओऔचित्य राजनीतिक विश्लेषण की मूल अ्रवधारणा<वयें हैं परन्तु ये एक-दूसरे के 
समाना्थंक नहीं । इसमें मुख्य अन्तर निम्न हैं--- 2! 

(०) सत्ता एवं शक्ति (?०फछ धाते 0प7079)--सत्ता और शक्ति को 
भय: एक समरका जाता है। कभी-कभी तो इन शब्दों को एक-दूसरे के स्थान पर 


राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


3 
ं। 
क्र 


इमपेमाल किया जाता है। सामान्य भाषा में इन्हें एक-दूसरे से पृथण्‌ करना भी 
पटिन है। राजनीतिक संगठनों में “सत्ता ग्रौर शक्ति में निरन्तरता” स्थापित की 
जाती है परस्त दोनों झब्यों को एक समभना अमपुर्ण है। यह भ्रम भ्रंशत: इसलिए 
उत्पात होता है कि सत्ता को शक्ति-घारक या पद-धारक के रूप में देखा जाता है 
जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि सत्ता शक्ति होना तो दूर, वह शक्ति का एक 
प्ररार भी नहीं । काल जे. फ्रेडरिफ ने कहा है कि “सत्ता शक्ति की ए# प्रकार 
नहीं बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों भ्रौर 
यम्युपों में एक गुगा है जो उनकी शक्ति में इद्धि करती है; यह ऐसी वस्तु है जो 
शक्ति को उत्पन्न करती है परन्तु स्वत्र शक्ति नहीं ।” 

सत्ता प्रौर शक्ति में एक अन्य ग्न्‍न्तर भी है। शक्ति का श्रस्तित्व सत्ता के 
ग्रभाव में सम्भव है, परन्तु सत्ता के झ्भाव में इसका दीघंकालीन अस्तित्व सम्भव 
नहीं । दूसरी ग्रोर, सत्ता बल (शक्ति) के अभाव में भी विद्यमान रह सकती है श्ौर 
उसका झ्ादर किया जाता है। अध्यापक, डॉक्टर आ्रादि सत्ता का इस्तेमाल करते हैँ 
बल (शक्ति) का नहीं । उनकी सत्ता का भ्राधार उनका श्रेष्ठ ज्ञान, भ्रच्तरं ष्टि श्रौर 

नुमंव होता है। ये सब सम्भाव्य को अभिव्यक्त करते हैं श्र राजनीति में 

सम्भाव्यता का अत्यधिक महत्त्व होता है। फार्ल जे, फ्रडरिक ने कहा है कि 
/प्म्भाव्य राजनीति यो शासित करता है ।” 

शक्ति बल प्रयोग का यन्त्र है। इसका भौतिक प्रभाव पड़ता है। यह 
दमनात्मक होती है श्रौर विरोध के वावजुद भी विद्यमान रह सकती है झ्ौर प्रभाव- 
पूर्ण ही सकती है । उदाहरणतः विजयी शक्ति के ग्राधार पर विजेता पर अपनी 
दच्छा थोपता है । कुछ समय बाद जब विजयी को जनमानस की स्वीक्ृति प्राप्त हो 
जाती है तो वह शक्ति सत्ता का रूप ग्रहण कर लेती है । सत्ता सहमति या स्वीकृति 
पर आधारित होती है श्रौर शक्ति से अधिक प्रभावी श्रौर स्थाई होती है । 

शक्ति अरसंस्थागत, अ्साधनात्मक, परिस्थितिजन्य और अ्रनिश्चित होती है 
परन्तु रात्ता संस्थागत, साथनात्मक और निश्चित होती है । सत्ता का रूप कानूनी 
है जबकि शवित सामान्य रूप से कानून से परे होती है । 

प्रत्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, परन्तु सत्ता संस्थागत एवं 
निश्चित होने से प्रत्यायोजित की जा सकती है। सत्ता के अन्तर्गत अनेक सत्तायें 
ट्ोती हैं जिसे पदानुक्रम कहा जाता है । 

शवित में स्वविवेक का ग्रभाव होता है यह स्वेच्छाचारी सत्ता हो सकती है 
सत्ता में स्वविवेक होता है। यह स्वेच्छाचारी नहीं होती। इसका प्रयोग 
परम्पर:झं, रीति-रिवाजों श्रौर नियमों के अनुसार होता है | 

(0) सत्ता एवं प्रभाव (8एा))०79 8॥0 ]ीपरध्व९८)--सत्ता और प्रभाव 


दोयों व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रियायें हैं, परन्तु दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं । दोनों 
में मस्य भद झग्रलिशित 
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. सत्ता औपचारिक, निश्चित और विशिष्ट होती-है, प्रभाव श्रनोपचा रिक, 
भ्रनिश्चित और व्यापक होता है । 

2. सत्ता के आदेशों की अनुपालना बिना तके-वितके या विचार-:विमश के 
होती है, प्रभाव में श्रनुनय, विचार-विमश्श श्रौर नैतिकता होती है । 

3. सत्ता और प्रभाव दोनों सम्बन्धात्मक होते हैं, परन्तु सत्ता में जहाँ 
सत्ताधारी और अधीनस्थ का प्रश्न जुड़ा हुआ होता है वहाँ प्रभाव में प्रभावक और 
प्रभावित का प्रश्न होता है। प्रभाव में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि 
कौन किसको प्रभावित करता है, परन्तु सत्ता में यह स्पष्ट होता है कि अ्रधीनस्थ 
उच्च अ्रधिकारी से प्रभावित हो रहा है । 

4. सत्ता वस्तुनिष्ठ होती है, प्रभाव व्यक्तिनिष्ठ और मनोवैज्ञानिक 
होता है । । 

5. सत्ता की साथंकता शक्ति, प्रभाव, नेतृत्व श्रादि के साथ प्रकट होती है 
प्रभाव भावात्मक होने से शक्तिशाली श्र सुच्ढ़ होता है। प्रभाव सत्ता और वल 
(दमन) की दरारों को भरता है । । 

(०) सत्ता एवं श्रौचित्य॒ (8 एत०णगाएर था 7.68077909)--सत्तो और 
आ्ौचित्य को समान समझा जाता है। 'जैसाकि टी. डो. वेल्डन ने अपनी रचना 
“बोफेबुलेरी श्रॉफ पॉलिटिक्स” में कहा है कि सत्ता शक्ति का उचित प्रयोग है । 
उसने सत्ता की परिभाषा यह दी है “सत्ता सम्बन्धित व्यक्तियों की सामान्‍य स्वीकृति 
द्वारा शक्ति का प्रयोग या शक्ति के प्रयोग की क्षमता है ।”' यह सत्य है कि औचित्य- 
पूर्ण शासन के पास सत्ता होती है परन्तु कोई व्यक्ति स्टालिन या श्रीमती इन्दिरा 
गांधी की भाँति भी हो सकता है जिसके शब्द अथवा कार्य उसके श्रतुयायियों के 
लिए साधिकार हों परन्तु जिनमें औचित्य का श्रभाव हो । सत्ताधारी के पास दमन 
का शस्त्रागार हो सकता है परन्तु उसकी प्रभावशीलता -दमन पर नहीं श्रौचित्य- 
पूणता पर मिभेर करेगी । 

9. श्रोचित्यवुणता 

श्रथ एवं परिन्राषा (४68ागाह शात॑ 0०७#7707)--श्रौचित्यपुर्ण ता 
राजनीतिक विश्लेपण की एक महत्त्वपूर्ण और केन्द्रीय अ्रवधारणा है। यह एक ऐसी 
विशेषता है जो संरचनाश्रों, कार्यविधियों, कार्यों, निर्णयों, नीतियों, पदाधिकारियों 
झोर नेतृत्त को ओचित्य प्रदान करता है, इन्हें ्यायसंगत बनाती. है तथा इन्हें 
सम्मान (आदर) भप्रदान- करती है। यह स्वयं में कोई मूल्य नहीं बल्कि यह एक ऐसी 
मानवीय आवश्यकता है जो शक्ति को शक्ति प्रदान करती है, सत्ता को पृष्ट करती. 
है, शासक को शासन करने का श्रधिकार देती है, प्रभाव को ताकिक औचित्य और 
प्राधिकार को नैतिक आधार प्रदान करती है। इसके अभाव में शक्ति केवल वल 
मात्र बनकर रह जाती है श्रौर शासक शासन करने के नैतिक अधिकार खो बैठता 
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# | उसरे झभाव में शक्ति, बल, सत्ता श्रादि का विरोध होता है; विद्रोह, विप्लव 
धौर फान्तियाँ जन्म लेती हैं। यदि यह विद्यमान है तो बल प्रयोग और दमन फी 
शागों का पालन करेंगे भौर कानूनों की स्वीकृति स्वाभाविक शोर ऐच्छिक होगी। 
ओ्रौचित्यपुर्णाता की मुख्य परिमापायें निम्न हैं-- 
डोल्फ स्टनेबर्जेर के शब्दों में, “भौचित्यपुर्णंता सरकारी शक्ति का ऐसा 
आधार है जिसका प्रयोग सरकार इस जानकारी के आधार पर करती है कि उसे 
शासन करने का प्रधिकार है श्रौर उसके शासन करने के श्रधिकार को शासितों की 
स्वीकृति प्राप्त है । 
2. फार्ल जे. फ्रे उरिक के शब्दों में, “श्ौचित्यपूर्णता नियमों और शासकों 
के न्यायसंगत होने का प्रतीक है जो उनकी सत्ता को बढ़ाती है ॥/? 
3. प्रौधित्यपूर्णंता शासक वर्ग के शासन करने के अ्धिफार की नैतिक 
स्वीकृति है । 
प्रौचित्यपूर्णता एक विशेषता या गुण या योग्यता या विश्वास है। यह 
शासक, शासन झौर कार्य विधियों को न्‍्यायसंगत, उचित झौर नंतिक बनाती है। 
विश्यास ही इन्हें श्रोचित्यपूणा बनाता है । 
झोचित्यपुर्णता फी प्रकृति (श्ञापा० ० ॥.6९07730५)--श्रौचित्यपू एंता 
फी प्रद्धति को निम्न णीपंकों के अ्रन्तगगंत प्रकट किया जा सकता है-- 
श्रौघित्यपुर्णता कोई व्यक्तिनिष्ठ तत्त्व या नेतिक भावना नहीं । एटज्योनि 
ने कहा है कि यह “प्रचलित नतिक विश्वासों या सदाचार का पर्यायवाची नहीं । 
यह सहभाग से उत्पन्न होती है जो व्यवस्था श्रौर सत्ता को न्यायसंगत या सही 
बनातो है । यह शासकों श्रौर शासितों के सम्बन्धों की चीज है ।” यह विश्वास, 
मनोभाव या दृष्टिकोश है जो शासितों को आराज्ञाओं का पालन करने के लिए कहता 
है । यह विश्वास कि शासक न्यायसंगत है, शासन की आज्ञायें सामान्य हित में है, 
उसके अनुयायियों या समुदाय के सदस्यों में भक्ति, वफादारी, सहमति या सहयोग 
उत्पन्न करता है । यदि यह विश्वास समाप्त हो जाय या सदस्यों श्रौर भ्रनुयायियों 
यह भाव उत्पन्न हो जाय कि शासन एवं शासक न्‍्यायसंगत नहीं भश्ौर उनकी 
आ्राज्ञायें स्वार्यी हितों की पूति करती हैं तो शासक, शासन और सत्ता का हास 
होता है भर ग्न्ततः उपद्रव भर क्रान्ति को जन्म देता है । 
ओआचित्यपूर्णता स्वयं में कोई श्रो चित्य नहीं । यहु मानकीय श्रावश्यकता है जो 
दसरी आवश्यकताओं (शक्ति, प्रभाव, सत्ता श्रादि) को पुप्ठ करता है, उनकी वृद्धि 
करती हैं । यहो कारण है कि नेता दल, संगठन, संरचना सभी अपने घिनिए्चयों के 
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लिए व्यापक स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह मानकीय आ्रावश्यकता 
कोई स्थाई तत्त्व नहीं होता । यह समय, समाज और संस्कृति के अनुसार भिन्न- 
भिन्न हो सकता है, परन्तु इसका महत्त्व सभी राजनीतिक व्यवस्थाश्रों के लिए है, 
चाहे वह व्यवस्था प्रजातन्त्रवादी, सर्वक्षतावादी या अधिनायकवादी हो, उदारवादी, 
समाजवादी या साम्यवादी हो । प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओ्रों में इसकी 
अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रजातन्त्र में कोई भी बहुमत देर तक अल्पमत की 
उपेक्षा नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी बहुमत शक्ति, बल, दमन या हिंसा के 
आधार पर किसी विचार को अल्पमत पर नहीं थोप सकता। यही कारण है कि 
जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं या नेतृत्व को यह मानकीय आवश्यकता प्राप्त नहीं 
होती या जो इसे सहमति से प्राप्त करने में असफल रहते हैं वे अस्थिर रहते हैं । 
हिंटलर और मुसोलिनी के पास सत्ता होते हुए भी:औौचित्य नहीं था | इसलिए वे 
श्रस्थिर रहे । शक्ति और सत्ता तभी स्वीकृत होती है जब-इन्हें श्रौचित्य प्राप्त होता 
है । इसके अभाव में सैनिक शक्ति भी विनाश के कगार पर खड़ी रहती है । 


श्रौचित्यपूर्णता वेधानिकता नहीं। यह वैधानिकता से कहीं अधिक गहन, 
व्यापक और उच्च स्तरीय होती है। अनेक कानून अनुचित भी होते हैं। सिसरो, 
सन्त भ्रगस्टाइन तथा प्राकृतिक कानून का समर्थन करने वाले लेखकों ने “अनुचित 
कानूनों” को औचित्यपूर्णा स्वीकार नहीं किया । सम्प्रभुता के समथथंकों और प्रत्यक्ष- 
वादियों का मत है कि किसी कानूनी व्यवस्था में यदि किसी नियम या कानून को 
निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बनाया गया है तो वह उचित, घुद्ध और निष्कपट 
माना जाना चाहिए। सम्प्रभुता सिद्धान्त के समर्थक वैध शासन को औ्ौचित्यपूर्ण 
शासन कहते हैं च।हे वह अ्नुभवातीत विश्वास, व्यवस्था, धर्म या अन्यथा श्ौचित्य- 
पूर्ण हो या न हो । यह इष्टिकोण- शान्ति या स्थिरता के काल में सही हो सकता 
है भ्र्थात्‌ शान्तिकाल में वंधानिकता औचित्यपूर्ण हो सकती है, परन्तु ऋान्ति काल में 
वेधानिकता श्रौचित्यपूर्ण नहीं होती क्योंकि क्रान्तिकारी उन्हीं मूल्यों को चुनौती 
देते हैं जिन पर कानून या विधि आधारित होती है । क्रान्ति सफल होने पर और 
समय बीतने पर क्रान्ति के मूल्य को जन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। 


श्ौचित्यपूर्णता सत्ता नहीं और सत्ता श्ौचित्यपूर्णता नहीं । औचित्यपूरां 
शक्ति बिना सत्ता के विद्यमान हो सकती है, परन्तु सत्ता औचित्यपूर्णता के अभाव में 
देर तक स्थिर नहीं रह सकती । फिर भी दोनों एक-दूसरे के -लिए आवश्यक हैं 
क्योंकि जहाँ सत्ता श्रौचित्यपुर्णता को पुष्ट करती. है वहाँ श्रौचित्यपुर्णता सत्ता में 
वृद्धि करती है। दोनों एक-दूसरे को सबल बनाते हैं। अनेक बार युद्ध तंथा अन्य 
विदेशी चुनौतियाँ भी दोनों को सवल बनाती हैं । 


ओचित्यपूर्णंता को उदार और विस्तृत बनाने की आवश्यकता निरन्तर बनी 
रहती है । सभी नेता प्रभावशाली मुहावरों द्वारा इसकी वृद्धि करते का प्रयास करते 
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5 । उदातरणातः शीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी हटाशो के नारे द्वारा व्यापक 
सन-मम्न प्राप्त किया था। परन्तु जहाँ प्रभावशाली मुहावरे किसी नीति के लिए 
जन-महमति प्राप्त कर सकते है वहाँ ये मुहावरे ही, विशेषकर उस नीति के श्राशय 
स्पाठ होने पर, नेतृत्व का ह्वास भी कर सकते हैं। भारत में 977 में यही हुमा । 
जद भारतीय जनता ने प्रनुभव किया कि श्रीमती गांधी देश में अपने “घंश शासन 
और प्रधिनायकवाद को स्थापित करना चाहती हैं तो जिस जनता ने 977 में 
उन्हें प्रचुर समर्थन दिया था उसी ने अवसर मिलते ही 977 में पराजित कर 
प्रपदस्थ कर दिया । 

झौचित्यपुर्णता फे खोत ($0770९5 ० ,080790५)--मैक्सवेवर ने इसके 
तीन सोत बताये हैं--() परम्परा, (१) युक्तियुक्त कानून भौर (॥) करिश्मा । इन 
सोतों के साथ विचारधारा को भी जोड़ा जा सकता है । 

() परम्परा फे श्रन्त्गंत औचित्य का स्रोत घर्म या श्राध्यात्मिक विश्वास 
हो सकता है जैसे “ईएवर की इच्छा” या “ईएवर का वंश” । राजा के दैवी श्रधि- 
कार इसी स्वीकृति पर भ्राधारित थे। कंयोलिक चर्च में पोप को श्राज भी सन्त 
पीटर का वंशज माना जाता है। इसके अन्तर्गत 'रक्त-बंश” को भी लिया जाता है। 
जिस तरह पिता की सम्पत्ति पर पुत्र का श्रधिकार होता है उसी प्रकार शासक की 
सत्तान को शासन करने का अधिकार स्वीकार किया जाता है। राजतंत्र इसी 
मान्यता पर आधारित था । इसका आधार समय भी हो सकता है । यदि कोई 
शासक सम्बे समय तक शासन करता है तो समय उसे श्रौचित्य प्रदान कर देता है । 

(॥) पृक्तियुक्त कानून या संविधान--वर्तमान प्रवुद्ध राजनीतिक समाजों में 
यह शासन के भ्ौचित्य का श्राधार है। जब लोग चुनाव में मतों द्वारा किसी शक्ति 
का चयन करते हैं तो उसे शासन करने के श्रधिकार का श्रोचित्य प्राप्त हो जाता 
है । चुनाव क्रिसी मूल विधि या संविधान की पूर्वे कल्पना करता है जो समय पाकर 
स्वयं परम्परा की श्रद्धा को प्राप्त कर लेता है। जहाँ स्टर्नंवर्जेर इसे संवैधानिक 
ग्रौचित्यपूर्णता कहता है वहाँ फरेरो इसे प्रजातान्त्रिक कहता है । 

(9) करिश्मा--नेताम्रों का करिश्मा भी झ्ोचित्यपुर्णता का आधार हो 
सकता है। मैक्स वेबर ने मोसिस, बुद्ध और मुहम्मद की शक्ति को, जिन्‍्टोंने श्रपने- 
अपने धर्म की स्थापना की, करिश्मा की संज्ञा दी है । 

(४) विचारधारा ([000[027)-विचार धारा भी श्रौचित्यपूर्णता का श्राधार 

रो सकती है । वर्तमान गेर-धामिक, गेर-परम्परागत विश्व में विचारधारा सही और 
गलत मानदण्ड निर्धारित करती है | साम्यवादियों के लिए साम्यवाद या मावसंवादी 


विचारघारा सर्वोत्तम मानदण्ड है । राष्ट्रवादियों के लिए राष्ट्रवाद, विशेषकर उप- 
निवेगवाद के विरोध के रूप में, एक मानक है । वित्मा्क, गांधी, नरेरे जैसे राष्ट्रीय 
नेताओ्रों ने राष्ट्रवाद कौ राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रौर एकता के लिए स्वीकार किया और 
इनके शनवादियों ने उनका समर्थन किया । 
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श्रौचित्यपूर्णता की श्रवस्थायें (288०8 ० .687॥9700)-फरेरो ने 
आचित्यपूर्णता की निम्न चार अवस्थाओं का वर्णंत किया है-- 

()) श्रौचित्यपूर्णता से पूर्व की श्रवस्था-यह वह अवस्था है जब किसी शासन 
व्यवस्था के सागरिक एक नयी शासन व्यवस्था के समय उन्का समर्थन तो करते हैं, 
परन्तु उसे पूर्णा स्वीकृति प्रदान नहीं करते क्योंकि वे उस अ्रवस्था की क्रियान्विति से 
पुणुंत: परिचित नहीं होते । 

(0) श्रौचित्यपूर्णता की श्रवस्था--यह वह अवस्था है जब नागरिक शासक 
वर्ग की नीतियों, क्रियान्विति और उद्देश्यों का पुर्णंतः समर्थन करते हैं.। इस अवस्था 
में शासक वर्ग के मुल्य शासितों के मूल्यों के अनुरूप होते हैं) 

(0) प्रनौचित्य की श्रवस्था --यह्‌ वह अवस्था है जब शासित वर्ग शासक 
वर्ग के शासनाधिकार को स्वीकार नहीं करता । इसमें शासक श्रौर शासित वर्ग के 
मूल्यों में गहरा अ्रन्तर होता है | ऋत्तिकाल में यही स्थिति होती है। ऋष्तिकारी 
उन्हीं मूल्यों को चुनौती देते हैं जित पर कानून आधारित होते हैं | 

(४) उत्तर औ्औचित्यपुर्णं ता की श्रवस्था--यह वह अवस्था है जब किसी 
नवीन शासन व्यवस्था को नागरिक की स्वीकृति प्र(ण्त तन हो, परन्तु इस स्वीकृति 
की सम्भावना हो । बलातु राज्य परिवर्तत या सेनिक क्रान्ति द्वारा स्थापित शासन 
व्यवस्था की यही स्थिति होती है। क्रान्ति की सफलता से प्राप्त स्वीकृति उत्तर 
ग्रीचित्यपूर्णता की स्थिति है। सोवियत संघ को, साम्यवादी ऋरान्ति के बाद, औचित्य- 
पूर्णता प्राप्त करने में श्रतेक दशाब्दियाँ लग गयीं । - 

श्रौचित्यपूर्णता फी उपयोगिता (एप्ना॥ए ० ,68079०7) . औचित्य- 
पूर्णता की उपयोगिता यह है कि इससे शासितों को नैतिक सल्तोष मिलता है और 
शासकों को शासन करने का स्थायी श्राधार सिल जाता है। जिस शासन, शासक 
या नीति को ओऔचित्यपूरणाता प्राप्त नहीं होती वह श्रस्थाई रहती है और जिसे यह 
प्राप्त होती है उसकी झ्राज्ञा का पालन सहयोग को भावना से होता है। जहाँ 
श्रौचित्यपूर्णाता विद्यमान है वहाँ शक्ति श्लौर दमन की श्रावश्यकता बहुत कम होती 
है। ओौचित्यपूर्णता होने पर शासित अनुशासन को अस्वाभाविक नहीं मानते । इसमें 
क्रान्ति, विप्लव या विद्रोह की सम्भावना नहीं होती । यही तत्त्व प्रजातस्त्र में अल्प- 
38 को बहुसंख्यक वर्ग के साथ जोड़ना है। यह प्रजातन्त्र का हृदय और 


समीक्षा प्रश्न 
4. हर प्राधिकार तथा वेधता (औचित्य) के अर्थ एवं सम्बन्धों की विवेचना 
ण्‌। २४), ]978) 
2. आप इस इष्टिकोण से सहमत हैं अथवा असहमत कि शत और बा 
समानाथक हैं? अपने मत के समर्थन में कारण दीजिए । (एकल, 97 7) 
3. शक्ति की अवधारणा पर एक टिप्पणी लिखिए । (रथ, 98 7) 





(छ 


सरकारों का वगीकरुण या रूप 
(ए॥5च्लीविट्याणा 0 क0ाया5ड 0 60एशगाशा5) 





धर्गोफरण में कठिनाइयाँ--सरकारों के वर्गीकरण में मुख्यतः निम्न कठि- 
माइयों का सामना करना पड़ता है-- 

4. वर्गोफरण की शब्दावली एवं उसके श्राधारों में एक मत का श्रभाव-- 
जिस प्रकार राज्य की प्रकृति और उराकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में लेखकों में एक मत 
नहीं पाया जाता उसी प्रकार सरकारों के वर्गीकरण में भी उनमें एक मत नहीं पाया 
जाता | लेखक इस बात पर सहमत नहीं कि वर्गीकरण को राज्यों का वर्गीकरण 
कहा जाय या कि सरकारों या संविधानों का वर्गीकरण कहा जाय । बिलोबी, गानंर, 
गिलक्राइस्ट; गेंटल इसे सरकारों का वर्गोकरण फहना पसन्द करते हैं। उनकी घारणा 
हैं कि सभी राज्य अ्रपने मूल तत्त्वों में--जनसंस्या, क्षेत्र, सरकार, सम्प्रभुता-रामान 
हैं परन्तु वे अपनी सरकारों के रूपों में भिन्न हैं। अतः वर्गीकरण को सरकारों का 
वर्गीकरण कहना उचित है। जैसाकि गेटेल ने कहा कि “राज्य की प्रमुख विज्येपता 
उसकी राजनीतिक एवं कानूनी प्रकृति है। यह उसके सरकार के संगठन में श्रभि- 
व्यक्ति होती है । राज्यों का पूर्ण सन्‍्तोपजनक वर्गीकरण सरकार के रूपों के अ्रन्तर 
एवं समानतामग्रों पर आधारित होता है । श्रतः यह राज्यों का नहीं, सरकारों का 
वर्गीकरण है। राज्यों का श्रस्तित्व सरकारों के द्वारा अभिव्यक्त होता है और श्रन्य 


चक 


किसी उचित आधार को दूढना कठिन है । अतः सरकारों का वर्गीकरण राज्यों का 

वर्गीरूरण है । १? विलोदी का मत है कि “राज्यों का वर्गीकरण” जैसी कोई चीज 
सम्भव नहीं | दूसरी ओर लीकोॉंक शौर डॉ. श्राशीर्वादम जैसे लेखकों ने 'सरकारों के 
वर्गोशरणा' के स्थान पर राज्यों फे वर्गकिरण' या संविधानों के वर्गोकरण' का 
प्रयोग किया है। उनकी मान्यता है कि सरकार राज्य का अभिकर्त्ता या यन्त्र मात्र 
है । राज्य के भ्रमाव में सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती । सी. एफ, स्ट्रांग 
प्रोर प्ररस्त ने केवल 'संविधानों के वर्गोकरण' फी बात फही है । 
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लेखकों में वर्गीकरण की शब्दावली में हो नहीं बल्कि वर्गीकरण के आाधारों 
में भी एकमत नहीं । प्लेटो के लिए राज्यों के वर्गीकरण का श्राधार विवेक या मूल्यों 
या मस्तिष्क का ऋमिक ह्ास है। प्ररस्तु के लिए वर्गीकरण का श्राघार संख्या एवं 
उद्देश्य है; जेलिनिक एवं बर्गेंस के लिए वर्गीकरण का आधार यह सिद्धान्त है कि 
राज्य की इच्छा किस प्रकार निर्मित एवं अ्रभिव्यक्त होती है श्रर्थात्‌ राज्य में प्रभु- 
सत्ता कहां स्थित. है । कुछ लेखक जनसंख्या एवं भूमि के झ्राधार पर राज्यों को 
कम एवं श्रधिक जनसंख्या वाले एवं छोटे-वडे राज्यों में वर्गीकृत करते हैं। लॉ ने 
'विधायी शक्ति' को ही वर्गीकरण का आधार बनाया है सेरियट ने संविधान की 
प्रकृति की प्रकृति को वर्गीकरण का श्राघार बनाया है। सेकाइवर ने वर्गीकरण के 


लिए चार पआ्राधार प्रस्तुत किये हैं--“संवेधानिक, आर्थिक, सामुदायिक और प्रभु- 
ढाँचा । 


2. सिद्धान्त एवं व्यवहार में प्रत्तर--स रकारों के वर्गीकरण में एक कठिनाई 
यह है कि उनका जो रूप दिखाई देता है व्यवहार में वह ऐसा नहीं होता । वस्तुतः 
अ्राधुनिक सरकार किसी एक प्रकार के वर्गीकरण में उपयुक्त नहीं बैठती। उदाह- 
रणतः इ गलैण्ड में राजतन्त्र (सम्राट था साम्राज्ञीय), कुलीनतन्त्र (ला्ड सभा) और 
प्रजातन्त्र (कॉमत सभा) तीनों एक साथ विद्यमान हैं । दूसरी ओर, फ्रांस में 
सिद्धान्ततः राजतन्त्र नहीं । वहां राष्ट्रपति का निर्वाचन होने से वह गणराज्य है, 
परन्तु व्यवहार में फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थायें राजतस्त्रात्मक राज्य से कम नहीं । 
सरकार की भावना साम्राज्यीय है। तीसरे, भारत में संघीय संविधान के .,क्षण 
विद्यमान हैं, परन्तु संविधान में 'संघ' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया । भारत हें 
“राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है । 

3. तीब्र गति से परिवर्तत--सरकारों के वर्गीकरण में कठिनाई यह है कि 
राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तत इतनी तेज गति से हो रहे हैं कि सभी 
परिस्थितियों के लिए एक प्रकार के वर्गीकरण को हमेशा के लिए निश्चित करना 
कठिन है । उदाहरणतः इस परम्परागत वर्भीकरण को दोहराना हँसी उड़ाना है 
कि राजतन्त्र अत्याचारतस्त्र में बिगड़ जाता है या अभिजाततस्त्र अ्रल्पतन्त्र में बिगड 
जाता है । वतमाच समय में प्लेटो और अरस्तू के चक्रीय सिद्धान्त का महत्त्व नहीं 
रहा | जैसाकि शार. एच, सोलटाऊ ने लिखा है कि "प्राचीन वर्गीक रण-.-राजतस्त्र 
प्रभिजातन्‍्त्र (कुलीनतन्त्र) एवं प्रजातन्त्र का कोई व्यावहारिक श्रर्थन हों रहा क्योंकि 
यह आधुनिक राज्यों के उद्दं श्यों की श्रोर कोई संकेत नहीं करता ४: ः 

4. परिवतेनों-का पुर्वानुमनान कठिव--आधुनिक सरकारें किसी विशिष्ट 
प्रकार से व्यवहार नहीं करतीं और न ही वे निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर 
परिवर्तित होती हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तत्त्व क्रियाशील रहते हैं । 
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>बे रांजनीति शास्त्र के सिद्धास्तें 


सरकारों का वर्गोकरण 
सरकारों के वर्गीवारण को दो भागों में वाँठा जा सकता है--[() परम्परा- 
गले दर्गीकूरूणा और (४) आधुनिक वर्गीकरण 
(प्र) परम्परागत वर्मोकरसणा 
के परम्परागत वर्गीकरण में सकरात, प्लेटो, भ्रस्तु, पोलिबियस, 
सिसरो आदि लेखकों के वर्गीकरण को लिया जा सकता है। प्रमुख वर्गीकरण प्लेटो 
] निम्न प्रकार से है : 


3, 


. प्लेटों द्वारा किया गया राज्यों फा वर्गीफरण -प्लेटो ने अपनी तीनों 
प्रमुख रचनाग्रों 'रिपब्लिक, स्टेट्समेन और लॉज में राज्यों का वर्गीकरण किया 
है । प्लेटों के वर्गीकरण वी कुछ विशेषताएं निम्न हैं: 


(9) व्यक्ति फी श्रात्मा के पतन के साथ राज्यों का पत्तन-प्लेटो की धारणा 
है कि जिस मात्रा में व्यक्ति की आत्मा का पतन होता है उसी मात्रा में राज्य का 
तन होता है । उदाहरणतः जब आत्मा में विवेक तत्व प्रधान होता है तो आदश 
राज्यों की स्वापना होती है; जब विवेक साहस और सम्मान का सेवक होता है 
अर्थात्‌ साहस और सम्मान विवेक को नियन्त्रित करते हैं तो सम्मानतत्तन्त्र 
(7॥70०४०५) जन्म होता है | जब क्षूवा (तृप्ण या घन लोलुपता) प्रधान होती 
है और वह विवेक और साहस को निबन्त्रित करती है तो श्रल्पतन्त्र (0]9«०॥४) 
जन्म लेता हैं। इसी प्रकार प्रजातन्त्र और निरंकुशतन्त्र जन्म लेते हैं। संक्षेप में 
“विवेक आदर्श राज्य को जन्म देता है, साहस और सम्मान सम्मानतन्त्र को जन्म 
ते हैं और घन-लोलुपता अल्पतन्त्र, प्रजातन्‍्त्र और निरंक॒ शतन्त्र को जन्म देते हैं। 
इस तरह प्लेटो फे वर्गोकरण के श्राधार मूल्यों या मस्तिप्क का ह्ास है 

(9) विकास एवं पतन का सिद्धान्त-प्लेटो की धारणा है कि राज्यों का 
पतन उनके अन्दर से होता है, संयोग या बाह्य कारणों से नहीं | प्लेटो लिखता है 
कि जिस प्रकार पीधों में विकास और पतन का सिद्धान्त विद्यमान है उसी प्रकार 
राज्यों में भी यह सिद्धान्त सक्रिय है । उदाहरणतः सच्चे नियमों से अ्रनभिज्ञता, 
उचित समय पर स्त्री-पुरुषों के यौन सम्द्वन्धों का न होना,विवेक से युक्त सन्‍्तान का 
उत्पन्न न होना झ्रादर्श राज्य के पतन का पहला रूप है अर्थात्‌ सम्मानतन्त्र है। 
इसी तरह सम्मानतन्त्र से अल्पतन्त्र, अल्पतन्त्र से प्रजातन्त्र और प्रजातन्त्र से निरंकश 
तन्त्र के रुप में आदर्श राज्य के क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे विगड़ते हुए रुप हैं । 

(०) प्रतिवादिता प्लेटो की धारणा है कि जब राज्य अपने निहित रिद्धान्तों 
को अति सीमा तक घकेलता है तो उन सिद्धान्तों की अतिवादिता ही उम्र राज्य 
को नप्द करती है । उदाहरणत:ः “धन की श्रधिकता श्रत्पतन्त्र को और स्वतन्त्रता 
एवं समानता की प्रधिकता प्रजातन्त्र को नष्द करती है ।” 

रेपब्लिक में वर्णित राज्यों का वर्गोकरण--रिपव्लिक में प्लेटो ने राज्यों को 


दिक। 


2५! 
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पांच वर्गों में वॉँटा है। इनके शीर्ष पर आदश या पूर्ण राज्य है। अन्य चार प्रकार 
के राज्य आदर्श राज्य के बिगड़े हुए रूप हैं। ये राज्य तिम्त प्रकार से हैं-- - 


पूर्ण या आदर्श राज्य--इसमें विवेक प्रधान होता है । यह दर्शन का शासन 
है | इसमें साहस और क्षूधा विवेक के नियन्त्रण में होते हैं। इसमें न्याय सिद्धान्त 
की सिद्धि होती है। 


शपुर्ण या भ्रादर्श राज्य के चार बिगड़े हुए रूप : 


() सम्मानतन्त्र ([४7008०५/)--इसमें शौये, साहस और सम्मान प्रधान 
होता है | इसमें विवेक श्रनुपस्थित नहीं होता बल्कि साहस और सम्मान के नियस्त्रर 
में होता है। इसमें न्याय सिद्धान्त की सिद्धि नहीं होती क्योंकि वर्ग अपना-अ्रपना 
कार्य प्रा नहीं करते । इसमें शासक सेनिक होते हैं। 


|) अल्पतस्त्र (0॥72270०॥9)--इसमें धन प्रधान होता है । इसमें विवेके 
झ्रौर साहस धन के नियन्त्रण में होते हैं । इसमें सम्पत्ति और धन-लोलूपता का 
बोलबाला होता है । इसमें राजपद प्राप्ति का साघन विवेक योग्यता नहीं धन 
होता है । 

(7) प्रजातन्त्र (2070०४०४)--इसमें ध॑च-लोलुपता के साथ अव्यवस्था 
श्रौर श्रराजकता की स्थिति होती है। इनमें नियम, कानून, परम्परा आ्रादि का कोई 
श्रादर नहीं होता । 


(४) निरंकुशतस्त्र ([५7877५9)--यह आदर्श राज्य का निक्रृष्टतम रूप है । 
प्रत: यह निम्त स्तर पर है। प्लेटो इसे अ्रभिशाप कहता है । इसमें स्वेच्छाचरिता, 
भय शौर अपराध प्रधान होते हैं। 


संक्षेप में, रिपब्लिक में प्लेटो ने राज्यों के दो अतिरूप व्यक्त किये हैं-- 


() विवेक द्वारा शासित आदर्श राज्य और (3) स्वेच्छाचारी इच्छाश्रों 
हारा शासित निरंक॒शतन्त्र । मध्य में उसके तीन मध्यवर्ती रूप हैं । 


स्टेट्समेन में वरशित राज्यों का वर्गोकरण --स्टेट्समैन में किये गये राज्यों के 
वर्गीकरण की विशेषता यह है कि इसमें रिपढ्लिक के आदर्श राज्य को स्वीकार तो. 
किया गया है परच्तु उसे देवी मानकर स्वगं में प्राप्ति के लिए रख दिया गया है। 
भ्रतः स्टेट्समेन में वास्तविक राज्यों का वर्गीकरण किया गया है.। स्टेटमैन ने प्लेटो 
ते परम्परागत त्रिगुणी वर्गीकरण को व्यक्त किया है। इस निगुणी वर्गीकरण के 
प्रत्येक भाग को पुनः उप-खण्डों में वर्गोकृत किया गया है जिन्हें वह विधिपालक 
([.59७४-०0॥72) भौर विधिहीन (.80०४७) राज्यों की संज्ञा देता है। स्टेट्समेल 
में वरणित राज्यों का वर्गीकरण श्रग्न प्रकार से है-- 
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राज्य सत्ता घारण करने विधिपासक राज्य विधिहीन राज्य 
बातों की संदया | 
एक व्यक्ति का शासन संवंधानिक राजतन्तर निरंक्तन्त्र 
(२ण० ४५ 07०) ((गाह्रापा0ार्श (पञाआ॥॥9) 
४णाध४ा०ा9३ ) | 
कूछ व्यकितयों का शासन अभिजाततन्त्र अल्पतन्त 
(२एण८ ७५ 7९४) (/750009०५) (0॥820॥५) 
बहुत व्यक्तियों का शासन संवंधानिक या मर्यादित प्रजातन्त्रग्नमतिवादी प्रजातन्त्र 
(0॥० 9५ 'शता३) (एगराशापणाव] 9 (०१७- | एशताल्आा० 
7800 00॥0०7४०५) 7५700००५) 


स्टेट्समेन में किये गए राज्यों के वर्गीकरण की दो विशेषतायें हैं--(3) इसमें 
विधि को वास्तविक राज्यों की निर्देशात्मक शक्ति स्वीकार किया गया है और जहां 
विधि की उपेक्षा की जाती है वहां राज्य का बिगड़ा हुम्ना रूप विद्यमान होता है। 
() इसमें प्रजातन्त्र को घृणा से नहीं देखा गया जैसा कि उसे रिपव्लिक में देखा 
गया है| इसमें प्रजातन्‍्त्र को विधिपालक राज्यों में तीसरा श्ौर विधिहीन राज्यों 
में प्रथम स्थान दिया गया है जबकि रिपब्लिक में प्रजातन्त्र को बिगड़े हुए राज्यों के 
निम्न स्तर से दूसरा स्थान दिया गया था और उसे अल्पतन्त्र से निक्ृष्ट माना गया 
था | स्टेट्समैन में प्रजातन्त्र के दोनों रूपों (संवेधानिक और अ्रतिवादी प्रजातन्त्र 
को गत्पतन्त्र और निरंकशतन्त्र से अच्छा माना गया है| संक्षेप में, स्टेट्समेन में 
जनमत शौर जन सहमति और सहमागिता के महत्त्व को समझता है। 

लॉज में वर्णित राज्यों का वर्गोकरण - लॉज में वर्शित राज्यों के वर्गीकरण 
के लिए किसी निश्चित सिद्धान्त को नहीं अपनाया गया बल्कि स्टेट्समैन में वरणित 
वर्गीकरण को हो थोडेन्त्रइत परिवर्तन के साथ स्वीकार किया गया है। लॉनज में 
राज्यों के वर्गीकरण की दो विशेषतायें हैं--(3) इसमें आदर्श राज्य की श्रेष्ठता को 
तो स्वीकार किया गया है, परन्तु उसे वास्तविक राज्यों की श्रेणो में नहीं लिया 
गया। (7) इसमें राजतन्त्र और प्रजातन्त्र को मिला कर मिश्रित राज्य के नए 
तत्य को जोड़ा गया है। शेष वर्गीकरण बहीं हे जो स्टेट्समैन का है । 

मिश्चित राज्य के सिद्धान्त का मल उद्देश्य परस्पर घिरोधी शक्तियों के 
संतुलन द्वारा राज्य में एकता उत्पन्न करना है। जंसाकि प्रो सेबाइन ने लिखा है 
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कि “मिश्रित राज्य के सिद्धान्त का उद्देश्य शक्तियों के सच्तुल्लन द्वारा एकता को 
प्राप्त करना है या विरोधी प्रकृति के प्रतिकूल सिद्धान्तों को इस प्रकार मिलाना है 
कि भिन्न-भिन्न प्रदृत्तियाँ एक दूसरे को प्रतितुलित (०७७) कर दें। स्थिरता 
विरोधी राजनीतिक खिचावों का परिणाम है ।” प्लेटों कहता है कि “यदि शासन 
राजतन्त्र न हो तो उसमें कम से कम राजतान्त्रिक सिद्धान्त तो अवश्य होना चाहिए 
अर्थात्‌ उसमें कानूनों के श्रधीन बुद्धि और प्रभ्ावपर्ण शासत की व्यवस्था भ्रवश्य 
होनी चाहिए । इसी तरह यदि शासन प्रजातन्त्र न हो तो उसमें प्रजातान्तिक 
सिद्धान्त तो अवश्य होना चाहिए अर्थात्‌ उसमें कानूनों के अधीन जनता की हिंस्से- 
दारी में स्वतन्त्रता और सत्ता का सिद्धान्त अवश्य होना चाहिए । इस तरह प्लेटो 
के सिश्चित राज्य में राजतसन्त्र, अभिजतातस्त्र और प्रजातस्त्र के मिश्रण की व्यवस्था 


| 

हे 2. भ्ररस्तु द्वारा किया गया राज्यों का वर्गोकरण--अरस्तू ने अपनी रचना 
“पॉलिटिक्स' की पुस्तक तीन श्रौर चार में संविधान के अर्थ को स्पष्ट करते हुए 
उनका वर्गीकरण किया है। अरस्तु के अनुसार संविधान “जीवन का एक तरीका 
है । यह ऐसा संगठन है जो सामान्यतः राज्य के पदों से सम्बन्धित होता है; यह 
विशेषकर उस विशिष्ट पद से सम्बन्धित होता है जो सभी विषयों में सम्प्रभु है ।” 
यह “राज्यों में पदों का संगठन है जिसमें उनके वितरण की विधि निश्चित की 
जाती है, सर्वोच्च सत्ता की निश्चित किया जाता है और जिसमें राज्य व उसके 
सभी सदस्यों के उद्देश्य को निर्धारित किया जाता है ।” 

प्ररस्तू के अनुसार संविधान की प्रमुख विशेषतायें निम्च हैं-- 

(2) यह राज्य की रूपरेखा श्रर्थात्‌ आकार और स्वरूप को सुनिश्चित 
करता है। यह इस बात को निर्धारित करता है कि राज्य राजतन्त्रात्मक होगा या 
कुलीमतन्त्रात्मक या प्रजातन्त्रात्मक । 

(5) यह राज्य के पदों को तथा उनके स्वरूप को निर्धारित करता है । यह 


४2०2 पदों (अ्रंगों) में सत्ता वितरण करता है तथा उनकी सीमायें निर्धारित 
करता है । | 


(०) यह सर्वोच्च सत्ता को निश्चित करता है । 

(0) यह राज्य तथा लोगों के लक्ष्य को निश्चित करता है। यदि लक्ष्य 
सामान्य हित है तो संविधान का रूप सही है और यदि लक्ष्य किसी विशेष व्यक्ति « 
या वर्ग का हित है तो उसका रूप बिगड़ा हुआ है । 

(८) यह राज्य का सार है। इसके विद्यमान होने से राज्य विद्यमान होता 
है श्रौर इसमें परिवतंत होने से राज्य का श्रन्त होता है | दूसरे शब्दों में, श्ररस्तू के 
अनुसार संविधान, राज्य और शासन समानाथंक शब्द हैं । 

अरस्तू ने राज्य को दो आधारों पर वर्गीकृत किया है : (7) वह संख्या जो 
सर्वोच्च सत्ता में हिस्सेदारं है और (॥) वह उद्देश्र जिस पर शासन आधारित 
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एक 


यदि शासन का उद्देश्य सदुगुण' का विकास करना है तो वह उसका छुद्ध या 

सही रुप है तयोंकि यह सामान्य हितों का विकास करता है| यदि शासन सद्गुण 
विकास नहीं करता तो वह उसका बिगड़ा हुझ्ना या भ्रष्ट रूप है क्‍योंकि वह 
मान्य हितों के स्थान पर व्यक्तिगत या वर्गीय हितों की पूति करता है । भरस्तू 
न दो झ्राघारों पर ही शासन के छः प्रकारों का वणन करता है जिन्हें वह शुद्ध 

आर पअ्रथुद्ध या अच्छे और बिगड़े हुए शासकों में अभिव्यक्त करता है । 

अरस्तू हारा वणित राज्यों के वर्गीकरण को निम्न तालिका द्वारा श्रभि- 


व्यक्त किया जा सकता 


हि 








संविधान का रुप प्रर्थात्‌ | शासन का शुद्ध या सही | शासन का बिगड़ा हुआ या 
सर्वोच्च सत्ता में हिस्सेदारों।| रुप श्रर्यात्‌ सामान्य हित | अ्रष्ठ रूप श्रर्यात्‌ विशिष्ट 

















फी संएया पर आधारित शासन | हितों पर श्राधारित शासन 
एक व्यक्ति का शासन राजतस्त्र... निरंकुशतन्त्र 
कुछ व्यक्तियों का शासन कुलीनतन्त्र अल्पतस्त्र 
ग्रभेक व्यक्तियों का शासन पॉलिटी प्रजातन्त्र 








संक्षेप में, अरस्तू के अनुसार सरकारों (राज्यों) के तीन शुद्ध रूप हैं 
(राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र श्लौर पॉलिटी) और सरकारों के तीन बिगड़े हुए रूप हैं 
(निरंकुणतन्त्र, अल्पतन्त्र श्ोर प्रजातन्त्र) श्ररस्तू के इस वर्भीकरण में मिश्रित सर- 
कारों या संविधानों की कोई व्यवस्था नहीं । इसके लिए वही शासन अ्रच्छा शासन 
है जो मध्य मार्ग श्रपनाता है श्र्थात्‌ जिसमें मध्य वर्ग शासनारूढ़ है और वह सामान्य 
हित में शासन करता है । 
रस्तू के वर्गीकरण में “शासकों के चक्नीय सिद्धान्त” का उज्लेख मिलता 
है । उसकी घारणा है कि ऋतुओं की भाँति शासनों (सरकारों) में परिवर्तन एक 
निश्चित क्रम से होता है | प्रथम राजतन्त्र है और जब वह सामान्य हित को छोड़- 
कर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए शासन करता है तो वह निरंकुशतन्त्र का रूप ग्रहण 
कर लेता है। क्रान्ति द्वारा जब निरंकुश शासन को अपदस्थ कर दिया जाता है तो 
दुछ योग्य और गुणी व्यक्तियों का कुलीनतन्त्र जन्म लेता है और जब वे भ्रष्ट हो 
ते है तो अल्पतन्त्र जन्म लेता है। सावंजनिक विद्रोह द्वारा जब उसे झ्रपदस्थ कर 
दिया जाता है तो पॉलिटी (संगत प्रजातन्त्र) जन्म लेती है और जब वह श्रप्ट हो 
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जाती है तो भीड़तन्त्र (/09००००५) या अतिवादी प्रजातन्त्र जन्म लेता है। इसके 
वाद पुनः एक गुणी व्यक्ति व्यवस्था स्थापित करता है और शासन के चक्र के पूरा 
होने पर पुनः वही चक्र शुरू होता है। 

श्रस्तु के वर्गीकरण की श्रालोचना--अररस्तू द्वारा संविधान का किया गया 
वर्गीकरण आलोचना का पात्र रहा है। शीले इसे “यूनान के तगर राज्यों का वर्गी- 
करणा मानता है ।” ब्लंशलो इसे “लौकिक राज्यों का वर्गीकरण मानता है, पार- 
लौकिक राज्यों का नहीं ।' गानर इसे “वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित नहीं 
मानता, सेबाइन इसे “उधार की संज्ञा देता है। डॉनिंग इसे अनिश्चित सिद्धान्तों 
पर आधारित मानता है, वॉन सोहल का मत है कि “यह गशित सम्बन्धी है, 
सावयव नहीं; यह परिमाणात्मक है, ग्रुणात्मक नहीं ।* 

अरस्तु के वर्गीकरण की मुख्य श्रालोचनायें निम्न हैं--- ु 

4. मौलिकता का अभाव--अरस्तू का वर्गीकरण उधार खाता' है। उसने 
इसे हिरोडोट्स, सुकरात और प्लेटो के वर्गीकरण से प्राप्त किया है। “अरस्तू का 
वर्गीकरण प्लेटो द्वारा स्टेट्ससैन में किए गए वर्गीकरण का अत्यधिक ऋणी है । 
अन्तर केवल शब्दों का है ।” 

2. निश्चित श्राधार का श्रधाव--प्ररस्तु के वर्गीकरण में किसी निश्चित 
श्राधार को नहीं श्रपनाया गया । कप्नी संख्या, कभी उह्ं श्य और कभी हित इसके 
ग्राधार हैं, कभी श्रथिक तत्त्व (सम्पन्नता एवं विपन्नता), कप्ी गुण (स्वतन्त्रता, 
समानता और धत) और कभी व्यावसाथिक ([कार्यात्मक) तत्व ही प्रधान हैं । 
प्रो, डनिंग ने कहा है कि “अरस्तु के लिए यह बताना कठिन है कि शझधुक प्रकार 
फा शासन झअप्ुक प्रकार के सिद्धान्त पर प्राधारित है ।” ह 

3. शब्दों में भ्रश्तर नहीं करता--अरस्तृ के वर्गीकरण में संविधान, राज्य 
भोौर शासन शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया गया है जबकि 
आधुनिक समय में इन शब्दों में स्पष्ट भेद किया जाता है। श्राज. संविधान शब्द का 
प्रयोग उत्त व्यापक श्रर्थों में नहीं किया जाता जिन व्यापक अ्र्थों में अरस्तु ने इसका 
प्रयोग किया है। आज संविधान शब्द. केवल विधायी ढाँचे को प्रकट करता है । 
बूसरे, श्राज संविधान में परिवर्तंत को राज्य का अच्त नहीं समझा जाता । तीसरे, 
श्राज राज्य और सरकार में भेद किया जाता है। झ्राज सम्प्रभुता राज्य में निवास 
करती है, सरकार में नहीं । 

4. वर्गोकरण सरकारों का है, संविधान का नहीं--प्र रस्तू जिसे संविधानों 
का वर्गकरण कहता है वह वस्तुतः संविधानों का वर्गीकरण नहीं, वह सरकारों का 
वर्गीकरण है। झ्राज संविधानों को लिखित, अलिखित, कठोर, लचीला, संघात्मक- 
एकात्मक आदि में वर्गक्कत किया जाता है । राजतन्त्र, कुलीनतन्त्र; प्रजातन्‍्त्र सर- 
कारों के रूप हैं, संविधानों के नहीं । 5 

. .. +- अनुपयुक्त--अरस्तू का वर्गीकरण श्राज के राष्ट्रीय राज्यों, वहुराष्ट्रीय, 
एवं विशाल राज्यों के लिए अनुपयुक्त है। उदाहरणतः इंगलैण्ड में राजतस्त्र, कुलीन- 
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सन्त झौर प्रजातन्त्र एक साथ विद्यमान हैं। दूसरे, आज के राज्यों में प्रजातन्त्र के 
मसाव संसदात्मक-प्रध्यक्षात्मक, संघात्मक-एकात्मक व्यवस्थायें भी विद्यमान हैं। 
उदाहरणतः श्रमरीका और भारत में प्रजातन्त्र के साथ गणतन्त्र भर संघात्मक 
व्पवस्था विद्यमान है । 

6. श्रपयप्ति--भरस्तू द्वारा किया गया वर्गीकरण इस बात को निश्चित 
करने में भ्रपर्याप्त है कि कौनसा संविधान श्रेष्ठ है । उदाहरणतः जब वह व्यक्ति को 
श्रेष्ठ मानता है तो श्रल्पतन्त्र उसे श्रेष्ठ प्रतीत होता है और -जब वह संख्या या 
सामान्य हित को श्रेष्ठ मानता है श्र ग्रधिकतम व्यक्तियों के लिए श्रधिकतम सुख 
प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रजातन्त्र श्रेष्ठ प्रतीत होता है । 

7, प्रजातन्त्र विरोधी--अ्र रस्तू द्वारा किया गया वर्गीकरण प्रजातन्त्र को 
निकृष्ट सरकारों में रखता है जबकि भ्राधुनिक समय में प्रजातन्त्र सर्वेश्नषठ शासन 
व्यवस्था है । प्रजातन्त्र में चुटियाँ होते हुए भी इसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी 
होती है । 

(ब) प्राधुनिक वर्गीकरण 

आधुनिक समय में मुख्यतः निम्न लेखकों ने सरकारों को वर्गीकृत करने का 
प्रयास किया है-- 

, मेक्यावली द्वारा किया गया वर्गोकरण -मैव्यावली, अ्ररस्तू द्वारा किये 
गये संविधानों के वर्गीकरण को स्वीकार करता है, यद्यपि वह मिश्रित सरकारों के 
र्पों का भी उल्लेख करता है । परन्तु जहाँ सुकरात, प्लेटो श्रौर अरस्तू नैतिक मूल्यों 
पर भ्रविक बल देते हैं वहाँ मैवयावली नैतिक मूत्यों को राजनीतिक सिद्धान्तों से 
ग्रलग रखता है | एक व्यावह्ा रिक चित्तक होने के नाते मैक्यावली का विश्वास है 
कि सरकार का रूप परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए । इन्हीं विशेषताञ्रों के 
कारण मैक्यावली श्राधुनिक युग का प्रवक्ता माना जाता है जबकि सुकरात, प्लेटो 
श्ौर श्ररस्तू प्राचीन या परम्परागत युग के प्रवर्तक माने जाते हैं । मैक्यावली अपने 
चिन्तन में राजतन्त्र और प्रजातन्त्र से ही सम्बन्धित रहा है । 

2. लॉक द्वारा किया गया वर्गीकरण--लॉक राज्य में विधायी शक्ति पर 
प्रत्यधिक बल देता है श्रौर जहाँ विधि-निर्माण की शक्ति है उसी के श्राधार पर वह 
सरकारों को राजतन्त्र, श्रल्पतन्त्र एवं प्रजातन्त्र कहता है। यदि विधायी शक्ति एक 
व्यक्ति में है तो वहाँ राजतन्त्र विद्यमान होता है, यदि वह कुछ व्यक्तियों के हाथों में 
है तो वहाँ अल्पतन्त्र विद्यमान होता है श्लौर यदि वह बहुत व्यक्तियों के हाथों में है 
तो वहाँ शुद्ध प्रजातन्‍्त्र विद्यमान होता है लॉक के वर्गीकरण की विज्ञेपता यह है कि 
उसने राज्य और सरकार में स्पष्ट भेद किया है । 

3. माण्टेस्क्यू द्वारा किया गया वर्गोकरणा--माण्टेस्क्यू ने राज्यों को तीन 
भागों में वर्गीकृत किया है--() गणातन्त्र (7) राजतन्त्र एवं (॥) निरंकुश तन्त्र । 
उसने गणतन्त को पुन: दो उप-विभागों में बाँटा है--[) प्रजातन्व्ात्मक एवं 


0 
303 


सरकारों का वर्गकिरण या रूप 


(8) कुलीनतस्त्रात्मक । माण्टेस्क्यू के अनुसार गणतन्त्र वह राज्य है जिसको प्रधान 
जनता द्वारा प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हैं । राजतन्त्र में शासक 
स्थापित विधि या निश्चित परम्पराओञ्नों द्वारा शासन करता है। निरंकुशतन्त्र में 
शासक श्रपनी इच्छानुसार शासन करता है। मण्ण्ठेस्क्यू की धारणा है कि प्रत्येक 
छझासन का किसी विशेष सिद्धान्त से सम्बन्ध होता है। उदाहरणत: प्रजातन्त्र का 
सेवाभाव से, राजतन्त्र का सम्मान से और निरंकुशतन्त्र का भय से सम्बन्ध होता है । 

4. रूसो द्वारा किया . गया, वर्गीकरण--रूसो ने राज्यों को राजतन्त्र, 
कुलीनतन्त्र और प्रजातन्त्र में वर्गीकृत किया है। उसने कुलीनतन्त्र को पुनः तीन 
भागों में बाँठा -है--प्राकृतिक, निर्वाचन एवं वंशाचुगत । रूसो प्रत्यक्ष प्रजातस्त्र का 
समर्थक था । जो. वर ह 

5, मेरियट द्वारा किया गया वर्गोकरण -जे. ए. श्रार. भेरियट की धारणा 
है कि अरस्तू का वर्गीकरण मूल और लाभकारी होते. हुए भी आ्राधुनिक आवश्यक- 
ताभरों के लिए अपर्याप्त है । मेरियट ने सरकारों को तीन रूपों में वर्गीकृत किया है 
(४) एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें; (७) कठोर एवं लचीले संविधान वाली 
सरकारें; (०) संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक सरकारे। - 

(9) एकात्सक एवं संघात्मक सरकारें-- एकात्मक राज्य में शासन की शक्ति 
एक केन्द्रीय सरकार के,हाथों में होती है। इसमें शक्तियों का. कोई संवैधानिक 
विभाजन-या वितरण नहीं होता । भिन्न-भिन्न इकाइयाँ, जिन्हें प्रपत्त, काउण्टीस या 
जिले कहते हैं, जिस सत्ता का प्रयोग करती हैं वह उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान 
की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार स्थानीय इकाइयों का निर्माण करती है तथा उन्हे 
नष्ट करती है। स्थानीय इकाइयों की स्थिति केरझ्न के अभिकरणों से बढ़कर नहीं 
होती । उदाहरणत्: इंगलेण्ड, फ्रांस, इटली आदि देशों में सरकार का रूप एकात्मक 
है। दूसरी ओर, संघात्मक राज्य में संविधान द्वारा शासन व्यक्तियों को केद्रीय 
सरकार और स्थानीय या क्षेत्रीय या राज्य सरकारों में विभाजित किया जाता है। 
इसमें शासन का रूप दोहरा होता है और प्रत्येक अपने-अपने क्षेत्र में संविधान 
द्वारा प्रदान की गयी शक्ति का एकमात्र प्रयोगः करती हैं। संघ . में एकक केन्द्र के 
अभिकरण मात्र नहीं होते और न ही उनका जन्म-मरण केन्द्रीय सरकार के हाथ में 
होता है। भ्रमरीका, स्विद्जरलेण्ड, आस्ट्रेलिया आदि देशों. में उंघीय व्यवस्था 
विद्यमान है। 2 श 

(0) कठोर एवं लदीले संविधानों वाली सरकारें--कठोर संविधान में 
साधारण कानून और संवेधानिक कालून में भेद किया जाता है। इसमें व्यवस्था- 
पिका साधारण कानून में परिव्तेन कर सकती है, परन्तु उसे संवैधानिक कानूनों में 
परिवर्तत करने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया को, जिसका वर्णन संविधान में किया 
जाता है, अपनाना पड़ता है। उदाहरणतः अ्रमरीकी संविधान विश्व का सबसे कठोर 
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संविधान है । इसमें परिवर्तत तभी हो सकता है जब उसे कांग्रेस के दोनों सदन 
पयक्‌ बैठक में 2/3 बहुमत से पास कर दें श्लौर 3/4 राज्यों के विधानमण्डल 
का अनसमर्दन कर दें | दूरी ओर, लचीले संविधान में साधारण कानून शौंर 
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बसे लचीला संविधान है । 
(८) संसदात्मक एवं भ्रध्यक्षात्मक तरकारें-कार्यपा लिका और व्यवस्था पिका 


के सम्बन्धों के ग्राधार पर मेरियट ने सरकारों को एक तरफ राजतन्त्रात्मक एवं 
ग्रध्यक्षात्मक सरकारों को रखा है और दूसरी तरफ संसदात्मक या मन्त्रिमण्डलात्मक 
या उत्तरदायी सरकारों को रखा है । निरंकुश राजतन्त्र में कार्यपालिका व्यवस्था- 
पिका से सर्वोच्च होती है; अ्रध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपा लिका और व्यवस्था पिका 
समकद्ता होती हैं श्रौर मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के 
प्रधीन होती है श्र्थात्‌ कायंपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरवायी होती है । 
निरंकुश राजतन्त्र वर्तमान समय में विधमान नहीं; अध्यक्षात्मक व्यवस्था श्रमरीका 
में और संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन एवं भारत में विद्यमान है | 

6. स्टीफेन लीकॉक द्वारा किया गया वर्गोकरण--लीकॉक ने राज्यों को 
मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया है । () निरंकुश और प्रजातान्त्रिक । निरंकुश 
सरकार में शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती है जिसका प्रयोग वह अपनी 
इच्छा से करता है। उदाहरणत: मध्ययुगीन शासक । प्रजातान्त्रिक सरकार में शक्ति 
लोगों के हाथों में होती है। उदाहरणतः ब्विठेन, अमरीका, भारत आदि देशों में 
प्रजातन्त्र विद्यमान है । 

लीकॉफ की घारणा है कि निरंकुश सरकारों में वर्गीकरण की कोई समस्या 
नहीं होती क्‍योंकि शासन सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में होती है। प्रजातान्त्रिक सर- 
कारों में वर्गीकरण की समस्या होती है | लीकॉक ने प्रजातान्त्रिक सरकारों को पुनः 
दो भागों में वर्गीकृत किया है : ()) सीमित राजतन्त्र और (7) गणराज्य । इन्हें 
फिर उसने एकात्मक एवं संघात्मक सरकारों में वर्गीकृत किया है । एकात्मक और 
संघात्मक सरकारों को पुनः संसदात्मक श्रौर भ्रव्यक्षात्मक सरकारों में वर्गीकृत किया 
गया है। लीकॉक के वर्गीकरण को अग्रांकित तालिकां द्वारा स्पष्ट किया जा सकता 
है (भ्रगले पृष्ठ पर देखें) । 

7. मेकाइवर द्वारा किया गया वर्गकरण--मैकाइवर की धारणा है कि 
सरकार का कोई भी रुप स्थायी नहीं होता, यद्यपि सरकार के कुछ मुख्य रूप हैं 
जिनमें कम से कम सापेक्ष स्थायित्व पाया जाता है। भैकाइवर परम्परागत वर्गी- 

करण को सही मानते हुए भी उसे आ्राधुनिक समय-के लिए श्रपर्याप्त मानता है । 
मेफाइवर ने सरकारों के निम्न चार रूप बताये हैं-- 


(०) संवंधानिक (9) झ्राथिक 
(०) सामुदायिक (०) सर्वोच्च सत्ता ढांचा । 
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(9) संवैधानिक (0णाह्ाप्रांणा४)--संवैधानिक आधार पर मैकाइवर ने 
सरकार के दो रुप बताये हैं, (0) अल्पतान्विक और (३) प्रजातान्तिक । अल्पतन्त्र 
के बाह्य रूप भिन्न-भिन्न होते हैं, (५) राजतन्त्र, (6) अधिनायकतन्त्र, (०) घमंतन्त्र 
(7#८०८०7००५) भौर (५) बहु मुखियापद (072 प्र८४०१५॥७) । राजा या भ्रधि- 
नायक के पीछे कुलीनों का शासकीय गुट हो सकता है। राजतन्त्र वंशानुगत होता है, 
परन्तु अधिनायक का जन्म राज्य विप्लव में होता है श्रौर धामिक शासक को पाद- 
रियों के वर्ग (जाति) द्वारा निर्वाचित किया जाता है, द॑घ मुखियावाद को प्राचीन 
(प्रारम्भिक) समाजों में देखा जा सकता है । उदाहरणतः फ्लोरेन्स जैसे मध्ययुगीन 
नगर राज्यों में वहु-मुखियापद थे । 

प्रजातन्‍त्र सीमित या संवंधानिक राजतन्त्र में भर गर राज्य संविधानों में 
भी विद्यमान हो सकता है | पहले का उदाहरण ब्रिटेन श्ौर दूसरे का श्रमरीका है । 

(0) श्राथिक श्राधार (800700॥० छ899$)---श्रथ॑व्यवस्था के झ्राधघार पर 

मैकाइवर ने सरकारों को चार भागों में बर्गक्रत किया है---() प्राचीन थुग--इनमें 
लोक भ्रर्थ व्यवस्था थी, (४) मध्य युग--इसमें सामन्‍्त श्रर्थ व्यवस्था थी, (॥) 
पूजीवादी अर्थ व्यवस्था--इसका विकास औद्योगिक क्रान्ति के बाद हुआ, (४) 
समाजवादी भ्रथं व्यवस्था--इसका विकास 9वीं एवं 20वीं शत्ताव्दी में प्‌जीवादी 
श्रभंव्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ | 

(९) सामुदायिक श्राधार ((०॥पणप4।! 8855) --इसके मुख्य रूप ये हैं-- 
()) प्राचीन युग--कवीले का नेता, (ग) यूनान के नगर राज्य, (॥) राजतान्त्रिक-- 
श्र्थात्‌ राजा ने समुदाय को शान्ति ओर व्यवस्था प्रदान की । राष्ट्रवाद के विकास 
के साथ राष्ट्रीय राज्यों का विकास हुआ । (7५) एक ही सरकार के अन्तर्गत अनेक 
राष्ट्रीयता्यं निवास करती हैं। (५) विश्व सरकार का निर्माण श्रभी होना है । 

(0) सर्वोच्च सत्ता ढाँचा--सर्वोच्च सत्ता ढाँचे के आधार पर मैकाइवर ने 
सरकारों के तीन रूप बताये हैं (॥) एकात्मक (7) संघात्मक और (॥) साम्राज्य, 
उपनिवेश श्र श्रधीन राष्ट्र । 

8. सी. एफ. स्ट्रांग द्वारा किया गया वर्गोकरण--सी. एफ. स्ट्रांग की 
धारणा है कि वर्गीकरण के लिए उन श्राधारों को दूढना चाहिए जो सभी राज्यों 
में पाये जाते हैं और जिन पर राज्यों का संगठन श्राघारित है । उन्हीं के श्राधार 
पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। स्ट्रांग ने ऐसे श्राधारों को बताया है 
जिन पर राज्यों को वर्गीकृत किया जाना चाहिए। ये निम्न हैं-- 

(9) राज्य की प्रकृति के श्राधार पर जैसे एकात्मक एवं संघात्मक । 

(0) संविधान की प्रकृति के आधार १र जैसे कठोर एवं लचीला संविधान । 

(८) व्यवस्यापिका की प्रकृति के श्राधार पर जैसे वयस्क मताधिकार पर 
ग्राधारित एवं सीमित वयस्क मताधिकार पर आधारित; एक सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र एवं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अनिर्वाचित द्वितोय सदन एवं निर्वाचित या 
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प्रांशिक रूप से निर्वाचित द्वितीय सदन, प्रत्यक्ष लोक-नियस्त्रण एवं प्रत्यक्ष लोक- 


नियन्त्रण का अश्रभाव आदि । .. े0 

(4) कार्यपालिका की प्रकृति के श्राधार पर जसे संसदात्मकः एवं श्रध्यक्षात्मक्र 
कार्यपालिका । री 

(०) न्यायपालिका की प्रकृति के श्राधार पर जैसे विधि के शासन के अधीन 


न्यायपालिका एवं प्रशासकीय विधि के श्रधीन न्यायपालिका । 
9. श्राधुनिक वर्गोकरण के श्राधार--भ्राधुनिक समय में सरकारों को 
मुख्यतः निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया है-- 
श्राधार सरकारों का वर्योकरण 
| | 
4. विचारधारा उदारवादी-प्रजातन्त्रवादी स्वंसत्तावादी-समाजवादी 
(इंगलैण्ड-प्रम रीका-भारत (नाजी-जमेनी; फासिस्ट-इटली , 
आदि) सोवियत संघ, चीन आ्रादि) 


| | 9५» 
2. राज्य की प्रकृति एकात्मक संघात्मक परिसंघ 
(इंगलैंड, फ्रांस, (भारत, श्रमरीका, 
इटली आदि) श्रास्ट्रेलिया, कनाडा 
आदि) 
| 8 | 
3. संविधान की प्रकृति कठोर लचीला अद्ध कठोर-श्रद्ध लचीला 


(अमरीका) (इंगलैंड) (भारत) 


| |. | | | 
4. कार्यपालिका की प्रकृति संसदात्मक अ्रध्यक्षात्मकः एकल कार्य- बहुल कार्य॑- 


लि पालिका पालिका 
(इंगलेंड, (ग्रमरीका) (श्रमरीका) (स्विट्जरलैंड, 








भारत श्रादि) सोवियत संघ 
ह आदि) 
हर 
| हा 
5. थ्यवस्थापिका की प्रकृति एक सदनात्मक ... द्विसदनात्मक 
(फिनलैंड-वल्गे रिया (भारत, अमरीका, 


आदि) इंगलैंड आदि) 


40. 


॥. 


>> 
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ह/ 
| | 
न्यायपालिका की प्रकृति विधि के शासन का प्रशासनिक विधि का 
अस्तित्व अस्तित्व 
(इंगलेंड, भ्रमरीका, (फ्रांस) 
भारत आदि) 
| | 
धर्म धर्म-निरपेक्ष धर्म-प्रधान 
(भारत) (पाकिस्तान, 
अझफगा निस्तान) 
हि मम आरके मीट आ, /“अरनमककी आन बी 
| | | पृ 
शासक का चयन राजतन्त्र प्रधिनायकतन्त्र सीमित गणतन्त्र 
राजतन्त्र 
(भारत में मुगल (फासिस्ट इटली) (इंगलेंड)| (भारत, 
राजा जैसे भ्रकवर, ग्रमरीका 
ब्रिटेन में स्टुश्र्ट ग्रादि) 
राजा आदि) 
| 
| | 
प्रतिनिधि प्रणाली प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
(स्विट्जरलैंड) (भारत, इंग्लैंड, 
अमरीका श्रादि) 
] 
| | | 
भझर्य व्यवस्था पू'जीवादी समाजवादी मिश्रित 
(अमरीका) (सोवियत संघ) (भारत) 
न नि बीत अल नक कम 
| | 
मताधिकार वयस्क मताधिकार सीमित मताधिकार 
(भारत, फ्रांस, इंगलेंड. (ब्रिटिश भारत, 9वीं 
आदि) शताब्दी में इंगलैंड) 


समीक्षा प्रश्त 
सरकारों के परम्परागत वर्गीकरण की विवेचना कीजिए एवं उसकी सीमाओं 
को स्पष्ट कीजिए । 
सरकारों के आधुनिक वर्गीकरण की विवेचना कीजिए एवं उसकी सीमाश्रों 
को स्पष्ट कीजिए । 





20 
राजनजीलिक व्यवस्था के प्रकार- 
प्रजालन्त्र एवं अधिनयकतुन्त्र 
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8. प्रजातन्त्र 


श्र्थ एवं परिप्ताषा--प्रजातन्त्र शब्द की उत्पत्ति, जिसका श्रंग्र जी रूपान्तर 
“डेमोक़ सो” है, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है-- 'डेमोस” और 
“क्ोटोस” । “डेसोस”” का अर्थ है 'लोग' और 'क़ेटोस' का अर्थ है 'शक्ति। इस 
तरह शब्द उत्पत्ति की दृष्टि से प्रजातन्त्र का अर्थ है “लोक शक्ति” या “जन 
शक्ति । जहाँ शासन की श्रन्तिम शक्ति लोगों के हाथों में होती है या लोग शासन 
सत्ता का स्रोत होते हैं, वहाँ प्रजातन्‍्न विद्यमान होता है । 

प्रजातन्त्र का श्रनेक श्रथों में प्रयोग किया गया है। कुछ के लिए यह विशिष्ट 
प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें 'लोग' या 'अ्रनेक राजनीतिक नियन्त्रण का 
प्रयोग करते हैं कुछ के लिए यह मानवीय समाज का दर्शन है राजनीतिक श्रादर्श 
है, जीवन का ढंग है । कूछ के लिए यह श्रादर्शों एवं भावनाओं का ऐसा समृह है, 
जो समाज के सदस्यों के एक-दूसरे के प्रति व्यवहार को प्रेरित एवं नियन्न्रित करता 
है। कुछ के लिए यह श्राध्यात्मिक श्रादर्श है। कुछ के लिए यह समाज का एक रूप 
है श्रोौर कुछ के लिए यह श्राथिक भ्रसमानताओ्ों फो दूर करने का साधन है। 
ई. एम. वर्ग्स ने कहा है कि 'प्रजातस्त्र सभी व्यक्तियों: के लिए सन्नी चीजें 
रहा है।! 

प्रजातन्त्र का मुख्यत्तः निम्न श्र्थों में प्रयोग किया जाता है-- 

() शासन के रूप में इसका अर्थ है कि शासन सत्ता का स्रोत लोग हैं भर 
उसकी नीतियों पर अन्तिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। 

() राज्य के रूप में इसंका अर्थ है कि लोग प्रतिनिधियों का केवल चयन 


ही नहीं करते वल्कि नीति-निर्माताश्रों पर निरन्तर एवं प्रभावकारी नियन्त्रण भी 
रखते हैं । ; 
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(॥#) समाज फे रुप में इसका अयथे है कि सभी व्यक्ति चाहे उसका पद, 
स्थिति भौर स्तर कुछ भी हो, समान हैं और उनमें किसी भ्राधार पर कोई भेद नहीं 
हिया जाता । सभी कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का संरक्षण 
प्राप्त है । 

(४) राजनीतिक रूप में इसका श्रयं हैं कि देश में सावंधीम वयस्क मता- 
घधिकार विद्यमान है। सभी के मत का समान मूल्य है। प्रत्येक के पास एक मत है 
शोर किसी को एक से भ्रधिक मत देने का झधिकार नहीं है । सभी की राजनीतिक 
स्वतन्प्रतायें सुरक्षित हूँ । विरोध को समाप्त या शान्त नहीं किया जाता बल्कि उसे 
प्रसारित करने की स्वतन्त्रता भी होती है । व्यकित को उसकी राजनीतिक स्वृतन्त्र- 
वाग्मों सेवंचित नहीं किया जाता । यर्थाप उसे कानून का पालन करने के लिए कहा 
जा सकता है । 

(५) श्राथिक रुप में इसका श्रथं है कि सम्पत्ति की गम्भीर असमानतायें न 
हों, शोपरणा भौर भअन्याय न हो । सभी को श्राथिक सुरक्षा का श्राश्वासन हो श्ौर 
सभो के पास जीविकोपाजंन के न्यूनतम साधन उपतब्ध हों । 

(४) जीवन के ढंग के रूप में इसका अर्थ है, जैंसाकि ए. डी. लिण्डसे ने 
कहा है कि “व्यक्ति सामान्‍य कार्य पर सहमत हो सकते हैं जो उन्हें ग्रपना जीवन 
बापन करने की छूट देता है''यदि हम एक दूसरे के व्यक्तित्व का आदर करते है 
तो सामान्य ढचे या अधिकारों की प्रणाली को दूढ सकते हैं जिसमें व्यक्ति का स्व- 
तन्त्र नैतिक जीवन सम्भव है ।” चाह्स ई. मेरियम का मत है कि “प्रजातन्त्र 
नियमों का कोई समूह नहीं, न ही यह संगठन की कोई रूपरेखा है; यह सामान्य 
कल्याण द्वारा प्रतिपादित एवं निर्देशित सामान्य कल्याण के दरप्टिकोण का एक प्रकार 
झीर कायं का तरीका है । 

प्रजातन्त्र के केवल राजनीतिक उद्देश्य ही नहीं होते बल्कि भौतिक और 
श्राव्यात्मिक उद्देश्य भी होते हैं। उदाहरणतः जीवन स्तर को ऊँचा उठाना, मान- 
वीय व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना एवं उसकी समृद्धि करना, आथिक एवं सामाजिक 
उत्पादन से उत्पन्न होने वाले लाभों को व्यापक रूप से बॉटना, श्रादि । 

परिभाषायें (2०07700॥5)--प्रजातन्त्र की प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं-- 

4. हिरोडोट्स के शब्दों में, “प्रजातन्त्रशासन का वह रूप है जिसमें शाप्तन 
वं। सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है ।”” 

2. सोले के शब्दों में, प्रजातन्‍्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 
का हिस्पा हो । 

3. लाचवेल के झद्दों में, “प्रजातन्‍्त्र बह शासन है जिसमें प्रत्येक को समान 
प्रवसर प्राप्त हो श्रौर वह जानता हो कि उसे समान अवसर प्राप्त हैं ।”” 

4. ब्राइस के शब्दों में, “प्रजातन्त्र शासन का वह स्त्ररूप है जिसमें राज्य 
के शासन की शवित किसी विश्लेप वर्ग में प्रथवा वर्गों में निहित ने होकर सम्पर्ण 
समाज के सदस्यों में निहित होती है ।” 8 
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5, डायसी के शब्दों में, प्रजातच्त्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक 
समुदाय सम्पूर्ण राष्ट्र का अ्रपेक्षाकृत बड़ा भाग हो ।* 

6, श्रत्नाहम लिकन के शब्दों में, “प्रजातन्‍त्र जनता का, जनता के द्वारा, 
जनता के लिए शासन है ४” 

7. ई. एफ. फैरिट के शब्दों में, “प्रजातन्त्र सम्पूर्ण का शासन है; यह बहु- 
मत द्वारा शासन है, यह वयस्कों के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का' 


शासन है।' 
प्रजातन्त्र के प्रकार 
प्रजातस्त्र के दो प्रकार हैं- () शुद्ध या प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र और (79) प्रति- 
निधि या श्रप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र । 
प्रत्यक्ष प्रजातस्‍्त्र (007०0. 0०7०००४००)--इसे प्रजातन्त्र का शुद्ध रूप 
कहते हैं । इसमें सम्पूर्ण जनता स्वयं शासन का संचालन करती है, नीतियों को 
निर्धारित करती है, कानूनों का निर्माण करती है, शासक्रीय पदाधिकारियों को 
नियुक्त करती है, राजनयिकों का स्वागत करती है और न्याय करती है। सम्पूर्ण 
जनता भ्रपती प्रभुसता का प्रयोग नगर सभाश्रों में करती है | रुसो प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र 
का प्रबल समर्थक था । प्राचीन समय में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र यूनान के नगर राज्यों, 
भध्ययुग में इटली के नगर राज्यों और आ्राधुनिक समय में स्विट्जरलैण्ड के केन्टनों 
श्र भ्रमरीका के कम श्राबादी व ले.राज्यों में विद्यमान है। प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र केवल 
कम अ्र.बःदी वाले राज्यों में ही सम्भव है. जहां सम्पूर्ण जनता विचार-विमर्श के 
लिए सरलतापूर्वक एकत्रित हो सकती है । उदाहरणतः स्विट्जरलैण्ड के कछ 
केन्टनों में लेग्ड्सजीमिन्दे ओर अमरीका के कुछ-राज्यों में नगर सभायें श्राज भी 
विद्यमान हैं । परन्तु आधुनिक विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र सम्भव नहीं है । 
प्रत्यक्ष प्रजातनन्‍्त्र की प्रमुख पद्धतियां निम्न हैं--- 
() जनमत संग्रह (२४शिशआतंपा॥) 
(9) झ्रारम्भव (वर्ंत॥५७), * 
(7) मत्त संग्रह (2॥50500७) . 
(९) प्रत्यावत्तंन (]१९००)]) 
उपयुक्त सभी पद्धतियों का विस्तृत वर्णन भ्रध्याय 24 में "परत 
| ४ शीषक के अच्तर्गंत किया गया है। इनके अध्ययन के लिए 00 का 
अप्रत्यक्ष प्रजातस्त्र (एकता 720000४०५)-इसे प्रतिनिधि प्रजातन्त्र भी 
वाहते हैं । कल जनता स्वय प्रत्यक्ष शासन नहीं करती बल्कि अपने प्रतिनिधियों के 
माध्यम से शासन करती है । जनता निश्चित अन्तराल के बाद निर्वाचनों के माध्यम 
से अपने भतिनिधियों का चयन करती है; प्रतिनिधियों से विधान मण्डलों की रचना 
की जाती है। विधान मण्डल जनता के लिए विधियों का निर्माण करते हैं, जो 
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निधायहों घोर साधारण जनता पर समान रूप से लागू होती है। विश्व में श्राज 
प्रायः सभी देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र विद्यम.न है । उदाहरणतः भारत, इ गरल॑ण्ड 
अमरीका आदि देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र विद्यमान है । 

प्र जातन्त्र के लक्षण या विशेषतायें 

प्रजातन्‍्त्र के कछ सामान्य लक्षण होते हैं, जिनके श्राधार पर प्रजातान्त्रिक 
र प्रजातान्म्रिक श्रथवा ज्यादा या कम प्रजात,न्त्रिक व्यवस्थाओ्रं में भेद किया 
कता है। प्रजातन्त्र के सामान्य लक्षण मुख्यतः निम्न हैं--- 

3. लोक नियन्त्रण (?090०४7 ८०॥७०0])--प्रजातन्त्र में नीति निर्माताश्रों 
पर लोक-निय न्त्रण होता है यह नियन्त्रण निरन्तर बना रहता है। लौक नियन्त्रण 
की प्रमुस रांस्थार्य निम्न हैं 

(४) नियतकालिक निर्वाचन (९०6॥0 5/०००॥$)--नीति निर्माताश्रों 
पर लोक नियन्त्रण बनाये रखने के लिए समय समय पर निर्वाचनों की श्रावश्य- 
कता होती है। ये निर्वाचन निश्चित अ्रन्तरालों पर होने चाहिए ताकि लोगों को 
नीतियों पर अ्रपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलता रहे । यदि शासक सत्ता 
में बने रहने के लिए निर्वाचनों को ठालते हैं या अपने कार्यकाल में स्वयं वृद्धि कर 
लेते हैं तो प्रजातन्‍्त्र की अवहेलना होती है । 

(0) श्रप्रत्यक्ष नियंत्रण ([700000 ८०ा0]) -प्रजातन्त्र में लोगों का 
सावंजनिक नीतियों पर सीधा या प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहों होता और भ्राधुनिक विशाल 
राज्यों में यह्‌ सम्भव भीनहीं । लोगों का नियन्त्रण शअ्रप्रत्यक्ष होता है। लोग निर्वा- 
ननों के माध्यम से अ्रपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं श्रीर प्रतिनिधि नीतियों 
पर नियन्त्रण रखते हैं । अ्रतः निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतन्त्र होने चाहिये श्रौर लोग 
निडर एवं भय रहित होने चाहिए ताकि वे ग्रागामी चुनावों में उन प्रतिनिधियों को 
बदल सके जो उनका सही प्रतिनिधित्व नहीं करते । इस तरह लोग प्रतिनिधियों 
के चयन द्वारा नीतियों को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं श्रर्थात्‌ नीतियों पर 
नियन्त्रण रखते हैं । एच. वी. मेयो ने कहा है कि “चुनाव परिणाम प्रतिनिधियों 
झौर निर्णयों को श्रौचित्य प्रदान करते हैं ।”7 

(०) लोक प्रभाव (?0एपावा ॥प०००)--लोक नियन्त्रण को सार्थक 
बनाने के लिए आवश्यक है कि नीति निर्माताश्रों पर लोक प्रभाव निरन्तर बना 
रहे । इस प्रभाव का स्वरूप संस्थागत झौर वैध दोनों हो सकता है। यह प्रभाव 
राजनीतिक दलों, दवाव समूहों, प्रेस, रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन, सावंजनिक 
समाग्रों, मुलाकातों के माव्यम से पड़ता रहता है और प्रतिनिधियों के भावी चयन 
यी सम्भावनाओ्रों को प्रभावित करता है । 


शा 
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(९) लोक प्रभुत्ता (?07एंक५ा 50ए८ाथंट्रा।ए)--प्रजातन्त्र में शासन की 
भ्रन्तिम सत्ता लोगों के हाथों में होती है श्रौर इसी के माध्यम से लोग प्रतिनिधियों 
पर नियन्त्रण रखते हैं। प्रजातन्त्र में “सत्ता लोगों से उत्पन्त - होती है ।” इसी 
को लोक-प्रभुता कहते हैं । . 

2. राजनीतिक समानता (?०॥४०४ एपए००॥४)-इसका अर्थ है कि 
सभी वयस्क नागरिकों को राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने की समानता । इसका अथथे 
है कि मताधिकार की समानता हो श्रर्थात्‌ राज्य के सभी वयस्क नागरिकों को 
समान मताधिकार प्राप्त हों और उनमें जाति, भाषा, लिग, प्रदेश, शिक्षा, धर्मे, 
सम्पत्ति या अन्य किसी आधार पर कोई भिन्‍नता न हो । मताधिकार में ससा- 
नता का यह ध्रर्थ नहीं कि निर्णायों में सभी का समान प्रत्यक्ष हिस्सा हो; निर्णयों 
में हिस्सा अप्रत्यक्ष होगा; केवल निरणंय निर्माताञ्रों के नियन्त्रण में हिस्सा प्रत्यक्ष 
होगा । े 

राजनीतिक समानता एक जटिल विषय है । इसके मुख्य तत्त्व निम्न हैं-- 

(४) सार्वभौस वयस्क मताधिकार - इंसका अर्थ है कि सभी वयस्क नागरिकों 
को बिना किसी भेदभाव के समान मताधिकार प्राप्त हो। वयस्क की आयु के 
सम्बन्ध में लेखकों के विचारों और राज्य की प्रथाओं में समानता नहीं-पाई जात्ती । 
यदि भारत में वयस्क की आयु 2 वर्ष है तो श्रमरीका में यह ।8 वर्ष है। 

(0) एक व्यक्ति एक मत--इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही 
मत होगा, किसी के पास एक से अधिक मत नहीं होंगे । बहु मतदान का अ्रधिकार 
किसी को नहीं होगा । ह | ४ 

(०) प्रत्येक मत का समान मुल्य--इसका भश्रर्थ है कि प्रत्येक मत का मुल्य 
सम'न होगा । मतों को किसी रूप से भारित नहीं समझा जायेगा। बेन्थस ने कहा 
है कि “प्रत्येक को गणना एक रूप सें होगी और किसी की गरमना एक ,से अ्रधिक 
नहीं होगी । ब्रिटिश भारत में मुसलमानों को -प्रदात की गई मुरुभार पद्धति 
प्रजातन्‍्त्र की अवहेलना थी । सब ता 8 

(१) निर्वाचित प्रस्तनिधियों फी संख्या उनको प्राप्त मतों के अनुपात में हो- 
इसका अर्थ है कि यदि चुनाव में किसी दल को डाले गये मतों का 60% और 
दूसरे को 402 भ्राप्त होता है तो व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधियों 4ी सख्या 
का अनुपात भी 60 ओर 40 होना चाहिए । व्यवहार में मतों और निर्वाचित प्रति- 
निधियों की संख्या में यह समानता नहीं पाई जाती, क्योंकि अधिकांश. प्रजातान्तरिक्र 
देशों में “बहुमत सिद्धान्त” प्रचलित है। उदाहरणतः भारत में 977 के पाँचवों 
आम चुनाव में काँग्रेस को डाले गये मतों के.43"6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए, परत्तु 
लोक सभा में उसके प्रतिनिधियों की संख्या 70 प्रतिशत थी। प्रजातस्त्र में बहुमत 
सिद्धान्त एक विडस्वना है, फिर भी यह आवश्यक हैं । 


3]4 राजनोति शास्त्र के सिद्धान्त 


3. राजनीतिक स्वतन्त्रतायें (?0॥०या गि८०७०॥३) - प्रजातन्त्र में राज- 
नौतिक स्वतन्तताों का विद्यमान होना आवश्यक है । इन स्वतन्त्रताओं के माध्यम 
से नीति निर्माताम्रों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता हैं। लोक-नियन्त्रण 
तभी प्रभावपुणं हो सकता है, यदि राजनीतिक स्वतन्त्रताये सिद्धान्त और व्यवहार 

[नों में विद्यमान हों । यदि लोगों पर संविधान या परम्परा का भार इतना पि 

ह कि वे निर्वाचनों द्वारा नीति निर्माताओं को हटा नहीं सकते या प्रतिनिधियों के 
सामन में वे स्वतन्त्र पसन्दगी को प्रकट नहीं कर सकते या उम्मीदवारों के चयन में 
विकल्प विद्यमान नहीं तो लोक नियन्त्रण दिखावा मात्र बनकर रह जाता है। 
प्रजातन्त्र स्वृतन्त्र राजनीतिक वातावरण की माँग करता है। 

स्वतन्ध राजनीतिक वातावरण के मुख्य तत्त्व निम्न है-- 

(४) स्वतन्त्र चयन (गि०८० 0॥०00००)--इसके तीन श्र हैं--() व्यक्ति 
चुनाव में स्वयं खड़ा हो सके । वह्‌ किसी दुसरे व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में 
खड़ा कर सके, वह किसी को झपना मत दे सके | () मतदान स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष 
हो श्रर्थात्‌ मतदाता पर क्रिसी प्रकार का दबाव, दमन या भय न हो । 
(॥7) मतदान ग्रुप्त हो ताकि मतदाता निडर होकर मतदान कर सके । 

(0) घिकलप निर्धारण की स्वतन्त्रत। ((]006 ० /॥९एवा५०४)-- 
प्रजातन्त्र में लोक नियन्त्रण तभी प्रभावपूर्ण हो सकता है जब उम्मीदवारों को पद 
प्राप्त करने की स्वतन्त्रता हो, जब उन्हें श्रीर उनके समर्थकों को नागरिकों के समक्ष 
अपने दावों को स्वतन्त्रतापूर्वक श्रभिव्यक्त करते और अ्रपनी वैकल्पिक नीतियों को 
प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता हो और नागरिकों को इन भिन्‍्त-भिन्‍त विकल्पों में से 
किसी विकल्प को पसन्द करने की स्वतन्त्रता हो | सकम्पटर इसे “मतों के लिए 
प्रतिददन्द्दी नियन्त्रण कहता है । 

(०) मभपण, संघ एवं संगठन की स्वतन्त्रता--लोक नियन्त्रण को प्रभावपर् 
बनाने श्ौर निर्वाचनों में पसन्दगी को श्रथ॑ंपूर्ण बनाने के लिए जिन राजनीतिक 
स्वतन्त्रताश्रों की प्रावश्यकता होती है वे हैं-भापण श्रौर अ्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता; 
प्रालोचना शौर विमत प्रकट करने की स्वतन्त्रता; संघ, समुदाय और संगठन बनाने 
की स्वतन्त्रता श्रादि । ज॑साकि एच. वी. मेयो ने कहा है कि “राजनीतिक स्वतन्त्र- 
तायें विरोघ पश्रौर दल प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की फ्रत्तीटी है।”” संक्षेप में, पदों की 
प्राप्ति के लिए स्वतन्त्र प्रतियोगिता होनी चाहिये और पराजित उम्मीदवारों को 
निर्वाचनों के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए 

. बहुसंस्यक शासन (!४७व०॥४ 70०0)--बहुमत का शासन प्रजातन्त्र की 
श्रात्मा है। यही विधान मण्डलों में निर्शंय लेने का सावंभीम नियम है, यही शासन 
गौर उसकी नीतियों को ओनित्य प्रदान करता है, यही शसितों को सहमति का 
झाधार हटै। यह इस मान्यता पर आधारित है कि जब कभी किसी विपय पर मत- 
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ज्लेद हों या प्रतिनिधियों के विचारों में भिन्‍्ततायें हों तो बहुमत द्वारा निरंय किया 


जायेगा । 
प्रजातन्त्र में बहुमत और श्ल्पमत में एक मौन समझौता होता है। यदि 


प्रल्पमत बहुमत के निर्णंयों को स्वीकार करता है तो बहुमत भी अभ्रल्पमत के विचारों 
का आदर करता है। बहुमत विरोध का मुंह बन्द नहीं करता, आलोचकों और 
बिमत वालों का दमन नहीं करता । जैसाकि सेथो ने कहा है कि “विरोधियों को 
कानून के प्रति भक्ति रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है, परन्तु उन्हें समाप्त 
या शान्‍्त नहीं किया जा सकता, उन्हें उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रताओं से वंचित 
नहीं किया जा सकता । जब तक प्रजातन्त्र विद्यमान है, बहुमत निर्णय पर यही 
एक मर्यादा है। जब राजनीतिक स्वतन्त्रतायें और वैध विरोध समाप्त हो जाता 
है तो प्रजातन्‍त्र समाप्त हो जाता है ।” यह विश्वास क्रि अल्पमत को बहुमत के 
निर्णय पर पुनः वाद-विवाद शुरू करने का अधिकार है, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया को 
वास्तविक बनाता है जैसाकि कोरी और हॉजदस ने कहा है .कि “प्रजातान्त्रिक 
राजनीतिक प्रक्रिया बाद-विबःद, सेल-सिलाप और समभझोते की प्रक्तिया है । 

5. व्यक्ति के विवेक सें विश्वास (86! ०) २०५७०॥४॥५४)--प्र जातस्त्र 
व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है। यह इस मान्यता पर झाधारित[है कि व्यक्ति 
एक विवेकशील प्राणी होने से कायं करने के सिद्धान्तों का निर्णय कर सकता है 
और अपनी निजी इच्छाश्रों को उन श्विद्धान्तों के अधीन रख सकता है। यदि कोई 
बहुमत विवेक को सुनने के लिए तैयार नहीं या नवीन तथ्यों के सामने आने पर 
निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं तो वाद-विवाद और विचार-विमश्श की प्रजा- 
तान्त्रिक प्रक्रिया की उपेक्षा होती है। करी और हॉजदस मे कहा है कि “हम गोली 
के स्थान पर मतपत्नरों को इसलिए पसन्द करते हैं कि मतपत्र युक्तियुक्त प्रक्रिया को 
सम्भव बनाता है ।” 

6, व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का सम्मान--प्रजातन्त्र व्यक्ति और उसके 
व्यक्तित्व पर बल देता है। यह उसके गौरव प्रतिष्ठा और मान-मर्यादाओं का श्रादर 
करता है। यह उसकी क्षमताश्रों और योग्यताओं में विश्वास करता है। प्रजातन्त्र 
में व्यक्ति की स्वतस्त्रताओं को दुलारा जाता है। इसमें व्यक्ति को अपने ढंग से 
जीवन व्यतीत करने और पूर्णृतः प्राप्त करने की स्वतन्त्रता दी जाती है। इसमें 
दूसरे उसके लिए निणुंय नहीं करते, इसमें व्यक्ति की अ्न्त:आत्मा निर्णय करती 
है। यदि दूसरे उसके लिए निरणंय करते हैं तो उसका जीवन दास की भाँति 
फीका, श्रभावग्रस्त और निर्बल होगा । कोरी और हॉजद्स ते कहा कि “विश्वास 
को बाध्य नहीं किया जा सता, यह स्वतस्त्र रूप से पैदा होता है ।” 

| 7. संविधानवाद--प्रजातन्त्र संविधानवाद पर बल देता है। इसका अर्थ 
यह है कि प्रजातस्त्र में शासन नियमानुकूल और उत्तरदायी होना चाहिए । इसी- 
लिए प्रजातन्त्र में लिखित संविधान, विधि के शासन, शक्तियों के विभाजन, शास- 
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6 प्रयानरण गौर स्वतन्च स्यायपालिका की आवश्यकता होती है । इसमें 
नेगीमिः शक्यों योग करता है। इसमें क्षेम्राधिक्वार के अतिक्रमण को 
रोउ ने ग्रौर नागरियों के जीवन पग्रौर स्वतन्त्रताओं की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका 
निरन्तर सातक रहती 
8. रांवेधा निक शासन--प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों में यहु मौन समझौता 
होता हे कि वे सत्ता प्राप्ति के लिए या सामाजिक परिवततंन के लिए संवेबानिक 
स्तिमय साथनों का प्रयोग करंगे, उग्र या हिंसक साधनों का नहीं । प्रजा- 
न्प्र श्रनुतव, विचार-विमर्ग और जनमत की शक्ति में विश्वास करता है, हिंसा, 
न्ति या दमन में नहीं । प्रजातन्त्र मतपत्र में विश्वास करता है, गोली 


नह 


उपद्रव, ऋरि 
परे नहीं । 


(कि नत्र एक शासन का स्वरूप, एक सामाजिक संगठन 


कक एवं एक जीवन की पद्धति है ।” 
उक कथने या प्रश्न के मुख्यतः तीन पहलू हैं । इन पहलम्ों को निम्न 


शीरप॑कों के अन्तगंत प्रभिव्यक्त किया जा सकता है :-- 

. लोकतन्त्र एक शासन का स्वरूप है --एक शासन के स्वरूप में लोकतन्त्र 
के मुस्यतः निम्न दो अर्थ 

(/) लोक प्रभुता, और 

(8) लीक निगांय एवं नियन्त्रण 

(४) लोक प्रभुता--इसका अब है लोक शक्ति अर्थात्‌ लोकतन्त्र में शासन की 
ग्रन्तिम या मौलिक शक्ति किसी देवी सिद्धान्त या वंश परम्परा पर आ्राधारित नहीं 
होती बल्कि यह जन इच्छा पर शआ्राधारित होती हैं । लोकतन्नत्र में शासन शक्ति किसी 
वरिशिस्ट व्यक्ति जसा कि सन्राट या अविनायक अश्रथवा किसी विशिष्ट वंण, वर्ग या 

जनीतिक दल में नि ती बल्कि यह सामूहिक रूप से लोगों के हाथों में 

निहित होती है । लोगों के हाथों में शासन की अन्तिम या मौलिक शक्ति का होना 
ही लोकतन्म्र को राजतन्त्र, कुलोनतन्त्र, निरंकुशतन्त्र, अधिनायकतन्त्र से अलग या 
मिन्‍न करता है तथा इसे लोकप्रिय शासन बनाता है। लोक प्रभुता लोकतान्त्रिक 
समाज की पहचान है । 

लोकतन्न छझड्द को उत्पत्ति ही ग्रीक भाषा के “डमोस” और ऋरेटोस जैसे 
ऐसे दो शब्दों से हुई है जिनका क्रमशः शाव्दिक अर्थ है “लोग” और “शक्ति” 
अर्थात्‌ लोक शक्ति ही लोकतन्त्र है । जैसाकि हिरोडोट्स ने कहा है कि “लोकतन्त्र 
घासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन कछी सर्वोच्च शक्ति सम्पूर्ण समुदाय के सदस्यों 
में निटित होती है । सोले के अनुसार “लोकतन्त्र बह शासन प्रणाली है जिसमें 
प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो ।” दूसरे शब्दों में लोकतन्त्र में साधारण से सावारण 
गगरिक सन में छरीक्ा होने का अधिकार होता है और उसे यह ज्ञात हांता है 
6 उसे यह म्धिकार और अवसर प्राप्त है । अ्श्नाहम लिकन के शब्द 


१ । 
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जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है।” यह सबका प्रत्येक पर 
और प्रत्येक का सब पर शासन है । 

8) लोक निर्णय एवं नियन्त्रश--इसका अर्थ है कि लोग शासन सत्ता के 
स्रोत हैं। लोग शासन सत्ता की रचना करते हैं तथा इस बात का निएणय करते हैं 
कि शासन कौन करेगा श्रोर शासन का उद्देश्य क्या होगा ? लोग सार्वजनिक पदों 
के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा शासन की नीति-निर्धारित करते हैं । 
इस तरह लोकतन्‍्त्र निर्णय करने की विधि, ढंग या तरीका है, परच्तु यह निर्णय 
तभी लोकतान्त्रिक निर्णय कहला सकता है जब निरुय प्रक्रिया को निम्न शर्तों पर 


आ्राधारित किया गया हो-- 
() लोक सहमति श्रर्थात्‌ निर्णय को लोक सहमति पर आधारित किया 


गया हो, लोक सहमति की खुले समाज के स्वतन्त्र वातावरण एवं प्रतिद्वन्द्दी विचारों 
की स्वतन्त्र अभिव्यक्ति में प्राप्त किया गया हो । यदि लोक सहमति दबाव,. जो र- 
जबरदस्ती हिसा या आतंक के वातावरण में प्राप्त की गयी है तो उसे लोक 
सहमति या लोक निर्णय नहीं कहा जा सकता ।. यदि लोक कल्याण का बहाना या 
आवरण झोढ़ कर कोई प्रवुद्ध व्यक्ति तथा लोकप्रिय नेता निर्णय लेता है तो उसे 
भी लोक निरणंय नहीं कहा जा सकता। लोक सहमति या लोक निर्णय के लिए 
झ्रवश्यक है कि निणुय प्रक्रिया में सभी लोग शरीक (शामिल) हों और उन्हें संबे- 
धानिक तौर पर उसमें शरीक होने का अधिकार और अवसर प्राप्त हो। शअ्रतः 


प्रतिद्ृन्द्दी विकल्पों के श्रस्तित्व में नियतकालिक एवं स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव 
लोक सहमति और लोक निणय के लिए आवश्यक शर्ते हैं। . ' 

() बहुमत निर्णय--निर्णेय करने के लिए बहुमत पद्धति या विधि का 
होना ग्रावश्यक है। यद्यपि निर्णय करने की सर्वश्रेष्ठ विधि सर्व सम्मति या झाम 
सहमति है, परन्तु बड़े श्राकार वाली लोकतान्‍्त्रिक व्यवस्थाओ्रों में यह व्यावहारिक 
नहीं और न ही यह सम्भव है | अतः सापेक्ष बहुमत कों ही बहुमत का निणंय मान 
लिया जाता है। चुनाव परिणास, विधान सण्डल और मन्त्रिमण्डल के निर्णय 
बहुमत पर ही श्राधारित होते हैं । बहुमत निरणाय में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं 
होनी चाहिए, उन्हें भ्रसुरक्षित नहीं होना,चाहिए। बहुमत अत्याचारी नहीं होना 
चाहिए, उसे सहनशील होना चाहिए। 

(ए) संरचनात्मक अआ्राधधर--लोक निर्णाय को कुछ संरचंनात्मक आधारों 
भर्थात्‌ संस्थात्रों की श्रावश्यकता होती हैं । ये संस्थायें ही निशंय को लोकतांन्च्रिक' 
निरय बनाने में सहायक हैं तथा लोगों को शासकों पर नियन्त्रण रखने के अवसर ' 
प्रदान करती हैं। ये संस्थायें मुख्यतः निम्त हैं-- | 

५) नियतकालिक चुनाव--चुनाव जब इच्छा को जानने का मुख्य साधन 

। इसके माध्यम से जाना जा सकता है कि लोग शासनकर्त्ताओं की नीतियों क 
समथन करते हैं अथवा नहीं । चुनाव ही शासनकर्त्ताओं पर नियन्त्रण रखने का 


4]8 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


डा 


घन 


हि । 


। यदि लोग घासनकर्त्ताश्रों की नीतियों का समर्थन नहीं करते तो वे 
भुनाव में उन्हें पराजित कर अपदस्यथ कर सकते हैं और नये शासकों (प्रतिनिधियों) 
ना सनाव कर उन्हें सत्तारढ़ कर सकते हैं। नियतकालिक चुनाव लोक- 
तान्त्रिक प्रक्रिया के आवश्यक अंग हैं। यदि शासक सत्ता में बने रहने के लिए 
निर्वाचनों को टालते हैं श्रयवा झपने कार्य काल में स्वयं वद्धि कर लेते हैं तो लोक- 
तन्‍त्र की प्रव्लेलना होती है 


य् 
ह्रः 

रू 
हु] 


+ह 


) इन दोनों बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या इस 

(0) बहुसंस्यक चुनाव | अध्याय में वणित “प्रजातन्त्र के लक्षण या 

५ विशेषताओं ' शीपक के श्रन्तगंत बिन्दु संख्या 

(०) संवंधानिक शासन | 4 और 8 में की गई है। भ्रतः इनका अध्य- 

> यन उन्हीं स्थानों से कीजिए । 

संक्षेप में, एक शासन के स्वरूप में लोकतान्त्रिक राज्य जैसाकि हनंशा ने 
फह्या है, “साधा रणतः: वह है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समध्टि रूप में जनता के हाथ में 

हुती है, जिसमें जनता शासन सम्बन्धी मामले पर श्रपना अन्तिम नियन्त्रण रखती 
है तथा यह निर्धारित करती है कि राज्य में किस प्रकार का शासन सूत्र स्थापित 
किया जाय । राज्य के रूप में लोकतन्त्र शासन की ही एक विधि नहीं है भ्रपित्ु यह 
शासन (सरकार) को नियुक्त करने, उस पर नियन्त्रण फरने तथा उसे श्रपदस्थ करने 
की भी विधि है ।” 

2. लोकतन्ध एफ सामाजिक संगठन का सिद्धांत है - इसका श्रर्थ है कि 
लोकतान्त्रिक राजनीतिक समाज के कुछ सिद्धान्त हैं जिनके दायरे में यह कार्य 
करता है। ये सिद्धान्त ही इसे समरूपता (०॥957070५) श्रौर दिशा की एकता 
(0॥८८४०ा०ं पा) प्रदान करते हैं। ये सिद्धान्त ही लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
समाज को फासीवादी, सर्वंसत्तावादी या साम्यवादी राजनीतिक समाजों से श्रलग 
या भिन्न करते हैं। ये सिद्धान्त मुख्यतः निम्न हैं-- 

() प्रतिनिधित्व का सिद्धांत- इसका अर्थ है कि लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
समाज में शासन सरकार) का गठन प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के श्राधार पर होना 
चाहिए ताकि लोग श्रपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके । प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होना चाहिए ताकि अ्रवधि बीत जाने पर 
उन्हें लोगों से ग्रर्थात्‌ अपने निर्वाचकों से पुन: समर्थन प्राप्त करने के लिए बाध्य 
होना पड़े । निश्चित श्रवधि के वाद समथंन प्राप्त करने का यह सिद्धान्त ही प्रति- 
निधियों को लोगों के प्रति जवाबदेह या संवेदनशील वनाता है तथा लोगों के निय- 
स्मण को सावक बनाता है । 

(॥) उत्तरदायित्व का सिद्धांत--इसका श्रर्थ है कि जासन सत्ता जनता की 
घरोहर है । यह, जैसा कि जॉन लॉक ने कहा है “विश्वासाश्रित घरोहर” ([त0- 
तंताऋ धएडा):है। शासन सत्ता का प्रयोग जन कल्याण के लिए ही किया जा सकता 
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है । इसका प्रयोग स्वार्थपूर्ति या निहित हितों की थूर्ति हेतु नहीं किया जा सकता । 
यही कारण है कि लोवातान्त्रिक राजनीतिक समाज में शासन अपने निर्वाचकों के 
प्रति उत्तरदायी होता है और आगामी चुनाधथों का भय उसके सर पर निरन्तर 
भण्डराता रहता है। इसीलिए चुनाव को लोकतस्त्र की जीवन रेखा कहा जाता है। 

(7) संवैधानिक शासन का सिद्धान्त--इसका अर्थ है कि सीमित एवं 
नियमानुकूल शासन । इसका अर्थ है कि शासन की शक्तियाँ श्रसीमित नहीं होनी 
चाहिए बल्कि संविधान द्वारा सीमित होनी चाहिए। इसका श्रर्थ है कि शासन 
व्यक्तियों का नहीं वल्कि कानुन का शासत होना चाहिए । जब कभी शासन अपनी 
शक्तियों का दुरुपयोग करे श्रथवा नागरिक स्व॒तन्त्रताओं के साथ खिलवाड़ करे या 
भ्रपनी सीमाओ्रों का श्रतिक्रमण करे तो न्यायालय को उसे अवैध घोषित कर रह 
करने की शक्ति होनी चाहिए। न्यायालयों की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति 
संवैधानिक शासन बनाये रखने में सहायक है । 

(९) प्रतियोगी राजनीति का सिद्धान्त--इसका अथे है कि राजनीतिक सत्ता 
पर किसी एक सम्‌ह, संगठन या राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं होना चाहिये । 
समाज में र/जनीतिक सता के अ्रनेक्त दावेदार होने चाहिए । चुनाव के समय लोगों 
के पास श्रनेक विकल्प उपलब्ध होने चाहिए ताकि वे श्रपन्नी पसन्‍द के विकल्प का 
चुनाव कर सके । प्रतियोगी राजनीति लोकतन्‍्त्र को शक्तिशाल्री बनाती है तथा 
लोगों को जागरूक, साहसी और क्रियाशील रखती है। स्वसत्तावादी राजनीतिक 
व्यवस्थाओं और लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में मूल भेद ही यह है कि 
जहाँ सबसत्ताबाद में लोगों के पास चयन के लिए कोई विकरप विद्यमान नहीं होते 
वहाँ लोकतन्‍्त्र में लोगों के पास चयन के लिए विकल्प विद्यमान होते हैं । इसीलिए 
प्रतियोगी राजनीति को लोकतन्‍्त्र की संजीवनी या जीवन रेखा कहा गया है । 

3. लोकतस्त्र एक जीवन पद्धति है--इसका अर्थ है कि लोकतान्त्रिक राज- 
नीतिक व्यवस्था श्रौर सामाजिक जीवन के कुछ आदर्श, मूल्य और मानदण्ड होते हैं 
जो इसे सवंसत्तावादी और झधिनायकवादी जीवन पद्धति से अलग करते हैं । लोक- 
तन्‍्त्र ऐसी जीवन पद्धति है जिसमें व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व का सम्मान किया 
जाता है। इसमें व्यक्ति के विवेक पर विश्वास किया जाता है और उसकी स्वतन्त्रता 
और समानता को दुलारा जाता है। दूसरी शोर, सर्वसत्तावादी समाज में व्यक्ति के 
स्थान पर समप्टि, समूह या समाज की योग्यता और श्रेष्ठता पर बल दिया जाता 
है । लोकत्तन्त्र, ज॑साकि सैक्सी ने कहा है, “ऐसे मार्ग की खोज है जिसमें व्यक्तियों 
की स्वतन्त्रता और स्वेच्छिक बुद्धि के आधार पर उनमें अनुरूपता और एकीकरण 
लाया जा सके । 

लोकतन्‍्त्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट इष्टिकोश है। यह व्यक्ति से किसी 
कक कपल सामाजिक व्यवहार की मांग करता है। यह इस बात 

" ; “सबके हृदय में क्षमा; सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी 
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र्टिकोस्य के पति आदरभाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान एवं समभौते की 
प्रयुनि विद्यमान हो । लोकतन्त्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही 
किया जाना चाहिए जँसा व्यवहार वह अपने प्रति पसन्द करता है। 
लोफतान्तिक जीवन के मुख्य आदर्णो एवं मल्यों को निम्न विल्दग्नों द्वारा 
ग्रशिब्यक किया जा सकता है : + 
() व्यकि और उसके ब्यकित्व ) इन तीनों बिन्दुओं की विस्तृत व्याख्या 
का सम्मान । | इस श्रव्याय में वर्णित 'प्रजातन्त्र के 
() व्यक्ति के विवेक में विश्वास । ५ लक्षण या विशेषताग्रों' शीपक के 
(॥) नामरिक स्वतन्प्रताओं भर्थात्‌ । श्रन्तगंत क्रमणः बिन्दु संख्या 6, 5 
भाषणा, संघ एवं संगठन की | और 3(०) में की गयी है श्रतः इनका 
स्वतन्चता । है >» अध्ययन उन्हीं स्थानों से कीजिये । 
समानता : यह लोकतन्त्र का मूलभूत सिद्धान्त, ग्रादर्श एवं मूल्य है । 
इसके मुख्यतः निम्न चार श्रथ हैं :-- 


(९ 


जितनी 


(7) राजनीतिक सभानता--इसका विस्पृत वर्णन इस अध्याय में वर्णित 


प्रजातन्त्र हे लक्षण या विशेषताओं  शीप॑क के अस्तर्गत बिन्दु संख्या 2 में किया 
गया है । अतः इसका अ्रव्ययन उसी स्थान से कीजिए । 


($) नागरिक समानता--इसका ग्र्थ है कि सभी व्यक्ति नागरिक के रूप 
में समान रामभे जाने चाहिए। उनमें जाति, भाषा, धर्म, लिग, स्थान (क्षेत्र या 
प्रदेश) शिक्षा, सम्पत्ति या अन्य किसी आ्राधार पर भिन्नता नहीं की जानी चाहिए । 
हगरे, सभी सागरिक कानून के समक्ष समान होने चाहिए । इसका शअ्र्थ है कि व्यक्ति 
गापद, स्थितिया रतर कुछ भी हो सभी कानून के समक्ष समान होने चाहिए भीर 
सभी को कानून का समान संरक्षण मिलना चाहिए । तीसरे, नागरिकों के मूल 
अबियार सुरक्षित होने चाहिए | उनकी उल्लंघना होने पर उन्हें न्यायालय से 
उपचार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए 

,० सामाजिक समानता--इसका श्र है कि सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के 
रूप में सामाजिक स्तर पर समान समझा जानता चाहिए | सामाजिक समानता का 
धर्थ है सामाजिक न्याय प्रर्थात्‌ सामाजिक आधार पर कोई व्यक्ति असमत्र नहीं 
होना चाहिए झर किसी वो कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए। 
व्यक्तियों में जाति, भाषा, धर्म, लिग या अन्य किसी आधार पर कोई भिन्नता नहीं 
को जानी भाहिए। यद्यपि भारतीय संविवान प्रस्तावना में भारत में रहने वाले 
सभी व्यक्तियों को सामाजिक न्याय का ग्राश्वासन देता है फिर भी भारतीय समाज 
में टुंझ्राष्टत वा रोग, यूरोपीय और अमरीकी समाज में काले और गोरे या नीग्रो 
कोर गोरे का भद और दक्षिण अफ्रोका में नस्‍लवाद (रंग भेद) लोकतन्त्र के सामा- 
जशिश समानता के आदर्ज की अवहेलना है । 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार--प्रजातन्त्र एवं अ्रधिनायकतन्त्र 32] 


(0) श्राथिक समानता--राजनीतिक, तागरिक झौर सामाजिक समानता 
का महत्त्व तभी है जब व्यक्तियों को श्राथिक समानता भ्राप्त ही । परन्तु आथिक 


समानता का यह भर्थ नहीं कि व्यक्तियों में धन या सम्पत्ति का समाव वितरण हो 
या वैतनों की दरों में भिन्नता न हो। जब तक व्यक्तियों के गुणों, योग्यताश्रों, 
क्षमताओं और आवश्यकताओं में भिन्नतायें रहेंगी तव तक धन व बेतनों की दरों में 
समानता न सम्भव है, न व्यावहारिक | झ्राथिक समानता का केवल इतना भअ्र्थ है कि 
समाज में गम्भीर झआथिक विपमतायें न हों, धन का संचय कुछ हाथों में न हो, घन 
के श्रभाव या गम्भीर भिन्नताओं के कारण समाज में शोषण और असहाय व्यवस्था न 
हो, वेतनों में इतती श्रधिक भिन्नतायें न हों कि उन भिन्नताओं के कारण कोई व्यक्ति 
भ्रसमान प्रभाव डालने की स्थिति में हो । झआाथिक समानता का श्रर्थ है कि सभी 


व्यक्तियों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों, सभी को जीवन के न्यूनतम आधारों 
(रोटी, कपड़ा और मकान) का आश्वासन हो, सभी के जीविकोपार्जन के साधन 


दूसरों की सनक पर निर्भर न करते हो तथा बुढापे या अन्य असहाय स्थिति में आथिक 
सुरक्षा का आश्वासन हो । डॉ. बेची प्रसाद ने ठीक ही लिखा है कि लोकतन्त्र जीवन 
का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्त्व 
उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्त्व हो सकता है तथा किसी को 
भी अ्रस्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता 8 
पश्चिमी (उदार) एवं समाजवादी (सर्वंसत्तावदी) 
राजनीतिक व्यवस्थाशओं में प्रजातन्त्र 

पश्चिमी (उदार) राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में प्रजातन्‍्त्र के वे सब लक्षण विद्य- 
मान होते हैं जिनका वर्णन पीछे किया गया है। इन व्यवस्थाग्रों में, जैसा कि श्रम रीका 
या ब्रिटेन में, तीति निर्माताओ्ों पर लोक नियन्त्रण रहता है जिसके लिए निश्चित 
अन्तराल के बाद निर्वाचनों की व्यवस्था होती है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों के 
चयन की स्वतन्त्रता होती है । लोग प्रतिनिधियों को भावी निर्वाचनों में अस्वीकार 
कर सकते हैं। लोगों में राजनीतिक समानता पाई जाती है। इनमें मताधिकार 
वयस्क होता है । इनमें एक व्यक्ति का एक मत होता है और प्रत्येक मत का समान ेृ 
मूल्य होता है। इनमें नागरिकों की राजनीतिक स्वतन्त्रतायें सुरक्षित होती हैं । इनमें 
नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, संघ या समूह बताने और विरोध या आलोचना 
करते की स्वतन्त्रता होती है । इनमें 'बहुमत शासन' की व्यवस्था होती है जो अल्पमत 
को कानूत मानने के लिए बाध्य तो कर सकता है परन्तु उसे समाप्त या शान्त नहीं 
करता और न ही उसे राजनीतिक स्वतन्त्रताओ्ों से वंचित करता है। इनमें नीतियों 
के निर्माण का झ्राधार वाद-विवाद, भेल-मिन्राप और समभौते का इष्टिकोण होता 
है । इनमें व्यक्ति और उसकी प्रतिष्ठा का सम्मान किया जाता है । इसमें विधि का 
शासन होता है । इनमें सत्ता प्राप्ति के लिए मतपन्नों (जनमत) का सहारा लिया 
जाता है; दमन, हिंसा या क्रांति का नहीं । 
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समाजदादी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने, जैसा कि सोवियत संघ की समाज 
राजनीतिक व्यवस्था ने, जो अपने आपको “जनवादी प्रजातन्त्र' कहती हैं, पशि 
प्रजातान्ध्रिक राजनीतिक व्यवस्थाश्रों के ढांचे, सूत्रों और शैलियों को अपनाः 
परन्तु उनकी भावनाओं और अ्र्थों को नहीं अपनाया । उदाहरखणतः सोवियत 
में सिद्धान्ततः सोवियत जनता शासन सत्ता का स्रोत है, शासन पर लोक नियस्त्रर 
लोक नियन्त्रण को सार्थक्र बनाने के लिए निश्चित अच्तराल के वाद निर्वाचन 
व्यवस्था है । नि्वाचनों के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों का चयन करते 
सीवियत रूस में सार्वभीमिक दयरक मताधिकार, समान मताधिकार अ:दि वे 
में राजनीतिक समानता भी विद्यमान है। परन्तु सोवियत संघ में व्यवहार 
राजनीतिक प्रक्रियायें अनुपस्थित हैं जो राजनीतिक ढाँचे को प्रजातान्निक बना 
झौर नीति निर्माता्रों पर लोक नियन्त्रण को वास्तविक एवं प्रभाव 
बनाती हैं । 

समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में निम्न प्रजातान्त्रिक प्रक्रियायें 
अनुपस्थित होती हैं--- 

3, नीति पिर्माताश्नों पर लोफ चियन्त्रण नहीं होता--समाजवादी राजन 
व्यवस्थाग्रों में नीतियों का निर्माण देखने में तो जन-प्रतिनिधियों हारा होता है ' 
उन पर वास्तविक नियन्त्रण साम्पवादी दल का होता है। दल नीतियों को निध 
करता है और शासन उन्हें कार्यान्वित करता है। इनमें शासन साम्यवादी दः 
यन्त्र होता है। इनमें निर्णय का स्थान वास्तव में विधान-मण्डल नहीं होता : 
साम्यवादी दल का संगठन होता है। अतः समाजवादी राजनीतिक व्यवस्था? 
लोक-नियन्नण दिखावा मात्र बनकर रह जाता है । 

2. राजनीतिक स्वतस्त्रताशों का श्रभाव-समाजवादी राजनीतिक व्यवर 
में भाषण एवं अभिव्यक्ति-संघ, समूह एवं संगठन की स्वतन्त्रतायें विद्यमान 
होतीं। श्रालोचना, विमत श्रौर विरोध अनुपस्थित होता है। उदाहरणातः सो। 
संघ में भाषण एवं ग्रभिव्यक्ति पर ही नहीं वल्क्रि कला, साहित्य और विज्ञाः 

भी सरकारी नियन्त्रण है। छापाखाना (प्रेस) सरकारी है, देश में गुप्तचरों 
. भरमार है, भ्रादि । सोवियत नागरिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से तो सं: 
हो सकते हैं परन्तु राजनीतिक रूप से संगठित नहीं हो सकते । निर्धाचनों में सो! 
नागरिकों के पास चयन के लिए कोई वैकल्पिक उम्मीदवार नहीं होते । ब्रे 
संविधान की घारा 00 साम्यवादी दल या उसके सहयोगी संगठनों को ही निव 
भें उम्मीदवार खड़ा करने का श्रधिकार देती है । 

समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाग्रों में विरोधियों के साथ विचाररनः 
भेल-मिल्याप या समभाौते की नीति नहीं अपनाई जाती बल्कि उन्हें देश-द्रोही र 
जाता है और उनकी शुद्धि” कर दी जाती है। संक्षेप में, समाजवादी व्य 
में प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया के तीन मुख्य स्तम्भ--राजनीतिक स्वतन्त्रतायें, विरी 
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विमत झौर भिन्न-भिन्न विचारधाराश्रों वाले भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल-श्रनुपस्थित 
होते हैं । है 

3, व्यवित का गौरा-महत्त्व--प्रजातान्विक व्यवस्थाओं में, विशेषकर उदार 
पश्चिमी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाओं में, व्यक्ति के व्यक्तित्व का श्रत्यधिक महत्त्व होता 
है, उसकी प्रतिष्ठा औरं गौरव का आदर किया जाता है तथा उसकी योग्यत्ताओं, 
क्षमताओं और विचारों में विश्वास किया जाता है। इन व्यवस्थाओं में सत्य 
या विश्वास को थोपा नहीं जाता बल्कि उसे स्वतस्त्र रूप से विकसित होने दिया 
जाता है। दूसरी ओर, समाजवादी, राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में व्यक्ति महत्त्वपूर्ण 
इकाई नहीं होता, आ्रथिक वर्ग (सर्वेहारा वर्ग) ही महत्त्वपूर्ण होता है । इनमें स्वेहारा 
वर्ग व्यक्ति के भाग्य का निर्धारण करता है, वही उसके लिए त्तिएंय करता है । इनमें 
व्यक्ति के साथ व्यवहार उसकी. योग्यताओं के आधार. पर नहीं होता-बल्कि वर्ग के 
ग्राधार पर होता है। यदि किसी का कुकाव पु.जीवादी. या -उद्दारवादी है तो- वह 
कूड़ा-करकट है, अतः दमन करने योग्य है। संक्षेप में,, समाजवादी राजनीतिक 
व्यवस्थाश्रों में व्यक्ति का महत्व कम होता है। इनमें व्यक्ति साधन है जिसका प्रयोग 
समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया-जाता है। 


4, बहुसत के शासन में: अ्विश्वास--पश्चिमी प्रजातान्त्रिक राजनीतिक 
व्यवस्थायें बहुमत के शासन पर आधारित होती हैं परच्तु-समाजवादी :राजनीतिक 
व्यवस्थायें, नाजी और फासी अधिनायकरवादी व्यवस्थाश्रों की भाँति, 'अल्पर्मंरुयकों' ' 
का शासत है । ' इसमें “साम्वदादी शिष्टजन ही शासन करता है। अधिनायक- 
वादियों की भाँत्ति सोवियत साम्यवांदियों की' धारणा है कि लोगों में दूरदूष्टि और 
साहस का अ्रभाव होता है। उन्हें क्रियांशील बनाने के लिए साम्यवादी <शिष्टजन 
या नेतृत्व की' आवश्यकता होती है।' समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थायें योग्यता 
झ्रौर बहुमत शासन में विश्वास नहीं करतीं । एम 


' समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाग्रों में केवल-एक ही समानता पाई-जांती है 
ओर वह है “सभी सर्वशक्तिशाली शासन के अधीन होने से समान होंते हैं ।” इनमें 
'सेविधानवाद अर्थात्‌ विधि के शासन; विधिं के समक्ष 'समानता या विधि के समान 
संरक्षण, उत्तरदायी शासन .आदिं का अभाव होता है । ह ह 

प्रजातन्‍्त्र के गुण-दरोष 

गुण (४०7६)--अ्जातत्त्र : की श्रत्यधिक अ्रशंसा की :गई है |: अरस्तु ने 
“इसकी यह कह कर प्रशंसा की हैं. कि!वहुत : से व्यक्तियों' की बुद्धि एवं अनुभव 
किसी एक व्यक्ति या. थोड़े से व्यक्तियों की: बुद्धि एवं अनुभव. से श्रेष्ठः होता है । 
लाडे ब्राइस की घारणा है:कि 'प्रजातस्त्र व्यक्तियों के सम्मान में वृद्धि करता हैं ।” 
जे. एस. मिल की धारणा है कि इससे “राष्ट्रीय चरित्र” का निर्माण होता है। 
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सी, डो. बन्से का मत है कि “स्वशिक्षा सर्वेश्रष्ठ शिक्षा है। श्रत: श्रेष्ठ शासन 
प्रजातन्‍्त्र है जो स्वशासित है ।” [गार्नर की धारणा है कि “प्रजातन्त्र में लोकप्रिय 
निर्वाचन, नियन्त्रण एवं उत्तरदायी होने से यह श्रधिक सक्षम है ।” 

प्रजातन्त्र में मुख्यतः निम्न गुण पाये जाते हैं-- 

4, सबके हितों की घुरक्षा--शासन में जितने भी रूप विद्यमान हैं उनमें 
प्रजातन्‍्त्र ही शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें सबके हित सुरक्षित रहते हैं। जहां 
राजतन्त्र में केवल राजा एवं राजघराने के हित ही सुरक्षित रहते हैं, कुलीनतन्त्र में 
कुलीन वर्गों के हितों की सुरक्षा की जाती है, श्रधिनायक्रवाद या सर्वसत्तावाद में 
श्रधिनायक या शासक ग्रुट के हितों की रक्षा की जाती है, वहां प्रजातन्त्र में सर्व- 
साधारण के हितों की सुरक्षा का आ्राश्वासन होता है ! प्रजातन्त्र में शासन के संचालन 
में स्वताधारण की साभेदारी होती है । 

2. व्यक्ति के व्यक्तित्व का गौरव--प्रजातन्त्र में व्यक्ति श्रौर उसके व्यक्तित्व 
का झ्ादर किया जाता है तथा उसकी योग्यताग्रों श्रौर क्षमताश्रों में विश्वास किया 
जाता है। जहाँ श्रन्य प्रकार के शासकों में व्यक्ति की उपेक्षा की जाती है श्लौर उसके 
व्यक्तित्व को कुचला जाता है, वहाँ प्रजातन्त्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व को उभारा जाता 
है, उसे विकास के साधन उपलब्ध कराये जाते हैं तथा उसे नीतियों का झन्तिम 
निर्णायक समभा जाता है। प्रजातन्त्र में व्यक्तित्व के हृदय को जीतने का प्रयास 
किया जाता है। इस तरह नेतिक दृष्टि से प्रजातन्त्र सभी अन्य शासन प्रणालियों 
से श्रेष्ठ है । ु 

3. स्व॒रक्षा के साधन--प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति 
को स्वरक्षा के साधन उपलब्ध होते हैं। निर्वात्रन में मताधिकार का प्रयोग करके 
व्यक्ति दुर्जुनों को अ्रपदस्थ कर सकते हैं। निर्वाचन ऐसे अश्रवसर हैं जिनका प्रयोग 
करके व्यक्ति नीति-निर्माताओं पर नियन्त्रण रखते हैं श्रौर प्रतिनिधियों को बदलकर 
नई दिशाओं का निर्देशन दे सकते हैं । 

4. स्व-विकास के साधवन--प्रजातन्त्र में व्यक्ति श्रपने व्यक्तित्व का विकास 
करने के लिए स्वतन्त्र होता है। वह अपने जीवन को स्वयं निर्धारित करता है । 
बह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है । प्रजातन्त्र स्वयं का स्वयं पर शासन है 
और मताधिकार स्वयं के शासन का आश्वासन है ) पिनॉक और स्मिथ के अनुसार, 
“स्व॒रक्षा और स्व-विकास प्रजातन्त्र के दो स्तम्भ हैं !” 

5, स्वतन्वताशओं की सुरक्षा--प्रजातन्त्र से व्यक्तियों की स्वतन्त्रतायें सुरक्षित 
रहती हैं । इसमें व्यक्ति भापण, अ्रभिव्यक्ति, प्रेस, संघ, समूह, व्यवसाय श्रादि 
स्व॒तन्त्रताश्रों का उपयोग कर सकते हैं । प्रजातान्त्रिक राज्य प्रायः धर्म निरपेक्ष होते 
हैं भ्रतः व्यक्तियों को किसी धर्म को अपनाने, उसका प्रचार करने और उसके रीति- 
रिवाजों एवं संस्कारों को मानने की स्वतन्त्रता होती है । ए. डी. लिण्डसे के अनुसार, 
“इसका उद्देश्य शासन में निरन्तर परिवर्तन को दू ढना है, इसका कानून स्वतन्त्रता 
का पोपण करने के लिए विद्यमान होता है, इसको शक्ति कानून की सुरक्षा के लिए 
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विद्यमान होती है, यह आत्मा की मूल्यवान चीजों को, जो अपने स्वभाव के कारण 
संगठित नहीं हो सकतीं, सुरक्षित करने के लिए एवं उनका विकास करने के लिए 
संगठन हूँ ।”? 

6, समानता-- प्रजातन्त्र व्यक्ति की समानता पर आधारित है । इसमें सभी 
व्यक्ति कानून के समक्ष समान होते हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त 
होता है। इसमें व्यक्तियों में जाति, भाषा, लिग, प्रदेश, शिक्षा, सम्पत्ति या अन्य 
किसी आधार पर कोई भिन्नता नहीं की जाती । इसमें सभी के मताधिकार का 
समान मूल्य होता है और किसी के मत को वजनी या महत्त्वपूर्ण नहीं समझका 
जाता । इसमें सभी को एक मत प्राप्त होता है । 


7. जन शिक्षा--प्रजातन्त्र जन शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सी. डी. 
बन्स के अ्रनुसार, “सभी शासनतन्त्र शिक्षा की पद्धतियाँ हैं परन्तु स्वशिक्षा सर्वश्रेष्ठ 
शिक्षा है । अतः श्रेष्ठ शासन प्रजातन्त्र है जो स्वशासित है ।” जब तागरिक निर्वाचनों 
में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं तो वे उन सब 
विषयों, उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चिन्तन करते हैं तथा उनके ग्रुण॒- 
दोषों पर विचार करते हैं ये सब प्रक्रियायें स्वयं में एक महान्‌ प्रशिक्षण हैं । 


8. भाई-चारा एवं देश भ्रवित-सार्वजनिक मामलों के नियन्त्रण में 
नागरिकों को कुछ हिस्सा देकर प्रजातन्त्र उनके सम्मान को बढ़ाता है, उनकी 
शक्तियों का विकास करता है, सार्वजनिक मामलों में उनकी दिलचस्पी को बढ़ाता 
है, उनमें देशभक्ति और वफादारी की भावनायें पैदा करता है। इस तरह प्रजातस्त्र 
तागयरिकों के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाता है और उनमें सार्वजनिक कल्याण की 
भावनायें पंदा करता है। पिननॉंक ओर स्मिथ के अनुसार, “जब उसे (नागरिक को) 
दूसरों के कल्याण का उत्तरदायित्व सोंपा- जाता है तभी वह.उस पर श्रधिक 
चिन्तन करता है !? कोकर के अनुसार, “सार्वजनिक सामलों के नियन्त्रण में 
साकेदारी व्यक्ति के संकीर्ण स्वार्थ को दूर कर देती है और उसकी रुचि एवं 
फहपना के क्षेत्र को बढ़ाती है ।”2 फाइनर के अनुसार, “प्रजातन्त्र सभो व्यक्तियों 
में भाईचारे श्रोर सामान्य चेतना का पोषण करता है ।”” ह 

9. शान्तिमय साधनों में विश्वास--प्रजातन्त्र संवंधानिक श्र्थात्‌ शान्तिमय 
साधनों में विश्वास करता है। इसमें सत्ता को प्राप्त करने या सामाजिक एवं आर्थिक 
परिवर्तन लाने के लिए अनुनय, विचार-विमशे, तके, जनमत आदि का सहारा लिया 
जाता है। इसमें हिसा, क्रान्ति, दमन या उपद्रव का सहारा नहीं लिया जाता । यह्‌ 
सतपत्रों को शक्ति सें विश्वास करता है गोली में नहों । यह शासकों के उत्त रदायित्व 





4.. ज॥0५9५, &. 0. : ग॥6 (०७७७३ 0७90०४8७० 5६28. 90. 266. 
2. गिशा००६ भाव शञञाक्त ५ ?०्ृ०४ 50७००७ : शा 7000060७0०॥, 0. 292. 
3. 0०७९४, + , ७. ; रि6०श४ 7०8००) १॥0090॥॥, 70: 358. 
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को भी शान्तिमय साधनों से लागू करता है अर्थात्‌ उन्हें निर्वाचनों में पराजित करके 
अपदस्थ किया जाता है । 

0. श्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सें विश्वास--प्रजातन्त्र युद्ध और युद्ध की तैयारियों 
में विश्वास नहीं करता । यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोथी है। यह 
अन्तर्राष्ट्रीय कानुन और अन्तर्राप्ट्रीय संस्थाश्रों में विश्वास करता है। यह सम- 
स्थाग्रों का समाधान पारस्परिक बातचीत, मध्यस्थता या पंचन्िर्णय द्वारा करता 


चाहता है। यह विश्व शान्ति का पोपक है। सी. डी.. बन्स के अनुसार, यह 
शान्तिमय आन्दोलन है । 

44, सभ्यता, कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास--प्रजातन्त्र में सम्यता 
कला, संस्कृति और विज्ञान का विकास सम्भव है क्योंकि प्रजातन्त्र ही उस स्वतन्त्र 
वातावरण को बनाये रखता है जिसमें इनका विकास सम्भव है। राज्य द्वारा प्रदत्त 
संस्कृति या नेतिकता कोई नेतिकता नहीं होती । जँसाकि कोकर ने लिखा है कि 
“किसी राष्ट्र के सावंजनिक एवं सांस्कृतिक जीवन का अत्यब्रिक केन्द्रीभूत एवं 
दमनका री निदेशन साहित्य, ज्ञान, विज्ञान तथा कला के विकास की सम्भावना को 
नष्ट कर देता है ।”' 

42, स्थायी शासन--प्रजातस्त्र शासन को स्थायित्व प्रदान कर सकता है, 
क्योंकि यह शासन व्यवस्था उन लोगों'की सहमति पर आधारित है जिन पर शासन 
किया जाता है। इतिहास ने प्रजातान्त्रिक शासनों के स्वामित्व को प्रमाणित किया 
है। अधिनायकवादी शासन या तो स्वयं उस शक्ति द्वारा नष्ट कर दिये गये जिसे 
उन्होंने उत्पन्न किया था या उन्हें विश्व युद्धों में पराजित कर दिया गया । दो विएव 
युद्धों में प्रजातन्‍्त्र की विजय हुई है, अधिनायकवाद की नहीं । यह तत्त्व प्रजातन्त्र 
के स्थायित्व का द्योतक है । 

अवगुर (0070705)--प्रजातन्त्र के जितने समर्थक रहे हैं सम्भवतः उससे 
अधिक इसके भ्रालोचकों की संख्या है। इसके आलोचकों में विशेष - रूप से वे लोग 
हैं जो श्रसमानता को प्राकृतिक नियम मानते हैं, जो कुलीन वर्गों के शासन में 
विश्वास करते हैं तवा लोगों- द्वारा शासन को असम्भव मानते हैँ। उदाहरणतः 
टेलीरंण्ड ने इसे “गुण्डों का कुलीनतन्त्र! कहा है | कार्लाइल इसे “मूर्लों का शासन 
कहता है। लुडोविकी का मत है कि “प्रजातन्त्र मृत्यु की ओर ले जाता है श्रोर 
कुलीनतन्त्र जीचच की ओर ।!” एच. जी. वेल्स का मत है कि “इसे पांच मिनट में 
खत्म किया जा सकता है ।* द्वीश्चे इसे “अस्थिर एवं अयोग्य/ शासन मानता है 

ली इसे “अऋष्ट घनिकतस्त्र” कहता है| हर्टभाव इसे “शोर मचाने वालों, गप्पियों 
वात में बात निकालने वालों, चापलूसों एवं घनिकों के प्रशंसकों के लिए स्वर्ग 

कहता है। लेक्ी के लिए यह “अधिकतम अज्ञानी एवं श्रघिकतम श्रयोग्यों” का- 
शासन है | मैनकेस के अनुसार प्रजातन्त्र में “बुद्धि लकड़हारों श्रौर माशकियों के पास 
रहती है ।” ध 


रू 
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प्रदातस्त्र में मुख्यतः निम्न दोष (अवगुण) पाये जाते हैं :-- 

4 व्यक्ति श्रसमान हैं--जीव विज्ञान और मनोविज्ञानशा स्त्रियों ते प्रजातन्त्र 
की इस मूल धारणा पर प्रहार किया है कि व्यक्ति समान है हे जीवविज्ञान शास्त्रियों 
का कहना है कि व्यक्तियों में भिन्नतायें जनन-दरव्य के कारण हैं । इनके अनुसार मन्द 
बुद्धि, मानसिक रोग, श्रसमानतायें पैतृक हैं; व्यक्तियों में शारीरिक-शरकिति, नेतिक बल 
तथा अनुभव एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने की क्षमताओं में भिन्नतायें प्राकृतिक हैं | 
प्रजाताम्त्रिक समावता विवेकशुन्य एव असम्भव आदर है, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्यों 
में प्रसमानता की, दुर्वलों पर सबल्लों की, मू्खों पर विद्वानों की, कायरों पर वीर 
पुरुषों की दथा निर्धतों पर धनिकों की विजय, नियन्त्रण एवं संरक्षण की व्यवस्था 
की है । 

2, प्रकुशल एवं श्रकर्मेण्य शातय---प्रजातान्त्रिक शासन कुशलता, शीघ्रता 
श्र ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता जबकि अधिवायकतन्त, राजतस्त और 
कुलीनतस्त्र अधिक कुशल शासन हैं। प्रजातन्‍्त्र उन वस्तुम्नों को प्राप्त नहीं कर 
सकता जिसे अधिनायक तनत्र या कुलीनतन्त्र प्राप्त कर सकता है। प्रजातल्त्र में 
अन्तनिहित -सीमायें होती हैं। सुरक्षा शौर व्यवस्था के उद्देश्यों को अधिनायकतस्त्र 
में अच्छी तरह प्राप्त किया जा सकता है । युद्ध या संकट में एकाप्रता, कुशलता और 
शीघ्रता की श्रावश्यकता होती है जंबक्ि' प्रजातन्त्र में बातचीत के कारण समय नष्ट' 
होता है। प्रजातन्त्र के बदनाम - होने का कारण इसकी मन्द्गति और 
देरी है । 

3. भ्रयोग्य व्यक्षितियों का शासच--प्रजातन्त्र श्रौस्तत व्यक्तियों का शासन है 
जो अ्योग्य, अनभिज्ञ, पूर्वाग्रही, और' असहिष्णु होते हैं । प्रजातन्त्र में अधिकांश | 
व्यक्तियों का कोई अपना सत नहीं होता और उनमें साव॑जनिक विषयों पर अपना 
निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती । उन्‍हें. मतदान केस्द्रों में दबाव डालकर या 
फुसलाकर लाया जाता है | मतों पंर दल, जात्ति, सम्प्रदाय या श्रन्य अनेक प्रकार के 
दवाव कार्य करते हैं । प्रजातन्त्र में जो निर्णय जनता के नजर गाते हैं, वे वास्तव में 
जनता के निर्णाय नहीं होते बल्कि कुछ चालाक लोगों या दलों के निरुय होते हैं 
जिन्हें जबता अपनी शअ्रननशिज्ञता या उदासीनता के कारण स्वीकार कर लेती है । 
जनता चालाकी और मबकारी के हाथ का खिलौना है । 

4. परिवर्तेत विरोधी--प्रजातन्त्र प्रगतिशील एवं क्रान्तिकारी परिवर्त॑नों 
का विरोधी होता है। यह परिवरतंन के प्रति उदासीन होता है। प्रजातन्त्र सें 
साधारण व्यक्ति रूढ़िवादी होता है। वहु एकरूपता को पसन्द करता है। श्रतः वह 
प्रगतिशील एवं क्लास्तिकारी चीतियों, नवीन आविष्कारों एवं अन्वेषणों, जीवन 


निर्वाह के नवीन तरीकों एवं जीवन की नवीन विचार प्रणालियों को सरलता से. 
स्वीकार नहीं करता । 
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5. वास्तविक प्रजातन्न्र की स्थापना कठिन--विश्व में सही प्रजातन्त्र कहीं 
भी विद्यमान नहीं, क्योंकि कहीं भी शासन सत्ता का प्रयोग जनता द्वारा स्वयं नहीं 
किया जाता । शासन सत्ता का प्रयोग चतुर लोग करते हैं जो भोलीभाली जनता को 
फुसलाकर उनसे मत प्राप्त कर लेते हैं। साधारण व्यक्ति प्रायः उदासीच और 
अनभिज्ञ होता है। उसके पास सार्वजनिक विपयों पर विचार के लिए न तो आव- 
शयक सूचनाएँ होती हैं और न ही अवकाश । धन के अभाव में साधारण नागरिक 
कभी उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की श्राशा नहीं कर सकता । निर्वाचनों में 
जो व्यक्ति निर्वाचित होते हैं वे प्रायः उपद्रवी, खुशामदी या धनिक वर्ग के होते हैं । 
प्रजातन्‍्त्र में मतों को प्राप्त किया जाता है उन पर अमल नहीं किया जाता। 
प्रजातन्त्र में वास्तविक सत्ता उस स्थान पर कदापि नहीं होती जहाँ वह समझी 
जाती है। कोकर ने ठीक लिखा है कि “मताधिकार कितना ही व्यापक क्‍यों न हो 
और निर्वाचच तथा मनोनीत करने की प्रणालियाँ कितनी ही प्रत्यक्ष क्यों न हों, 
साधारणत: निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचकों पर शासन करते हैं भ्ौर वह भी बिना 
किसी मर्यादा के ।” 


6, राजनीतिक दलों पर बुरा प्रभाव--प्रजातन्त्र बहुमत का शासन है श्रौर 
बहुमत दलों पर निर्भर करता है। अतः इस शासन में वे सव दोप पाये जाते हैं जो 
राजनीतिक दलों में होते हैं। इनमें देश-शक्ति के स्थान पर दल-भक्ति, स्वतन्त्र 
विचारों के विकास के स्थान पर दलीय विचार, योग्य व्यक्तियों के स्थान पर दलीय 
व्यक्तियों को प्रोत्साहन, राष्ट्र का कृत्रिम विभाजन, नेतिक स्तर में गिरावट, भ्रष्टा- 
चार आ्रादि बुराइयाँ पेदा हो जाती हैं। लाई ब्राइस ने कहा है कि “दल कपट को 
उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक श्रादर्शों को हीन बनाते हैं श्रौर राष्ट्र के जीवन में 
फूट डालकर लूठ का माल खाते हैं ।” 


4, श्रत्यघधिक खर्चीला शासन--प्रजातन्त्र अत्यधिक खर्चीला शासन है। 
निर्वाचनों पर शासन को ही खर्च नहीं करना पड़ता बल्कि राजनीतिक दलों श्रौर 
उम्मीदवारों को भी अत्यधिक घन खर्च करना पड़ता है। फलतः जो लोग निर्वा- 
चनों में जीतते हैं वे उस घन से अधिक घन की पूर्ति करते हैं जिसे वे निर्वाचनों में 
खर्च करते हैं। इस तरह सावंजतन्तिक भ्रष्टाचार जन्म लेता है, नेतिक स्तर का पतन 
होता है और चरित्र का ह्ास होता है। 

8. बहुमत का श्रत्याचार--प्रजातन्त्र बहुमत का शासन है श्रौर बहुमत उतना 
ही अत्याचारी हो सकता है जितना कि पझ्रधिनायकतन्त्र या निरंकुशतन्त्र | बहुमत में 
अल्पमत सवंदा असुरक्षित रहता है वहुमत शासव की विडम्वना यह है कि लोग 
उस समय भी असहाय या उदासीन रहते हैं । जिस समय उन्हें प्रजातन्त्र के नाम पर 
लूटा जाता है या उत्त पर ग्रमानुपिक अत्याचार किये जाते हैं तथा उनकी स्वतन्त्र- 
ताश्रों का गला घोंठा जाता है। भारत में आन्तरिक आपात स्थिति के दौरान 
(25 जून, !975 से 22 मार्च, 977) ठीक यही हुआ । कोकर का मत है कि 


राजनी तिक व्यवस्था के प्रकारं--प्रंजातन्त्र एवं अ्रधिनायकतुस्त्र 329 


“समस्त प्रकार की शासन प्रणालियों में प्रजातम्त्र स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिबाद का 
घोर शत्रु है ।” [प्रजातन्त्र में साधारण नागरिकों की स्वतन्त्रतायें उती समय तक 
सुरक्षित रहती हैं जब तक उनका प्रयोग शासकीय गुट के विरुद्ध नहीं किया जाता । 


जब उनका प्रयोग शासकीय गुट के विरुद्ध होता है तो उनका दमन किया जाता है। 


मूल्यांकन--उपयु क्त आ्रालोचनाप्रों के वाद भी प्रजातस्त्र सर्वश्रेष्ठ शासन 
प्रणाली है। यह सत्य है कि प्रजातन्त्र युद्ध की सम्भावनाश्रों को समाप्त नहीं कर 
सका, पूंजी एवं श्रम की समस्याञ्रों का समाधान नहीं कर सका, प्रशासनिक 
अ्ष्टाचार, श्रकमंण्यता और कुशलता को दूर नहीं कर सका, फिर भी इसने उन 
भ्रन्यायों, अ्रत्याचारों और दुःखों का अन्त किया है जो दूसरे शासमों में व्याप्त 
रहते हैं। डी. सी. बन्से ते ठीक लिखा है कि “इस बात से कोई इन्कार नहीं 
करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभायें दोषपूर्ण हैं परन्तु यदि कोई मोटरगाड़ी ठीक 
प्रकार से कार्य नहीं करती तो बैलगाड़ी को उसका स्थान देना फ़ितनी मूर्खता की 
बात होगी, चाहे वह कितनी ही मनोहारी क्‍यों न हो ।” लाडर्ड ब्राइस ते ठीक प्रश्न 
किया है कि “इससे श्रधिक श्रंष्ठ श्रौर कौनसी प्रणाली है ?” जब तक प्रजातन्त्र 
में आ्रालोचना, विरोध और विमत का अधिकार रहेगा, जब तक लोगों को निष्पक्ष 
एवं स्वतन्त्र निर्वाचनों में प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने और नये प्रतिनिधियों 
के चयन का अधिकार रहेगा, जब तक नागरिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रतायें सुरक्षित 
रहेंगी, जब तक प्रेस और न्यायपालिका स्वतन्त्र रहेगी, जब तक लोग' निडर, 
शिक्षित, जागरूक एवं निःस्वार्थी रहेंगे, तव तक प्रजातन्त्र श्रेष्ठ शासन प्रणाली 
रहेगा । 
प्रजातन्‍त्र की सफलता के लिए श्रावश्यक शर्तें 
प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिए मुख्यतः निम्न शर्तों की ग्रावश्यकता होती है- 
, प्रजातान्न्रिक भावना--प्रजातान्त्रिक देश के नागरिकों में प्रजातान्त्रिक 
मूल्यों के प्रति आस्था और निष्ठा होनी चाहिए। उनकी आदतों, भावनाश्रों, 
विचारों, विश्वासों, व्यवहोरों, आदि पें प्रजातन्त्र निवास करना चाहिएं । डेविड 
थास्सन ने कहा है कि नागरिकों में “प्रजातान्त्रिक दृष्टि” होनो चाहिए। उनकी 
परम्परा |श्रोर संस्कृति में भी प्रजातन्त्र विद्यमान होना चाहिए। पिनॉक और 
स्मिथ ने कहा है कि “यदि शताब्दियों का भार इतना श्रधिक है कि वह व्यापक 
व्यक्तिगत आरम्भन श्लौर राजनीतिक क्रियाशीलता के लिए उत्साह पैदा नहीं करता 
हे तो प्रजातस्त्र की सिद्धि नहीं हो सकती ।”! नागरिकों में निर्देशित या नियन्त्रित 
होने की ही भावना नहीं होनी चाहिए बल्कि उनमें स्वयं शासन करने, निर्देश देने 
जल कस 38/0ज6 8050 क्षमता होनी चाहिए | जैसा कि 
* स्वशासन को प्रबल इच्छा होनी 
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चाहिए ॥” लासदेल श्लोर कैप्लान का मत है कि लोगों का राजमीतिकरख होना 
चाहिए श्रर्थात्‌ उन्हें उदासीन होना चाहिए शअ्रन्यथा लोकप्रिय नेता उन्हों के नाम 
पर उनके साथ खिलवाड़ करेंगे। 


2. श्रान्तरिक एवं बाह्य शान्ति--प्रजातन्त्र देश के प्रन्दर और बाहर 
शान्तिपूर्ण वातावरण की मांग करता है । यदि देश के अन्दर अ्रव्यवस्था है और 
जीवन अस्त-व्यस्त है, उपद्रव और क्रान्ति जैसा वातावरण है तथा देश के वाहर 
युद्ध या आक्रमण के भय की स्थिति है तो ये सब स्थितियाँ प्रजातन्त्र के प्रतिकुन् 
हैं । ये स्थितियाँ शक्तियों के केन्द्रीरण और उनके स्वेच्छाचारी एवं निरंक्रुश प्रयोग 
की माँग करती हैं जो प्रज;तन्त्र के प्रतिकूल है। पिनयोंक श्रौर स्मिथ ने ठीक लिखा 
है कि “तनाव असहिष्णुता को जन्म देता है ।7 प्रजातन्त्र शक्तियों के विक्रेद्धीकरण 
की माँग करता है ! 

« गम्भीर श्राथिक विपमताओों का अभाव--प्रजातन्त्र नागरिकों में न्यूनतम 
अ्राथिक समानताप्रों की मांग करता है। इसके अभाव में नागरिक अउनी राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता प्रों का सही उपयोग नहीं कर सकते । लोगों को रोजगार का आश्वा- 
सन नहीं या उनका रोजगार किसी दूसरे की सनक पर निर्मर करता है तो लोगों की 
राजनीतिक स्वत्तन्त॒ता आर्थिक सत्ता की कठपुतली मात्र इनकर रह जायेगी । 
कोल ने कहा है कि “प्राथिक समानता के शअ्रभाव में राजनीतिक स्वतन्त्रता व्यर्थ 
है ।” स्टालिन ने भी लिखा हैं कि “एक भूदे, नंगे और कल की चिन्ता में ग्रस्त 
व्यवित के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई महत्त्व नहीं ।” | 

गम्भीर आथिक विपमतायें समाज को डो परस्पर विरोधी वर्गों में वाट देती 
हैं जो. राज्य व शासन के लिए हानिकारक और व्यक्ति के चरित्र के लिए पदनकारी 
होती है । हॉब्सन ने लिखा है कि “धनिकों का घन और निधेनों की निर्धवता 
प्रजातन्त्र को भ्रष्ट कर देती है ।” घन की गम्भीर विपमतायें जहाँ धनिक्रों को 
ग्रालसी, दुराचारी और भ्रण्ट बनाती हैं वहाँ निर्धनों में दास इति का संचार करती 
हैं और ये. दोनों स्थितियाँ प्रजातन्त्र के लिए हानिक्रारक हैं । 

आधथिक समानता का यह ग्रर्थ नहीं कि नागरिकों में वेतनों की भिन्नता 
न हो परन्तु इसका यह अर्थ अवश्य है कि बेतनों की भिन्नता. इतनी अधिक न ही कि 
उन भिन्नताप्रों के कारण- कोई एक व्यक्ति विशेषाधिकारयुक्त हो जाय और अन्य 
अपने विक्रास और जीविकोपाज॑न के साधनों से भी वंचित रह जायें । जब तक् लोगों 
के पास आर्थिक स्वतन्त्रता और रोजगार की सुरक्षा. दंग आराश्वासन नहीं होता तब 
तक लोग “लोक अमुता' का सही प्रयोग नहीं कर सकते । प्रजातस्व विशेधाधिकार- 
युक्त वर्गों, शोषित श्रमिकों और दास-कृपकों के अन्त की मांग करता है । 
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न्त्र एवं द् 33[:- 
राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार-प्रजातन्त्र एव ग्रधियायकतनत्र 


4, सामाजिक और राजनीतिक समानता---श्रजातस्त्र सामाजिक और राज- 
नीतिक समानता की माँग करता है। इसका ग्र्थ है कि सभी नागरिक सामाजिक 
रृष्टि से समान हों और उनमें जाति, भाषा, घमम, लिग, प्रदेश या अच्य किसी आधार 
पर भिन्नता न हो। सभी राजनीतिक इष्टि से समान हों, सभी को राज्य के कार्यो 
में भाग लेने की स्वतस्द्रता हो, सभी को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हो और 
सभी के मत का समान मूल्य हो ! ु 

5, व्यक्तिवाद एवं उदारवाद--प्रजातन्त्र व्यक्तिवाद एवं उदारवाद की मांग 
करता है। इसका अर्थ है कि प्रजातल्त्र में व्यक्ति और उसके गौरव का महत्त्व हो, 
उसकी स्वतत्त्रताओं को दुलारा जाये, उसकी क्षमताम्रों और योग्यताओ्ों में विश्वास 
किया जाये, उसके विचारों की भिन्नताओं का झ्रादर क्रिया जाये ग्रादि। जहाँ 
व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं पर स्वेच्छाचारी नियन्बरण है, जहाँ प्रेत और विमत का 
गला घोंटा जाता है वहाँ प्रजातन्त्र विद्यमातत नहीं हो सकता । स्वच्छ एवं रचता- 
त्मक आलोचना प्रजातस्त्र का आधार है। 


6. सिताचार और नस्यता--प्रजातन्त्र वच्घुत्व, सहनशीलता, नम्पता और 
मिताचार की माँग करता है। बच्धुत्व के अभाव में उदारवाद उच्छ खल हो जाता 
है और सहनशीलता के प्रभाव में प्रजातन्त्र अ्रत्य।चारी हो जाता है । प्रजात्तस्त्र 
निश्चित ही बहुमत का शासन है परनच्तु इसमें जहाँ श्रल्पं्तत से यह आशा की जाती 
है कि वह बहुमत के निर्शय को स्वीकार करें वहाँ इसमें वहुमत से भी आशा की 
जाती है कि वह अल्पमत के विचारों का आदर करे। यदि किसी विवादास्पद 
विपय पर घोर मतभेद हैं तो उसे विचार-विमर्श के आधार पर तय किया जाता 
चाहिए बहुमत के आधार पर नहीं । वाद-विवाद, विचार-विमश और समभौता 


वृत्ति प्रजातन्त्र की आत्मा है। असहिष्णुता और उम्रता प्रजातन्त्र रूपी सीमेंट की 
फमजोर करते हैं । 


7. खुला समाज--प्रजातस्त्र खुले समाज की माँग करता है, बन्द समाज 
को नहीं । जिस समाज सें नवीन विचारों एवं व्यवहारों का झ्ादर नहीं किया 
जाता या जहाँ उन्हें वलपूर्वंक दवा दिया जाता है वहां प्रजातन्त्र के स्थान पर 
स्वेक्तत्तावाद जन्म लेता है। समाज में उतना ही लचीलापन होना चाहिए जितना 
कि व्यक्ति में । समाज में परिवतंत को गु जाइश होनी चाहिए । ; ह 

$. स्वच्छ एवं स्वस्थ तेतृत्व--प्रजातस्त्र स्वच्छ एवं स्वस्थ नेतृत्व की माँग 
करता है। नेताओं में नेतिक चरित्र, ईमानदारी, कार्यकुशलता योग्यता और. लोक- 
भावना उच्च कोटि की होनी चाहिए -। नेतृत्व का चरित्र- भ्रसदिग्ध होना चाहिए । 
नेतृत्व में साहस और पहलकदमी की शक्ति होनी चाहिए। यदि नेतृत्व में लोक- 
भावना नहीं तो प्रजातत्त्र कभी - टिकाऊ नहीं रह सकता । ग्रिडिफस का सतत है कि 
भ्रजातत्त्र “जाति बन्धचन की भात्रना/- (९०॥5००७७१९३५- ०६-४॥७ ]070) है । 
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9. स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निश्चितकालिक निर्वाचत--निर्वा चन प्रजातन्त्र की 
आत्मा है। निर्वाचनों से प्रजातान्त्रिक सरकार का निर्माण होता है और जनमत 
की ग्रभिव्यक्ति होती है । निश्चितकालिक निर्वाचन प्रजातान्त्रिक सरकार की निरंकुश 
प्रद्ृत्तियों पर निपेवात्मक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। यदि लोगों की जागरूकता 
शासकों पर निर्वाचन लादने की स्थिति में है तो शासन निरंकुश हो नहीं सकता । 
जितनी मात्रा में निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं निश्चितकालिक होते हैं उतनी मात्रा 
में सरकार का प्रजातान्त्रित रूप निखरता है भर सरकार जन इच्छाग्रों की अ्रनु- 
गामी बनती है। निर्वाचन दबाव रहित, हिंसा रहित और भय रहित होने चाहिए। 
यदि निर्वाचनों में “विरोब” या “विमत” को शान्‍्त कर दिया है या लोगों में 
शासकों का इतना भय व्याप्त है कि वे स्वतन्त्र इच्छा की अ्रभिव्यक्ति नहीं कर 
सकते तो निर्वाचन घोखा और मजाक बनकर रह जायेंगे । 

40. सतत्‌ जागरूकता एवं निडरता--प्रजातन्त्र नागरिकों की सतत्‌ जाग- 
रूकता, निडरता और साहस की मांग करता है। यदि नागरिक अपने अधिकारों 
प्रौर कत्तग्यों के प्रति जागरूक हैं तो कोई भी शासक उनकी स्वतन्त्रताग्रों से 
खिलवाड़ नहीं कर सकता । यदि नागरिक उदासीन हैं तो कोई उनके भ्रधिकारों की 
रक्षा नहीं कर सकता । बायरन ने कहा है कि “सतत्‌ जागरूकता स्वतन्त्रता की 
कीमत है।” गानंर का मत है कि “प्रशातन्त्र को सबसे बड़ा खतरा मतदान के 
समय मतदात्झों द्वारा दिखाई गई दुःखद उदासीनता है ।” बुजदिली और स्वार्थ 
प्रजातन्त्र के शत्रु हैं। पेरिक्लीज ने कहा है कि “साहस स्वतन्त्रता का मूल मन्त्र है।” 

44, श्रौद्योगीकरण, बहुल समाज एवं मध्य वर्ग--प्रजातन्त्र औद्योगीकररणा 
की माँग करता है। ओऔद्योगीकरण प्रजातन्त्र को वह भौतिक आधार प्रदान करता 
है जिससे वह विकसित होता है ! श्रौद्योगीक रण नागरिकों को सुविधायें प्रदान करता 
है जिससे उन्हें राज्य के कार्यो में हिस्सा लेने का समय मिल जाता है अन्यथा उनका 
अधिकांश समय जीविकोपार्जन के साधनों में ही व्यतीत हो जायेगा । औद्योगीकरण 
सामाजिक और झाथिक कठोरताओं को तोड़कर बहुल समाज की रचना करता है 
जिससे समभौता दृत्ति का विकास होता है जो प्रजातन्त्र के लिए श्रावश्यक है। 
ग्रौद्योगीकरण विशाल मध्यवर्ग को उत्पन्न करता है जो प्रञातन्त्र को स्थिरता के 
लिए झावश्यक तत्त्व है। मध्य वर्ग अतिवःदिता और उम्रता पर रोक लगाता है। 

2. शिक्षा-प्रजातन्त्र शिक्षित नागरिकों की माँग करता है। जे. एस. मिल 
ने कहा है कि “मतदान को सार्वजनिक बनाने से पूर्व सावंजनिक शिक्षा के द्वार 
सभी व्यक्तियों के लिए खोल दिये जाने चाहिए +” शिक्षित व्यक्ति अपनी तथा 
समाज की समस्याश्रों को समक सकता है, मतदान का सही-सही प्रयोग कर सकता 
है; जनमत को स्वस्थ एवं प्रभावशाली वना सकता है; उग्रनता, उत्तेजना और! 
संकीर्णता को नियन्त्रित कर सकता है । शिक्षा व्यक्ति को निडर, साहसी और सहन- 
शील बनाती है। उचित शिक्षा व्यक्तियों में रचनात्मक आलोचना करने का साहस 
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पैदा करती है, उन्हें विरोधी मत्त वालों के प्रति सहनशील बनाती है झोौर सा्वे- 
जनिक पदों के सही उपयोग की भावतायें पैदा करती है । 

43, सविधानवाद--प्रजातन्त्र संविधान की माँग करता है। इसका भ्रर्थ है 
कि प्रजातन्त्र नियमानुकूल शासन, शक्ति विभाजन, सीमित और उत्तरदायी शासन 
की माँग करता है। प्रजातन्त्र लिखित संविधान, विधि के शासन, शक्तियों के 
विकेन्द्रीकरण एवं पृथककरण और स्वतन्त्र न्यायपालिका की माँग करता है ताकि 
कोई अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण न कर सके और नागरिकों के जीवन और 
स्वतन्त्रता की सुरक्षा की जा सके । ह 

4, सुदृढ़ एवं सशक्त राजनीतिक दल- प्रजातस्त्र के लिए सुदृढ़ एवं सशक्त 
राजनीतिक दलों की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। दल प्रजातन्त्र के प्राण, हृदय और 
आत्मा हैं। प्रजातान्त्रिक राज्यों के निर्वाचन दलीय होते हैं, उम्मीदवार को टिकठें 
दल के भ्राधार पर दी जाती हैं, मतदाता दलीय आधार पर मतदान करते हैं भर 
नीतियाँ दलीय होती हैं । विरोधी दल के रूप में दल भमिरंकुश-तन्त्र से नागरिकों की 
रक्षा करते हैं। जैनिग्स ने कहा है कि “जब तक विपक्ष विद्यमान है, श्रधिनायकतन्त्र 
हो नहीं सकता ।* 

45, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रेस--प्रजातन्त्र में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रेस की 
आवश्यकता होती है। यदि प्रेस पर सरकारी नियन्त्रण है या प्रेस पर पूजीपतियों 
का नियन्त्रण है या उसका दृष्टिकोण साम्प्रदायिक एवं वर्गीय है तो वह जनमत का 
आधार नहीं हो सकती । यदि प्रेस द्वारा प्रकाशित समाचारों को जोड़-तोड़ कर 
प्रस्तुत किया जाता है तो वह आधार ही समाप्त हो जाता है जिस पर स्वच्छ एवं 
स्वतस्त्र जनमत का निर्माण किया जा सकता है। यदि तथ्य ही गलत हैं तो जनमत 
सही हो नहीं सकता । 

6, स्थानीय स्वशासित संस्थायें--स्थानीय स्वशासित संस्थायें वे नींव हैं 
जिन पर प्रजातन्त्ररूपी महल खड़ा है। ये वे शिक्षालय हैं जहाँ प्रजातन्त्र का प्रशि- 
क्षण दिया जाता है, सार्वजनिक कार्यों के प्रति रुचि पैदा की जाती है और उत्तरदा- 
यित्व की भावता का विकास किया जाता है। श्रलफ्रेड स्मिथ ने ठीक कहा है कि 
“प्रजातन्त्र के सभी रोगों का इलाज अधिक प्रजातन्त्र है।” डी टॉकविल ने स्था- 


नीय स्वशासन को “प्रजातन्त्र की आत्मा” कहा है। रोडी, एण्डरसन श्रौर क्रिस्टल 
का सत है कि “स्वशासन व्यवहार में प्रजातन्त्र है ।? 


7. संवेधानिक साधनों में श्रास्था-- प्रजातन्‍्त्र इस बात की माँग करता है 
कि जो लोग नेतृत्व, राजनीतिक दल, सर्व साधारण लोग प्रजातान्त्रिक संस्थाओं का 
संचालन करते हैं वे संवेधानिक साधनों में आरथा रखते हों अर्थात्‌ वे परिवर्तत के 
लिए अनुनय, वाद-विवाद, विचार-विमश, तक, जनमत, विधि आदि का सहारा लेते 
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हों; हिसा, उपद्रव, क्रान्ति या दमन का नहीं | परिवर्तन के लिए प्रजातन्त्र मत की 
शक्ति पर निर्भर करता है, गोली को शक्ति पर नहों । 
क्या भारत में प्रजातन्‍्त्र की सफलता के लिए श्रावश्यक्ष 
तत्व विद्यमान हैं ? 
भारत एक प्रजातान्त्रिक देश है । इसका संविधान लिखित है । इसमें शासन 
सीमित एवं उत्तरदायी है । यहाँ विधि का शासन है । यहाँ नागरिकों के पूल अधि- 
कार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं) यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका है, स्थानीय:स्वशासित 
संस्थायें विद्यमान हैं, प्रेस स्वतन्त्र है, आदि | भारत को सशवत नेतृत्व प्राप्त होता 
रहा है । इस पर भी भोरतीय प्रजातन्त्र की ऑलोचना की गंयी है। इसका कारण 
यह है कि भारत के नागरिकों में अपार श्राथिक विषमतायें हैं । एक तरफ अत्यधिक 
धनी और दूसरी तरफ अ्रसंख्य निर्धन हैं जो जीविकोपाज॑न के न्यूनतम स्तर से 
भी नीचे हैं । भारतीयों में ,हढ़िवादिता और नेतृत्व पूजा के तत्त्व विद्यमान हैं । यहाँ 
साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता और भाषायी भावनायें अधिक हैं; प्रधिकांश जनसंख्या 
नरक्षर हैं। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टता है, आदि । यहां कुछ 
राष्ट्रीय दलों को छोड़कर अधिकांश राजनीतिक दलों का आधार वर्म या प्रादेशि- 
कता है | 
उपयु क्त आलोचनाशों के वाद भी भारत में प्रजातन्त्र की नींव गहरी है। 
लोगों की प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में आस्था है। यहां व्यकित के प्रति श्रादर है और 
उसकी स्वतन्त्रताग्रों में विश्वास है |. भारत में हुए प्रत्येक आम चुनावों में उसके 
निरक्ष र, निर्धन और रूढ़िवादी मतदाता ने श्रपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता, जागरूकता 
झौर परिपक्वता का परिचय दिया है। यही तत्त्व भारतीय प्रजातन्त्र को.सशक्त, 
सफल और चिरस्थायी वनाता है। उदाहरणतः मा्चे 977 के छठे आम चुनाव 
में भारतीय मनदाता ने अपनी स्वतन्त्रताश्ों के प्रति निष्ठा और विश्वास व्यक्त 
-किया; उसने -984 के श्राठवें आम चुनावओऔर व985 के पंजाब के चुनाव में 
आतंकवाद और उम्रवाद के विरुद्ध मतदान किया । भारतीय -प्रजातन्त्र भारतीय 
जनता के हाथों में सुरक्षित है । 
8, अ्धिनायक तन्त्र या तानाशाही 
श्रर्थ एवं परिभाषा--अधिनायकत्तन्त्र-प्रजातन्‍्त्र की विरोधी विचारधारा है। 
यह उसके ठीक विपरीत है । जहां प्रजातन्त्र में सत्ता विभाजित-एव विकेन्द्रित होती 
है वहां श्रधिनायकतन्त्र में सत्ता एक व्यक्ति, समूह, संरथा या दल में केन्द्रित होती 
-है। अधिनायकतन्त्र में अधिनायक का-सत्ता पर-एकाधिकार होता है। अधिनायक 
कानुनों द्वारा नहीं ग्राज्प्तियों द्वारा श/ःसन करता है। अधिनायक की शवित सहमति 
पर आ्राधारित नहीं होती (यद्यपि साम्यवादी, सर्वसत्तावादी शासनों में निवर्चिनों का 
ढोंग रचा जाता है) वह्कि शक्ति, दमन और पश्ु बल पर ग्राधारित होती हैं । 
'अधिनायकतन्त्र में नागरिक स्वतन्त्रतायें : रवाभाविक “नहीं समझी जांतीं, उन्हें एक 
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रियायत समझा जाता है जिसे - अधिनायक स्वेच्छा से राज्य के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रदान करता है ।-अधिनायकतलन्‍्त्र में व्यक्ति: राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने 
के लिए एक साधन मात्र होता है। अधिनायव-तन्त्र में राज्य, राष्ट्र या समाज में 
कोई भेद नहीं किया जाता । - 

अधिनायकतन्त्र की प्रमुख परिनाषायें निम्न हैं--- 

, एफ. न्यूमैन के शब्दों में, “अधिनायकतन्त्र- एक व्यक्तिया व्यक्तियों के 
समूह का शासन है जो राज्य में शक्ति का अ्रधिकार प्राप्त करके उस पर 
ग्रपना एकाधिकार स्थापित कर लेता है और उसका अमर्यादित ढंग से प्रयोग 
बरता है ।/7 

2, श्रार. एच. सोल्ठाऊ के शब्दों में, “श्रधिनायकतस्ब एक ऐसे व्यक्ति का 

. शासन है जो श्रपने पद को मुख्यतः वंश परम्परा के अनुसार प्राप्त-नहीं करता; बल्कि 
शक्ति या सहमति या सामान्यतः दोनों के संयोग से प्राप्त करता है उसके पास 

' नियेक्ष प्रभुता-होती है जो उसका प्रयोग कानूनों के अनुसार नहीं बल्कि'स्वेछा- 
चारी आाज्ञप्तियों द्वारा करता है । 

फोर्ड के शब्दों में, “राज्याध्यक्ष द्वारा श्रसाधारण एवं संविधानेत्तर शक्तियों 
को प्राप्त करना ही अधिनायकतलन्त्र है। 

झधिनायक तन्त्र के लक्षण या विशेषतायें 

अधिनायक तनन्‍त्र का रूप चाहे फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी की भाँति 

'दक्षिणपन्‍्थी हो या साम्यवादी रूस की भाँति वामपन्थी हो, दोनों का उदय एवं 
अस्तित्व प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों और मूल्यों की निन्‍दा पर निर्भर करता है। दोनों 
प्रजातान्त्रिक स्वतस्त्रताओं और संसदों की खिल्‍ली उड़ाते हैं; दोनों क्रान्तिकारी परि- 
'वर्तनों के लिए संवेधानिक साधनों को- अंपर्याप्त मानते हैं, 'दोनों विरोध या विमत 
के साथ सभभीौता नहीं करते, उसका दमन करंते हैं. दोनों में व्यक्ति का स्थान गौर 
ओर राज्य या समाज का स्थान प्रमुख होता है । ' दोनों में व्यक्ति या समाज के 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन है।.... 

अधिनायक तन्‍त्र के प्रमुख लक्षण निम्त हैं-- 

4. सर्च सत्तावाद--अ्रधिनायकतन्त्र में राज्य की सत्ता सर्वोपरि होती है' और 

न्यू सभा सत्तायें--व्यवित, धर्म था समाज--राज्य की रुत्ता के अ्रधीन होती ' हैं । 
इसमें अन्य सभी सत्तायें राज्य सत्ता की आज्ञा से विद्यमान होती हैं । फासिस्ट अधि- 
नायकवाद में यह कहावत प्रचलित थी कि “प्रत्येक चीज राज्य के भ्रन्दर है कोई 
चीज राज्य के बाहर नहों श्रौर कुछ भी राज्य के विरुद्ध नहीं ।” 

अधिनायकतल्त्र में राज्य, राष्ट्र, समाज तथा राज्य और शासन में कोई भेद 
नहीं किया जाता । राज्य को “राष्ट्र की वैध प्रतिमूत्ति” माना जाता है। इसमें 
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राज्य सर्वदा राष्ट्र और राष्ट्र सवंदा समाज समभा जाता है । इसमें समाज स्वयं 
साध्य है और व्यवित उस साध्य की प्राप्ति के लिए केवल साधन मात्र है । 

सर्वंसत्तावादी राज्य में राज्य नागरिकों को सद्गुणों की शिक्षा देता है, वह्‌ 
उन्हें उसके उद्देश्यों की जानकारी देता है, वह उन्हें एकता के सूत्रों में बाँवता है, 
न्याय प्रदान करता है; कला, विज्ञान और कानून का ज्ञान कराता है। फासिस्ट 
सर्वंसन्तावाद में राज्य एक “मिथ”, निष्ठा, एक विश्वास, एक प्रेरणा, एक साहस 
और एक भावना समझा जाता था । 

2. उदारवाद, व्यक्तिवाद, और प्रजातन्त्र विरोधी--अ्रधिनायकतन्त्र उदार- 
वाद, व्यवितवाद और प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं करता । यह व्यक्ति की किन्‍हीं 
स्वाभाविक या प्राकृतिक स्व॒तन्त्रतागओं को स्वीकार नहीं करता । यह नागरिक अ्रधि- 


कारों के स्थान पर नागरिक कत्तंब्यों पर वल देता है। यह स्वतन्त्रता, समानता एवं 
वन्वुत्व के प्रजातान्त्रिक नारे के स्थान पर दायित्व, अ्रनुशासन और सीढ़ीनुमा श्रेणी- 


वद्ध संगठन में विश्वास करता है। इसमें प्रजातन्त्र को लड़ाकू गुटों का गिरोह, 
वयस्क मताधिकार को रूढ़िवादी प्रणाली,” लोक-प्रभुता को संवैधानिक झूठ, बहुमत 
को 'सफेद', संसद को ातें करने वाली निकाय” और सामूहिक अनुत्तरदायित्व का 
सूचक समभा जाता है। यह समानता के रथान पर असमानता पर बल देता है। 

अधिनायकतन्त्र में नागरिक स्वतन्त्रताश्रों को एक रियासत समभा जाता है। 
इसमें प्रेस, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, स्कूल तथा संचार के श्रन्य साधनों पर सर- 
कारी नियन्त्रण होता है। इसमें आलोचना, विरोध या विमत को स्वीकार नहीं 
किया जाता बल्कि इनका दमन किया जाता है । 

3. व्यक्ति पूजा या वीर की पूजा--अधिनायकतन्त्र में नेतृत्व के सिद्धान्त 
की पूजा की जाती हैं। इसमें नेता की राष्ट्र या जाति का प्रतीक माना जाता है। 
नेता राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधता है । वह ही निर्देशन और पथ-प्रदर्शन करता 
है । हिटलर के शब्दों में, “नेता दल है और दल ही नेता है।” फासिस्ठ साहित्य 
में “नेता ही राष्ट्र व जाति का रक्षक है; ” नेता ही राष्ट्र जाति को उसकी दुर्भा- 
ग्यपूर्ण स्थिति से निकाल सकता है; / नेता कोई गलती नहीं करता” मुसोलिनी की 
आत्मकथा में आदि से श्रन्त तक ये शब्द मिलते हैं “मेरा श्रादेश” “मेरा पथ प्रद- 
शेन”, “मेरी निर्णय बुद्धि”, “मेरा अदम्य आधिपत्य” आदि । फासिस्टों के नारे 
थे “विश्वास करो”, “आज्ञा पालन करो, “संघर्ष करो”, “मुसोलिनी सवंदा ठीक 
है ।” साम्यवादी रूस में स्टालिन को शासन, दल, राष्ट्र, समाज, राजनीति, शिक्षा, 
संस्कृति आदि का प्रतीक माना जाता था । रूस की जनता के लिए स्टालिन देवता 
था। भारत में 9 महीने की ग्रापात स्थिति के दौरान “इन्दिरा को भारत और 


भारत को इन्दिरा” की संज्ञा दी गयी थी । 
4. दल और शासन में कोई भेद नहों--प्रधिनायकतन्त्र में दल और शासन 


में कोई भेद नहीं किया जाता । इसमें दल शासन पर छाया रहता है । इसमें दल के 
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सदस्य शासन के मुख्य पदों पर विद्यमात्त होते हैं। इसमें दल शासन की नीतियों 
को निर्धारित करता है; शासन उन्हें केवल लागू करता है। उदाहरणत: फासिस्ट 
राज्य में फासिस्ट दल, और साम्यवादी राज्य में साम्यवादी दल शासन पर छाया 
रहता है। अधिनायवातस्त्र में शासन पर एक दल का एकाधिकार होता है । 

5. शक्तिशाली एवं हिसक साधनों से विश्वास---अधिनायकतन्त्र का आ्राधार 
शक्ति है। बल प्रयोग, दमन, हिसा, उपद्रव या क्रान्ति इसकी आत्मा है। यह शक्ति 
द्वारा सत्ता को प्राप्त करता है और उसी के द्वारा इसे स्थायी बनाता है। साम्य- 
वादियों का नारा “क्रान्ति” एवं “अन्तर्राष्ट्रीय क्रान्ति” है। फासिस्टवादी हिंसा 
को पवित्र और “रोगी राजनीतिक समाज को ठीक करने की शल्य चिकित्सा” 
फहते थे। फासिस्टवादियों का कहना था कि यदि हिंसा सड़ांध को मिठाती है तो 
यह नैतिक और पवित्र है। फासिस्टवादियों के श्रभुसार “पुरुष के लिए युद्ध का 
महत्त्व वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व का है ।” हिटलर के अनुसार “युद्ध सतत्‌ 
है, युद्ध सर्वव्यापी है--युद्ध जीवन है'; “सतत्‌ युद्ध में ही मानव महान बनता है 
शान्ति में मानवत्ता नष्ठ हो जाती है ।” 

6. साम्राज्यवाद में श्रास्था--प्रधितनायक तस्त्र एक साम्राज्यवादी विचार- 
धारा है। यह अपने राष्ट्र का विस्तार चाहती है। मुसोलिनी का कहना था कि 
इंटली राष्ट्र का विस्तार होता चाहिए या उसे नष्ट हो जाना चाहिए । विश्व पर 
प्राधिपत्य स्थापित करने का जन राज्य का स्वप्न जम॑न जाति और जर्मन राष्ट्र की 
श्रष्ठत्ता पर श्राधारित था; सोवियत संघ झाज भी अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद' के 
स्वप्न को भूला नहीं । मुसोलिती विश्व शान्ति को कायरों का स्वप्त' मानता था । 
उसका कहना था कि 'विना खूब बहाये कोई जीवन नहीं ।” 


7, प्रजातांत्रिक आडस्बर--अआाधुनिक अधिनायकतन्तरों की विशेषता यह है 
कि ये उन सव शैलियों, सूत्रों, ढांचों, स्वरूपों एवं संस्थाओं के प्रयोग का ढोंग रचते 
हैं जो प्रजातात्रिक राज्य में पाई जाती हैं। उदाहरणतः: सोवियत: संघ में शासन 
सत्ता सोवियत जनता में निवास करती हैं, वहां निश्चित काल के बाद निर्वाचन होते 
हैं, वहां सार्वभीम वयस्क मताधिकार है तथा सभी के मतों का मूल्य समान है । इस 
पर भी वहां प्रजातनत्रक के तीन मुख्य स्तम्भ अर्थात्‌ राजनी तिक स्वतन्त्रतायें, विरोध 
या विमत और भिन्न-भिन्न विचारधारा वाले भिन्न-भिन्न राजनीतिक दल री 
नहीं । सोवियत संघ में शक्ति का केन्द्र एक स्थान पर है और वह है साम्यवादी 
जो समूचे राष्ट्रीय जीवन पर छाया रहता है। सम्पूर्ण सार्वजनिक एवं 5 हि 
जीवन उसके नियन्त्रण में हैं । हर कक कक जड़ 


अधिनायकतस्त्र के गुश-दोष 


धर हज (लता $)--अधिनायकतंत्र की यह कहकर प्रशंसा की गई है कि यह 
3३6 आरि कुशल शासन प्रदान करता है। यह आशिक समृद्धि और सुधार लाने में 
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अधिक उपयुक्त है । इसमें उद्देश्यों की एकता होती है। यह संकट का सामना करने 
में रामबाण होता है । 

अधिनायकतन्त्र में मुख्यतः निम्न गुण पाये जाते हैं :--- 

4. सुदृढ़, स्थिर एवं कुशल शासन--प्रधिनायऋतन्त्र सुदृढ़, स्थिर एवं कुशल 
शासन प्रदान करने में सफल होता है। नियन्त्रण और अनुशासन इसके दो मूल 
स्तम्म हैं। इनके माध्यम से अधिनायक सुस्त एवं उदासीन १ मंचारियों को कुशल, 
दुराचारी को सदाचारी और भ्रष्ट एवं पक्षपाती कर्मचारियों को तटरथ एवं निष्पक्ष 
वना सकता है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है, श्रतः 
निर्णय शीघ्र या समयानुकूल लिये जा सकते हैं श्ौर उद्देश्यों की पूति हो सकती 
है । अधिनःयक को संसद में विरोधियों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देने पड़ते, उसे अपने 
दल के सदस्यों से विचार-विमर्श नहीं करना पड़ता, उसे अपने निर्वाचक्र मण्डल को 
रिभाना नहीं पड़ता ग्रादि । ग्रतः वह अपनी सारी शक्ति एवं चिन्तन विकास कार्यों 
श्र्थात्‌ लोक कल्याणकारी कार्यो में लगा सकता है श्र लम्बी विकास योजनायें 
बना सकता है। जिन उद्देश्यों को अधिनायकों ने एक दशाब्दी में प्राप्त किया है 
प्रजातन्‍्त्र उन्हें चार दशाब्दियों में भी भाप्त नहीं कर सके । 

2. आाथिक विकास--अ्रधिनायकों ने अपने-अपने देश में झ्राथिक विकास 
योजनाग्रों को तेज गति से लागू किया है तथा पूजी और श्रम की समस्याग्रों का 
समाधान किया है। फासिस्ट इटली के शासन की यह कहकर प्रशस। की गई है कि 
उसने इटली को पतन से मुक्ति दिलाई, निर्जीव व्यक्तियों में नये जीवन का संचार 
किया, देश की आथिक स्थिति को स्थिर किया, योजनाग्रों द्वारा बंजर भूमि को 
उपजाऊ बनाया, उद्योगों का समुचित दिकास किया, श्रमिकों के सामाजिक 
स्तर में सुधार किया, श्रम और पूंजी में सहयोग उत्पन्न किया आदि । साम्यवादी 
सर्वंसत्तावाद के अ्रन्तर्गत योवियत संघ ने जो विकास किया है वह प्रजातांतनिक 
व्यवस्थांग्रों के लिए विचारणीय विषय है । 

3, संकट में श्रेष्ठड--अधिनायकतल्त्र संकट का सामना करने में श्रधिक सुदृढ़ 
सिद्ध होता है । संकट का सामना करने के लिए अ्धिनायक शीघ्र निर्णय ले सकता 
है श्रौर सैनिक कार्यवाही कर सकता है जबकि प्रजातन्त्र, विचार-विमर्श की 
स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता । संकटकाल में श्रनावश्यक 
देरी हानिकारक सिद्ध हो सकती है । 

4, देशभक्ति की भावनायें पैदा करने में उपयुक्त--यह एक प्राचीन कहावत 
है कि भय त्रिन प्रीत नहीं ।! क्योंकि अधिनायकतन्त्र भय पर आधारित होता है 
ग्रत: लोगों की भ्रधिनायक के प्रति भक्ति निविवाद और असन्दिग्ध होती है । इसके 
अतिरिक्त अधिनायक वाह्य शत्रुओं एवं श्रान्तरिक विद्रोहियों का भय दिखाकर 
लोगों से देश भक्ति, सहयोग और त्याग की मांग कर सकता है । हिंटलर, मुसोलिनी, 
माग्रो, स्टालिन, श्रीमती इन्दिरा गांवी आदि ने टीक ही किया । 
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5. कम खर्चौला--अधिनायकतन्त्र प्रजातन्‍्त्र की तुलना में कम खर्चीला होता 
है । अधिनायकतस्त्र में प्रशासनिक खर्च प्रायः कम होता है क्योंकि श्रनावश्यक पदों, 
संसदीय आयोगों, जांच समितियों झ्रादि की आवश्यकता नहीं होती । 

अ्रवगुरा (0था०ा(5)--प्रधिनायक तस्त्र में मुक्ष्यतः निम्न दोष (अवगुरण) 
पाये जाते है-- 

. व्यक्ति की उपेक्षा--ग्रधिनायकतन्त्र में व्यक्ति का महत्त्व गौण होता है 
व्यक्ति के विकास और महत्त्व के बिना कोई भी शासन अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त 
नहीं कर सकता । इसमें व्यक्ति की स्थिति उस यूनानी दास 'की भांति होती है जो 
अपने स्वामी के स्ादेशों का पालन करता है। यह स्थिति राज्य और व्यक्ति दोनों 
के लिए हानिकारक है। व्यक्तियों के विकास के बिना राज्य का विकास नहीं ही 
सकता । 

2. नागरिक स्वतन्त्रताओं का दमन--अधिनायकतन्त्र न तो नागरिक 
स्व॒तन्त्रताओ्रों में विश्वास करता है और न ही उनको प्रदान करने का दावा करता 
है । स्वतन्त्रताओ्ों के अभाव में व्यक्ति का विकास श्रवरुद्ध हो जाता है और वह 
राज्य के कार्यो में सक्रिय भाग नहीं ले सकता । 

3, अ्रस्थिर शासन--अ्रधिनायकतन्त्र 4ल, हिसा और दमन पर आधारित 
होता है श्रौर चल पर आधारित शासन चिर-स्थाई नहीं होते । ऐतिहांसिक अ्रनतुभव 
यह सिद्ध करता है कि वल प्रयोग पर आधारित शासन उसी बल द्वारा नष्ट कर 
दिये गये जिसे उन्होंने उत्पन्न किया था | मुसोलिनी ने इटली के लोगों को हिंसा, 
घृणा और शत्रुता की शिक्षा दी और उसी हिंसा ने अप्रेल, 945 में उसे नष्ट कर 
दिया । एबनस्टीन के अनुसार “अ्रपने लोगो को हिंसा ओर घुसा का पाठ पढ़ाकर 
उसने उसी फंसल को काटा जिसे उसने बोया था ।' 

4, शान्ति का शत्रु--अ्रधिनायकतम्त्र साम्राज्यवादी होता है। अत; यह 
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का शत्रु है। यह राष्ट्र के विकास के लिए यूद्ध चाहता है जो 
मानव संहार, वेमनस्य और तनाव पैदा करता है। यह कहना भूठ है कि मानव का 
श्रेष्ठ स्वरूप युद्ध में प्रकट होता है । विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास स्वतन्त्र 
वातावरण में सम्भव है, यूद्ध वातावरण में नहीं । 
हि 5. उत्तराधिकार की सम्रस्या--अधिनायक शान्तिकाल में भी राष्ट्र पर 
सेनिक शासन और संनिक वातावरण बनाये रखते हैं। इसका राष्ट्र पर प्रतिकुल 
प्रभाव पड़ता ये । जब अधिनायकों की मृत्यु होती है तो राष्ट्र में राजनीतिक शुन्यता 

मा 
यु ट्रक अखण्डता के लिए ह्ानिकःरक होती हैं । 

6. अ्रनेतिक--अधिनायकत्तन्त्र में जीवन के मानवीय एवं नैतिक सूल्यों का 
कोई हत्क नहीं होता । यह विरोधियों के साथ समझौता करते के रथान पर दमन 
की नीति अपनाता है | यह नग्न शक्ति का सिद्धान्त है, विवेक या न्याय का नहीं । 
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पे. स्वार्थवादी--अधिनायकतन्त् में लोक कल्याण के दावे केवल दिखावा 
मात्र होते हैं। अधिनायक लोक कल्याण नाम पर शक्ति को इकट्ठा करता है ब्नौर 
सामान्य हितों के स्थान पर अधिनायक के हितों की पूर्ति की जाती है । 
समीक्षा प्रश्न 
], “तानाशाही लोकतन्त्र का अनुगमन नहीं हो सकती है ।” इस कथन की 
लोकतन्त्र के गुणों के प्रकाश में विवेचना कीजिये , 
(२०). $8099. 983) 
2. लोकतन्त्र से आप क्या समभते हैं? इनकी सफलता के लिए किन-किन बातों 
की आवश्यकता है ? (९9), 979, 8], 83, 87 50979 986) 
3. लोकतन्‍त्र को एक शासन का स्वरूप, एक सामाजिक संगठन का सिद्धान्त तथा 
जीवन की एक पद्धति माना गया है। इस विचार का मूल्यांकन कीजिये । 
४ (२४. 986) 
4. निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिये--- 
(क) “प्रजातन्त्र श्रयोग्यता का पोपक है ।” (7२४७]. 982 ४7० 988) 
(ख) “प्रजातन्त्र शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है ।” 
(२०. 982, 8007. 985; #&॥7०' 988) 


5. क्या अ्धिनायकतन्त्र लोकतन्त्र का विकल्प है ? (९२४]. 985) 
6. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये--- 
() प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (२४. 4985) 


7. प्रजातन्त्र को निरंकुश तनन्‍्त्र से भ्रच्छा क्‍यों माना जाता है ? (7२७]. 98) 
8, जनतनत्र को निरंकुश तनत्र से अच्छा क्यों माना जाता है ? भारत के सन्दर्भ में 

बताइये कि जनतन्चर की सफलता के लिए कौनसी श्रावश्यक शर्ते ' हैं ? 
(/7८7 988) 
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राजनीसिक व्यवस्था के प्रकार- 
संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मकठ 
जारसन व्यवस्थायें 


(ए0ण्रा$ ण ए०7स्‍ंत९व 5४शा--ए भर ब्राशाद्वाए शाएे 
एल्शंऐशांधिें 598४ शा5 04 60एशप्राशा४) 








परिचय ([7070००ण)--कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के सम्बन्धों 
के आ्राधार पर शासन व्यवस्थाश्रों को जिन दो भागों में बांटा जाता है उन्हें संसदात्मक 
एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थायें कहते हैं। जिस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके विश्वास पर अपने पद पर बनी 
रहती है उसे संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं । ब्रिटेन, भारत, कनाड़ा, आ्रास्ट्रेलिया, 
जापान श्रादि देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। दूसरी ओर, जिस 
शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होती है और उसके विश्वास 
पर अपने पद पर नहीं बनी रहती उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं । 
ग्रमेरिका में श्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विद्यमान है । 


(श्र) संसदात्मक शासन व्यवस्था 

पर्थ एवं परिभाषा--पंंसदात्मक शासन प्रणाली को अनेक नामों से पुक/रा 
जाता है। इसे कंबिनेट, मन्त्रिमण्डलात्मक तथा उत्तरदायी झ्ासन व्यवस्था भी कहते 
हैं| इस शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका (मन्त्रिमण्डल) अपने राजनीतिक 
कार्यो एवं नीतियों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है । मन्त्रिमण्डल 
न केवल व्यवरधापिका के प्रति उत्तरदायी होता है बल्कि वह उसके माध्यम से 
निर्वाचक मण्डल के प्रति भी उत्तरदायी होता है । मन्त्रिमण्डल उसी समय तक अपने 
पद पर बना रहता है जब तक उस पर व्यवस्थाविका का विश्वास चना रहता है। 
जब यह विश्वास समाप्त हो जाता है, मन्च्रिमण्डल को पंदच्युत होना पड़ता है या 


ऊ 
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त्याग-पत्र देना पड़ता है । इसमें राज्याध्यक्ष नाममान्र का अ्धिक्वारी होता है और वह 
शासन के किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता । मम्त्रिमण्डल के सभी सदस्य 
व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं । मन्त्री व्यवस्थापिका की बंठकों एवं विवादों में हिस्सा 
लेते हैं तथा मतदान करते हैं। इस तरह मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका की एक समिति 
होती है जो शासन के कार्यो को सम्पन्न करने के लिए चुनी जाती है। बेजहॉंट ने कहा 
है कि “मन्त्रिमण्डल संसद की एक समिति है जिसे राष्ट्र पर शासन करने के लिए 
चुना जाता है ।” लावेल ने इस “राजनीतिक मेहराव का आधार रतम्भ कहा 
है ।” रेम्जेम्योर ने इसे “राज्य रूपी जहाज का चालक चक्र” कहा है | जान मेरियट 
मे इसे ऐसी धुरी कहा है जिसके चारों ओर ध्षम्पूर्ण राजनीतिक यस्‍्त्र चकक्‍्क्रर लगाता 
है | बेजहॉट ने इसे ऐसी हाइफन कहा है जो जोड़ती है; यह एक बकसुम्रा है जो 
कार्ययालिका गौर व्यवस्थापिका को जोड़ता है । 

संसदात्मक शासन की विशेषताएँ--ससद।त्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं 
निम्न हैँ सा 

, दोहरी कार्यपालिका --इसमें कार्यपालिका का रूप दोहरा होता है-- 
एक राज्याध्यक्ष होता है जो नाम मात्र का श्रधिकारी होता है श्र जो अपने कार्यों 
के लिए उत्तरदायी नहीं होता | दूसरा शासनाध्यक्ष होता है जो वास्तविक अधिकारी 
होता है तथा जो झपने कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है। यद्यपि शासन की सारी 
शक्तियाँ राज्याध्यक्ष के पास होती हैं श्रौर शासन का सारा कार्य उम्री के नाम पर 
होता है परन्तु वःस्तथिक शक्तियों का उपयोग मन्व्रिमण्डल करता है जो वास्तविक 
कार्यपालिका होती है । ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी शौर भारत का राष्ट्रपति 
राज्याध्यक्ष के उदाहरण हैं और प्रधानमन्त्री शासनाध्यक्ष के उदाहरण हैं। ब्रिटेन में 
राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में भेद करने के लिए यह कहावत प्रसिद्ध है कि 
“सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं करता ।” शासन तो प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में 
मन्त्रिमण्डल करता है। फिर भी राज्याध्यक्ष शासनाब्यक्ष को परामर्श, प्रोत्साहन या 
चेतावनी ही दे सकता है । 

मन्त्रिमण्डल का निर्माण व्यवस्थापिका के बहुमत दल से होता है ग्र्थात्‌ 
शाप्तनाध्यक्ष निर्वाचित होता है। दूसरी ओर, राज्याध्यक्ष ब्रिटेन और जापान की 
भांति पेतृक हो सकता है या झास्ट्रे लिया श्रौर कनाडा की भांति नामजद हो सकता 
है या भारत की भाँति अप्रत्यक्ष रूप से निराचित हो सकता है। 

2, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध--इसमें कार्यप/लिका 
और व्यवस्थापिका में निरन्तर घनिप्ठ सम्बन्ध बना रहता है। इनमें गतिरोध उत्पन्न 
होने की कोई सम्भावना नहीं होती । इसमें कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका , 
के वहुमत दल के सदस्यों से होता है । दल कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों 
प्र अपना नियन्त्रण बनाये रखता है| इसमें कार्यपरलिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व 
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करती है, शासन की नीति निर्धारित करती है श्रौर प्रशासन का संचालन करती है । 
कार्यपालिका के सदस्य (मम्त्री) व्यवस्थापिका में विधेयक्रों को पेश करते हैं तथा 
वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं । 

3. अनिश्चित कार्यकाल--इसमें मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल निश्चित होते 
हुए भी ग्रनिश्चित होता है क्योंकि व्यवस्थापिका अविश्वास का भ्रस्ताव पारित करके 
उसे समय से पूर्व पदच्युत कर सकती है | सुदृढ़ एव संगठित दलीय व्यवस्था के 
विकास ने संसदात्मक व्यवस्था की इस विशेषता को प्रायः गौण बना दिया है | फिर 
भी व्यवस्थापिका के हाथों में इस शक्ति का होना ही मन्त्रिमण्डल को सतर्क रखने 
आर उस पर श्रंकुश रखने के लिए वाफी है । 

4, सामुहिक उत्तरदायित्व -इसमें मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में कार्ये 
करता है श्रौर उसके निरंय सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के निर्णय होते हैं । जैसा कि लाड्ड 
मेलबोर्न ने कहा है कि “इसका कोई महत्त्व नहीं है कि हुम मन्न्रिमण्डल की बैठकों 
में क्या कहते हैं परन्तु जनता के समक्ष हम सत्रको एक ही बात कहनी होती है । 
मन्त्रिमण्डल का उत्तरदायित्व संयुक्त या सामूहिक होता है। एक मन्‍्त्री के विरुद्ध 
अविश्वास का प्रस्ताव सम्पूर्ण मम्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव माता 
जाता है । इसमें “मंत्री इकट्ट ही तैरते हैं श्रौर इकट्ठ ही डबते हैं । इसमें एक सबके 
लिए श्रौर सब एक के लिए होते हैं ।” 

व्यवस्थापिका मन्त्रिमण्डल पर श्रनेक प्रकार से नियन्त्रण रखता है -: प्रश्न 
पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, निन्‍्दा प्रस्ताव पारित करके, काम रोको प्रस्ताव एवं 
कटीती प्रस्ताव द्वारा । व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मन्त्रि- 
मण्डल को पदच्युत भी कर सकती है । 

संसदःत्मक शासन प्रणाली में चुनाव कभी दूर नहीं होते । श्रतः कोई भी 
केव्रिनिट या संसदीय बहुमत जनमत की उपेक्षा नहीं कर सकता | यदि जनमत का 
एक भोंका बहुमत को सत्ता पर बिठा सकता है तो उसी जनमत का एक क्ोंका उसे 
सत्ता से हटा भी सकता है। डॉ. प्रम्बेडकर ते लिखा है कि “संसदात्मक शासन 
प्रयाली शासन की समीक्षा के लिए देनिक एवं निश्चित कालिक श्रवसर प्रदाप्त 
करती है ।* 

5. सन्त्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व--इसमें मन्त्रिमण्डल के संयुक्त उत्तर- 
दायित्व के अतिरिक्त मन्त्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी होता है । मन्त्री अपनी 
प्रयोग्यता, भ्रष्टाचार एवं चारित्रिक दोप के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते 
हैं। उदाहरणतः ब्विटेन में ।947 में बजट के रहस्यों के पूर्वे प्रकाशन के कारण 
डाल्टन को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। जॉन प्रोफ्यूमो को क्रिस्टन कीलर के 
साथ अनुचित सम्बन्धों के कारण त्याग-पत्र देना पड़ा । प्रोफ्यूमो काण्ड ने मैकमिलन 
मल्त्रिमग्डल को इतना ककफोर दिया था कि मैकमिलन से भी त्याग-पन्र दे दिया । 
इस काण्ड के कारण ही 964 में कंजरवेटिव पार्टी चुनाव हारी थी। भारत में 
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962 में चीनी झाक्रमण के समय भारत की भीयण पराजय के कारण सुरक्षा 
मन्त्री वी. के. कृष्णमेनन को त्याग-पत्र देना पड़ा । 

6, प्रधानमन्त्री का नेतृत्व--इसमें प्रधानमन्त्री की स्थिति केन्द्रीय होती है । 
उसके नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल कार्य करता है। वह मन्त्रिमण्डल का निर्माता, पोपण- 
कर्त्ता एवं संहारकर्त्ता होता है । उसके जीवित रहने से मन्त्रिमण्डल जीवित रहता है, 
उसके पद त्यागने या मृत्यु होने से मन्च्रिमण्डल पद त्याग देता है। प्रधानमन्त्री 
मन्त्रियों में विभागों को बवांटता है, उनके विचारों का निपटारा करता है, उनमें 
समन्वय उत्पन्न करता है। वह हठ करने वाले मन्त्रियों से त्याग-पत्र की माँग कर 
सकता है । संसद में वहुमत रहते प्रधानमन्त्री वह काये कर सकता है जो जमंनी का 
सम्राट या अमरीका का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता । प्रधानमन्न्री एक साथ 
सरकार, संसद श्रोर राजनीतिक दल का प्रधान एवं नेता होता है ! 

7, राजनीतिक एकरूपता--इसमें मन्न्रिमण्डल के सभी सदस्य एक राज- 
नीतिक दल के सदस्य होते हैं । उनके समान राजनीतिक विचार होते हैं | राजनीतिक 
विचारों की एकता के कारण मन्त्रिमण्डल की नीतियों, सिद्धान्तों और कार्यक्रमों में 
एकता रहती है । इससे सामूहिक उत्तरदासित्व और गोपनीयता को बनाये रखना 
सम्भव होता है। कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता या संकट की स्थिति में रांयृक्त 
मन्त्रिमण्डलों का निर्माण किया जाता है, परन्तु ये स्व्रभाव से अस्थिर होते हैं । 
संयुक्त मन्त्रिमण्डल संसदात्मक शासन व्यवस्था के अनुकूल नहीं । 

8. गोपनीयता--इसमें मन्त्रिमण्डल के सदस्यों को मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही 
को ग्रुप्त रखने की शपथ लेनी पड़ती है । वे संसद अ्रथवा जनता के समक्ष मन्त्रिमण्डल 
की गुप्त कार्यवाहियों की सूचना नहीं दे सकते । परन्तु गोपनीयता के इस सिद्धान्त 
की उस समय उल्लंवघना होती है जब कोई मन्त्रि मन्त्रिमण्डल से गम्भीर मतभेद होने 
के कारण त्यागपत्र देता है श्रीर वह संसद या जनता के समक्ष त्यायपन्न के कारणों 
का विश्लेषण करता है या जब किसी मन्त्री के संस्मरणों को प्रकाशित किया 
जाता है । 

9. संसद को समय से पूर्व भंग कराने की शक्ति--इसमें प्रधानमन्त्री विशेष 
परिस्थितियों में राज्याध्यक्ष को परामर्श देकर संयद को समय से पूर्व भंग करा सकता 
है । उदाहरणतः भारत में प्रधानमन्त्री ने दिसम्बर 970, जनवरी, 977 और 
अगस्त, )979 में संसद को समय से पूर्व मंग करा कर निर्वाचन कराये थे । 

0, राहुनशीलता--इसमें बहुमत श्लौर अत्पमत अर्थात्‌ सत्तारूढ़ पक्ष और 
विरोधी पक्ष दोनों मिलकर कार्य करने का प्रयास करते हैं; मोनों एक-दूसरे को 
समझाने का प्रयास करते हैँ और राजनीति के खेल को खेल के नियमों की भांति 
सेलते हैं । यही एक ऐसी प्रणाली है जिसमें श्रल्पमत्त श्रौर बहुमत दोनों एक दूसरे के 
प्रति सहनशील होते हैं । इसमें श्रल्पमत से बहुमत के निर्णयों को स्वीकार करने 
झौर बहुमत से अल्पमत के विचारों का आदर करने की अपेक्षा की जाती है । 
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संसदात्मदा शासन-व्यवस्था के ग्ुख-दोष 
गुए ((७०)--संस्दात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण तिम्त हैं-- 
प, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका [ इन दोनों बिन्दुग्नों की विस्तृत 


में घनिष्ठ सम्बन्ध | व्याख्या संसदात्मक शासन की 

4 विशेषताशओ्रों में विस्तार से की 

. 2, उत्त रदायी शासन | गई है। श्रतः इन्हें उन्हीं स्थानों 
(_ पर देखें । 


3. लचीलापन--इसमें समयानुकूल परिवर्तत किया जा सकता है। जैसाकि 
बेजहाँट ने कहा है कि जनता “समयानुकूल शासन चुन सकती है।” जब कभी 
देश पर कोई बाह्य या आसन्तरिक सकट उत्पन्न होता है तो लोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति 
समूह को तत्ता सौंप सकते हैं जो उसका सामवा करने में अधिक सक्षम और कुशल 
हो । इगल॑ण्ड में ऐसा अनेक बार हुआ है । उदाहरणत: द्वितीय महायुद्ध के दौरान 
चैम्बरलेन के स्थान पर चचिल ने प्रधासमन्त्री के पद को सम्भाला था। झमरीका 
जैसी श्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तत श्रसम्भव है । 
संसदात्मक शासन व्यवस्था समयानुकूल “भृक जाती है टूटती नहीं । 

4, विरोध का श्र/दर--इसमें विशेध, विमत और आलोचना को स्वीकार 
किया जाता है। इसमें विरोध को शान्त नहीं किया जाता, उसकी राजनीतिक 
स्वतन्त्रताग्रों को चोट नहीं पहुँचाई जाती । इसमें विरोध के प्रति सहनशीलता अ्पनाई 
जाती है। इसमें शासन विरोध पक्ष से सतर्क रहता है क्योंकि वह आलोचना के 
माध्यम से जनमत को अपने पक्ष में करने, शासत की त्ुटियों का पर्दाफाश करते 
और वेकल्पिक सरकार बनाने के लिए सर्वंदा तयार रहता है । ब्रिटेन जैसी संसदात्मक 
व्यवस्था में तो विरोधी दल के नेता को शासन की नीतियों की श्रालोचना करने के 
लिए सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता है । 

5, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों, का शासन--संस्दात्मक शासत में जिन 
व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में शामिल्र किया जाता है उन्हें प्रायः संसदीय व्यवस्था का 
पर्याप्त अनुभव होता है। ये परखे हुए एवं झाजमाये हुए लोकप्रिय नेता होते हैं.। ये 
उद्यमी, बुद्धिमान, योग्य एवं अनुभवी होते हैं । इन्हें योग्यता के श्राधार पर ही मन्‍्सत्री 
बनाया जाता है। 

6. अधिक शिक्षाप्रद--संसदात्मक शासन व्यवस्था लोगों को राजनीतिक 
शिक्षा प्रदात करने में अधिक सफल होती है। निर्वाचनों में साधारण जनता को 
जो राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है बह उन्हें अ्रन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकती । 
राजनीतिक दल भाषणों, सावंजनिक सभाग्नों, राजनीतिक साहित्य व्यक्तिगत सम्पर्क 
द्वारा लोगों के समक्ष भिन्न-मिन्न विचार रखते हैं और जटिल राष्ट्रीय समस्याओं को 
सरल भापा में प्रस्तुत करते हैं। इस तरह लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती 
है, उनकी उदासीनतः दूर होती है और लोग जागरूक बनते हैं । 
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दोष (0०070०5)--संसदात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख दोप निम्न है-- 

[, शपित प्रथवकररा के सिद्धान्त के विरुद्ध--संस्दात्मक शासन व्यवस्था 
शक्ति पृथवकरणा के सिद्धान्त की उल्लंघना करती है । इसमें कार्यपालिका और व्यव- 
स्थापिका शक्ति एक प्रकार के व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होती हैं । जिससे शक्ति 
के दुस्पयोग की सम्भावना बढ़ जाती है। शक्ति पृथक््ररण के सिद्धान्त के समर्थकों 
की मान्यता है कि यदि शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है और यदि नागरिक 
स्वत्न्त्रताग्रों को सुरक्षित रखना है तो शक्तियों का पृथक्क्रण होना चाहिये । 

2, दलीय शासन--संसदीय शासन दलीय शासन है । इसमें वे सब दोप आरा 
जाते हैं जो दलों में होते हैं। उदाहरणत: इसमें मन्त्रियों को योग्यता के ग्राधार पर 
नहीं बल्कि दल के ग्राधार पर नियुक्त किया जाता है । बहुमत दल “लूट के माल” 
को दल के सदरयों में व्रॉटता है। इसमें राप्ट्र विरोधी दल के योग्य व्यक्तियों की 
सेवाग्रों से वंचित रह जाता है । 

3. दलीय भावना का विकास--इसमें सकीर्णे दलीय भावनाओं का विक्रास 
होता है और व्यापक राष्ट्रीय भावनाग्रों को हानि होती है। दल राष्ट्रीय हितों से 
निन्तित होने के स्थान पर दलीय हितों से अ्रधिक निन्तित रहते हैं श्रीर प्रपने आपको 
सत्ता में बनाये रखने के लिए हर प्रकार के भ्रष्ट एवं अनैतिक साश्नों का प्रयोग 
करते हैं । लार्ड ब्नाइस ने ठीक कहा है कि इससे 'दलीय भावना बढ़ती है प्रौर सदा 
तीन वनी रहती है । 

4. व्यवस्थापिको शक्ति का छ्ास--इसमें व्यवस्थाविका सिद्धान्ततः सर्वोच्च 
होती है श्र कार्यपालिका उसके ग्रधीन होती है, परल्तु व्यवहार में व्यवस्थापिका 
कार्यपालिका की कठपुतली मात्र बनकर रह जाती है। दलीय नियन्त्रण एवं 
ग्रनुशासन के कारण व्यवस्थापिका के सदस्यों की स्वतन्तता का हृ'स हो गय, है । 
व्यवस्थापिका मन्च्रिमण्डल की नीतियों श्रौर निरणंयों को पं जीकृत करने वाली निकाय 
मात्र बनकर रह गई है। प्रदत्त विधान, प्रशासनिक न्याय झौर योजनाओं ने भी 
कार्यपालिका शक्ति को अत्यधिक बढ़, दिया है। लाड्ड हेवर्ट ने कार्यपालिका की 
बढ़ती हुई शक्ति को नवीन निरंकुशता या मन्त्रिमण्डलात्मक श्रधिनायकबाद वी 
संज्ञा दी है। 

5. संसद को भंग कराने की शक्ति इसमे प्रधानमन्त्री संसद क्रो समय से 
पूर्व भंग करने के लिए राज्यपाल को परामर्श दे सकता है। मन्त्रिमण्डल की यह 
शक्ति सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ओर कुछ मान्ना तक विरोधी दल के सदस्यों पर भी 
नियन्त रा का कार्य करती है क्योंकि कोई भी संसद सदस्य आगामी निर्वाचनों में 
ग्रनिश्चित भविष्य को निमन्त्रण नहीं देना चाहता 

6. निर्दल एवं अस्थिर शासन--इसमें शासन निर्वल और अस्थिर होता है । 
इसका कारण यह है कि इसमें शासन का काल व्यवल्थापिका की इच्छा पर निर्भर 
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होने से अ्निश्चित होता है। अ्रतः उसका अधिकांश समय व्यवस्थापिका को सल्तुष्ट 
रखने में ही व्यतीत हो जाता है | दूसरे, अनिश्चितता के वातावरण में मन्त्रिमण्डल 
सहढ़ और दोधेकालीन योजनायें वनाकर उन्हें कार्यान्वित नहीं केर सकता । तीसरे 
यदि विधानमण्डल में किसी एक दल को वहुमत प्राप्त न हो तो संयुक्त मन्निमण्डनों 
का निर्माण करना पड़ता है जो स्व्रभाव से अ्स्थिर और निर्मल होते हैं । 

7. नौकरशाही शक्ति में वुद्धि--संसदात्मक शासन व्यवस्था में नौकरशाही 
की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मन्त्रियों का अधिकांश समय व्यवस्थापिका में 
प्रश्नों के उत्तर देने में या दलीय बैठकों में या सामाजिक कार्यों और निर्वावक 
मण्डलों को प्रसन्न रखने में व्यतीत हो जाता है । अतः वे अपने विभागों के कार्यो पर - 
पुरा ध्यान नहीं दे पाते । उन्हें विभाग के श्रधिक्रांश कार्य को विभाग के सचिव पर 
छोड़ना पड़ता है | इससे तौकरशाही की शक्ति बढ़ती है और मन्त्रियों की विभागीय 
सर्चिवों पर निर्भरता बढ़ती है। 

8, संकटकाल के लिए शअनुपयुक्त--संसदीय शासन व्यवस्था स्वभाव से 
सहमति और विचार-विमर्श पर आधारित होती है । विचार-विमर्श में समय व्यतीत 
होता है श्रौर शीघक्र एवं सुदृढ़ निर्णय सम्भव नहीं होता । ये सब तत्त्व संकट की 
स्थिति में भयानक सिद्ध हो सकते हैं । संकट का सामना करने के लिए सुदढ़, शीक्र 
एवं निश्चित नीति की आ्रावश्यकता होती है, परस्तु संसद त्मक शासस इन्हें प्रदात 
करने में ग्रसमर्थ होता है । गिलक्राइस्ट ने ठीक ही कह। है कि “जो विचार-विमर्श 
शान्तिकाल में संसदात्मक शासन का एक गुण है वही संकटकाल में उस्तका सबसे 
बड़ा दोष है । 

संसदात्मक शासन की सफलता के लिए आवश्यक शर्ते 

संसदात्मक शासन की सफलता के लिए मुख्यतः निम्न शर्तों की श्रावश्यकता 
होती है-- हे 
. सुदृढ़ राजनीतिक दल--संसदात्मम शासन की सफलता के लिए 
प्रावश्यक है कि देश में सुदइ, संगठित एवं अनुश-सित राजनीतिक दल हों । यदि 
दलों का संगठन ढीला है तो उन्तका अ्रपने सदस्यों पर नियन्त्रण ढीला होगा 
नियन्त्रण जितना ढीला होगा कैविनेट शासन उतना ही शिथिल और अस्थिर रहेगा 
तथा दल-बदल और अवसर व'दिता की राजनीति को प्रोत्साहन मिलेगा । दलों के 
प्राधार आथिक, सामाजिक औझौर राजनीतिक सिद्धान्त होने चाहिए धर्म, जाति वर्ग, 
क्षेत्रीयता या प्रदेश नहीं। यदि दलों के आधार धर्म, जाति या क्षेत्रीयता हैं तो 

कारण राजनीति को प्रोत्साहन मिलेगा । राजनीतिक दलों की बहतायत भी 
संसदात्मक शासन के सफल संचालन में बाधा डालती है और अस्थिर मस्‍्त्रिमण्डलों 


को जन्म देती है । ब्रिटेन जैसी द्वि-दलीय व्यवस्था संसदात्मक शासन की सफलता के 
लिए सर्वोत्तम है । 
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2. विध/न-मण्डल में स्थायी बहुमत--मन्च्रिमण्डलात्मक शासन तभी सफल 
हो सकता है जब विधानमण्डल में एक दल का स्थायी बहुमत हो । यदि विवानमण्डल 
में किसी एक दल को स्थायी बहुमत प्राप्त नहीं होता तो संयुक्त या मिले-जुले मल्च्रि- 
मण्डल का निर्माण होगा जो स्वभाव से अस्थिर होता है । जो विविध दल मिलकर 
मन्त्रिमण्डल बनाते हैं उनमें सिद्ध न्तों, उद्देश्यों या नीतियों में एकत्ता नहीं होती । 
ऐसे मन्त्रिमण्डल की बंठकों में प्रतिदित खिचाव रहता है । शासन लोक-कल्याणकारी 
नीतियों का अनुसरण करने के स्थान पर अपने व्यक्तित्व को बनाये रखने में ही 
ग्र्थात्‌ जोड़-तोड़ में ही लगा रहता है। संयुक्त मन्त्रिमण्डल आकार में बड़े होते हैं 
जिससे सार्वजनिक घन का शअ्रपव्यय होता है। फ्रांस और भारत में बने संयुक्त 
मन्त्रिमण्डलों के यही अनुभव रहे हैं । 

3. प्रबल एवं संगठित विरोधी दल--मन्त्रिमण्डलात्मक शासन के सफल 
संचालन के लिए एक प्रवल एवं संगठित विरोधी दल का होना आवश्यक है । यदि 
प्रजातन्‍त्र सहमति” का णासन है तो वह आलोचना” का भी शासन है। सत्तारूढ़ 
दल की नीतियों की रचनात्मक आलोचना तभी सम्भव है जब व्यवस्थापिका में एक 
प्रवल विरोधी दल हो और श्रावश्यकता पड़ने पर वह वैकल्पिक सरकार बनाने की 
स्थिति में हों । ब्रिटेन जैसा विरोधी दल, जो “छाया मन्त्रिमण्डल' के रूप में कार्य 
करता है, संत्तदात्मक व्यवस्था के लिए एक आदर्श स्थिति है । निर्वल विरोधी दल 
मन्द्रिमण्डल को संसदीय झालोचना के प्रति लापरवाहु, जनमत के प्रति उदासीन और 
कार्य के प्रति अकर्मण्य बनाता है। प्रवल विरोधी दल के ग्रभाव में मन्त्रिमण्डल के 
निरकुश एवं सर्वगत्तायादी होने का भय रहता है । 

4, विधानमण्डल को समय से पूर्व विधटित कराने की शक्षित--संसदात्मक 
व्यवस्था में ऐसी परिस्थितियाँ त्रा सकती हैं जब स्थाई बहुमत के अश्रभाव में मश्त्रि- 
मण्डल विधानमण्डल का नेतृत्व करने में असमर्थ हो या विध.नमण्डल की श्रड़ंगा 
के कारण शासन सुच्रारु रूप से चलाना सम्भव न हो या कार्यपालिका और विधान- 
मण्डल में संघर्ष के कारण राजनीतिक भअ्रष्टता, अवसरवादिता और अरस्थिरता जन्म 
ले ले। इन परिस्थितियों में मन्त्रिमण्डल को श्रर्थात्‌ प्रधानमन्तञो को नाममात्र के 
कार्यपालिका अध्यक्ष को परामर्श देकर विधानमण्डल को समय से पूर्व विघटित 
बाराने और नव-निर्वाचनों द्वारा निव्चिक मण्डल से श्रपील कर समर्थन प्राप्त करने 
का अधिकार होना चाहिए । 

5. सहनशीलता---संसदात्मक व्यवस्थाद्रों की सफलता के लिए राजनीतिक 
दलों में सहनशीलता का होना झति आवश्यक है । संतदीय शासन वहुमत का शासन 
है । उसे न केवल सोच-सममकर शासन करना चाहिए बल्कि विरोधी दलो के 
विचारों के प्रति सहनशील भी होना चाहिए । जहाँ श्रल्पम्तत को वहुमत्त के निर्णय 
की स्वीकार करना चाहिए, वहां वहुमत को भी अल्पमत के विचारों का आदर करना 
चाहिए। जिन विपयों पर संसद विभक्त हो जाती है या जिन विपयों पर तीत्र 
मतभेद बने रहते हैं उन पर निर्वाचन मण्डल से परामर्श करना चाहिए जैसाक्ति 
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ब्रिटेत में ई. ई. सी. के प्रश्त पर जनमत संग्रह कराया गया था। यदि सत्तारूढ़ दल 
बहुमत के नशे में विरोध की उपेक्षा करे या उसका दमन करे या उसकी राजनीतिक 
स्वतन्त्रताप्रों अर्थात्‌ अभिव्यक्ति के साधनों में बाधा डाले या विरोधी दल विशाल 
उपद्रवी रूप धारण करे तो संसदात्मक प्रजातन्त्र कार्य नहीं केर सकता । 

6, संवैधानिक साधव--संसदात्मक प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों में यह 
गौण समभौता होना चाहिए कि वे सत्ता को प्राप्त करने के लिए केवल संवैधानिक 
साधनों का प्रयोग करेंगे। राजनीतिक दलों का विश्वास “मत पत्रों की शक्ति” में 
होना चाहिए, 'गोली की शक्ति” में नहीं । उन्हें तक, श्रनुनय, विचार-विमर्श और 
निर्वाचनों के माध्यम से जनमत को ग्रपने पक्ष में करके, संसद में बहुमत के समर्थन 
के श्राधार पर सत्ता को आप्त करने की कोशिण करनी चाहिए। सत्ता को प्राप्त 
करने के लिए हिसा, विप्लव, दबाव के साधनों या क्रान्ति का प्रयोग संवेधानिक 
भावना के विरुद्ध है । 

7. संसद में श्रास्था--संसदात्मक व्यवस्थाञ्रों में राजनीतिक दलों की, 
विशेषकर वहुमत दल की, संक्षद में रह आस्था होती चाहिए । यदि बहुमत प्राप्त दल 
बहुमत के नशे में संसद की उपेक्षा करता है या अध्यादेशों का सहारा लेता है तो 
इससे संसद की मर्यादा का ह्वास होता है । 

8. स्पीकर की निष्पक्षता एवं निर्दलीयता--संसदात्मक व्यवस्थाओ्रों के सफल 
संचालन के लिए विधानमण्डल के अध्यक्ष की निष्पक्षता और निर्देलीयता ग्रावश्यक 
है। निष्पक्ष स्पीकर जहाँ विरोध पक्ष का विश्वास प्राप्त कर सकता है वहां वह 
सत्तारूढ़ दल को नियन्त्रित भी कर सकता है । 

9. स्वतन्त्र न्‍्थायपालिका--संसदीय व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका और कार्य- 
पालिका दोनों पर बहुमत प्राप्त दल का नियन्त्रण होता है। अतः इसमें स्वतस्त्र 
न्यायपालिका की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। स्वतस्त्र न्यायपालिका 
नागरिकों की कार्यपालिका निरंकुशता और विधायी अत्याचार से रक्षा कर सकती है । 

40, सामाजिक एवं श्राथिक परिस्थितियाँ--संसदात्मक प्रजातस्त्र अपनी 
सफलता के लिए कुछ सामाजिक एवं आाथिक परिस्थितियों की भी मांग करता है 
जैसे शिक्षित एवं जागरूक मतदाता, उदार प्रजात्तान्त्रिक प्रणालियाँ, आ्रान्तरिक एवं 
बाह्य शान्ति, आर्थिक एवं सामाजिक समानता, राष्ट्रीयता आदि । ५ 
74, नामसान्न का कार्यपालिका श्रध्यक्ष--संसदात्मक व्यवस्थाओं के सफल 
संचालन के लिए कार्यपालिका अध्यक्ष की स्थिति नाम मात्र की होनी चाहिए अर्थात्‌ 
वह अपनी शक्तियों का स्वयं प्रयोग न करके उनका प्रयोग उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा 
कराये। उत्तकी स्थिति 'स्वरणिम शून्य” की होनी चाहिए; परन्तु वह पूर्णतः मिट्टी 


का महादेव” भी नहीं होना चाहिए। उसे समयानुसार परामशे, प्रोत्साहन और 
चेतावनी भी देनी चाहिये । मम 
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2, मग्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व--संसदात्मक व्यवस्थाओं में 
मन्त्रिमण्डल का ससद के प्रति उत्तरदाधित्व सामूहिक होना चाहिए। यही इस 
व्यवस्था का हृदय है । इ'गरलंण्ड में यह फहावत प्रसिद्ध है कि “मन्त्री इकट्ठे हो 
तरते हैं और इब्ट्ठे ही डूबते है, “एक सबके लिए और सब एक के लिए होते हैं | 

43. व्यक्ति पूजा का अभाव--संसदात्मक व्यवस्थाश्रों में प्रधानमन्तरी का 
नेतृत्व ग्रवश्य होता है और उप्ती के इर्द-गिर्द मन्त्रिमण्डल का निर्माण होता है, परन्तु 
इसका यह अर्थ कदापि तहीं कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यक्ति पूजा या नेतृत्व पूजा 
के दास हो जागे। नेतृत्व पूजा संसदीय भावना के विपरीत है। नेतृत्व पूजा 
ग्रधिनायकवाद को विशेषता है संनददात्मक प्रजातन्त्र की नहीं । 

(व) अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था 


थ्र्थ एवं परिभाषा-ञतञ्रध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अध्यक्ष या राष्ट्रपति 
व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होता है। वह अपने कार्यों के लिए उसके प्रति उत्त रदायी 
नहीं होता । उसका कार्यकाल निश्चित होता है और कांग्रेस (व्यवस्थापिका) उसे 
समय से पूर्व पदच्युत नहीं कर सकती । इस शासन व्यवस्था में औपचारिक या नाम 
मात्र के राज्याध्यक्ष और वास्तविक शासनाध्यक्ष मे कोई भेद नहीं होता ! जिस 
व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका शक्ति होती है वह उसका स्वयं प्रयोग करता है। 
गेटल ने कहा है, “अ्रध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका 
प्रधान श्रपने कार्यफाल और बहुत-कुछ प्तीमा तक श्रपनी नीतियों श्रौर कार्यो के लिए 
विधान-मण्डल से स्वतन्त्र होता है ।” 


अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अ्रध्यक्ष के कार्यो में सहायता के लिए सचिवों 
की नियुक्ति की जाती है, परन्तु वे अपने कार्यो के लिए व्यवम्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होते; वे उसकी वबेठकों में हिस्सा नहीं लेते; वे उसमें विधेयकों को पेश 
नहीं करते जंसाकि मन्त्रिमण्डलात्मक घासन में मन्त्री करते हैं। सचिव अ्रध्यक्ष या 
राष्ट्रपति के निजी सहायक होते हैं, उनके कार्य राष्ट्रपति के कार्य होते हैं और वे 
श्रपने कार्यो के लिए रष्ष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति सचिवों को 
अपनी इच्छानुसार नियुक्त करता है और इच्छानुसार उन्हें पदच्युत कर सकता है । 
सचिव राष्ट्रपति के निजी सेवक होते हैं। उनकी स्थिति वही होती है जो राष्ट्रपति 
उन्हें प्रदान करना चाहता है । 

श्रध्यक्षत्मकः शासन की विशेषतायें--श्रध्यक्षात्मक शासन की मुख्य 

- विशेपतायें निम्न हैं--- 
. 4, शक्तियों का प्रथवकरण--अ्रध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथक्करण के 
“सिद्धान्त पर आधारित होता है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक-दूसरे 
से स्वतन्त्र होती है । इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिकरा का नेतृत्व नहीं करती । इसमें 
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कार्यपालिका के सदस्य व्यवम्थापिका के सदस्य नहीं होते । वे व्यवस्थापिका में प्रस्तावों 
को पेश नदीं करते । इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियन्त्रण नहीं रखती। 

2, निश्चित कार्यकाल--इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थ'पिका दोनों एक- 
दूसरे पर निर्भर नहीं ऋरतीं । दोनों का कार्यक्राल सब्रिधान द्वारा निश्चित होता है । 
इसमें न तो व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को समय 
हे पूर्व पदच्युत कर सकती है और न ही कयंपालिका अध्यक्ष व्यवस्थापिका को समय 
से पूर्व भंग कर सकता है। इसमें व्यवस्थापिका महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रवति 
को समय से पूर्व पदच्युत वर सकती है, परन्तु यह व्यवस्था इतनी जटिल है कि किसी 
राष्ट्रपति को आज तक महाभियोग द्वारा पदच्युत नहीं क्रिया गया । 

3, वास्तविक कार्यपालिका--इसमें ताममात्र की कार्ययालिका और वास्तविक 
कार्यपालिका में कोई भेद नहीं होता । इसमें राज्याध्यक्ष श्रौर शासनाध्यक्ष जैसर कोई 
भेद नहीं होता । एक ही व्यक्ति राज्यःध्यक्ष और शासनाध्पक्ष के कार्यो को सम्पन्न 
करता है। जिस व्यक्ति के पास कार्यपालिका शक्ति होती है वही उसका वास्तव्रिक 
प्रयोग कर सकता है और वही अपने कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदाषी होता 
है । वह राष्ट्र और दल दोनों का नेता होता है । 
श्रध्यक्ष।त्मक शासन के गुण-दोष 
गुण (७८१5)--प्रध्यक्षात्मक शासन के मुख्य ग्रुण निम्त हैं-- 

. स्थिरता--इसमें शासन स्थाई होता है । इसे समय से पूर्व पदच्युत होने 
का भय नहीं रहता। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं 
होते । इनका समय भी नष्ट नहीं होता क्योंकि इन्हें व्यवस्थापिका में प्रश्नों का 
उत्तर नहीं देना होता ! ये सुदृढ़ एवं लम्बे काल के लिए नीतियों का निर्माए कर 
सकते हैं। इससे शासन की नीतियों में जहां एकरूपता रहती है वहाँ उनमें स्थ'यित्व 
भी रहता है। | 

2. प्रशासनिक कुशलता एवं निपुणता--इसमें कार्यपालिका का मुख्य कार्य 
शासन का सचालन करना होता है। इसे व्यवस्थापिका के पथ प्रदर्शन में या उसका 
विश्वास प्राप्त करने में या उसे प्रसन्न रखने के लिए समय व्यतीत नहीं करना 
पड़ता | इसमें शासन कार्य को अधिक स्वतन्त्रता, साहस, कुशलता और दक्षता के 
साथ कर सकता है। 

इसमें राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करता है जो 
अपने-अपने क्षेत्र में योग्य एवं निषुण होते हैं। वह अपने दल की बाध्यताप्रों से इतना 
बंधा हुआ नहीं होता जितना कि संसदीय श!सन दलीय अनुशासन और दलीय भावना 
से बंधा हुआ होता है। इससे प्रशासन में निपुणता और कुशलता आती. है । 
उदाहरणत: अध्यक्षात्मक शासन में अ्रध्यक्ष किसी दल के सदस्य को सचिव पद पर 
नियुक्त कर सकता है, परन्तु संसदात्मक शासन में इस प्रकार की सम्भावना नहीं 
होती । संसदात्मक शासन तो शुद्ध दलीय शासन होता है । 
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3. संकटकाल में श्रधिक शक्तिशाली --अश्रध्यक्षात्मक_ शासन संकट काल के 
लिए अधिक उपयोगी है। संकट का सामना करने के लिए निर्णय में तत्परता एवं 
शीघ्रता, नियन्त्रण की एकता और संगठित नीति की आवश्यकता होती है। इन 
तत्त्वों को अध्यक्षात्मक शासन में सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जहां 
संसदतत्मक शासन में विचार-विमर्श और विवादों में समय नष्ट होता है वहाँ 
अ्ध्यक्षात्मक शासन में अध्यक्ष शीघ्र निर्णय ले सकता है और श्रावश्यकता हो तो 
सेनाग्रों की कमाण्ड अपने हाथ में लेकर स्वयं युद्ध का संचालन कर सकता है। 
उदाहरणतः द्वितीय महायुद्ध में अमरीकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भित्र राष्ट्रों की 
सेनाओं की व्माण्ड को स्वयं सम्भाला था | 

4. राष्ट्रीय एकता--अश्रध्यक्षात्मक शासन उन राष्ट्रों के लिए विशेष रूप से 
उपयोगी है जिनमें भाषा, जाति, धर्म आदि की विविधतायें पायी जाती हैं। यह 
शासन विविध जातियों को इकट्ठा करने में अधिक उपयोगी सिद्ध होता है । दूसरे, 
इससे दलों का प्रभाव उतना नहीं होता जितना कि संसदात्मक शासन में होता है । 
इसमें राष्ट्र की एकता ग्नी रहती है और राष्ट्र का दलीय श्राधार पर कृत्रिम 
विभाजन नहीं होता । अ्रध्यक्ष/त्मक श सन में राजनीतिक दलों का संगठन प्रायः ढीला 
होता है श्लौर उनका प्रभाव केवल चुनाव तक सीमित रहता है। चुनाव के बाद दल 
राष्ट्रीय रष्थिकोश अपनाते हैं, दलीय नहीं । 

5. शक्ति पृथक्क्रण पर श्राधारित--प्रध्यक्षात्मक शासन शक्ति पृथवकरण 
के सिद्धान्त पर आधारित है। इससे नागरिकों की स्वतन्त्रतायें कार्यपालिका 
निरंकुशत और विधायी श्रत्याचार से सुरक्षित रहती हैं। इसमें शक्तियों का 
पृथककरण होता है जिससे शक्ति के केन्द्रीकरण और उसके दुरुपयोग की सम्भावना 
नहीं होती । इसमें शासन के विभिन्न विभागों में मेल-मिलाप के लिए अवरोध झौर 
सन्तुलन के सिद्धान्त को अपनाया जाता है । 

दोप (70०7675)--अध्यक्षात्मक शासन के मुख्य दोप निम्न हैं-- 

4, स्वेच्छाचारी--यह शासन स्वेच्छाचारी, अनुत्त रदायी एवं भयंकर होता 
है | यह स्वेच्छाचारी इसलिए है कि इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से 
मुक्त होती है श्रीर राष्ट्रपति जैसे चाहे शासन कर सकता है। इसमें राष्ट्रपति को 
कुशासन करने १र भी सरलता से हटाया नहीं जा सकता । जैस।कि वेजहॉट ने कहा 
कि “एक बार शासन को निश्चित करने के बाद--चाहे वह उपयुक्त है श्रथवा नहोीं, 
चाहे वह ठीक प्रकार से शासन करता है श्रथवा नहीं, चाहे वह फिर श्रापकी 

इच्छानुकूल शासन करे श्रथवा न करे--कानून के अनुसार शआ्रापको उसे रखना हो 
पड़ेगा ।” एसप्रीन ने ठीक कहा है कि “अश्रध्यक्ष-त्मक शासन स्वेच्छाचारी, श्रनुत्तरदायी 
एवं हानिकारक है ।” 

2. अनुत्तरदायी--इसमें राष्ट्रपति अपने बुरे कार्यो के लिए भी अनुत्त रदायी 
रहता है । जैसाकि गार्नर ने कहा है कि “अ्रध्यक्षात्मक शासन अ्रनुत्तरदायी इसलिए 
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है कि उसे व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा 
सकता । व्यवस्थापिका उसकी निन्‍्दा कर सकती है, वह राष्ट्रपति हारा पेश किये 
गये प्रस्तावों को पारित करने से इन्कार कर सकती है, और उसे का करने के लिए, 
जैसाकि संकट के समय, विशेषाधिकार देने से इन्कार कर सकती है, वह राष्ट्रपति 
द्वारा निपिद्ध किये गये कानूनों को स्वीकार कर सकती है, परन्तु वह उसे उसके 
वैधानिक अ्रधिकारों से वंचित नहीं कर सकती और न उसके निर्वाचन के समय 
मिर्वाचकों द्वारा दिये गये आदेश को वापस ले सकती है अर्थात्‌ वह उसे पंद से नहीं 
हटा सकती ।” ह जा 
3, गतिरोध की अ्रधिक सम्भ'वना--इसमें कार्यपालिका और व्यव॑स्थापिका 
में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना श्रधिक होती है, विभेष्कर उस स्थिति में जब 
राष्ट्रपति एक दल का हो और व्यवस्थापिका में बहुमत किसी दूसरे दल का हो, 
क्योंकि इस शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को वांछित कानुनों के 
निर्माए के लिए बाध्य नहीं कर सकता और क्योंकि वध्यवस्थापिका राष्ट्रपति को 
किसी कानूस को लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती अतः अनिश्चितता और 
क्रियाहीनता का वातावरण बना रहता है और अकमंण्यता के लिए दोनों एक दूसरे 
को दोषी ठहराते हैं। अनेक बार राष्ट्रपति द्वारा की गई अन्‍्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञाओं को 
पूरा करना कठिन हो जाता है। उदाहरणतः भ्रमरीकी राष्ट्रपति विल्सन केः चाहने 
पर भी अमरीका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका क्योंकि सीनेट ने वर्साय सन्धि 
का अनुसमर्थंन यहीं किया था । । ; 
4. कठोर शासन व्यवस्था--अ्रध्यक्षात्मक्ष शासन में समयानुकूलता एवं 
लचीलेपन का अभाव होता है। प्रथम, इसमें संविधान प्रायः कठोर होता है और 
उसमें सरलता से परिवर्तन नहीं हो सकता। दुसरे, यदि राष्ट्रपति अकुशल एवं 
अयोग्य सिद्ध होता है तो उसे समय से पूर्व पदच्युत करना कठिन होता है। श्रतत; 
उसे बर्दाश्त करना पड़ता है । न 
5. भ्रवयव सिद्धान्त के विपरीत--शासन का अ्रवयवी सिद्धान्त शासनांगों 
की पारस्परिक विरभरता और सहयोग की माँग करता है। शासन के अ्रंग मानव 
शरीर के अंगों की भांति एक-दूसरे से सम्बन्धित होते है: पता 
शासन की एकता को खण्डित करना है। अध् 
दूसरे से पृथक्‌ 
कारक है। 


उन्हें पृथंक्‌ करना 
व स्यक्षात्मक शासन शासनांगों को एक- 
करके उनके स्वाभाविक सहयोग को नष्ट करता है। अतः यह हानि- 
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संसदात्मक और श्रध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद 


संसदात्मक और भअध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद को मिम्न प्रकार से 


स्पप्ट किया जा सकता है-- 


संसदात्मक शासन प्रणाली 
. दोहरो कार्यपालिका- इसमें 
कार्यपालिका का रूप दोहरा होता है। एक 
नाममात्र की और दूसरी वास्तविक कार्ये- 
पालिका होती है। पहली के अध्यक्ष को 
राज्याध्यक्ष और दूसरी के शअ्रध्यक्ष को 
शासनाध्यक्ष कहते हैं। ब्रिटेन व भारत में, 
जहाँ संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती 
है, राज्याध्यक्ष को सम्राट या सम्राज्ञी 
अथवा राष्ट्रपति कहते हैं जबकि शासनाध्यक्ष 
को प्रधानमन्त्री कहते हैं। राज्याध्यक्ष 
वंशानुगत, नामजद अथवा अप्रत्यक्ष रूप 
से निर्वाचित हो सकता है जैसाकि ब्रिटेन 
में सम्राट या सम्राज्ञी वंशानुगत होती है, 
आस्ट्रें लिया और कनाडा में गवनेर जनरल 
नामजद होता है जबकि भारत में राष्ट्रपति 
श्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। इसमें 
शासनाध्यक्ष.की नियुक्ति राज्याध्यक्ष द्वारा 
होती है यद्यपि राज्याध्यक्ष उसो नेता को 
सरकार निर्माण के लिए निमन्त्रित करता 
. है जिसके दल को व्यवस्थापिका में ग्हुमत 
प्राप्त होता है अथवा जो व्यवस्थापिका के 
बहुमत को अपने साथ ले जाने की स्थिति 

में होता है । 

इसमें शासन की सारी शक्ति, 
वेधानिक तौर पर, नाममात्र के राज्याध्यक्ष 
के पास होती है। शासन का सारा कार्य 
उसी के नाम से होता है परन्तु वह अपनी 
वैधानिक शक्तियों का प्रयोग स्वयं नहीं 
करता | उसकी शक्तियों का वास्तविक प्रयोग 


अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली 


॥. एकल कार्यपालिका - 
इसमें कार्यपालिका का रूप एकल 
होता है । इसमें नाममात्र और वास्त- 
विक कार्यपालिका ज॑सी कोई चीज 
नहीं होती । इसमें एक ही शक्ति 
श्र्थात्‌ कार्यपालिका अभ्रध्यक्ष या 
राष्ट्रपति एक साथ नाममात्र का 
और वास्तविक श्रध्यक्ष दोनों ही 
होता है। इसमें प्रधानमन्त्री नाम 


से कोई पृथक संस्था या शासनाध्यक्ष 


नहीं होता। इसमें राष्ट्रपति ही 
राज्य- के औपचारिक श्रर्थात्‌ रस्मी 
कार्यों को सम्पन्न करता है और वही 
शासन का वास्तविक संचालन करता 
है। इसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो सकता 
है। संयुक्त राज्य श्रमरीका अ्रध्यक्षा- 
त्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम 
उदाहरण है । 

इसमें राष्ट्रपति वेधानिक 
शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है 
झौर उनके प्रयोग के लिए वह स्वयं 
उत्तरदायी होता है । इसमें राष्ट्रपति 
के कार्यो में सहायता देने के लिए 
एक परामशदात्री या सलाहकारी 
मण्डल होता है जिसे कभी-कभी 
समूहिक रूप से मन्त्रिमण्डल कहा 
जाता है, परन्तु उसकी स्थिति एक 
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प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में मन्त्रिमण्डल करता 
है । ब्रिटेन में राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष 
के इस भेद को इस कहावत से जाना जाता 
है कि “राजा राज्य करता है शासन नहीं 
करता ।” शासन तो प्रधानमन्‍्त्री के नेतृत्व 
में मन्त्रिण्डल करता है। राज्याध्यक्ष 
शासनाध्यक्ष को केवल परामश, प्रोत्साहन 
या चेतावनी दे सकता है। यही कारण है 
इसमें राज्याध्यक्ष श्रपते कार्यो के लिए उत्तर- 
दायी नहीं होता जबकि शासवाध्यक्ष उत्तर- 
दायी होता है । 
। 2. कार्यवालिका और व्यवस्थापिका 
में घनिष्ठ सम्बन्ध--इसमें कार्यपालिका 
और व्यवस्थापिका में निरन्तर घनिष्ठ 
सम्बन्ध बता रहता है। इसमें मन्च्रिमण्डल 
का निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों में से 
होता है। यदि किसी गेर-सदस्य को मन्त्रि। 
मण्डल में शामिल किया जाता है तो उसे 
छः महीने के भीतर व्यवस्थापिका का 
सदस्य बनना पड़ता है। 


इससें मतल्त्रिमण्डल श्रौर व्यवस्था- 
पिका के बहुमत का सम्बन्ध एक ही 'सज- 
नीतिक दल से होता है। अतः दोनों आपस 
में गुथी रहती है। दोनों की दिशा में एकता 
होने से इनमें गतिरोध उत्पन्न होने की 


सम्भावना नहीं होती । दल का नेतृत्व और: 


'सचेतक दल के सदस्यों पर कठोर एवं पूर्ण 
नियन्त्रण रखते हैं.तथा उन्हें दल की नीतियों 
का समथन करने के लिए निर्देशित करते 
रहते हैं । 


इसमें मन्त्रिमण्डल व्यवस्था पिका की 
एक समिति के रूप में कार्य करता है। 


अधीनस्थ निकाय की होती है । इसमें 
सलाहकारों को सचिव क़हा जाता है 
जिनका महत्त्व उतना ही है जितना 
कि राष्ट्रपति उन्हें देता चाहता है। 
ये सेवक होते हैं - शक्ति के उपयोग- 
कर्ता नहीं । इसमें शक्ति का प्रयोग 
तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति 
अपनी शक्ति की अपने सलाहका रों में 
नहीं बाँठता और न ही वह इसके 
प्रयोग के लिए दूसरों पर निर्भर 
करता है । 

2. के यंपालिका श्रौर व्यव- 
स्थापिक' एक-दूसरे से श्रलग--इसमें 
कार्यपालिका श्रौर व्यवस्थापिका एक- 
दूसरे से अलग, पृथक्‌ या स्वतन्त्र 
होती हैं । इसमें राष्ट्रपति तथा उसके 
परामशंदाता (सचिव) व्यवस्थापिका 
(कांग्र स) के सदस्य नहीं होते । इसमें 
कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्था- 
पिका के सदस्यों में नहीं किया जाता । 


इसमें यह आवश्यक नहीं कि 
बयंपालिका और व्यंवस्थापिका पर 
एक ही दल का 'नियन्त्रण:हो | यह 
हो सकता है कि कार्यपालिका पर एक 
दल का नियन्त्रण हो और व्यवस्था- 
पिका प्र किसी दूसरे.दल का नियंत्रण 
हो जैसाकि 3986 के निर्वाचन के 
बाद अमरीकी कांग्रस के दोनों सदनों 
(सीनेट और प्रतिनिधि सदन) 
पर डेमोक्न टिक पार्टी का. नियन्त्रण 
है जवकि राष्ट्रपत्ति. रोनाल्ड रीगन 


'र्॒पव्लिकन पार्टी से सम्बन्ध रखते 


हैं। ऐसी स्थिति में कार्यपालिका और 
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इसमें मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका का नेतृत्व 
करता है। वह शासन की नीति निर्धारित 

रता है, विधेयकों को व्यवस्थापिका में पेश 
करता है। इसमें मन्त्रिमण्डल के सदस्य 
व्यवस्थापिका के वाद-विवादों में हिस्सा लेते 
हैं, शासन की नीतियों का समर्थन करते हैं 
तथा विधेयकों को पारित करवाने में सहा- 
यता देते हैं । 


,. 3. व्यवस्थापिका का संसद के रूप 
में वदलना--इसमें कार्यपा लिका और व्यव- 
स्था पिका दोनों का स्वतन्त्र रूप नहीं रहता । 
दोनों का विलय हो जाता है और एक नई 
संस्था का जन्म होता हैं जिसे संसद कहते 
हैं ।, कार्यपा लिका ओर व्यवस्थापिका दोनों 
संसद के अंग (भाग) वन जाते हैं। संसद 
अपने अंगों से सर्वोच्च हो जाती है और वह 
उन्हें नियन्त्रित करती है । 

इसमें कार्यपालिका ओर व्यवस्थापिका 
दोनों की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ जाती 
। दोनों एक-दसरे पर आश्िित हो जार्त 


2 
द््डी 
प्‌ 
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व्यवस्थापिका में गतिरोध उत्पन्न 
होने की अविक सम्भावना होती है । 
दूसरे, अमरीकी राजनीतिक दलों का 
संगठन इतना ढीला है कि अनेक वार 
राष्ट्रपति दल के सदस्य ही उसकी 
अर्थात्‌ प्रशासन की नीतियों का विरोध 
करते हैं । 

इसमें कार्यपालिका व्यवस्था- 
पिका की एक समिति के रूप में कार्य 
नहीं करत्ती। वह व्यवस्थापिका का 
नेतृत्व नहीं करती । इसमें कार्य- 
पालिका के सदस्य व्यवस्थापिका की 
बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, उसके 
वाद विवादों में हिस्सा नहीं लेते, 
उसमें विधेयकों को पेश नहीं करते 
आ्रादि। इसमें कार्यपालिका को अपनी 
नीतियों का समर्थन जुटाने के लिए 
व्यवस्थापिका के सदस्यों को रिफ्राना 
पड़ता है । 


3. व्यवस्थापिका एक व्यव- 
स्थापिका ही बनी रहती है--इसमें 


| कार्यपालिकरा और व्यवस्थापिका दोनों 


का स्वत्तन्त्र रूप बना रहता है। 
इसमे दोनों का विलय नहीं होता 
और न ही संसद जैसी किसी नई 
संस्था का जन्म होता है। इसमें कार्ये- 
पालिका व्यवस्थापिका का अंग नहीं 
होती । ५४ 5 
इसमें कार्यपयालिका और 
व्यवस्थापिका दोनों एक-दूसरे पर 
निर्भर नहीं करती। दोनों का क्षे 


है। दोनों एक-दसरे के जीवन को समाप्त | संविधान हारा निश्चित होता है और 
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कर सकती हैं। यदि व्यवस्थापिका अ्रवि- 
श्वास के प्रस्ताव द्वारा कार्यपालिका को 
समय से पूर्व पदच्युत कर सकती है तो 
कार्यपालिका भी व्यवस्थापिका को समय से 
पूर्व भंग कर सकती है। 


4. उत्तरदाधी--इसमें मन्न्रिमण्डल 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है । 
इसमें मन्त्रिमण्डल उसी समय तक अपने पद 
पर बना रह सकता है जब॒ तक उस पर 
व्यवस्थापिका का विश्वास बना रहता है। 
जब यह विश्वास समाप्त हो जाता है तो 
मन्त्रिमण्डल को पदच्युत , होना पड़ता है या 
त्यागपत्र देकर नव-निर्वाचन का सामनां 
करना पड़ता है | 


५. इसमें मन्त्रिमण्डल एक इकाई के 
रूप में कायं करता है। उसके निर्णय सारे 
मन्त्रिमण्डल के निर्णय होते हैं। श्रतः मब्च्ि- 
मण्डल का व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायित्व भी सामूहिक होता है । इसमें मन्त्री 
इकट्ठ ही तरते और इकट्ठे ही डूबते हैं । 
इसमें एक सबके लिए और सव एक के लिए 
होते हैं। इसमें एक मन्‍्त्री के विरुद्ध 
ग्रचिश्वास का प्रस्ताव समूचे मन्तन्रिमण्डल 
के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव माना 
जाता है । 


दोनों अपने-अपने. क्षेत्र में अनन्य. 
(एकमात्र) शक्ति का प्रयोग करती 
हैं ।. दोनों एक-दूसरे के जीवन . को 
समाप्त नहीं कर सकतीं यद्यपि दोनों 
एक-दूसरे को पंग्रु अवश्य बना सकती. 
है + इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका 
द्वारा पारित किये गये विधेयकों पर 
निषेधाधिकार का प्रयोग करके और 
व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा चाहे 
गये विधेयकों की उपेक्षा करके एक- 
दूसरे को पंगु बना सकती है । 

. .4. श्रनुत्त रदायी-इसमें कार्य - 
पालिकं व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायी नहीं होती । इसमें कार्यपालिका 
को अपने कार्यों के निष्प्रादन के लिए 
व्यवस्थापिका के: विश्वास की- आव-- 
श्यकत्ता नहीं होती । इसमें व्यवस्था- 
पिका अ्रविश्वास के प्रस्ताव -द्वाराः 
कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर 
सकती । इसमें व्यवस्थापिका -राष्ट्र- 
पति पर महाभियोग लगा कर ही उसे 


समय से पूर्व पदच्युत कर सकती है, 


परन्तु यह प्रक्रिया इतनी जटिल है.कि 


अमरीका में आज तक किसी राष्ट्रपति: 


को महाभियोग द्वारा -पदच्युतः- नहीं 
किया जा सका । * . | /? ४: 

इसमें व्यवस्थापिका (कांग्र स)। 
की जाँच समितियां प्रशासन के लिए 
परेशानियाँ पैदा कर सकतीः है । उदा- 
हरणतः वाटरग्रेट कांण्ड की जाँच 
करने वाली समिति से परेशान होकर 
ही राष्ट्रपति निकसन ने पद से त्याग- 
पत्र दे दिया था। ह 
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इसमें मन्त्रियों के सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के अतिरिक्त उनका व्यक्तिगत उत्त र- 
दायित्व भी होता है | यदि कोई मनन्‍्त्री निजी 
श्रयोग्यता, भ्रष्टाचार या चारिचत्रिक पतन 
कं दोपी है और वह त्यागपत्र देकर निजी 
उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लेता है और 
मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यों पर कोई प्रति- 
कूल प्रभाव नहीं पड़ता । 

इसमें व्यवस्था पिका कार्यपालिका को 
प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्नों द्वारा, स्थगन 
प्रस्तावों एवं ध्यानाकपंण प्रस्तावों द्वारा 
परेशान भी कर सकती है । 

इसमें मन्त्री प्रधानमन्त्री के “सह- 
योगी” या “सांथी” होते हैं उसके “सेवक” 
नहीं । 

5. अनिश्चित कार्यकाल--इसमें 
मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल निश्चित होते 
हुए भी भ्रनिश्चित होता है क्योंकि व्यव- 
स्थापिका किसी भी समय श्रविश्वास का 
प्रंन्‍्ताव पारित करके कार्यपालिका को पद- 
च्युत कर सकती है। इसलिए इसे अस्थिर 
शासन प्रणाली कहा जाता है । यद्यपि सुरढ़ 
एवं संगठित राजनीतिक दलों की व्यवस्था 
का विकास हो जाने से व्यंवस्थापिका का 
यह नियन्त्रण प्रायः गौण हो गया है फिर 
भी यह तथ्य कि व्यवस्थापिका के हाथों में 
यह शक्ति विद्यमान है मन्न्रिमण्डल को सतके 
रखने एवं उस पर अंकुश रखने के लिए 
काफी है । ; 

इसमें कार्यकाल की श्रनिश्चितता के 
कारण नीतियों में एकता नहीं रहती । इसमें 
प्रशासन सुद्ढ़ नहीं हो पाता । इसमें लम्बी 
ग्रवधि के लिए नीतियों को निर्धारित करना 
सम्भव नहीं होता । जप 
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इसमें राष्ट्रपति के कार्यों में 
सहायता देने के लिए एक सलाहकारी 
मण्डल होता है जिसके सदस्यों को 
सचिव कहा जाता है। यह सलाह- 
कारी मण्डल सामूहिक रूप से कार्य 
नहीं करता और न ही वह सामूहिक 
रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायी होता है। इसमें सचिव राष्ट्र- 
पति के निजी सलाहकार, सहायक या 
सेवक होते हैं श्रौर वे केवल राष्ट्रपति 
के प्रति उत्त रदायी होते हैं । 


5. निश्चित कार्यकाल-- 
इसमें कार्यपा लिका और व्यवस्था पिका 
दोनों का कार्यकाल संविधान द्वारा 
निश्चित होता है, दोनों अपने कार्य- 
काल के लिए एक दूसरे पर निभर 
नहीं करतीं । इसे स्थिर शासन 
प्रणाली कहा जाता है । 


इसमें काय काल निश्चित होने 
के कारण नीतियों में एकता रहती है; 
प्रशासन सुरढ़ श्रौर कुशल होता है । 
इसमें लम्बी अ्रवधि की योजनागञ्रों को 
लागू करना सम्भव होता है। 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रकारं-संसदात्मक एवं श्रध्यक्षात्मक शांसन व्येवस्थायें 359 


6. शक्ति पृथक्‍क रण सिद्धान्त को 
उप्ेक्षा--इसमें न्यायपालिका सरकार के 
अन्य दो अंगों से स्वतस्त्र होती है, परन्तु 
इसमें कार्यपूलिका और व्यवस्थापिका का 
एक ही संसद में विलय हो जाता है। अ्रतः 
इस प्रणाली में शक्ति परथक्‍्करण के सिद्धान्त 
की उपेक्षा होती है। 


7. राजनीतिक सजातीयता--संस- 
दीय शासन शूद्ध दलीय शासन होता है। 
इसमें मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य एक ही 
राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं और उनके 
राजनीतिक विचार भी एक ज॑से होते हैं। 
सदस्यों में राजनीतिक विचारों की इस 
एकता से ही मन्त्रिमण्डल की नीतियों एवं 
कार्यक्रमों में एकता वनी रहती है । 

इसमें प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का 
निर्माण करते समय दल की वाध्यताओं से 
बन्धा होता है । यही कारण है कि प्रधान- 
मनन्‍्त्री केवल अपने दल के सदस्यों को ही 
मन्त्रिमण्डल में शामिल करता है। राष्ट्रीय 
या संयुक्त मन्त्रिमण्डलों के निर्माण के समय 
ही मन्त्रिमण्डल में भिन्न-भिन्न दलों के 
सदस्यों को शामिल किया जाता है। 


8. लचीली प्रणाली--यह एक 
लचीली प्रणाली है। इसे समयानुकूल एवं 
आञ्ावश्यकतानुकूल ढाला जा सकता है। 
संकटकाल में यह प्रणाली अ्रधिक उपयोगी 
सिद्ध होती है | इसमें संकटकाल में शासन 
की वागडोर ऐसे व्यक्ति को सौंपी जा सकती 
है जो उसका सामना करने के लिए भ्रधिक 


6. शक्ति प्रथवकरण् सिद्धान्त 
पर श्राधारित-इसमें शक्ति पृथककरण 
के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता 
है । इसमें सरकार के तीनों श्ंग एक 
दूसरे से स्वतन्त्र होते हैं। इसमें कार्य 
पालिका और व्यवस्थापिका का विलय 
नहीं होता । सरकार का कोई शअ्रंग 
एक दूसरे के अनन्य क्षेत्र में हस्तक्षेप 
नहीं कर सकता । 


7. राजनीतिक विजातीपता- 
अभ्रध्यक्षात्मक शासन शुद्ध दलीय शासन 
नहीं होता । इसमें राष्ट्रपति दलीय 
बाध्यताओं से बन्धा हुआ नहीं होता । 
इसमें राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को योग्य 
और कुशल समभता है उसे सचिव 
पद पर नियुक्त कर सकता है। इसमें 
मूल मुद्दा कुशलता और उद्देश्य प्राप्ति 
का होता है दलीय एकता का नहीं । 
उदाहरणतः अमरीका में रिपब्लिकन 
पार्टी के राष्ट्रपति ने विदेश सचिव के 
पद पर डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों 
को नियुक्त किया है । 


8. कठोर प्रणाली---यह एक 
कठोर प्रणाली है ।. इसे समयानुकूल 
एवं आवश्यकतानुकूल ढाला नहीं जा 
सकता। इसमें राष्ट्रपति चाहे कुशल 
सिद्ध हो अथवा अकुशल, प्रशासन में 
चाहे कितनी ही बुराइयाँ या कमजो- 
रियाँ व्याप्त क्‍यों न हों, राष्ट्रपति 
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उपयुक्त होता है । उदाहरणतत: द्वितीय महा- 
युद्ध के समय ब्रिटेन में सत्ता चेम्बरलेन के 
हाथों से निकलकर चचिल के हाथों में आ 
गयी थी । इसरे, इसमें संकट में सभी दलों 
का सहयोग प्राप्त करने के लिए एक सर्वंद- 
लीय या राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया 
जा सकता है। तीसरे, इसमें सकट का सफ 
लतापुवक सामना करने के लिए संसद 
कार्यपालिका को असाधारण शझक्तियाँ भी 
प्रदान कर सकती है । 


शक्ति का एक निश्चित केन्द्र -- 
इसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का 
विलय होने से एक नई संस्था का निर्माण 
होता है जिसे संसद कहते हैं। इसमें काय- 
पालिका, व्यवस्था पिका और निर्वचिक एक 
साथ एक सूत्र में ग्रुथे रहते हैं | भ्रत: संसद 
शक्ति का एक केन्द्र वन जाती है जो कार्य- 
पालिका और व्यवस्थापिका दोनों का निर्दे- 
शन, निरीक्षण एवं नियन्त्रण करती है। 
इस तरह यह प्रणाली सरकार के सावयव 
सिद्धान्त पर आधारित 


0. प्रधानमन्त्रीय शासन--श्समें 
संसद णक्ति का केन्द्र होती है। संसद पर 
बहमत दल का नियन्त्रण होता है भ्रौर वह 
मत दल पर प्रधान मन्त्री का नियन्त्रण होता 
है । अत: शासन प्रधानमन्त्रीय शासन का 
रूप.ग्रहण कर लेता है। प्रधानमन्त्री मन्त्रि- 
मण्डल का निर्माता, पोपणकर्त्ता एवं संहार- 
कर्ता होता है; वह संसद को समय से पूव 
भंग करवा सकता है। वतंमान समय में 
निर्वाचन प्रधानमन्त्री के निवचिन वन गये 
हैं और निर्वाचनों में मतदाता प्रधानमन्त्री 
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को बरदाएत करना ही पड़ता है। 
ज॑ंसाकि वेजहाँट ने कहा है कि “एक 
वार शासन को निश्चित करने के बाद 
चाहे वह उपयू क्त है अयवा नहीं, चाहे 
वह ठीक प्रकार से शासन करता है 
| अथवा नहीं, चाहे वह फिर आपकी 
| इच्छानुसार शासन करे अथवा न करे- 
कानून के भ्रनुसार आपको उसे रखना 


नहीं होता । इसमें शक्ति भिन्न-भिन्न 
केन्द्रों में बिखरी रहती है। इसमें 
कायपालिका शक्ति का केन्द्र राप्ट- 
पति, विधायी शक्ति का केन्द्र व्यव- 
स्थापिका श्रौर न्यायिक शक्ति का 
न्द्र न्यायपालिका होती है। प्रत्येक 
अपने क्षेत्र में एकमात्र श्रधिकारों का 
प्रयोग करती है। यह प्रशाली साव- 
यव सिद्धान्त पर श्राधारित नहीं । 


40. राष्ट्रपतीय शासन-- 

में शासन राष्ट्रपति का होता है । 

इसमें प्रधानमन्त्री नाम से कोई पृथक 

पद नहीं होता । राष्ट्रपति स्वयं ही 

अपनी णक्तियों का प्रयोग करता है ॥ 
वह स्वयं ही अपने रालाहकार म 

का निर्माता, पोपणकर्त्ता, एवं संहार- 


ही पड़ेगा । 

शक्ति के भिन्न-भिन्न केन्द्र-- 
इसमें शक्ति का कोई निश्चित केन्द्र 
कर्त्ता होता है। 

| 

| 
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का चयन करते हैं । रेस्जेम्यूर के अनुसार 
प्रघानमन्त्री एक “निर्वाचित तानाशाह” बन 
जाता हैं। 

!]. बवेकल्पिक सरकार की उप- 
लव्धि--इसमें वैकल्पिक सरकार सबंदा उप- 
लब्ध होती है। ब्रिटेन जैसी सुर्ढ़ द्वि-दलीय 
व्यवस्था में, जहां विपक्ष सबंदा छाया मन्त्रि- 
मण्डल के रूप में कार्य करता है, विपक्ष 
सर्वदा सत्तारूढ़ दल का स्थान लेने की स्थिति 
में होता है। जब कभी सत्तारूढ़ दल शासन 
को सुचारू रूप से नहीं चला सकता अ्रथवा 
दल की आनन्‍्तरिक कलह के कारण कमजोर 
हो जाता. है तो विपक्ष शासन की बागडीर 
सम्भाल सकता है। इससे क्रान्ति अथवा 
अ्रनावश्यक चुनाव से बचा जा सकता है। 


१2, दलीय राजनीति के दोषों से 
युक्त--यह प्रणाली शुद्ध दलीय प्रणाली है। 
अतः इसमें वे सब दोष विद्यमान होते हैं जो 
दलों में व्याप्त होते हैं । 


इसमें राजनीति दलों का अखाड़ा 
वनकर रह जाती है। इसमें दल न केवल 
चुनाव के समय ही राजनीतिक जोड़-तोड़ 
करते हैं बल्कि चुनाव के बिना भी वे जोड़- 
तोड़ में लगे रहते हैं क्योंकि उनकी नजर 
हमेशा आगामी चुनावों पर रहती है | बहु- 
जातीय समाजों में, जहाँ दल जाति, भाषा, 
धमं, प्रदेश या क्षेत्र पर श्राधारित होते हैं, 
वहाँ राजनीतिक जोड़-तोड़ से अ्रभेक वार 
राष्ट्रीय एकता और अ्रखण्डता के लिए खतरा 
भी पंदा हो जाता है । उदाहरणतः भारतीय 
राजनीति में राजनीतिक जोड़-तोड़ ही 
' श्स्थिरता पेदा कर रहा है और विघटन- 
कारी शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है । 
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44. वैकल्पिक सरकार का 
अमाव--इसमें वैकल्पिक सरकार 
उपलब्ध ही नहीं होती । इसका कारण 
यह है कि इसमें कार्यपालिका का 
निर्माण व्यवस्थापिका के सदस्यों में से 
नहीं होता । इसमें कार्यपालिका पृथक 
रूप से निर्वाचित होती है । 


2. दलोय राजनीति फे 
दोषों से सुक्त--यह प्रणाली दलीय 
राजनीति के दोषों से प्रायः मुक्त होती 
है | इसमें भी दल चुनाव के समय 
सक्तिय होते हैं और उनमें उनकी 
भूमिका रचनात्मक होती है, परन्तु 
चुनाव के बाद वे प्राय: लुप्त हो जाते 
हैं। इस सुप्त व्यवस्था का कारण यह 
है कि इस प्रणाली में कार्यपालिका 
व्यवस्था पिका के विश्वास पर निर्भर 
नहीं करती । उसका कार्यकाल 
निश्चित होता है । 

इसमें दलीय प्रणाली समाज 
को विघटित नहीं करती श्रौर राष्ट्रीय 
एकता एवं अ्रखण्डता को कोई खतरा 
उत्पन्न नहीं होता । 


न 
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समीक्षा प्रश्न 
ग्रव्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का परीक्षण कीजिए एवं 
उसके गुणों तथा दोपों को इंगित कीजिए । 

(०. ]978, 80, $फ़ए- 986, 79) 
संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के भेदों को स्पष्ट करते हुए 
इस बात को स्पष्ट कीजिए कि इनमें से कौन-सी प्रणाली अधिक श्रेष्ठ 
श्रौर उत्त रदायी है और कंसे ? (२४. ]982, 84, 86) 
संसदीय शासन प्रणाली से आप क्या समभते हैं ? भारत में इसके अनुभवों 
के उदाहरण देते हुए इसके गुणों और अवगुणों का विवेचन कीजिये । 

(२४४. 979) 


22 
राजनीलिक व्यवस्था के प्रकार- 
एकात्मक एवं संघातव्मक 
जासन व्यवसर्थायें 
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परिचय (77000007)--शक्तियों के केन्द्रीकरण एवं बिकेन्द्रीकरण 
श्रौर केन्द्रीय एवं स्थानीय या क्षेत्रीय सत्ताञ्ों के सम्बन्धों के झ्रधार पर सरकारों 
को जिन दो भागों में विभक्त किया जाता है उन्हें एकात्मक एवं संघात्मक सरकारें 
कहते हैं। जिस शासन व्यवस्था में शासन की सारी शक्तियाँ संविधान द्वारा एक 
केन्द्रीय सरकार को सौंपी जाती हैं, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं भ्रौर जिस शासन 
व्यवस्था में शासन की शक्तियों को संविधान द्वारा केन्द्रीय सरकार और स्थानीय या 
क्षेत्रीय सरकारों में विभक्त किया जाता है, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं । ब्रिटेन, 
फ्रांस, डेनमार्क, बेल्जियम, हालेण्ड, स्पेन, नावें, स्वीडन, इटली, टर्की, जापान, 
ईरान, श्रफगानिस्तान, न्यूजीलेण्ड आदि देशों में एकात्मक सरकारें पायी जाती है, 
परन्तु भारत, अ्रमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलेण्ड, सोवियत संघ श्रादि 
देशों में संघात्मक सरकारें पायी जाती हैं। 

(श्र) एकात्मक शासन 

प्र एवं परिभाषा--एकात्मक शासन वह शासन है जिसमें एक ही शासन 
(सरकार) होता है और अन्य सभी सत्तायें इसी के अघीन होती हैं । जेसाकि गानेर 
ने कहा है कि “एकात्मक शासन की यह विशेषता है कि इससें राज्य के केन्द्रीय 
शासन और भ्रधीनस्थ स्थानीय सरकारों में शक्तियों का कोई संवैधानिक विभाजन 
या वितरण नहीं होता ।” प्रशासन की सुविधा एवं कुशलता के लिए एकात्मक 
राज्य को जिलों, प्रान्तों, विभागों, काउणप्टीज या कम्पूनों में बांदा जाता है परन्तु 
उन्हें शक्ति संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती । उन्हें जो भी स्वतन्त्रता या स्वायत्तता 
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या सत्ता प्राप्त होती है वह केन्द्रीय शासन के कानृन द्वारा प्रदान की जाती है जो 
उसे अपनी इच्छानुसार कम या अधिक कर सकता है। एकात्मक णासन में स्थानीय 
या क्षेत्रीय सरकारों का कोई स्वतन्त्र या पृथक अस्तित्व नहीं होता। एकात्मऋ 
शासन में स्थानीय सरकार केन्द्र के अधीनस्थ अंग या विभाग होती हैं; उनकी स्थिति 
प्रभिकररा जैसी होती है । स्थानीय सरकारों का अ्रस्तित्व केन्द्रीय शासन की इच्छा 
पर निर्भर करता है। स्थानीय स्वायत्तता उत्तनी ही होती है जितना कि केन्द्रीय 
शासन प्रदान करना चाहता है। गानंर ने ठीक लिखा है कि “एकात्मक शासन का 
सार स्थानीय स्त्रणासन का अभाव है। यदि कुछ स्थानोय स्वशासन है भी तो वह 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया है और उसे वह अपनी इच्छानुपार सीमित 
या समाप्त कर सकती है ।” 

एकात्मक शासन की प्रमुख परिभापायें निम्न हैं:-- 

. गान र के झब्दों में, ' एकात्मक शासन व्यवस्था के अ्रन्त्गंत राज्य की 
सर्वोच्च मासन सत्ता उसके किसी एक यः कुछ अंगों में केन्द्रित होती है जिसकी 
प्रतिष्ठा एक सामान्य केन्द्र में होती है जहाँ से वह शासन-संचालंन का कार्य सम्पा- 
दन करती है ।? 

2. सी. एफ. स्ट्रांग के शब्दों में; “एकात्मक शासन एक केन्द्रीय सरकार के 
ग्रबीन संगठन होता है ।* ह 

3. डायसी के शब्दों में, 'एकात्मक राज्य में सम्पूर्ण शासन सत्ता एवं शक्ति 
एक ही केन्द्र के हाथों में होती है तथा उसकी इच्छा एवं अधिकार सम्पूरा क्षेत्र में 
शक्तिमान होते हैं ।' 

संक्षेप में, एकात्मक शासन में केर्द्रीय सरकार अविभाजित शक्ति का प्रयोग 
करती है और स्थानीय स्वशासित संस्थायें उसी के अधीन होती हैं । 

एकात्मक शासन के लक्षण --एकात्मक शासन के मुख्य लक्षण निम्न हैः - 

4. एकीकृत शासन व्यवस्था -इसमें शासन की सारी शक्तियाँ एक केन्द्र में 
निहित होती हैं । इसमें शक्तियों का कोई संत्रेधानिक विभाजन या वितरण नहीं 
होता । स्थानीय सरकारों को जो भी शरक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें वे वेस्द्रीय शासन 
से प्राप्त करती हैं जो उन्हें कम या अबिक कर राकंता है। स्थानीय सरकार अपनी 
स्वतन्त्रता या स्वायत्तता के लिए केन्द्र के अबीन होती हैं। थे अपने अस्तित्व के 
लिए भी उसवी इच्छा पर निर्भर करती हैं । उनका जीवन-मरण केन्द्रीय शासन पर 
निर्भर करता है | एकात्मक जासन के जिले या प्रान्त या विभाग संघीय एककों की 
श्वांति केन्द्र के समकक्ष नहीं होते । वे उनके अ्रधीनस्थ श्रंग एवं श्रभिकरण मात्र 
होते हैं । े 
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2. केन्द्रीय विधानसण्डल की सर्वोच्चता--इसमें केन्द्रीय विधान्रमण्डल की 
सर्वोच्चता निवियाद होती है । इसमें अभ्रन्य सभी विधायी निकाए केन्द्रीय विधान- 
मण्डल के अधीन होती हैं। इसमें केन्द्रीय चिधानमण्डल द्वारा निर्मित विधियों को 
न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती । इसमें केन्द्रीय विधानमण्डल सर्वोच्च 
होता है । 
एकात्मक शासन के गुण-दोप 

गुण (/८:६)--एकात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय एकता, स्थिरता एवं सुदृढ़ता 
के लिए अधिक उपयोगी है | इसमें नीतियों, कानूनों और प्रशासन में एकरूपता 
रहती है। यह व्यवस्था सरल और कम खर्चीली होती है। गेंटेब ते लिखा है कि 
“इसमें शक्ति के किसी विवाद, उत्तरदायित्व को अस्पष्टता, कार्य का दोहरापन या 
क्षेत्रधिकार के विवाद, उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं होती ।” विलोबी ने कहा 
है कि “एकात्मक राज्य में अधिकार सत्ता का संघर्ष नहीं होता; किये जाने वाले 
कार्य में उत्तरदायित्व का झगड़ा या भ्रम पैदा नहीं होता; श्रधिकार क्षेत्र का अति- 
क्रमण नहीं होता तथा ऐसा दोहरा काम या दोहरा संगठन झादि नहीं होता जिसे 
तुरन्त सम्भाला या ठीक व किया जा सके ।” 

एकात्मक शासन में मुख्यतः: निम्न गुण पाये जाते, हैं-- 

छोटे राज्यों के लिए उपयोगी --एकात्मक व्यवस्था उन राज्यों के लिए 
अधिक उपयोगी है जो ग्राकार, क्षेत्र और जनसंख्या में छोटे हैं । इन राज्यों में 
सम्पूरा राष्ट्र पर एक हो केन्द्र से सुविधापूवक एवं प्रभावपूण ढंग से शासन किया 
जा सकता है। उदाहरणत: ब्रिटेन, फ्रांस, जापान आदि छोटे राज्यों में एकात्मक 
व्यवस्था विद्यमान है । । 


2. स्थित्ता इसमें शासन प्राय: स्थिर होता है । इसमें राष्ट्रीय एकता 
और सुदृढ़ता को वंनाये रखना सरल होता है। इसमें नागरिकों की भक्ति विभक्त 
या दोहरी नहीं होती । इसमें राष्ट्रीय भावनाश्रों का विकास करना सरल होता है। 
इसमें विधटनकारी प्रवृत्तियों को पनपने का अ्रवसर नहीं सिलता। इसमें शासन 
और राष्ट्र दोनों स्थायी रहते हैं । 


3. संघष का अ्भाव--इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता । अतः केन्द्र 
ओर स्थानीय सरकारों में किसी प्रकार के उग्र भेद उत्पन्त नहीं होते । इसमें अधि- 
कार क्षेत्र के अ्तिक्रमश.का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्थानीय स रकारे केन्द्र सरकार 
के अभिकरण मात्र होती हैं और उनका कोई संवैवानिक क्षेत्र नहीं होता । इसमें 
केन्द्र और राज्यों में मृकदमेवाजी का अभाव होता है।... 

4. सप्य क्री बचत--इसमें केन्द्र को एककों से विचार-विमर्श करने की 
आवश्यकता नहीं होती । इससे जहाँ समय की बचत होती है वहाँ विदेश नीति ओर 
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सुरक्षा के प्रश्नों पर केन्द्रीय सरकार दढ़तापूवंक निश्चय कर सकती है। 

5. लचीलापन इसमें केन्द्रीय शासन किसी प्रकार की संवंधानिक मर्यादाग्रों 
से बाध्य नहीं होता | वह आावश्यक्रतानुकुल स्थानीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में 
परिवर्तेन कर सकता है| ई. वी. शुल्ज ने कहा है कि “इस प्रणाली का प्रमुख लाभ 
प्रादेशिक आधार पर होने वाली शक्तियों के विभाजन एवं पुनः विभाजन में 
लचीलापन है ।” 

6. शासन नीतियों में एकरूपता--5समें नीतियों, कानूनों और प्रशासन 
में एकरूपता रहती है क्योंकि सत्ता एक ही केन्द्र के हाथों में होती है । इसमें शासन 
में एकता, सुच्ढता और कुशलता रहती है । 

7. सरल एवं स्पष्ठ--एकात्मक शासन व्यवस्था संघीय शासन की तुलना 
में सरल एवं स्पष्ट होती है। साधारण से साधारण नागरिक भी इसे समक सकता 
है । दूसरी और, संघीय शासन व्यवस्था जटिल होती है जो साधारण नागरिक की 
सम से बाहर है । 

8. कस खर्चोली- यह व्यवस्था कम खर्चीली होती है। इममें संधीय व्यव- 
स्था की भांति, मासन के दोहरे स्वरूप को बनाये रखने की आझ्रावश्यकता नहीं 


होती । इससे धन की बचत होती है । 
9. श्राथिकं विकास के लिए उपयुक्त--इसमें श्राथिक विकास की योजनाश्रों 


को लागू करना सरल होता है। इसमें संघीय व्यवस्था की भांति स्थानीय सरकारों 
या प्रान्तों में प्रतिद्वन्द्रिता नहीं होती । इसमें केन्द्रीय शासन राष्ट्रीय. विकास 


योजनाओं का निर्माण करके उन्हें लागू कर सकता है। 
दोष (0०70०75)--एकात्मक शासन व्यवस्था में केन्द्रीय शासन के निरं- 


कुश होने, स्थानीय हितों की उपेक्षा होने और नौकरणाही की शक्तियों में वृद्धि होने 
का भव रहता है जेसाकि गानेर ने लिखा है कि “एकात्मक शासन का मूरुय दोष 
यह है कि यह स्थानीय आरम्भन को बढ़ावा नहीं देता तथा सार्वजनिक विषयों में 
नागरिकों की रुचि को अवरुद्ध करता है; स्थानीय शासन की संस्थाओं की वृद्धि को 


रोकता है और केन्द्रीय नौफ़रणाही को बढ़ावा देता है । 
एकात्मक शासन में मुख्यतः: निम्न दोप पाये जाते हैं-- 


. विशाल राज्यों के लिए श्रनुपयोगी--एकात्मक व्यवस्था उन राज्यों के 
लिए उपयोगी नहीं जिनका आकार विशाल है, जिनकी व्यापक जनसंख्या है श्रौर 
जिनमें भिन्न-भिन्न भाषा, धर्मों एवं संस्कृतियों वाली जातियाँ निवास करती हैं। 
विशाल राज्यों में एकता के साथ विविधता की आवश्यकता होती है जो एकात्मक 
शासन प्रदान करने में असमर्थ है । 

2, स्थानीय श्रारम्भन का अभाव--इसमें सारी शक्ति केन्द्र में निहित होने 
के कारण स्थानीय श्रारम्भन की प्रक्रियात्रों को विकास का अवसर नहीं मिलता । 
इससे प्रशासन में लोगों की रूचि का छास होता है । 
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3. निरंकुशता का भय--इसमें अत्यधिक केन्द्रीकरण के विरुद्ध कोई गारन्टी 
नहीं होती जिससे शासन के निरंकुश होने का भय रहता है। जेसाकि ई. बी. शुल्ज 
ने लिखा है कि “यदि केन्द्रीय श्रतिकरण चाहे तो वे नियन्त्रण और सेवा की शर्ती 
पर या तो अपना एकाधिकार जमा सकते हैं या राजनीतिक विभागों को महत्त्वहीन 
स्वविवेक की शक्तियाँ प्रदान कर सकते हैं ।' केन्द्रीय नेतृत्व अधिनायकवादी ढंग से 
व्यवहार कर सकता है| शक्तियों का केन्द्रोयक रण शक्तियों के दुश्पयोग को जन्म 
देता है । | 
4, कार्य का प्रत्यधिक भार -इसमें केन्द्रीय शासन पर कार्य का अत्यधिक 
भार होता है| इससे आवश्यक कार्यों की उपेक्षा हो जाती है। केन्द्रीय श्रधिकारी 
स्थानीय समस्याओरों को नहीं समझ सकते क्योंकि वे स्थान विशेष से दूर रहते हैं । 
फलतः वे उनका समाधान करने के स्थान पर उनकी उपेक्षा करते हैं। कार्य की 
श्रधिकता प्रशासनिक कुशलता का ह्ास करती है । े ; 

5. नौकरशाही का वोलबाला -एकात्मक शासन में नौकरशाही की शक्तियों 
का विक्रास होता है। इससे लालफीताशाही को बढ़ावा मिलता है। 

6. गण तन्‍्त्र के विपरीत--एकात्मक शासन गणतस्च के विचार से दूर 
श्र राजतस्त्रात्मक शासन के समीप है । यह स्थानीय स्वतन्त्रताश्रों के विरुद्ध है । 

(ब) संघात्मक शासन 

परिचय एवं शब्द उत्पत्ति--संघ शब्द की उत्पत्ति, जिसका श्रंग्ने जी पर्याय- 
वाची शब्द फेडरेशन (7८60७7०४07) है, लेटित भाषा के शब्द “फोएडस (80७- 
678) से हुई है जिसका श्र्थ है सन्धि या समझौता श्रर्थात्‌ संघ सार्वभौम राज्यों के 
पारस्परिक समझौते का परिणय होता है। कुछ राज्य मिलकर समभौते द्वारा एक 
नये राज्य को जन्म देते हैं जिसे संघ की संज्ञा दी जाती है ।"जैसाकि हेमिल्टन ने 
कहा है कि “संघ कुछ राज्यों का मेल है जो एक नये राज्प्र का निर्माण करते हैं ।' 
संघ विकसित नहीं होता, यह निर्मित होता है । इममें दोहरी राजनीतिक व्यवस्था 
एक संघ और दूसरी उसके एककों की--पाई जाती है । 

संघ का निर्माण प्रायः दो प्रकार की शक्तियों की प्रक्रिया द्वारा होता है-- 
एक केन्द्रगामी मा ((८६ए७7७०५४| ए/0०८$) की क्रिया द्वारा और दसरा केन्द्र 
“विमुख शक्तिय (एलापपणिश्भ : 07089) की प्रक्रिया द्वारा केस्द्रगामी शक्तिरों 
की प्रक्रिया द्वारा संत्र का निर्माण तब होता है जब सा्वभौम राज्य यह अनुभव 
करने लगते हे कि कुछ ऐसे सामान्य सुरक्षात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक हित या 
उद्दृश्य हैं जिर पारस्परिक सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।इस तरह का 
संघ नीचे से निर्मित होने के कारण वातचीत, सौदेवाजी और समभौते का परिणाम 
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होता है। भ्रम रीका और आस्ट्रेलिया के संघ का निर्माण इसी प्रकार हुत्ना है 
परन्तु अनेक वार संघ का निर्माण केन्द्रविमुखि शरकियों की प्रक्रिया द्वारा होता है 
अर्थात्‌ जब कोई विशाल झाकार वाला एकात्मक राज्य अपने झापको दो, तीन या 
ग्रनेक राज्यों में विभक्त कर लेता है। कनाडा और भारत का संध इसी प्रकार 
स्थापित किया गया है। इस प्रकार का संध समझौते या सौदेवा जी का परिणाम 
नहीं होता, इमे ऊपर से थोपा जाता है । 

संघ की परिन्नापा--संघ की प्रमुख परिभापायें निम्न हैं । 

() मेरियट के शब्दों में, संघ “मिश्रित या संयुक्त राज्य है। 

(2) विलोदी के शब्दों में, संघ ' बहुशसनतन्त्रवादी राज्य है ।” 

(3) हेमिल्टन के शब्दों में, संध ''कुछ राज्यों का मेल है जो एक नये राज्य 
का निर्माण करते हैं । 

(4) स्ट्रांध के शब्दों में, संघ ऐसा राज्य है “जिसमें अनेक समकक्ष राज्य 
सामान्य उद्देश्यों क लिए एकीकृत हो जाते हैं।” 

(5) डायसी के शब्दों में, सघ “एक ऐसा राजनीतिक समझौता है जिसमें 
राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्र की एकता को 
सुनिश्चित किया जाता है ।” 

(6) माण्टेस्क्यू के शब्दों में, “संघ एक ऐसा समझौता है जिम्तें श्रनेक छोटे- 
छोटे राज्य एक बड़े राज्य में विलीन हो जाते हैं जिसकी उनके द्वारा स्थापना की 
जाती है ।* 

(7) गानंर के शब्दों में संघ एक ऐसी व्यवस्था है जो केन्द्रीय एवं स्थानीय 
सरकारों को मिला देती है। दोनों केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकार अपने-अपने निश्चित 
क्षेत्रों में, जिसे सामान्य संविधान द्वारा निर्वारित किया जाता है, सर्वोच्च रहती है । 

(8) के. सी, छीपरे के शब्दों में, “संबीय सिद्धान्त का ग्र्थ सत्ता के विभा- 
जन की ऐसी पद्धति से है जिसफे द्वारा साम'न्‍्य एवं क्षेत्रीय सरक!रें अपने-अपने 
क्षेत्रों में साथ-साथ होते हुए भी समकक्ष एवं स्वतन्त्र होती हैं । 

संघात्मक शासन के लक्षण या विशेषतायें-संघात्मक णासन के प्रमुख लक्षण 
निम्न हैं : 

. शक्तियों का विभाजव--संघात्मक शासन में शक्तियों का थिभाजन किया 
जाता है। राष्ट्रीय मदत््व के विषयों को ऊेद्धीय था संघीय शासन को सौंप दिया 
जाता है और स्थानीय महत्त्व के विषयों को एकक्रों या क्षेत्रीय सरकारों को सौंन 
दिया जाता है| उदाहरणतः सुरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, शान्ति, डाक, तार, रेल, 
मुद्रा, बक, सर्वोच्च न्यायालय, आयकर अ्रादि ज॑से राष्ट्रीय महत्त्व के विपयों के 
केन्द्रीय शासन को सौंप दिया जाता है और स्थानीय स्वशासन, पुलिस, जेल, न्याय, 
सार्नजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा श्रादि स्थानीय महत्त्व के विषयों को एककों या क्षेत्रीय 
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सरकार को सौंप दिया जाता है। अवशिष्ट शक्तियों को केन्द्रीय या क्षेत्रीय सरकार 
में से किसी भी सरकार को सौंपा जा सकता है। उदाहरणतः अ्रमरीका, स्विद्जर- 
लैंड एवं सोवियत संघ जैसी संघीय व्यवस्थाओं में भ्रवशिष्ट शक्तियां एककों के पास 
हैं, परन्तु भारत श्रौर कनाडा जैसी संघीय व्यवस्थाश्रों में अवंशिष्ट शक्तियां केन्द्रीय 
सरकार के पास हैं। संघीय व्यवस्था के एकक अपने क्षेत्र में स्वायत्त अर्थात्‌ स्वतन्त्र 
होते हैं । वे उसी संविधान से अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिससे केन्द्रीय सरकार 
भ्रपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। वे अपने अस्तित्व के लिए ऊेन्द्र सरकार पर निर्भर 
नहीं करते । | 

2. बेंध राजनीतिक व्यवस्था--संघीय शासन व्यवस्था में सरकार का रूप 
दोहरा होता है--एक केन्द्र या संघ का और दूसरा एककों या क्षेत्रों का। संघीय 
झ्रौर एककों की सरकारों का क्षेत्र संविधान द्वारा तिर्धारित होता है। संघीय सरकार 
अपने संवंधानिक क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती । एककों ॥ सरकार भी अपने 
क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकती । सामान्य स्थितियों में कोई एक-दूसरे के क्षेत्र 
में हस्तक्षेप नहीं कर सकता और यदि काई करता है तो उसका यह काये उस(सीमा तक 
अवध होता है जिस सीमा तक वह अतिक्रमण होता है। .. 

3. लिखित एवं कठोर संविधान--संघीय व्यवस्था में संविधान लिखित 
श्र कठोर होता है । संविधान इसलिए लिखा जाता है कि किसी चीज को कल्पना 
पर न छोड़ा जाये | अमरीका और भा रत जैसे संघीय राज्यों के संविधान लिखित 
हैं । संविधान जितना स्पष्ट होगा उसकी व्याख्या के लिए मुकदभेबाजी उत्तनी ही 
कम होगी। ु 

संघीय संविधान केवल लिखित ही नहीं होना चाहिए बल्कि कठोर भी होना 
चाहिए। यदि संविधान में शीघ्रता से परिवतंन किये जायेंगे तो संविधान की 
पवित्नता पर आंच आयेगी । परन्तु संविधान इतंना कठोर भी नहीं होना . चाहिए 
कि उसमें श्रावश्यकतानुसार परिवतंन ही न किये जा सकें । अतः प्रत्येक संघीय 
संविधान में संशोधन प्रक्रिया की व्यवस्था होती है । ह पा 

4. सर्वोच्च संविधान--संघधीय व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च होता है। 
केन्द्रीय भ्रौर क्षेत्रीय सरकारे दोनों भ्रपनी शक्तियों को संविधान से प्राप्तं करती हैं । 
वे उसकी उल्लंघना नहीं कर सकतीं । जब कमी केच्द्रीय या क्षेत्रीय सरकार संविधान 


की जहलेंचनों करती है तो न्यायालय उसे अवैध घोषित कर प्रभावहीन बना 
सकता है । ; 


5. स्वतस्त्र न्‍्थायपालिका--संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतन्त्र होती 
है। स्वतृन्त्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चतों की रक्षा, करती है, एककों तथा 
नागरिकों के श्रघिकारों की रक्षा करती है. तथा उन्हें कार्यपालिका की निरंकुशता 


एवं विधायी श्रत्याचार से बचातीहि | संक्षेप में, संघीय व्यवस्था में स्यायालयं को 
न्यायिक पुनरावलोकन का श्रघिकार होता है।. 
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6. दोहरा संविधान एवं दोहरी नागरिकता--कुछ संघीय व्यवस्थारों में 
संघीय संविधान के श्रतिरिक्त एककों के संविधानों की भी व्यवस्था होती है परन्तु 
एककों के संविधान संघीय संविधान के अनुरूप ही हो सकते हैं। अमरीका और 
स्विट्जरलैण्ड में एककों के संविधानों की व्यवस्था है । परन्तु भारत में केवल एक ही 
संविधान है जो केन्द्रीय एवं एककों के राजनीतिक ढांचे की व्यवस्था करता है। 
श्रमरीका जेसे संधीय राज्यों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है-एक संघ की 
(अ्मरीकां की) और दूसरी उस राज्य की (एकक की) जिसमें नागरिक निवास 
करता है, परन्तु भारतीय संघीय व्यवस्था में इकहरी नागरिकता के सिद्धान्त को 
स्वीकार किया गया है । 


7. हि-सदनात्मक व्यवस्था--संघीय यवस्था में केन्द्रीय विधान मण्डल 
द्वि-सदनात्मक होता है। जहाँ निम्न सदन समूचे संघ की जनता का प्रतिनिधित्व 
करता है वहाँ उच्च सदन संघ के एककों का प्रतिनिधित्व करता है । उदाहरणत्ः 
भारत में लोक सभा सभी भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है जबकि 
राज्य सभा राज्यों (एककों) का प्रतिनिधित्व करती है । 

संघ निर्मारय एवं सफलता हतु श्रादश्यक शर्तें” 

संघ के निर्माण एवं उसकी सफलता के लिए मुख्यतः निम्न शर्तों की आाव- 
श्यकता होती है--- 

. संघ एवं स्वायत्तता की एक साथ भावना--इससे यू कि संघ का निर्माण 
किया जाय संघ में शामिल होने वाले राज्यों में दो परस्पर विरोधी भावनाओ्रों का 
होना झ्ावश्यक है। .प्रथम, उनमें तथा उनके निवासियों में संघ (एग्रांणा) की दृढ़ 
इच्छा होनी चाहिए श्लौर दूसरे, उनमे स्थानीय विपयों में स्वायत्तता को बनाये 
रखने की इच्छा भी होनी चाहिए श्रर्थात्‌ उनमें सामान्य विपयों के शासन के लिए 
तो संघ की भावना होनी चाहिये श्रीर स्थानीय विपयों पर स्वायत्तता बनाये रखने 
की इच्छा होनी चाहिए। ज॑साकि के, सी. व्हीयरे ने लिखा है कि “संघ में राज्य 
संघ के भ्रघीन मिलना तो चाहते हैं परन्तु वे एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छु 
नहीं होते । 

संघ के एकक संघ में शामिल होने के लिए सामान्यतः दो उद्देश्यों से प्रेरित 
होते हैं--(#) सुरक्षा और (#) श्राथिक विकास । उदाहरणतः प्रास्ट्रे लियाई संघ 
जापान के भय से श्रौर अ्रमरीकी संघ श्राथिक विकास के लिए बनाया गया था । 
वाह्य भय जितना अधिक होगा संघ के एककों में निकटता उतनी होगी । ग्रिल- 
फ़ाइस्ट ने लिखा है कि “एंकता की भावना सामान्य राष्ट्रीय मस्तिप्क की प्रदर्शक 
है ।” जे, एस. मिल ने संघीय एकता की भावना को “समस्त प्रजा की प्रेम भावना 
कहा है । 


राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार-एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्थायें. 37] 


2, भौगोलिक समीपता--संघ में शामिल होने वाले राज्यों में भौगोलिक. 
समीपता होनी चाहिये | इंससे संघ के निर्माण एवं सफलता में सहायता मिलती है। 
यदि संघ का निर्माण करते वाले राज्य एक-दूसरे से बहुत दूर स्थित हैं या किसी. 
दूसरे राज्य की भूमि, समुंद्र या पव॑तों को शइंखला उन्हें एक-दूसरे से श्रलग करती है 
त्तो वह संघ न तो स्थायी रह सकता है और न सुद्ढ़ क्योंकि उनमें स्वाभाविक, एकवा 
उत्पन्न नहीं हो सकती जो संघ निर्माण के लिए आवश्यक होवी है और न उन्हें 
आक्रमण की स्थिति में सहायता पहुँचाई जा सकती है जो संघ की सुरक्षा के लिए 
आवश्यक होती है। जैसाकि गिलक्लाइस्ट ने लिखा है कि “दूरी से केरद्रीय भौर 
स्थानीय सरकारों दोनों में उयेक्षा श्रौर कठोरता उत्पन्न होती है। जहाँ लोग एक- 
दूसरे से बहुत दूर हों वहाँ राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना कठिन होता है 28 
उदाहरशणत: पूर्वी पाकिस्तान (अ्व बाँगला देश) और पश्चिमी पाकिस्तान में एक 
संघ का निर्माण इसलिए नहीं हो सका कि उन दोनों के बीच भारतका विशाल 
क्षेत्र एक प्रमुख वाधा थी | दूसरी ओर भारत, कनाडा, स्विट्जरलेण्ड, अमरीका 
आदि संघों का निर्माण इसलिए हो सका एवं वे सकलत्तापू्वंक इसलिए कार्य कर 
रहे हैं कि उनके एककों में भौगोलिक समीपता पाई जाती है । 

3. एककों में ससानता--संघ के निर्माण एवं सफलेता के लिए श्रावश्यक है 
कि जो राज्य संघ में शामिल होना चाहते हैं उनमें समानता पाई जावे अन्यथा संघ 
के छिन्न-भिश्न होने का भय हमेशां वना रहेगा । जैसाकि ग्रिलक्राइस्ट ने कहा है कि 
“आदर्श संघ के लिए राज्यों में श्राकार एवं शक्ति की इष्टि से पूर्ण समानता 
वांछनीय है । डायसी ने तो धन की इष्टि से भी राज्यों में समानता पर बल दिया 
है। जे. एस. मिल ने भी लिखा है कि “संघ में कोई भी-एकक इतना अ्रधिक शक्ति- 
शाली नहीं होना चाहिए कि वह बहुत-से एककों की संयुक्त शक्ति-से प्रतिस्पर्डा कर 
सके ।” 867 के जर्मन संघ के पतन का मूल कारण यह था कि उसका. एक एकक 
(प्रशिया [705548) संघ के अन्य एककों से बहुत शक्तिशाली था । यही कारण है 
कि आज प्रायः सभी संघीय राज्यों में संघीय विधानभण्डल के उच्च सदन में एकक़ों 
को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। उदाहरणतः अमरीकी सीनेट और स्विस 
राज्य परिपद्‌ में संघ के एककों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। भारत में. राज्य 
सभा में संघ के एककों का प्रतिनिधित्व एककों की जनसंख्या पर निर्भर करता है 
भ्र्थात्‌ भारतीय राज्य सभां में एककों को समान प्रांतनिधित्व प्राप्त: नहीं है । 

4. सांस्कृतिक राजनीतिक एवं श्राथिक हितों की समानता-संघ में शामिल 
होने वाले राज्यों में संस्कृति, वंश, घमं, भाषा, प्ररम्पराश्रों आदि की जितनी 
समानता पाई जायेगी संघ निर्माण में उतनी सरलता और इचछुकता होगी। से 
तत्त्व राष्ट्रीय एकता उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । . राजनीतिक हितों एवं 
राजनीतिक संस्थाश्रों की एकरूपता भी एकता उत्पन्न करने सें सहायक तत्त्व हैं। 
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ज॑माकि द्वीयरे ने लिखा है कि “जिन लोगों में समान राजनी तिक संस्थायें विद्यमान 
थीं या जिनमें समान राजनीतिक संस्थाग्रों के बीज विद्यमान थे उन्हीं में संघ 
निर्माण की इच्छा हुई ।” समान इतिहास और समान घटनाओं में केले गये दुःख 
ओर सुख लोगों में सुरढ़ता की भावनायें पंदा करते हैं। इसका यह कदापि अर्थ नहीं 
कि इनमें भिन्नताझ्रों की गुजाइश नहीं; भिन्नतायें और असमानतायें तो विद्यमान 
होंगी, परन्तु वे इतनी श्रधिक नहीं होनी चाहिए कि उनके कारण ईर्प्या, द्वेप, 
निराशा या पश्रलगाववादी प्रवृत्तियाँ जन्म लें । 

5. पर्याप्त श्राथिक साधन--संंघ में जामिल एककों के पास श्राथिक एवं 
सामाजिक विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त घन होना चाहिए । यदि 
वे झ्राथिक विकास के लिए केच्ध के अनुदान पर अधिक निर्भर करेंगे तो उतनी 
मात्रा में उन्हें श्रपनी स्वतन्त्रता और स्वायत्तता के साथ समझौता करना पड़ेगा। 

6. राजनीतिक शिक्षा - संघ के नागरिकों में राजनीतिक चेतना अधिक 
होनी चाहिए। उनमें संविधानवाद की भावना भी होनी चाहिए। वे लोग संघ का 
सही संचालन कर सकते हैं जिनमें श्रपनी तथा समाज की समस्याओ्रों को समभने 
झौर उसका समाधान करने की इच्छा और योग्यता होती है । 

7. कुश ल नेतृत्व-- संघ निर्माण एवं उसकी सफलता के लिए कुशल नेतृत्व 
की श्रावश्यकता होती है । नेतृत्व लोगों में संगठन की प्रेरणा फ़ूक सकता है। 
उदाहरणतः भ्रमरीकी संघीय व्यवस्था को जाज॑ वाशिगठन, मुनरो, लिकन श्रादि 
का नेतृत्व प्राप्त हुआ था; कनाड़ा को संघीय व्यवस्था को जॉन मेकडोनालल्‍ड, अले- 
क्जेण्डर गाल्ट, जाज॑ एटिनी का नेतृत्व प्राप्त हुम्ला था, रूसी संघ कौ स्टालिन और 
भारतीय संघ को पण्डित जवाहर लाल नेहरू का नेतृत्व प्राप्त हुआ था । 

एकात्मक एवं संघात्मक शासन व्यवस्थाओ्रों में भेद 

एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्थाशं में मुख्य भेद निम्न हैं-- 

. शक्तियों के केन्द्रीयकरण एवं विकेस्लीकरण का भेद--एकात्मक शासन 
व्यवस्था में शासन की सारी शक्तियां एक केन्द्रीय सरकार में निहित होती हैं। इसमें 
केन्द्रीय शासन और श्रधीनस्थ स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों में शक्तियों का कोई 
संगैधानिक विभाजन नहीं होता । इसमें शासन एकीकृत होता है। इसमें जो शक्तियाँ 
स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों को प्राप्त होती हैं उन्हें कानून द्वारा केन्द्रीय सरकार 
प्रदान करती हैं जो उन्हें श्रपनी इच्छानुसार कम या अ्रधिक कर सकती है। दूसरी 
झोर, संघीय शासन व्यवस्था में शासन की शक्तियों का केन्द्रीय और स्थानीय (राज्य) 
सरकारों में संगैवानिक विभाजन होता है। सामाच्य काल में केन्द्रीय भौर राज्य 
सरकार एक-दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं । शासन का रूप दोहरा 
होता है। संघीय शासन व्यवस्था में केन्द्र श्नौर राज्य सरकारें दोनों संविधान से शर््ति 
प्राप्त करती हैं। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में एकमात्र शक्ति का उपयोग करती हैं । 
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जहाँ ब्रिटेन,- फ्रांस आदि देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ भ्रम रीका, भारत 
आदि देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है । लि कितना ललिग हि ! 
ं रूप में /] अर कात्मकू शासन व्यवस्था से संविधान 
2. संविधान के रूप, में अन्तर रहा 


लिलिंत एवं श्रलिखित- हो. सकेता-हैल इसमें संविधान सर्वोच्च नहीं होता । इससें 


संवैधानिक कानून और साधारण कानून में कोई अद चहीं.किया जाता । इसमें संसद 
सर्वोच्च होती है भौर वह संवंधानिक कानून में उसी प्रकार परिंवृतृन कर सकती है 
जिस प्रकार वह साधारण कानून में परिवर्तत कर सकती है.) दूसरी ओर, संघीय 


>> लिन 


शासन व्यवस्था में संविधान संघ में शामिल होने वाले सावभौम राज्यों के समभौते 
का परिशाम होता है। इसमें संविधान लिखित और सर्वोच्च दोनों होता है । इसमें _ 
केन्द्रीय.सरकार स्वेच्छा से संविधान में परिवर्तत नहीं कर सकती । इसमें संवधानिक 
कानून और साधारण कानून में भेद होता है । संविधान में संशोधन संघ के एककों 
की सहमति से किये जा सकते हैं। उदाहरणत: अमरीका में संवैधानिक संशोधन 
तभी हो सकते हैं जब कांग्रेस के दोनों सदन उसे पृथक-पृथक्‌ रूप से दो-तिहाई 
बहुमत से पारित कर देते हैं और 3/4 राज्य विधान सभायें उसका समर्थन कर 
देती हैं। संक्षेप में, एकात्मक शासन में संविधान लचीला और संघात्मऋ शासन में 
*. हे 23323 ॒नमननक: * है 

संविधान कठोर होता है। -. . 

3. स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों की स्थिति में भेद---एकात्मक शासन व्यव- 
स्था में स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों की स्थिति भ्रधीनस्थ निकाय की होती है। वे 
केन्द्रीय शासन के अंग या अभिकरण मात्र होती हैं। उनका अपना कोई स्वतन्त्र 
श्रस्तित्व नहीं होता । उनका जन्म-मरण केन्द्र के हाथों में होता है। दूसरी शोर, 
संघात्मक शासन व्यवस्था में स्थानीय या क्षेत्रीय सरकारों की स्थिति केन्द्र के समकक्ष 
होती है वे केन्द्र के श्रभिकरण मात्र नहीं होते। उनका अपना स्वतन्त्र श्रस्तित्व होता 
है और वे अपने क्षेत्र में एकमात्र शक्ति का उपयोग करते हैं । केन्द्र अपनी इच्छा से 
उनके क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकता । एकात्मक शासन में केन्द्र और स्थानीय 
सरकारों में अभिकार क्षेत्र के प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न नहीं होते जबकि संघात्मक 
शासन में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं और प्रायः उत्पन्न होते हैं। . 

4. इकहरी एवं दोहरी शासन व्यवस्था का भेद-)एकात्मक शासन में शासन में... 
शासन का रूप इकहरा होता है श्र्थात्‌ एक ही सर्वोच्च व्यवस्थोपिका, एक ही 
सर्वोच्च कार्यपालिका और एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। शासन का रूप 
इकहरा होने से कानूनों और नीतियों में एकरूपता रहती है ।. दूसरी ओर, संघीय 
शासन में शासन का रूप दोहरा होता है; एक केन्द्रीय सरकार भर दसरा. एककों 
था राज्यों की सरकारें होती हैं। शासन का दवध रूप होने से कांमूनों और नीतियों 


में दोहरापन भाता है जिससे केल्ध और एककों में विवाद एवं संघर्ष उत्पन्न होने की 
सम्भावना रहती है। 440 कि 0 60 
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5. नागरिकों की निष्ठा में भेद--एकात्मक शासन में नागरिकों की भक्ति 
एकाग्र और एकनिष्ठ होती है । इसमें शासन में एकता और सुरढ़ता पाई जाती हे। 
दूसरी ओर, संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकता दोहरी होती है और नागरिकों 
की भक्ति केन्द्र और राज्य दोनों में बेटी होती है। संघीय शासन में संकीर्ण एवं 
विघटनकारी प्रवृत्तियों के बढ़ने की सम्भावना रहती है। एकात्मक शासन में एकता 
और संघात्मक शासन में विविधता पाई जाती है 

6. सरलता और कठोरता का भेद -एकात्मक व्यवस्था में शासनतन्त्र 
सरल एवं लचीला होता है जबकि संघात्मक व्यवस्था में शासन जटिल एवं कठोर 
होता है । 

7, कार्यभार का भेद--एकात्मक शासन में केन्द्रीय शासन पर कार्य के 
भार श्रधिक होता है जिसमें स्थानीय हितों की उपेक्षा होने की सम्भावना रहती 
एकात्मक णासन में स्थानोय आरम्मन की कोई गुजाइश नहीं होती । दूसरी शोर, 
संघीय शासन में केन्द्रीय शासन पर कार्य का भार अधिक नहीं होता क्योंकि स्थानीय 
सरकार अपने उत्तरदायित्व को निभाती हैं। इसमें स्थानीय आरम्भन के विकास 
की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। 

न्यायिक समीक्षा का भेद--एकात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका 
कानूनों की वैबता की जाँच नहीं करती जबकि संघात्मक शांसन में न्यायपालिका 
कानूनों की समीक्षा कर उन्हें वैध या अवेब घोषित कर सकती है । 

9, प्रशासनिक सेवाश्रों का भेद--एकात्मक शासन में एक ही प्रशासनिक 
सेवायें होती हैं जबकि ग्ंघात्मक शासन में दोहरी प्रगाप्तनिक सेवायें होती हैं। 
उदाहरणतः भारत में जहाँ केन्द्रीय शासन के लिए अखिल भारतीय सेवायें विद्यमान 
हैं वहाँ राज्यीय सरकारों के लिए प्रान्तीय सेवायें हैं । 

0. एकात्मक शासन में केन्द्रीय सरकार के निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी होने 
की सम्भावना श्रधिक होती है, जबकि संघात्मक शासन में इसकी सम्भावना कम 
होती है । 

संघ एवं परिसंघ (राज्य संघ) - एक तुलनात्मक श्रध्ययन 

संघ और परिसंघ को प्रायः एक समका जाता है। इसका मूल कारण यह 

कि दोनों शब्दों की उत्पत्ति एक ही लेटिन णब्द फोएड्स (70०6॥8) से हुई है 
जिसका श्रर्थ है सन्धि या समभौता । दोनों का निर्माण विशिष्ट सामान्‍य उद्देश्यों की 
पूत्ति हेतु किया जाता है । दोनों में एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना की जाती है। 
इतिहास में अनेक परिसंघों के उदाहरण मिलते हैं जैसे यूनानी काल में एचिसन, 
लीग, मध्यकाल में रेनिस संघ और आधुनिक काल में जन परिसंव (8]5-« 
]867) एवं भ्रमरीकी परिसंघ (78-789) । इस पर भी संघ और परिसंच 
में महान भेद पाये जाते हैं । 
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प्रिसंघ की परिभाषा--परिसंघ की मुख्य प्रिभाषाएँ निम्न हैं-- 

. गार्तर के शब्दों में, “परिसंघ राज्यों के कुछ घोषित सामान्य उद्देश्यों 
विज्वेषकर समान सुरक्षा हेतु निर्मित संघ है । । 

2. गेंटेल के शब्दों में, “परिसंघ राज्यों का संघ है । सामान्‍य हितों वाले 
राज्य समानता के आधार पर एकत्रित होकर एक केन्द्रित शासन का निर्माण करते 
हैं और उसे कुछ शक्तियाँ प्रदान करते हैं । 

3, स्टांग के शब्दों भें, “परिसंघ अनेक राज्यों का ढीलाढाला संघ है जो 

ज्य नहीं होता । 

संघ और परिसंघ में भेद--संघ और परिसंघ में मुख्य भेद निम्त हैं-- 

परिसंघ स्वतम्त्र एवं सावंभोम राज्यों की “लीग” होता है जो परिसंघ 
में शामिल होने के बाद भी अपनी स्वतन्त्रता एवं सावभौमता को बनाये रखते हैं। 
वे दूसरे देशों के साथ राजंकीय सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। उत्तकी अपनी 
स्वतस्त्र सेनायें होती हैं। दूसरी ओर, संघ एक संयुक्त राज्य का रूप ग्रहण कर लेता 
है । संघ में शामिल होने वाले राज्य अपनी सावभौमिकता को त्याग देते हैं और वे 
दूसरे देशों के साथ सन्धियाँ या समझौता नहीं कर सकते । वे अपनी पृथक्‌ सेनायें 
नहीं रख सकते । संक्षेप में, परिसंघ में किसी नये राज्य का निर्माण नहीं होता 
परन्तु इसमें एक नये राज्य का निर्माण या जन्म होता है । 
५ 2. परिसंघ अस्थाई होता है। उसके एकक, उससे अलग हो सकते हैं । 
दूसरी शोर, संघ स्थाई होता है । उसके एकक, उससे अलग नहीं हो सकते । 
8. परिसंघ एक समभौते या सन्धि द्वारा निर्मित होता है। इसका स्वरूप 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि की भाँति होता है। यह सदस्यों की सहमति पर आधारित होता 
है । दूसरी ओर, संघ संविधान द्वारा निमित होता है जो एक वेधानिक दस्तावेज 
होता है । 

4. परिसंघ में केन्द्रीय शासन की शक्तियाँ परिसंघ में शामिल होने वाले 
राज्यों के ऊपर निभर करती हैं। वे उसकी शक्तियों में वृद्धि एवं कटौती कर सकते 
हैं। दूसरी ओर, संघ में केन्द्र की शक्तियाँ संविधान द्वारा निश्चित की जाती हैं 
.जिसमें संवंधानिक संशोधनों हारा ही परिवर्तत किया जा सकता है। केन्द्र श्रथवा 
संघ में शामिल होने वाले राज्य केन्द्र की शक्तियों में वृद्धि लहीं कर सकते | 

5. परिसंघ की केन्द्रीय सरकार परिसंघ के नागरिकों से सीधे सम्बन्ध नहीं 
रखती, उसका सम्बन्ध परिसंघ में शामिल होने वाले राज्यों से होता है। परिंसंघ 
के कोई नागरिक या प्रजा नहीं होती जिस पर वह श्रपनें श्रादेशों को लाग कर सके । 
दूसरी ओर, संघ की केन्द्रीय सरकार राज्यों और नागरिकों से सीधा सम्बन्ध स्था- 


पित कर सकती है। वह क्षघ के नागरिकों को श्रादेश दे सकती है तथा उन्हें कार्यों 
को करने या न करने के लिए कह सकती है । 


हा 
रे 
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6. परिसंघ की कोई अपनी कार्यपालिका या न्यायपालिका नहीं होती, उस्ते 
ग्रपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। 
दूसरी ओर, संघ की अपनो व्यवस्थापिका, कार्यपरालिका और न्यायपालिका होती 
है । उत्ते अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों पर निर्भर रहने की 
प्रावश्यकता नहीं होती । 

7. परिसंघ के सदस्यों (राज्यों) में उत्पन्न होने वाले संघर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय 
युद्ध समझा जाता है जबकि संघ के राज्यों में उत्पन्न होने वाले संघर्ष को गृहयुद्ध 
की संज्ञा दी जाती है । 

संघात्मक व्यवस्था के गुण-दोष 

गुण (४०१५)-संघीय व्यवस्था की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। 
माण्टेस्क्यू का मत है कि इसमें “गणतन्त्र और राजतन्त्र दोनों प्रकार की सरकारों 
के गुण विद्यमान होते हैं । ब्री का मत है कि इसमें “राज्य भावना की उच्चतम 
सिद्धि प्राप्त होती है ।” सिजविक का मत है कि “संघवाद ने राज्यों को हड़पने 
या राज्य विस्तार की समस्या का अ्रन्त कर दिया है| यह राज्यों के एकीकरण की 
शास्तिपूर्ण पद्धति है। यह स्थानीय स्वशासन एवं राष्ट्रीय स्वाधीनता का आश्वासन 
है ।” श्रार० जी० गरेंटेल का मत है कि “यह व्यवस्था राजनीतिक कार्य में रुचि को 
प्रेरित करती है, लघू क्षेत्रों में प्रयोगों को सम्भव बनाती है जिन्हें यदि सम्पूर्ण देश 
पर लागू किया जाये तो उनके भयंकर परिणाम निकल सकते हैं, विविध राष्ट्रीय- 
ताप्मों श्र हितों वाले राज्यों में उत्पन्न होने वाले भयों को कम करती है भौर 
केन्द्रीय शासन को अ्रमेक वोभिले कार्यो से छुटकारा दिलाती है ॥” संघात्मक व्यव- 
स्था आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पर छाई हुई है। विश्व के बड़े-छोटे राष्ट्रों ने 
इसे ही झपनाया है | 

संघोय व्यवस्था में मुख्यतः निम्न ग्रुण पाये जाते हैं-- 

. राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वायत्तता--इसमें राष्ट्रीय एकता व स्था- 
नीय स्वायत्तता के दोहरे गुण पाये जाते हैं। इसके संगठन में एकता होती है । 
छोटे-छोटे राज्य मिलकर अपने-भ्रापको एक बड़े राज्य में बदल लेते हैं और एक 
शक्तिशाली राज्य के लाभों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपने पृथक्‌ 
अस्तित्व को भी बनाये रखते हैं और अपने क्षेत्र पर स्वयं शासन कर सकते हैं । 
दूसरे शब्दों में, संघीय व्यवस्था में राष्ट्रीय विपयों में एकरूपता श्रीर स्थानीय विपयों 
में विविधता पाई जाती है । 

2. छोटे पैमाने पर प्रयोग सम्भव--इसमें छोटे पैमाने पर प्रयोग किये जा 
सकते हूँ । इनके सफल होने पर इन्हें सारे देश में लागू किया जा सकता है। इससे 
घन की बचत होती है । उदाहरणतः भारत में नागौर जिले में पंचायती राज सफल 
होने पर राजस्थान राज्य में और वाद में सारे देश में लायू किया गया । 


दे; ट्रप डे 52 हक हि चड गज 
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3. विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त-यह. व्यवस्था विशाल राज्यों के लिए 
लाभकारी है! जिन राज्यों में भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की भिन्नतायें पायी जाती. 
हैं उनके लिए यह व्यवस्था श्र॒त्यधिक उपयोगी है। इसमें प्रत्येक सांस्कृतिक समूह 
या राष्ट्रीयता अपने प्रृथक्‌ भ्रस्तित्व को बनाये रख सकती है। संक्षेप में, संघीय 
व्यवस्था में विविधता में एकता पाई जाती है। .. - -  थ 

4. प्रशासनिक दक्षता--इसमें प्रशासनिक दक्षता प्राप्त की जा सकती है। 
इसमें केन्द्र और एककों में विषयों का विभाजन होता है, जिसमें प्रत्येक को अपने- 
अपने क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है। दूसरे केन्द्रीय सरकार बोभीले 
कार्यों से छुटकारा पा सकती है जिससे वह सामान्य राष्ट्रीय विषयों पर अधिक 
ध्यान केन्द्रित कर सकती है; स्थानीय सरकारें स्थानीय विषयों पर ध्यान केन्द्रित 
कर सकती हैं । तोसरे, इसमें केन्द्रोन्मुखी श्र केन्द्रविमुखी शक्तियों में-सन्तुलन बनाये 
रखा जा सकता है। ये सब तत्त्व मिलकर राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों सरकारों की 
दक्षता एवं कुशलता में वृद्धि करते हैं । 


5, भ्रन्तराष्ट्रीय सम्मान--जब छोटे-छोटे राज्य मिलकर अपने-आ्रापको एक 
संघीय राज्य में बदल लेते हैं तो उनका अन्तर्राष्ट्रीय स्तर बढ़े जाता है। वे अपने 
आपको सुरक्षित समभने लगते हैं। कोई अच्य राष्ट्र उन प्र आक्रमरा करने का 
साहस नहीं करता और उन्हें श्रपता विकास करने का भ्रवसर मिल जाता है । 

0. सांस्कृतिक प्रगति--इसमें प्रत्येक राष्ट्रीयता को अपनी भाषा, लिपि, 
संस्कृति और धर्म के विकास का पूरा श्रवसर मिलता है। इससे उसकी संस्कृति कां 
विकास होता है | इसमें सभी राष्ट्रीयतायें अपना विकास करती हैं। श्रतः आादान- 
प्रदान से भाषा और संस्कृति का विकास होता है। इससे देश में समझौता एवं 
मेल-जोल की प्रंवृत्तियों का विकास होता है जिससे संघीय व्यवस्था सुद्ढ़ होती है । 
पिनॉक श्रौर स्मिथ ने कहा है कि यह “मतेक्‍्य” उत्पन्न करती है। 

7. झ्राथिक लाभ--संघीय व्यवस्था से अनेक श्राथिक लाभ होते हैं । छोटे- 
छोटे राज्यों को सीमाओ्रों की सुरक्षा के लिए सेनाग्रों का निर्माण नहीं करना पड़ता 
क्योंकि सुरक्षा का उत्तरदायित्व संघीय सरकार का होता है। दूसरे, छोटे-छोटे 
राज्यों को अनुसंधान पर अनावश्यक खर्च नहीं करना पड़ता क्योंकि राष्ट्व्यापी 
स्तर पर होने वाले अनुसंघानों का लाभ उन्हें प्राप्त हो जाता है। ह 

8, संविधान एवं स्वतन्त्रता--इसमें निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन के विकास 
के लिए सम्भावना नहीं होती । इसका शासन संविधान द्वारा संचालित होता है जो 
शक्तियों के केन्द्रीकरण पर अंकुश लगाता है। इसमें सामान्य और स्थानीय हितों 
में मेल-जोल उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है श्रतः संघवाद संविधानवाद को 
पुष्ट करता है। इसमें नागरिकों की स्वत्चरतायें सुरक्षित रहती हैं.। ई. बी. श्ल्ज 


का मत है कि, “स्थानीय स्वायत्तता की संवेधानिक गारण्टी अति केन्द्रीयकरण के 
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वरुद्ध समुचित प्रभावपूर्ं बाचा प्रस्तुत करती है ।" पिनॉक भ्रौर स्मिथ के अनुसार 
संघीय व्यवस्था “बहुलवादी राजनीति को बढ़ावा देती है। यह शक्ति का विभाजन 
करती है श्रोर यह दो सामान्य योग्य सरकारी सत्ताझों को उत्पन्न करती है। ग्रतः 
स्वतन्त्रता विकसित होती है ।” 

9. सार्वजनिक कार्यों में झचि--इसमें लोगों म॑ सार्वजनिक कार्यों के प्रति 
रुचि बढ़ती है। जब स्थान विशेष के विपयों की स्थानीय लोगों द्वारा संचालित 
किया जाता है तो उनमे सार्वजनिक भावना का विकारा होता है। वे अपनी स्था- 
तीय समस्याझ्रों को भली-भाँति समभते हैं, अतः उनका समुचित समाधान निकाल 
सकते हैं । इस तरह लोगों में राजनीतिक चेतना, विवेक और जागृति उत्पन्न करने 
में सववाद की प्रमुख भूमिका है। यदि स्थानीय विषयों को केन्द्रीय शासन को सौंप 
दिया जाये, जेसाकि एकात्मक शासन में होता है, तो केन्द्रीय सरकार का भार 
अत्यधिक बढ़ जायेगा जिससे स्थानीय विपयों की उपेक्षा होने की सम्भावना बढ़ 
जायेगी ! 

0. विश्व सरकार के लिए श्रादर्श--संघीय व्यवस्था एक ऐसी शासन 
व्यवस्था है जिसमें विश्व सरकार के स्वप्न को पूरा किया जा सकता है। विश्व 
सरकार के निर्माण के लिए शासन के अन्य रूप अनुपयुक्त हैं। 

दोष (0०7०/5)--संघात्मक शासन के जहाँ प्रशासक हैं वहाँ इसके श्रनेक 
ग्रालोचक भी हैं । लाड्ड ब्राइस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि यह (|) 
विदेशी मामलों के संचालन में निर्बल है; (॥) यह गृह शासन में निबंल है; () 
इसकी द्वि-सदनात्मक व्यवस्था में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं; (५) इसमें राज्यों के 
सम्बन्ध विच्छेद या चिद्रोह से संघ के विघटन की सम्भावना होती है; (५) इसमें 
गुटबन्दियाँ जन्म ले सकती हैं तथा (शं) इसमें अत्यधिक व्यय होता है। लीकॉक 
का मत है कि, “संघीय शासन में सुनिश्चित मर्यादायें एवं रचना सम्बन्धी गम्भीर 
दोप हैं*“*राजनीतिक एवं वाह्य दृष्टि से जक्तिशाली होने पर भी यह आधिक एवं 
झान्तरिक क्षेत्र में शक्तिहीन है ।/ दछ्वीयरे का मत है कि “संघवाद और उत्साहपूर्ण 
विदेश नीति साथ नहीं चल सकते । 

संघोय व्यवस्था के मुख्य दोप निम्न हैं-- 

. विदेश नीति में कठिनाइयाँ--संघीय व्यवस्था के कारण विदेश नीति के 
संचालन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। विदेशी सरकारों से सन्वियाँ एवं 
समझौते करना -ेन्द्रीय सरकार का विपय होता है अ्रतः उन्हें कार्यान्वित करने में 
कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकतो हैं । हो सकता है, कि उंघ के एकक उन सन्धियों ओर 
समझाौतों में व्यक्त दर्शन को स्वीकार ही न करें । इससे केन्द्र और एककों में अ्नाव- 
ए्यक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । 

2. संकीर्ण एवं क्षेत्रीय भावनाओं का विकास--संघीय व्यवस्था में द्वध 
राजनीतिक व्यवस्था होने से प्रान्तीय, क्षेत्रीय, भापाई या अन्य विधटनकारी तत्त्व 
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वलशाली हो सकते हैं । उदाहरणतः भारत में क्षेत्र प्रौर भाषा सम्बन्धी प्रश्त सर्वेदा 
सक्रिय रहे हैं; उत्तर और दक्षिण को आ्राज भी हिन्दी और अहिन्दी भाषायी क्षेत्र 
कहा जाता है; इस्पात और सीमेण्ट कारखानों की स्थापना के लिए राज्यों में हक 
स्पर ईर्ष्या एवं प्रतिहन्द्रिता रही है, नदियों के पानी के वितरण पर भी राज्यों में 
मनमुटाव रहे हैं । 

3. दोहरी भक्ति--इसमें नागरिकों की दोहरी भक्ति होती है--एक 
केन्द्रीय सरकार के प्रति और दूसरी राज्य सरकार के प्रति। राज्य के प्रति 
नागरिकों की भक्ति का यह विभाजन राष्ट्रीय एकता श्रौर देश भर्ति के विरुद्ध 
जाता है। 

4. घन का श्रपध्यय--इसमें हर चीज दोहरी होती है--राजनीतिक 
व्यवस्था दोहरी होती है, कानून दोहरे होते हैं, आदि । इससे सार्वजनिक पर्स पर 
अत्यधिक भार पड़ता है। प्रशासनिक मशीनरी एवं प्रक्रिया दोहरी होने से दोहरा 
खचे होता है । 

5, गतिरोध एवं मुकदमेबराजी की सम्भावना--इसमें शक्तियों का विभाजन 
होने से केन्द्र और एकक़रों के मध्य न केवल गतिरोधष उत्पन्न हो सकता है, बल्कि 
्रमावश्यक मुकदमेबाजी भी जन्म ले सकती है। विषय अपना स्थान बदलते रहते 
हैं। जिन विषयों को कुछ समय पूर्व स्थानीय विषय समझा जाता था उन्हें भ्राज 
राष्ट्रीय महत्त्व के विषय समझा जाता है। अतः शक्ति का स्थायी एवं समुचित 
विभाजन होना कठिन है। गेंटेल के अनुसार, “केन्द्रीय और प्रादेशिक सरकारों के 
बीच वेमनस्य का खतरा निरन्तर बना रहता है ।” 

6. दुबंल शासन--संघीय व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था से स्वाभाविक रूप 
से दुबंल होती है। निरंय लेने में देरी होना स्वाभाविक है क्योंकि महत्त्वपूर्ण विषयों 
पर एककों से विचार-विमशे की आवश्यकता होती है । अनेक विषयों में तो उनकी 
साभेदारी संगैधानिक होती है। एककों की हठधर्मिता आवश्यक एवं वांछुनीय संबै- 
धानिक संशोधनों को रह कर सकती है।. 

7. जदिल संरचता--इसपें सरकारी मशीनरी जटिल होती है जिसे साधा- 
रण नागरिक समझ नहीं सकता । इसमें भ्नेक सत्तायें होती हैं, उनका क्षेत्र . भिन्न- 
भिन्न होता है और उनके पारस्परिक सम्बन्ध भिन्न-भिन्न होते हैं। प्रशासन की 
एकरूपता न होने से साधारण नागरिक उसकी जटिलत्ताश्रों को नहीं समक सकता । 

संघीय व्यवस्थाश्रों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति 

आधुनिक संघीय व्यवस्थाश्रों में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है। यह 
प्रवृत्ति बीसवीं शताब्दी में स्थापित किये गये संघीय राज्यों में ही नहीं पायी जाती 
बल्कि अमरीका, आस्ट्रं लिया और स्विट्जरलैंड जैसी परम्परागत संघीय व्यवस्थाप्रों 
में भी पायी जाती है । अभ्रमरीकी संघीय व्यवस्था को आज “केन्द्रित प्रजातन्त्र” कहा 
जाता है; स्विस संघीय शासन को कैन्टनों का “शिक्षक एवं निरीक्षक” कहा जाता 
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है; सो विध्त रूस की संघीय व्यवस्था में “"प्रजातान्त्रिक केन्द्रीयकरर है; भारतीय 
संधीय व्यवस्था में कुकाव केन्द्र की ओर है । पिनॉक और स्मिथ के अनुसार, 
“क्षेत्रीय (एककों की) सरकारों से केन्द्रीय सरकार की ओर शक्तियों का हस्तान्तरण 
की प्रक्रिया द्वत गति से चल रही है ।' 

आधुनिक संघीय व्यवस्थाओरों में केन्द्र सरकार को शक्तिशाली बनाने का 
प्रयास किया गया है। वस्तुत: झ्राघुनिक अग्यु युग की आवश्यकताओं ने, युद्ध के भय 
श्र शीतयुद्ध के वातावरण ने, राष्ट्रीय संकटों श्रौर श्राथिक मन्दियों ने, श्रौद्योगिक 
ऋान्ति, अन्तर्राप्ट्रीय एवं विश्व-व्यापी व्यापार की प्रवृत्तियों ने, पूजी और श्रम की 
समस्याओ्रों ने, नियोजित विकास की झ्रावश्यकताओं ने झर सहुकारी संघ की 
प्रवृत्तियों ने केन्द्रीयकरण की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। जेसाकि के. सी. ह्वीयरे 
ने कहा है कि “शक्ति की राजनीति, मन्दी की राजनीति, फल्याणकारी राजनीति 
झर ग्रान्तरिक उत्तेजनशील यन्त्र”? ने रंवीय सरकारों की शक्तियों में वृद्धि 
की है। 

संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए मुख्यतः निम्न कारण उत्तर- 
दायी या सहायक रहे हैं :-- 

]. युद्ध--युद्ध एवं युद्ध का वातावरण केन्द्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि 
करने में श्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व रहा है। जब राष्ट्र जीवन-मरण के प्रश्न से 
संघर्ष कर रहा हो तो सुरक्षा के प्रश्नों को संघ के एककों के हाथों में नहीं छोड़ा 
जा सकता । युद्ध समूचे राष्ट्रीय जीवन पर नियन्त्रण की माँग करता है। युद्ध सुरढ़, 
शक्तिशाली एवं सुसंगठित केन्द्र की मांग करता है। युद्धकाल में न केवल बाह्य 
7604:63:%83। (यकता होती है बल्कि आंतरिक लुटेरों 
ओर विघटनकारी तत्त्वों से भी सुरक्षित #ढाने की ग्रावश्यकता होती है | युद्ध काल 
में राष्ट्र के प्राकृतिक, भौतिक श्रौर श्री स्नोतों के पुननियोजन और पुननिर्धा- 
रण की श्रावश्यकता होती है। एक शा ली केन्द्रीय सरकार ही इन कार्यों को 
कर सकती है । 

2. परस्पर विरोधी विचारवारफझं-श्राज विश्व में दो परस्पर विरोधी 
विचारधारायें पायी जाती हैं--पू जीवादी दवं साम्यवादी । ये दोनों अपने विस्तार 
के लिए दृढ़ संकल्प हैं। इन दोनों के कश्शझार विरोध ने विश्व में तनाव एवं शीत- 
युद्ध की स्थिति पंदा कर दी है जो राष्ट्रों को युद्ध की तैयारी गें रखती हैं। यह 
स्थिति केन्द्रीय सरकार के शवितिशाली चेँ्ते की माँग करती है) लियोनार्ड का 
मत है कि “रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से जात राक्षस है जो हमें केन्द्र की ओर घकल 
रहा है । 
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3. राष्ट्रीय संकट--राष्ट्रीय संकटों ने भी केन्द्रीयकरण की श्रद्ृत्तियों को 
बढ़ावा दिया है। राष्ट्रीय संकट श्रान्तरिक उपद्रवों और विघटनकारी तत्त्वों या 
झाथिक. मन्‍्दी से उत्पन्न हो सकते हैं । उदाहरणतः राष्ट्रीय अखण्डता और एकता 
को बनाये रखने के लिए भारतीय संविधान में आपात व्यवस्थाओं की व्यवस्था की 
गई है। सन्‌ 930-34 की झ्राथिक सन्‍्दी के काल सें अमरीकी केन्द्रीय सरकार 
को विशेष विधेयकों द्वारा विशेष शक्तियां दी गयी थीं। 

4. आ्राथिक एवं सामाजिक समस्यायें--आधुनिक समय में आशिक एवं 
सामाजिक समस्यथाओ्रों का रूप क्षेत्रीय, प्रादेशिक या राज्यीय नहीं रहा । यह अच्त- 
राज्यीय और कुछ सीमा तक श्रन्तर्राष्ट्रीय हो गया है। व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार बन गया है; श्रम तमस्यायें केवल एक प्रदेश या राज्य तक सीमित नहीं 
रहीं, ये भ्रन्तर्राज्यीय बन गई हैं। एक स्थान या प्रदेश की समस्याश्रों का प्रभाव 
दसरे प्रदेशों या राज्यों पर पड़ता है। औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा की 
समस्‍यायें राष्ट्रव्यापी हैं। इन सब समस्याओ्रों का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय 
सरकार द्वारा ही समुचित ढंग से हो सकता है। उदाहरणत:ः यदि श्रौद्योगिक 
विकास को संघ के एककों पर छोड़ दिया जाये तो कोई एकक प्राकृतिक साधनों के 
भाग्यशाली होने से अधिक विकास कर सकता है और दूसरा इनकी कमी के कारण 
पिछड़ा हुआ रह सकता है। इससे संघ राज्य में असस्तुलन होने की सम्भावना 
रहती है। अ्रतः केन्द्रीय सरकार एककों में सन्‍्तुलन बनाये रखने के लिए औद्योगिक 
विकास की राष्ट्रव्यापी नीति का निर्माण करती है । 


5. कल्याणकारी राजनीति एवं नियोजन--श्राधुनिक . राज्य .का रूप लोक- 
कल्याणकारी है; यह पुलिस राज्य नहीं रहा । इसे अनेक! प्रकार की लोक-कल्याण- 
कारी योजनाओं .का निर्माण कर उन्हें लागू करना पड़ता है। उदाहरणतः बेरोज- 
गारी, लोकोपयोगी एवं सामाजिक नियमन के कार्यों को केन्द्रीय स्तर पर भली- 
भांति हल किया जा सकता है। इन सबके लिए नियोजन की आवश्यकता है और 
तियोजन ने केन्द्र को सत्तावान बना दिया है। अशोक चन्दा ने, कहा है कि 
“तियोज॑व ने , हमारे संघवाद को उलांध दिया है और नियोजन आयोग .एक 


सर्वोच्च केबिनेट' की तरह है--यह एक ऐसा मन्त्रिमण्डल है जो संघ और राज्य 
दोनों के लिए. है।” 


6. सहायता श्रनुदान--लोक-कल्याणकारी योजनाओं -की कार्यान्विति का 
उत्तरदायित्व संघ के एककों का होता है, परन्तु एककों के पास इल्हें कार्यान्वित करने 
के लिए पर्याप्त घन का अभाव होता है। झत्तः उन्हें आथिक सहायता -के लिए केन्द्र 
सरकार पर निभर करना पड़ता है। केन्द्र राज्यों को अनुदान देता है। यह अनुदान 
सशर्त और विना शर्ते हो सकता है। यह सामान्य या विशिष्ट उद्देश्यों की पूति के 
लिए हो सकता है। जब राज्य केन्द्र से अनुदान प्राप्त करते हैं तो वे केन्द्र के इशारे 


382 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


पर नाचते हैं ग्योर उसके द्वारा लगाई गई शर्तों को स्वीकार करते हैं। झ्राधिक 
नृदान केन्द्र के हाथों में ऐसा यन्त्र है जो अनुशासनहीन या हठधर्मी राज्य को केन्द्र 
की नीतियों के झ्नुरूप लाने के लिए पर्याप्त है। राज्यों की श्राविक दुर्बलता एवं 
केन्द्र पर उनकी निर्मरता र/ज्यों फी स्वायत्तता को सारहोन वना देती है । कोरी 
भोर हॉजट्स ने कहा है कि “जितनी मात्रा में राज्य केन्द्र से सहायता प्राप्त करते 
हैं ६तनों मात्रा में थे संघीय सरकार के पेन्शन भोगी बनते हैं ।? 


7. श्रन्तनिहित शक्तिगें का सिद्दान्त--संघीय राज्यों में न्यायालय से 
संवैधानिक धाराश्रों की उदार एवं व्यापक व्यवस्थायें की हैं। न्यायालय ने 
“अन्तनिषह्तित शत्तियों के सिद्धान्त का विकास करके केन्द्रीय सरकार की शक्तियों 
में अत्यधिक बृद्धि की हैं। उदाहरणत:ः अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने केवल 
वाशिज्य' धारा की 4म से कम ।00 व्याण्यायें की हैं । इससे केन्द्रीय सरकार को 
उन क्षेत्रों में श्रधिकार मिल गये हैं जो पुल संविधान में राज्यों के लिए 
सुरक्षित थे । 


8. सहकारी संघ के दिचार का विकास--संघीय विचारधारा का जो 
रूप श्राज विद्यमान है वह सहकारी है, प्रतिद्वन्द्दी नहीं; वह हँघ होते हुए भी 
सहयोगी संघ है । केन्द्र और एककों की सरकार समकक्ष श्रौर स्वायत्त होते हुए भी 
एक ही व्यवस्था के गभिन्न अंग हैं जिन्हें सामान्य, राष्ट्रीय एवं लोक-कल्याणकारी 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। श्रतः राष्ट्रीय एवं लोक- 
कल्याणकारी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे पारस्परिक सहयोग! और “पारस्परिक 
समा से कार्य करती हैं । उदाहरणतः भारत सहकारी संघ का सर्वोत्तम उदाहरण 
है । योजना आयोग, क्षेत्रीय परिपर्दे, संकटकालीन व्यवस्थायें, वित्त श्रायोग झ्रादि 
व्यवस्थाओं का उद्देश्य राष्ट्रीय उद्दे श्यों को प्राप्त करना है तथा राष्ट्रीय समस्याग्रों 
का राष्ट्रीय स्तर पर समाधान करना है । 


आधुनिक संघीय राज्यों में “विविधता के गरक्षण' की समस्‍यायें उत्पन्न होती 
हैं, इनका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समन्वय की भावना से किया 
जा सकता है | उदाहरणतः भारत में नदियों के पानी के बंटवारे की समस्या, भाषा 
की समस्या, क्षेत्रों के विकास की समस्याञ्रों आदि का समाधान केन्द्रीय नेतृत्व में 
सहकारी भावना के झ्राधार पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ऐसी सम- 
स्यायें हैं जो वमनस्य उत्पन्न कर सकती हैं । श्रत: इनका समाधान सहकारी वाता- 
वरग में ही सम्भव है। 





4. एला५ 3. 8. छ6 लनतठतद्रराड 3, 8. : एिवाएटाबराए 50फशाशाशा 8 2008. 
7- 574. 
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समीक्षा प्रश्न 
].  एकात्मक सरकार के गुण-दोषों का परीक्षण कीजिये । 
(२४. ]987, 8799]. 4984) 
2. संघात्मक शासन प्रणाली के गुण-दोषों को समऋाइये । | 
(रथ. $099]. 985) 
3. सभी संघों में केन्द्र या राष्ट्रीय सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने की 
प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति के लिए कौन-से कारण उत्तरदायी हैं ? 
(२७४. 98) 
4. संधात्मक शासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसकी सफलता के 
लिए आवश्यक शर्तों को समभाइये । (२७. .)979) 
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(0एशाॉंस्फाणा एे॑ 6कशलसायसॉ--प6९णए 
5शधाभ्रांणा ० 7209९) 








शक्ति पृथक्करण का श्रर्य--शक्ति पृथककरण का सिद्धान्त इस मान्यता पर 
ग्राधारित है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति निरपेक्ष रूप से 'भ्रष्ट कर 
देती है। अतः शासनांगों को पृथक्‌-पृथक कर देने से शक्ति के दुरुपयोग या उसके 
निरंकुश रूप को तैेका जा सकता है। 
शक्ति पृथक्करण की मान्यता है कि शासन के मुख्यतः तीन श्रंग हैं-- 
कायंगालिका और न्यायपालिका । व्यवस्थापिका विधियों का निर्माण 
करती है, वष्टॉपा लिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी व्याख्या कर 
उन्हें विशिष्ट विवादों में लागू करती है । जो सिद्धान्त इस बात का प्रचार करता 
है कि शासन के तीनों अंग पृथक-पृथक हों श्रौर उनकी शक्तियां पृथक-परृथक हाथों 
में हो, उसे जंक्ति पृथयकरण का सिद्धान्त कहते हैं। जेसाकि माण्ठेस्क्यू ने कहा है 
कि “इनमें क्ष प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होने चाहिए, उसे अपने कार्य-क्षेत्र तक 
ही सीमित ना चाहिए और उसे दूसरे अंग के कार्थों को प्रमावित करने या उन 
पर दद्रद्धवु रखने की चेप्टा नहीं करनी चाहिए ।” ग्रेटेल ने भी लिखा है कि “जो 
सिद्धान्त छान के कार्यो को पृथक-पृथक्र व्यक्तियों द्वारा सम्पादित कराना चाहता 
है, जो "ण्छर विभाग को अपने क्षेत्र के कार्यो से सम्बन्धित रखना चाहता है, जो 
किसी हँह्ाहं को दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहता एवं उसे श्रपते 
क्षेत्र में *छप्नत्न रखना चाहता है उसे शक्ति-पृथक्करण का सिद्धान्त कहते हैं । 
ब्तलियों का विभाजन प्रायः दो प्रकार से किया जाता हैं। एक क्षेत्रीय या 
समतलीय ऋलाता है और दूसरा कार्यात्मक या लम्बरूप कहलाता है। क्षेत्रीय या 
समतलीय शाघार पर जब शवितयों का विभाजन किया जाता है तो उसे शक्तियों 
का इह्द्लह रण कहते हैं। उदाहरणतः: किसी शासन के श्रन्तगगंत स्थानीय स्वायत्त 
संस्या्रों को अपने क्षेत्र में प्रदान की गयी स्वायत्तता शक्तियों का विकेन्द्रीकरश 
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होता है । संघ राज्य में एककों को प्रदान की गई शक्तियां या किसी एकक के अन्त- 
गंत किसी स्थानीय स्वशासित संस्था को प्रदान की गई शक्तियों का विकेन्द्री- 
करण है। दूसरी ओर, जब शक्तियों को कार्यों के श्राधार पर विभाजित पा 
जाता है भ्र्थात्‌ जब व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करे, कार्यपालिका उन लागू 
करे और न्यायपालिका उन्हें विशिष्ट विषयों में लागू करे तो उसे शक्तियों का 
परथवकरण कहते हैं । 

शक्ति प्रथक्‍्करण के सिद्धान्त के लेखक--शर्ति पृथवकरण सिद्धान्त का प्रमुख 
प्रचारक माण्टेस्क्यू है। यह सिद्धान्त उसी के नाम से जुड़ा हुआ है। परल्तु इसे 
सिद्धान्त का समर्थन माण्टेस्क्यू से पृव और बाद के लेखकों ने भी किया है । उदाह- 
रणतः माण्टेस्क्यू से पूर्व श्ररस्तु, सिसरो, पोलिबियस, जीन बोदां, जॉन लॉक आदि 
लेखकों ने इसका समर्थन किया था और माण्टेस्क्यू के बाद ब्लेकस्टोन, सेडिसन 
हेमिल्डन आ्रादि लेखकों ने इसका समर्थन किया है । का 

शक्ति पृथवकरण सिद्धान्त की व्यास्या एवं इतिहास--शक्ति पृथक्‍्करण का 
सिद्धान्त उतना ही प्राचीन है जितना कि प्लेटो श्ौर भ्ररस्तू | प्लेटो ने अपनी रचना 
“लॉज' में मिश्रित राज्य के विचार को प्रस्तुत किया था। श्ररस्तु ने श्रपनी रचना 
'पॉलिटिक्स' में केवल कार्यों का ही पृथवकरण किया था, उन कार्यों को करने वालों 
का नहीं। उसने कार्यों के श्राधार पर शासनांगों को ऋ्रमशः विमर्शात्मक, दण्डा- 
धिकारीय श्ौर न्यायिक शक्तियों की संज्ञा दी थी। भ्रस्तू ने केवल प्रशासनिक इृष्टि 


से शक्तियों का विभाजन किया था| उसने आजकल की भाँति कुशलता और व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता के आधार पर उनका पृथक्करण नहीं किया था । ली 
रोम में सिसरो श्रौर पोलिबियस ने इस सिद्धान्त की ओर संकेत किया था। 
रोम के गशराज्य में सीनेट, परिषद और ट्रिब्यून क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्येपालिका 
श्रौर न्यायपालिका के कार्यों को करती थी। चौदहवीं शताब्दी में मार्सलियो श्रा 
पड़ा ने कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका की शक्तियों के बीच विभाज॑न रेखा 
खींचने का प्रयास किया था। मध्ययुग में इस सिद्धान्त को कोई मान्यता. प्राप्त 
नहीं थी। - । 0 ु कक 
श्राधुनिक युग में सर्वप्रथम जीन बोदां ने सोलहवीं शताब्दी में अपनी रचना 
डी. रिपब्लिका में इस सिद्धान्त की व्याख्या की थी और व्यवस्थापिका को स्याय- 
पालिका से पृथक्‌ रखने का -सुकाव दिया था। उसका कहना था कि “यदि राजा 
स्वयं हो विधि निर्माता और न्यायाधीश दोनों हो जाय तो तिर्दयी राजा निर्दयता- 
पूवक दण्ड व्यवस्था. करेगा ।” सत्तरहवीं शताब्दी में इगलैंड में सुनहरी क्रान्ति के 
जेम्स हेरिगटन जेसे नेताओं का यह रढ़-विश्वास था कि कानून बनाने वांले और 
उन्हें लागू करने वाले की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों-में नहीं होनी चांहिए क्योंकि 
इससे अत्याचारी शासन की स्थापना हो जाती है। संविदा पिद्धास्त के समर्थक जॉन 
लॉक ते अपनी रचना “नागरिक शासन पर. दो. निबन्ध' में शक्ति पृथवकरश का 
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समर्थन किया था। लॉक का कहना था कि यदि विधि निर्माता विधि की जांच करे 
तो इससे स्वायंपूर्ण उद्देश्यों की पूति होती है और यदि विधि निर्माता भ्याय करने 
वाला बन जाय तो इससे अत्माचार की सम्भावना रहती है । 


शक्ति प्रथक्‍करण के सिद्धान्त का प्रमुख प्रवक्ता माण्टेस्पपु है। उसने इसकी 
विशद्‌ व्यास्या अपनी रचना “विधि की भावना' (7॥0 89! ०ए१.8७४ 748) 
में की है । माण्टेस्व्यू व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का प्रवल समर्थेंक था और वह उसे सुर- 
क्षित रखना चाहता था। उसकी धारणा थी कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की तभी सुर- 
क्षित रखा जा सकता है जब शक्ति के दुरुपयोग को रोका जा सके और शक्ति को 
सीमित करके ही उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है श्रर्थात्‌ उसे समकक्ष शक्ति 
द्वारा संतुलित करके ही उसके दुरुपयोग को रोका जा सकता है। माश्ठेस्मु ने लिखा 
हैं कि “शक्ति हारा शक्ति पर रुकावट होनी चाहये ।” माण्टेस्क्यू ने न केवल शासन 
की तीनों शक्तियों को पृथक्‌ रखने का सुझाव दिया बल्कि यह भी कहा कि उनका 
संचालन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों द्वारा होना चाहिए क्योंकि यदि दो 
या तौनों शक्तियों का एकश्रीकरण हो जाये तो स्वेनाण निश्चित है। माण्टेस्क्य के 
अनुसार “जब विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियां एक ही व्यक्ति या शासकों के एक 
ही निकाय में केन्द्रित हो जाती हैं तो स्वतन्त्रता का अश्रस्तित्व नहीं रहता क्योंकि 
ऐसी सम्भावना रहती है कि कहीं राजा या सीनेट श्रत्याचारी विधियों का निर्माण 
करके उन्हें श्रत्याचारपूर्णा ढंग से लागू न करने लगे। इसी प्रकार यदि न्यायिक 
शक्ति को विधायी या कार्यपालिका शक्ति से पुथक्‌ न किया जाय तो स्वतन्त्रता की 
स्थापना नहीं हो सकती । यदि न्यायिक शक्ति को विधायी शक्ति के साथ मिला 
दिया जाय तो प्रजा के जीवन व स्वत्तन्त्रता को स्वेच्छाचारी नियन्बण का शिकार 
होना पड़ेगा क्योंकि ऐसी स्थिति में न्यायाधीश ही विश्नि निर्माता होगा । यदि 
न्यागिक शक्ति को कार्यपालिका शक्ति के साथ मिला दिया जाय तो न्यायाधीण के 
व्यवहार हिंसायुक्त एवं श्र॒त्याचारी हो सकता है। यदि एक ही व्यक्ति या व्यक्तियों के 
समूह में, चाहे वह श्रभिजात वर्ग या सर्वताधारण जनता में से ही क्यों न हो, तीनों 
शक्तियों श्र्थात्‌ विधि-निर्माण, सार्वजनिक प्रस्तावों का क्रियान्वयन एवं शक्तियों के 
विवादों का निपटारा करने के कार्य केन्द्रित कर दिये जायें तो प्रत्येक चीज का 
अ्रन्त निश्चित है । 

ब्लैकस्टोन ने अपनी रचना “इग्रलेंग्ड फे कानून पर दीकायें! में जक्ति 
प्रथवकरण के सिद्धान्त का समर्थन किया है। उसकी घारणा है कि “जब तक विधि 
निर्माण करने और उसे लागू करने का अधिकार एक ही व्यक्ति या व्यक्ति समूह को 
प्राप्त होता है तव तक सावंजनिक स्वाधीनता नहीं रह सकती | 

हेमित्दन श्रौर मेडिसन ने “द फेडरेलिस्ट” में कहा है कि “विधायी, कार्ये- 
पालिका और न्यायिक शक्ति को एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में एकत्र 
करने को अत्याचार की संज्ञा दी जानी चाहिए भले ही वह व्यक्ति या व्यक्ति समृह 
बंशानुगत आधार पर नियुक्त हो या मनोनीत हो या जनता द्वारा निर्वाचित हो । 


न धार हू रण! 
दैविणान हैं होता || 
रोकी संर्ति धान के लिर्मीत 
प्रभाव पड़ी शर्यपिं आग रीकी संविधा 
नहीं किये रन्‍्तु, गे द्धान्त 
“क्रम रीकी पत सिमी सं ने जानदू, 
छ्द्धाव्त नाग हैं द्द्ध्व 
संविधान महत्वपूर्ण लेख हैं अमरीकी वि 
प्त्त कॉर्म से मी देती हैं। ६2. सारी कर्ये 
पर धारा सारी च्गी पच्च न्‍्ये 
झूल्योकत त्त्त्पु क्के रस 
आती हैं। ४ श॒र््ति एर्थ न्दो 
नुपयुक्त। प्त दीय और चर 
म्जक्ति पथ का सिंदार्त आसन 
ही ओर घकेलता हें. हा 
_ शर्वित ४ 
शपसव साठ है: 
शसलोगों र्कृ र्ध्पाः खत 
शसतांगों के र्म्नॉि 
गतिरोध उर्णी नेर आर्वुि 
करना कर्ठित जगा जैसे च्ह्द्न 
को सिर्दित ऐंठने मं डाल देता हैं 
2« तब्त्रता सेल व 
घार्णा अर संस है कि व्यक्तियों 
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कोर्ट भी संविधान या सिद्धान्त उनकी स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं कर सकता । यदि 
नागरिक निटडर, जागरुफ और साहसी हैं तो निरंकुग शासन भी उनकी स्वतन्त्रताओं 
का हनन नहीं कर सकता । पेरिक्लीज ने ठीक कहा है कि “साहस स्वतन्त्रता का 
मूल मन्त्र है 

3. शासनांगों फी समानता का विचार भ्रामक्त है--शक्ति प्रथयकरण के 
सिद्धान्त की यह मान्यता शन्लरामक है कि णासन के तीनों श्रग समान हैं। व्यवस्था- 
पिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से श्रधिक शक्तिशाली होती है। उसके 
पास शासन के अन्य अ्गों को नियन्त्रित करने की शक्ति होती है। प्रथम, व्यवस्था- 
पिका जनता का प्रतिनिधित्व करती है, भ्रतः जनमत इसमें प्रतिबिम्बित होता है । 
द्वितीय, व्यवस्थापिका वित्त के नियन्त्रण द्वारा अन्य अंगों को नियन्त्रित करती है । 
तृतीय, व्यवस्थापिका द्वारा कार्य करने पर ही श्रर्थात्‌ विधि निर्माण होने पर ही 
कायपालिका उन्हें लागू करती है श्रौर न्यायपालिका उन्हें विशिष्ट विवादों में लागू 
फरती है । 

श्रस्तनिहित बुराइयां--यदि शक्ति प्रथवक्तरगण के सिद्धान्त को पूर्णतः 
लागू कर दिया जाये तो इससे अ्रनेक भयंकर घुराइयां पैदा हो सकती हैं। उदाहरणत: 
यदि प्रतिनिधि सिद्धान्त को न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लागू किया जाय तो 
जिन पदों के लिए विश्येप ज्ञान की श्रावश्यकता होती है वे सावंजनिक श्रपील की 
दया के पात्र बन जायेंगे । इससे न्याय प्रशासन में भ्रष्टाचार शौर दलीय भावनायें 
व्याप्त होंगी और प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न होने की सम्भावना बढ़ जायेगी । 
न्यायाधीश न्याय या झ्ौचित्य की भावना के अनुचर होने के स्थान पर अपने निर्वा- 
चकों के भ्रनुचर बन जायेंगे । यह एक खतरनाक स्थिति है । 

5, पूर्ण पृथक्‍्फररण कहीं नहीं श्रपताया गया--शक्ति पृथककरण के सिद्धान्त 
को पूर्णतः: कहीं भी लागू नहीं किया गया | अगरीकी संविधान में इसे श्रवरोध झौर 
सन्तुलन के सिद्धान्त के साथ स्वीकार किया गया है। वहां शासन का प्रत्येक अंग 
शासन के दूसरे अंगों की शक्तियों में साम्ेदार है। उदाहरणत: विधायी शक्तियां 
काँग्रस के पास हैं परन्तु विधियां तभी लागू होती हैं जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर 
कर उन्हें स्वीकार कर लेता है। राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधियों पर अ्रपने 
“अजेब्री निपेधाधिकार” और “निलम्बित विश्येपाधिकार' का प्रयोग कर सकता है। 
दूसरी ओर, नियुक्तियां एवं सन्धियां करना राष्ट्रपति का श्रधिकार है परन्तु उन्हें 
लागू होने के लिए सीनेट के अनुसमर्थन की आ्रावश्यकता होती है । इसी तरह न्यायिक 
शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, परन्तु न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट 
के अनुसमथन से करता है और कांग्र स न्यायाधीशों के लिए वेतन तथा न्यायालय 
के भ्रन्य खर्चो के लिए घन की अनुमति देती है। 

ब्रिटेन में भी शक्ति प्रथव्करण का सिद्धान्त विद्यमान नहीं है। वस्तुत 
सप्दीय शासन में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है ! 
ग्रत: वहां शक्ति पृथककरगा का सिद्धान्त विद्यमान नहीं होता। ब्रिटेन में लाड्ड 
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चाँसलर की स्थिति शक्ति पथवकरण के सिद्धान्त की उल्लंघना है। लाड्ड चांसलर 
एक ही समय पर मस्‍्त्रिमण्डल का सदस्य होता है, लाड सभा का शभ्रध्यक्ष होता है 
और प्रिवी काउन्सिल की श्रध्यक्षता करता हैं । 

साम्यवादी देशों में, जसा|कि सोवियत संघ में, शक्ति पृथवकरण के सिद्धान्त, 
को स्वीकार नहीं किया जाता । वहां सारा प्रशासनिक ढांचा साम्यवादी दल के 
नियन्त्रण में रहता है । 

शक्ति प्रथवकरण के सिद्धान्त को आधुनिक चुनौतियां 

. शासन का विवर्गीय विभाजन श्रपूर्ण हैं - आधुनिक लेखक शासन के 
त्रिवर्गीय विभाजन को, जिस पर शक्ति पृथवकरण का सिद्धान्त श्राधारित है, स्वीकार 
नहीं करते । उनकी घारणा है कि शासन के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका | और 
स्यायपालिका अ्रंगों के अ्रतिरिक निर्वाचक मण्डल और नौकरशाही जसे अंग भी 
विद्यमान हैं जिनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । उदाहरणतः प्रो. डीले ने शासन के 
पाँच अंग बताये हैं; विचार-विमर्शात्मक, विधायी, कार्यपालक, प्रशासकीय और 
न्यायिक । प्रो. बिलोबी ने निर्वाचक मण्डल को शासन के प्रथक्‌ अंग के रूप में 
मान्यता दी है। स्विंटजरलेण्ड ने जनमत संग्रह श्रौर श्रारम्भन की संस्थाश्रों ने 
निर्वाचक मण्डल को शासन का अंग बना दिया है । 

2. शक्ति पृथवकरण के स्थान पर शक्ति संचयन की श्रावश्यकता--श्राधुनिकं 
लेखकों की मान्यता है कि यदि प्रक्रिया में कार्यकुशलता, उद्देश्यों की एकता और 
योजनाबद्ध विकास वांछुनीय एवं अनिवाय है तो शक्ति पृथक्करण के स्थान पर शक्ति 
संचयन की आवश्यकता अधिक हैं। हॉब्स, बेन्थम और माक्स इस इदृष्टिकोश के 
समर्थक रहे हैं। बन्थम ने लिखा है कि “यदि शक्ति का प्रयोग हितकारी है तो 
उसका विभाजन वयों होना चाहिए ? यदि शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो उसे क्‍यों 
ग्रपताना चाहिए ? 

3. प्रशासनिक शक्तियों सें वृद्धि--प्राधुनिक राज्य पुलिस 'राज्यं नहीं, लोक 
सेवी राज्य है। इसका कार्य सुरक्षा या व्यवस्था बनाये रंखना ही नहीं; यह पोषण 
ओर विकास भी करता है। जिस मात्रा में राज्यों के कार्यों में वृद्धि हुई है उसी 
मात्रा में प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हुई है । शक्ति पृथक्करण उन कार्यों के निष्पादन 
में वाधक है जो श्रद्धं-विधायी, श्रद्ध -का्यंपालिका और अश्रद्धं-न्यायिक शक्तियों के 
मिलाप की मांग करते हैं। आधुनिक प्रशासन प्रद्धतत्त विधान और प्रशासनिक न्याय 
के रूप में श्रद्ध -विधायी और. श्रद्ध न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। सामान्य 
रूप में यह विधि को लागू करता है; श्रध्यादेश के - रूप में यह विधि का निर्माण 
करता है; प्रदत्त विधान के रूप में यह नियमों का निर्मारण करता है और प्रशासनिक 
च्याय के रूप में यह विधियों की वेधता का निर्धारण करता है। नौकरशाही “'त्॒ 
दिखने वाली सरकार” या “सरकार की. चतुर्थ शाखा” बन गई है। 
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4. स्वतस्जता निडर एवं साहसो जनमत की मांग करती है-आधुनिक लेखकों 
की घारणा है कि यदि संस्थायें व्यक्तियों को ढाल सकती हैं तो व्यक्ति भी संस्थाग्रों 
को श्रपनी इच्छाओं एवं भावनाओं के अनुद्ूल छाल सकते हैं। अतः स्वतन्त्रता के 
लिए शासनांगों के श्पचा रिक प्रथवक्ररण की इतनी झ्ावश्यकता नहीं जितनी कि 
प्रबुद्ध एवं जागहक यम दथा विडर एवं साहसी सागरिकों की झावश्यकता है । 
यदि नागरिक जागरूक भौर साहसी हैं तो कोई भी शासन उनकी स्थतन्त्रताओं से 
सिलबाड़ नहीं कर सकता । 

5. एकात्मक नेतृत्व--आवधुनिक शासन की श्रावश्यकतायें और बाह्य परि- 
स्थितियां विभाजित नेतृत्व की नहीं बल्कि एकात्मक नेतृत्व की मांग करती हैं | यही 
कारण है कि जिन राज्यों में शक्ति पृथवकरण का सिद्धान्त विद्यमान है या जहाँ 
संघीय व्यवस्था है वहां भी शक्ति के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है । झाज 
विकेद्धीकरण निम्न स्तरों पर ही भ्रच्छा माना जाता है, उच्च स्तरों पर केन्द्रीकरण 
को स्वीकार किया जाता है । 

6. दलीय व्यवस्था--दलीय व्यवस्था शक्ति पृथंबक्रण की नहीं शक्ति 
संचयन की मांग करती है। निर्वाचनों में जनमत का समर्थन प्राप्त करने के बाद 
दल केवल व्यव्स्थापिका पर ही नियन्त्रण नहीं चाहते बल्कि कार्यपालिका भर कुछ 
सीमा तक न्यायपालिका पर भी नियन्त्रण चाहते हैं ताकि जिन नीतियों या उद्देश्यों 
के लिए निर्वाचक मण्डल ने उन्हें समर्थन दिया है वे उन्हें प्राप्त कर सकें ।॥ दलीय 
व्यवस्था के विकास ने शक्ति पृथवंकरण के महत्त्व को समाप्त कर दिया है। 
रावर्ट रीमऊ ने कहा है कि “जैसे-ज॑से सर्वोच्च कार्यपालिका श्रीर सर्वोच्च दलीय 
मेता के दायित्वों तथा स्तर का विलीनीकरण होता जा रहा है एकाकी शक्ति पृथ- 
बकरणा का कोई विशेष महत्त्व नहीं रह जाता |” दबाव समूहों के प्रभाव ने भी 
शक्ति पृथवकरण के सिद्धान्त को शिथिल बना दिया है । 

7. योजनाएं--राप्ट्रीय विकास की योजनाओं ने सारे शासन को एक कड़ो 
में पिरो दिया है। ग्राज यह जानना कठिन है कि कौन-सा कार्य किसका है। योज- 
नाओ्रों की सफल कार्यान्विति सासनांगों में प्रथवकरण की मांग नहीं करती, बल्कि 
उनमें निरन्तर सहयोग और पारस्परिक विश्वास की मांग करती है । 

8. व्यवहारवादी इृष्टिकोण--श्राधुनिक व्यवहारवादी लेखक शासन के किसी 
श्रंग के कोई विश्येप कार्य नहीं समभते । उनकी घारणा है कि प्रत्येक राजनीतिक 
इकाई श्ननेक कार्यो को करती हैं। उनका श्रागत-निर्गत विश्लेषण इसी बात को 
श्रभिव्यवत करता है । इसके श्रतिरिक्त वे संस्थाओ्रों के श्रध्ययन के स्थान पर मानव 
व्यवहार के भ्रध्ययन पर वल देते हैं । वे अनन्यता पर नहीं, समग्रता पर बल देते हैं । 

उपयुक्त आलोचना के वाद भी शक्ति पृथककरण का सिद्धान्त निरर्थक 
नहीं । इसका आज भी महत्त्व हैं। यह निरंकुणतावाद के विरुद्ध भले ही आंशिक रूप 
से श्राश्वासन देता हो, परन्तु इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि शवितियों का 
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केन्द्रीकरए जितना कम होगा, शक्ति के दुरुपयोग के श्रवसर उतने ही कम होंगे भर 
नागरिक स्वतस्त्रताग्रों को सुरक्षित रहने की उतनी ही सम्भावना होगी ।. रे 
अवरोध एवं सन्तुलन का सिद्धान्त 

शक्ति पृथकक्रण का एक उप सिद्धान्त अवरोध और सन्तुलन का सिद्धान्त ह 
है । यह इस माम्यता पर श्राधारित है कि पूर्ण या निरपेक्ष शक्ति पृथककरण शासन 
संचालन के कार्य को असम्भव बना देता है। अ्रतः शासन में सन्‍्तुलन बनाये रखने 
के लिए ऐसे सिद्धान्त की श्रावश्यकता है जो शासनांगों की स्व्रेच्छाचारिता और 
शक्ति के दुरुपयोग को रोक सके और उनमें सन्तुलन बनाये रख सके | अवरोध और 
सन्तुलन का सिद्धान्त शासन के प्रत्येक श्रंग को दूसरे भ्रंगों की शक्तियों में साभेदार 
बनाता है, शक्ति के प्रयोग को सीमित एवं नियन्त्रित करता है, शक्ति के दुरुषयोग 
एवं शासनांगों की स्वेच्छाचारिता को रोकता है तथा शासन में सन्तुलत बनाये रखने 
का काम करता है। : 

अवरोध और सच्तुलन का सिद्धान्त उतना हो प्राचीन है जितना कि पोलि- 
वियस और सिसरो | रोमन गणराज्य की श्रष्ठता भ्रवरोध और सन्‍्तुलन के सिद्धांत * 
में थी। माण्टेस्कयू और ब्लैकस्टोन के सिद्धान्तों में यह सिद्धान्त निहित है । वतेमान * 
समय में यह 'सीमित शासन' की धारणा में निहित है। जहाँ कहीं शासन सीमित - 
शक्तियों का उपयोग करता है वहां अवरोध और सन्तुलन का सिद्धान्त विद्यमान है। 
आज की प्रतिनिधि संस्थाग्रों पर लिखित एवं श्रलिखित संविधान की सीमाएँ होती 
हैं। जहाँ द्वि-सदनात्मक प्रणाली है वहाँ दोनों सदन एक-दूसरे को सन्तुलित करते: 
हैं; स्वतन्त्र न्यायपालिका शासन में सन्तुनन स्थापित करने में सहायक है। जनमत 
संग्रह श्र आरम्भन के रूप में निर्वाचक मण्डल स्वयं सच्तुलन का कार्य करता है.। 
प्रबुद्ध जनमत झौर जागरूक एवं साहसी नागरिक एवं स्वतन्च्र प्रेस स्वयं में एंक 
व्यापक सन्‍्तुलन है। भ्रमरीकीं संविधान में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को 
अवरोध और सन्तुलन के सिद्धान्त के साथ स्वीकार किया गया है । * 

अवरोध और सन्तुलन सिद्धान्त के प्रमुख उदाहरण निम्न हैं-- ' 

]. अमरीकी संविधान सारी विंधायी शक्ति कांग्रेस को प्रदान करता है 
परल्तु है द्वारा निर्मित विधियों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवाय है । राष्ट्र 
पति विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकठा है। उसके पास “जेबी” और 
“निलम्बित दो प्रकार के निषेधाधिकार हैं। परन्तु यदि काग्रेस राष्ट्रपति द्वारा 
अस्वीकृत किसी विधेयक को पुनः दो-तिहाई वहुमत से पारित कर देती है तो फिर 
वही विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृत्ति के.बिना ही कात्रन बन जाता है। - 

१ अमरीकी संविधान सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता 
है, परन्तु महत्त्वपूरां पदों पर राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों और दूसरे देशों से' 
की गयी सन्धियों पर सीनेट के अनुसमर्थंन की श्रावश्यकता होती है । 
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3. राष्ट्रपति सेनाओं का सर्वोच्च कमाण्डर है, परन्तु उसके पास युद्ध की 
घोषणा करने का अधिकार नहीं । यह अधिकार कांग्रस का है। यद्यपि राष्ट्रपति 
ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकता है जहाँ युद्ध करना अनिवायं हो जाये | 

4. संविधान भ्रमरीकी सर्वोच्च न्यायालय को कार्ययालिका और कांग्रेस से 
स्वतन्त्र बनाता है, परस्तु न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सीनेट के अनुसमर्थन पर राष्ट्र- 
पति करता है भर कांग्रेस न्यायाघीशों के वेतन तथा न्यायालय के खर्चे निर्धारित 
करती है। कांग्र स राष्ट्रपति सहित न्यायाधीशों पर महाभियोग लगा सकती है। 
दसरी ओर, न्यायपालिका कार्यपातिका भ्राज्ञप्तियों और कांग्रेस के कानूनों को 
प्रवेध घोषित कर सकती है श्रर्थात्‌ उसे न्यायिक पुनरावलोकन या अधिकार है । 

5, कांग्रं स के दोनों सदन एक-दूसरे को सन्तुलित करते हैं। प्रतिनिधि सभा 
द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों में सीनेट शीपंक को छोड़कर गम्भीर परिवर्तन कर 
सकती है। सीनेट प्रतिनिधि सदन द्वारा लगाये गये महाभियोग के आरोपों की जाँच 
करती है। 

ब्विटेन में, जहाँ शक्तियों का औपचारिक पृथक्करण नहीं किया गया है वहाँ 
भी अ्वरोव और सन्तुलन का सिद्धान्त न्‍्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। जैराकि 
फोरी और प्रद्राहम ने कहा है कि “यद्यपि ब्रिटेत में शक्तियों का झीपचारिक प्ृथ- 

करण नहीं है तथापि यह कहना गलत होगा कि शासन के श्रंग एक-दूसरे पर कोई 

श्रंकुश नहीं रखते । लोकसेवा के पदाधिकारी कभी-कभी उन कार्यो को करने में 

कठिनाई अनुभव करते हैं जो संसद उनसे कराना चाहती है। न्यायालय भी बहुधा 

कानून की ऐसी व्याख्या करते हैं जो संसद के इरादों श्रौर कार्यपा लिका की इच्छाश्रों 

या श्राशाओं से भिन्न होते हैं। कभी-कभी (दलीय) बहुमत भी संसद में मन्त्रियों को 

समथंन देने में उदासीन रहता है । महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि संसद वास्तव में 
कोई निएचय कर ले तो उसके मार्ग को कोई श्रवरुद्ध नहीं कर सकता ।”7 

समीक्षा प्रश्न 

. . माण्ठेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथककरणा सिद्धान्त का परीक्षण की जिए । 

(२87. (979) 

2... सिद्ध कीजिए कि शक्ति पृथवकरगा का सिद्धान्त न तो व्यावहारिक है भ्रौर 


न वांछनीय है । (२४४. 98।) 
3. गक्ति प्रथक्‍करण के सिद्धान्त -पर आलोचनात्मक टिप्पशी लिखिए । 
(२४॥. 986) 


4. णकित प्रृथक्‍्करण के सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिए तथा वर्तमान सन्दर्भ में 
. उसके औचित्य का परीक्षण कीजिए । 
(र2.. 978, 83; &एए7!., 4986; 60 988) 
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सरकार का संगठन- 
व्यवर्थापिका 


(08श्राख्ब्रांगा ण 604थफ्राथा 7॥67,९षांडा906) 








सरकार राज्य का आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण भ्रंग है। इसके द्वारा राज्य की 
इच्छा का निर्माण होता है, उसे लागू किया जाता है तथा उसे साकार किया जाता 
है | जैसाकि सोहटाऊ ने कहा है कि “सरकार से हमारा तात्पयं उन सब व्यक्तियों, 
संस्थाश्रों एवं साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्त होती है तथा 
उसे कार्यान्वित किया जाता है ।” यानंर का मत है कि “सरकार वह संगठन है 
जिसके माध्यम से राज्य अ्रपती इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, अपने आदेशों को 
जारी करता है और अपने विषयों का संचालन करता है । 

सरकार के प्रमुख अश्रंग तीन हैं--व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय- 
पालिका । 

व्यवस्था पिका 

व्यवस्थापिका सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्त्वपूर्ण अंग है । इसका 
कारण यह है कि यह भ्राधुनिक समय में जनता का प्रतिनिधित्व करता है । इसमें 
जनमत प्रतिबिम्बित होता है । इसके द्वारा निर्मित विधियों में राज्य की इच्छाः 
भ्रभिव्यक्त होती है श्नौर उसकी सम्प्रभुता की कलक मिलती है । विधियों के निर्मित 
होने पर कार्यपालिका उन्हें कार्यान्वित कर सकती है और न्यायपालिका उन्हें 
विशिष्ट मुकदमों में लागू कर सकती है । इस तरह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका 
श्रौर न्यायपालिका के कार्यों को मूल आधार प्रदान करती है। 

व्यवस्थापिका को भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न नामों से पुकारा जाता है। 
उदाहरणतः ब्विटेन, भारत, कनाडा, भरास्ट्रेलिया आदि देशों में इसे संसद कहा जाता 
है; अमरीका में इसे कांग्रेस, सोवियत तंघ में इसे सर्वोच्च सोवियत, जापान में इसे 


डाइट, फ्रांस में इसे राष्ट्रीय सभा और स्विट्जरलैण्ड में इसे संघीय सभा कहा 
जाता है । ; 


+५3 
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व्यवस्थापिका का विकास कब हुआ इसमें लेखकों में मतभेद हैं। झावधुनिक 
प्रतिनिधि समाप्रों की भांति प्राचीन समय में सम्भवतः कोई विधि निर्मात्री राभा 
नहीं थी । माण्टेरक्यू का मत है कि प्राचीन लोगों को प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित 
व्यवस्यापिका सभाओं का ज्ञान नहीं था । गरानेर का मत है कि आधुनिक प्रतिनिधि 
प्रथाली का झ्रारम्भ जमंनी में प्राचीन दयूटन की जन-समाझ्नों में देखा जा सकता है 
जिसमें कवीते के प्रमुख भाग लेते थे ।' प्राचीन इंगलेण्ड की विदेनगेमोद (५४॥॥०- 
॥72०70| से इतिहास की प्रथम व्यवस्थापिका सभा, “संसदों की जननी” का 
विकास हुआ है । सन्‌ ।265 में साइमन डी मान्टफोर्ड ने संसद की बैठक बुलाई थी 
झौर 295 में एडवड प्रथम ने आदर्श संसद को बुलाया था। घोरे-परीरे संसद ने 
आधुनिक प्रतिनिधि सभा का रूप धारण कर लिया। 

व्यवस्थापिका के कार्य 

व्यवस्था पिका के कायय और शक्तियाँ इस वात पर निभर करती हैं कि 
शासन का रूप कैसा है। यदि शासन का रूप भारत और इंगलंण्ड क्री भांति संस- 
दीय प्रजातन्त्र है तो व्यवस्थापिका की शक्तियाँ व्यापक एवं विस्तृत होंगी और 
व्यवस्थापिका कार्यपालिका से श्रेप्ठ होगी । इस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका 
कानून निर्माण करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और कार्यपालिका व्यवस्था पिका 
के अधीन होती है और उसके विश्वास पर ही कार्यपालिका अपने पद पर बनी रह 
सकती है । यदि शासन का रूप अमरीका की भांति गअ्ध्यक्षात्मक है श्रोर वहाँ शक्ति 
पृथयक्रण का सिद्धान्त विद्यमान है तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कार्यपालिका 
के समकक्ष होती हैं । इस शासन व्यवस्था में व्यवस्था पिका और कार्यपालिका अपने- 
अपने क्षेत्र में एक-दूसरे से स्वतन्त्र होती हैं और संविधान द्वारा प्रदान की गयी 
शक्तियों का उपयोग करती हैं। यदि शासन का रुस साम्यवादी रूप की भांति सबं- 
सत्तावादी है या नाजी जमंनी या फासिस्ट इटली की भांति अधिनायकबादी है या 
निरंकुश राजतान्त्रिक है तो वहाँ व्यवस्थापिका की शक्तियाँ वास्तविक नहीं होतीं । 
उसको इच्छा सर्वोच्च नहीं होती । उसकी स्थिति एक सलाहकार समिति' से बढ़कर 
नहीं होतीं । वह कार्यपालिका की आाज्ञप्तियों को केवल पंजोकृत करने के लिए 
विद्यमान होती है । 

आधुनिक व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्य निम्न हैं-- 

. विधि निर्माए--विधि निर्माण व्यवस्थापिका का सर्वोत्तम एवं महत्त्व- 
पूर्ण कार्य है । व्यवस्थापिका विधि का महत्त्वपूर्ण स्लोत है। व्यवस्थापिका जनता 
का प्रतिनिधित्व करती है। व्यवस्थापिका जन इच्छा को विधि के रूप में राज्य 
इच्छा का रुप देती है। व्यवस्था पिका विश्व में संशोधन करती है श्रोर नयी विधियों 
का निर्माण करती है | व्यवस्थापिका द्वारा विधि निर्माण के बाद ही कार्यपालिका 
उन्हें कार्यान्वित कर सकती है और न्य|यपालिका उनकी व्यास्य। कर उन्हें विशिष्ट 
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मुकदमों में लागू कर सकती है। राबर्द रीनऊ ने लिखा है कि “संसदों को विधि 
निर्माण के ऐसे श्रौद्योगिक संस्थात समझना चाहिए जहाँ जनमत रूपी कच्चे माल को 
संविधियों; प्रस्तावों और सार्वजनिक नीतियों में परिवर्तित किया जाता है ४? विलोबी 
का मत है कि व्यवस्थापिका इस बात का निर्धारण करती है कि सरकार की शक्तियों ' 
का वितरण किस प्रकार होगा अर्थात्‌ कया शक्तियों का विकेन्द्रीकरण होगा कि 
केन्द्रीकरण । | ; 

2, कार्यपा लिका पर नियस्त्रण-- संसदीय शासत प्रणाली में व्यवस्थापिका 
का कार्यपालिका पर प्रभावकारी नियन्त्रण होता है । कार्यपालिका व्यवस्था पिका के 
विश्वासपर्यन्त अपने पद पर बनी रह सकती है। जब यह विश्वास समाप्तः हो 
जाता है तो कार्यपालिका को पदच्युत होना पड़ता है। संसदीय शासन प्रणाली में 
कार्यपालिका के निरंकुश होने की सम्भावना नहीं होती क्योंकि कार्यपालिका व्यव- 
स्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है । व्यवस्थापि का प्रश्त पुछकर, निनदा प्रस्ताव, 
स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, बजठ में कटौती करके या सीधे झ्रविश्वास के 
प्रस्ताव द्वारा कार्यंपालिका को नियन्त्रित करती है । 

अ्रध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतस्त्र 
होती है, व्यवस्थापिका वित्त के माध्यम से कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है। 
ग्रमरीका के राष्ट्रपति द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों शऔलौर सन्धियों पर सीनेट 
(कांग्रेस के उच्च सदन) के अ्रनुसमर्थन की झ्रावश्यकता होती है । कांग्रेस की जाँच 
समितियों से तो सारा भ्रमरीकी शासन कांपता है। श्रार. एच. सोलटाऊ ने लिखा 
है कि “कंविनेट और राष्ट्रपति दोनों प्रणालियों में संसद श्रन्तत: सर्वोच्च होती है 
श्रौर राज्य कार्य के प्रत्येक विभाग में उसकी इच्छा कार्यान्वित होती है ।” 

3. वित्त पर नियन्त्रण--लोकतान्‍्त्रिक राज्यों में राष्ट्रीय वित्त पर व्यवस्था- 
पिका का पूर्ण नियन्त्रण होता है | व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना न तो एक 
पाई राजस्व के रूप में एकन्रित की जा सकती है श्रीर न एक पाई किसी मद पर 
व्यय की जा सकती है। कार्यपालिका वाधिक वित्तीय विधेयक को व्यवस्थापिकां 
के समक्ष प्रस्तुत करती है जो उसे पारित करती है । यह एक ऐसा. अवसर होता है 
जव व्यवस्थापिका कायपालिका की न्रुटियों को प्रकाश में ला, सकती है; उसकी 

निन्‍दा कर सकती है, बजट में कटौती कर खर्चों पर नियन्त्रण रख सकती है। ह 

4. संविधान में संशोधन की शक्ति--अनेक देशों में व्यवस्थापिका को या 
तो स्वयं संशोधन करने का अ्रधिकार होता है या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया में 
उसकी महत्त्ववूण भूमिका होती है । उदाहरणतः ब्रिटेन में: जहाँ संवैधानिक कानून 
और साधारण काजून में कोई भेद नहीं किया जाता; संसद स्वयं ही संविधान में 
संशोधन कर सकती है। भारत में संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से संविधान 
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के ग्रध्चिकांश भाग को संशोधित कर सकते हैं शोर कुछ धाराज्रों में संशोधन के 
लिए ]/2 विवान सभाओं के झनुसम्थंन की आवश्यकता होती है । 

5. विचार विमर्शात्मक कार्य -त्रिधि-निर्माण और विचार-विमर्श प्रायः 
साथ-साथ चलते हैं । वस्तुतः पालियामैन्ट शब्द की उत्पत्ति ऐसे फ्रेन्च शब्द से हुई 
है (पारले) जिसका अर है “विचार के लिए सभा |” इत तरह रांसद विचार- 
विमश करने वाली निकाय है। श्राधुनिक समय में विधि-निर्माण कार्य एक व्यक्ति 
विधेष की इच्छा मात्र नहीं | संसद के सदस्य विधेयकों एवं सावंजनिक समस्याग्रों 
पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अमरीकी सीनेट में किलिबस्टर [गां- 
०ए५5४८) की प्रथा सींनेट के सदस्यों को भाषण की अत्यधिक स्वतन्त्रता प्रदान 
करती है । 

व्यवस्थापिका वह स्थल है जहाँ सर्वसाघारण की शिकायतों को प्रस्तुत 
किया जाता है तथा उन्हें दूर कराने का प्रयास किया जाता है। संसद को "शिकायतों 
की राष्ट्रीय समिति, “जनमत की रंगमंच और “मतों की काँग्रेत कहा जाता 
है । एम. स्टेवर्ट ने लिखा है कि ' संसद के असाधारण गुप्त सत्रों को छोड़कर जो 
प्रायः युद्ध काल में ही होते हैं, उसकी सारी कार्यवाही खुले में होती है । जब कोई 
विपय संसद के समक्ष श्राता है और जब कोई विधेयक भिन्न-भिन्न चरणों से गुजरता 
है तो जनमत प्रेस और रेडियो, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, व्यवसायों, श्ौद्योगिक 
श्रौर अ्रन्य संगठनों द्वारा लिखे पन्नों और क्षसद सदस्यों से हुई मुलाकातों के माध्यम 
से अभिव्यक्त होता रहता है । 

6. न्‍्यायधिक कार्य--अनेक ्रधाशन्त्रिक देशों में व्यवस्था पिका न्यायिक कार्य 
भी करती है । उदाहरणतः ब्रिटिश लार्ड मभा अपील के सर्वोच्च न्यायालय के रूप 
में कायं करती है; अमरीकी सीनेट 4&छछझति, उपराषप्ट्रपति, न्यायात्रीशों तथा श्रन्य 
उच्च पदाविकारियों पर लगाये गये शंचह्वरीयोगों को जाँच करती है; भारत में संसद 
का कोई भी सदन महाभियोग के #इईबंहकी जाँच कर सकता है; फ्रांस में राष्ट्रपति 
एवं किसी मन्त्री पर महाभियोग लगाये जाने पर गणराज्य परिपद्‌ न्यायालय का 
कार्य करती है । 

शसह्यल्यहट्ट्काहवाएडाकु ००। 07005)--श्ननेक प्रजातांत्रिक 
देशों में व्यवस्थापिका उच्च पाएं को निर्वाचित करती है। उदाहरणत: 
भारत में संसद के दोनों सदनों को धल्ाल्लित सदस्य तथा राज्य विधान सभाओं के 
निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का एर्ज्ञाचन करते हैं; श्रमरीका में यदि राष्ट्रपति 
पद के लिए किसी उम्मीदवार को पुर्ण छुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सदन 
के प्रथम तीन उम्मीदवारों में से एक को गप्ट्रपति निर्वाचित करती हैं; स्विट्जरलैंड 
में संघीय सभा संघीय परिपद्‌ के सदस्यों श्रौर संघीय न्यायाध्िकरण के न्‍्यायावीशों 
का निर्वाचन करती है; सोवियत संघ में सर्वोच्च सोःवयत मन्त्रिपरिपद्‌ के सदस्यों, 
सर्वच्चि न्यायालय के न्‍्यायाघथीशों और ऑक्यूरेटर जनरल का निर्वाचन करती हूं । 
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8 जांच भ्रायोग एवं समितियाँ--प्रशासन की त्रुटियों और घोटालों का 
पत्ता लगाने के लिए व्यवस्थापिका अनेक प्रकार के जांच श्रायोगों और समितियों को 
नियुक्त कर सकती है । उदाहरणत: श्रमरीकी कांग्रस की जांच समितियों से सारा 
श्रमरीकी प्रशासन कांपता है । 

9. नियामक कार्य--व्यवस्थापिका एक प्रकार से प्रशासन की नियामक है। * 
ग्राय के साधनों पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण होता है। अ्रतः यह राजकीय पदों 
के निर्माण एवं नवीन राजकीय सेवाओं की स्थापना के माध्यम से शासन के ग्रन्य 
झवयवों की रचना एवं उनके कार्यों पर प्रकाश डाल सकती है । 

संक्षेप में, जताकि डेनियल विट ने कहा है कि, “प्रजातान्त्रिक विधानमण्डल 
प्रतिनिधित्व करते हैं, कानूव बनाते हैं, कार्यपलिका का परीक्षण करते हैं, जनता 
फ़ो 8280 करते हैं शोर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण भूमि का काम 
फरते हैं । 

छ व्यवस्थापिका का गठन अथवा एक-सदनात्मक 
एवं द्वि-सदनात्सक व्यवस्थापिका 

व्यवस्थापिका के गठन के सम्बन्ध में लेखकों में एकमत नहीं पाया जाता । 
जहाँ वेन्जामिन फ्रोंकलिन, एबी सेयीज, जान एडम्स, जर्मी वेन्थम, लेमरटाइन, तुर्गो 
आदि लेखक एक-सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष में हैं वहाँ सर हेनरी मेन, सिज- 
विक, फ्रान्सित लाइबर, लेकी, लाड ज्राइस, हरमन फाइनर, चान्सलर केन्ट, 
जे. एस. मिल, न्यायमूर्ति स्टोरी आदि लेखक द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष 
में हैं। 

एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के समथंकों का कहना है कि जन इच्छा एक 
होती है श्रतः दो सदनों की स्थापना द्वारा उसकी एकता को नष्ट नहीं करना 
चाहिए । इसके अतिरिक्त विश्व में दो सदनों -की रचना, अमरीका के सीनेट को 
छोड़कर, इस तरह की गई है कि वे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों की उल्लंघना करते हैं.। 
ये प्रायः शक्तिहीन सदन होते हैं। इनका कहना है कि श्राधुनिक समय में कोई भी 
विधेयक विवा विचार-विमर्श के पारित नहीं होता | झ्तः यह कथन मिथ्या है कि 
विधेयक जल्दबाजी में या विना विचार-विमर्श के पारित होते हैं । एक. सदनात्मक 
व्यवस्थापिका के समर्थकों का कहता है कि आज विश्व के अनेक देशों में एक सदना- 
स्मक व्यवस्था थाई जाती है। उदाहरणतः फिनलैण्ड, लेटविया, एसथोनिया, 
चलो रिया, कोस्टारिका, हौन्डुरास, सेलवेडो र, स्विट्जरलैण्ड के केन्टनों और भारतीय 
संघ के ह एककों को विधान सभायें एक सदनात्मक हैं । पर 

करत सदनात्मक व्यवस्थापिका के समर्थकों का कहना है कि एक सदन की 

को व कक दा पर पुनविचार. करने, एक सदन के कार्यभांर 

संख्यकों को प्रतिनिधित्व देने और संघ रा आह 2 200 मकर 

निधित्व देने के लिए द्वि-सदनात्मक कल व 283 को संघीय सरकार में अति- 
की आवश्यकता होती है । 
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रा द्विसदनात्मक व्यवस्थापिया के विपक्ष शौर पक्ष में मुख्यतः निम्न तर्क दिये 
जाते हैं--- 

20. इ-सदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष एवं एक सदनात्मक व्यवस्थापिका 
के पक्ष में तक--द्वि-्सदनात्मक व्यवस्थापिका के विपक्ष में मुख्यतः निम्न तक दिये 
जाते हैं--- 

]. जन इच्छा का विभाजन अनुचित--द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के 
विरोधियों की धारणा है कि एक समय पर जनता की इच्छा एक होती है दो नहों । 
प्रतः दो सदनों की स्थापना करके उस जन इच्छा का विरोध नहीं करना चाहिए 
एक सदन में जहाँ जन इच्छा का आदर होगा वहाँ एकता की भावना बनी रहेगी । 
जेसाकि एबी सेयीज ने कहा है क्रि “कानून जनता की इच्छा है श्रोर जनता एक ही 
समय में एक ही विषय पर दो विभिन्न इच्छायें नहीं रख सकती ।” ट्वि-सदनात्मक 
व्यवस्थापिका अ्रनावश्यक विरोध, संघर्प और विभाजन को जन्म देती है | जैसाकि 
एबी सेयीज ने कहा है कि, “यदि उच्च सदन प्रतिनिधि सदन से सहमत है तो वह 
प्रनावश्यक है श्रौर यदि भ्रसहमत है तो वह शरारतपूर्ग है ।” लेमरटाइन ने भी 
लिखा है कि “द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका प्रभुता को विभक्त करके एकता के 
रिद्धान्त को नष्ट कर देती है।” बेन्नामिन फ्रेकलिन ने “दों सदनों में विभक्त 
व्यवस्थापिका को ऐसी गाड़ी के समान माना है जिसमें एक घोडा आगे भर दूसरा 
पीछे से विपरीत दिशा में खींच रहा हो ।” 

2. विधेयक जल्दबाजी में नहीं सोच-विचार फर पारित होते हैं-- 
द्वि-सदनात्मक व्यवस्था पिका के विरोधियों का मत है कि यह कहना कि निम्त सदन 
विधेयकों को उतावलेपन में या जल्दबाजी में या विना विचार-विमर्श के पारित कर 
देता है, मिथ्या है क्योंकि श्राधुनिक समय में विधेयक शून्य में पारित नहीं होते श्रौर 
नही ये एक व्यक्ति की इच्छा मात्र होते हैं । संसद की कार्यवाही खुले में होती है 
श्रौर रेडियो प्रसारणों, पत्र-पत्रिकाशों, राजनीतिक दलों तथा श्रन्य व्यावसायिक 
संगठनों द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों से प्रभावत होती है। त्रिधेयकों पर 
सांसद विचार-विमर्श करते हैं श्रोर सदन की समितियाँ उनकी श्रच्छी तरह छान- 
बीन कर अपनी रिपोर्ट देती हैं। भ्रतः द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका आवश्यक है 
बयोंकि उसका कार्य समितियों द्वारा भली-भाँति किया जा सकता है | 

3. शक्तिहीन उच्च सदन--द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधियों का 
कहना है कि उच्च सदन निम्न सदन की स्वेच्छाचारिता या निरंकुशता से सुरक्षा 
नहीं करता | उनका कहना है कि विश्व के अधिकांश उच्च सदन, श्रमरीकी सीनेट 
को छोड़कर, प्रायः शक्तिहीन हैं । वे निम्न सदन की निरंकुशता को रोकने में अ्रसमथ 
हैं। उदाहरणतः ब्रिटिश लाड सभा वित्तीय विधेयक को केवल एक माह तक देरी 
कर सकती है | उसके द्वारा वित्त विधेयक में किये गये संशोघनों को स्वीकार या 
अस्वीकार करना कॉमन सभा पर निर्मर करता है। साधारण वबिधेयकों में लाई 
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सभा अ्रधिक से श्रधिक एक- वर्ष तक देर कर सकती है। भारत. में भी राज्यसभा 
वित्त विधेयक में केवल 4 दिन की देरी कर सकती है । यद्यपि साधारण विधेयकों 
में राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं, परन्तु दोनों सदनों की संयुक्त 
बैठक में लोकसभा की विजय निश्चित हीती है क्योंकि उसके सदस्यों की संख्या 
राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से दुगुनी से भी अधिक है । - 

4. संघीय राज्यों के लिए श्रावश्यक -प्रायः कहा जाता है कि संघ राज्य 
में एककों के हितों की रक्षा के लिए उच्च सदन की आवश्यकता होती है। वास्त- 
विकता ठीक इसके विपरीत है । उच्च सदन के. सदस्य दलीय आधार पर नियुक्त 
या मनोनीत या निर्वाचित किये जाते. हैं। उन पर दलीय संगठन का नियन्त्रण, रहता 
है | वे एककों के हितों की रक्षा करने के स्थान पर दलीय दृष्टिकोण से विधेयकों 
का समर्थन या विरोध करते हैं। उदाहरणत्तः भारत में संसद द्वारा पारित 42वाँ 
संवैधानिक संशोधन एककों की स्वायत्तता पर सीधा प्रह्मार करता है फिर भी 
राज्य सभा के सदस्यों ने एककों के हितों की उपेक्षा करते हुए कांग्रेस दल के इृष्टि- 


कोश का समथन करते हुए, उसे पारित कर दिया । 
5. प्रतिगामी उच्च सदन --उच्च सदन प्रायः रूढ़िवादी, अनुदारवादी एवं 


प्रतिगामी होते हैं। वे निम्त सदन की प्रगतिशील नीतियों का विरोध करते हैं । 
प्रो. श्रॉग ने ब्रिटिश ला सभा को “राजनीहिक रूप में समय के विपरीत संस्था” 
कहा है। लार्ड सभा को “धनिकों का सामान्य गढ़”, “निहित स्वार्थों का गढ़”, 
“धन एवं विशेषाधिकारों का दुर्ग” कहकर निन्दित किया गया है उच्च सदन-के 
अप्रजातान्त्रिक एवं श्रनुदारवादी होते का मुल कारण यह है.कि उसकी रचता या 
तो ला्ड सभा की भांति वंशानुगत होती है या फ्रेंच सीनेट की भाँति अ्रप्रत्यक्ष रूप . 
से होती है या भारतीय राज्य सभा की भाँति अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन के 
आधार पर होती है। 


6. श्रनावश्यक खर्चे - विरोधियों की धारणा है कि जब उच्च सदन कोई 
उपयोगी काय नहीं करता, जब वह निम्त सदन की इच्छा में बाधा प्रस्तुत करने में 
अ्रसमथ है श्रोर उसके द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों को विशेषज्ञों की समि- 
तियों द्वारा भली प्रकार किया जा सकता है तो द्वितीय सदन की रचना कर उस 
पर खच करना अनावश्यक एवं अनुपयुक्त है। निर्धन देशों में यह राष्ट्रीय कोष पर 
अनावश्यक भार है। 

ऐ. द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष एवं एक-सदनात्मक व्यवस्थापिका 
के विपक्ष में तक--द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के 'पक्ष में मुख्यतः निम्न तर्क दिये 
जाते हैं-- 

. सवब्यापी व्यवस्था-विश्व के अ्रधिकांश देशों में द्वि-सदंनोत्मंक व्यव- 
स्थापिका पाई जाती है। यह तत्त्व इसके गुण और उपयोगिता को प्रकट करता है। 
जंसाकि ला ब्राइस ने कहा है कि “बड़ राज्यों में एकसदनोय व्यवस्थापिका 
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अ्रवेक्षाकुत कम पायी जातो है श्रौर यदि होती भी है तो वह स्थायी नहों होती ।” 
सी. एफ. स्ट्रांग का मत है कि * द्वि-सदनात्मकता ग्राज प्रत्यधिक महत्त्वपुर्ण, राज्यों 
का लक्षण है ।”? उदाहरणत:ः ब्रिटेन में लाई सभा और कॉमन सभा के रूप में, 
ग्रमरीका में सीनेट और प्रतिनिधि सदन के रूप में, सोवियत संघ में राष्ट्रीयताश्रों 
की सोवियत और संघ सोवियत के रूप में और भारत में राज्यमभा और लोकसभा 
के रूप में द्विसदनात्मक व्यवस्यापिका है । 

2. जल्दवाजी में पारित किये गये कानूनों में देरी--द्वि-सदनात्मक व्यवस्था- 
पिका निम्न सदन द्वारा जल्दबाजी में, बिना पूर्णा विचार-विमर्श और विवेक के 
पारित किये गये कानूनों में देरी करती है जिससे उन पर पुनविचार का अवसर 
मिल जाता है भश्रौर कानृत में रह गई त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। निम्न 
सदन प्रायः झ्ावेशयुक्त और उत्तेजनापुर्ण होता है और कभी-कभी तो वह श्रधीर, 
जल्दबाज और प्रमादयुक्त भी होता है। उच्च सदन देरी करके निम्न सदन की इन 
प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास करता है। ब्लंशली ने द्वि-समदनात्मक व्यवस्था की 
यह कहकर प्रशंसा की है कि “चार आँखें दो श्राँखों की तुलना में ग्रधिक स्पष्टता 
से देखती हैँ, विशेषकर उस समय जब किसी विषय पर विभिन्न रृष्टिकोणों से विचार 
किया जाता है ।” 

3. एक सदन की निरंकुशता पर रोक--द्वि-सदनात्मक व्यवस्था पिका निम्न 
सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है | यदि विधि निर्माण की सारी शक्ति को 
एक सदन में निहित कर दिया जाय तो वह उसका प्रयोग मनमाने ढंग से करने 
लगेगा । जैसाकि लेको ने कहा है कि “शासन के समस्त रूपी में जिनकी उत्पत्ति 
मानव समाज में सम्भव है, मैं एकाकी स्वेश क्तिशाली प्रजातन्त्रात्मक सदन के शासन 
से मिकृष्ट किसी शासन को नहीं जानता ।” शक्ति के दुस्पयोग को रोकने के लिए 
उसे दो समकक्ष सदनों में विभक्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है । सर हेनरी मेन 
ने ठोक कहा है कि “उच्च सदन की श्रावश्यकता प्रतियोगी सदन के क.रण नहीं 
बल्कि अतिरिक्त सुरक्षा के कारण है ।” 

4. नागरिक स्वतन्त्रता की रक्षा में सहायक- जिन राज्यों में न्यायिक 
पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं पाई जाती वहाँ ठ्ितीय सदन की झ्रावश्यकता और 
भी बढ़ जाती है । लाई सभा की उपयोगिता पर बल देते हुए श्रॉग और लिक ने 
लिखा है कि “विशज्येपकर ब्रिटेन में जहाँ नागरिकों के लिखित मौलिक अश्रतिकार नहीं, 
जहाँ स्विट्जरलैंड की भाँति प्रत्यल प्रजातन्त्र की युक्तियाँ उपलब्ध नहीं, जहाँ 
प्रमरीका की भाँति न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं, जहाँ सम्प्रभु केवल 
नाम मात्र का अधिकारी है और जहाँ वह अपने निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं 
करता वहाँ संसद और मन्त्रिमण्डल की निरंकुशता पर नियन्त्रण रखने के लिए तथा 
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यों पर जनमत को जागरूक' रखने के लिए एक ऐसे रक्षा कवच की 
35 कसर जल्दवाजी भौर अविवेकपूर्ण रीति से पारित किये गये विधेयकों 
प्रौर नीतियों पर थोड़े समय के लिए रुकावठ पंदा कर दे । 

5 संघ राज्यों के लिए श्रावश्यक--द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका में संघ के 
एककों के प्रतिनिधित्व देने का श्रवसर मिलता है । जहां संघीय सरकार का निम्न 
सदन सारे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है वहाँ उच्च सदन एककों के हितों का 
प्रतिनिधित्व करता है। हरसन फाइनर और मेरियट ने इसी झ्ाधार पर दि-सदना- 
त्मक व्यवस्थापिका का समर्थत किया है। फाइनर का सत है कि “व्यवस्थापिकायें 
दो मुख्य एवं पृथक्‌ कारणों से द्वि-सदनात्मक हैं--(7) संघवाद श्रौर (7) संविधान 
में लोकप्रिय सिद्धान्त को सीमित करने की इच्छा । 

6. विशेष हितों का प्रतिनिधित्व--विज्ञेष हितों को प्रतिनिधित्व देते के 
लिए भी द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता होती है। द्विर्वी ते कुहा है 
कि “एक श्रोष्ठ व्यवस्थापिका में एक सद्रत को जनता का अतितिघित्व मिलना 
चाहिए और इूसरे सदन में उन विभिन्न समूहों को अतिनिश्चित्त मिलता. चाहिए .ज़िनसें 
जनता विभाजित हो ।” उदाहरणतः सोवियत रूस की -सप्द्रीयताश्नों क्ी-सोचियत 
राष्ट्रीयताओं पर आधारित है; ,ारत में सप्ट्रपति सज्य सभ्ा-में कला, विज्ञान 
श्रौर समाज सेवा के क्षेत्र से 42 व्यक्तियों को चम्मजद.करः सकता है ॥ ; 

7, योग्य -व्यक्तियों की -स्रेव्राओ्रों को-प्राप्त करते में :सहायकर->द्वितीय सदन 
की भ्रावश्यकता इस कारण- भी है कि जो -व्यकिति निर्वाचनों में -परसाजित-हो- जाते हैं 
या जो निर्वाचनों:में भाग ,नहीं लेते उन्हें उच्च सदत में सनोत्तीत करके उनकी 
सेवाओं को आण्त किया जा सकता है । इस कारण ज्ाइस जे :उच्च;सदन को वुद्धि- 
जीवियों का सदन कहा है । द ह * 

“8.-कार्यपालिका की .स्वतन्त्रता--द्वि-सदनात्मक ज्यवस्थामसिकत रसें कार्ये- 
पालिका अपने व्यापको अधिक स्वत्तत्त्र समभती है । जेसाकि -सेहेल से :लिखा- है-तकि 
“विधान सभा के दोनों सदनों हास एक-दूसरे कोसी मित-करते के अयगसों के-कारण 
कार्यपालिका को अपेक्षाकृत अधिक कार्य -करने-एवं उत्तरद्यित्वःकों -निभाने-वति 
अधिक स्वतन्चता गआप्त हो जाती-है ।7 - - ५ 


: 9. कार्य विभाजन---अ्राधुनिक समय! में ःरसज्य का रूप “लोक कल्याणकारी 
होने से व्यवस्थापिका को अनेक 'प्रकारःके - कानूनों का :निर्माण-करना :पृड़ताहैं॥ 
औद्योगिक विकास ने भी व्यवस्थापिकाःके-कार्य भार:को अत्यधिक बढ़ा :द्विया पहै । 
यदि व्यवस्थापिका द्वि-सदत्तात्मक हो तो उच्च-सदन5ःविवादास्पद प्रश्तों-्का समाधात्त 
हूं ढने में सहायक हो सकता है और महत्त्वपूर्णा विषयों को पनिम्त सदन केःलिंए छोड़ा 
जा सकता है । इससे पनिम्न सदन का कार्यभार हल्का ही 'जाता-है-और चह- महत्व- 
पूर्ण विषयों पर अधिक समय लगा सकता है। ह 3 
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द्वितीय (उच्च) सदन के गठन की विधियाँ 

द्वितीय सदन के गठन के बारे में लेखकों में एकमत नहीं पाया जाता। 
वस्तुत: देशों ने इसके गठन के बारे में किसी सामान्य विधि या सिद्धान्त को नहीं 
अपनाया । भिन्न-भिन्न देशों ने भिन्न-भिन्न विधियों या सिद्धान्तों के मिश्रण को 
अपनाया है। द्वितीय सदन के गठन के बारे में जिन विधियों या सिद्धान्तों को अप- 
नाया गया है उनमें मुख्य निम्न हैं -- 

3. बंघानुगत सिद्धान्त (म्रक्षष्वावाए शापराशए०)--क्रुछ द्वितीय सदनों 
का गठन पूर्णतया या प्रधानतया वंशानुगत सिद्धान्त पर किया गया है। इस श्रेणी 
में ब्रिटिश लार्ड सभा आती है। इसके कुल सदस्यों का 90% भाग वंशानुगत पीयरों 
का है यद्यपि इसमें कुछ नामजद पीयर और कुछ निर्वाचित पीयर भी है । 

2. नामजद करने का सिद्धान्त (शा्राल्ण४ ० वैणांतध0॥)--कुछ 
द्वितीय रादनों का गठन पूर्णतया या प्रधानतः कार्यपालिका द्वारा नामजद किये गये 
लोगों द्वारा होता है। कार्यप्रालिका इन्हें जीवन भर के लिए श्रथवा थोड़े समय के 
लिए नामजद करती है ! इस श्र णी में मुख्यतः कनाडा सीनेट आत्ती है। भारत की 
राज्यसभा में भी राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्रों से 
]2 सदस्यों को नामजद कर सकता है । 

3. प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धान्त (गरगणंए० ० जाल ०णांणा)-- 
कुछ द्वितीय सदनों को प्रत्यक्ष रीति से जनता द्वारा उसी आधार और सिद्धान्त पर 
चुना जाता है जिस आधार और सिद्धान्त पर निम्न सदन को चुना जाता है। इस 
श्णी में मुख्यतः अमरीका का सीनेट आता है। 

4. श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धान्त (शि्रालएा० ्ी पातराल्ण 8606- 
80०7)-#ुछ द्वितीय सदनों का गठन पूर्णवया या प्रधानतया स्थानीय (राज्य) 
विधानसभाशओों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस श्रंणी में मुख्यतः भारत 
की राज्य सभा आती है। भारतीय राज्य सभा के श्रधिकांश सदस्यों का निर्वाचन 
अप्रत्यक्ष रूप से राज्य विधान सभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के 
झ्राधार पर होता है । 93 से पूर्व श्रमरीका के सीनेट का निर्वाचन भी अ्रप्रत्यक्ष 
रूप से राज्य विधान सभात्रों द्वारा होता था । 

अनेक देशों के द्वितीय सदन के गठन में उपय्रु क्त एक या दो या इससे भी 
श्रधिक सिद्धान्तों को मिलाया गया है।. उदाहरणतः ब्रिटेन की लार्ड सभा के गठन 
में वंशानुगत, सामजद और निर्वाचन सिद्धान्तों को मिलाया गया है। भारत की 
राज्य सभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन और नामजद के सिद्धान्तों को मिलाया गया है । 
स्विट्जरलेण्ड की राज्य परियद्‌ में प्रत्यक्ष निर्वाचन और श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन के 
सिद्धान्तों को मिलाया गया है। यहाँ राज्य परिषद्‌ के सदस्यों को वहुसंख्यक केन्टनों 
में प्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है । केवल सात केन्टनों में केन्टनों की विधान सभायें 
सदस्यों को अप्रत्यक्ष रीति से चुनती हैं। ,नावें का द्वितीय सदन एक अनोखा सदन 
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है । इसके सभी सदस्यों को निम्त सदन अपने सदस्यों में से सहयोजित (0०-०७॥) 
करता है। पश्चिम जर्मनी का द्वितीय सदन भी एक अ्रनोखा सदन है। यहाँ बुन्दे- 
सराट (राज्य सभा) के सदस्य राज्य सरकारों के सदस्य होते. हैं । इनके अनुपस्थित 
रहने पर यह श्रपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। इन स्थानापन्न प्रतिनिधियों की सूची 
भी प्रत्येक राज्य सरकार तैयार करती है। ः 

भिन्न-भिन्न विधियों के गुख-दोष--द्वितीय सदन के गठन की प्रत्येक विधि में 
कुछ गुण या दोप पाये जाते हैं । ' 

वंशानुगत सिद्धांत के विरुद्ध सबसे बड़ी श्रापत्ति यह-है कि यह श्रप्नजातांच्िक 
है| इसमें जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त इस सिद्धान्त 
के भ्राधार पर गठित द्वितीय सदन का दरृष्टिकोश अनुदारवादी और प्रतिक्रियावादी 
होता है। ब्रिटेन में, जहाँ इस सिद्धान्त को अपनाया गया है, इसका घोर विरोध 
होता र । है। यद्यपि अभी तक ब्रिटेन में ला सभा के वंशानुगत आधार को समाप्त 
नहीं किया गया फिर भी उसकी शक्तियों के पर कतर दिये गये हैं। विश्व में भ्रन्य 
किसी देश में द्वितीय सदन को वंशानुगत सिद्धान्त पर गठित नहीं किया गया । 

नामजद सिद्धान्त के विरुद्ध श्रापत्ति यह है 'कि कार्यपालिका इसका दुरुपयोग 
दलीय हितों के लिए कर सकती है श्रथवा नीतियों के विरोध का गला घोंटने के 
लिए उच्च सदन को अपने समर्थकों से भर सकती है। कनाडा में ठीक यही हुथा 
है। यहाँ मन्त्रिमण्डल ने उन्हीं लोगों को सीनेट में नामजद किया है जिन्होंने दल की 
भ्रत्यधिक सेवायें की हैं श्रथवा जिन्होंने दलीय कोष में अ्रंत्यधिक घन दिया है। कनाडा 
में सीनेट की सदस्यता को एक पुरस्कार का पद मान लिया गया है जिसे दल के वयो- 
वृद्ध सेवकों में बाँटा जाता है । दूसरे. यह सिद्धान्त अ्रप्रजातान्त्रिक है। इस श्राधार 
पर गठित सदन न तो जनता के प्रति उत्तरदायी होता हैं, न वह जनमत से प्रभा- 
वित होता है और न ही जनता इस पर विश्वास करती है । तीसरे, इस प्रकार का 

उच्च सदन एक कमजोर सदन होता है। इसे निर्जीव और बेकार सदन समझा जाता 

है। इन दोपों के वाद भी नामजदगी के सिद्धान्त में एक गुण भी है। प्रत्येक देश में 
ऐसे भ्रवेक योग्य, अनुभवी एवं समाज सेवी लोग होते हैं.' जो चुनाव के दाँव-पेच में 
पड़ना नहीं चाहते भ्रथवा साधनों के भ्रभाव के कारण चुनाव हार जाते हैं। यदि ताम- 
जदणी के सिद्धांत का सही प्रयोग किया जाता है तो इसके मांध्यम से राष्ट्र को योग्य, 
अनुभवों एवं समाजसेवी लोगों की सेवाश्नों का लाभ पहुँचाया जा सकता है। 

, . भेत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्त पर गठित द्वितीय सदन आधुनिक समय की 
भाँग है। इस प्रकार का उच्च सदन प्रजातान्त्रिक होता है। परन्तु इसके विरुद्ध 
आपत्ति यह है कि यह निरंत सदन का ही रूप ग्रहण कर लेता है; यह निम्न सदन 
है कह लक होता है।' जेंसाकि लीवर ने कहा है कि “यदि दोनों 

गे एक ही समय में एक ही निर्वाचकों द्वारा चुना जाता है तो दोनों सदन 


हि! 
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एक ही सदन की दो समितियां होंगे ।” दोनों सदनों की शक्तियाँ समान होने पर 
उनमें संविधानिक गतिरोघ उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक होती है । 

द्वितीय सदन के गठन के बारे में लेखकों के विचार : द्वितीय सदन के गठन 
के वारे.में लेखकों ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनमें मुख्य निम्न हैं--- 

3. लीवर का मत है कि हमें दो ऐसे सदनों की श्रावश्यकता है जो वास्तव 
में एक दूसरे से भिन्न हों : एक भावना (॥7ए05०) का प्रतिनिधित्व करता हो तो 
दूसरा निरन्तरता का, एक प्रगति का प्रतिनिधित्व करता हो तो दूसरा श्रनुदारवाद 
का; एक में श्रागे बढ़ने का उत्साह हो तो दसरे में उसे थामने की क्षमता हो; एक 
में नये परिवतन लाने की शआ्राकांक्षा हो तो दूसरे में किसी मत पर दृढ़ रहने की 
इच्छा हो; एक का आकार बड़ा हो तो दूसरे का छोटा; एक निर्वाचित हो तो दूसरा 
नामजद श्रथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो । 

2. जॉन स्टुश्न्ट मिल द्वितीय सदन में राजनीतिक अनुभव और प्रशिक्षण को 
अधिक महत्त्व देता है। उसका मत है कि दोनों सदनों का गठन इस प्रकार होना 
चाहिए कि एक में जनमत की अभिव्यक्ति हो सके और दूसरे में योग्यता और 
प्रतिभा की अ्रभिव्यक्ति हो सके, जो जनसेवा द्वारा प्रमाणित हो चुकी हो । मिल 
का विश्वास है कि इस आ्राधार पर गठित द्वितीय सदन एक मामूली निकाय या 
साधारण नियन्त्रण के रूप में कार्य नहीं करेगा वल्कि एक प्रेरक शक्ति के रूप में 
कार्य करेगा । ह 

द्वितीय सदन के गठन की श्रेष्ठ विधि : सिजविक ने द्वितीय सदन के गठन 
की श्रेष्ठ विधि का सुझाव दिया है। उसका मत है कि वही विधि श्रेष्ठ विधि है 
जिसमें नामजदगी भ्रौर श्रश्नत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धान्तों को मिलाया गया हो । उसका 
कहना है कि नामजदगी के माध्यम से योग्यता श्रौर श्रनुभव को व्यवस्थापिका में 
स्थान देने का भश्रवसर मिल जाता है श्रौर श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन से प्रतिनिधित्व के 
सिद्धान्त की कुछ सीमा तक पूति हो जाती है। यह संयोग ही है कि भारत की राज्य 
सभा के गठन में इन दोनों सिद्धान्तों को मिलाया गया है । जहाँ इसके श्रधिकाँश 
सदस्यों को राज्य विधान सभाश्रों द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से चुना जाता है वहाँ राष्ट्र- 
पति कला, साहित्य, विज्ञान श्रौर समाज के क्षेत्रों से 72 सदस्यों को नामजद कर 
सकता है। इसके भ्रतिरिक्त राज्य सभा का श्रांकार लोक सभा की तुलना छोटा है 
झौर उसका कार्यकाल उससे लम्बा है। भारतीय राज्य सभा, लोकसभा द्वारा जल्द- 
बाजी में पारित किये गये विधेयकों पर रोक भी लगा सकती है । 


व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी 


आधुनिक समय में व्यवस्थापिका की वास्तविक शक्तियों में कमी हुई है । 
सिद्धान्ततः व्यवस्थापिका श्राज भी एक सर्वोच्च संस्था है; उसके पास कानून निर्माण 
की श्रसीमित शक्तियाँ हैं; वह किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकेती है; 
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पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है या उनमें कि परिवर्तंत कर सकती 
है । भारत एवं ब्रिटेन जैसे संसदात्मक शासनों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति 
उत्तरदायी होती है श्ौर वह उसके विश्वास पर ही अपने पद पर बनी रहती है। 
श्रमरीका जैसे अ्रध्यक्षात्मक शासन में भी, जहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका (कांग्रेस) 
से स्वतन्त्र होती है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर श्ननेक प्रकार के वित्तीय एवं 
प्रशासनिक नियन्त्रण लगा सकती है। उदाहरणतः कांग्रेस की जाँच समितियों से 
सारा अमरीका प्रशासन कांपता है, परन्तु इन सब तत्त्वों के बावजूद व्यवस्थापिका 
की शक्तियों में कमी हुई है। इसके प्रमुख कारण निम्त हैं-- 

4 राज्य के रूप में परिवर्तंत--आधुनिक राज्य का रूप यथेच्छाचारिता 
या पुलिस राज्य का नहीं रहा जैसाकि श्रठारहवीं शताब्दी में था। श्राज का राज्य 
प्रजातान्त्रिक, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी राज्य है । राज्य के इस स्वरूप के 
कारण उसके कार्यक्षेत्र में श्रत्यधिक विस्तार हुआ । उसका कार्य नकारात्मक नहीं 
रहा वल्कि सकारात्मक और रचनात्मक हो गया है । वह श्राज नागरिकों की बाह्य 
आाक्रमणों से ही रक्षा नहीं करता या आ्रान्तरिक व्यवस्था ही नहीं करता बल्कि वह 
उनका पोषण और विकास भी करता है। श्राज का राज्य उत्पादकों और व्यापा- 
रियों से उपभोक्ता की, पूजीपतियों से श्रमिकों की तथा बड़े-बड़े उद्योगों की प्रति- 
इन्द्रिता से छोटे-छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा करता है । राज्य के काये क्षेत्र की 
वृद्धि ने कायंपालिका और प्रशासन की शक्तियों में अत्यधिक विस्तार किया है । 
जिस मात्रा में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है उस मात्रा में व्यवस्थापिका 
की शक्तियों में कमी हुई है । 

2. प्रदत्त विधान--राज्य का रूप लोक-कल्याणकारी होने से व्यवस्थापिका 
के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उसके पास विधेयकों पर पूर्ण विचार-विमर्श 
करने के लिए समय नहीं होता | आधुनिक विधि निर्माण श्रत्यधिक तकनीकी होता 
जा रहा है और व्यवस्थापिका के शौसतन सदस्य के पास इस तकनीकी या विशेष 
ज्ञान का अभाव होता है। कानून निर्माण करते समय व्यवस्थापिका उन सब परि- 
स्थितियों का पूर्वाचुमान नहीं कर सकती जिनमें कानून को लागू करता होता है । 
श्रतः कानूनों को परिस्थितिनुकूल बनाने के लिए उसमें नम्यता की आ्रावश्यकता 
होती है। विकांस योजनाओ्रों के लिए नये नये प्रयोगों की आ्रावश्यकता- होती है। 
व्यवस्थापिका सभी प्रकार की झ्रापात स्थितियों का भी पूर्वानुमान नहीं कर सकती । 
इन सब कारणों से व्यवस्थापिको को नियमों के निर्माण का कार्य कार्यपालिका पर 
छोड़ना पड़ता है। परिणामस्वरूप आधुनिक व्यवस्थापिका कानूनों के मोटे प्राउप 
को ही तेयार कर पाती है और. व्िवरण के लिए वह कार्यपालिका को संविधि 
नियम बनाने का अ्रधिकार दे देती है । कार्यपालिका द्वारा कानूनों के भ्रन्तर्गत बसाये 
गये नियमों को प्रदत्त विधान, प्रशासकीय या श्रधीनस्थ विधान, विभागीय या 
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माध्यमिक विधान कहते हैं । प्रदत विधान का क्षेत्र इतना व्यापक हो गया है कि 
लॉड्ड हेव् ने इसे नवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है । इस तरह प्रदत्त विधान की 
आ्रावश्यकताओं ने व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी की है । 

3. कठोर दलीय नियन्त्रण-सुद्ढ़ राजनीतिक दलों के विकास और सदस्यों 
पर उसके कठोर अनुणासन और नियन्त्रण ने जहाँ कार्यपालिका छक्ति में वृद्धि की 
है वहाँ व्यवस्थापिका झक्ति में कमी की है। आधुनिक समय में निर्वाचन दजीय 
निर्वाचन द्वोते हैं । चुनाव टिकट दल के सदस्यों को बाँटे जाते हैं । सदस्यों का राज- 
नीतिक भविष्य दलों पर निर्भर करता है। अतः “स्वतन्त्र सदस्यों का युग बीत 
गया है ।” व्यवस्थाविका के रादस्यों की स्वतन्त्रता समाप्त हो गयी है। “अन्तःझआात्मा 
की भ्रावाज” ज॑सी कोई चीज नहीं रही। जैसाकि लाड त्ाइस ने लिखा है कि 
“जितना दलीय संगठन सुदृढ़ होगा, उतना प्रतिनिधियों का स्ववियेक सीमित होगा । 
उन्हें श्रपने नेतृत्व के साथ श्रपना मत देना पड़ता है ।'? दल के सचेतक सदस्यों को 
दलीय नीतियों का समर्थन करने के लिए चेतावनी देते रहते हैं । 

4. मन्त्रिमण्डल की शक्तियाँ--संसदीय प्रणाली में मन्त्रिमण्डल सिद्धान्ततः 
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है झौर व्यवस्थापिका उसे पद्च्युत कर 
सकती है ! परन्तु व्यवहार में जब तक मन्त्रिमण्डल की पीठ पर व्यवस्थापिका के 
बहुमत का हाथ है, व्यवस्थापिका उसे पदुच्युत नहीं कर सकती। प्रधानमन्धरी 
व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग करवा सकता है। मन्त्रिमण्डल के हाथों में 
व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कराने की यह शक्ति न केवल उसके दल के 
सदस्यों को नियन्त्रित रखती है बल्कि विरोधी दल के सदस्यों के “मुख पर भी 
ताला” लगा देती है क्योंकि कोई भी सांसद अ्रनिश्चित भविष्य को निमन्त्रण देना 
नहीं चाहता । 

5, कार्यपालिका की पहल कदमी--रंसदीय शासन व्यवस्थाश्रों में कार्य को 
प्रारम्भ करने का अधिकार कार्यपालिका को होता है। संसद में अधिकांश विधेयक 
मन्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं। जो विधेयक साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत 
किये जाते हैं उनके पारित होने की तभी आशा होती है जब मन्त्रिमण्डल उनका 
समर्थन करता है भ्रन्यथा उनकी मृत्यु हो जाती है | दूसरे, बजट पर व्यवस्थापिका 
का सिद्धान्तत: नियन्त्रण होता है । परन्तु व्यवहार में उसे का्यंपालिका की देख-रेख 
में तैयार किया जाता है । कायपलिका उसे सदन में प्रस्तुत करती है | व्यवस्था- 
पिका उसे ज्यों का त्यों पारित कर देती है । इस तरह विधान झौर वित्त के क्षेत्र में 
व्यवस्था पिका कार्यपालिका की इच्छाओं को पंजीकृत करने वाली निकाय से बढ़कर 
कुछ नहीं | हरमन काइनर ने ठीक लिखा है कि “मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण रहता है, 
परन्तु उसको कुन्द नहीं किया जाता; इस पर घमकियाँ पड़ती है, परन्तु इसे दण्ड नहीं 
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मिलता; इससे प्रश्त किये जाते हैं, परन्तु इस पर विश्वास नहीं किया जाता; यह 
राजनीतिक दरृष्टिकोरस से पक्षपाती है परन्तु इसमें व्यक्तिगत हे ष नहीं होता हे | 

' 6. युद्ध का चातावरण--अणु शक्ति के विकास के कारण विश्व में आज 
प्रायः भय भर झ्रातंक का वातावरण है । इस भय के वातावरण ने, राष्ट्र के 
ग्रन्त्राष्टीय उत्तरदायित्वों ने, राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्याओ्रों ने तथा कूटनीतिक 
सम्बन्धों की गोपनीयता ने कार्यपालिका की शक्तियों में श्रत्यधिक दृद्धि की है। 
आपातकाल में तो कायंपालिका की शक्तियाँ चार ग्रुणा वढ़ जाती हैं । 

: प्‌. संवेघानिक सीसायें - लिखित संविधान व्यवस्थापिका के क्षेत्र को निर्धा- 
रित कर देते हैं, जिसका वह अतिक्रमण नहीं कर सकती । जिन देशों में संविधान 
लिखित नं होता, जैसाकि ब्रिटेन में, वहाँ ऐसी संवैधानिक परम्पराश्रों का विकास' 
हो गया है कि व्यवस्थापिका उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। जिन देशों में प्रत्यक्ष" 
विधि निर्माण की संस्थायें विद्यमान हैं, जैसाकि स्विट्जरलैंड में, वहाँ, विधि 
निर्माण की श्रन्तिम सत्ता लोगों के हाथों में होती है । इस तरह संविधान, संबधानिक 
परम्परायें एवं प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाये व्यवस्थापिका के क्षेत्र को सीमित 
कर देती हैं । | 

8. व्यवस्थापिका की कार्यवाही के नियम--व्यवस्थापिका की कार्यवाही के 
नियमों ने उसके क्षेत्र को सीमित कर दिया है। उदाहरणतः सामान्य मुख बन्ध, 
कंगारू समापन की व्यवस्थाओं ने सदस्यों के स्वतन्त्र विचार-विमर्श पर अत्यधिक 
प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। अनेक बार सार्वजनिक महत्त्व के राष्ट्रीय विषयों पर भी 
विरोधी एवं बहुमत दल के सदस्यों से मन्त्रणा नहीं ली जाती; उनसे केवल 'मत' 
लिया जाता है । । ः 

9. सिश्चित कारण--ये मुख्यतः निम्न हैं--- 

() वयस्क मताधिकार के विकास ने निर्वाचन क्षेत्रों को श्रत्यधिक विस्तृत 
बना दिया है जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाताओं में निकट का. सम्बन्ध 
नहीं रहता । अनेक बार प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की वास्तविक शिकायतों को भी 
व्यवस्थापिकरा में पेश करने में असमर्थ रहते हैं । 

(7) उम्मीदवारों का चयन दल करता है उन्हें निर्वाचकों पर थोप दिया 
जाता है। अनेक वार प्रतिनिधि उस निर्वाचन क्षेत्र का निवासी भी नहीं होता जहाँ 
से वह निर्वाचित होता है | परिणामस्वरूप प्रतिनिधि योग्यता के झ्राधार पर नहीं 
बल्कि दल के आधार पर.निवचित होते हैं। उनका दृष्टिकोण दलीय हो जाता है 
सावंजनिक या राष्ट्रीय नहीं रहता । वे अपने निर्वाचकों की इच्छाओं को प्रंभावपूर्ण 
ढंग से लागू करने में भ्रसमथे रहते हैं। “पथ. 

'(!) भ्रौसतन सदस्य का बौद्धिक स्तर प्रभावपूर्ण नहीं होता । इसका परि- 
णाम यह होता है कि व्यवस्थापिका के वाद-विवाद या उसमें प्रकट किये गये विचार 
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जनमत निर्माण में श्रधिक सहायक नहीं होते । जनमत निर्माण में प्रेस, सावंजमिक 
मंच, नेतृत्व, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों, श्रमिक संगठनों और उनके नेतृत्व 
का जो महत्त्व है वह संसद में दिये गये वक्‍तव्यों या वाद-विवादों का नहीं होता । 

..._ (४) राजनीति प्रायः व्यवसाय बन गई है। इसमें जनोत्तेजक निर्वाचित 
होते हैं, समाजसेवी नहीं । सावेजनिक भावनाओं -से युक्त व्यक्तियों का चयन प्रायः 
अ्सम्भव है | सांसदों को वेतन देने की प्रणाली ने उनके न॑तिक जीवन का पतन 
किया है । जो सांसद सदस्यता को जीविकोपार्जन का साधन बना लेते हैं वे श्रपनी 
स्वतन्त्रता से सोदेवाजी करने में नहीं हिचकिचाते । व्यक्तिगत एवं जातीय प्रतोभनों 
ने भी सदस्यों के न॑तिक स्तर में कमी की है । 

(५) दल-वदलुओं ने व्यवस्थापिका की प्रतिप्ठा को श्रत्यधिक चोट 
पहुँचाई है । 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण 

झावश्यकता एवं उद्दे श्य--आधुनिक प्रजातन्त्र अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि प्रजा- 
तन्त्र है । इसमें यह सम्भावना रहती है कि प्रतिनिधि किसी विपय विशेष पर जब- 
इच्छाश्रों का सही प्रतिनिधित्व न करें या जनइच्छाओ्रों की उपेक्षा करें क्योंकि प्रति- 
निधि प्रजातन्त्र में राजनीतिक दलों का वोलवाला होता है । भ्रतः यह सम्भव है कि 
प्रतिनिधि दलीय दवाव, अनुशासन या नियन्त्रण के कारण जन इच्छाओं के स्थान 
पर दलीय स्वार्थो श्रोर हितों की पूर्ति करें । श्रनेक बार दल प्रतिनिधि प्रजातन्त्र को 
'उपहास' बना देते हैं श्रौर संसदीय बहुमत के श्राधार पर शअ्रत्याचारी ए' जन- 
विरोधी कानूनों का निर्माण करते हैं। ग्रतः दलीय निरंकुशता, बहुमत के श्रत्याचार 
शरीर प्रतिनिधियों की उदासीनता को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष विधि निर्माण की 
श्रावश्यकता महसूस की जाती है ताकि नागरिक विधियों पर निरणंय दे सके । 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण के प्रमुख उद्दे श्य निम्न हैं-- 

(४) नागरिकों को (निर्वाचन मण्डल को) विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों 

को स्वीकार या अ्स्वीकार करने का श्रधिकार देना । 

(9) विधानमण्डल की लुण्तियों और आचरण की त्रुटियों को दूर करना । 

(०) विधानमण्डल में दलीय बहुमत के सम्भावित खतरे को दूर करना । 

(०) महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विपयों पर लोक निर्णय प्राप्त करना । 

(०) भ्रष्ट एवं श्रकुशल पदाधिकारियों को वापस बुलाना आदि । 

प्रत्यक्ष विधि मिर्माण की संस्थायें--प्रत्यक्ष विधि निर्माण की प्रमुख संस्थायें 
ये हैं--(7) जनमत संग्रह, (#) आरम्मन, (77) मतनसंग्रह और (४) प्रत्यावतेन । 
इन संस्थाओं के अ्रतिरिक्त श्रमरीका के कुछ राज्यों में, जैसाकि न्यू इंगलैण्ड में नगर 
सभा जंसी संस्थायें और स्विट्जरलैण्ड के अत्यधिक कम जनसंख्या वाले कैन्टनों में 
लेण्डसजी भिन्दे जैसी संस्थायें विद्यमान हैं। 
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(7) जनमत संग्रह (२०४ थापंप्रा7)--जनमत॒ संग्रह का अर्थ है “लोगों के 
पास भेजना अर्थात्‌ “लोगों की राय लेता ।/” ज॑साकि जरचर ने कहा है, “जनमंत 
संग्रह वह साधन है जिसके माध्यस से जनता प्रतिनिधि सभाश्रों के कार्यों को स्वी- 
कार या भ्रस्वीकार कर सकती है ।” इस तरह जनमत संग्रह लोगों के हाथों में एक 
ऐसा निषेधाधिकार है जिसके प्रयोग द्वारा वे अ्रवाछित विधि को श्रस्वीकार कर 
सकते हैं । जनमत संग्रह किसी विधेयक, किसी संवैधानिक संशोधन अथवा लोगों 
द्वारा आरम्भ किये गये किसी विषय या सामान्य साव॑ंजनिक नीति पर कराया जा 
सकता है । ह 

जनमत संग्रह दो प्रकार का होता है--(#) ऐच्छिक या चेकल्पिक जनमत- 
संग्रह और (7) श्रनिवार्य जनमत संग्रह । जब नागरिकों की कोई निश्चित संख्या 
(स्विट्जरलेण्ड में यह संख्या 30,000 है) किसी साधारण विधेयक पर जनमत 
संग्रह की माँग करती है तो इसे ऐच्छुक या वैकल्पिक जनमत संग्रह कहते हैं । 
ग्निवाय जनमत संग्रह का अ्र्थ है कि संविधान में तब तक कोई संशोधन नहीं 
किया जा सकता जंब तक उस पर लोगों की स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये | 
उदाहरणतः स्विद्जरलैण्ड में संवेधानिक संशोधन के लिए जनभत संग्रह भ्रनिवाये 
है। विश्व के कुछ अन्य देशों में भी जनमत संग्रह की व्यवस्था है, जैसाकि आस्ट्रे- 
लिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य श्रमरीका के अनेक राज्यों में । उन 
राज्यों ने भी महत्त्वपुण राजनीतिक .विषयों पर जनमत संग्रह का सहोरा लिया है 
जहाँ इसकी कोई संवेधानिक व्यवस्था नहीं । उदाहरणतः इंगलैण्ड में ई. ई. सी. की 
.सदस्यता के प्रश्त पर 975 में जनमत संग्रह कराया गया था । 


(#) आ्ररम्भन ([प/8४०)-प्रारम्भन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम 
से जनता वांछित विधियों का प्रस्ताव कर सकती है । जेसाकि हैन्स हुबर ते कहा है 
कि झारस्भन “मतदाताओं की एक निश्चित संख्या का ऐसा अधिकार है जिसके 
द्वारा वे किसी संवंधानिक संशोधत, विधि या किसी एक संवैधानिक या कानूनी 
भ्रध्यादेश के प्रारूप को तेयार करने या उस पर जनता के मत की माँग का प्रस्ताव 
रख सकती है ।” उदाहरणतः स्विट्जरलैण्ड में 50,000 मतदाता संविधान में पूर्ण 
या श्ांशिक संशोधन की माँग कर सकते हैं । 


श्रारस्भन दो प्रकार का होता है--() निर्मित प्रारम्भन और (॥) श्रनिर्भित 
झारस्थत । निभित आारम्भन अच्छी तरह से लिपिबद्ध किया हुआ होता है और उस 
पर सीधे जनमत संग्रह करा लिया जाता हैं। अनिर्मित श्रारम्भन केवल एक आम 
प्रस्ताव होता है । यदि व्यवस्थापिका सहमत हो तो उस पर जनमत संग्रह कराया 
जाता है अन्यथा उस पर जनमत संग्रह कराने से पूर्व उससें प्रस्तुत सिद्धान्त पर 


जनभत कराया जाता है और जनता की स्वीकृति मिलने पर उसे निर्मित करके उस 
पर फिर जतमत संग्रह कराया जाता है। ह 
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(9) मत संग्रह (॥८७0४८८)--रूत संग्रह वहु साधन है जिसमें किसो 
सार्ईज़निक विषय पर जनता का मत लिया जाता है । उदाहरणत: कश्मीर के भारत 
में विलय ये प्रश्व पर कभी मत संग्रह की बात कही गयी थी । यद्यपि बाद में उसे 
प्रस्वीकार कर दिया गया। जनमत्त संग्रह और मत संग्रह को अनेक बार रामानार्थक 
शब । में प्रयोग किया जाता है। परन्तु सी. एक. स्ट्रांग ने इन दोनों में श्रन्तर को 
स्थीकार क्रिया है । उसके अनुसार मत संग्रह का सम्बन्ध समाज की किसी विवादा- 
रपद राजनीतिक समस्या से होता हैं और जनत्ता उसके पक्ष या विपक्ष में मत देती 
है जबकि जनमत संग्रह के माध्यम से जनता विवानमण्डल द्वारा पारित किसी विधि 
या संबंधानिक संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार करती है । 


मत संग्रह का प्रयोग ऐसे लोगों द्वारा किया गया है जिन्हें प्रजातस्त्र भें 
विश्वास तक नहीं था । उदाहरणतः नेपोलियन बोनापार्ट ने !799 में इसका प्रयोग 
किया था; हिटलर ने 933 में राप्ट्र संघ की सदस्यता त्यागने के लिए मत संग्रह 
का सहारा लिया था; 938 में आस्ट्रिया के जमनो में मिलाने के प्रश्न पर मत 
संग्रह कराया गया था, परन्तु आजकल मत संग्रह का प्रयोग नहीं दिया जाता। 
पझ्राजकल जनमतत संग्रह का ही प्रयोग किया जाता है। 


(0) प्रत्यावर्तत (२०८८४॥)- भ्रत्यावतंव का श्रर्य है जन-प्रतिनिधियों या 
निर्वाचित पदाधिकारियों को श्रमने पद से वापस बुलाना । जत्र जन-प्रतिनिधि या 
निर्वाचित पदाधिकारी शअ्ृत्याचारी, भ्रष्ट या श्रयोग्य हो जाते हैं तो जनता की 
निश्चित संस्या उन्हें वापस बुला सकती है। बह प्रणाली अश्रमरीका के कुछ राज्यों 
और स्विद्जरलैण्ड के कुछ कीन्टर्नों में विद्यमान है । 

संक्षेप में, प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाग्रों में जनमत संग्रह और भारम्भन 
की संस्थायें ही राज्यों में अधिक प्रचलित हैं। जनमतत संग्रह एक प्रकार की ढाल है 
जिसके माध्यम से श्रवांध्धित विधियों को रोका जाता है; श्रारम्भन एक ऐसा प्रस्त्र 
है जिसके प्रयोग द्वारा वांछित विधि को पारित किया जाता है । 


प्रत्यक्ष विधि निर्माण के गूण-दोप : 


ह. गुछ (ैटा।5)--प्रत्यक्ष बिध्ि निर्माण की संस्थाओं के प्रमुख गुण 
अ्रग्न लेसित हैं-- 

. जन-इच्छा को जानने के सर्वोत्तत सावन--जनमत संग्रह जनमत जान 
लेने का सर्वोत्तम सावन है । आरम्भन के साथ मिलकर यह लोक-प्रभुता को पूर्ण 
करता है। जैसाकि बौन्जोर ने लिखा है कि ”वे (जनमत संग्रह श्रीर झारम्भन) जन 
इच्छा को जानने के सर्वश्रेष्ठ साधन हैं; वे राजनीतिक वातावरण के श्रेष्ठ बरो- 
मोटर हूँ ।” “वे जन श्रात्मा के बातायन हैं।' 
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2. राजनीतिक दलों के कुप्रभाव से मुक्ति--प्रत्यक्ष विधि निर्माश के साधनों 
से दल-व्यवस्था के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। बहुमत अल्मंत का दमन नहीं 
कर सकता और मग्नल्पमत बहुमत को धोखा दे सकता है। राजनीतिक दलों के 
का रण भतेक देशों में राजनीतिक उथल-पुथल हुए हैं, परन्तु स्विट्जरलैण्ड, जंहाँ ये 
संस्थायें पायी जाती हैं, अत्यन्त व्यवस्थित और शान्तिपुरों राष्ट्र रहा है । | 

3. व्यवस्थापिका और जनता के सध्य निरन्तर सम्पके -इनके माध्यम से 
जनता के प्रतिनिधियों और जनता में निरन्तर सम्पर्क बना रहता है। इससे व्यव- 
स्थापिका जन-इच्छा की उपेक्षा करने का प्रयास नहीं करती । लाडे ब्लाइस ने लिखा 
है कि “प्रत्यक्ष विधि निर्माण द्वारा विधानमण्डल आम चुनाव के अलावा अन्य अव- 
सरों पर भी जन-सम्पर्का में आता है। कतिपय सीमाओं में जनमत संग्रह द्वारा सम्पर्क 
ग्राम चुनाव के सम्पर्क की अपेक्षा अ्रच्छा भी है क्योंकि इससे मतदाताओं को गम्भीर 
विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है और इसमें दलगत . 
भावना का विनाशकारी प्रभाव भी नहीं रहता ।” | 

4, राजनीतिक शिक्षा के साधन - प्रत्यक्ष विधि निर्माण के साधन जनता को 
राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। ज॑साकि हेन्स हूबर ने कहा है कि “जनमत संग्रह 
जनता की एकता और शिक्षा कः सूत्र है।” इनसे जनता सावेजनिक कार्यों में 
दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है, उसमें राष्ट्र प्रेम और उत्तरदायित्व की भावनायें 
जागृत होती हैं। उसमें श्रात्मविश्वस पैदा होता है और वह जागरूक रहतो है । 

5, विधियों की श्रतुपालना सरल--जव॑ लोगों की विधि निर्माण में प्रत्यक्ष, 
महत्त्वपूर्णा एवं निर्णायक भूमिका होती है तो उनका नैतिक मुल्य बढ़ जाता है और 
उनकी अनुपालना स्वाभाविक वन जाती है। 

6. जिन राज्यों में कायपालिका अपने निषेघाधिकार कं प्रयोग नहीं करती, 
जहाँ न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होता, वहाँ प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाओं की 
आवश्यकता शौर भी बढ़ जाती है। इनके माध्यम से लोग विधान मण्डल की 
लुप्तियों श्रौर आ्राचरण की त्रुटियों को दूर कर सकते हैं । 

छ दोष (०॥०७/8)--उपयु क्त गुणों के बाद भी प्रत्यक्ष विधि निर्माण की 
संस्थायें आलोचना की प.त्र रही हैं। सर हैनरी सेन, लास्की, फाइनर, एस. डब्बस 
एसमौन भ्रादि लेखक इसके कठु आलोचक रहे हैं । वस्तुतः स्विट्जरलैण्ड और 
भ्रमरीका के कुछ राज्यों को छोड़कर इनका प्रयोग कहीं नहीं किया. गया | विशाल 
राज्यों में इनका प्रयोग कठिन है । 

प्रत्यक्ष विधि निर्माण की. संस्थाओं में मुख्यतः निम्न दोष पाये जाते हैं-- 

. विधान सण्डल की प्रतिष्ठा पर प्रहार--प्रंत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थायें 
विधानमण्डल की प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना पर सीधा प्रहार करती हैं । 
जंसाकि एम, डब्बस मे कहा है कि यदि “जनमत संग्रह लागू किप्रा जाय तो विधान- 
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मष्डठलत एक परामर्शदात्री समिति सात्र बनकर रह जाती है। उसका उत्तरदायित्व 
समाप्त हो जाता है श्योंकि वह किसी बात को निश्चयात्मक ढंग से नहीं कर सझृती 
जब धन्तिम निर्णण जनता के हाथ में होता है। एसमीन ने भी लिखा है कि 
“प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र का पश्र्य हे-ज्ञान की भ्रज्ञान के समक्ष और उत्तरदायित्व की 
पनुत्तरदायित्व के समक्ष भ्रपील । 

2. विधि निर्माण का कार्य सुचारु रूप से नहीं चलता--प्रत्यक्ष विधि निर्माण 
की संस्थाओं के कारण विधानमण्डल का कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता । कभी- 
कभी व्यवस्थापिका प्रतिकूल विधेयक्नों को इस श्राशा से पारित कर देती है कि 
जनता उन्हें श्रस्वीका र कर देगी श्रौर कभी-कभी श्रावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण विधेयकों 
को इसलिए पारित नहीं करती कि जनता उन्हें श्रस्वीकार कर देगी । 

3, विधि निर्माण के लिए विशेष ज्ञान की श्रावश्यकता--विधि निर्माण के 
लिए विद्येप ज्ञान की श्रावश्यकता होती है जिसका सर्वसाधारण के पास श्रभाव 
होता है । उदाहरणतः किसी ग्वाले या साईस से इस विपय पर मत लेना युक्तियुक्त 
प्रतीत नहीं होता कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये या नहीं किया जाये ? 

4, प्रगतिशील विधियों के निर्माण में बाघक--प्रत्यक्ष विधि निर्माण की 
संस्थाये प्रगतिशील राजनीतिक एवं झाथिक विधियों के निर्माण में बाधक हैं । इराका 
मूल कारण यह है कि जनता प्रायः रूढ़िवादी होती है । वह प्रगतिशील नीतियों को 
रहसा स्वीकार नहीं करती । फाइनर ने ठीक लिखा है कि “अ्रज्ञानी, श्रवोध प्रति 
शोधी जनता ने प्राय: प्रगतिशील विधान को नष्ठ कर दिया है ।” 

5. राजनीतिक दलों के प्रभाव में वृद्धि--प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाग्रों 
में राजनीतिक दलों की आवश्यकता कम होने के स्थान पर बढ़ जाती है। उदा- 
हरणत: दल लोगों को जनमत संग्रह में भाग लने के लिए प्रेरित करते हैं। जनमत 
संग्रह में श्रसन्तुप्ट दलों को आन्दोलन करने का अवसर मिल जाता है। वे उचित 
उद्देश्यों के लिए ही श्रान्दोलन नहीं करते वल्कि घृणा, द्वंप, ईर्ष्या श्लौर बदले की 
भावना से भी झ्रानदोलन करते हैं । 

6. प्रत्यक्ष विधि निर्माण में मतदाताओं का भाग प्रायः नकारात्मक होता 
है । जनमत संग्रह में उन्हें सिर्फ “हाँ” या “ना” में ही मत प्रकट करना होता है । 
लोग प्रस्तुत विधेयक को आंशिक रूप से श्रस्वीकार नहीं कर सकते । 

7. सी. एफ. स्ट्रॉग का मत है कि प्रत्यक्ष विधि निर्माण की संस्थाश्रों के 
कारण “कानूनों को कार्यान्वित करने में इतनी देरी हो जाती है कि समाज उन 
लाभों से प्रायः वंचित रह जाता है जो वे प्रदान करना चाहते हैं या वह बुराई 
स्थाई बनी रहती है जिसे वे दूर करना चाहते हैं ।” 

8. इनसे अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है जो निधन जनता पर अ्रनावश्यक 
बोझ होता है । 
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समीक्षा प्रश्न 
झ्राधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य में व्यवस्थापिका के कार्यों का आलोचनात्मक 
विवेचन कीजिए । क्‍या इन कार्यो से आजकल व्यवस्थापिका की भ्रूमिका में 
कमी का संकेत मिलता है ? 
(२४, 979, 8, 82, 87, ७797!. 986) 
ग्राधुनिक समय में द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका क्यों भ्रधिक लोकप्रिय है ? 
(२2. 8पए79], 984) 
ह्वि-सदनात्मंक व्यवस्थापिका के क्‍या गुण हैं ? द्वितीय सदते के गठन की किस 
विधि को आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ? (7१०, 98!, 84) 
द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका के पक्ष और विपक्ष में तके प्रस्तुत कीजिए । 
(२४. 986) 
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कार्यवालिका 

फार्यपालिसा शासन का दूसरा महत्त्वपुर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य 
ब्यवस्वापिका द्वारा निर्मित विधियों को लागू करना है । 

फार्यपातिका शब्द का प्रयोग दो ब्र्थों में किया जाता है। व्यापक श्रर्थों में 
इसमें कार्यपालिका श्रष्यक्ष, मन्त्रिमण्डल, सिविल सेवक, सैनिक सेवायें शामिल की 
जाती हैं | जैसाकि गेटेल ने कहा है कि, “कार्यपालिका में वे राव कमंचारी शामिल 
होते हैं जो व्यवस्थापिका झौर न्यायपालिका के सदस्य नहीं होते एवं वे राभी श्रभि- 
करण भी शामिल होते हैं जो विधियों के रूप में अ्रभिव्यक्त राज्य की इच्छा को लागू 
करते हैं ।” फाइनर ने कार्यपालिका शक्ति को अवशिष्ट शक्ति की संज्ञा दी है । 

हु वह शक्ति है जिसका प्रयोग न तो व्यवस्थापिका और न न्यायपालिका फरती 

है । संकीर्ण श्रथों में इसमें केवल कार्यपा लिका अध्यक्ष शामिल किया जाता है | उदा- 
हरणत: अमरीकी राष्ट्रपति या भारत का राष्ट्रपति 

कुछ लेखक कार्यपालिका और प्रशासन में भेद करते हैं । उदाहरणतः बिलोबी 
के अनुसार कार्यपालिका एक राजनीतिक श्रंग है। इसका मुख्य कार्य नीतियों श्रौर 
योजनाओं का निर्माण करना, विधियों को लागू करना तथा सैनिक एवं विदेशी 
सम्बन्धों का संचालन करना है । मन्त्रिमण्डन के सदस्य या राजनीतिक पदाधिकारी 
इसके मुझ्य उदाहरण हैं। ये नीति निर्वारित करते हैं। ये अपने कार्यो के लिए 
संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरी ओर, प्रशासन एक गैर राजनीतिक अंग 
है । इसका मुख्य कार्य कार्यपालिका के निणुयों या नीतियों को लागू करना है । 
सिविल सेवक ग्रर्थात्‌ कमंचारी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये सेवक नीति निर्माण 
में भाग भ्रवष्य लेते हें, परन्तु निरणंत्र नहीं लेते। ये शासन के दैनिक कार्यक्रम की 
देशभान करते हैं । 

कार्ययालिका के प्रकार 
कार्यपालिका मुरयतः अग्न प्रकार की हो सकती है-- 
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() नाम सात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका--नाम मात्र की कार्यपालिका के 
पास संवैधानिक दृष्टि से शासन की सारी शक्ति होती है, परन्तु वह उसका प्रयोग 
स्वयं नहीं करती बल्कि मन्त्रिमण्डल करता है। उदाहरंणतः ब्रिटिश सम्प्रभु और 
भारत, का राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं, इनकी शव्तियों का प्रयोग 
उत्तरदायी मन्त्री करते हैं। इंगलेंड में यह कहावत प्रचलित कि सम्राठ राज्य करता 
है शासन नहीं करता, शासन तो मन्त्रिमण्डल करता है। शासन का सारा काय 
कार्यपालिका अध्यक्ष के नाम से होता है, परन्तु उसकी स्थिति “मुऊुदधारों ध्वज- 
मात्र; 'स्वरशिम शुन्‍्य, “रबर की मोहर से वढ़कर नहीं होती । 

वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियाँ वास्तविक होती हैं। संविधान जिन 

शक्तियों को उसे प्रदान करता है वह उनका प्रयोग स्वयं करता है। उसके काय॑ में 
सहायता करने के लिए कुछ सचिवों की नियुक्ति की जाती है, परन्तु उनकी स्थिति 
संसदात्मक प्रणाली के मन्त्रियों की भाँति नहीं होती । वे राष्ट्रपति परिवार के 
सदस्य मात्र होते हैं। वे केवल सेवक एवं सलाहकार होते हैं । उनका कत्तव्य राष्ट्र- 
पति के निर्णयों श्रौर इच्छाश्रों को लागू करना होता है। सचिवों की स्थिति 
“कार्यालय के नौकरों” या “सेकण्ड लैफ्टिनेन्ट” की होती है। अमरीका का राष्ट्रपति 
वास्तविक कार्यपालिका का प्रभुख उदाहरण है। 
' (7) एकल और बहुल कार्यपालिका--एकल कार्यप्रालिका में कार्यपालिका 
शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है । वह उसके प्रयोग के लिए उत्तरदायी होता 
है। इसके कार्य में संहायता फे लिए मन्त्री या सचिव हो सकते हैं, परन्‍्तु भ्रन्ततः 
उत्तरदायित्व उसी व्यक्ति का होता है जिसके हाथों में संवेधानिक शक्ति होती है-। 
अमरीका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिंका का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारतीय राष्ट्र- 
पति और ब्रिटिश सम्प्रभु भी एकल कायपालिका के उदाहरण हैं । यहाँ मन्त्रिमण्डल 
का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है।.. 

बहुल कायपालिका में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होती 
वल्कि अनेक व्यक्तियों के हाथों में होती है । इसका सर्वोत्तम उदाहरण .स्विंटजरलैंड 
की संघीय परिषद्‌ है जिसमें कार्यपालिका 7 व्यक्तियों के हाथों में विभक्त है । बहुल 
कायपालिका में संयुक्त उत्तरदायित्व नहीं होंता। इसमें सभी पादों की स्थिति 
समान होती है। इसे कॉलिजयेट या सामूहिक कार्यपालिका भी कहते हैं। सोवियत 
सघ की प्रेजीडियम भी बहुल कार्ययालिका का उदाहरण है। ह 

(7) उत्तरदावी एवं श्रनुत्तरदादी कार्यपालिका--इन्हें संसंदात्मक ए 
श्रध्यक्षात्मक कायपालिका भी कहते हैं। प्रथम का उदाहरण भारत और ब्रिटेन हैं 
दूसरे का उदाहरण अमरीका । उत्तरदायी कार्यपालिका में कार्यपालिका व्यवस्था- 
पिका के प्रति उत्तरदायी होती है श्र उसके: विश्वास पर ही अपने पंद पर बनी 
रहती है। इसमें कार्यपालिका और व्यवस्था पिका में घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता है। 
कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में वहुमत दल के सदस्य होते हैं | श्रनत्तरदायी 
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संपासिका में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती । यह 
व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होती है। इसके सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते 
धौर थे उसकी बेठकों में हिस्सा भी नहीं लेते । 

(0) प्रस्थाई एवं स्थाई कार्यपालिका--नौसिखियों श्रौर विज्लेपज्ञों के भेद 
के ग्राधार पर कार्यपा लिका को स्थाई और ग्रस्थाई में बांदा जाता है । मन्त्री अश्रस्थाई 
पार्मपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं; सिविल सेवक या नौकरशाही स्थाई कार्य- 
पालिका का प्रतिनिधित्व करती है। एक अपने राजनीतिक गुण के कारण भौर 
दूसरी अपने विशेष ज्ञान के कारण विद्यमान होती है । 

(४) वंशानुगत एवं निर्वाचित फार्यपालिका--वंशानुगत कार्यपालिका में 
कार्यपालिका का पद पैतृक होता है | इसमें उत्तराधिकार के लिए ज्येप्ठता का नियम 

गू होता है। ब्रिठेन में वंशानुगत कायपालिका है। निर्वाचित कार्यपातिका में 
कार्यपालिका का निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। श्रमरीकी राष्ट्रपति 
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कार्यपालिका और भारतीय राष्ट्रपति श्रप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित कार्यपालिका के उदाहरण हैं । 
कार्यपालिका की शक्तियाँ एवं काय 

प्राधुनिक राज्य पुलिस राज्य नहीं | वे समाजसेवी राज्य हैं । उनका स्वरूप 
प्रजातान्त्रिक, समाजवादी एवं लोक कल्याणकारी है | अ्रतः श्राधुनिक राज्य का क्षेत्र 
भ्रत्यधिक व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। जिस मात्रा में राज्य के कार क्षेत्र का 
विस्तार हुप्रा है उसी प्रकार कार्यपालिका की शक्तियों एवं कार्यों का विस्तार हुश्रा 
है । आज स्थिति यह है कि राष्ट्रीय कोप पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण होते हुए 
भी कार्यंयालिका ही उसे राजस्व के रूप में एकत्रित करती है श्रीर उसे लोक 
कल्पाणकारी योजनाओं पर ख्चे करतो है | सी. एफ. स्द्रांग ने लिखा है कि “श्राधु- 
निक शासन में विधायी कार्य का विशाल महत्त्व होते हुए भी इस पर कार्यपालिका 
छायी रहती है। प्रथम तो इसलिए कि. श्राधुनिक कार्यपालिका कानूनों को केवल 
लागू करने से ही सम्बन्धित नहीं होती, अनेक .स्थितियीं में वह उस नीति को प्रारम्भ 
करती है जिस पर व्यवस्थापिका श्रपन्नी स्वीकृति प्रदान करती है ।''''*“झाधुनिक 
संवैधानिक राज्यों में प्रजातन्‍्त्र के विकास ने इस विरोधाभास को उत्पन्न किया है-- 
विधान की मात्रा जितनी अधिक होती है प्रनियन्त्रित कार्यपालिका का क्षेत्र उतना 
हो प्रधिक होता है ।”१ 

ग्राधुनिक का्यंपालिका के मुख्य काय निम्न हैं-- 

. प्रशासनिक कार्य--कार्यपालिका का प्रमुख कार्य प्रशासन का संचालन 
करना है। इस क्षेत्र में कार्यंपालिका अग्न कार्यो को करती है-- 
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()) व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करना तथा उनकी उल्लं- 
घना करने वालों को दण्ड दिलाना । कार्यपालिका का यह कार्य जितनी कुशलता और 
निष्पक्षता के साथ किया जाता है, नागरिक उतने ही विधि-पालक बनते हैं । 

(#) शान्ति श्रौर व्यवस्था बताये रखना--इससे चागरिकों का जीवन, 
स्वतन्त्रता और सम्पत्ति सुरक्षित रहती है । 

(7) प्रशासनिक विभागों का गठन एवं उनके पदाधिक्रारियों की, नियुक्ति-- 
इसमें विभागों के कार्यों का निरीक्षण, पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं 
विमुक्ति, कर्मचारियों का मनोबल, विभागों में समन्वय श्रादि शामिल हैं । 

(४) नियुक्तियाँ--कार्यपालिका अ्रध्यक्ष सभी महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ 
करता है। उदाहरणतः भारत में राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों, तीनों 
सेनाओं के अध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालण्गों एवं अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, 
केन्द्रीय एवं संयुक्त लोक सेवा आ्रायोगों के श्रध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों 
ग्रादि की नियुक्ति करता है । 

2. विदेशी सम्बन्ध, युद्ध, शान्ति सन्धियाँ--राज्य का प्रम्मुख कार्य सुरक्षा 
प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्यपालिका निम्न कार्यों को 
करती है-- 

() बाह्य श्राक्ममणों से रक्षा--इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यपालिका जल, 
थल, वायु सेनाग्रों की रचता करती है तथा उन्हें सुबढ़ एवं शक्तिशाली बनाने का 
प्रयास करती है । 


(॥) विदेशी सम्बन्ध--कोई भी राज्य शुन्य में निवास नहीं करता । वह 
अ्रकेला नहीं रह सकता । अतः कार्यपालिका का मुख्य कार्य विदेशों में मित्रों की 
खोज करना तथा विरोधी तत्त्वों को समाप्त करना है। इसके लिए कार्यपालिका 
दूसरे राज्यों से राजनयिक सम्बन्धों को स्थापित करती है, राजदूतों की नियुक्ति 
करती है तथा उनके राजदूतों के प्रमारा-पत्रों को स्वीकार करती है। यह व्यापार 
और वारिज्य के विकास हेतु अनेक प्रकार के समभौते करती है। 

(7) युद्ध, शान्ति एवं सब्धियाँ--कोई भी राज्य चाहे कितना ही शान्ति- 
प्रिय क्यों न हो, उसे कभी ले कभी युद्ध या आ्राक्रमण का सामना करना पड़ता है । 
ऐसी स्थिति में का्यंपालिका को युद्ध की घोषणा करंनी पड़ती है। यह घोषणा 
भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है क्‍योंकि युद्ध शुरू होने से गम्भीर एवं दूरगामी परिणाम 
निकलते हैं । । | | 

(४) सन्धियाँ--कार्यपालिका दूसरे देशों के साथ भिन्न-भिन्न विषयों पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार की संन्‍न्धियाँ करं संकती है। कांयंपालिका के इस कार्य का प्रभाव 
विधि-निर्माण जैसा होता है । रूसक तथा श्रन्य लेखकों ने कहा है कि “सब्धि निर्माण 
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वबस्न॒तः विधि निर्माण है क्योंकि जब सन्धियों को लागू किया जाता है तो उनकी 
पक्ति और प्रभाव विधि की भाँति होता 

3. बिधायी कार्य--विधि का निर्माण करना व्यवस्थापिका का कार्य है। 
टुग पर भी विधान के क्षेत्र में कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 
यह इसका गौणा कार्य बन गया है । रोडी, एण्टरसन श्रौर क्रिस्टल ने कार्यपालिका 
को “मुख्य विधायक” की यंज्ञा दी है ।? विधायी क्षेत्र में कार्यपालिका मुख्यतः निम्न 
कार्य करती है-- 

() कार्यपा लिया व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाती है; उसे स्थगित एवं 
मंग करती है । 

(7) भारत और ब्रिटेन जैसे संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कार्य- 
पालिका विधियों को प्रारम्भ करती है । मन्त्री विधेयकों को सदन में पेश करते हैं । 
प्मरीका जैसी अ्रष्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति विपयों को प्रारम्भ नहीं 
करता, परन्तु वह कांग्रेत को सन्देश भेज सकता है। कांग्रेस सामान्यतः उनका आदर 
करती है गौर उनमें निहित सिद्धान्तों पर विधि का निर्माण करती 

(॥) व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक तभी लागू होते हैं जब कार्य- 
पालिका श्रथ्यक्ष उन पर हस्ताक्षर कर देता है । कार्यपालिका अ्रध्यक्ष के पास प्राय: 
निपेधाधिकार का अधिका « होता है । वह इसका प्रयोग कर विधेयकों की मृत्यु का 
सकता है या उन्हें पुनविचार के लिए वापस लौटा सकता है | 

(४) श्रध्यादेश---विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए कार्य - 
पासिका श्रष्यादेश जारी कर सकती है। इन अध्यादेशों की शक्ति संसद द्वारा पारित 
कानूनों के समान होती है। यथपि इन पर बाद में संसद की स्वीकृति की ग्राव- 
एयकता होती है! श्रध्यादेशों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये कानूनों की व्याख्या 
कर सकते हैं या किसी कार्य को रोझ सकते हूँ, श्रादि । 

(९) प्रदत्त विधान--कार्यपालिका को कानूनों के श्रस्तर्गत उप-नियम बनाने 
का अधिकार होता है। इसे प्रशासकीय या भ्रधीनस्थ विधान, विभागीय या माध्य- 
मिक विधान भी कहते हैं | प्रदत्त विधान ने कार्यपालिका की शक्ति का इतना अधिक 
विस्तार कर दिया है कि लाड्ड ह॒र्बर्ट इसे नवीन निरंकुशता की संज्ञा देता है । 

4, वित्तोप दार्य--वित्त पर व्यवस्थापिका का नियन्त्रण होता है । इस पर 
भी वित्त विधेयक कार्यपालिका की देख-रेख में तंयार होता है। संसदात्मक शासन 
प्रशाली में बजट वित्त मन्त्री द्वारा तैयार किया जाता है और उसके द्वारा व्यव- 
स्थापिका में पेश किया जाता है । सिद्धान्ततः: व्यवस्थापिका बजट में किसी प्रकार 
की कटोती कर सकती है, परन्तु व्यवहार में ऐसा होता नहीं । बजट व्यवस्थापिका 
द्वारा वैसे ही पारित हो जाता है जैसाकि मन्त्रिमण्डल ने उसे प्रस्तुत किया होता है 
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5, न्यायिक कार्य--कार्यपालिका श्रनेक प्रकार के न्यायिक कार्य करती है । 
उदाहरणतः ()) वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है और विशेष परिस्थितियों में 
उन्हें पदच्युत भी कर सकती है, (7) वह न्यायालय द्वारा दण्डित अपराधियों को क्षमा 
कर सकती है, दण्ड को कम या स्थगित कर सकती है, (77) जिन देशों में प्रशासनिक 
न्यायालय पाये जाते हैं वहाँ कार्यपालिका अरद्ध -स्यायिक्र काये भी करती है । 
.. क्ार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि 
आधुनिक समय में कार्यपालिका की शक्तियों में इंडि के मुख्य कारण 
भिम्न हैं-- 
( ) राज्य के रूप में परिवर्तेत । 
(7 ) प्रदत्त विधान । 
(॥7) कठोर दलीय नियन्त्रण । 
(+४ ) व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कराने की मन्त्रिमण्डल की शक्ति । 
(५ ) विधान के क्षेत्रों में कार्यपालिका, की पहलकदमी । 
- (शं ) युद्ध का वातावरण । 
(शा) समस्यात्रों की जटिलता एवं विधि निर्माण कार्य में विशेष ज्ञान की 
आवश्यकता । 
(शंग) नियोजन । े 
उपयुक्त सभी विन्दुओं की व्याख्या श्रध्याय 24 में “व्यवस्थांपिका की 
शक्तियों में कमी” शीषेक के अन्तर्गत की गई है । शझ्रतः इनका अध्ययन उसी शीर्षक 
के अ्रन्तगंत कीजिए । जिन तत्त्वों श्रर्थात्‌ कारणों ने व्यवस्थापिका की शक्तियों में 
कमी की है उन्हीं ने कायंपालिका की शक्तियों में बृद्धि की है। ह 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सम्बन्ध... 
व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के सम्बन्ध इस बात पर निर्भर करते हैं कि 
शासत का रूप कैसा है। यदि शासन का रूप नाजी जमती या फासिस्ट इठली 
जेसा अधितायकवादी या सोवियत संघ जैसा सर्वेसत्तावादी है तो व्यवस्थापिका कार्य- 
पालिका के प्रधीन होगी और उसकी स्थिति कार्यपालिका की इच्छाओं की पंजीकृत 
करने वाली निकाय से बढ़कर नहीं होगी । -यदिं शासन का रूप मन्त्रिमण्डलात्मक 
जैसा है तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ सम्बन्ध होंगा, कांयेपालिका 
व्यवस्थापिका के ग्रधीन होगी और वह्‌॒ अपने पद पर तब तक बनी रहेगी जब तक 
उसे व्यवस्थापिका का विश्वास होगा । यदि शासन का रूप अ्रध्यक्षात्मक जैसा है तो 
कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वततन्त्र होगी और दोनों बराबर होंगी-- 
#. संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के 
सम्बन्धों की विशेषतायें निम्न हैं-- | 
() कार्यपालिका, और व्यवस्थापिका में निरन्‍्तर घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता 
है । दोनों में सहयोग, सद्भावना और समन्वय का वातावरण रहता है। इसमें कार्य- 
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पालिवा के सभी सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं और वे उस दल से सम्बन्ध 
रगते हैं जिसका व्यवस्थाविका में बहुमत होता है । मनन्‍्त्री व्यवस्थापिका की बैठकों 
में, विचार-विमर्श और वाद-विवाद में भाग लेते हैं और श्रपनी नीतियों का समर्थन 
करते हैं। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है । 

(॥) कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायों होती है। इसमें कार्य- 
पालिका अपने पद पर उस समय तक बनी रह सकती है जब तक व्यवस्थापिका का 
उस पर विश्वास रहता है। जब कार्यपालिका व्यवस्थापिका का विश्वास खो बंठती 
है तो उसे अपने पद से पदच्युत होना पड़ता है। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका 
की उपेक्षा नहीं कर सकती । व्यवस्थापिका कार्यप्रालिका को प्रश्नों, प्रक भ्रश्मों, 
स्थगन प्रस्तावों, निन्‍दा प्रस्तावों, काम रोको प्रस्तावों द्वारा परेशान कर सकती है । 
यदि आवश्यक हो तो व्यवस्थापिका श्रविश्वास के प्रस्ताव हारा कार्यपालिका को 
पदच्युत कर सकती है । इसरी ओर, अभ्रवखड़ श्र उदहृण्ड व्यवस्थापिका को सीधा 
फरने के लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका को भंग करा सकती है । 

(॥॥) विधान के क्षेत्र में कार्यपालिका श्लौर व्यवस्थाधिका में सहयोग बना 
रहता है। यदि विधियों को व्यवस्थापिका पारित करती है तो कार्यपालिका उन्हें 
प्रारम्भ करती है । इसमें कार्यपालिका श्रध्यक्ष के पास निषेधाधिकार होता है जो 
निरपेक्ष और नित्रम्बित दोनों प्रकार का होता है । 

(५) कार्यपालिका व्यवस्थापिका के भ्रधिवेशनों तथा विशेष अधिवेशनों को 
बुलाती है, उन्हें स्थगित करती है तथा उसे मंग करती है | 

(५) कार्यपालिका कानूनों के अन्तर्गत प्रदत्त विधान की शक्तियों का प्रयोग 
करती है । 

(४) कार्यपालिका व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को ना्मा- 
कित कर सकती है | उदाहरगात: भारत में राष्ट्रपति राज्य सभा में 72 और लोक- 
सभा में 2 सदस्यों को नमांकित कर सकता है । 

(शा) कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है। 

छू. श्रध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका श्र व्यवस्थापिका के 
सम्बन्धों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं--- 

(7) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों में बराबर होती हैं । 

(॥) कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र होती हैं। कार्यपालिका के सदस्य 
व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते झौर न उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें 
यार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व नहीं करती । 

() इसमें व्यवस्थापिका कार्यपालिका को पदच्युत नहीं कर सकती श्रौर न 

मार्यपालिका व्यवस्थापिका को समय से पूर्व भंग कर सकती है | इसमें व्यवस्थापिका 
कार्यपालिका पर महाभियोग लगाकर उसे अपदस्थ कर सकती है परन्तु यह प्रणाली 
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इतनी जटिल होती है कि श्रव तक किसी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया 
नहीं गया । 
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में 
निकट के सम्बन्ध बने रहते हैं श्रौर्र दोनों में सहयोग बना रहता है । उदाहरणतः: 
यदि विधि निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के हाथ में होता है तो विधियों को तभी 
लागू किया जा सकता है जब राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर कर देता है। अ्रमरीका 
में राष्ट्रपति के पास 'जेबी' और “निलम्बित' दो प्रकार के निषेधाधिकार होते हैं । 
इसके भ्रतिरिक्त राष्ट्रपति सन्देशों के माध्यम से व्यवस्थापिका को किसी विशेष 
विषय पर कानून निर्माण के लिए प्रार्थना कर सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका 
को प्रभावित करने के लिए सीधे जनता से भी भ्रपील कर सकता है। 
समीक्षा प्रश्न 
. श्राधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य में कार्यपालिका के कार्यों का आलोचनात्मक 
विवेचन कीजिए । क्‍या इन कार्यों से कार्यपालिका के बढ़ते हुए महत्त्व का 
संकेत मिलता हैं ? (२४]. 8099, 979) 
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न्यायपा लिका 
| स्यायपा लिका सरकार का बहुत कम चचित परन्तु आवश्यक अंग है । इसका 
विकास ग्राधुनिक पू जीवाद की देन हैँ । प्राचीन समय में न्याय कुटुम्तब, जाति तथा 
सामन्त के हाथ में होता था । यूनान में न्याय के लिए “ज्यूरी” प्रथा विद्यमान थी । 
मध्ययुग में राप्नाट के मतिरिक्त श्रमिक न्यायालय विद्यमान थे। निरंकुश राजतस्त्रों 
में राजा कानून का निर्माण करने वाला, उसे लागू करने वाला तथा न्याय का स्रोत 
होता था। लॉक ने न्याय विभाग को कार्यपालिका में शामिल क्रिया था | श्रठारहवीं 
घत्ताब्दी में माण्ठेस्वयू ने पहली वार अपनी रचना में कानून की भावना में शक्ति 
पृथवकरणा के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हुए कहां था कि “यदि एक ही प्रकार 
के लोग कानून का निर्माण करते हैं, उसे लागू करते हैं तथा उसकी व्याख्या करते हैं 
तो न्याय के बदले अन्याय होगा श्रौर लोगों की स्वतन्त्रताश्रों का भ्रन्‍्त हो जायेगा ।/! 
धीरे-धीरे शक्ति पृथवंकरण के शस्रिद्धात्त और पूजीवादो प्रजातन्ध के विकास ने 
नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा हेतु एक स्व॒तन्त्र न्याय विभाग की झ्रावश्यकता को 
हुगूस करा दिया। वतंमान समय में सभी प्रगातान्विक देशों में स्वतन्त 
ग्यायपालिका की व्यवस्था की जाती है । 
न्यायपालिका की श्रावरघकता -न्य।य विभाग को सम्य समाज के लिए 
भ्रनिवार्य समझा जाता है। चान्सलर केन्ट ने कहा है कि “जहाँ कानून की व्यास्या 
करने और उसे लागू करने के तिए, बिवादों का निपटारा करने के लिए श्रीर 
ग्रधिकारों को लायू करने के लिए न्याय विभाग नहीं, वहाँ शासन या तो अपनी 
घक्तिहीनता के कारण नप्ट हो जायेगा या शासन के अन्य विभाग, शक्ति प्राप्त करने 
के लिए, स्वतन्त्रता के विनाथ पर, झक्ति को अनाधिकार ग्रहण कर लेंगे ।/ लाडं 
ग्राइस ने कहा है कि “न्याय विभाग राज्य को केवल श्रावश्यकता ही नहीं बल्कि 
फिसी शासन को श्रेप्ठता की कस्तोटो भी है । न्याय व्यवस्था की कुशलता से बढ़कर 
शासन की श्रेष्ठता की शोर कोई दूसरी कसोटी नहीं । शौत्म श्रौर निश्चित न्याय के 
विश्वास पर ही भोसत नागरिक की सुरक्षा एवं कल्याण निर्भर करता है । 
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संघात्मक राज्य में एक स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता 
श्र भी श्रधिक होती है। संघात्मक राज्यों में जहाँ संविधान की सर्वोच्चता की 
रक्षा करने की आ्रावश्यकता होती है वहाँ उसके एककों की स्वायत्तता की रक्षा की 
भी श्रावश्यकता होती है। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा हेतु स्वतन्त्र न्‍्याय- 
पालिका का होता अनिवार्य है। स्वतन्त्र न्यायपालिका के अ्रभाव सें नियमासुकूल 
शासन, उत्तरदायी शासन, नागरिक भ्रधिकारों की सुरक्षा आदि का आश्वासन नहीं 
मिल सकता । 
न्थायपालिका के कार्य 

न्यायपालिका के मुख्य कार्य निम्त हैं :--- 

, कानून को विशिष्ट सुकद्मों में लागू करता तथा दण्ड निश्चित करना-- 
न्यायालय का प्रथम कार्य विवादों की सुतवाई करना एवं उन्हें निश्चित करना है। 
कानून को लागू करते समय न्यायालय व्यक्तियों और दस्तावेजों को मँगवा सकती 
है, अधिकारों का पता लगा सकती है और उन्हें निश्चित कर सकती है । बह 
कानूनों की व्याख्या करती है और उनके उचित अर्थ को विशिष्ट मुकहमों में लागू 
करती है । न्यायालय न्याय प्रदान करती है, उसकी देख-रेख करती है और निर्दोष 
को हानि से बचाती है । । 

कानून की व्याख्या करते समय या निर्णय देते समय न्यायालय कानून के 
श्रौचित्य पर ध्याव नहीं देती । वह कानून को उसी रूप में देखती है जैसा वह है । 
न्यायालय इस बात पर निर्णाय नहीं देती कि कानून को कसा होना चाहिए । न्याया- 
लय किसी शाश्वत या दंची कानून की व्याख्या नहीं करती, बल्कि उस लौकिक या 
सानवीय कानून की व्याख्या करती है जिसका निर्माग राज्य द्वारा होता है | 

न्यायालय दण्ड की मात्रा को निर्धारित करती है। लास्की ने कहा है कि 
“भ्रधिकांश राज्यों में श्राज कानून दण्ड को अधिकतम सीसा निर्धारित करता है और 
इसकी वास्तविक प्रकृति को न्यायाधीशों के स्वतस्त्र विवेक पर छोड़ देता है ।”? 

न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णाय मान्य होते हैं। उनका निरावर न्यायालय 
की मानहाति होती है। न्यायालय मानहानि के लिए दण्ड दे सकती है । 

2. निर्णय विधि--न्यायालय कानून को विशिष्ट मुकहमों में लागू ही नहीं 
करती बल्कि वह इसका निर्माण और विकास दोनों करती है | इस दृष्टि से न्यायालय 
व्यवस्थापिका हारा बनाये गये कानूनों की पूरक है। वस्तुतः व्यवस्थापिका द्वारा 
पारित किये गये महत्त्वपूर्ण कानून स्यायालय की संवैधानिक घोषणाओं से कुछ अधिक 
नहों होते । अनेक बार कानून अपर्याप्त होता है या किसी विशिष्ट परिस्थिति के 
लिए कानून विद्यमान नहीं होता । उस स्थिति में न्यायाधीश प्राकृतिक न्याय, न्याय 
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०] शक 


॥। इस निर्णाय को जब उसी 
“दृष्टान्त” कहते हैं जो 
वीक ने न्यायातय को ठीक 


की भावना घोर ग्रौचित्य के प्राधार पर निर्मय देत 
प्रगार में दूसरे मुहदर्मो में लागू किया जाता है ता 
समा दाइर नजोरें या निर्शय विधि बन जाता 
ही "प्रद्ध विधानमण्टल'' की संता दी है । 

3. संधिधान की संसक्षक--संघीव संविधानों में स्यायपालिका संविधान की 


२ 


7 है । 


संर ते है। जब कभी कार्यपालिका के आदेश या व्यवस्थापिका के कानून 
संबंधानिक घाराधों के विपरीत होते हैं तो न्यायालय उन्हें श्रवेध घोषित कर सकती 


तु 


। इसे स्यायालय की स्थायिक पुनरावलोकन फी शक्ति कहते हैं । 
संघीय संविधान में बे न्‍्द्र और राज्यों (एककों) में शक्तियों का विभाजन 
होता है। जब कभी केसद्र या एकक की सरकार अपने अधिकार क्षेत्र का गतिक्रमण 
करती हैं तो न्यायालय उसे असंबंधानिक घोषित कर प्रभावहीन बना सकती है। 
पसी ने ठीक लिसा है कि “कानूनों को अवध घोषित करने की शक्ति न्यायाधीशों 
को संविधान का संरक्षक बनाती है श्रौर असंवेधानिक कानूनों के विरुद्ध संरक्षण 
धघ्रदान करती है । 

4, नागरिकों के मूल अ्रधिकारों की रक्षद--न्यायालूय नागरिकों के मूल 
ग्रधिकारों के रद्षक के झूप में कार्य करती है। यदि नागरिकों को संवंधानिक उप- 
चारों का अधिकार न हो तो नागरिकों के मूल श्रधिकारों का महत्त्व ही समाप्त हो 
जाता है। नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय अनेक प्रकार के लेख जारी 
कर सकती है, जैसे बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश लेख श्रौर श्रधिकार प्रच्छा- 
लेख श्रादि । 

5, सलाहकारी मत--अ्नेक देशों में न्यायालय को तकनीकी, कानूनी एवं 
संवैधानिक विपयों के जटिल प्रश्नों पर सलाहकारी मत देने का श्रधिकार होता है । 
उदाहरणत:ः भारतीय संविधान की थारा 43 () के अन्तर्गत राष्ट्रपति यदि 
प्रावध्यक रामझे तो सार्वजनिक महत्त्व के किसी विपय पर सर्वोच्च न्यायालय से 
सलाहकारी मत प्राप्त कर सकता है। न्यायालय का सलाहकारी मत निर्णाय नहीं 
हीता । भ्रत: वह बाध्यकारी नहीं होता ) 

कुछ लेखक न्यायालय के सलाहकारी मत के पक्ष में नहीं । उदाहरणतः इल्हू 
रूट ने इस प्रथा को सभी न्यायिक्र सिद्धान्तों की उल्लंघना कहा है। न्यायमृति जॉन 
दंसेट की धारणा है कि यह “स्पप्टत: न्यायिक कार्य नहीं ।” अमरीका की सर्वोच्च 
न्यायालय ने कभी सलाहकारी मत नहीं दिया । 

6, घोषणात्मक्त निर्यय--न्यायालय श्रनेक वार, जैसाकि इगलंण्ड में, ऐसे 
फैसले सुनाती है जिन्हें घोषणात्मक निर्णय कहा जाता है। इस प्रकार की घोपणाश्रों 
द्वारा व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के न्यायालय में कानूनों का स्पष्टीकरण या उनके 
ग्रनौचित्य-प्रीचित्य के सम्बन्ध में निर्णय प्राप्त कर सकते हैं । 

7. प्रशासनिक कार्य--न्याबालय के प्रशासनिक कार्य मुख्यतः: प्रग्न हैं--- 


हो फ 
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(४) स्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति । 
(0) अनुज्ञा-पत्र जारी करना; जैसे ओथ कमिश्नर और अधिवक्ताओं आदि 
के अ्नुज्ञा पत्र जारी करना । 
(०) संरक्षकों और न्यासियों की नियुक्ति करता । 
(0) वसीयतनामों को प्रमाणित करता । 
(०) नागरिक विवादों को पंजीकृत करना । 
() विदेशियों को नागरिकता प्रदान केरना | 
(8) व्यक्तियों या नियमों की विवादास्पद सम्पत्ति का प्रबन्ध करने हेतु 
प्रापकों की नियुक्ति करना । 
व्याथपालिका की स्वतन्त्रता 

न्पायपालिका की स्वतन्त्रता का श्र्थ एवं सहत्त--नन्‍्यायपालिका की श्रेष्ठता 
इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी मात्रा में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष है और 
न्यायाधीश कितनी मात्रा में भय और आतंक से रहित होकर कितनी कुशलता और 
निष्पक्षता से निर्णय देते हैं। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का श्रर्थ है कि न्यायालय 
विवादों पर निर्णय देते समय सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, श्राथिक एवं 
व्यक्तिगत प्रभावों से स्वतन्त्र हो तथा कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से 
मुक्त हो। संविधान की सर्वोच्चता की सुरक्षा, विवादों का सुनिश्चित एवं निष्पक्ष 
निपटारा, नागरिकों की कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी आदेशों व व्यवस्थापिका के 
ग्रत्याचारी कानूनों से सुरक्षा तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा आदि 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर निर्भर करती है। लाड्ड ब्राइस ने कहा कि “यदि 
कानून को कुटिलतापूर्वेक लागू किया जायेगा तो समफना चाहिए कि नमक ने अपना 
स्वाद खो दिया है; यदि इसे दुर्बलतापूबंक और उत्तेजनापूर्वक लागू किया जायेगा तो 
व्यवस्था की आशायें धूल में मिल जायेंगी क्योंकि 3 पराधियों का दमन दण्ड की 
कठोरता से बढ़कर दण्ड की निश्चितता द्वारा श्रधिक होता है | यदि न्याय का दीपक 
स्वयं काला हो जाय तो कितना अन्धकार छा जायेगा ।/* 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता - बनाये रखने के साधनत- न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार होती 
है श्रौर उनकी सेवा की शर्ते क्या हैं ? जेसाकि लासकी ने कहा कि “जिन लोगों के 
न्यायालयों में न्‍्याय करना है, जिस ढंग से उन्हें अपने कार्य को करना है, जिस 
ढंग से उन्हें चुना जाना है श्नौर जिन शर्तों पर उन्हें शक्ति दी जानी है--ये सब बातें 
और इनसे सम्बन्धित समस्‍यायें राजनीतिक दर्शन के आधार हैं ।” यदि न्यायाधीशों 
की नियुक्ति उनके राजनीतिक विचारों और राजनीतिक सम्बन्धों को ध्यान में रखे 
दिता उसकी कानूनी योग्यता, कुशलता और निष्पक्षता के श्राधार पर होती है, यदि 
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झनरी सेवा की शर्ते, सुनिश्चित एवं सुरक्षित होती हैं, यद्दि उन्हें कार्यपातिका छी 
सन से पद विमुक्त नहीं क्रिया जाता, यदि वे कार्यपातिका श्र व्यवस्थापिका के 
नियन्त्रण से मुक्त हैं, यदि उनमें सेवा निवृत्ति के बाद श्रस्य प्रतिष्ठित पदों को प्राप्स 
करने की छालता नहीं, यदि उनके निर्णयों के प्रति श्रावर भाव है तो स्पायपा लिका 
की स्प्रतन्त्रता सुरक्षित रह सकतो है श्रन्यवा नहीं । 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को बनाये रसने के लिए प्रमुखतः निम्न साधनों 
की ग्रायश्यकता होती है-- 

. नियुक्ति का तरीका--न्यायाधीशों की निगुक्ति करने के लिए प्रायः निम्न 
तीन तरीके अपनाये जाते हैं-- 

(5) रावसाधारण हारा निवचिन--पुछ राज्यों में, जैसा कि अमेरिका के 
कुछ राज्यों और रिवट्जरलेण्ट के कुछ केन्टनों में, निम्न स्तर पर न्यायाधीशों की 
नियुक्ति सर्वमाधारण के निर्वाचन द्वारा होती है। परन्तु जमा कि लॉस्‍्की ने कहा 
है, “सर्यताधारण द्वारा न्यायाधीशों के चयन का तरीका सबसे बुरा है।” इस 
तरीके के विरुद्ध मुस्य ग्रापत्तियाँ निम्न हैं--- 

() न्यायाधीशों का चयन कानूनी योग्यता एवं कुशलता के प्राधार पर नहीं 
होगा प्रपितु राजनीतिक कारणों से होगा जो न्याय की भावना के ठीक विपरीत है । 

(7) साथारण लोगों में न्यायाधीशों की योग्यता झाॉँकने की क्षमता नहीं 
होती । 

() न्‍्यायात्रीश पुनरतिरवाचिन के लिए जन-भावना को अपील करने वाले 
निर्णय देंगे डिससे न्याय के गिरने की राम्भावना भ्रधिक होगी । 

(४) स्थायाधीशों को दलीय सहायता की जरूरत पड़ेगी जिससे थे सब 

उत्पन्न होने की सम्भावना वढ़ जायेंगी जो दलीय राजनीति में विद्यमान 
हाती हैं । 

(५) न्यायाघीशों के अ्रप्ट होने की सम्भावना बढ़ जायेगी । उनके चरित्र के 
पतन की सम्भावना अधिक होगी झादि । 

(9) व्यवस्यापिका द्वारा निर्वाचन--विश्व के कुछ देशों में न्‍्य/्यावीशों का 
निर्वाचन व्यवस्थापिदा द्वारा किया जाता है । उदाहरणतः सोवियत संघ में सर्बच्चि 
न्यायालय के न्‍्यायावीशों का निवचिन सर्वोच्च सोवियत द्वारा होता है; स्विट्जरलैण्ड 
में संघीय न्याय,धिकरणा के सदस्यों का चयन संबीय सभा द्वारा होता है, परन्तु 
न्‍्यायात्रीणों का व्यवस्थापिका द्वारा निवर्चिन भी झापत्तिजनक ओर अबांछनीय 
प्रथम, व्यवस्थापिका के साधारण सदस्यों के पास न्‍्याबाबीणों की योग्यता परखने 
की क्षमता नहीं होती | दूसरे, न्‍्यायाघीश दलगत राजनीति के अखाड़े में फंस 
जायेगे इसने न्याय वो क्षति पहुंचती है 

((-) कार्यपालिफा द्वारा निमयुक्ति--प्रायः सभी देशों में न्‍्यायाबीशों. की 
नयुन्द कायंपालिका द्वारा होती है, परन्तु न्‍्यावातरीयों की नियुक्ति में यदि कार्य- 
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बालिका को स्वतन्त्र छोड़ दिया जाय तो उस पर भी राजनीतिक प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना हो सकती है। श्रत: प्रत्येक देश में स्योयाधीशों की नियुक्ति के लिए 
संविधान में व्यवस्था की जाती है या न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ निश्चित नियमों 
ढ्वारा की जाती है । ह 

न्यायाधीशों की कार्यपालिका ह्वारा नियुक्ति में मुख्यतः: निम्न बातों पर 
ध्यान दिया जाना चाहिए *- 

(») कानूनी ज्ञान रखने वाले योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को विधि मन्‍त्री 
की सिफारिश पर न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए । 

(9) विधि मन्‍्त्री की सिफारिश न्यायाधीशों की स्थायी समिति की सहमति 
पर आधारित होनी चाहिए । 

(०) न्‍य याधीशों की स्थायी समिति में वे न्‍्यायाधीग होने चाहिए जो प्रपने 
कार्य के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हों क्योंकि न्यायाधीश ही न्यायाधीशों 
की योग्यता पहचानने की क्षमता रखते हैं । 

(9) न्‍्याय/धीशों की पदोन्नति ज्येष्ठता के श्राधार पर हो । 

2, सुनिश्चित, सुरक्षित एवं लम्बा कार्यकाल--न्यायाधीशों का कार्यकाल 
सुनिश्चित, सुरक्षित एवं लम्बा होना चाहिए। यदि न्यायाधीशों को थोड़े समय के 
लिए नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है तो वे कभी निष्पक्षता से कार्य नहीं कर . 


सकते | उनके भ्रष्ट होते की सम्भावना अधिक रहेगी और वे नियुक्ति प्राधिकारी को 
प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे । 


न्यायाधीशों की सेवा की शर्ते ' सुनिश्चित एवं सुरक्षित होनी चाहिए, उन्हें 
अपने पद की चिन्ता नहीं होनी चाहिए और वे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने 
चाहिए। एक बार नियुक्त होने के पश्चात्‌ न्यायाधीशों को जीवन पर्यन्त या सदा- 
चरणु-पर्यन्त बने रहने का ग्रधिकार होना चाहिए। यदि न्यायाधीशों का पद 
सुरक्षित नहीं है तो उन्तें उस आदत का विकास नहीं होगा जो इस पद के लिए 
अनिवार्य है । | 

न्थायाधीशों की विमुक्ति या पदच्युति कार्यपालिका की सनक या स्वतस्त्र 
इच्छा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। व्यायाधीशों को प्रमाणित कदाचार' और 
श्रयोग्यता के आधार पर महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा ही, जिसे व्यवस्थापिका अपने 
दोनों सदनों में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से दो-तिहाई बहुमत से पारित करे, कार्यपालिका 
हारा हटाया जाना चाहिए। प्रत्यावर्तन की प्रथा न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता के लिए 
घातक है । ह 

3. समुचित एवं पर्याप्त वेतन--न्यायाघीशों के वेतन समुचित ही नहीं 
बल्कि पर्याप्त भी होने चाहिए। यदि न्यायाधीशों का वेतन पर्याप्त नहीं होगा तो 
वे न अपना समुचित जीवच-स्तर वनाये रख सकेंगे और न ही वे अपने श्रापको धन 
के प्रलोभन से मुक्त रख सकेंगे । च्यून वेतन अ्ष्टता और घूसखोरी को निमन्‍्त्रण 
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काल में न्यायाधीशों के बेतनों तथा प्रन्य सुविधाग्रों में, उनको हानि 

श्य से, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए । सेवा निजृत्ति के पश्चात्‌ भी 

स्यायाधीर्ों की पेन्गन की दरें समचित होना चाहिए अन्यथा वे सेवानिवृत्ति के बाद 

लिझा से ग्रन्य प्रतिप्यित पदों पर नियुक्त होने की लालसा करेंगे। यह तत्त्व 

ग्यों की स्वत्तन्तता के लिए घातक है। उदाहरणत: यदि अवकाश प्राप्त 
स्थायाघीशों को मस्ती, राज्यपाल, राजदूत तथा अन्य प्रशासकीय या राजनीतिक पदों 
पर नियुक्त करने की प्रथा विद्यमान है तो न्यायाधीश ग्रवकाशोपरान्त किसी नियुक्ति 
की ग्राशा में कार्यकारिणी के समक्ष दीनता का भाव प्रकट किये बिना नहीं रह 
सकते । 

4, फार्यपातिका से स्वतन्त्रता--न्यायपालिका को कार्यपयालिका से स्वतन्त्न 
होना चाहिए। यह जहाँ शक्ति प्रथवकरण के सिद्धान्त की मांग है वहाँ यह 
व्यावहारिक उपयोगिता भी है; यह संविधान एवं नागरिक स्वतन्त्रता के लिए 
ग्रावश्यक भी है। यदि कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णायों को अपनी इच्छानुसार 
गढ़ सकती है तो वह राज्य शक्ति की निर्बाधि स्वामिनी बन जायेगी। कानूनों की 
व्यास्था का अधिकार सर्वदा न्यायपालिका के हाथों में होना चाहिए। न्यायपालिका 
में कार्यपालिका को उत्तरदायी ठहराने की क्षमता होनी चाहिए । 

5, न्यायाघीशों के प्रति श्रौचित्यपूर्ण व्यवहार--कार्यपा लिका झौर व्यवस्था- 
पिक्का के सदस्यों का सदन या सार्वजनिक स्थानों पर न्यायाघीशों के प्रति व्यवहार 
प्रौचित्यपूर्ण होना चाहिए। यदि मन्त्री या सांसद न्यायालय के निर्णयों की झ्रालो- 
चना करते हैं या न्यायाधीशों पर व्यक्तिगत ग्राक्षेप करते हैं तो यह न्यायाधीशों की 
निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, निर्मयता और निःस्वार्थ भावना के विपरीत है। इससे न्‍्याय- 
पालिका से विश्वास उठने का खतरा रहता है। न्यायिक निर्णायों के प्रति ग्रादर भाव 
होना चाहिए । 

6, फार्यवाही को नियन्त्रित करने एवं निर्णयों फो लागू कराने की शक्ति-- 
न्यायपालिका को अपनी कार्यवाही को नियन्त्रित करने और अपने निर्णायों को लागू 
करवाने की शक्ति होनी चाहिए। इसके लिए न्यायपालिका को मुख्यतः निम्न 
प्रधिकार होने चाहिए-- 

(9) ग्रपराधियों की न्यायिक जांच करने का अधिकार होना चार 

(०) ब्यक्तियों श्ौर दस्तावेजों के मंगवाने और उनकी समीक्षा करने का 

ग्रधिकार होना चार ः 

(०) लेखों को जारी करने का श्रधिकार होना चाहिए । 

(0) अपने आदेशों और निर्णयों को लागू कराने की शक्ति होनी चाहिए 

(०) न्यायालय को मानहानि के लिए दण्ड देने का ग्धिकार होना चाहिए 

संक्षेप में, जैसा कि विलोबी ने कहा है कि “स्वतन्त्र न्यायपालिका के लिए 

न+ यायाघीयों को उनके राजनीतिक विचारों को ध्यान में रखे त्रिना ही नियक्त किया 


4 । 
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जाना चाहिए; एक बार नियुक्त किये जाने पर उनको दीघंकाल तक श्रर्थात्‌ जीवन- 
पर्यन्त या सदाचरण पर्यन्त पदारूढ़ रहना चाहिए एवं कार्यपालिका को उन्हें पदच्युत 
करने सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। विधानमण्डल के दोनों सदनों 
द्वारा स्वीकृत महाभियोग पद्धति के अनुसार प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीशों को 
पदच्युत किया जाना चाहिए । न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन को 
न तो रोका जाना चाहिए और न ही कम किया जाना चाहिए ।” 
समीक्षा प्रश्न 

. स्वतन्त्र न्यायपालिका के महत्व की विवेचना कीजिये। न्यायपालिका की 

स्वतन्त्रता कंसे बनाये रखी जा सकती है ? (२७]. 983, 8099. 984) 
2. कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से न्यायापालिका को स्वतन्त्र 


रखने हेतु उपयोगी सुझाव दीजिए । (२४]. 8००9, 984) 
3. न्यायपालिका के कार्यो पर एक श्रालोचनात्मक टिप्पणी लिखिये। 
(7२४). 986) 


4, स्वृतत्त्र न्यायपालिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
(8४४. 4980, 84; 8] 988) 


27 ५; 
लीय व्यवस्था 5४ -+ 


(779४ 5%४0॥) 








मिलकर कार्य करना मानव का स्वाभाविक्र ग्रुण है । ग्रतः समान वित्तार 
रगने वाले व्यक्ति एकत्रित होकर कार्य करते हैं। लोवतान्त्रिक राज्यों में, जहाँ 
भाषण, ग्रभिव्यक्ति, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता होती है, वहाँ व्यक्ति भिन्न- 
भिन्न प्रकार के समूहों का निर्माण करते हैं । नागरिक अपने हितों की ग्रभिव्यक्ति 
के लिए प्राय: दो प्रकार के संगठनों का निर्माण करते हैं जिन्हें राजनीतिक शब्दा- 
वली में दबाव समूह और राजनीतिक दल कहते हैं। श्राधुनिक जीवन में यह 
सवंब्यापी तथ्य है। 

ग्रथं, परिभाषा एवं प्रकृति (४६४४॥३९, 0०ग07॥ 970 ४४ धा०)-- 
राजनीतिक दल के ग्रर्थ को भिन्न-भिन्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है | कुछ के 
प्रनुसार यह “व्यक्तियों का संगठित समूह है जो शासन रात्ता को प्राप्त करना चाहते 
हैं ताकि वे उन लाभों का उपयोग कर सके जो उसके नियन्त्रण से उत्पन्न होते हैं 
कुछ के अनुसार राजनीतिक दव “ऐसा इन्जन है जिसके द्वारा बहुमत उत्पन्न क्रिया 
जाता है ग्रौर राजनीतिक सत्ता को कार्यान्वित किया जाता है। “डीग्रनन और शुर्मा 
ने सिखा है कि “राजनीतिक दल द्वितवद्ध समूहों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने 
के लिए आवश्यक राजनीतिक संस्थायें बन गई हैं ।” लीकॉक का मत है कि 
“एक ऐसी संयुक्त पूंजी कम्पनी है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी शक्ति का अंश प्रदान 
करता है ।/ 

राजनीतिक दलों की प्रमुस परिभाषाएँ निम्न हैं-- 

4. एडमण्ड बर्क के अनुसार, “राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का सपृह है 
जो किसी विशेष सिद्धान्त के अनुसार अपने संयुक्त श्रम से राष्ट्रीय हितों की उन्नति 
पारना चाहते हैं |”! 

2. वाले जे. फ्रेदडरिक के अनुमार, “राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का 
समुद्र है जो अपने नेताप्रों के लिए शासदीय निसन्त्रस्य प्राप्त करने तथा उसे बनाये 


दलीय व्यवस्था कल] 
रखने के उद्देश्य से स्थायी रूप से संगठित हों तथा इसके माध्यम से दल के संदरष्यों 
को आ्रादर्श और भौतिक लाभ प्रदान करें । 

3. मिलक्राइस्ट के अनुसार, राजनीतिक दल “तागरिकों से ऐसे संगठित 
समूह को कहते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से समान विचार के हों तथा जो एक 
राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करके शासन पर अधिकार करने की इच्छा 
रखते हों ।” 

4, भैकाइबर के अनुसार राजनीतिक दल “ऐसा समुदाय है जो किसी 
सिद्धान्त या नीति के समर्थन में संगठित होकर संवेधानिक ढंग से शासन का आधार 
बनाने का इच्छुक हो ।” 

5. रेनी श्रौर केण्डल के अनुसार राजनीतिक दल ऐसे “स्वायत्त समूह हैं जो 
इस आशा से चुनाव लड़ते हैं और प्रत्याशियों का नामांकन करते हैं कि वे अन्ततः 
शासन सत्ता को प्राप्त करेंगे और उसके कर्मंचारीगणा और नीतियों १र नियन्त्रण 
रखेंगे ।” 

राजनीतिक दलों की विशेषताएँ 

राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषतायें निम्त हैं। ये विशेषतायें ही उन्हें 
अन्य समूहों, गुटों, क्लबों, अल्पजातीय वर्गों, भीड़ आदि से भिन्न करती हैं-- 

4, सिद्धान्तों में एकता--व्यक्तियों का जो समूह अपने आपको राजनीतिक 
दल में संगठित करना चाहता है उसमें मूलभूत सिद्धान्तों में एकता होती चाहिए । 
सिद्धान्त की व्यापक व्यवस्था में भिन्नतायें हो सकती हैं, परन्तु जब तक मूल सिद्धान्तों 
पर उनमें एकमत नहीं, तब तक राजनीतिक दल का निर्माण नहीं हो सकता । 

2, सुरढ़ संगठन--दल कुछ व्यक्तियों का ढीला संगठन नहीं होता । यह 
लोगों का सुदृढ़ एवं निरन्तर बने रहने वाला संगठन होता है। सुरढ़ता भर 
निरन्तरता उसकी शक्ति के आधार हैं। उसका जीवन उसके वर्तमान नेताओं या 
सदस्यों पर निर्मर नहीं करता । जैसाकि जे. सी. जौहरी ने लिखा है कि “दल कोई 
फर्म या साझेदारी नहीं जो इसके सदस्यों की मृत्यु या चले जाने से विघटित हो 
जायेगा ।” | 

3. सदस्यों में घनिष्ठ एवं नियमित सम्बन्ध--दल के सभी सदस्यों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध होने चाहिए ताकि समस्याओ्रों पर व्यापक एवं लोकतान्त्रिक ढंग से 
विचार-विमर्श हो सके । दल के नेताओं का दल के साधारण सदस्यों और दल की 
राष्ट्रीय इकाइयों का स्थानीय इकाइयों के साथ क्षरिशक सम्बन्ध नहीं होते वल्कि 
निश्चित सम्बन्ध होते हैं । 

4. सामान्य हित--दन्न का उदय किसी विशिष्ट हित से आरम्भ होता है, 
परन्तु उसके व्यापक आ्राधार के लिए यह श्रावश्यक है कि उसकी अपील विशिष्ट वर्ग 
या हित या समस्या तक सीमित न रहे बल्कि व्यापक हो । उसके उद्देश्य जितने 
सामान्य एवं राष्ट्रीय होंगे उसकी अपील उतनी ही व्यापक होगी । जैसाकि ब्लॉण्डल 
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में शिया है हि दल 'किबल घोड़े से विषयों तक अपने झापको सीमित नहीं रखते । 
पट्रीय निर्मयों में दिलचस्पी रखते हैँ | वे क्षणिक प्रभाव तक सीमित नहीं 
से । ये व्यापक प्रभाव से सम्बन्धित होते हैं ॥१ 
5, संबधानिक साधन-- सभी राजनीतिक दल सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं 
शौर उसी प्राप्ति के इच्छुक होते हैं । परन्तु इसके लिए वे गोली का नहीं मतपत्नों 
का सहारा लेते हैं | दलों में यह मौन समझोता होता है कि वे सत्ता प्राप्ति के लिए 
क्रान्ति या हिसा का सहारा नहीं लेंगे बल्कि संवेधानिक साथनों का सहारा लेंगे । वे 
भघनुनय ग्रौर राजनीतिक शिक्षा द्वारा जनमत को अपने पक्ष में करके विधान मण 
में अटमत प्र:प्त कर सत्ता को प्राप्त करेंगे । हिसा या क्रान्ति पर बल देने वाले दल 
यरतुतः राजनीतिक दल की परिभाषा में नहीं ग्राते । 

राजनीतिक बलों के कार्य 

राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्न हैं-- 

. छिथिर राजनीतिक प्रक्रिा--दल राजनीतिक प्रक्रिया को सगठित, सरल 
एयं स्थिर बनाते हैं । थे भिन्न-भिन्न एवं बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करते 
उनमें भौगोलिक दूरी को कम करते हैँ श्रौर मेल-मिलाप करते हैं । दल भिन्न-भिन्न 
हितों को बोलने के साधन प्रदान कर उनमें मेल-मिलाप उत्पन्न करते हैं । दल भिन्नता 
में एकता, प्रस्थिरता में स्थिरता श्रौर श्रव्यवस्था में व्यवस्था उत्पन्न करते हैं । 

फाइनर ने लिया है कि “राजनीतिक दल सम्पूर्ण राष्ट्र को एक शिविर के नीचे 
एकत्रित करते हैं श्लौर नागरिकों में ऐसा भाई-चारा स्थापित करते हैं कि वे इतिहास, 
भू-भाग श्रोर जातीयता के द्वेष भूल जाते हैं । 

2. लोकतन्त्र के वाहन-दलों के ग्रभाव में प्रतिनिधि एवं सहमति पर 
झाधारित शासन ग्रसम्भव है । दल लोकतन्‍्त्र की “धुरी” एवं “वाहन” हैं। वे उसकी 
“रोढ़ फी ही” हैं । लीकॉक का मत है कि दल “लोकतान्त्रिक शासन को व्याब- 
हारिक बनाते हैं ।” मंकाइवर का मत है कि दलों के विना “सिद्धान्त का एक-सा 
विवरण, नीति का व्यवस्थित विकास, संसदीय चुनावों की वैधानिक विधि को 
निश्चित रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता और न ही किसी प्रकार की स्वीकृत 
संस्थायें हो सकती हैं जिनके द्वारा कोई दल शक्ति प्राप्त करना चाहता है या उसे 
स्थिर रपना चाहता है 

3, निर्वाचनों का सहज संचालन--दलों के श्रभाव में निर्वाचन श्रव्यवस्थित 
श्रौर लोकतन्त्र दिघाहीन बन जायेगा | स्वतन्त्र उम्मीदवारों का युग समाप्त हो गया 
: है। निर्वाचन की सारी प्रक्रिया दलों पर निर्भर करती है । दल प्रत्याशी खड़े करते 
हैं; दल उनके लिए प्रचार करते हैं आदि । निर्वाचन जीत कर सदस्य संसद में 
दलीय नीतियों वग समर्थन करते हैं। विधानमण्डल में दलीय बहुमत शासन को 
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स्थिरता प्रदान करता है और विधि ' निर्माणण एवं कार्यान्विति में सहायता 
करता है । ा ) 
4. पक्ष और विपक्ष - दल पक्ष और विपक्ष दोनों रूपों में कार्य करते हैं । 
बहुमत दल सरकार का निर्माण करता है; अल्पमत दल विपक्ष के रूप में कार्य 
करता है। विपक्ष सवंदा आगामी चुनावों पर भ्रपनी इष्टि रखता है श्रोर जनमत 
को अपने पक्ष में करने का प्रयास करता है । | ह 

5. निरंकुशतस्त्र से रक्षा--विपक्ष के रूप में दल सत्तारूढ़ दल को निरंकुश 
होने से रोकता है। वह भ्रष्टाचार शौर अ्रकुशलता का भण्डाफोड़ करता है। 
सूचनाओं द्वारा वह नागरिकों को सार्वजनिक हितों के प्रति जागरूक रखने को प्रयास 
करता है। वह विधानमण्डल में प्रश्तों, पुरक प्रश्नों, स्थगन एवं निन्‍्दा और अ्रवि- 
श्वास प्रस्तावों तथा आलोचनाप्रों द्वारा शासकों को सावधान करता है। इस तरह 
दल नागरिकों की निरंकुशतस्त्र से रक्षा करते हैं। जेनिग्स ने लिखा है कि “जब तक 
विपक्ष विद्यमान है भ्रधिनायकतन्त्र हो नहीं सकता ।” | 

6. विचारों के दलाल--दल विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं । 


वे जनता के समक्ष नवीन विचार प्रस्तुत करते हैं। वे “छलनी” का काये करते हैं। - 


वे विचारों को निर॒स्तर स्पष्ट करते रहते हैं, उन्हें ऋ्रमबद्ध एवं व्यवस्थित करते हैं 
तथा उन्हें अपने सिद्धान्तों के रूप में पेश करते हैं। डॉ. श्राशीर्वादस ने कहों है कि. 
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/दल लोकतन्‍्त्र के भ्राधार हैं। सामान्य इच्छा के निर्माण एवं विकास को सम्भव२!४' न 
बनाते हैं ।” न्यूमेन ने कहा है कि दल “अ्रव्यवस्थित जन इच्छा को संगठित करते. .' _ 
हैं ।” वे जनमत के निर्माण में सहायक होते हैं। ब्वाइस ने लिखा है कि दल, मत- हा 

दाताओं के समूह की श्रराजकता में व्यवस्था पैदा करते हैं ।” ह मा 


7. राजनीतिक शिक्षा->दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते 
हैं भर उन्हें सावंजनिक नीतियों में दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करते हैं। वे 
राजनीतिक साहित्य, ,मंच भाषण, निजी सम्पर्क, प्रेस, रेडियो एवं मनोरंजन के. 
साधनों द्वारा उदासीन एवं भ्रनभिज्ञ मतदाताम्नों को शिक्षित, जागरूक एवं क्रिया-. 
शील बनाते हैं |[दल जनता के समक्ष जटिल राजनीतिक समस्याश्रों को स [रल रूप 
में प्रस्तुत करते हैं। दल अमूर्त मतदाताओं को पूर्त बनाते है। दलों के श्रभाव में 
मतदाता या तो निष्किय हो जायेंगेया विनाशकारी । ह दिल 

8. शासन और जनता के बीच कुड़ो---दल प्रसारण के दोहरे साधन के रूप 
में कार्य करते हैं। एक तरफ वे नागरिकों को-शासन की नीतियों, प्रोग्रामों और 
उपलब्धियों को समझाने का प्रयास करते हैं और. दूसरी ओर वे उनकी शिकायतों, . 
कठिनाइयों और समस्याओं को सरकार तक पहुँचाते हैं ॥ इस तरह दल, शासन 
ओर जनता के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। बाकर ने ठीक लिखा हैकि “दल एक 
ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छूता है और: दूसरा राज्यों 
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गो । यह एक ऐसा पादप है जिसमें सामाजिक विचारधारा बहतो है जो राज्य 
तरल बना कर उसके पहियों को घुमाती है । 
उह्दे श्यों झा निर्धारण--प्रत्येक राजनीतिक दल शभपना एक दाशंनिः 
आपषार होता है जिस पर वह सामाजिक मूल्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करत 
४ । उदाहरगात: जमेनी में नाजी दल का उद्देश्य जातीय पविनभ्ता था; समाजवाद॑ 
राज्यों में समाजवादी दलों का उद्देश्य सामाजिक और झ्ाथिक समानता हैं; भार 
में, वांग्रेस वा उद्देश्य प्रजातान्तिक समाजवाद है । 

0, नेतृत्व की भर्तो---शासन को नेतृत्व की आवश्यकता होती है भ्रौ 
नेतृत्व को समर्यकों की। दल इन दोनों की पूर्ति करते हैं। जिन राजनीतिः 
व्यवस्थाम्रों में दलीय व्यवस्था परिपक्व नहीं होती वहाँ नेतृत्व प्राय: वंशानुगः 
शामक घरानों या शिष्ट वर्ग से प्राप्त होता है । सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाग्र 
में नेतृत्व एक ही दल की श्रेणियों से प्राप्त होता है। जैसाकि सोवियत संघ: 

नेतृत्व साम्यवादी दल से प्राप्त होता है। उदार लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था 
में नेतृत्व भिन्न-भिन्न प्रतिद्वन्द्री राजनीतिक दलों से प्राप्त होता है । 

4, शासनांगों में सहयोग-- दल शासन के भिन्न-भिन्न श्रंगों में सहयो 
उत्पन्न करते हैं। संसदात्मक णासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थ 
पिका में बहुमत दल से होता है। अव्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहाँ शक्ति पृथ 
बफरण के कारण व्यवस्थापिका से पृथक होती है, वहाँ दल उनमें सहयोग उत्पर 
करते हैं । जमाकि गिलक्राइस्ट ने कहा है कि “दलीय व्यवस्था ने श्रमरीकी शासः 
प्रणाली की जटिलता को नष्ट कर दिया है। दलों के ग्रभाव में शासनांगों में गति रो' 
की सम्भावना बढ़ जायेगी श्रौर शासन को सुचारु रूप से चलाना कठिन हो जायेगा 
संधीय व्यवस्था वाले राज्यों में दल केन्द्र और एककों की णासन व्यवस्थाश्रों में मेल 
मिलाप उत्पन्न करते हैं । 

42. शान्तिपूर्ण परिवर्तन के बाहन---दल विचार-विमर्श के अ्रवसर प्रदाः 
कर क्रान्ति शौर हिंसा के तत्त्वों को प्रारम्भ में ही शान्‍्त कर देते हैं। दल सत्त 
प्राप्त करने के लिए गोली का सहारा नहीं लेते बल्कि मतों का सहारा लेते हैं । 
निरंकुश एवं श्रत्याचारी शासकों को श्रपदस्थ करने के लिए क्रान्ति का सहारा नह 
लेते वल्कि जनमत एवं निर्वाचन का सहारा लेते हैं। जँसाकि मेकाइवर ने कहा | 
कि दल “विवशता की अपेक्षा प्रेरणा को अधिक उचित और शस्त्र-संघरं की वजाः 
विचार-विमर्ण को श्रधिक रचनात्मक मानते हैं ।” 

43. समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य--दल श्रपने सामाजिक आधार क॑ 
ब्यापक बनाने हेतु अ्रनेक प्रकार के राहत कार्यो में सहायता करते हैं तथा निरक्षरता 
छुप्राछ्त झौर ग्रन भिन्मता जैसी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं । 
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4. उिदरटा 4: शिशीर्टीताड ता 650४6तरगशाढा। 9. 39. 
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44. राजनीतिक एकत्रीकरण एंवं प्राधुनिकीकररा--विंकास शीले राष्ट्रों में 
जहाँ राजनीतिक आदतें अंभी परिपक्व नहीं हुई श्रौर जहाँ जाति, धर्मे,' परम्परों 
ग्रादि का प्रभाव अधिक है वहाँ राज॑नीतिंक दंल एंकत्रीकेरण पभ्रौर राजनीतिक 
श्राधुनिकीकरण की भुमिका निभाते हैं। वे शासन के ढांचे को स्थिर बनते हैं; 
भिन्न-भिन्न श्राथिक और सामाजिक समूहों में कड़ी का कांय करते हैं; परंम्परागत 
प्रादतों और व्यवहारों, कबायली या जातीय वफादारियों और धामिक नामकरणों 
में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। दंले भिन्न-भिन्ने लोगों को अंपंने संगठन के 
भ्रन्तगंत एकत्रित कर उन्हें संगठित करते हैं । ह 

' राजनीतिक दलों के गुण-दोष 

गुण (/०७१/5)---राजनी तिक दलों के प्रमुख गुण निम्त हैं--- 

8, मानव प्रकृति के श्रनुकुल---दल मानव प्रकृति के अनुकूल हैं.। भिन्न-भिन्न 
लोगों के भिन्न-भिन्न विचार एवं विश्वास होते हैं । कुछ रूढ़ियों श्नौर परम्पंराश्रीं में 
विश्वास करते हैं; कुछ यथास्थिति में विश्वास करते हैं; कुँछे प्रंगतिवंदी होति हैं और 
कुछ आमुल परिवतंनवादी होते हैं । दल संभाने विचॉर वॉलें व्यक्तियों को एंकन्रित 
होने और विचारों को संगठित रूप में प्रसारित करने के ग्रेवेंसर प्रदान करते हैं| 
लीकॉक ने लिखा है कि “दलीय'” एकता के बिना लोॉकतॉन्त्रिक रॉज्य व्यक्तिगत 
विचारों की उपद्रवी व्यवस्था मात्र बनकर रह जायेगा? 95७, 


2. लोकतन्‍्त्र के वाहन ] 
3. निर्वाचनों का सहज संचालन | | है. । - 
4. निरंकुशतन्त्र से रक्षा . । |. इन बिन्दुओं की 
5. विचारों के दलाल (जनमत का निर्माण). | विस्तृत व्याख्या दलों के 
6. राजनीतिक शिक्षा > कार्यों में व्यक्त की गई 
7. शासनांगों में सहयोग | है। अंत: इनका अध्ययन 
8. शान्तिपूर्ण परिवर्तंव के वाहने | उसी शीष्क के अन्तर्गत 
9. राजनीतिक एफंत्रोकेरण एवं आंधुनिकी- | कीजिये | ह 
फरण > 


0. विधि निर्माण में सुविधा - दलों के कारण॑ विंधि निर्मां के - के 
सरल हो गयां है। इससे जंहां विधियों में एंकरूँपेता रहती है वहाँ प्रत्यक्ष विधान के 
खतरों से वचाव हो जाता है। पे ; 

7, नैतिक गुणों का विकोंस--दल अपेनें सेंदस्यों में अनुशासन, श्रोत्म-संयर्स 
झौर सावंजनिक कल्याण की भावना पैदा करते हैं। जैसाकि लावैल ने कहा है कि 
“दल संगठन राजनोंतिक सनंकियों को नियन्त्रित' करता है।” दलों को - विधान 
मण्डल में वहुमत प्राप्त करने के लिए सभी वर्गों से अपील करती पड़ती है, अ्रतः वे 


4, 6४००० ; ॥॥06 ह]शशशा( 6ा 7०ाप्ृ८ग 56७००, 9. 942, 
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पे एवं इंतीय भावनापों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर चिन्तन करते है । ये 
पतियों सौर धर्मावलम्बियों को झपने दल के संगठन में एकन्रित करते 


दसों के कारणा, जैसाहि मैझफाइयर ने कटष्टा है, “वर्गीय राज्य राष्ट्रीय राज्य का 
भुष गहाएा कर लेता है । 


दोष ([020८7005)--दलों के प्रमुस दोप निम्न है-- 

3. ध्रप्रान्‍्तिक राजनीतिक घटना--दल पद्धति मानव की स्वाभाविक प्रकृति 
नहीं । यह ऐसे लोगों कग समूह है जो अपने स्वार्यो की पूर्ति के लिए श्रपने श्रापको 
मंगठित मर लेते हू । 

2 गृटयन्दियों को बढ़ावा--दल देश में ग्रुट्वन्दियों को बढ़ावा देते हैं । 
गिसक्राइस्ट ने लिया है कि दल राजनीतिक जीवन को “यान्त्रिक और कृत्रिम 

नाते हैं। दल भू ठे भय, ईर्प्या-द्व प घृणा और झरुचि पैदा करते हैं तथा झ्रनाव- 
प्यक उपद्रवों को जन्म देते हैं। वाशिंगटन ने कहा था कि “दल एक शरारतपूर्ण 
पदति है ।” 

3. झ्नावश्यक्ष श्रालोघना--दल संसद भवन को दो दलों के संघर्ष का श्रसादा 
बना देते हैं । विरोधी पक्ष केवल ग्रालोचना के लिए श्रालोचना करता है । समस्याझरों 
पर विचार दलीय दृष्टिकोण से किया जाता है। अनेक बार वाद-विवाद, श्रसम्य 
श्रोर धर्नतिकता की स्थिति में पहुंच जाता है जिससे संसद की प्रतिप्ठा पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ता है | 

4. मोग्य व्यक्तियों फी उपेक्षा--दल “लूट प्रथा” को प्रोत्साहन देते हैं। 
लाभकारी पदों पर दल के सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। श्रन्य दलों के ज्ञानी, 
योग्य भौर अनुभवी व्यक्तियों को भी शासन में नहीं लिया जाता। इससे समाज 
ग्रपने योग्य व्यक्तियों की रोवाञ्नों से वंचित रह जाता है । 

5. दलीय हितों की प्रधानता--दल दलीय हितों को राष्ट्रीय हित मान लेते 
हैं । दलीय भक्ति राष्ट्रीय भक्ति का स्थान ले लेती है । इससे कपट और पाखण्ड को 
बढ़ावा मिलता है; निष्क्रियता और ककत्तंव्यहीनता, श्रप्टाचार, पक्षपात श्रौर भाई 
भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है । दल ऐसे दूषित चक्र को जन्म देते हैं जो स्वार्थी 
चापलूसों और भ्रवसरवादियों की श्रेणी को जन्म देते हैं । मेरियट ने लिखा है कि 
“यदि दलीय वफादारी को श्रति सीमा तक ले जाया जाय तो देश-भक्ति के दावे फीके 
पड़ सकते हैं । यदि दल के नेता या दल के प्रबन्धक अपने श्रापको मतों के प्राप्त करने 
के ब्यवसाय तक सीमित रखें तो देश की उच्च मांगीं की उपेक्षा होने या टालने का 
उतरा रहता है ।” 

6. निनी स्वतन्त्रता का छास- दल के सदस्यों पर दलीय नियन्त्रण इतना 
कठोर होता है कि उनकी निजी स्वतन्त्रता नप्ट हो जाती है। दलीय प्रादेशों की 
प्रव्ठेलना राजनीतिक मृत्यु का निमन्त्रण हो सकती है । दल उसी स्वृतन्च्रता का 
दास करते है जिस पर लोकतंत्र आधारित है। स्वतंत्र विचार बालों को “सनकी 
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और “ऋवकी” कहकर निन्दित किया जाता है। ब्राईस ने लिखा है कि 'दलीय 
श्रमुशासन प्रतिनिधि को दास बना देता है तथा स्वतन्त्र विचार एवं उसको श्रप्ति- 
व्यक्ति समाप्त हो जाती है ।” जन प्रतिनिधि दलीय यन्त्र के पुर्जे मात्र बन कर रह 
जाते हैं । 

7. सावंजनिक नेतिकता का पतन--राजनैतिक ' दल पर स्थिति में अपने 
श्रापको सत्ता में बनाये रखना चाहते हैं । इसके लिए वे घ॒णा पैदा करते हैं, लालच 
देते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, धोखा देते हैं श्रादि। श्राशीर्वादम ने लिखा है कि 
“मतदाताश्रों को रिश्वत दी जाती है, उनकी खुशामद की जाती है, उन्हें फ्सलाया 
जाता है !” डॉ. परमात्मा शरण के श्रनुतसार दल “संगठित सक्‍कारी"' है। ब्राइस 
के भ्रनुसार दल “पतित कुत्सित ' संगठन है । दल वास्तविकता का दमन कर भ्रवास्त- 
विकता को बढ़ावा देते हैं । 

'विविध राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलों का रूप 

लोकतान्त्रिक और सर्वंसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाओ्रों में दलों के रूप में 
ग्रन्तर होता है। जहाँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दलों का अस्तित्व 
स्वतन्त्र होता है झौर राज्य में परस्पर प्रतिस्पर्द्धा रखने वाले श्रनेक राजनीतिक दल 
विद्यमान होते हैं वहाँ स्वंसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही दल को 
मान्यता प्राप्त होती है । उदाहरणतः नाजी जमंनी में नाजी पार्टी को, फासिस्ट 
इटली में फासिस्ट पार्टी को और सोवियत संघ में साम्यवादी दल को मान्यता प्राप्त 
है । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दल गेर-संवैधानिक संगठन होते हैं परन्तु 
सर्वंसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में दल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होती है । 
उदाहरणतः ब्र कनेव संविधान की घारा 00 केवल साम्यवादी दल तथा उसके 
सहयोगी संगठनों को निर्वाचन लड़ने का श्रधिकार देती है । लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
व्यवस्था में दलों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता होती है परन्तु स्वंसत्तावादी राज- 
नीतिक व्यवस्था में लोकतान्त्रिक केन्द्रवाद और स्व-आलोचना के सिद्धान्त प्रचलित 
होते हैं । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दल “खुले” होते हैं उनकी सदस्यता 


सभी को प्राप्त हो सकती है, उनके नेता नीचे से प्राप्त होते हैं। अधिनायकवादी 
राजनीतिक व्यवस्था में दल “बन्द” होता है, उसकी सदस्यता सीमित होती है और 
उसके नेता ऊपर से प्राप्त होते हैं । 

विकसित और विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में दलों की भूमिका में 
श्रन्तर होता है। जहाँ विकसित राजनीतिक व्यवस्था में दलों की तीतियाँ और 
प्रोग्राम स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं वहां विकासशील राजनीतिक व्यवस्था में दलों 
को अनेक भूमिकायें निभाने के साथ-साथ राजनीतिक एकत्रीकरण झौर आधुनिकी- 
करण की भूमिका भी निभानी पड़ती है। 

समाजवादी और सर्वोदयवादी विचारधारा में विश्वास रखने वाली राज- 
नीतिक व्यवस्था में दलों की भूमिका नगण्य होती है क्‍योंकि ये अन्ततः वर्गविहीन, 
दल-विहीन समाज की कल्पना करती हैं। कक की 
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खोडतान्ति नीतिक व्यवस्था में दलों का अस्तित्व अनिवाय है । लोक- 
तास्चिक सरकारों की कत्पना राजनीतिक दलों के बिना नहीं की जा सकती । किसी 
में भी यह बताने का प्रयत्न नही किया कि प्रतिनिधि सरकार राजनीतिक दलों के 
बिना फिस प्रकार कार्य कर सकती है | लॉवेल ने ठीक लिखा है कि “किसी महान 
राष्ट्र में सम्पुर्या जनता द्वारा सरकार की घारणा निस्सन्देह एक मनगढ़न्त कल्पना 
एि जहाँ कहीं मताधिकार व्यापक है वहाँ दलों का श्रस्तित्व निश्चित है श्रौर 
निमस्णश वास्तव में उम्र दल के हाथों में होगा जिसका बहुमत होगा श्र्थात्‌ जिसके 
पक्ष में स्वक्षाधारण का बहुमत होगा । 
राजनीतिक व्यवस्था में दलों की भूमिका एवं महत्व 
राजनीतिक व्यवस्था का रूप कंसा भी हो, उनमें दलों की भूमिका एवं 


त्व निश्चित है । शासन का रुप लोकतान्त्रिक हो अथवा श्रधिनायकवादी, उसकी 
विचारधारा उदारवादी हो या भ्रनुदारवादी श्रथवा समाजवादी हो था स्बसत्तावादी 
वह ओऔद्योगिक इृप्टि से विकसित हो अथवा श्रन्पविकसित, बह परम्परागत हो 
प्रथवा ग्राधुनिक, सभी में दल सवंव्यापी हैं श्रौर उनकी आवश्यकता यन्त्र में तेल या 
सिकनाई के समान हैं । 

लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में दलों की भूमिका एवं महत्त्व को निम्न 

शीर्षकों के प्रन्त्गंत अभिव्यक्त किया जा सकता है-- 

, लोकतन्त्र के बाहुन--दल लोकतन्‍्त्र के साधन हैं | दल उसके 'प्राए' 

'हुदय' और 'प्रात्मा हैं। वे शारान के चतुर्थ अंग हैं। लोकतान्त्रिक राज्यों में 
निर्वाचन दलीय निर्वाचन होता है, नीतियाँ दलीय नीतियाँ होती हैं, सरकार का 
निर्माण दलीय श्राधार पर होता है । निर्वाचन घोषणा-पत्र दल निकालते हैं, निर्वा- 
चन के लिए प्रत्याशी दल के श्राधार पर खड़े किये जाते हैं, उनके लिए प्रसार दल 
करते हैं, चुनाव सर्च दल करते हैं। लोकतान्त्रिक रारकार आरम्भ से श्रन्त तक 
दलीय सरकार होती हैँ । मेकाइवर ने ठीक लिखा है कि राजनीतिक दलों के श्रभाव 
में, “सिद्धान्त का एकन्सा विवरण, नीति का व्यवस्थित विकास एवं संसदीय चुनावों 
वंधानिक विधि को निश्चित रुप से ग्रहण नहीं किया जा सकता और न ही 
सी प्रकार की स्वीकृत संस्थायें हो सकती हूँ जिनके द्वारा दल शक्ति प्राप्त करना 
हता है या उसे स्थिर रखना चाहता है । 

2. निरंकुशता से रक्षा--दल पक्ष और विपक्ष दोनों रूपों में कार्य करते हैं । 
मत प्राप्त दल सरकार का निर्माण करता है और अल्पमत प्राप्त दल जनहित 
प्राधार पर उनकी नीतियों की श्रालोचना करता है | भरत: दल णासन के रक्षक 
लोचक और सुधारक के रूप में कार्य करते हैं । दल जहाँ सत्तालढ दल को निरंकुण 
। मे बचाते हैं वहाँ वे नागरिकों की स्वतन्त्रता की रक्षा भी करते इस दृष्टि 
दल स्वतन्त्रता के प्रहरी है। वे नागरिकों की निरंकुशता से रक्षा करते हैं । 
नग्स ने लिया है “जब तक विपक्ष विद्यमान है श्रधिनायकतन्त्र नहीं हो सकता।” 


| 


दलीय व्यवस्थां ॥ 39 


3. सूचना पहुँचाने वाले यन्त्र-दल सूचना पहुँचाने वाले यन्त्र हैं। वे 
लोगों की समस्याझ्रों और शिकायतों को प्रस्तुत करते हैं तंथा उन्हें दुर कराने का 
प्रयास करते हैं। वे शासत॒ की' कठिवाइयों, नीतियों और प्रोग्रामों को लोगों को 
समझाने का प्रयास करते हैं। दल शासन को सतकक करते हैं। पिनाँक श्र स्मिथ 
ने ठीक लिखा है कि दलों के श्रभाव में “आवश्यकता और माँग दोनों के प्रति भ्रनु 
करण की सम्भावना मन्द होगी, उत्तरदायित्व को लागू करना यदि असम्भव नहीं 
तो कठिन अवश्य हो जायेगा, नेतृत्व श्रपर्याप्त होगा और शासन प्रभावहीन 
होगा ।7१ 

4. जनमत निर्माण में सहायक--दंल विचारों और सिद्धान्तों में एकमत 
उत्पन्न करते हैं) वे विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। वे उदासीन एवं 
प्रमभिज्ञ मतदाताओं को शिक्षित, जागरूक एवं क्रियाशील बनाते हैं। वे जटिल 
राजनीतिक समस्याग्रों को सरल रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय' 
विषयों पर जनमत का निर्माण करते हैं। वे अमृत मतदाताओं को मृत बनाते हैं । 
ब्राइस ने लिखा है कि 'दल मतदाताओं के समृह की अराजकता में व्यवस्था पैदा 
करते हैं। दलों के भ्रभाव में मतदाता या तो निष्क्रिय हो जायेंगे या विनाशकारी । 

संक्षेप में, लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में, दल सरकार, संसद शौर 
जनता के बीच कड़ी का काम करते हैं। वे लोकतान्त्रिक शासन को व्यावहारिक 
बनाते हैं । समुद्र में ज्वार-भाटे की तरह-लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में उनका 
स्थान निश्चित है । 

बलों का वर्गोकरण । 

मॉरिस डवर्गर ने राजनीतिक दलों को तीन भागों में वर्गीक्चितः किया है-- 

एक दलीय पद्धति, द्वि-दलीय पद्धति. और बहुदलीय पद्धति । इस वर्गीकरण को 

श्रप्नतिस्पर्दात्मक श्रौर प्रतिस्पद्धात्मक की संज्ञा भी दी जाती है। एंक दलीय पद्धति 

श्रप्रतिस्पर्द्धात्मक पद्धति है, द्वि-दलीय और बहुदलीय पद्धतियाँ प्रतिस्पद्धत्मक पद्धतियाँ 

हैं । कुछ लेखक दलीय पद्धति के इस वर्गीकरण को शअपूर्ण मानते हैं. क्योंकि इनकी 

उप-श्रे णियों को कुछ राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में देखा जा सकता है | मोटे तौर पर 
मॉरिस डुवगर द्वारा किया गया वर्गीकरण पर्याप्त है । 


एक दलीय पद्धति 


भ्र्थ एवं स्वरूप--एक दलीय पद्धति में एक दल की प्रधानता होती है श्रथवा 
एक दल को संवंधानिक तौर पर मान्यता प्राप्त होती है। जैसाकि मांइकेल किस 
ने कहा है कि एक दलीय पद्धति में “सत्तारूढ़ दल या तो श्रन्य समुहों परं अ्रधिकार 
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447) राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 


रखता है धौर राजनीतिक विरोध को झपने में मिलाने का प्रयारा करता है या 
प्रतिवादिता शी स्थिति में, सभी विरोधों स्मूहु को शान्ति विरोधी या शासन के 
सतिए विनाशकारों समभते हुए जो राष्ट्रीय इच्छा को विभक्त करते हैँ, उनका दमन 
करता है । 

एक दलीय प्रदति को दो उप-श्रे णियों में विभक्त किया जा सकता है। 
प्रथम, लोहतान्विक राजनीतिक व्यवस्या में एक दलीय पद्धति और दूसरी सर्व- 
सत्ताबादी राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति । लोकतान्त्रिक राजनीतिक 
व्यवस्था में एक दलीय पद्धति दूसरे दलों के अ्रस्तित्व से इन्कार नहीं करती । इस 
व्यवस्था में अनेक दल विद्यमान होते हैं और उन्हें स्वतन्त्र रूप से बने रहने की 
स्वतन्त्रता होती है। परन्तु वे इस स्थिति में नहीं होते कि एक प्रधाव दल का अकेले 
या संयुक्त रुप से विकल्प प्रस्तुत कर सर्के | उदाहरणतः मार्च ]977 के छठे सामान्य 
चुनाव से पूर्व भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस, 923 से 946 तक तुर्को की 
पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी, 975 से पूत्र॑ बंगला देश में आवामी लीग और कीमिया 
में अफ्रीकत नेशनल यूनियन झ्रॉफ की निया झ्रादि लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था 
में एक दलीय पद्धति के उदाहरण हैं । एशिया श्रीर अफ्रीका के नव स्वतन्त्र देशों के 
राष्ट्रीय नेताप्रों की धारणा है कि राष्ट्रों के निर्माण के लिए एक व्यापक दल 
(3055 09) की भ्रावश्यकना है । जुलियत न्येरेरे का मत है कि “रानी व्यक्तियों 
को व्यापक दल में शामिल होना चाहिए जिसके नेतृत्व में देश ने स्वावीनता प्राप्त 
की हो झौर उसी को स्वतन्त्रता के वाद शासन का संचालन करना चाहिए | सू थां 
का मत है कि “यह विचार कि प्रजातन्त में संगठित विरोधी पक्ष का होना आव- 
श्यक है रात्य नहीं । 

रावंसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय पद्धति अन्य दलों के 
प्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करती । इस राजनीतिक व्यवस्था में रांविधान एक ही 
दल को मान्यता प्रदान करता है | उदाहरणतः 977 का ब्रभनेव संविधान साम्य- 
वबादी दल को एकमात्र दल घोषित करता है जो सोवियत निर्वाचनों में भाग से 
सकता है। ब्रकतेव संविधान नागरिकों को सामाजिक और सांस्कृतिक इष्टि से 
संगठित होने का भ्रधिकार देता है परन्तु राजनीतिक दृष्टि से वे केवल साम्यवादी 
दल के ही सदस्य हो सकते हैं । चीन, उत्तरी कोरिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य 
साम्पवादी देशों में एक दलीय पद्धति विद्यमान है । 

विचारधारा के आधार पर स्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में एक दलीय 
पद्धति को पुनः दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक यथास्थिति का 
समन करने वाली पद्धति और दूसरी झामूल परिवर्तत करने वाली पद्धति । पहली 
को दक्षिण पंथी झोर दूसरी को वामपंथी कहते हैं । नाजी जमंनी में नाजी दल श्रौर 
फासिस्ट इटली में फासिस्ट दल दक्षिण्णपंधी विचारधारा के समर्थक ये और सोवियत 
धंप रा साम्यवादी दल वामपंथी विचारधारा का समर्थक है । 
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विशेषतायें (7६४४४४७०६)--सर्वेसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में एक 
दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषतायें निम्त हैं-- 

4. दल और शासन में एकता--इसमें दल और शासन एक-से ही होते हैं। 

राज्य, शासन भर दल पर्यायवाची शब्द होते हैं। दल के प्रति निष्ठा राज्य और 
शासन के प्रति निष्ठा होती है। दल के संगठन के अनुकूल ही शासन के स्तर होते 
हैं । इसमें यह कहना कठिन होता है कि दल कहां समाप्त होता है और शासन कहां 
शुरू होता है। 
' 2. दल सर्वोच्च निर्देशक शक्ति--इसमें दल शासन पर छाया रहता है । दल 
के मिर्णय शासन के निर्णय होते हैं। दल निर्णय करता है और शासन उसे लागू 
करता है | जैसाकि स्टालिन ने कहा कि “दल सर्वोच्च निर्देशक शक्ति है ।” कार्टर 
का मत है कि “दल क्रान्ति का रक्षक, समाजवादी व्यवस्था का प्रेरक, आदर्श एवं 
शिक्षक है; दल सूचना प्रदान करता है एवं दल ही शासक है ।” 

3, राज्य शासन और समाज में भेद का श्रभाव--इसमें राज्य, शासन शौर 
समाज में कोई भेद नहीं किया जाता | हर चीज राज्य के भ्रघीन होती है। फासिस्ट 
इटली में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि “राष्ट्र के अन्दर ही सब कुछ है और राष्ट्र के 
अन्दर ही सब कुछ सम्भव है; राज्य के विरुद्ध या राष्ट्र के बाहर कुछ भी नहीं !” 

4. विरोध की श्रनुपस्थिति--इसमें “एक संकल्प और एक आदेश 
सिद्धान्त कार्य करता है। इसमें विरोध श्रनुपस्थित होता है। इसमें श्रालोचना के 
स्थान पर स्वश्रालोचना पर बल दिया जाता है और वह भी निम्न स्तरों पर । इसमें 
उच्च स्तरों या नेतृत्व के विरुद्ध विरोध स्वीकार नहीं किया जाता । विरोधियों का 


या तो सफाया कर दिया जाता है या उन्हें देशद्रोही समझकर श्रसिक शिविरों में 
भेज दिया जाता है या उन्हें देश निकाला दे दिया जाता है। 


5. नेतृत्व पुना--इसमें नेता और राष्ट्र को एक मान लिया जाता है। नेता 
दल भौर राष्ट्र बल जाता है। इसमें “वीर की पूजा” का सिद्धान्त विद्यमान 
रहता है । फासिस्ट इटली में मुसोलिनी, नाजी जमंन में हिटलर, सोवियत संघ में 
लेनिन, स्टालिन शौर ख्‌ श्चेव, चीन में माऊ त्से तुग, ताइवान में च्यांग काई शेक, 
स्पेन में जनरल फ्रांको, पुतंगाल में डॉ. सालाजर के नेतृत्व के प्रति निष्ठा रही है। 
इसमें नेतागण जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत जैसी लोकतान्त्रिक 
राजनीतिक व्यवस्था में भी “इन्दिरा भारत और भारत इन्दिरा” का नारा लगाया 
गया था । 

6. लोकतान्त्रिक केन्द्रीकरण--इसमें लोकतामन्त्रिक केन्द्रवाद का सिद्धान्त 
सवत्र विद्यमान रहता है। इसमें समय-समय पर निर्वाचनों का ढोंग रचा जाता है 
परच्तु वे आरोपित “जनमत संग्रह” से अधिक नहीं होते । इसमें व्यवस्थापिका स्वतंत्र 
विचार-विमर्श करने वाली निकाय नहीं होती बल्कि दल द्वारा निर्धारित नीतियों 
एवं निर्णंयों को पंजीकृत करने वाली निकाय मात्र होती है। बार्कर ने ठीक लिखा 


चुन 
ई>- 
१3 
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# कि “एक दसोय पद्धति संसदोय संस्थाश्रों फा उन्मूलन नहीं करती बल्कि उन्हें 
निश्किय बना देती है| 

नागरिक कर्तंथ्यों पर बल--इस पद्धति में नागरिक अधिकारों के स्थान 
पर नागरिक कतंव्यों पर बल दिया जाता है। इसमें स्वतन्त्रता, समानता और 
प्ातृत्य श लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों के स्थान पर उत्तरदासित्व, अनुशासन, शिप्ट 
बर्ग की सोग्यता और सीढ़ीनुमा शासन पर बल दिया जाता है। 

8. बन्द दलोय व्यवस्या--इस पद्धति में दल की सदस्यता खुली नहीं होती, 
बन्द होती है | सोवियत संघ में साम्यवादी दल की सदस्यता सोवियत नागरिकों के 
केवल 3 प्रतिणत भाग को प्राप्त है। इसमें केवल कट्टर भौर झ्नु भवी सिद्धांतवादियों 

ही दल का सदस्य बनाया जाता है इसमें दल का स्वरूप अग्रखण्डित होता 

9. साम्राज्यवादी नीतियां--इसमें दल की नीतियां साम्राज्यवादी, युद्धप्रिय 


ग्रौर हिसक होती हैं। इससे यद्ध और हिंसा को “मानव उपलब्धि की सर्वोत्तम 
भरमावस्या” समझा जाता है। 


गण (ै००॥५)--एक दलीय पद्धति के मुझ्य ग्रुण निम्न हैं-- 

. सुरह एवं कुशल शासन इसमें णासन सुरढ़, ठुशल एवं स्थिर रहता है। 
इसमें शासन का विरोध करने या उसका स्थान लेने के लिए कोई अन्य दल विद्यमान 
नहीं होता। शभ्रतः शारन दीघंकालीन विकासवादी योजनाओं का निर्माण कर राकता 
है । इसमें शासन की दिशा सुनिश्चित होती है। सुरढ़ शारान बाह्य आ्राक्रमणों का 
सामना सुचारु रूप से कर सकते हैं । 

2. गुटवन्दियों फा भ्रभाव--एक दलीय पद्धत्ति में समाज भिन्न-भिन्न वर्गों 
या हितों में विभक्त नहीं होता । इसमें विघटनकारी ताकतों का ह्वास होता है । 
इसमें राष्ट्रीय शक्ति का हास नहीं होता है । इसमें खिचाव एवं तनाव उत्पन्न नहीं 
होता प्रौर लोगों की निष्ठा राज्य के प्रति बनी रहती है । 

3. समय की बचत--इस पद्धति में विषयों पर अनावश्यक वाद-विवाद नहीं 
होता ग्र्थात्‌ इसमें विचार-विमर्ण पर समय नप्ट नहीं होता । भ्रप्टाचार, कुनवा- 
परस्ती और पश्षपात का प्राय: श्रभाव होता है । 

दोष (2077005)--ब्रीयारवीं शत्ताब्दी के अनेक देशों में एक दलीय पद्धति 
को जनता का पर्याप्त समर्थन रहा है और इसकी अनेक महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ भी 
रही है। फिर भी यह पद्धति घान्ति, स्वतन्त्रता और रामानता के विपरीत है । इस 

द्धति के प्रमुख दोप निम्न हैं - 

. मानव स्वभाव के घिपरीत--मानव स्वभाव एकरूपता नहीं चाहता, बह 
ब्विधता चाहता है | सावारण जीवन में मानव एक स्थिति में बना रहना पसन्द 
हीं करता । परिवर्नेन मानव का स्वभाव है । मनुप्य के जीवन में उसकी आदतों 

निन्यान, रचि आदि में परिवर्तन होता रहता है। एक दलीय पद्धति मानव को 
फे ही सांचे में दालतों टे । अतः यह मानव स्वभाव के विपरीत है । 
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2. लोकतस्‍्त्र विरोधी--लोकतस्त्र का श्राघार स्वतन्त्र विचार-विमर्श होता 
है । एक दलीय पद्धति इस आधार को स्वीकार नहीं करती । इसमें आलोचना का 
प्रभाव होने से विविध विचारों का अ्रभाव होता है। इसमें स्वतस्त्र अ्रभिव्यक्ति के 
सभी साधनों पर सरकारी नियन्त्रश होता है। देश में गुप्तचरों की भरमार होती 
है। इसमें निरपेक्षता और सर्वेसत्तावाद का नरन रूप विद्यमान होता है। 

3. राज्य, समाज और व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता--इसमें राज्य समाज, 
और व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता । इससे व्यक्ति का गौरव और प्रतिष्ठा नष्ठ 
होती है। इसमें मानव मुल्यों का दसन किया जाता है और राज्य के मूल्यों को 
प्रारोपित किया जाता है। | 

4. उत्तराधिकार की समस्या--इसमें उत्तराधिकार की समस्या जठिल होती 
है । इसमें सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ जाता है। इसमें सत्ता का हस्तास्तरण शान्तिमय 
साधनों से नहीं होता । उदाहरणतः सोवियत संघ में स्टालिन ने सत्ता को प्राप्त 
करने के लिए लेनिन के सभी साथियों का सफाया कर दिया था। इसी प्रकार 
खुश्चेव ते सत्ता प्राप्ति के लिए सभी दावेदारों को खत्म कर दिया था। माश्रो की 
मृत्यु के बाद चीन में सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ समय तक संघर्ष चलता रहा है।.. 

5. गुटीय भावनता--यह कहना मिथ्या है कि एक दलीय पद्धति में वर्ग या 
गुट विद्यमान नहीं होते । वस्तुत: एक दलीय पद्धति में गुट विद्यमान होते हैं। ऐसा 
नहीं होता तो साम्यवादी दलों में शुद्धिकरण की प्रथा क्‍यों विद्यमान होती ।. 

6, इसमें दल का स्वरूप खुला नहीं होता, बन्द होता है । 

7. इसमें आतंक और भय का वातावरण घुटन पैदा करता है। इसमें सेचा. 
और गुप्तचरों की भूमिका बढ़ जाती है। इसकी नीतियाँ साम्राज्यवादी होती हैं जो 
विश्व शान्ति के लिए खतरा होती हैं । 

द्वि-दलीय पद्धति 

श्र्थ एवं स्वरूप--द्वि-दलीय पद्धति में दो दलों की प्रधानता होती है। दो 
प्रमुख दल समय-समय पर वारी-बारी से सत्ता का उपयोग करते हैं क्योंकि वे दोनों ही 
निर्वाचक मतों के अधिकांश भाग को आपस में वाँट लेने की स्थिति में होते हैं । वे | 
विधान मण्डल में बारी-बारी से बहुमत प्राप्त करते रहते हैं । 

ह्वि-दलीय पद्धति का यह अर्थ नहीं कि वहाँ अन्य दल विद्यमान नहीं होते । 
श्रन्य दल विद्यमान तो होते हैं परन्तु उनकी स्थिति प्रायः गौण या महत्त्वहीन होती 
है। उन्हें निर्वाचन मतों का थोड़ा अंश ही प्राप्त होता है। अच्छी से अच्छी स्थिति 
में वे दो प्रमुख दलों के सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं अ्रथवा कभी-कंभी 
मिली-जुली सरकार के साकरेदार बन जाते हैं । ु 

ब्रिटेन और अमरीका द्वि-दलीय पद्धति के प्रमुख उदाहरण हैं । ब्रिटेन में दो 
प्रमुख दल हँ--अ्रनुदार दल झौर श्रमिक दल; यद्यपि वहां उदार दल भी विद्यमान 
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है। प्रमरीका में दो प्रमुप दस है--डेमोक़ू टिक पर्टो प्रौर रिपब्लिकन पार्टी, सथपि 
वहां साम्यवादी, समाजवादी जैसे छोटे दल भी विद्यमान हैं । 

विधारधारा की दृष्टि से द्वि-दलीय पद्धति को पुनः दो उप श्रेणियों में बांटा 
जा मफुता है। जहां दलों की नीतियाँ और प्रोग्राम स्पष्ट और निश्चित होते हैं 
यहां सुस्पप्ट द्विदलीय पद्धति होती है परन्तु जहाँ दलों की नीतियाँ और प्रोग्राम 
गुस्पप्ट नहीं होते, प्र्थात्‌ जहाँ दो प्रमुख दलों की विचारबारा में कोई भिन्नता नहीं 
400 ६45 औ॥८।20 है: 5:72 है: है-। ४200 टोती है, वहाँ अ्रस्पष्ट द्विदलीग 
४८:74 //08: 00 40 0: है 4%20(/६ शक: श्रमिक दल सुस्पप्ट द्वि-दलीय 
५९०॥ ६ 87/6५/8787 7 56:54 7 है 84 । 2 टक और रिपक्लिकन दल प्रस्पष्ट 
।240:6:0 8८77 है: 3640: 70 शे7 है[त हे कि झमरीका में एक ही दल 
+ क 746 ८7४/7 25:7 ८7-78: ही कै 742:5: है. मत है कि शगरीकी दल “दो 
७४(408-।(50 6:30 680: 5 2/ 3.5 औईन| भिन्न प्रकार की शराब के लेबल 
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विशेषतायें (ए८्शाप्रा०४)--द्वि-दलीय कक की प्रमुख विशेषतायें मिम्न- 
लिखित हैं-- 

. इसमें शासन का निर्माण सरल होता ह। इसमें रांराद में बहुमत प्राप्त 
दल के नेता को प्रधानमन्त्री नियुक्त किया जाता ते । 

2. इसमें वैकल्पिक सरकार सरलता से इपलब्ध हो जाती है। जब कभी 
सत्तारढ़ दल विधानमण्डल में विरोधी मत के खाधण गिर जाता है तो विरोधी पक्ष, 
जो पहले से ही छाया मन्तन्रिमण्डल के रूप में क्राय कर रहा होता है, शारान की 
बागडोर सम्भाल लेता है । 

3. इसमें णागन का उत्तरदायित्व स्पष्ट भ्रीर निश्चित होता 

ट्टइ क्ाजनताको सती राजनीतिक आ्ीक्षण प्राप्त होता है । 

5. इसमें दलीय अनुशासन श्रौर दददशण कड़ा होता है। इसमें दल 
बदलुप्रों का बाजार गर्म नहीं होता । 

6, इसमें दलों की नीतियाँ स्पष्ट श्रौर शप्लेश्चित होती हैं 

7, इसमें लोकतान्त्रिक नेधृत्व की भूमिका अत्यधिक होती है। इसमे मत- 
दाता भावी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति का चयन करते हैं । 

8. इसमें 'संसदीय सर्वोच्चिता' और हॉँष्टे के शारान के सिद्धान्त विद्यमान 
होते हैं । 

गुष् (८॥५)-्वि-दलीय पद्धति ऋछक्ों की प्रशंसा की पात्र रही है । 
सासकी, फाइनर, ब्राइस, मेकाइवर, सेट आदि बैखक इसके प्रशंसक रहे हैं। प्रो 
साइकी का मत है कि यही एक ऐसी पद्धति है छसमें लोगों को निर्वाचन के समय 
प्रत्यत्त सूप्र मे प्रपनी सरकार का चुनाव करने का प्रवसर मिलता है। इसमें सरकार 
प्रपती नीतियों को कानून का रूप दे सकती है, क्पनी श्रसफलताओों के कारणों को 
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प्रकट करती है और सबको समझकाती है। इसमें एक वैकल्पिक सरकार तत्काल 
प्रस्तित्व में श्रा सकती है ।! फाइनर का मत है कि “जिस देश में द्वि-दलीय 
पद्धति होगी वहाँ के लोग कत्तव्य परायण भ्रौर सुखी होंगे “जहाँ दो दलों में संघर्ष 

ता है वहाँ त्रुटियाँ आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, सार्वजनिक इच्छाओं का 
दमन कम होता है और पूर्णा विनाश की सम्भावनाये कम हो जाती हैं |? मैकाइवर 
का मत है कि द्वि-दलीय पद्धति मे जहाँ “अधिकारों का केन्द्रीकरण होता है “वहाँ 
उत्तरदायित्व का भी केन्द्रीकरण होता है और उसे लागु करने का ढंग सरल 
गीता है।! : 
ला पद्धति के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं 

4. शासन का निर्माण सरल--इसमें शासन का निर्माण सरल होता है। 
विधानमण्डल में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है राज्याध्यक्ष उसके नेता को 
शासनाध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) नियुक्त कर देता है। बहुदलीय पद्धति में शासनाध्यक्ष 
को नियुक्त करना कठिन' होता है क्योंकि विधानमण्डल में किसी एक दल को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त नहीं होता । 

2. स्थिर एवं कुशल शासन--इसमें मस्त्रिमण्डल को विधानमण्डल में बहुमत 
दल का पूर्ण एवं निरन्तर समथन. प्राप्त होता है। अतः उसे अस्थिरता भयभीत 
नहीं करती । स्थिरता होने के कारण शासन में दढ़ता और कुशलता बनी रहती 
है। बहुदलीय पद्धति में संयुक्त मन्त्रिमण्डल को, जिसमें कहों की ईटें और कहीं के 
रोड़े शामिल होते हैं, विधानमण्डल में बहुमत के समर्थन का श्राश्वासन नहीं होता । 
अतः वह नीतियों को सुदढ़ता से नहीं श्रपना सकती और उन्हें प्रभावपूर ढंग से 
लागू नहीं कर सकती । 

3. दलोय एवं राष्ट्रीय एकत।--इसमें दलीय एकता बनी रहती है। इससे 
राष्ट्रीय एकता सुरढ़ होती है। मन्त्रिमण्डल का निर्माण एक दल के संदस्यों से होता 
है जिनमें राजनीतिक एकरूपता होती है'। इसमें 'एक सबके लिए और सब एक के 
लिए' काय करते हैं । इसमें सिद्धान्तों झौर प्रोग्रामों की एकता होती है। निर्वाचनों 
में दल वर्ग विभेदों को नहीं उभारते क्योंकि बहुमत प्राप्त करने के लिए उन्हें समाज 
के सभी वर्गों से श्रपील करनी पड़ती है। बहुदलीय पद्धति में मंन्त्रिमण्डल के 
सदस्यों में न तो सिद्धान्तों की एकता होती है और न प्रोग्रामों की । वे अवसरवादी 
बी वे चुनावों में वर्ग-विभेदों कों उभारते हैं जिससे राष्ट्रीय एकता का हास 

4. निश्चित उत्तरदायित्व--ह्वि-दलीय पद्धति में सत्तारूढ़ दल अपनी त्रटिय्रों 
के लिए स्पष्ट रूप से उत्तरदायी होता है। विरोधी पक्ष भी सत्तारूढ़ दल की त्रटियों 
और कमजोरियों का पर्दाफाश करने के लिए तैयार रहता है। इससे जहाँ शासन. 
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सावेननिय हितों की उपेक्षा नहीं करता । 

5, बैरत्पिफ शासन--दसमें विरोधी पक्ष उसी प्रकार से संगठित होता है 
जिस प्रगार सताझद दल । जब कभी सत्तामढ़ दल विधानमण्डल में विरोधी मत 
हे बारश गिर जाता है तो बिरोधी दल, जो पहले से ही छाया मन्त्रिमण्डल के रूप 
में कार्य बर रहा होता है तत्काल उसका स्थान ग्रहण कर लेता है । 

6. राता पा शान्तिपूर्ण हस्तान्तरण--इसमें दलों में यह मौन समभोता 
होता है. कि वे शासन सत्ता को हिसा या कात्ति द्वारा प्राप्त नहीं करेंगे बल्कि 
संवैधानिक साधनों द्वारा प्राप्त करेंगे। अ्रतः दल निर्वाचकों के माध्यम से विधान 
मण्टल में बहुमत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं । 

दोष ([7०7०॥75)--द्वि दलीय पद्धति के जहाँ प्रशंसक हैं वहाँ इसके 
ग्रालोचफ भी हैं। रेम्जे म्यूर का मत है कि द्वि-दलीय पद्धति “विधान मण्डल के 
गौरव को फम करती है भ्रौर मन्न्रिमण्डल की त्तानाशाही फो जन्म देती है ।” 

द्वि-दलीय पद्मति के प्रमुख दोप निम्नलिखित हैं-- 

]. मन्त्रिमण्डल का भ्रधिनायकवाद-- इसमें संसदीय बहुमत के नशे में म॑त्रि- 
मण्टल झधिनायक बन जाता है। इसमें कानूनों का निर्माण सर्वंसम्मति के श्राधार 
पर नहीं होता बल्कि दलीय बहुमत के श्राधार पर होता है। लाडं हवंर्ट ने इरो 
मवीन निरंकुशता की संज्ञा दी है। | 

2. विधानमण्डल का गौरा महत््व--इसमें विधानमण्डल बहुमत के निर्णायों 
को पंजीकृत करने वाला निकाय वनकर रह जाता है। दल के रादस्यों पर दल के 
सचेतकों का नियन्त्रण रहता है। वे दल की नीतियों का समर्थन करते हैं। सदस्यों 
के लिए दलीय आदेशों की श्रवहेलना करना राजनीतिक मृत्यु को निम त्रण देता 
हो सकता है। इससे सदस्यों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होता है और श्रन्ध 
दन भक्ति जन्म लेती है। 

3. लूट प्रथा--इसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को ही लाभ के पदों पर नियुक्त 
किया जाता है श्रौर विरोधी दल के योग्य सदस्य भी पदों से वंचित रह जाते हैं । 
इससे देश वे समाज योग्य व्यक्तियों की सेवाग्रों से वंचित रह जाता है । 

4. इसमें राष्ट्र दो वर्गो में विभक्त हो जाता है। इसमें उम्मीदवारों तथा 
कार्यक्रम के दो विकल्प प्रस्तुत किये जाते हैं । इससे मतदाताग्रों की पसन्‍्दी सीमित 
हो जाती है। यह उन लोगों को व्याकुल छोड़ देती है जो दोनों में से किसी एक 
को रवीव्गर नहीं करते । रैम्मे म्यूर ने कहा है कि “द्वि-दलीय पद्धति होने से जनः 
संत का शुद्ध प्रकाशन नहीं हो पाता और बहुत से हितों व मतों की श्रावाज दवकर 
रह जातो है ।/ 
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बहुदलीय पद्धति । 

श्र्थ एवं स्वरूप--बहुदलीय पद्धति में अनेक राजनीतिक दल होते हैं। इनमें 
से कोई भी एक दल निर्वाचक मतों का बहुमत प्राप्त करने या विधानमण्डल में 
बहुमत को स्वयं नियन्त्रित करने और शासन सत्ता को सम्भालने की स्थिति में नहीं 
होता। इसमें संयुक्त (मिले-जुले) मन्त्रिमण्डलों का निर्माण होता है। इसमें शासन 
का अस्तित्व अनेक दलों के सहयोग और समथन पर निभर करता हैं। यह प्रणाली 
संसदात्मक शासन प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में विद्यमान हो सकती है। 
इंगलैंड को छोड़कर महाद्वीपीय यूरोप और स्केन्‍्डेनेवियन देशों में प्रायः यही प्रणाली 
विद्यमान है। स्विदजरलैंड, फ्रांस, इटली आदि देशों में यही पद्धति विद्यमान है । 
भारत में भी बहुदलीय पद्धति है । | 

बहुदलीय पद्धति को दो उप-श्र णियों में विभक्त किया जा सकता है । एक 
स्थिर बहुदलीय पद्धति और दूसरी अ्रस्थिर बहुदंलीय पद्धति । पहली पद्धति का उदां- 
हरण स्विट्जरलैंड है जहाँ सोशल डेमोक्रोट्स, रेडिकल डेमोक्रट्स; लिबरल डेमो- 
ऋ्रद्स और समाजवादी दल राजनीतिक अ्रस्थिरता श्र अशान्ति का वांतावरण 
उत्पन्न किये बिना सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे 
राजनीतिक विघटन उत्पन्न नहीं होता । दूसरी पद्धति का उदाहरण है-फ्रांस । यहाँ 
समाजवादी, साम्यवादी, गालिस्ट, उदारवादी और रिपब्लिकन दलों . का व्यवहार 
राजनीतिक अस्थिरता और विघटन उत्पन्न कर देता है। इठली की बहुदलीय पद्धति 
भी फ्रांस का श्रादि रूप ([70099०) है। | 

विशेषतायें---बहुदलीय पद्धति की मुख्य विश्वेषतायें निम्त हैं-- , 

!. इसमें मन्त्रिमण्डल संयुक्त (मिले-जुले) होते हैं । 

2. इसमें मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल अल्प होता है और संयुक्त दलों के सह- 
योग भ्रौर समर्थन पर निभर करता है। 

3. इसमें गठजोड़ श्रौर विधटन का क्रम निरन्तर बने रहने से दल बदलुओरों 
श्रौर भ्रवसरवादियों का बाजार गर्म रहता है । 

4. इसमें निर्दलीय सदस्यों का महत्त्व श्रधिक होता है। - 

5. इसमें सरकारी नीतियों का निर्माण सौदेबाजी और मेल-मिलाप के 
श्राघार पर होता है। 

6. इसमें निश्चित विचारधारा का अभाव होता है। इसमें सरकारी नीतियाँ 
निश्चित या सुदृढ़ नहीं होतीं । इंसमें स्पष्ट कार्यक्रम का भ्रभाव होता है। इसमें 
सहयोग केवल विषयों तक सीमित रहता है। . 

7. इसमें दलीय भक्ति सुद्ढ़ या एकाग्र नहीं होती । - 

8. इसमें शासन में उत्तरदायित्व की भावना का भ्रभाव होता है। .. 
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9, दसमें वैकल्पिक विरोध निश्चित गौर स्पप्ट नहीं होता । 

0. इसमें दलों वा रप दबाव समूह जैसा होता है। इसमें दल व्यापक 
7तों के स्थान पर विशिष्ट हितों से सम्बन्धित रहते हैं। इनका शझ्राघार कृषि, 
उद्योग, प्रत्ममत, धर्म या क्षेत्र होता है । 

]. इसमें दलों का व्यापक झ्ाधार नहीं होता । इसमें दलों की जड़े गहरी 
नहीं होतीं । प्रत्त: इसमें दलों के संगठन सुद्ढ नहीं होते, उनमें मानव शक्ति और 


रे 


सोतों का ग्रक्नाव रहता है | 

गुण (७८४६)--बहुदलीय पद्चधति के गुण निम्न हैं--- 

4. पसन्दगी का व्यापक क्षेत्र--द्वि-दलीय पद्धति में मतदाताओं की पसन्दगी 
का होतव केवल दो दलों तक सीमित होता है परन्तु बहुदलीय पद्धति में उनकी 
पमन्दगी का क्षेत्र व्यापक हो जाता है । ये उन दलों के प्रत्याशियों को मत दे सकते 
हैं जो घनके विचारों के श्रधिक निकट होते हैं। इससे मतदाताम्रों की स्वतन्त्रता 
का दायरा बढ़ जाता है और उनकी अभिव्यक्ति की भावना का विकास होता है । 


2. सही प्रतिनिधित्य--इसमें समाज के सभी वर्गों श्रोर हितों को. विधान 
मण्डल में सही प्रतिनिधित्व का भ्रवसर मिल जाता है। इसमें मन्सत्रिमण्डल संयुक्त 
होते हैं। अ्रतः भ्ल्पमत समूहों को अपने हितों की रक्षा हेतु सौदेवाजी करने का 
ग्रवसर मिल जाता है | इममें भ्रल्पमत भी श्रपने लिए शक्ति जुटा लेता है | 

3. श्रनुकरणशी लता--इसमें सरकार जनता की इच्छाओं का अनुकरण 
फरती है इसमें लोगों की शासन तक पहुंच सुगम होती है । इसमें भिन्न-भिन्न दल 
सोदेवबाजी की स्थिति भें होते हैं श्रत: शासन उनकी दच्छाओं श्र धारणाश्रों का 
आदर करता है । 


4. बहुमत की निरंकुशता से मुक्ति--द्वि-दलीय पद्धति का सबसे बड़ा दोप 
यह है कि इसमें सत्तारढ़ दल संसदीय बहुमत के नशे में निरंकुश हो जाता है श्र 
मनमानी करने लगता है। श्रनेक बार तो वह लोकतान्विक प्रणाली और जनहितों 
की उपेक्षा भी करने लगता है । विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल के हाथों की कठपुतली 
मात्र बनकर रह जाता है । परन्तु ये सभी दोप बहुदलीय पद्धति में विद्यमान नहीं 
होते । इसमें मन्त्रिमण्डल निरंकुण नहीं हो सकता श्रौर विधानमण्डल मन्त्रिमण्डल 
के हाथों की कठपुतली नहीं बनता । इसमें सभी दल वरावर होते हैं। अतः मन्त्रि- 
मण्डल को सामेदारों (भिन्न-भिन्न दलों) के सुझावों को स्वीकार करना पड़ता है 
इसमें समभझोता एवं समन्वय प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। विधानमण्डल प्रभाव- 
शाली स्थिति में होता है झौर उसके सदस्यों में विचार-विमर्श की स्वतन्त्रता पर्याप्त 
बनी रहती है। विधानमण्टल हृठचर्मी जासन को अश्रपदस्थ करने की स्थित्ति में 
शेंगा है । 
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5, मानव प्रकृति के श्रनुकुल--वहुदलीय पद्धति मानव स्वभाव के अनुकूल 
है । मानव केवल दो मतों में चयत नहीं करना चाहता । वह अनेक मतों में चयन 
करना चाहता है | जैमा कि रेम्जे म्युर ने लिखा है कि <राज्प में कम से कम तीन 
राजनीतिक दल अ्रवश्प होने चाहिये क्योंकि मानत्र की तीत मूलभूत राजनीतिक: 
प्रवृत्तियाँ होती हैं--दक्षिणपन्थी, मध्यवर्गीप और वामपन्‍्थी ।” 

6. प्रशासन में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति--द्वि-दलीय पद्धति में मन्त्रिमण्डल 
में केवल उन्हीं व्यक्तियों को लिया जाता है जो सत्तारूढ़ दल के सदस्य होते हैं । 
ग्रन्य दलों के सदस्यों को, चाहे वे कितने ही योग्य क्यों न हों. प्रशासन में नहीं लिया 
जाता। इसमे प्रशास्त योग्य व्यक्तियों से और देश व समाज उनकी सेवाग्रों से 
वंचित रह जाता है, परन्तु वबहुदलीय पद्धति में संयुक्त मन्त्रिमण्डल होने से भिन्न- 
भिन्न दलों के योग्य व्यक्तियों को मन्त्रिमण्डल में शामिल किया जाता है । 

दोष (02८॥075)--बहुदलीय पद्धति के प्रमुख दोष निम्न हैं-- 

. निर्बेल एवं श्रस्थिर शासन--बहुदलीय मन्त्रिमण्डल स्वभाव से ही निर्वेल 
और अस्थिर होते हैं। मन्त्रिमण्डल ऐसे व्यक्तियों का समृह होता है जिनमें सिद्धान्‍्तों; 
प्रोग्रामों और नीतियों में कोई एकरूपता नहीं पायी जाती । इसी प्रकार के मस्त्रि- 
मण्डल “भानुमति के कुनवे” होते हैं। यदि मन्त्रिमण्डल संयुक्त रहता भी है तो भी 
वह प्रभावपूर्णा ढंग से कार्य नहीं कर सकता क्योंकि सकारात्मक कार्यो के लिए सभीः 
सदस्यों में सहमति और सम्बद्धता प्राप्त करता कठिन होता है और जब वह विभक्त 
हो जाता है तो शासन में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है ग्रौर नीतियों की कार्यान्वित्ि- 
फो तब तक स्थगित कर दिया जाता है जब तक नये संयुक्त मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
नहीं हो जाता संयुक्त मन्त्रिमण्डल का कार्यक्राल इसलिए अल्प होता है कि इसमें; 
शामिल होने वाले दल केवल कार्यसाधकरता के ग्राधार पर इकट्ठे होते हैं, उनमें 
सिद्धान्तों पर कोई एकता नहीं होती । फ्रांस में ऐसे मन्त्रिमण्डलों के उदाहरण हैं 
.जिनका निर्माण प्रातःकाल हुआ और सायंकाल को उनका पतन हो गया। 

: 2. विघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़'वा-दलों की बहुलता विघटनकारी 
प्रकृत्तियों को बढ़ावा देती है। इसमें राजनीतिक सहनशीलता कम होती है। 
भिन्न-भिन्न मत रखने वालों में अलगाव के तत्त्व गहरे पैठ जाते हैं जो “फूट! 
डालकर नये छोटे-छोटे दलों को जन्म देते हैं। भिन्न-भिन्न मत रखने वालों -की 
अतिवादिता के कारण राष्ट्रीय नीतियों में मध्यमार्गी नीति अपनाना कठिन हो 
जाता है । । 

3. दलीय नियस्त्रण का अ्रभाव--इम में दलों का अपने सदस्यों पर नियस्त्रण 
ढीला हो जाता हे जिपसे दल बदलुओं और अवसरवादियों का वाजार गरम हो 
का है 0 0 मत है कि “फ्रांस में जिस दिन प्रधानमन्त्री श्रपना पद 
अहश करता है उती दित उसझ्ले किसी साथी द्वारा उपके पतन के लिए कार्य करना 


मड0 राजनीति शास्त्र के प्िद्दान्त 


घारम्भ बर दिया जाता है ।" पत्तों का यह व्यापार” जहाँ राजनैतिक नैतिकता 
श निफ भीवन को ऋष्ट करता है । 
" ध्राउवातमों का पुरा नं होना--बहुदलीय पद्धति में द्वि-दलीय 
पद्मति की तुलना में कयनी और करनी में गम्भीर अन्तर होता है । जहाँ द्वि-दलीय 
 सत्तारशडइ दल चुनाव आश्यासनों को पूरा करने की स्थिति भें होता है वहाँ 
स्ट्यसीय पद्रधि में कोर्ट एक दल शासन निर्माण की स्थिति में नहीं होता । श्रत 
यह चुनाव ग्ाशवासनों को पूरा नहीं कर सकता । 
5. उत्तरदायित्व का श्रभाव--हसमें उत्तरदायित्व को निश्चित करना कठिन 
गेता है । इसमें प्रत्मेझ़ दल श्रेय तो प्राप्त करना चाहता है, परन्तु भुटियों के लिए 
सरे घटक को उत्तरदायी बनाता है। इससे शासन में न तो कुशलता लायी 
है शरीर न दीघंफ़ालीन योजनायें अपनायी जा सकती हैं । 

6, मतदाता की कठिताइयों में वृद्धि--इसमें मतदाता की कठिनाइयाँ बढ़ 
जाती हैं। विचारों की विविधता के कारण निरक्षर और श्रनशिज्ञ मतदाता सही 
भयन नहीं कर पाता । वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि कौनसा दल सही दिशा 
प्रदान करने की स्थिति में है । 

7. बहुदलीय पद्धति सदस्यों को विधानमण्डल में इतनी पश्रधिक स्वतन्त्रता 
प्रदान कर देती है कि स्थिति अ्राजकता तक पहुँच सकती है । 
« इसमें दल के पास रांपठन, मानव शक्ति श्रौर वित्तीय स्रोतों का प्रभाव 
रहता है । 
उपयुक्त दोपों के बाद भी वहुदलीय पद्धति स्थिरता उत्पन्न कर सकती है 
यदि दलों में स्विट्जरलैण्ड की भाँति मूलभूत संवेधानिक प्रश्नों और झाथिक तथा 
सामाजिक व्ययस्था के सिद्धान्तों पर एकमत हो । 


समीक्षा प्र३ 
7. लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राननीतिक दलों के स्वहूप एवं भूमिका 
की विवेचना कीजिए । (२8]., 978, 85) 
2... राजनीतिक दल से क्या ग्राशय है ? इसकी विशेषतायें क्या हैं ? जनतांधिक 
राज्य में दपके कौय-फौन से कार्य हैं ? (२४. 984, 87) 
3. राजनीतिक दलों की परिभाषा दीजिए और जनमत के निर्माण में इनकी 
गुमिक्रा का परीक्षण कीजिए । (२8, 8797. 7983) 


4... इिनदलीय व्यवस्था पर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
(२४, 80797 4986) 
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परिचय--मिलकर कार्य करना मनुष्प का स्वाभाविक गुण है| अत: समान 
हिंत रखने वाले व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति हेतु अपमने-प्रापक्ों संबों या समृइों में 
संगठित कर लेते हैं। यही कारण है कि समाज में कृपकों, मजदूरों, औद्योगिक 
मजदूरों, मालिकों, भू-पतियों, 'अध्यापकों, विद्याथियों, व्यापारियों, डाव्टरों, इन्जी- 
नियरों, सरकारी कर्मचारियों ग्रादि के श्रलग-अलग संब पैदा हो जाते हैं। ये संघ 
ऐच्छिक होते हैं। इतका क्षेत्र एक उद्योग, कार्यालय, प्रशासनिक विभाग, प्रान्त, 
राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय हो सकता है। संचार और झ्रावागमन के साधनों के विकास 
और लोकतान्त्रिक प्रणाली के विद्यमान होने से ये.संघ आधुनिक जीवन के अभिन्न 
ग्ंग वन गये हैं । कोरी श्ौर श्रत्नाहुम ने लिखा है कि “एक ऐपा निरन्तर बना रहने 
वाला समूह जीवन प्रारम्भ हो चुका है जिसका इतिहास में कोई उदाहरण 
नहीं ।१ ' । 
खुने और औद्योगिक समाजों में तथा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालियों में जहाँ 
स्वतन्त्र भाषण, अभिव्यक्ति, संघ: एवं समूह बनाने की स्वतन्त्रता होती है तथा 
नागरिक अपनी शिकायतों को दूर कराने के-लिए यातिक्ता प्रस्तुत- कर सकते हैं,; 
हाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के समुदायों, संबों या समूद्ों का विद्यमान होना स्वाभाविक 
है। मतदाता अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए प्राय: दो-प्रकार के संगठनों का 
निर्माण करते हैं, जिन्हें राजनीतिक शब्दावली में दवाव समूह और राजनीतिक दल 
कहते हैं । जहाँ दवाव समूह मतदाताग्रों के विशेष हितों --प्रौद्योगिक, व्यावसायिक, 
भ्राथिक, वर्गीय, जातीय, धामिक, क्षेत्रीय, उपभोक्ता आदि को ग्रभिव्यक्त करने के 
साधन प्रदान करते हैं वहाँ राजनीतिक. दल सामान्य हितों को अभिव्यक्त करने के 
साधन प्रदान करते हैं । ु 
अर्थ, प्रकृति एवं परिभाषा--दवाव समूह गेर-राजनीतिक, गैर-सरकारी, 
ऐच्छिक तथा श्रौपचारिक रूप से संगठित समृह होते हैं जो अपने समूह के सदस्यों 





३... एग्राज़ ब्कते 30 शाहप : स्िशग०ाह5 60 020०-४० (0ए७:वाय७५६, 9. 346, 


452 राजपीति शास्त्र के सिद्धान्त 


की प्रावरथफताप्रों और हितों की पूर्ति से सम्बन्धित होते है। थे नागरिकों के 
सामान्य द्विततों को अभिव्यक्त नहीं करते झौर उन्हें अभिव्यक्त करने का दावा भी 
नदीं करते । इनके उद्देश्य सीमित, संकीर्णे और विशेष प्रश्त या समस्या या मसले 
तक केन्द्रित होते हैं। ये राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना नहीं चाहते । ये मत- 
दात्ताग्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई प्रोग्राम या घोषणा पत्र नहीं 
निकालते । ये निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े नहीं करते । इनके कोई राजनीतिक 
प्रोयाम या नीतियाँ नहीं होतीं। ये स्वयं निर्णय नहीं लेते बल्कि निर्णय लेने वाली 
प्रक्रियाप्ों, साव॑जनिक अधिकारियों, विधायकों आदि को प्रभावित करने का काम 
कास्ते ह 

दबाव समहों की झ्पनी कोई ठोस नीति या कार्यक्रम नहीं होता । फिर भी 
ये "शक्ति संगठन" है और ग्रपने सदस्यों के हितों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के 
लिए निरन्तर सक्रिय रहते हैं । ये सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास 
करते हैं ग्रौर अपने सदस्यों के लिए लाइसेन्स प्राप्त करते हैं, करों को लगाने या न 
लगाने में दिलचस्पी रखते हैं, सरकारी सहायता, संरक्षण और सुविधा प्राप्त करने 
की कोशिण करते हैं, किसी झमुक विधेयक को पास करवाने या न करवाने में हिस्सा 
लेते हैं । 

दबाव समूह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विविध साधनों का प्रयोग 
कर सकते हैं । ये पत्र-पत्रिकाग्रों, रेडियो, टेलीविजन, व्यक्तिगत सम्पर्क, मनोरंजन 
के साधन जेसाकि भोजन, मद्यपान, कामुक स्त्रियों का प्रयोग, विदेश यात्रा का 
लालच, घन, घूम, जनमत का दवाव, लॉबीइंग, रेलियाँ, महान प्रदर्शन, सर्वव्यापी 
हड़ताल, बन्द, धरना झादि का प्रयोग कर सकते हैं । 

परिभाषा--दवाव समूह की प्रमुख परिभाषायें निम्न हैं--- 

]. मायरन दीनर के शब्दों में, “हिल या दबाव समह ऐसा स्वेच्छिक संगठित 
समूह है जो प्रभासनिक ढाँचे से बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन 
प्रवत्रा नियुक्ति तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रभावित 
करने का प्रयास करते हैं ।” 

2. श्रोदीगार्ड के शब्दों में, “दवाव समूह ऐसे लोगों का श्रौपचारिक संगठन 
है जिसके एक था अनेक सामान्य उद्देश्य एवं स्वार्थ हों और जो घटनागों के क्रम को 
विदेेध रुप से सार्वजनिक नीति के निर्माण श्र शासन को, इसलिए प्रभावित करने 
का प्रयत्त करें कि उनके अपने हितों की रक्षा एवं बृद्धि हो ।/ 

3, मेकाइबर के शब्दों में, “दवाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों 
देगे छोड़ है जो दवाब के दावाँचों का प्रयोग करता है । 


4 हिचनर श्रोर हर्बाह्ड के शब्दों में, “हितवद्ध समूह कोई भी ऐसा समूह 
हैं जो सरदार मे छुछ चाहता है 
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5. एच जेगलर के शब्दों में, “दबाव समूह ऐसा संगठित समुह है जो अपने 
सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाये बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की 
जिज्ञासा रखता है। हु कक 

6. हेनरी ए. टर्नेर के शब्दों में, “दब्राव समूह गेर राजनीतिक संगठन है 
जो सार्वजनिक सीति के किसी चरण को प्रभावित करने का प्रयास करता है ।” 

हितबद्ध गुट, दबाव समूह एवं लॉबी से भेद 

हिंतवरद्ध गुट, दत्राव समूह और लॉवी तीनों का मूल उद्देश्य अपने समृह के 
हितों की पूति करना है। फिर भी इन तीनों में कुछ भेद पाये जाते हैं जिन्हें समम 
लेना आवश्यक्र है । रोसिटर ने इनके भेदों को इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। 
समूहों को हम “हितव& गुट तव कहते हैं जब हम अपने आपको “रोगी” समभते 
हैं; जब हम अपने-ग्रापको “संकटमय' समभते हैं तो वे समूह दवाव समूह वन 
जाते हैं और जब हम उन्हें “राजधानियों में कार्य करते” देखते हैं तो वे लॉबी 
का रूप धारण कर लेते हैं ।” दूसरे शब्दों में, जब समान हित वाले व्यक्ति संगठित 
हो जाते हैं श्रौर अपने विशेष वर्ग के हितों की पृत्ति के,लिए प्रयत्वनशील रहते हैं. तो 
उन्हें हितबद्ध गुट कहते हैं । जब ये संगठित हिटबद्ध गुट विधायक्ीं, -प्रशासदिक 
अधिकारियों या निर्णय लेने वाले अन्य अधिका रियों पर दवाव या प्रभाव डालते हैं तो 
उन्हें दवाव समुह कहते हैं श्रौर जब दबाव समूहों का समर्थ करने वाले व्यक्ति या 
अभिकर्ता या वैतनिक प्रचारक विधान सभा के वरामदों में विधायकों पर प्रभाव 
डालते हैं कि वे किस्ली विधेग्रक या तीति के पक्ष या विपक्ष में मतदान करें तो उसे 
लॉबीइंग कहते हैं । दवाव समूह लॉवी नहीं । दवाव समूह की गतिविधियाँ लॉबी 
से व्यापक और जिशाल होती हैं जबकि लॉविस्ट की गतिविधियाँ सीमित होती हैं । 
जहाँ दवाव समूह विधेयकों और जनहित दोनों को प्रभावित करने का प्रयात्त करता 
है वहाँ लॉवी या लॉबिइस्ट केवल विधानमण्डल या विधायक्रों को प्रभावित करने का 
प्रयात करता है। लॉगी तभी क्रियाशील होती है जब विधानमण्डल के भ्रधिवेशन हो 
रहे होते हैं और जब वे किप्ती विधेयक के पक्ष या विपक्ष में दिलचस्पी रखते हैं। 
प्रधिकरांश दवाव समूह राजधानियों में अ्रपती लॉबियों को वनाये रखते हैं | श्रमरीका 
में चीनी लॉबी” गौर ' कृषि लॉबी” श्रत्य घिक प्रसिद्ध है । ह॒ 

दबाव समह के लक्षण या विशेषतायें 

दवाव समूह के प्रमुख लक्षण निम्न हैं-- 

. . . विशेष हित--विशेष हिंत दबाव समूह के निर्माण का मूल आधार है। 
इसके अभाव में दवाव संमूह का निर्माण नहीं हो संकता । विशेष हित व्यक्तियों को 
ही इआ की प्रेरणा देता है | जिस तरह एक ही रंग के पक्षी इकट्ठे उड़ते हैं 

“ह समान हिंत रखने वाले व्यक्ति अपने हितों की सुरक्षा, सिद्धि और वृद्धि के 
लिए इंकटूठे कार्य करते हैं। समूह के सदस्य समह की क्रियाश्रों में जितना सक्रिय भाग 
जग एवं समूह की क्रियायें जितनी व्यापक होंगी उतना ही वह अपने हितों की 


हे राजनातत शारत के सद्धान्त 


काया किसी प्रस्ताव 
लेते । दबाव समूह 
है । 
/ में सुद्ा-मिपरी को भुमिका---दवाव समूह खुलकर राजनीति में 
दाद मी तेते । से झाध राप से, परदे के पीछे रहुरूर, राजनीति और राजनीतिक 
र 
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ते करने छा प्रवास करते हैं । वे अपने-ग्रापकों गैर-राजनीतिक, 
मेंट संरशारों संगठन बताकर शधनी सटम्सता को च्रमिव्यक्त करते हैं । वे हिस्रों छी 
पूर्ति के लिए ग्रस्यिर राजनोतिक बफ़ादारियों का सहारा लेते हैं । वे चुनाव नहीं 
घटने और से -ी चुनाव में मपने उम्मीदवारों को राड़ा करते हैं। ये उम्मीदवारों के 
नामित मात ब्ित करते हैं दया उनके चुनाव प्रचार के लिए घनराधि देते हैं । 
मे शासन हे पदों को प्राप्य करना नहीं चाहते । वे पदाधिकारियों के निर्णयों क 
प्रभावित करो हैं । थे विधायक नहीं वनना चाहते, परन्तु वे उनके विचारों को 
प्रभावित करते हैं । एस तरह “दबाव समूह राजनीतिक श्ौर गर राजनीतिक में 
मध्य म्वरीय किया का गठन फारते हैं।” प्रो. एप. फाइनर ने इन्हे “गुम 
मसाद्याम्य थी संजा दी है संदन सेलिन और रिचर्ड ठी. लाम्यर्ट ने इन्हें “गर- 
सरदारदों शासन कहा है । डी, डी. सेकीयन ने इन्हें “हद्श्य शासन”? कहा है। इन्हें 
अप्िधान म्रण्टल के पीछे विधान रुण्डल” की दांज्ञा दी जाती है 

3. सीमित एवं परस्पर व्यापी सदत्यता--दवाव रमुहों की रादस्य रांस्या 
गीमित होती है । इन ही सदस्यता परस्पर व्यापी होती है । एक व्यक्ति एक समय 


पु 


पर प्रनेफ दवाव समूहों का सदस्य हो सकता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति एक 


समय पर पिन समूहों, उपभोक्ता संवों, मुहत्ला चंधों या शिक्षक रांबों का सदस्य हो 
सस्ता है । 


4, स्थार्यसद्धि-दवाव समुहों के निश्चित प्रोग्राम या नीतियाँ नहीं होतीं । 
उनके केबय विशेष हद्वित होते हैँ ॥ ये विशेय विषय तक सीमित रहते हैं । ये राजनीति 
में व्यव्ाव के कारण नहों बल्कि स्वार्थ के कारण विद्यमान होते हैं । 

5. बर्गाव दृष्टिक्रोएौ्ू--दबाव समूह नागरिकों के सामान्य द्वितों का प्रतिनि- 
विलय नहीं करते, थे इसझा दावा भी नहीं करते । थे समाज के एक वर्म या वर्ग के 
एक भाग या विशिष्ट मसने धक् सीगित रहते है | ये उगी का प्रतिनिधित्व करते 
ग्रोर उसी त्रों की पृछति के लिए प्रयत्तनजील रहते हैं । 

दवाव समूहों श्रीर राजनीतिक दलों सें भेद 
देबाद समझ घोर राजनीतिक दल दोनों ग्रवीवचारिक संगठन हैं । वे संविधान 


में बाहर उत्पन्न होते है। फिर भी दोनों श्रनोगवारिक संवैधानिक झभिकरणों एवं 
स््याप्रों फा प्र रगा। दें राजनी निक्र प्रद्धिया के हिस्से हैं। दोनों सरकारी 
धीवियों रा दिया को सरल, बदाने या परिवतित करने का प्रयास करते हैं। दोनों 
में राजनीतित प्रकिया के क्षेत्र में पर्बाप्त समानता है। दोनों मुख्त: नीतियों की 
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कार्यान्विति से सम्बन्धित हैं . परन्तु दोनों के उद्देश्यों और कार्य क्षेत्रों में अत्यधिक 
भिन्नताएं हैं। दोनों में मुख्य भिन्नताएँ निम्व हैं-- 

[. दबाव समह शासन सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते । ये पदों 
को प्राप्त करता नहीं चाहते और न ही अथने सदस्यों को पद दिलाने की: इच्छी 
रखते हैं । ये विधायकों, निर्वाचित पदाधिकारियों, प्रशासनिक अश्रधिकारियों तथा 
करमंचारियों पर दबाव डालकर सार्वजनिक्त नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते 
हैं । ये स्वयं शासक नहीं होते । ये “ शासक निर्माता” होते हैं ।॥ दूसरी ओर, राज- 
नीतिक दल शासन सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। ये श्रपने दल के सदस्यों को 
सार्वजनिक पद दिलव्ाने के लिए इच्छुक रहते हैं । ये शासच सत्ता को प्राप्त कर 
साव॑जनिक नीतियों को स्वयं निर्धारित एवं कार्यान्वित करते हैं । 

2, दबाव समूह तिर्वाचनों में अपने प्रत्याशियों को उम्मीदवार के रूप में 
खड़ा नहीं करते । ये निर्वाचनों में कोई प्रोग्राम या नीतियों की घोषणा नहीं करते । 
ये दलों के प्रत्याशियों के चयन में दिलचस्पी रखते हैं और चुनाव प्रचार में वित्तीय 
या श्रन्य प्रकार की सहायता देते हैं । दूसरी ओर, राजनीतिक दल निर्वाचनों के 


माध्यम से ही शासन सत्ता को प्र.प्त करते हैं। ये चुनावों में अपने प्रत्याशियों को खड़ा 
करते हैं तथा उन्हें जिताने का प्रयास करते हैं । दल अपने कार्यक्रम की घोषणा 


करते हैं । चुनाव में जीतने और शासन सत्ता को प्राप्त करने के बाद दल उसी के 
श्राधार पर नीतियों को कार्यान्वित करते हैं । 

3, विचारधारा की दृष्टि से दवाव समूह अ्रधिक संयुक्त श्रौर जातीय समूह 
होता है | यह उन्दीं व्यक्तियों का समृह होता है जिनका विशेष विषय या मसले पर 
समान हित होता है विचारों की यह संगति दवाव समूह को राजनीतिक दृष्टि से 
प्रभावी बनाती है ! दूसरी ओर, राजनीतिक दल का आधार और उद्देश्य व्यापक 
होता है । यह किसी विशिष्ट विषय या मसले से सम्बन्धित नहीं होता बल्कि सावे- 
जनिक उद्देश्यों से सम्बन्धित होता है| दलों का प्रभाव उनके व्यायक्र सामाजिक 
झ्ौर राजनीतिक आधार पर निर्भर करता है । इस दृष्टि से दलों के कार्य विविध 
होते हैं । दबाव समूहों को जहां समाज के एक वर्ग या एक वर्ग के एक भाग का 
समर्थन प्राप्त होता है वहाँ राजनीतिक दल को समाज के अनेक वर्गों का समर्थन 
प्राप्त होता है । | 

4. दवाव समूह की सदस्यता परस्पर व्यापी होती है । एक व्यक्ति एक समय 
पर उतने ही दबाव समूहों का सदस्य बन सकता है जितने कि उसके हित होते हैं । 
उदाह रणत : एक व्यक्ति एक समय पर पितृ समूहों, उपभोक्ता समूहों, मुहल्ला 
संघों, शिक्षक संघों झ्रादि का सदस्य हो सकता है| दवाव समूहों के सदस्यों. की 
भक्ति विभाजित होती है। समूहों के सदस्यों की चिजी स्वतन्त्रता बनी रहती है। 
यही कारण है कि दवाव समूह एक ढीला संगठन होता. है । दूसरी श्रोर, राजनीतिक 
दलों की सदस्यता अ्रतन्‍्य होती है। कोई व्यक्ति एक समय पर. एक. ही दल का 


डे, राजइताति शास्म के प्िद्धान्त 


शपद की शस्या * । इस के सारयो मो भाति, एयग्न टोनी है चांद ये उसकी नीति 
दस्यता स्वगस्त् थिचारों या हनन करती है। दली व 

मय हि लिए राजनीतिक मृत्यु वा निमन्‍णगा हो 
महती ह । इस दट मे दत एस सुदइ संगठन होने हैं । 

दयाय सम्‌ राजनोतिक दल- एक-दूसरे फे पूरक 

दखाय समटों घोर राजनीतिक दसों में मभिन्नताप्रों के वाद भी वे एक-दूसरे 

क प्रतिदरती नहीं । थे एक-हमरे के सहाय एवं पूरक होते हैँ। थे एक-दूसरे के 

ढ्रप नी मिप्र हैं यादों शुषा विशेध हितों की रहा कर समाज की सेवा करता है 

| इसरा गार्यिजनिक ट्रियों पर बल देकर विधिय दवितों को सा्जबिक हितों के 
गाग मिलाने का प्रयास बरता है । 

व समझ राजनीतिक मांगों को स्पष्ट प्रौर संगुक्त करते हैं । ये सौदेवाजी 
द्राटा था ताकिए दंग से दूसरे समूहों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश फरते हैं । 
हे राजनीविक मेया में लगे ब्यक्तियों तथा सार्वजसिवा नीति निर्माण और क्रिया- 
स्यप्रन थी विभिन्न प्रक्रियाप्रों को प्रभावित करके मांगों को अधिकाधिक सार्वजनिक 
नीति में बदलने का प्रयाग करते हैं | इस तरह दबाव समूह राजनीतिक दलों को 
विश्ेध हिसों की उसेक्षा करने से रोकने हैँ ग्रौर उर्क प्रनुझल नीति अपनाने के लिए 
बाध्य करते हैं । यदी कारण है कि दयाव समूह की विशेष हिलों, व्यवस्तायों, कार्यों 
या बर्गों के प्रतिनिधि के रूप में भोगोलिक प्रतिनिधित्व के पुरक माना जाता है। 
दूसरी ग्रोर, राजनीतिक दलों का यह प्रयास रहता है कि वैचारिक झ्ौर सैद्धान्तिक 
कूठारता में समुनित लचीलापन रगाते हुये थे सामुदायिक भावना से कार्य कर और 
झपिताधिक हिल समूहों को एफ विशाल और संयुक्त रूप देने का प्रयारा करें । 
बह्तुतः दलों की ट्थिति मब्यस्मता की होती है । वे हित समूह और अ्रधिकारिक 
नीति-निर्माणा प्रभिकरणों में मब्य मार्ग ग्रपन ते जहां दल दबाव समूहों के 
विघटनतारी ग्रीर संकोर्ण हितों से सार्वजनिक हितों की रक्षा करते हैं वहाँ बे शिन्न- 
भिन्‍ने हितों को मिलाकर उन्हें सार्वजनिक रूप देने का प्रयास करते हैं । दल और 
समूह मिलकर ऐसे कानून का निर्माण करते हैं जो सामान्य और विशेष दोनों हितों 
की रक्षा फर सकें । ये दोदों मिलकर समाज में असस्तोपष को दूर कर सन्त लन बनाये 
रखने का प्रयास करते हैं । 

दवाव समह द्वि-मार्मीव सस्तुलन का कार्य भी करते हैं। एक और ये जन- 

इब्छझा को विधायकों ओर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँचा कर उनके निर्णायों 

को उसके ग्रनुझूल बनाने का प्रयास करते हैं श्रौर दूसरी ओर वे प्रशासन की 

नीतियों श्रौर दृष्टिकोशों को जनता तक पटुचा कर उसे घान्त करने का प्रयास 
करते हैं । 

दवाव समहों के प्रदार 
दवाव समहों का बमकिरशम करना कठिन ये गगय, परिस्थिति, आब- 
हुत्ा घर हितों पर निर्भर वरते हैं। सम्राज में जितने अधिक हत, वर्ग था 


दवा अह कह 


समूह होंगे उतने ही अ्रधिकत दवाब समूह होंगे । दवाव समूहों की श्रकृृति और मात्रा 
समाज के प्रौद्योगीकरण और विकास, शासन प्रणाली के रूप और आकार पर निर्भर 
करती है | इतना अवश्य है कि कुछ दवाव समूह स्थायी एवं घष्थायी, कुछ संगठित 
एवं असंगठित, कुछ श्राकार से छोटे एवं बड़े, कुछ व्यावत्तायथिक एवं वर्गीय, कुछ 
धामिक एवं सामाजिक, कुछ आरथिक एवं झ्ौद्योगिक, कुछ उत्पादकों एवं उपभोक्ताम्रों 
के, कुछ मालिकों एवं श्रमिकों के, कुछ सांस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक हो सकते हैं । 
कुछ ऐसे भी दबाव समूह हैं जैसे भारत में गाँधीवादी संगठन, जो केवल विचारधारा 
से सम्बन्धित हो सकते हैं । कुछ दबाव समृह इतने अ्रनियमित होते हैं कि उनका 
कोई स्थायी संगठन नहीं होता और वे माँगों के समर्थन या असन्तोष, को अभिव्यक्त 
करने के लिये आयोजित किये गये प्रदर्शनों, रैलियों ग्रादि से ही उत्पन्न हो जाते हैं । 
भारत में इन्होंने 'धरना'; “बन्द; 'घेराव”, “जबरदस्ती त्याग्रपत्र लेने! आदि के 
साधनों को अपनाया है । 

दवाव समूहों को मुख्यतः श्रग्नलिखित चार भागों में वर्गीकृत किया जा 
सकता है-- 

4. संस्थागत दबाव समुह--इनके प्रमुख उदाहरण शासन के भिन्न-भिन्न 
विभाग हैं जो शासन के भिन्न-भिन्न कार्यो को पूरा करने के लिए विद्यमान होते हैं । 
ये दवाव समूह सरकारी प्रक्रिया को जारी रखते हैं । 

2. गैर-सापुदायिक दबाव समूह--ये वर्ग, जाति, रक्त सम्बन्ध, धर्म या ग्रन्य 
किसी परम्परागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये श्रनोपचारिक और मौसमी 
होते हैं । 

3, अनियमित दबाव ससूह--ये सहज ही उत्पन्न होने वाले दबाव समूह हैं । 
उदाहरणत: प्रदर्शन, जुलूस, रेलियाँ, उपद्रव आदि । 

4. सामुदायिक दवाव समूह--ये औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। थे 
विशेष हितों का प्रतिनिषित्व करते हैं तवा उनकी सुरक्षा, सिद्धि श्र विकास के 
लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये अपने सदस्यों को लाभ पहुंचाने हेतु लॉबी, निजी 
सम्पर्क, धन, लालच तथा अन्य सभी प्रकार के उचित एवं अनुचित साधनों का 
प्रयोग करते हैं । इन्हें व्यावसायिक या कार्यात्मक दबाव समूह भी कहते हैं । 

दबाव समहों की तकनीक 

दवाव सपृह उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्यतः भ्ग्न तकनीकों का प्रयोग 
करते हैं--- | । 

4. लाबीइंग--लॉवीइंग का सामान्य अर्थ है विधानमण्डल के सदस्यों को 
प्रभावित करता । इसका व्यापक भ्र्थ है । शासन के ग्रंगों श्रर्थात्‌ अ्रभिकरणों तथा 
निशंय लेने वाले श्रधिकारियों को प्रभावित करना । जब दत्राव समूहों के सदस्य या 
प्रतिनिधि अपने समूहों के विशिष्ट हितों की सुरक्षा हेतु विधायकों को किसी विधान 
के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने के लिए प्रभाव डालते हैं या निर्णय . लेने वाले 


8५ राजनीति शात्म के सिद्धान्त 


किसी प्द्ासनिक़ ग्रधिरारी पर छिसो विधय या मसले में निर्णय ने लेने के लिए 
ब दासत हें बीडजंग नहते हैँ । “लाबोइंग एक राजनोतिक तकनी हु है 
लिधंहा एहमान उहश्य *शारान को प्रभावित करवा है । लॉयीदग निम्री सम्पर्क, 
ह, विष्टमण्टल, प्न्तार, टेलीफोन, जुलस, प्रदर्शन आदि का राहारा 
। विधायरों के मनोरंजन के लिए दबाव समूह दावतों, भोजनों, तादट 
मन ऋर सतते हैं. तथा झनेकछ प्रकार की सुविधाओं, ब्योहफों, 
यों, एस झादि का ग्राश्वासन दे सकते हैं 

2. दलों के मंच को प्रभावित करना--दवाव समूह विशेय प्रकार के दशेन 
का मंमर्ईन कर हे हैं । जब दल निर्वाचनों के लिए अपने प्रत्याशियों वा चयन वारते 
है तो दवाव र मूह ऐसे व्यक्तियों का गयत कराते हैं जो उनके द्वितों के समर्थक होते 
या उनके हमदर्दी रसते हैं । इनके बदले दबाव समूह प्रत्याशियों के सुनाव 

गन में आथिक सहायता और चुनाव प्रचार का ग्राश्वासन देते हैं 
3. आ्राघार स्तरीय तरोके--अनेक वार दबाव समुह झपने हितों के लिए 
सार्दजनिक जनता का समर्थन प्राप्त करके विधायकों या निर्णय लेने वाले 
परियों को प्रतायित करते हैं। इन्चके लिए वे हर प्रकार के जनतायनों का 
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4, अप्ताधारणस एवं सक्नसनो फलसाने वाले तरोंके--दन्हं बाधा प्रस्तुत करने 
बाते या दुःपदाई तरीके भी कहा जाता है । वीफ इन्हें भ्ृ्तन्य लाबीइग (एंटथाव0 
].0779आएए) की सत्मा देता है । बहू तरीका उन दबाव समूहों द्वारा अमनाया जाता 
है जी किसी उद्योग, कार्यालय या प्रतिष्ठान द्वारा छेटनी किये गये कर्मचारियों &रा 
विमित होते हैं और जो अपनी समस्या के प्रति विधायकों का ब्यान ग्राकपित करने 
के लिए उद्योग, कार्यालव या अ्रतिप्ठान या सार्द जनिक मार्गों की नाकेवत्दी करते हैं। 

5, न्यायालय--अनेक बार दवाव समूह अपने हितों की रक्षा हेतु न्यायालय 
की शरण लेते हैं अर्थात न्यायालय में याचिका पेण कर अपने पद्दा में निर्णय लेने का 
प्रयास ढरते है । 

6, बल प्रवोग--जब अनुनय की राजनीति” अप्तकल हो जाती है, अ्रप्ट 
साधन कारगर नहों होते और न्यायालय संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ रहता है 
तो दबाव समूह निर्म्ों को प्रभावित करने के लिए हृ़ताल, बन्द, बरता, घेराव 
ग्रादि सीधी कार्यवाहों के साधनों का सहारा लेते हैंँ। भारत में इन रावनों का 
प्रत्यथिक प्रयोग जिया गया है । वसतुत: भारतीय राजनीति शरस तत्व से अत्यधिक 
प्रभावित हुई है कि किसी मांध के समर्थकों में टआब्पवरथा फैलाने था “विनाश! 
करने थी किसनी छमता 

राजनीतिक व्यवस्था में दवाव समूहों की भूमिका या प्रभाव 

गेजयीतिक व्यवस्था में दवाव समूद्रों की भूमिका प्रग्न नत्त्वों पर निर्भर 

ग्)ै 


मंफओा हू 
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() शासन एवं समाज का रूप 

(7) राजनीतिक दल विज्ञान (8/850029) 

(7) दवावसमुह का काल (98०), स्वरूप एवं मेल-मिलाप । 

() शासन एवं समाज का रूप--जहाँ शासन झौर समाज का रूप लोक- 
तान्त्रिक है, जहाँ स्वतन्त्र भाषण, अ्रभिव्यक्ति, संघ तथा समृह बनाने की स्वतन्त्रता 
है, जहाँ शासन और समाज खुला, सभ्य और श्रौद्योगिक है वहाँ दबाव समूहों 
का विद्यमान होना स्वाभाविक है। इस प्रकार के समाजों में दबाव समूहों के 
ग्रस्तित्व को स्वीकार किया जाता है और उन्हें स्वतन्त्र अ्रभिव्यक्ति की आ्ाज्ञा होती 
है, परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि सर्वेसत्तावादी एवं बन्द समाजों में दवाव समूह 
विद्यमान नहीं होते । इनमें भी दवाव समूह विद्यमान होते हैं, परन्तु इनमें स्वतन्त्र 
श्रभिव्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती । इनमें दवाव समुह शासन के यन्त्र के रूप में कार्य 
करते हैं । यहाँ इनकी भूमिका पत्यन्त सीमित होती है और वह भी राज्य द्वारा 
निर्धारित उद्देश्य के लिए । यहां सेना, अ्रधिकारी तनन्‍्त्र और दल दबाव समूहों की 
भूमिका निभाते हैं । 

दवाव समूह की भूमिका शासन के अध्यक्षात्मक और संसदात्मक रूप पर 
भी निर्भर करती है। यदि शासन का रूप अमरीका की भांति अध्यक्षात्मक है तो 
दवाव समूह की भूमिका अधिक होगी । यहाँ राजनीतिक दलों का अपने सदस्यों पर 
कठोर नियन्त्रण और अनुशासन का अभाव होने से कांग्रेस के सदस्यों पर विशेष 
हितों का प्रभाव श्रधिक रहता है। दूसरे, यहाँ शक्ति पृथकक्ररण के कारण विधान 
का कार्य कांग्रेस के हाथों में होता है । यहाँ कार्यपालिका काँग्रेत्त का नेतृत्व नहीं 
करती । कांग्रेस की “लॉग रोलिग-और पाक वेरल” की पद्धति ने दबाव समूहों 
को संगठित कर दिया हैं। यह कहा जाता है कि अमरीका में भिन्न-भिन्न प्रकार के 
तीन लाख से भी अ्रधिक दबाव समूह हैं । बुडरो विल्व के अ्नुप्तार, “कांग्रेस की 
इच्छायें बस्तुत: हितबद्ध गुटों की इच्छायें होती हैं ।” उसका कहना है कि समिति 
क्षों में ही उन विधेयकों की हत्या कर दी जाती है जिन्हें हित ग्रुट पसन्द नहीं 
करते । समिति कक्षों से केवल वे ही विधेयक बाहर शाते हैं जिनमें ग्रुटों के हित 
पूरे होते हैं । भ्रमरीका में दवाव समूह कार्यपालिका और न्यायपालिका पर भी 
प्रभाव डालते हैं । 

क्षिटेन जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में भी दबाव समूह विद्यमान 
हैं परन्तु यहाँ “पार्क वेरल 0 डाउनिंग स्ट्रीट के ताले में बन्द रहता है ।/? 
संसदात्मक शासन वाले देशों में दलीय व्यवस्था सुब्ढ़ होती है और उनके प्रोग्राम 
भोर नीतियाँ निश्चित होती हैं । यहाँ दल नीतियों के प्रति कटिवद्ध होते हैं । यहां 
कार्यपालिका व्यवस्थापिका का नेतृत्व करती है। 
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(॥) राजनीतिक दल विज्ञान (52»००४९५०)--क्रिप्ती राजनीतिक व्यत्रस्था 
में दबाव समूहों का प्रभाव इस बात पर निर्मर करता है क्लि वहाँ किस प्रकार की 
दलीय व्यवस्था है । द्वि-दलीय राजनीतिक व्यवस्याग्रों में दवाव सपूहों का प्रभाव 
ग्रध्िक होता है । बहुदलीय व्यवध्याग्रों में दल स्वयं ही दबाव समूहों के रूप में कार्ये 
बरते हैं । 

(॥) दबाव समूह का काल, रूप एवं मेल-मिलाप--किसी राजनीतिक 
व्यवस्था में नवाव समूहों की भूमिका और प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि 
(3) समृह का जीवन वाल (98०) और सामाजिक स्तर वया है ? (9) समूह के पास 
धन की मात्रा त्या उसे व्यय करने की इच्छा और क्षमता और उसके सदस्यों की 
संख्या तथा उसके सदस्यों में ताल-मेल की मात्रा कितनी है ? (०) समूह के नेतृत्व 
में योग्यता प्रौर सुडडता की माता कितनी है ? (०) लॉबीइंग के समय्र समर्थकों की 
योग्यता और कुशलता कितनी है ? (०) सामाजिक प्रणाल्री के प्रति उसका बहाव 
कितना है ? (#) हित की तीब्रता कितनी है ? आदि । 

दबाव सम हों के कार्य 

दवाव समूहों के प्रमुख कार्य निम्न हैं--- 

. माँगों में तालमेल बेठाना--दवाव समूह लोकतान्त्रिक व्यवस्था में 
विद्यमान अनेक लोगों की मांगों, शिकायतों श्र रचनात्मक विचारों में तालमेल 
बंठाते हैं । इस तरह वे सामात्रिक असन्तोप और ग्रुटीय हताशा पैदा करने वाले 
तत्त्वों को रोकते हैं । 

2. समान रुचि रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करना--सरक्रारें प्रायः 
बुद्धिजीवियों, समाज सेवकों या साधारण नागरिकों के व्यक्तिगत विचारों के प्रति 
उपेक्षा का इष्टिकोण अपनाती है | अतः दवाव समूह उन्हें अर्थात्‌ समान रुचि रखने 
वाले व्यक्तियों को गुटों में संगठित होने के अवसर प्रदान कर शक्तिशाली और 
प्रभावशाली बनाने का प्रयास करते हैं । 

3. विशिष्ट राय प्रदान करमा>-ये अत्यधिक जटिल प्रश्नों पर विधायकों 
को विशेष राय प्रदान करते हैं। इनका ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता विधायकों के 
लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होती है । 

4. सूुचनायें प्रसारित करना>-ये सार्वअनिक बिपयों पर सूचनायें प्रसारित 
करते हैं । ये श्रपने सदस्यों की इच्छ्राग्रों प्रौर हि्ों का प्रतिनिधित्व करते हैं श्ौर 
लॉबीडंग द्वारा उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते ये जहाँ विधायकों श्रौर 
निर्णय अधिकारियों को अपने हिलों से अवगत कराते हैं वहाँये अपने सदस्यों को 
शासन की नीतियों झ्ौर कार्यो के बारे में जानकारी और यूचनायें भी प्रदान करते 
हैं। इस तरह जासन प्रीर हित के मध्य ये सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं । 
ग्नेक बार दवाव समूहों के आँकड़े सौर तथ्य इतने विश्वमनीय होते हैँ कि विधान 
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मण्डल उन्हीं के श्राधार पर कानूनों का निर्माण करता है भ्रौर प्रशासन अपनी 
नीतियों को निर्धारित करता है । 

5. प्रतितुलित व्यदस्था-- दवाव समुह आपस में संदिग्ध पहरेदार की भाँति 
कार्य करते हैं । ये विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अनुकूल नीति अपनाने 
के लिए वाध्य करते हैं । इससे भिन्न-भिन्न हितों की उपेक्षा नहीं होती । इस तरह 
दवाव समूह प्रति-तुलब का कार्य करते हैं । 

6, भोगोलिऊ प्रतिनिधित्व के पुरक--दवाव सप्ृह भौगोलिक या क्षेत्रीय 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली के पूरक हैं। ये व्यावसाथिक या कार्यात्मक या वर्गीय हितों 
का प्रतिनिधित्व करने वाली क्षेत्रीय प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं । इससे क्षेत्रीय 
हितों में एकरूपता आती है और सामान्य कल्याण की सुरक्षा होती है। सेमुअल एच. 
फाइनर ने इन्हें “प्रतिनिधित्व के द्वितीय या सहायफऊ क्षेत्र” कहा है । 

7. सामाजिक संघर्ष को कम करने में सहायक --दबाव समूह ग्रपने समूह के 
सदस्यों में, जो प्रायः रंग-विरंगी विचारधारा के होते हैं एक मध्यस्थ का कार्य करते 
हैं। इस तरह ये सामाजिक संत्र्प के तापमान को कम करते हैं। 

8, जनमत निर्माण में सहायक -ये कुछ उद्देश्यों के लिए व्यापक्र प्रचार 
करते हैं। ये जनमत का निर्माण करते हैं और प्रावश्यक हो तो ग्रान्दोलनों का सहारा 
लेकर किसी अमुकर नीति के पक्ष या विपक्ष में वातावरण उत्पन्न करते हैं। 

9. प्रयोजनों को सिद्ध करमा--ये शासनाधिकारियों से मिजी सम्पर्क बढ़ा- 
कर अपने प्रयोजनों के श्ौचित्य को सिद्ध करते हैं। इसके लिए ये संसदीय समितियों 
के समक्ष गवाही भी देते हैं । 

]0, राजनीतिक दलों की सहायता--ये राजनीतिक दलों के साथ सहयोग 


करते हैं। ये उम्मीदवारों के चयन में सहायता करते हैं । ये धन राशि से दलों की 
सहायता करते हैं । 


: दबाव ससहों का मूह्यांकन : गुण-दोष 

दोष-- दवाव समूह को प्रायः बुरी नजर से देखा जाता है। उनके प्रति 
पा ृृष्टिकोश शत्रुता का है। फ्रेडरिक इन्हें 'शेतावी शक्ति” की संज्ञा देता है । 
इन्हें ऐसी पाप श्रात्पायें समझा जाता है जो सार्वजनिक अनैतिकता, भ्रष्टाचार और 
घूमखोरी को बढ़ावा देती हैं । . ः 

दवाव समूह की मुख्यतः निम्त आधारों पर आ्रालोचना की जाती है-- 
. भ्रष्टाचार के गढ़--दशाव समूह भ्रष्टाचार के गढ़ हैं। लॉबीइंग जेसे 
पा हक भर कपट से भरे हुए हैं। लॉदी का श्रर्थ ही भ्रष्टाचार और घोखाधड़ी 
इससे सामान्य नेतिक स्तर और चरित्र का क्ृष्स होता है । इर्सा ए इन्हें हानि- 
कारक समझा जाता है। ह'स होता है । इसलिए इन्हें हानि 
कर बा हितों की उपेक्षा--दवाव समूह केवल अपने ही स्वार्थी हितों 
_तिनिधित्व करते हैं और उन्हीं की सुरक्षा के लिए प्रयत्तशील रहते हैं। इससे 
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उन महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हितों की उपेक्षा होती है जो संगठन के अभाव में अपना 
निशधित्व करने में पग्रम्ममर्य हैं। हिचनर श्रौर ह॒र्वोल्ड ने लिखा है कि “उत्पादक 
धौर उपभोक्ता का संप्र्पे अप्तमान होता है । हितों के हठी श्रौर कोलाहलपूर्ण बाता- 
वरण में सार्वजनिक हित छुप कर रह जाते हैं ।” 

3. अ्रप्रजातान्त्रिक--दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो प्रभाव चर शक्ति का 
प्रयोग तो करते हैं परन्तु वे उनके लिए उत्तरदायी नहीं होते । वे लुका-लिपी और 
गुप्त रूप से इनके लाभ उठाते हैं । उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । उनके 
नेताग्रों को सार्वजनिक कार्यालयों से वाहर नहीं निकाला जा सकता । उन्हें तिर्वाचनों 
में दष्टित नहीं किया जा सकता । इस तरह दवाव समूह प्रप्रजातान्त्रिक समूह हैं । 

4. संबीर्णता के द्योतक--दवाव णब्द स्वभाव से ही संकीरशता का द्योतक है । 

हैं उस बात का प्रतीक है कि अ्रमृक कार्य को इसलिए नहीं किया गया या अमुक्र 
नीति को इसलिए नहीं अपनाया गया कि उसके करने या अपनाने का कोई ओौचित्य 
है बल्कि उसे इसलिए किया गया या अपनाया गया कि उसके करने या अपनाने के 
लिए ऊफ़िसी युद्द्ध संगठित ससुह का दबाव था । 

गुरा->उपयु क्त दोपों के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि दबाव समूह 
श्रनावश्यक श्र बेहदा है । ये प्रजातान्त्रिक और श्रौद्योगिक प्रणाली के लिये आव- 
एयक हैं । रार विन्‍्सटन चंचल का मत है कि “हितों के श्रभाव की वात करना व्यर्थ 
है बर्योंकि यह स्वर्ग में सम्भव है, यहाँ नहीं ।”” 

बाब समूहों के मुख्य ग्रग निम्ग हैं। ये गुण ही उनकी शआ्लावश्यकता को 
प्रमारित करते 

, लोकतसन्‍्त्र फे पुरक--दवाव समूह लोकतन्त्र की कार्यान्विति में वाधक नहीं 
बल्कि ये उसके पूरक हैं। ये प्रशासन में नागरिकों की साम्ेंदारी और योगदान में 
सहायक होते हूँ । जहाँ निर्वाचन में मतदान के समय असंगठित समूह कुछ प्राप्त 
करने में शक्तिहीन होते हैं वहाँ दवाव समूह उन्हें संगठित करते हैं और लॉबीइंग 
हारा उनके लिए बहुत-कुछ प्राप्त करते हैं । दवाव समूहों के कारण शासन अ्रसंगठित 
समूहों पर श्रनु चित भार नहीं लाद सकता । 

2. प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय प्रणाली के पुरक--दवाव समूह प्रतिनिधित्व की 
क्षेत्रीय प्रणाली के पूरक हैं। जहाँ प्रतिनिधित्व की क्षेत्रीय प्रणाली सामान्य हितों 
का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हीं की पूर्ति के लिए कार्यरत रहती है वहाँ दवाव 
समूह व्यावसायिक, कार्यात्मक या विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी 
रक्षा करने का प्रयास करते हैं । दबाव समूह व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व 
करके क्षेत्रीय प्रणाली को एकरूपता प्रदान करते हैं | सेमुम्नत एच. फाइनर ने इन्हें 


ञ्प 
हे 
24 





3. भ्रवरोध श्रीर सन्तुलन के सिद्धान्त 9 पट दवाव समूह सत्ता के 
नरंकुश प्रयोग पर एक शक्तिशाली नियन्त्रण क्र कार्य उरते हैं । एक दूसरे पर 
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प्रवरोध और सन्‍्तुलन के रूप में कार्य करते हें | जेसाकि मिलर ने कहा है कि 
“राजनीति अ्न्तत: उन हितों के संघर्ष और मेल-मिलाप पर निर्भर करती है जो 
समाज में ग्रनगिनत ग्रसमानताओं से उत्पन्न होते हैं । मोटे तौर पर राजनीतिक निर्णय 
वही मार्ग अपनाता है जिस ओर हितों की सापेक्ष शक्ति उसे ले जाना चाहती है ।” 
4. सुचना प्रसारण के केन्द्र--दबाव समूह सूचना प्रसारण के रूप में कार्य 
करते हैं । ये जनसम्पर्क के साधनों द्वारा जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते 
हैं । इन्हीं के माध्यम से लाखों लोग अपने आपको अभिव्यक्त करते हैं। ये अ्तिणित 
एवं अस्पष्ट भावनाम्रों को स्पष्ट करते हैं। ये, जेसाकि फाइनर ने कहा है “तृतीय 
सदन” झ्ौर “सहायक शासन के रूप में कार्य करते हैँ । स्टीफन के. बेली का मत 
है कि ये “बौद्धिक नेतृत्व के समर्थन- के श्रतिरिक्त श्रपने संगठन में राय फो जुटाते हैं 
सामान्य राजनीतिक्त फ़न्द को निधित करते फे लिए एक-दूसरे को मिलाने का 
प्रयास करते हैं, ये श्राधार स्तर को उपजाऊ बनाते हैं, ये जन साधनों का प्रयोग 
फरते हैं, श्रौर श्रपते जनसभ्पर्क के साधनों का निर्माण करते हैं, ये सुस्त एवं क्रियाहीन 
अधिकारी वर्ग को क्रियाशील बनाते हें''“कभी कभी ये प्रति उद्देश्यों (07055 
?५77०५९७) के रूप में कार्य करते हैं, परन्तु जब ये सुदृढ़ भ्ौर एकजुट नेतृत्व के श्रधीन 
इकट्ठे होकर कार्य करते हैं तो ये राजनीतिक प्रक्रिया में प्रनिवार्य कार्य को सम्पन्न 
करते हैं ।” संक्षेव में, दवाव समूह सार्वजनिक आकांक्षात्रों झौर नीति के मध्य पुल 
का कार्य करते हैँ । ये स्वाभाविक हैं । 
ह समीक्षा प्रश्न 
. . राजनीतिक दल' और “दबाव समूह' में क्या अन्तर है ? राजनीतिक दल के 
कार्यो को स्पष्ट कीजिए । * (7२४]. 983, 86) 
2. दवाव समूहों से श्राप क्या समभते हैं? राजनीतिक व्यवस्था में इनकी भूमिका 
का वर्णन कीजिए । (२७]. 8099. 4979) 
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जनमत ग्राधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाग्रों का प्राण है । कोई भी सरकार 
अपने श्रस्तित्व का खतरा मोल लेकर ही इसकी उपेक्षा कर सकती है । प्रजातान्त्रिक 
शासनों का प्रारम्भ और गअ्रन्त जनमत पर निर्मर करता है । यदि जनमत का एक 
भोंका किसी को सत्तारूढ़ कर सकता है तो उसी का एक भोंका झ्रपदस्थ भी कर 
सकता है | सोवियत संध जैसी सर्वसत्तावादी श्रौर नाजी जमंनी एवं फासिस्ट इटली 
जैसी अधिनायक्रवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी सरकार अपने-श्रापको जन 
हितैपी बताकर ही जनमत को अपने पक्ष में करने का निरन्तर प्रयास करती रहती 
है । यही कारगणा है कि आ्राधुनिक सरकारें प्रचार साधनों पर अत्यधिक व्यय करती 
हैं और उन पर नियन्त्रण रखती हैं। ग्रेस्सट ने कहा है कि "विश्व में किसी ने भी 
जनमत के अतिरिक्त किसी अन्य श्राधार पर शासन नहीं किया”“सभी सरकारें चाहे 
वे कितनी ही अप्ट क्यों न रही हों, श्रपनी सत्ता के लिए जनमत पर निर्भर 

हती हैं ।”! 


शब्द उत्पत्ति--यह कहना कठिन है कि जनमत्र शब्द की उत्पत्ति कब और कंसे 
(ई। इस शब्द की उत्पत्ति भूत के गर्म में छुपी हुई है । ग्रीक श्रौर रोमन लेखकों ने 
सका प्रयोग किया था, परन्तु उन्होंने इसे राजनीतिक सन्दर्भ में इस्तेमाल नहीं 
कया था । “जन सहमति” शब्द का प्रयोग रोमन लेखक न्यायिक प्रर्थो में करते थे । 
ध्य युग में “जनवाणी को प्रभुवाणी” कहा जाता था | अरठारहवीं शतावदी में 
लिवजेण्डर पोप ने कहा था कि “जनवाणी एक विपम शब्द है। यह ईश्वर की 
।णी नहीं । जन साभेदारी के रूप में अर्थात्‌ सार्वजनिक नीति की उत्पत्ति, आधार, 
नयन्त्रण, निष्पादन और झालोचना के रूप में इसका प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति के 
मय हुप्रा । उन्नीसवीं शताब्दी में नेपोलियन का मत था कि “मत ही सर्वेत्र शासन 
ःरता है ।” बीसब्ीं शताददी में प्रजातान्त्रिक दर्शन के विक्रास के साथ ही इसका 
त्यधिक प्रयोग क्रिया जाने लगा। प्रजातान्त्रिक शासन में इसकी मूमिका और 
हत्व ग्रत्यविक है । ग्राधुनिक समय में जनता स्वयं सार्वजनिक नीति में दिलचस्पी 
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रखती है, उसके लिए दिशा निर्धारित करती है और समय-समय पर उसे निर्देशन 
देती है । सरकारें स्वयं भी जनता से समय-समय पर विचार-विमर्श करती हैं, उसे 
सूचनायें देती हैं श्रौर नीतियों के लिए समर्थन प्राप्त करती हैं । 

प्रकृति, श्र्थ एवं परिभाषा--बीसवीं शताब्दी का प्रजातान्त्रिक साहित्य 
जनमत शब्दावली से भरा हुआ है। फिर भी इसकी प्रकृति और अर्थ के बारे में 
सहमति नहीं ! फाइनर ने कहा है कि “व्यापक श्रध्ययन के बाद भी जनमत के 
सम्बन्ध में सम्भवतः अभी भी विश्जेषणात्मक परिभाषा का ग्रभाव है |” 

जनमत शब्द को भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है| कुछ के अनुसार 
जनमत “सार्वजनिक विषय पर व्यक्तियों की सनोदशा है । इस अर्थ का समर्थन 
करने वालों का मत है कि जनमत दो शब्दों--जन +- मत से मिलकर बना है। 
“जन” सावंजनिक ग्र्थ की अभिव्यक्ति करता है और “सतत” मनोदशा या मनोवृत्ति 
को । कुछ के अनुसार जनमत विश्वासों, धारणाश्रों, पूर्वाग्रहों और आकांक्षाओं का 
मिश्रण है । फाइनर के श्रनुसार जनमत “तथ्य, विश्वास और इच्छा” है । बाल्टर 
लिपमैतन जैसे लेखक “व्यक्तिगत विचारों” को ही जनमत के समान समभते हैं । 
उसकी धारणा है कि हमारे मस्तिष्क में जो तस्वीरें हैं वे हमारे विचारों को प्रभावित 
करती हैं। वी. श्री. की. जूनियर जैसे लेखकों का मत है कि “विषय” (समस्या) 
और “विवाद” के श्रभाव में जनमत हो नहीं सकता । यदि समस्या न हो तो कोई 
विवाद नहीं होता और विवाद के अभाव में कोई विचार या मत नहीं होता । भ्रत: 
विषय और “विवाद” जनमत के लिए आवश्यक हैं। कुछ का मत है कि चुनाव 
परिणाम चुनाव अभियान के दौरान उठाये गये विषयों पर जनमत को अभिव्यक्त 
करता है। कुछ का मत है कि नागरिकों द्वारा अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को 
प्रेषित किये गये विचार ही जनमत हैं। कुछ के अनुसार जनमत रूसो की सामान्य 
इच्छा की भांति रहस्यात्मक शक्ति है जिसका प्रयोग सभी श्रच्छी और शुद्ध चीजों के 
लिए किया जाता है। कुछ के अनुसार बहुमत की इच्छा ही जनमत है, यदि वह. 
एक मत ओर सामान्य कल्याण पर भ्राधारित है । यदि बहुमत की इच्छा भप्र, दमन 
या अल्पमत की उपेक्षा और तिरस्कार पर आधारित है तो वह जनमत को अभि- 
व्यक्ति नहीं । बहुमत की इच्छा तभी जनमत है जब अल्पसमत उसे भय के कारण नहीं 
वल्कि इस दृढ़ विश्वास के साथ स्वीकार करे कि उसके असहमत होने पर भी वह 
सामान्य कल्याण के लिए है। ई. बी. शुल्ज जैसे लेखक जनमत को सामाजिक शक्ति 
मानते हैं जिसकी उपेक्षा कठिनाई को उत्पन्न कर सकती है । 

जनमत को नागरिकों द्वारा निर्मित या सूत्रबद्ध नहीं किया जाता । इसे किन्‍्हीं 
थोड़े परन्तु उद्यमी व्यक्तियों द्वारा उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सूत्रवद्ध किया जाता 
है जो उसे प्राप्त करना चाइते हैं । उच्यमी व्यक्ति ही अपने मतों को व्यापक स्वीकृति 
प्रदान करने का प्रयास करते हैं श्रौर जब उन्हें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता- है तो 
वह जनमत का रूप घारण कर लेता है । सा 
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नागरिकों का जनमत अभिव्यक्ति के साधनों पर कोई प्रत्यक्ष नियन्त्रण नहीं 
होता । समाजवादी राज्यों में प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, फिल्में, स्कूल, शिक्षा, परिवार, 
व्यवसाय आदि सब साधन सरकारी नियन्त्रर में रहते हैं और लोकतान्त्रिक राज्यों 
में ये हितों, वर्गों, जाति, धर्म आदि के नियन्त्रण में रहते हैं। दोनों ही व्यवस्थाओं 
में जनमत अभिव्यक्ति के साधन नागरिक हितों के यन्त्र मात्र वनकर रह जाते हैं । 
ये स्व॒तन्त्र मतों का निर्माण नहीं कर पाते । 

महत्त्वपूर्णो सावंजनिक विषयों पर निरपेक्ष मत उत्पन्न करना कठिन है। 
किसी ऐसे राजनीतिक यन्त्र का निर्माण नहीं किया जा सका जो जनता के मतों को 
माप सके या उन्हें लिपिबद्ध कर सके । सामाजिक मनोवैज्ञानिक धारणायें जनमत 
को समूह की सामाजिक गतिविधियों में ढू ढने का प्रयास करती हैं । 

जनमत की प्रमुख परिभापायें निम्न हैं--- 

4, विलियम एलविग के शब्दों में “जनमत किसी समूह के सभी सदस्यों की 
अभिव्यक्ति है जब वे किसी निश्चित विषय पर विचार-निमर्श कर रहे हों ।”' 

2. वी. श्रो. की के शब्दों में, “जनमत गेर-सरकारी व्यक्तियों के वे विचार 
हैं जिनकी ओर ध्यान देना तरकारें विवेकपूर्ण समभती हैं ।” 

3. लाड्ड ब्राइस के शब्दों में, जनमत “उन विपयों पर व्यक्तियों के विचारों 
का योग है जो समुदाय को प्रभावित करते हैं या उससे सम्बद्ध होते हैं । इस भर्थ 
में जनमत सभी प्रकार के विश्वासों, धारणाग्रों, पूर्वाग्रहों और ग्राकांक्षात्रों का 
मिश्रण है। 

4, झार- एच. सोल्टाऊ के शब्दों में, “सामान्य जीवन के बारे में लोग जो 
सोचते ओर चाहते हैं वही जनमत है ।” 

5. कोरी शरीर हाजदूस के शब्दों में, “जनमत्त वह है जो सरकार के कार्य 
निर्धारित या प्रभावित करता है या जिससे सरकार को प्रभावित करने की आशा की 
जा सकती है ।” 

6, किम्बाल यंग के शब्दों में, “किसी समय विशेष पर एक जन के विचारों 
को जनमत कहते हैं | 

7. मौरिस जिन्सवर्ग के शब्दों में, “जनमत अनेक व्यक्तियों के विचारों की 
प्रतिक्रिया का सामाजिक प्रतिफल है ।” 

जनमत के लक्षण या विशेषतायें---जनमत के भश्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं- 

]. जनमत का सम्बन्ध सर्वंदा सावंजनिक विपय या नीति से होता है | यह 
उसे निर्मित, निर्देशित या नियमित करता है । 

2. किसी मत का उद्भव एक व्यक्ति, नगण्य अ्ल्पवस्तु, वर्ग या समूह से 
हो सकता है | यह तभी जनमत का रूप ग्रहण करता है जब लोगों की पर्याप्त संख्या 
उसका समर्थन करती है | ए. एल. लावेल ने कहा है कि “किसी मत के सार्वजनिक 
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बनमे के लिए आ्रावश्यक्र है कि वह नागरिकों के बहुमत से श्रधिक लोगों को 
स्वीकृत हो । 

3. विवादास्पद विषयों पर जनमत की आवश्यकता होती है। निरविवाद 
विषयों पर इसकी आवश्यकता नहीं होती । 

4, जनमत में भावनाओ्रों और मनोवेगों का समावेश होता है परन्तु इसमें 
अनुतय, विचार-विमर्श और तके की भी भूमिका होती है । नये तथ्यों की जानकारी 
जनमत को प्रभावित एवं परिवर्तित कर सकती है। कोरी झौर हाजदू्स ने कहा है 
कि “जनसत विचार-विमर्श की उपज होता है जिसमें भावनायें सर्वेदा भुसिका निभाती 
हैं, परन्तु परिणामों को पूर्णतः निश्चित नहीं करतीं ।” 

5. यह भय, हिंसा या दमन द्वारा उत्पन्न नहीं होता । इसका आधार विचार 
या विवाद है । 

6, इसका महत्त्व तभी है जब शासन के न्यूनतम उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक 
मत विद्यमान हो । इसके होने पर ही न्‍यायिक्र व्यवहार की अपेक्षा की जा 
सकती है ! 

7. इसका सम्बन्ध जनकल्याण से होता है, व्यक्ति, वर्ग या दल के कल्याण 
से नहीं । 

जनमत को परिभाषित करने में कठिनाइयाँ--जनमत की परिभाषा देने में 
मुख्य कठिनाइयाँ निम्न हैं-- 

!, एक समाज में एक जन (2 ?0७॥०) नहीं होता बल्कि अनेक जन 
(?४0॥0०8) होते हैं । प्रत्येक्र जन की अपनी प्रकृति, रूप, हित और क्षेत्र हो सकता 
है। उदाहरणतः भौगोलिक आ्राधार पर कस्बे, नगर क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्र के 
जन हो सकते हैं । वस्तुतः जितने विषय या समस्‍यायें होती हैं उतने ही जन हो 
सवते हैं । 

2. एक विषय या समस्या से सम्बन्धित जन के सदस्यों की रुचि और दृष्टि- 
कोश पृथक्‌-पृथक्‌ हो सकेता है; कुछ उग्र, कुछ नम्र और कुछ उदासीन हो सकते 
हैं। यह भी आवश्यक नहीं कि प्रत्येक जन की प्रत्येक विषय पर अ्रभिरुचि हो ! यह 
हो भी सकता है श्रौर नहीं भी । नये तथ्यों की जानकारी जनमत को अ्रस्थिर और 
अ्रस्पष्ट बना देती है। कुछ लेखकों का मत है कि जिस समय निर्वाचन हो रहा होता 
है उस समय भो जनमत में परिवर्तन हो रहा होता हैँ । 

3. अनेक बार जनमत पूर्वाग्रहों, विश्वासों, परम्परागत विचारों, जल्दी में 
लिये गये निर्णायों पर आधारित होता है। कभी-कभी ज्ञान, चिन्तन तथा विचार- 
विमर्श के ग्रभाव पर ग्रधारित होता है | यदि ऐसा है तो सही जनमत को जानना 
कठिन हो जाता है। मतों की अभिव्यक्ति करते हुए भी भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न- 
भिन्न उद्देश्य एव प्रयोजन हो सकते हैं 4 
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जनपमत निर्माण एवं प्रभिव्यक्ति के साधन--जनमत सूचना देने वाले किसी 
एक साधन द्वारा निर्मित या अभिव्यक्त नहीं होता । यह भिन्न-भिन्न साधनों के संयुक्त 
प्रभावों का फल होता है। इसके निर्माण और अभिव्यक्ति में मुख्यतः: निम्न साधनों 
का सहयोग रहता है-- 

. प्रत्यक्ष निजी प्रनमुभव- लिपमेन ने कहा है कि राजनीतिक विचार 
गधिकांणत: उस सूचना द्वारा निर्मित होते हैं जो व्यक्ति अपने इर्द-गिर्द के वातावरण 
से प्राप्त करता है। घटनाम्रों में साफ्ेदारी या निजी अनुभव ऐसा ही स्रोत है । निजी 
अनुभव ज्ञानेन्द्रियों को छूते हैं | श्रतः वे स्वतः पोषित होते हैं । इनके पोषण के लिए 
सूचना के द्वितीय या तृतीय प्रकार के साधनों श्रर्थात्‌ प्रेस, रेडियो श्रादि की आव- 
श्यकता नहीं होती । दूसरों के तक चाहे कितने ही सशक्त क्‍यों न हों, यदि वे निजी 
अनुभवों के भ्नुकूल नहीं होते तो वे अधिक प्रभाव नहीं डाल सकते । 

2, परिवार--जनमत निर्माण में वरिवार की भूमिका सहज, परन्तु निश्चित 
ओर महत्त्वपूर्ण होती है । परिवार वह मूल एवं प्रारम्भिक संस्था है जहाँ व्यक्ति को 
जीवन के पहले अनुभव प्राप्त होते हैं, उसकी भावनाश्रों को सहारा मिलता है, 
उसकी आदतें परिपक्व होती हैं, उसकी मान्यतायें निर्धारित होती हैं श्ौर उसके 
व्यक्तित्व का विकास होता है। परिवार से व्यक्ति उन पारिवारिक परम्परागं 
और पूर्वाग्रहों को प्राप्त करता है जो उसके जीवन का पथ-प्रदर्शन करते हैं। परि- 
वार से वह जीवन के मूल्यों, सत्ता, स्वतन्त्रता और सामाजिकता के इृष्टिकोणों को 
प्राप्त करता है) परिवार व्यक्ति के लिए सूचना का प्रथम केन्द्र है। यहीं पर उसका 
समाजशास्त्र, अभ्र्थशासत्र और राजनीति शास्त्र निर्धारित होता है। इन्हें व्यक्ति 
परिवार से औपचारिक ज्ञान के रूप में नहीं बल्कि सहज दृत्ति और नकल से प्राप्त 
बरता है । 

3. घमं-व्यक्ति के विचारों पर धर्म का प्रभाव होता है। धर्म एक सुदृढ़ 
मनोवेज्ञानिक दवाव समूह के रूप में कार्य करता है। धर्म व्यवहार के सही और 
गलत मूल्य निर्धारित करता है और नैतिक नियमों की ऐसी संहिता तैयार करता है 
जिसका प्रभाव गअ्न्य व्यक्तियों और देश के दीवानी और फौजद!री कानून पर भी 
पड़ता है। धर्म द्वारा प्रचारित सामाजिक स्वीकृतियाँ और निपेधाज्ञायें व्यक्ति के 
विचारों श्रौर क्रियाओ्रों को नियन्त्रित करती हैं तथा राजनीति को प्रभावित एवं 
नियन्त्रित करने का प्रयास करती हैं । 

4. शिक्षा--श्रदि परिवार का व्यक्ति पर प्रभाव अ्रनीपचारिक है तो स्कूल, 
अध्यापक और पाठ्यक्रम का प्रभाव औपचारिक है। शिक्षा व्यक्ति को तथ्यों से 
अवगत कराती है, उसमें व्याख्या और खोज की श्रादत डालती है तथा उसे गुण 
श्रौर निग्रुणता प्रदान करती है। शिक्षा केन्द्रों में होने वाले विचार-विमर्श या विवाद 
व्यक्ति को विषयों के प्रति जागरूक करते हैं। यद्यपि शिक्षा प्रायः व्यवसाय वन गई 
है परन्तु यह एक लक्ष्य भ्र्थात्‌ सेवा भी है और यदि यह लक्ष्य है तो इसका प्रभाव 
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गहरा होगा । सर्वसत्तावादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में शिक्षा को राज्य के नियन्त्रण 
में इसलिए रखा जाता है कि व्यक्ति के विचारों और क्रियाश्रों को नियन्त्रित किया 
जा सके | 

5, प्रेस या देनिक पत्र-पत्रिकायें-- सूचना प्रसारण के साधनों में प्रेस सर्वोत्तम 
साधन है । इसे प्रजातन्त्र की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। प्रेस लोगों को घटनाश्रों 
की सूचनायें देता है। यह सार्वजनिक एवं विशिष्ट महत्त्व की समस्याग्रों पर 
विचार प्रस्तुत करता है, विवादास्पद विषयों पर टिप्पणी करता है। प्रेस के 
सम्पादकीय लेख समस्याओ्रों को सुलक्ाने में सहायक होते हैं। प्रेस दोहरे सूचना 
केन्द्रों के रूप में कार्य करता है। यह जहाँ जन-समस्यात्रों, शिकायतों और कठि- 
नाइयों को शासन तक पहुँचाता है । वहाँ यह सर्वसाधारण को शासन की नीतियों 
झ्ौर कार्यक्रमों से भी भ्रवगत कराता है। प्रेस उन व्यक्तियों के विचारों के निर्माण 
में सहायता करता है जिनके पास अपने कोई विचार नहीं होते । प्रेस लिखित शब्दों 
में घटनाओं को जवता के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे कुछ लोग प्रमाण के रूप में 
प्रस्तुत करते हैं । प्रेस तथ्यों का उल्लेख करता है, उनकी व्याख्या करता है तथा 
पाठऱों के विचार-विमर्श के लिए एक मंच तेयार करता है। लिपसेन ने समाचार- 
पत्रों को “प्रजातन्‍्त्र की बाइबल” कहा है । 

प्रेस तभी स्वस्थ जनमत का निर्माण करने में सहायक्र होता है जब वह 
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष होता है और पूर्वाग्रहों से मुक्त होता है। यदि प्रेस शासन द्वारा 
नियन्त्रित है या निहित स्वार्थों या बड़े-बड़े उद्योगों का प्रतिनिधित्व करता है और 
संकीर्ण एवं एकपक्षीय इष्टिकोण अपनाता है तो वह जनमत के निर्माण या उम्तके 
परिवततेन में भूमिका नहीं निभा सकता। यदि प्रेस के विचार और आँकड़े संही हैं, 
उसकी सूचनाएँ प्रामाणिक हैं और अनुसन्धान एवं अनुभव पर आधारित हैं तो 
उनका प्रभाव स्वस्थ होया। यदि प्रेस “सनसनीपूर्ण खोजों” या “खबरों” या 
उत्तेजनापूर्ण लेखों को प्रकाशित करता है तो उसका प्रभाव स्वस्थ नहीं होगा । 

6. रेडियो या सिनेमा--रेडियो तथा सिनेमा प्रायः मनोरंजन के साधन 
समझे जाते हैं परन्तु जनमत निर्माण में इनकी- भूमिका पर्याप्त है। जहाँ दैनिक 
पत्रों, पुस्तकों आदि का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग कर सकता है वहाँ रेडियो और 
सिनेमा का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों कर सकते हैं । 

7. क्थिनमण्डल---राजनीतिक शिक्षा की दृष्टि से विधानमण्डल के विवाद 
अत्यधिक प्रभावी होते हैं। जनमत के विकास में इनकी भूमिका पर्याप्त होती है । 
देनिक पत्र विधानसण्डलों की कार्यवाही को प्रकाशित करते हैं। इनसे पाठक तथ्यों 
को जान सकते हैं तथा शासन एवं विरोध पक्ष की योग्यता एवं तकेसंग्रतता का 
मूल्यांकत कर सकते हैं । 

3. सार्वजनिक सभायें--जिस उद्देश्य को प्रेस लिखित शब्दों द्वारा प्राप्त- 
करना चाहता है। सार्वजनिक सभायें उसे बोलकर प्राप्त करती हैं। सा्वंजनिक 
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सभाझ्रों में प्रशिव्यक्त किये गये विचार जनता को सीधे प्रभावित करते हैं । निर्वाचनों 
के समय सार्वजनिक समभाझ्रों का प्रयोग खुलकर किया जाता है । सभाओ्रों में सर- 
कारी नीतियों की समीक्षा की जाती है और राष्ट्रीय विषयों को जनता तक पहुँचाया 
जाता है| इसमें प्रत्येक वक्ता अपने दल की नीतियों का समर्थन करता है जिससे 
सार्वजनिक महत्त्व के वियद्यों पर लोथों के समक्ष भिन्न-भिन्न विचार प्रस्तुत होते हैं । 
सार्वजनिक सभायें उन लोगों को सक्रिय बना देती हैं जो प्रायः उदासीन, निरक्षर 
और ग्रनभिज्ञ होते हैं । 

9. नेतृत्व--जिन देशों में नागरिक निरक्षर हैं या लोग सामाजिक और 
आधिक समस्याम्रों में ड्बे हुए हैंया जहाँ जाति, धर्म और परम्परा का प्रभाव 
अधिक है बहाँ जनमत निर्माण में नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताशों की भूमिका 
ग्रधिक होती है । ये नेता और राजनीतिक कार्यकर्त्ता लोगों के समक्ष मौलिक एवं 
नवीन विचारों को प्रस्तुत करते हैं और तथ्यों, तकों या चमत्कार (करिश्मा) द्वारा 
जनमत को प्रभावित करते हैं । लिपरमंन का मंत्र है कि कुछ लोग तो “मतों के 
पिता” होते हैं । 

0. प्रचार--प्रचार ऐसा वक्तव्य या कार्य है जिसका उद्देश्य दूसरे के मतों 
या कार्यों को प्रभावित या नियन्त्रित करना है। “यह किसी को किसी फे बारे में 
मनवाने के लिए सचेत प्रयास हैं ।”! प्रचारक अनुनय के सभी साधनों का प्रयोग 
फरते हैं । वे तक॑ करते हैं, तथ्यों को बताते हैं, मूठ बोलते हैं, पूर्वाग्रहों एवं भाव- 
नाञ्रों को अपील करते हैं | वे सूचना के साधनों जैसे कला, चिन्ह, भण्डों, संकेतों, 
पत्तरित्र आदि का प्रयोग करते हैं । जनमत निर्माण में प्रचार की भूमिका निश्चित 
एवं महत्त्वपूर्ण है । 

], सरकारी गतिविधियाँ--प्राधुनिक समय में सरकार स्वयं यूचना का 
एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र हे। सभी सरकारें सूचना ओर प्रसारण विभाग के माध्यम से 
लोगों को सूचनायें प्रदान करती हैं । सरकारी गतिविधियों की जानकारी लोगों को 
इसी के माध्यम से प्राप्त होती है । 

2. श्रफवाहें--जनमत को प्रभावित करने में अफवाहों का प्रयोग भी किया 
जाता है। निर्वाचन के समय फंलाई गई अफवाहों का प्रभाव पर्याप्त होता है। 
ग्रफवाहें फैलाने के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं- सत्य का पता लगाना, आतंक 
फंलाना, स्वार्थ सिद्ध करना, गलत या सही दिशा देना आदि । 

]3. दबाव समृूह---दवाव समूह भी जनमत निर्माण में सहायक हैं। वे उन 
हितों का प्रतिनित्रित्व करते हैं जिनके लिए उन्हें संगठित किया जाता है । दूसरे, 
वे अपने सदस्यों के लिए सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। तीसरे, वे अपने 
सदस्यों को सचेत करते हैं, उन्हें एकन्रित होने, वात करने झौर एक-दूसरे के विचारों 
से प्रभावित होने के प्रवसर प्रदान करते हैं। वे अपने हितों की रक्षा हेतु वैतनिक 
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प्रचारकों को नियक्त करते हैं। वे लॉब्रीइंग तथा जन-सम्पर्क के साधनों द्वारा 
विधायकों और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को प्रभावित करते हैं । 

4, राजनीतिक दल--जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका 
महत्त्वपूर्णा है । वे विचारों भर सिद्धान्तों में एकमत उत्पन्न करते हैं । वे विचारों के 
दलाल के रूप में कार्य करते हैं और उदासीन एवं अ्नभिज्ञ . मतदाताश्रों को शिक्षित, 
जागरूक एवं क्रियाशील बनाते हैं। दल जटिल राजनीतिक समस्याश्रों को सरल रूप 
में जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय विषयों पर जनमत का निर्माण करते 
हैं। निर्वाचन के समय दलों की रिपोर्टिंग कारगर सिद्ध होती है। वे श्रमूर्त मत- 
दाताडों को मूर्तं बनाते हैं । 

5, निर्वाचच- निर्वाचन स्वयं जनमत निर्माण का साधन है। चुनाव 
परिणाम जनमत की अभिव्यक्ति करते हैं। निर्वाचन के समय नेता, नागरिक, दवाव- 
समूह, दल, प्रेत, रेडियो, सार्वजनिक सभायें झ्रादि सक्रिय हो जाते हैं। निर्वाचन 
प्रचार में सरकार के कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा आगामी कार्यक्रमों को 
प्रस्तुत किया जाता है । चुनाव में लोगों की नीतियों और कार्यक्रम को निर्धारित 
करने का अवसर मिलता है । 

जनमत निर्माण में बाधायें--विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में जनमत 
निर्माण को मुख्यतः निम्त चुनौतियों या बाघाओं का सामना करना पड़ता है-- 

4, निरक्षरता -निरक्षरता स्वस्थ जनमत का घोर शत्रु है। विकासशील 
राजनीतिक व्यवस्थाश्रों को इसका सामना करना पड़ रहा है । शिक्षा का न्यून स्तर 
होने से साधारण नागरिक सार्वजनिक समस्याओ्रों पर सही मतों को अभिव्यक्त करना 
तो दूर, वे उन्हें ठीक प्रकार से समझ भी नहीं सकते । 

2. उदासीनता--नि रक्ष रता की प्रचुर मात्रा नागरिकों को उदासीन बना 
देती है। उदासीनता निरक्षरता से भी अधिक घातक है । 

3, साम्प्रदायिकता--विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में रहने वाले लोग 
भिन्न-भिन्न जातियों के हैं जो भिन्न-भिन्न धर्मों में विश्वास करते हैं। ये जातियाँ 
ग्पनी भिन्न-भिन्न मान्यताओं को दूसरों से श्रेष्द समझती हैं जो जातीय कटुता को 
जन्म देती हैं । इससे वे सावेजनिक समस्याओं पर व्यापक या सार्वजनिक दृष्टिकोण 
नहीं अपनातीं । मतों को अभिव्यक्त करते समय वे इन्हीं संकीर्ण विचारों से प्रभावित 
होती हैं । 

4. प्रतिबद्ध प्रेस--विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में प्रेस की भूमिका 
निष्पक्ष या स्वरतस्त्र नहीं होती । यहाँ प्रेत न्‍्यूनाधिक मात्रा में प्रतिबद्ध होता है । 
यदि कुछ देनिक पत्र राष्ट्रीय इष्टिकोर अपनाते हैं तो कुछ प्रादेशिक, कुछ दलीय, 
कुछ वर्गीय और कुछ साम्प्रदायिक इष्टिकोणं अपनाते हैं। प्रतिबद्ध प्रेस के कारण 
जनता के पास निष्पक्ष सूचनायें नहीं पहुँचतीं; सूचनायें तोड़-मरोड़ कर जनता के 


समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं । अतः जनता सही दृष्टिकोण अभिव्यक्त नहीं कर पातीं । 
जब तथ्य ही गलत हों तो निर्णय सही नहीं हो सकते |... ः | 
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5, दलों में सिद्धान्तों का अभाव--व्रिकासशील राजनीतिक व्यवस्थाय्रों में 
दल सुरड ग्राथिक, राजनीतिक या सामाजिक टिद्धान्तों पर आवजारित नहीं होते । 
उनका ग्राधार प्रदेश, क्षेत्र या जाति होता है। इससे राष्ट्रीय समस्याग्रों के प्रति 
व्यापक दृष्टिकोश का अभाव रहता है। दल भ्रामक प्रचार करते हैं जिससे राष्ट्रीय 
उद्देश्य पिछड़ जाते हैं त्रौर तुच्छ या स्थानीय समस्‍यायें उभर ग्राती हैं । 

6, दरिद्रता--विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाग्रों में दरिद्रता सबसे बड़ा 
ग्रभिशाप है । दरिद्रता नागरिकों को अपने सावंजनिक कत्तंव्यों से विमुख करती है। 

ह उनमें दुबंलता और उपेक्षा की भावना पैदा करती है | ये सत्र तत्त्व स्वस्थ जनमत्त 
निर्माण में बाधायें प्रस्तुत करते हैं । 

स्वस्थ जनमत के लिए अनिवार्य शर्तें स्व्रथ जनमत के लिए मुख्यतः 
निम्न शर्तों की श्रावश्यकता होती है-- 

4, शिक्षित एवं प्रबुद्ध नागरिक--स्वस्थ जनमत के लिए शिक्षित एवं प्रवुद्ध 
नागरिकों का होना अनिवार्य है। निरक्षर एवं अ्रनभिज्ञ नागरिक न तो अपनी 
समस्यागत्रों को समझ सकते हैं और न सार्वजनिक समस्याओझ्रों को। नागरिकों में 
चिन्तन की क्षमता होनी चाहिये और उन्हें पूर्वाग्नहों एवं श्रन्धविश्वासों से मुक्त होना 
ताहिये । यदि नागरिकों में सावंजनिक समस्याञ्रों को समभने की क्षमता नहीं हो तो 
उन्हें उन मतों को गभिव्यक्त करने के लिए कहना मिथ्या है। 

2. सार्वजनिक समसस्‍्याश्रों में श्रभिरुचि --स्वस्थ जनमत के लिए नागरिकों में 
सार्वजनिक समस्याग्रों के प्रति ग्रभिरुचि होनी चाहिए। निर्वाचन के समय दिखाई 
गई उदासीनता जनमत एवं लोकतन्‍्त्र के लिए खतरा हो सकती है। नागरिकों को 
स्वार्थी एवं भ्रष्ट राजनीतिजों को दण्डित करना आना चाहिये। नेताश्रों में अन्ध- 
विश्वास उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि उदासीनता । 

3, समूहों एवं दलों का निर्माण--लोकतन्त्र में कोई भी अकेला व्यक्ति 
प्रभावशाली नहीं हो सकता चाहे उसके विचार कितने ही तक्कपूर्ण ग्रौर लाभकारी 
क्यों न हों। यह आ्रावश्यक है कि एक जैसे विच।र रखने वाले लोग संगठित हो कर 
कार्य करें | स्वस्थ जनमत के लिए संगठ्ति समुह्दों ग्रौर संगठित राजनीतिक दलों का 
होना अनिवार्य है । दलों का आधार श्रथिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ 
होना चाहिये; क्षेत्र, प्रदेश, जाति, भाषा या धर्म नहीं । साम्प्रदायिकता या क्षेत्रीयत्ता 
पर आ्राधारित दल स्वस्थ जनमत्त के लिए हानिकारक होते हैं । 


4. स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष प्रेस--स्वस्थ जनमत के लिए सूचना प्रसारण एवं 
जनसम्पर्क के साधन स्वृतन्त्र एवं निष्पक्ष होने चाहिये। यदि प्रेत पर सरकारी 
नियन्त्रण है या प्रेस वर्गीय या घनादयों रे छित्तों का समर्थक है तो स्वस्थ जनमत 
का निर्माण नहीं हो सकता । जिस मात्रा में प्रेस और प्रसारण घटनाओं को तोड़- 
मरोड़ कर रखते हैं उसी मात्रा में जनमत अस्वस्थ होता है। यूचना के साधन जितने 
स्वस्थ एवं स्वतन्त्र होंगे, जयमत उतना ही स्वस्थ होगा । 
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5, विचार-विमर्श एवं श्रभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता--स्वस्थ जनमत के लिए 
भाषण, अभिव्यक्ति, संघ और समूह निर्माण की रवबतन्त्रता होनी चाहिये। यदि 
समस्याग्रों पर विचार-विमर्श की आज्ञा नहीं, आलोचना -ओऔर प्रत्यालोचना का 
अधिकार नहीं श्रौर संगठित विरोब विद्यप्रान नहीं तो जनमत स्वस्थ नहीं हो सकता । 

6. गम्भीर श्राथिक विषम्रताओों का श्रभाव--स्वस्थ जनमत के लिए यह 
ग्रावश्यक है क्वि त्ामरिकों की न्‍्यून आवश्यकतायें--रोटी, कपड़ा और मकान--पूरी 
होती हों ! यदि नागरिकों का अधिकांश समय गअपने जीविकोपाजेंन में व्यतीत हो 
जाता है तो उसके पास सावंजनिक समस्थाओं के बारे में चिन्तन करने का समय 
नहीं रहेगा । विकासशील देशों में प्रबुद्ध और सक्रिय जनमत के न होने का मूल 
कारण यही है कि नागरिकों का जीवन “रोटी” की समस्या हल करने पें व्यतीत हो 
जाता है। 

. 4. गस्भीर सामाजिक विषमताश्रों का श्रभाव--स्वस्थ जनमत के लिए 
सामाजिक विषमताम्रों का अभाव होना चाहिये । यदि समाज में सामाजिक विषम- 
तायें विद्यमान हैं तो लोग संकीर्ण वर्गीय या जातीय भावनाओ्रों से ऊपर उठकर 
सार्वजनिक हितों की पूत्ति नहीं कर सकेंगे । 

सचेत एवं दूरदर्शो नेत।--जनमत निर्माण में नेतृत्व की भूमिका अ्रत्यधिक 
होती है |, भ्रत: नेताग्रों का चरित्र उच्च और निर्मल होना चाहिये । उन्हें सचेत 
और दूरदर्शी होना चाहिये। उन में. आरम्भन की शक्ति होनी चाहिये । उनका 
रृष्टिकोश शात्त और परिपक्व होना चाहिये,। 


9, राजनीतिक ढांचे के सम्बन्ध से सहमति--नागरिकों में राजनीतिक 
व्यवस्था के बारे में सहमत्ति होनी चाहिए । यह स्वस्थ जनमत और राष्ट्रीय उद्देश्यों 
को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है । 


भिन्न-भिन्न राजनीतिक व्यवस्थाश्रों में जनमत का रूप--लोकतानन्‍्त्रिक, 
समाजवादी एवं सर्वेश्नत्तावादी राजनीतिक व्यवस्था में जनमत का निर्माण एवं 
श्रभिव्यक्ति एक प्रकार के साधनों से होती है। फिर भी भिन्न-भिन्न राजनीतिक 
व्यवस्थाग्रों में जनमत का रूप भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरणतः लोकतान्न्रिक 
राजनीतिक व्यवस्थाग्रों में नागरिकों की भूमिका ऐच्छिक और स्वतन्त्र होती है । इनमें 
नागरिकों को भिन्न-भिन्न प्रकार के सघ, समूह, दल आदि के निर्माण की स्वतन्त्रता 
होतो है । इनमें नागरिक परस्पर विरोधी विचारों में स्वतन्त्रता से चयन करते हैं । 


दूसरी श्रोर, समाजवादी तथा अ्रधिवायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में 
तागरिकों की भूमिका निर्देशित, नियन्त्रित और ग्रादेशित होती है। इन्हें न तो 
विरोधी समूहों एवं राजनीतिक दलों में संगठित होने की श्राज्ञा होती है और न वे 
स्वतन्त्रता से चयन कर सकते हैं । इनमें जनमत को वस्तुतः जनमत कहना इस शब्द 
का मजाक करना है। इनमें जिस चीज को जनमत कहा जाता है वह वस्तुतः न 
तो जनता का मत होता है और न उसकी अभिव्यक्ति जनता द्वारा की जाती है। 
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इनमें 'मतों' या विचारों को राज्य, नेता या दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें 
जनता को स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। टनमें विपयों या समस्याम्रों का 
सयन जनता नहीं करती बलिकि स्वयं रः/ज्य करता है। इनमें विरोधी विचारों का 
प्रभाव होता है। इनमें नागरिकों के पास कोई अपनी पसन्द नहीं होती । इनमें 
नागरिकों को समय-समय पर रंगमंच पर लाया जाता है और “जन सहमति” एवं 
निर्वाननों का ढोंग रचा जाता है। परन्तु इनमें नागरिकों की स्थिति “बन्दी नायक! 
से बद़कर नहीं होती । इनमें समाज की सभी सामाजिक, आाथिक श्र सांस्कृतिक 
गतिविधियों पर राज्य का नियन्त्रण होता है। इनमें राज्य लोगों के कार्यों को 
निर्धारित करता है तथा उन्हें इस वात का निर्देशन देता है कि उन्हें कब, क्‍या, कंसे 
प्रौर वहाँ करना है। इनमें राज्य ही नागरिकों के ग्रवकाश, खेल, विवाह, प्रेम, 
शिक्षा, धर्म आदि को निर्धारित करता है। इनमें जन-सम्पर्क एवं प्रचार के सभी 
साधनों पर्थातव्‌ सिनेमा, रेडियो, थियेटर, नाटक, साहित्य आदि पर राज्य का 
निमन्धरा होता है । 
समीक्षा प्रश्न 
],  जनमतत से व््या तात्पर्य है ? जनमत का निर्माण किस प्रकार होता है ? 
(7९॥]. 597979. 984) 
2. जनमत पर एक टिप्पणी लिखिए। (7२४]. 982, 84, 8797], 986) 
3. जनमत किसे कहते हैं ? इसका निर्माण कंसे होता है ? लोकतान्त्रिक राज्य में 
जनमत्त के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए । (7२०. 987) 
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श्र्थ, प्रकृति एवं परिभाषा (४६४४गह, 'िधाएा० 270 0०॥00॥ )-- 
किसी भी देश के लिए, जिसका क्षेत्र विशाल और जनसंख्या अत्यधिक होती है, एक 
केन्द्र या राजधानी से समूचे देश के शासन को सुचारु रूप से चलाना एक जटिल 
समस्या है। आधुनिक लोकतान्त्रिक, लोक-कल्याणकारी, समाज-सेवी राज्य के 
कार्यों का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि सभी कार्यों को करने के लिए एक शासन के 
पास समय का अभाव होता है। इसके अतिरिक्त, सभी समस्‍यायें राष्ट्रीय स्तर की 
नहीं होतीं । यदि कुछ समस्‍यायें राष्ट्रीय स्तर की होती हैं तो कुछ प्रान्तीय स्तर 
की और कुछ स्थानीय स्तर की होती हैं। ये सब तत्त्व मिलकर सत्ता, अधिकार, 
शक्ति और उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण की मांग करते हैं जो स्थानीय शासन को 
जन्म देती है । 

स्थानीय शासन को भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न तामों से पुकारा जाता 
है। इ गलेण्ड में इसे “स्थानीय सरकार” कहा जाता है जिसके प्रमुख उदाहरण हैं-- 
परिश, ग्रामीण जिला, शहरी जिला, नॉन काउण्टी बरो, काउण्टी बरो और 
प्रशासनिक काउण्टी । श्रमरीका में इसे “नगरपालिका शासन” कहते हैं। श्रमरीका 
में इसकी लगभग 48 सरकारें हैं, जिनकी प्रमुख इकाइयाँ हैं--तगर; टाउनशिप, 
टाउन और काउण्टी । फ्रांस में इसे “स्थानीय शासन” कहते हैं। फ्रांस में इसकी 
सबसे छोटो इकाई कम्यून और सबसे ऊपर डिपार्टमेन्ट है। सम्पूर्ण फ्रांस 90 
डिपार्टमेस्टों में विभाजित है । भारत में इसे “स्थानीय स्वशासन” कहते हैं । ग्रामीण 
स्तर पर इसके प्रमुख उदाहरण हैं--पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिपद्‌ | 
शहरी स्तर पर इसके प्रमुख उदाहरण हैं--पोर्ट ट्रस्ट, छःवब॒ती बोडे, नगर विकास 
स्थास, तगरपालिकायें और नगर निगम | सोवियत संघ में इसे “म्युनिसिकल 
सोवियत” कहते हैं। यहाँ ग्रामीण और शहरी सोवियतें विद्यमान हैं । इनसे ऊपर 
रायोन और झोवलास्ट हैं । 


स्थानीय शासन और स्थानीय स्वशासन में झ्नन्तर होता है। स्थानीय शासन 
में स्थान विशेष का शासन प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन के अधिकारियों द्वारा चलाया 
जाता है जबकि स्थानीय स्वशासन में स्थान विशेष का शासन स्थानीय लोगों द्वारा 
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चलाया जाता है प्र्यात स्थान विशेष के लोग (निवासी) स्थानीय संस्थाम्रों को 
वयस्क मताधिकार के ग्राघार पर गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा निर्वाचित करते हैं जो 
उनके प्रति उत्तरदायी होती हैं। उदाहरणत:ः भारत में पंचायत के सदस्यों का 
निर्वालन पंचादत क्षेत्र में रहने वाले लोग करते हैं । 

ग्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन की संस्थायें सावंभीम नहीं होतीं । 
उन्हें केन्द्रीय या प्रान्तीय शासनों की भांति कोई संबंधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं 
होता । ये अधीनस्थ निकाय होती हैं जो वरिष्ठ सरकारों (केन्द्रीय या प्रान्तीय 
मरकारो) के अधीन होती हैं। इसलिए इन्हें “कनिष्ठ सरकार” कहा जाता है । 
इनकी युध्टि केन्द्रीय या प्रान्तीय विवानमण्डल की संविधि द्वारा होती है जिसमें 
इसकी रचना, शक्ति और कार्यो का उल्लेख होता है। इनके द्वारा प्रदान की जाने 
वाली सार्वजनिक सेवाग्रों का स्वरूप प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन द्वारा प्रदान की 
जाने वाली सेवाप्रों से भिन्न होता है यद्यपि कुछ एक विपय दोनों में समान हो 
सवते हैं जैसे रवास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा आदि । स्थानीय शासन की रसांस्थाश्रों को 
अपने क्षेत्र में पर्याप्त स्वतन्त्रता होतो है और सामान्यतः प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकार 
उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करतों । यदि स्थानीय संस्थायें श्रपनी सत्ता का 
दुग्पयोग करती हैँ या ये ऐसे उप-नियम बनाती है जो प्रान्तीय या केनद्रीय कानून 
के विपरीत होते हैं या ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती हैं तो इनके 
कार्यो को रह किया जा सकता है और इन्हें भंग कर इनके शामक को प्रान्तीय या 
केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में ले सकती है या इनकी सविधि में परिवर्तन कर 
सकती है । 

स्थानीय स्वणासन स्वानीयता और सीमित स्वतन्पता की अभिव्यक्ति है| 
इसकी संस्थाग्रों की रचना स्थानीय लोगों द्वारा स्थ नीय विपयों का प्रबन्ध करने के 
लिए की जाती है। ज॑साकि एल. गोडिग ने कहा है कि “स्थानीय स्वशासन एक 
बस्ती के लोगों द्वारा श्रपने विषयों का स्वयं द्वारा प्रबन्ध है ।” 

स्थानीय शासन की प्रमुख परिभापायें निम्नलिखित हैं--- 

. जॉन जे. क्‍लाक के शब्दों मे, “स्थानीय शासन एक राष्ट्र या राज्य 
शासन का वह भाग है जो मुख्य रूप से ऐसे विपयों पर विचार करता है जिनका 
सम्बन्ध एक विशेष जिले या स्थान के लोगो से होता है। साथ ही उन विपयों पर 
भी विचार करता है जिन्हें संसद द्वारा प्रशासित होने के लिए निश्चित किया जाता 
है। ये स्थानीय संस्थायें केन्द्रीय शासन के अबीन रहकर कार्य करती हैं। ये प्रायः 
निर्वाचित होती हैं ।” 

2. गिलक्राइस्ट के शब्दों में, “स्थानीय संस्थ!यें अधीनस्थ सस्थायें हैं जिन्हें 
सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतन्त्रता होती है ।” 

3. ब्रिदानिका विश्व शब्दकोष के अनुसार--''स्थानीय शासन का अ्रर्थ है 
पूर्ण राज्य की अपेक्षा आन्दरिक एवं लघु प्रतिवन्ित क्षेत्र में निर्णय लेने तथा 
उनको कार्यान्वित करने की सत्ता । स्थानीय स्वशासित शासन को इसलिए ह्तत्व- 
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पूए् माना जाता है कि यह स्थानीय लोगों को निर्णय लेने एवं कार्य करते की 
स्व॒तन्त्रता पर जोर देता है । 


स्थानीय संस्थाश्रों का महत्त्व एवं उपयोगिता 

स्थानीय स्वशासित संस्थाग्रों के महत्त्व एवं उपयोगिता को निम्न बिन्दुग्रों 
द्वारा भ्रभिव्यक्त किया जा सकता है--- 

4, लोकतन्न्न की श्राधारशिलायें-ये संस्थायें लोकतन्त्र की ग्राधारशिलायें 
हैं। इन्हें लोकतन्न्र की रीढ़ की हड्डी! कहा जाता है। इनके अभाव में लोकतस्त्र 
सफल नहीं हो सकता। ये संस्थायें नागरिकों को लोकतन्त्र के लिए ग्रावश्यक 
राजनीतिक प्रशिक्षण देती हैं, उनमें स्वतन्त्र भावनाग्रों को जागृत करती हैं, उनमें 
सार्वजनिक भावनाओं और सामान्य समस्याग्रों के समाधान के लिए पारस्परिक 
समभ विकसित करती हैं, उसमें श्रात्मविश्वास और पारस्परिक सहयोग पैदा करती 
हैं तथा राष्ट्रीय स्तर के ,लिए भावी नेतृत्व तैयार करती हैं। इन्हें लोकतस्त्र की 
नसंरी', पाठशाला एवं प्रयोगशाला! कहा गया है । ये राष्ट्र की शक्ति और 
स्वतन्त्रता की द्योतक हैं। डी. टॉकविल ने कहा है कि 'तनागरिकों की स्थानीय 
सभायें राष्ट्र की शक्ति है। विज्ञान के लिए जो महत्त्व प्रारम्भिक पाठशालाशों का 
है वही महत्व स््र॒तन्त्रता के लिए नगर सभाझ्रों का है““किसी राष्ट्र द्वारा स्वतस्त्र 
शासन की स्थापता की जा सकती है, परन्तु स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के - 
अभाव में स्वतन्त्रता की भावना नहीं झआ सकती -।”? पंचायती राज इन्हीं संस्थाग्रों 
के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। 

2, लोकतान्त्रिक प्रशिक्षण एवं भावी नेतृत्व--ये संस्थायें भावी प्रशासकों 
श्रौर राजनीतिज्ञों को तैयार करती हैं। इन सस्थाओं के निर्वाचनों में नागरिक मतों 
के सही प्रयोग और सही पदाधिकारियों के चयन की कला सीखते हैं । इन संस्थाग्रों 
में जब स्थानीय विषयों पर विचार-विमर्श होता है और बजट को पारित किया जाता 
है तो नागरिकों की उनमें रुचि बढ़ती है और प्रशासकों को प्रशासनिक श्रनुभव प्राप्त 
होता है जो भावी नेतृत्व के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। बिल्‍्सव ने लिखा है कि 
“स्वशासित संस्थायें कुछ सेवायें ही प्रदान नहीं करतीं बल्कि नागरिक उत्तरवायित्व 
झौर राजनीतिक प्रशिक्षण भी देती हैं ।” 

3. नागरिक गुणों का विकास--ये संस्थायें नागरिकों में अनेक प्रकार के 
नागरिक गुणों का विकास करती हैं। उदाहरणतः उदार एवं व्यापक इष्टिकोण, 
सहयोग एवं सार्वजनिक सेवा की भावना, पारस्परिक समझ, सार्वेजन्तिक उत्साह, 
ईमानदारी, सच्चरित्रता, आत्मविश्वास की भावनायें आदि इन्हीं संस्थाओं की 
क्रियान्विति से उत्पन्न होती हैं । ये संस्थायें भिन्न-भिन्न जातियों और धर्म के लोगों 
में समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इकट्ठा मिलकर कार्य करने की भावना पंदा 
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करती हैं। लाउं ब्राइस ने ठीक लिसा है कि “स्थानीय संस्थायें सामान्य कार्यों में 
नागरिकों का सामान्‍य हित जागृत करती हैं । ये लोगों को दूगरों के हित के लिए 
फार्म करने का प्रशिक्षण ही नहीं देतीं वरन्‌ उन्हें प्रभावशाली ढंग से दूसरों के साथ 
बार्य करना भी सिखाती हैं । ये सहज ज्ञान, तर्कंसंगतता, न्यायप्रियता एवं सामाजिवता 
वा विश्वास करती हैं ।” 

4. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय कार्यभार में कमी--आधुनिक समय में केन्द्रीय और 
प्रान्तीय सरकारों वो इतना वार्य करना पड़ता है कि यदि उन्हें रथानीय विपयों का 
कार्य-भार सौंप दिया जाये या “उन्हें विदेशी वार्ता से लेकर कस्बे या नगर के 
कूट़े के ढेरों तथा नासियों की सफाई की देख-रेख का कार्य करना पड़े तो वे कार्य- 
भार से इतना दब जायेंगी कि वे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय था प्रान्तीय विपयों को कुशलता- 
पूर्वक नहीं कार पा्येगी।” यह ठीक यहा गया है कि “स्थानीय संस्थायें केन्द्रीय 
शासन को मिर्गी श्रौर प्रान्तीय शासन रो लकदे के रोगों से बचातो हैं ।”” 

5 स्थानीय समस्याश्रों का सही निवारण--स्थानीय संन्थायें स्थानीय 
समस्याझ्रों का सही निवारण करने में ग्रधिक उपयुक्त होती हैं | स्थानीय संस्थाओं के 
पदाधिकारी स्थानीय समस्याग्रों को निकट से जानते हैं। यदि स्थानीय प्रशासन 
केद्रीय या प्रान्तीय पदाधिकारियों द्वारा चलाया जाय तो वे न तो उन्हें निकटता से 
जान सकते हैं श्रोर न ही उनमें वह रुचि उत्पन्न हो सकती है जो स्थामीय लोगों में 
हो सकती है। स्थानीय लोग स्थानीय समस्याग्रों में पहल करते हैं और उनका सही 
समाधान निकालते हैं । 

6, कफेन्द्रीयकरण के दोपों से मुक्ति--स्थानीय संस्थायें अत्यधिक केन्द्रीकरण 
श्रौर अधिनायकतन्त्र के विरुद्ध सुरढ़ रक्षा पंक्ति है। इनके कारण नौकरशाही श्र 
लालफोीताशाही के दोप उत्पन्न नहीं होति;। कठोर नियमबद्धता और औपचारिकता 
घर नहीं करती और सर्वसाधारणा में भय, आतंक, घछुणा या विध्वंस की प्रवृत्तियाँ 
जन्म नहीं लेती । फाइनर ने ठीक लिखा है कि “स्थानीय शासन संघवाद एवं श्रानु- 
पातिक प्रतिनिधित्व जैसी पद्धतियों की श्रेणी में है। वह भीड़ के श्रत्याचार के 
विरुद्ध संरक्षण है ।” 

7, व्यय में बचत--स्थानीय समस्य!ग्रों का समाधान स्थानीय संस्थाग्रों द्वारा 
होने से प्रशासनिक व्यय में वचत होने की सम्भावना होती है । इसके श्रधिकांश 
पदाधिकारी अवँतनिक होते हैं। ये प्रान्तीय या केन्द्रीय पदाधिकारियों की भाँति 
वंतनिक नहीं होते । इसके ब्रतिरिक्त स्थानीय पदाधिकेरियों का स्थानीय समस्या्रों 
के प्रति रप्टिबोण सहानुभूतिपूर्ण एवं सुधारात्मक होता है। ये श्रभावश्यक अड़चन 
पंदा नहीं बःरते । स्थानीय पदाधिकारियों में सहयोग और सेवा की भावना भी 
भ्रविक होती है । 

8. विकास कार्यों में सहायक--स्थानीय सस्थायें आथिक और सामाजिक 
विउतम की योजना को लागू करने में अ्रत्यधिक सहायक होती हैं! उदाहरणतः 
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भारत में सामुदायिक विकास की योजनाओं को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों 
झौर जिला परिषदों के म/ध्यम से लागू करने का प्रयास किया गया है ।। प्रो. हिक्स 
का मत है कि “राष्ट्रीय परियोजनाञ्रों के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आ्रावश्य- 
कता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार सम्पन्त किया जा सकता है। 
इनको संगठित करते का सुगम मार्ग स्थानीय शासन है । 

स्थानीय शासन के कार्य 

स्थानीय शासन के कार्य देश, संविधि, स्थान विदेश की आवश्यकताश्रों और 
स्थान विशेष के निवासियों की जागृति और शासन में रुचि लेने की इच्छा पर निरंर 
करते हैं। ग्रामीण और शहरी स्थानीय संस्थाग्रों के कार्यो में भिन्नता हो सकती है । 
इनके कार्यों का रूप और क्षेत्र इनके पास उपलब्ध धनराशि पर भी निर्भर करता 
है। इनके कार्य संविधि द्वारा मर्यादित होते' हैं। स्थानीय शासन केवल उन कार्यों 
को कर सकता है जिनका संविधि में उल्लेख होता है । यह संविधि से बाहर कार्य 
नहीं कर सकता । 

स्थानीय शासन के प्रभुख कार्य निम्न हैं-- 

, सुरक्षात्मक सेवायें---इन सेवाओं के अन्तर्गत स्थानीय शासन मुख्यतः 
निम्न सेवायें प्रदान करता है-- 

(8) सार्वजनिक स्दास्थ्य--सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हेतु चिकित्सालय 
श्रस्पताल, शिशुमृहों की व्यवस्था करना, रोगों की रोकथाम के लिए समय-समय पर 
टीके लगाना तथा महामारी की स्थिति में उसकी रोकथाम के लिए कार्य करना, 
गलियों तथा सड़कों आदि की सफाई कराना आदि । 

(७) अरित तथा अन्य प्रकार की दुर्घटनाप्रों से सुरक्षा करता । 

(०) पुलिस आदि की व्यवस्था करना । 

2. भौतिक सेवायें--इन सेवांग्रों के अन्तगंत स्थानीय शासन, सड़कों, पुलों, 
रोशनी, गेस, पानी, बस परिवहन, ट्राम परिवहन आदि की व्यवस्था करता है! 

3. ग्राथिक सेवार्ये--इन सेवाओं के अन्तर्गत स्थानीय. शासन खाद्य पदार्थों 
की देखभाल करता है, कृषि की उन्नति के लिए अच्छी खाद और बीजों भ्रादि की 
व्यवस्था करता है; कुटीर उद्योगों का विकास करने दा प्रयास करता है; व्यापारिक 
वस्तुश्रों के आवागमन पर तियन्त्रश रखता है; निर्धन एवं वृद्ध लोगों और अन्य 
अ्रसहाय लोगों की देखभाल भी करता है। 

.._4. लोक कल्याणकारी सेवारयें--इन सेवाओं के अन्तगंत स्थानीय शासन 
शिक्षा, पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था करता है। सामान्यतः प्राथमिक 
शिक्षा इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाती है। अनेक स्थानों पर माध्यमिक और 
उच्च शिक्षा की व्यवस्था भी इन संस्थाओं के माध्यम से की जाती है । ह 


5. मनोरंजन सम्बन्धी सेवायें--स्थान विशेष की संस्कृति की रक्षा हेतु 
स्थानीय शासन समय-समय पर मेलों, तमाशों, प्रदर्शनियों आ्रादि का श्रायोजन करता 
है तथा वगीचों (पाकों) श्रादि की व्यवस्था करता है। 


480 राजनीति शास्त्र के सिद्धान्त 

6. नंतिफ सेवार्ये--ये संस्थायें नागरिकों के चरित्र को ऊँचा रखने के लिए 
वेष्याइत्ति श्लरौर भिसमंगी पर प्रतिवन्‍्ध लगाती है 

7. प्रशासनिक सेवायें--उपयुक्त सभी सेवाग्नों को प्रदान करने, करों को 
वसूल करने, स्थानीय उन्नति के लिए योजनायें बनाने तथा उन्हें लागू करने के लिए 
स्थानीय शासन अपने कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है । 

स्थानीय शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें स्थान विशेष के निवासियों 
को अत्यधिक प्रभावित करती हैं। जैसा कि वारेन ने कहा है कि “समाज का कोई 
ऐसा वर्ग नहों जिसकी स्थानीय संस्थायें सेवा नहीं करतीं ॥ समाज के कुछ वर्गों की 


सेवा तो ये गर्भत्वल से मरघट तक करती हैं ।” 
स्थानीय शासन की सफलता के लिए श्रावश्यक शत 


स्थानीय शासन की सफलता के लिए निम्न शर्तों की आवश्यकता होती है- 

. स्थानीय लोगों में रुचि एवं पहलकदमी की भावना-स्थानीय शासन 
की सफलता के लिए ग्रावश्यक है कि स्थान विशेष के लोगों में सामान्‍य समस्याद्रों 
के प्रति रुचि एवं पहलकदमी की भावना हो । स्थानीय शाप्नन उसी मात्रा में सफल 
होगा जितनी मात्रा में स्थान विशेष के लोग कुशल, कुशाग्र बुद्धिशाली, साक्षर भ्रौ रुचि 
लेने वाले होंगे । प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन स्थानीय शासन को चाहे कितना ही 
प्रोत्ताहन क्यों न दें जब तक स्थान विशेष के लोग नागरिक और सार्वजनिक सेवा 
की भावना से ओत-प्रोतत नहीं होते तव तक स्थानीय शासन सफल नहीं हो सकता । 

2. साक्ष रता--स्थानीय लोग शिक्षित एवं उदार भावना से श्रोतप्रोत होने 
चाहिये। शिक्षित नागरिक ही अपनी तथा समुद'य की समस्यात्रों को समझ सकते 
हूँ । उदार भावनाओं से प्रेरित नागरिक ही सभी वर्गो की सेव!यें कर सकते हैं । यदि 
नागरिकों में जाति, विरादरी या वर्ग की भावनायें हैं तो स्व.र्थपरता, भ्रष्टाचार और 
भाई-भतीजावाद जन्म ले लेगा जो रथानीय शासन के लिए हानिकारक होता है । 

3. दल विहीन स्थानीय श/सन--स्थानीय शासन की संस्थाग्रों के चुनाव 
दल के आधार पर नहीं लड़े जाने चाहिये वल्कि योग्यता औऔर समाज-सेवा के आधार 
पर लड़े जाने चाहिए ताकि जो पदाधिक़ारी निर्वाचित हों वे निर्दलीय भावना से 
कार्य कर सके । ह 

4. पर्याप्त उचित नियन्त्रश--स्थानीय शासन पर प्रान्तीय शासन या -. 
केन्द्रीय शासन का नियन्बणा एवं निरीक्षण आ्रावश्यक है ताकि वह सही एवं समुचित 
कार्य कर सके ओर सार्वजनिक घन का अपव्यय न हो । परन्तु यह नियन्त्रण एवं 
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प्रोत्याहत देना चाहिए श्रौर प्रावश्यक हो तो धन एवं विशेष्न ज्ञान से सहायता करनी 
चाहिये । | 

5. पर्याप्त श्राथिक साधन--स्थानीय शासन की सबसे बड़ी समस्या आ्राथिक 
साधनों की होती है। साधनों के प्रभाव में स्थानीय शासन उन कार्यों को करने में 
श्रसमर्थ रहता है जो आवश्यक होते हैं। यह आवश्यक है कि स्थानीय शासन के पएस 
आ्राय के स्वतन्त्र एवं पर्याप्त साधन हों । उन्हें कर लगाने, ऋण लेने, व्यापार करने 
की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन पर स्थानीय शासन की 
वित्तीय निर्भरता उसकी स्वायत्तता के लिए घातक सिद्ध होती है। इससे स्थानीय 
शासन पर प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन का नियन्त्रण बढ़ जाता है जो केन्द्रीयकरण 
की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिल्रता है । 

6. उच्च नेतिक स्तर--लोगों का नैतिक .स्तर जितना उच्च होगा उतना ही 
स्थानीय शासन सफल होगा । उच्च नैतिक स्तर लोगों में, विशेषकर पदाधिकारियों 
में कर्त्तव्यपरायणुत्ता, निःस्वार्थता और सार्वजनिक सेवा की भावनायें पैदा करता है। 

स्थानीय शासन के गुश-दोष ु 

गुण (ीशपा$)--स्थानीय शासन के गुणों की विस्तृत व्याख्या इस अध्याय 

में “स्थानीय शासन के महत्त्व” शीर्षक के अन्तर्गत दी गई है । अ्रतः इसके गुणों को 
अध्ययन उसी शीष॑क के श्रन्तर्गत कीजिए । 

दोष (70:7200)-स्थानीय. शासन से उत्सन्न होने वाले प्रमुख दोष निम्न है- 

. स्थानीय भावनाश्रों काविकास--स्थानीय शासन से नागरिकों में स्थान 
विशेष से इतना लगाव पैदा हो जाता है कि वे स्थान विशेष के हितों और लाभों को 
प्राथमिकता देना शुरू कर देते हैं । इससे संकीर्ं भावनायें जन्म लेती हैं जो व्यापक 
राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होती हैं । राष्ट्रीय हित पिछड़ जाते हैं श्रोर 
स्थानीय हित बलशाली हो जाते हैं । 

2. दूषित राजनीति--स्थानीय शासन ने दूषित राजनीति को जन्म दिया 
है | यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में क्रिसी वर्ग, जाति या सम्प्रदाय का बहुमत है तो वह 
वर्ग, जाति या सम्प्रदाय उस स्थान विशेष की प्रतिनिधि संस्थाओ्रों पर हावी हो जाता 
है और उनका प्रयोग संकरी्ं, वर्गीय या जातीय हितों के लिए करता है । इससे प्रन्य 
वर्गों श्र हितों की उपेक्षा होती है, जो संघर्ष को जन्म देती है । इससे दृषित राज- 
नीति, पक्षपात्त, भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। उदाहरणत: 
भारतीय पंचायती राज की सभी संस्यायें इन दोषों से पीड़ित रही हैं। 

3. विशेष ज्ञान का शअ्रभाव--स्थानीय शासन के पास घन का अभाव होने 
से यह विशेषज्ञों को सह्यता लेने में असमर्थ रहता है। उदाहरणत: इसके पास 
भवन निर्माण के लिए वास्तुकारों का भ्रभाव होता है; स्वास्थ्य रक्षा के लिए निपुण 


चिकित्सकों का अभाव होता है पुलों आ्रादि के निर्माएं के लिए इंजीनिय रिय ज्ञान का 
अभाव होता है आदि । न्‍ 
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4, विययों का दोषपुर्ण विभाजन--अभ्नेक बार विषयों के दोपपूर्ण विभाजन 
स्थानीय शासन को ऐसे कार्यो का भार सौंप दिया जाता है जिन्हें वह सुचारु रूप 
नहीं कर सकते ! उदाहरणत: शिक्षा एक ऐसा विपय है जो प्रान्तीय या केन्द्रीय 
शासन के पास होना चाहिए, परन्तु जब इसे स्थानीय शासन को सौंप दिया जाता 
ते दुर्दशा हो जाती है। उदाहरणतः प्राथमिक शिक्षा की जो दुर्देशा भारत 
है उससे समाज को अत्यधिक हानि हुई है । 

5. परिसीमन की समस्या--स्थानीय शासन के क्षेत्र की सीमा को निर्वारित 
करना कोई सरल कार्य नहीं | इसके लिए न कोई भोगोलिक सीमायें और न ऐति- 
हासिक परम्परायें कार्य करती हैं यहाँ दो तत्त्व ही कार्य करते हैं--जनरांण्या और 
प्रदान की जाने वाली सेवायें । 

6 वित्तीय साधनों का श्रभाव--स्थानीय शासन वित्तीय साधनों के अभाव 
मे पीड़ित रहता है । इससे उसे प्रान्तीय या केन्द्रीय शासन के श्नुदानों पर निर्भर 
करना पड़ता है जिससे केन्द्रीयकरण को बढ़ावा मिलता है| इस स्थिति में स्थानीय 
शासन नाममात्र का बनकर रह जाता है । 
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समीक्षा प्रश्न 
]. स्थानीय स्वशासन से आप क्या समभते है? लोकतन्त्र में स्थानीय स्वशासन 
के महत्त्व पर प्रकाश डालिये । (२४]. ४आएएए. 4985) 


2... स्थानीय सरकार के कार्यो पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए । 
(९४]. 987) 


मै 


मताधिकार 
(5प्रा्श्वष्ट ०) 








परिचय-- मतदान, मतदाता, 'मतपत्र' निर्वाचन:औौर 'प्रतिनिधि' प्रति- 
निधि शासन के मूल तत्त्व हैं। 'मतदाना नागरिकों द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारियों 
की स्वीकृति या श्रस्वीकृति को पंजीकृत करने की क्रिया है। 'मतदाता' वे लोग -हैं 
जिन्हें राज्य कार्यो में भाग लेने का अधिकार होता है | जिन्हें मताधिकार प्राप्त होता 
है उन्हें सामहिक रूप से 'मतदाता' या: “निर्वाचकगण” कहते हैं। राज्य में सभी 
व्यक्तियों को मताधिकार नहीं होता । जिन देशों: में वयस्क मताधिकार पाया जाता' 
है उनमें भी नावालिग, विदेशियों, पागलों या न्यायालय द्वारा दण्डित व्यक्तियों को: 
मताधिकार प्राप्त नहीं होता । जिस साधन या उपकरण द्वारा. नागरिक मताधिकार 
का प्रयोग करते हैं उसे मतपत्र कहते हैं॥ जिस सभा में मतदान की' क्रिया, सम्पन्न 
होती है उसे निर्वाचन कहते हैं। जिस व्यक्ति को मतों के वहुमत अ्रथवा' निर्वाचन 
कोडे के प्राधार पर निर्वाचित क्रिया जाता है उत्ते '्तिनिधि' कहते हैं । | 
मताधिकार की प्रकृति या सिद्धान्त (पार ० प॥३07र₹58 0" $प्रीगव8०7 


मताधिकार वी प्रकृति के सम्बन्ध में लेखकों में एक मत नहीं पाया जाता । इसकी 
प्रकृति के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न चार विचार पाये जाते हैं-- 


, मताधिकार एक प्राकृतिक श्रधिकार है--फुछ लेखकों का मत है कि 
व्यक्ति प्रकृतिशः: समान हैं। अत: मताधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है जो सभी 
नागरिकों को समान रूपसे प्राप्त होना चाहिए | यह विचार.इस मान्यता-प्र 
आधारित .है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी सम्भव है जब उसे दूसरों के 
समान समझा जाता है और व्यक्ति-व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाता । प्रजातस्त्र 
में 'लोक प्रम्ुता' का सिद्धान्त मान्य होता है। इसलिए भी मताधिकार मानव का 
एक प्राकृतिक अ्रधिकार है। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्धे का अमरीकी. और 
'फ्रांसीसी राजनीतिक दशेन इसी विचार से प्रभावित था|. पेत, मांटेस्वस और रूसो 


इसके प्रमुव समर्थक हैं। संठिस्वयुने लिखा है कि-समस्त निवासियों को-प्रति+ 
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निधियों के निर्याचन में मतदान का अधिकार होना चाहिए । केवल उन लोगों को 
इस ग्रधिकार से वंचित किया जाना चाहिए जो इतनी दुरी दशा में हों कि उनकी 
झ्रपनी कोई इच्छा ही न हो ।” रूस्तो का मत है कि सम्प्रमुता लोगों में निवास करती 
है अतः प्रत्यक्ष नागरिक का यह अश्रहरणीय अ्रधिकार है कि वह उस भ्रभुता के 
उपयोग में हित्सा ले । 

2, मताधिकार एक सार्वजनिक पद या कार्य है जिसे योग्यता पर श्राधारित 
होना चाहिए--मताधिकार के सम्बन्ध में दूसरा विचार यह है कि यह एक प्राकृतिक 
पग्रधिकार नहीं । यह एक सार्वजनिक पद या कार्य है। यह उस व्यक्ति को प्राप्त 
होना चाहिए जिसके पास इसके लिए योग्यतायें हैं । दूसरे शब्दों में, मताधिकार 
एक सामानिक उपयोगिता है। इस कारये के सुचार रूप से सम्पन्न होते पर समाज 
या कल्याण सम्भव है । अत- यह ग्धिकार उन्हें प्राप्त होना चाहिए जो इसके योग्य 
हैं श्रौर जिनमें इनके सम्पादन की क्षमता है। एस्मीन इरो सामाजिक कार्य! मानता 
है । ब्लंशली, जे. एस. मिल, सर हेनरी मेन, लेक्ती आदि लेखकों का कहना है कि 
सम्पत्ति, करों की श्रदायगी, शिक्षा; श्रायु श्रादि योग्यतायें मताधिक्रार फे लिए 
ध्रायश्यक हैं । 

3. मताधिकार श्रधिकार एवं कर्तव्य दोनों हैं-- कुछ लेखक मताधिकार को 
अधिकार और कर्तव्य दोनों मानते हैं। हिग्वी, मेलवर्ग और एस्मीन श्र. लेखकों 
का यही विचार है। मेलवर्ग ने लिखा है कि “मताधिकार क्रमश: श्रधिकार भी है 
झ्रीर कत्तव्य भी । यह व्यक्ति का वहां तक श्रधिकार है जहाँ तक वह इसका प्रयोग 
करता है, परन्तु प्रभावों की दृष्टि में यह कर्तव्य है ।” जेम्सन का मत है कि “मता- 
धिकार श्रधिकार बिल्कुल नहीं । यह कत्तव्य है। यह ऐसा “दायित्व” है जिसे 
सबको नहीं कुछ नागरिकों को सौंपा जाता है ।” 

उपयुक्त विचारों के श्रतिरिक्त प्रो. शेपर्ड ने अन्य तीन विचार व्यक्त किये 
हैं । पहला, श्रादिम जाति विपयक विचार है जो प्राचीन काल के नगर राज्यों में 
प्रचलित था । इसमें मताधिकार को राज्य की सदस्यता का आवश्यक गुण माना 
जाता है| दूसरा, सामन्तवादी विचार है। इसमें मताधिकार एक विशेष सामाजिक 
स्थिति का सूचक होता है। इसमें मताधिकार भू-स्वामित्व से सम्बन्धित विशेषा- 
घिकार होता है। तीसरा, नैतिक विचार है। इसमें मताबिकार को चरित्र या 
व्यक्तित्व के विकास के लिए ग्रावश्यक तत्त्व समझा जाता है । 

क्या मताधिकार के लिए योग्यतायें श्रावश्यक हैं ? लॉर्ड मैकाले, लेकी, जेम्स 
स्टीफेन, सर हेनरी मेन, ब्लंशली, जे. एस. मिल जैसे झनेक लेखकों की मान्यता है 
कि इससे पूर्व कि नागरिकों को मताधिकार प्रदान किया जाये उनमें कुछ योग्यताग्रों 
का होना ग्रावश्यक है । इन लेखकों ने मताधिकार के लिए सम्पत्ति, करों की अ्रदायगी 
शिक्षा, जाति, धर्म, नागरिकता, ब्रायु आ्रादि की योग्यताओं को श्रावश्यक माना है । 
जे. एस. प्रिल ने लिखा है कि “जो कर नहीं चुकाते और अपने मतों से श्रन्य लोगों 
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के धन को व्यय करते हैं वे हर स्थिति में फिजूल खर्च होंगे और उनमें मिततव्ययिता 
का अभाव होगा । मिल लिखता है कि “सार्वजनिक मताधिकार के द्वार खोलने से 
पु सार्वजनिक शिक्षा के द्वार खोलने चाहिए ।” एक श्रन्य लेखक का मत है कि 
“गनभिज्ञ को मताधिकार देने का भ्र्थ होगा आज भ्रराजकता शऔर कल निरंकुशता।” 
दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में म्राज भी केवल श्वेत जातियों को ही मताधिकार प्राप्त 
है । नाजी जमेंनी में यहूदियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था । स्विट्जरलैण्ड में 
97] में ही महिलाओ्रों को मताधिकार प्राप्त हुआ्ना है । 

वर्तमान समय में मताधिकार के सम्बन्ध में नागरिकता, झ्रायु और कुछ अन्य 
परिस्थितियों को छोड़कर (जैसे पागलपन, विदेशी, न्यायालय द्वारा दण्डित या 
नाबालिग) अन्य किसी योग्यता को स्वीकार नहीं किया जाता । मताधिकार के लिए 
सम्पत्ति की योग्यता को इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता कि यह असमानता पर 
आधारित है। सम्पत्ति समाज में भिन्नताग्रों को जन्म देगी और उन्हें सुद्ढ़ करेगी । 
धन स्वयं में कोई योग्यता नहीं | यह कहना बहुत कठिन है कि घनिकों को मताधिकार 
प्रदान कर सार्वजनिक हितों की रक्षा सही ढंग से की जा सकेगी । करों की अदायगी 
को भी मताधिकार का आधार नहीं बनाया जा सकता । राज्य कोई संयुक्त बीमा 
कम्पनी नहीं जिसमें उन्हें ही भ्रपता मत प्रकट करने का अधिकार हो जो उसके मूल 
धन में चन्दा देते हैं । यह सत्य है कि शिक्षा मताधिकार के सही प्रयोग के लिए 
आवश्यक है, परन्तु उसे भी मताधिकार के लिए ग्रावश्यक नहीं बनाया जा सकता । 
अनुभव यह सिद्ध करता है कि निरक्षर, अज्ञानी औरं परम्परा एवं जातीय भावनाश्रों 
से प्रभावित लोगों ने भी सही ढंग से मतदान किया है श्रौर निरंकुश एवं अ्रत्याचारी 
शासन को शान्तिमय साधनों से अपदस्थ कर दिया । सन्‌ 7977 के छठे ग्राम 
चुनाव में भारतीय मतदाता ने ठीक यही किया । वर्तमान समय में मताधिकार का 
एक ही आधार है और वह है नागरिकता । | 

वयस्क मताधिकार (800 क7धयाएां$०--प्राधुनिक समय में प्रायः सभी 
देशों तथा राजनीतिक व्यवस्थाश्ं में वयस्क मताधिकार की प्रणाली विद्यमान है । 
ज॑साकि श्लार. रोनाऊ ने कहा है कि “चयस्क मताधिकार प्रजातान्त्रिक धर्म का 
संस्कार बन गया है ।! जहाँ वयस्क मताधिकार विद्यमान है वहाँ किसी भेदभाव 
के बिना देश के सभी वयस्क नागरिकों को मताधिकार प्राप्त होता है। फिर भी 
प्रत्येक देश में वयस्क की परिभाषा भिन्न-भिन्न है। उदाहरणतः ग्रेट ब्रिटेन, 
अमरीका, चीन, सोवियत संघ आदि देशों में 8 वर्ष की आयु के स्त्री-पुरुष को 
वयस्क सान कर मताधिकार प्रदान किया जाता है; जापान में यह अधिकार 20 
वर्ष की झायु पर प्रदात किया जाता है; भारत में 2] वर्ष की आयु पर और कुछ 
देशों में 25 ब्ष की आयु पर मताधिकार प्रदान किया जाता है। इस.पर भी 





4+. मीशा6फए, एछि.$ उभ्भत0वेपं0त ६0 ७0ए०७प्राप्म९ां, 9, 324. 
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विदेशियों, नाबालिगों, पागलों और न्यायालय द्वारा दण्डित ध्यक्तियों को मताधिकार 
प्राप्त नहीं होता । 

गुण (शेथा5)--वयस्क मताधिकार के प्रमुख गुण निम्न हैं-- 

], पूर्णा प्रजातन्त्र का समर्यन--प्रजातन्त्र में लोगों को राजनीतिक सम्प्रभु' 
की संज्ञा दी जाती है। वयस्क मताधिकार लोगों की इस प्रमुता को सम्भव बनाता 
है । यदि मताधिकार सीमित हो या उसके लिए सम्पत्ति, शिक्षा ग्रादि की योग्यताग्रों 
को प्रनिवार्य बना दिया जाय तो लोगों की राजनीतिक प्रभुता उसी मात्रा में कम 
हो जायेगी जिस मात्रा में योग्यतायें लगायी जायेंगी । मताधिकार से वंचित करने 
का अर्थ सत्ता के लाभों से वंचित करना है और यह प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के 
विपरीत है | 

2 व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक--वयस्क मताधिकार साधारण 
से साधारण नागरिकों में भी आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व की भावनाप्रों का 
विकास करने में सहायक है । यह तत्त्व ही व्यक्ति में सावंजनिक भावनायें पेदा कर 
देता है कि शासन संचालन में उसका हिस्सा है। यह विचार ही व्यक्ति के विंकास 
को अ्रवरुद्ध करता है कि उसे मताधिकार प्राप्त नहीं श्रौर वह निर्वाचन नहीं लड़ 
सकता, प्रतिनिधि नहीं वन सकता, विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता । 
ये तत्त्व व्यक्ति में उदासीनता और उपेक्षा की भावनायें पैदा करते हैं । 

3. न्यायोचित शासन--न्यायोचित शासन के लिए ब्रावश्यक है कि जो 
नीतियाँ या कानून सभी को प्रभावित करते हैं उनमें सभी की साझेदारी हो। 
जे. एस. मिल ने ठीक लिखा है कि “यदि किसी व्यक्ति को कर देने या युद्ध करने 
के लिए बाध्य किया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर यह जानने का श्रघिकार है 
कि वह क्‍यों कर दे या ययों युद्ध में जाये ।” वयस्क मताधिकार एक ऐसा साधन है 
जिसके माध्यम से साधारण से साधारण नागरिक प्रशासन के कार्यों में सीधा भाग 
ले सकता है श्रौर पदाधिकारियों की नीतियों पर निर्णाय दे सकता है। सीमित 
मताधिकार में शासकों का इष्टिकोश सार्वजनिक होने के स्थान पर वर्गीय या सामु- 
दायिक हो सकता है । 

4, राजनीतिक शिक्षा -वयस्क्र मताधिकार साधारण से साधारण नागरिक 
को भी शिक्षित कर देता है। यह उसमें राजनीतिक समानता की भावनायें पैदा 
करता है और उसमें राजनीतिक जागृति पंदा करता है। वागरिक अपने झ्रापको 
शासन का निर्माता समभने लगता है । निर्वाचनों के माध्यम से वह अपने शासन के 
कायों की समीक्षा कर सकता है । चुनाव के समय नेताग्रों, राजनीतिक दलों और 
उम्मीदवारों को मतदाता को रिक्राना पड़ता है। चुनाव प्रचार उदासीन झौर 
ग्रनभिज्ञ व्यक्ति में भी चयन, 'विचार-विमर्ण' श्लौर तक! के भाव पैदा कर देता 
।॥ फकेपाय नज्यच उप्ने फानजीफिक सना >> फझि>-तन ऋजजे से औ++2०-- -5. | , 
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5. नागरिक श्रधिकारों की सुरक्षा--वयस्क मताधिकार नागरिक अधिकारों 
श्र स्वतन्त्रता की सुरक्षा करने में सहायक है। जब कभी शासक अपनी .शासन 
सत्ता का दुरुपयोग करते हैं या नागरिक अधिकारों पर चोट पहुँचाते हैं तो नागरिक 
निर्वाचनों में उन्हें ग्रपरस्थ कर सकते हैं | सीमित अधिकार से पक्षपातपुर्ण व्यवहार, 
भ्रष्ट आचरण और भाई-भतीजावाद की अधिक सम्भावना रहती है । ! 

दोष (70०7:70)--लॉर्ड मैकाले, लेकी, जेम्स स्टीफेन, सर हेनरी मेन, 
ब्लंशली, जे. एस. मिलन, इमाइल श्रादि लेखक वयस्क मताधिकार के प्रमुख झआलोचकों 
में से हैं। मेकाले का मत है कि वयस्क मताधिकार “विशाल अपहरण” को जन्म 
देगा | लेकी का मत है कि यह “विचार की सत्ता. का अन्तिम स्रोत सबसे निर्धन, 
सबसे अज्ञानी और सबसे अ्रयोग्य व्यक्तियों के हाथ. में हो एक ऐसा सिद्धान्त है जो 
समस्त प्राचीन मानव अनुभवों को उलट देता है ।” इस्राइल का मत है कि संसदीय 
शासन प्रणाली में वयस्क्र मताधिकार से “स्वतन्त्रता, व्यवस्था और सभ्यता का 
'छह्ास होगा ।” 

वयस्क मताधिकार की मुख्यतः निम्न आधारों पर भ्रालोचना की जाती है-- 

, वयस्क मताधिकार प्राकृतिक श्रधिकार नहीं--आलोचकों का मत है कि 
वयस्क मताबिकार मानव का प्राकृतिक अधिकार नहीं । यह राज्य द्वारा प्रदत्त 
भ्रधिकार है। इसे उन्हीं लोगों को प्राप्त होना चाहिए जिनमें इसका प्रयोग करने 
की योग्यता है । 

2. निरक्षर एवं पश्रनभिनज्न लोग--नि रक्षर एवं ग्रनभिनज्न लोगों को मताधिकार 
प्रदान करना न्यायपूर्ण नहीं ! जो लोग अपनी ही समस्‍यायें नहीं समभते उन्हें सावं- 
जनिक विषयों के बारे में मतदान करने के लिए कहना अ्रनुचित है । राजनीतिक 
समस्‍यायें इतनी जटिल होती हैं कि उन्तके लिए अनुभव और विशेष ज्ञान की श्राव- 
श्यकता होती है। जो लोग संघवाद, राष्ट्रीयकरण, असंलग्नता आदि विषयों को 
नहीं समभते उन्हें इनके सम्बन्ध में मतदान के लिए कहना मूर्खता है | 

3. प्रगति के विरद्ध--साधा रण लोग प्राय: रुढ़िवादी, परम्परावादी और 
श्रनुदारवादी होते हैं। उनमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने की न तो योग्यता होती है 
और न ही इच्छा । हेनरी सेव का मत है कि यदि मताधिकार का विकास पहले 
हुआ होता तो उसने “सूत कातने के यन्त्र श्नौर शक्ति से चलने वाले करधों का निपेध 
कर दिया होता ।”! 

4. मताधिकार का दुरुपषयोग--निरक्षर और श्रनभिज्ञ व्यक्तियों में निर्णय 
लेने की क्षमता नहीं होती । ये जनोत्तेजकों के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह 
जाते हैं। वे तक श्रौर विवेक के स्थान पर नारों शौर मन को झ्राकपषित करने वाली 
भाषा से प्रभावित होते हैं । वे मताधिकार को बेच सकते हैं या जाति और धर्म के 
श्राधार पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इमाइल का मत है कि भ्रज्ञानी व्यक्तियों 
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को मताधिकार देने से “आज गप्रराजकता जन्म लेबो और कल स्वेच्छाचारी 
शासन ।7 

5. वयस्क मताधिकार से महिलागों को भी पुरुषों के साथ समानता प्राप्त 
हो जादी है जो हानिकारक है। महिताओओं में राजनीतिक मामलों में न तो हिस्सा 
लेने की समता होती है श्र न ही उनमें ऐसी प्रवृत्ति होती है । इससे पारिवारिक 
प्रबन्ध में जहाँ हानि होगी वहाँ इससे पारिवारिक संधर्प जन्म ले सकते हैं । 


समीक्षा प्रश्न 
. सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के भ्रर्थ एवं उपयोगिता को स्पष्ट कीजिये । 
2... वयस्क मताधिकार पर एक टिप्पणी लिखिए। (२० ]982, 85, 86) 
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परिचय--आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाश्रों का रूप बहुत बड़ा है। मता- 
घिकार की वयस्क प्रणाली प्रायः सर्वव्यापी है। नागरिकों के लिए एक स्थान पर 
एकत्रित होकर शासन संचालन में प्रत्यक्ष भाग लेना असम्भव है। अ्रतः: जन-इच्छा 
की अभिव्यक्ति और शासन को जनइच्छा पर आधारित करने के लिए किसी न 
क्रिसी प्रकार के प्रतिनिधित्व की ग्रावश्यफता है। लार्ड एक्टन ने ठीक कहा है कि 
“प्रतिनिधित्व आधुनिक समय की महत्त्वपूर्ण खोज है ।” 

श्र्थ एवं प्रकृति--प्रतिनिधित्व की निश्चित एवं सुस्पष्ट परिभाषा देता 
कठिन है । लेखकों में इस सम्बन्ध में मतभेद रहे हैं। कुछ का मत है कि प्रतिनिधि 
जिस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर जाता है वह वहां के व्यक्तियों और उनके 
मतों का प्रतिनिधित्व करता है । कुछ का मत है कि वह वहाँ के विशिष्ट हितों और 
वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है । कुछ का मत है कि वह उस दल का प्रतिनिधित्व 
करता है जिसका वह सदस्य है और कुछ का कहना है कि वह नागरिकों के सामान्य 
हितों; सामान्य ग्रावश्यकताशों और सामान्य मुल्यों का प्रतिनिधित्व करता है । 
कटिसः का मत है कि प्रतिनिधि शब्द अस्पष्ट है । इसके श्रनेक अर्थ हो सकते हैं । 
प्रतिनिधि का कार्य उस्त वकील के कार्य के समान हो सकता है जो अपने मुवविकल 
के लिए कार्य करता है या उसका काये उनके लक्षणों के निकट या समान होना हो 
सकता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है या वह उनके घोषित हितों का मूर्ते 
रूप हो सकता है जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है वह निर्वाचकों की ओर से 
ऐसे कार्यों को करने की क्षमता रख सकता है जिन्हें वह सबसे अ्रधिक वाँछनीय 
समभता है । | 


ब--+जव+-++०नत...................... ६ 
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ब्रिदानिका धिलव शब्द कोप के अनुसार, “प्रतिनिधित्व एक ऐसी प्रक्रिया है, 
जिसके माध्यम से सम्पूर्ण नागरिकों या उनके किसी भाग की अभिवृत्तियों, पसन्द- 
गियों, इप्टिकोणों धौर इच्छाप्रों को उनकी निश्चित अनुमति से उनकी ओर से 
उनमें से बुदा योरे से व्यक्तियों द्वारा, सरकारी कार्य का रूप दिया जाता है जिसका 
उन सब पर, सिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, वाध्यकारी प्रभाव होता है ।” 

प्रतिनिधि के रूप के सम्बन्ध में पायी जाने वाली भिन्नताओ्रों को गार्नर ने 
निम्न तीन दृप्टिकोरों में अभिष्यक्त किया है| --- 

, प्रतिनिधि विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का, जो उसे निर्वाचित परता हे, 
ठिप्टी, दुत या श्रभिकर्ता--उसका मुख्य कार्य अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय हितों 
वो बदाने के लिये कानूनों का निर्माण्य कराना, सार्वजनिक कार्यो को कराने के लिए 
धन प्राप्त करना तथा उन सुख-सुविधाप्रों को प्राप्त करने का प्रयास करना है जो 
ब्यवस्थापिका की शक्तियों की सीमाग्रों में हैं तथा जिन्हें शासन प्रदान करना 
चाहता है । 

2. सम्पुर्णा राज्य का प्रतिनिधि--उसका कार्य दूसरे प्रतिनिधियों के साथ 
मिलकर सामान्य हितों को बढ़ाना है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के बिशिष्ट हितों को 
पूति करना उप्तका गौर काये है| 

3. राजनैतिक दल का श्रधियक्ता--वहू दल की इच्छा अर्थात्‌ दल की 
विधघायी नीतियों को मानने के लिये बाध्य है, उनके श्रौचित्य के सम्बन्ध में उसके 
तिजी विचार चाहे कुछ भी हों । 

प्रतिनिधि को केवल निर्वाचकों का ही अधिवक्ता मानने वाला दृष्टिकोश 
बुरा है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय या सामान्य हित गौरा हो जाते हैं झौर स्थानीय हित 
प्रधान हो जाते हैं । इसमें प्रतिनिधि का इष्टिकोहा भी संकीर्ण हो जाता है। इसमें 
घिधान मण्डल का रूप झ्ौर स्तर गिर जाता है । इसपें बोग्य व्यक्ति सेवा करने से 
कतराते हैं। इसमें दलों का अपने प्रतिनिधियों के ऊपर नियन्त्रण बढ़ जाता है । 

प्रतिनिधि के सम्बन्ध में यही रप्टिकोश सर्वेमान्य है कि वह राज्य या राष्ट्र 
का प्रतिनिधि है किसी व्यक्ति, समूह या निगम का नहों | जैसाकि ब्लंशलो ने कहा 
है कि “प्रतिनिधि राज्य का प्रतिनिधि है किसी व्यक्ति, निगम या समुदाय का नहीं, 
झ्रौर उसका करत्त व्य राज्य के प्रति है ।” एडरण्ड बर्क ने सन्‌ 870 में ब्रिस्टल के 
निर्वाचक्रों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि “संसद विविव और विरोधी हितों के 
राजदूतों को परिपद्‌ नहीं जिसमें प्रत्येक रादस्य एक अभिकर्ता की भांति अपने हितों 
का दुसरों के विरुद्ध समर्थन करें । संसद राष्ट्र की एक परिपद्‌ है जिसका एक ही 
हित है प्रर्थातर्‌ समूचे राष्ट्र का झौर जहां मार्गदर्शन स्थानीय उद्देश्यों एवं विचारों 
द्वारा प्रस्तुत नहीं होता वहिक्र सबकी सामान्य बुद्धि द्वारा निशणित सबके कल्याण के 


3... 8६६ एद्चायह-, 7. ४४. ; ीठाविव्क 3लेशार० छग्तव 00ए0:%705. 9. 805 


प्रतिनिधित्व: के सिद्धान्त. 49॥ 


लिए होनत चाहिए । ओप सदस्य को अवश्य चुनते हैं परन्तु उसका चयन करने के 
'बाद वह ब्रिस्टल का सदस्य नहीं रहता, वह संसद का सदस्य बन जाता है ।7 

प्रतिनिधि के वापस दुलाने (२८०४॥) की प्रथा को सही नहीं माना जाता । 
इससे प्रतिनिधि पर जहाँ दलीय नियन्त्रण बढ़ता है, वहाँ उसकी स्वतन्त्रता भी नष्ट 
हो जाती है | सोवियत संघ में प्रतिनिधि को वापस बुलाने की प्रथा को 'शरारतपूर्ण' 
एवं 'उपद्रवी' माना जाता है। वहाँ यह प्रथा प्रतिनिधियों पर दलीय नियन्त्रण को 
सुदढ़ करने का तरीका है । 

प्रो. बांल2 ने प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तों की निम्न दो श्रेणियाँ बताई हैं--- 

(4 ) उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त और 

($ ) समष्टिवादी-समाजवादी सिद्धान्त 

(१) उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त (-90'णे थ्या02८400 7॥807५9(--- 
प्रतिनिधित्व के उदार लोकतान्त्रिक सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें निम्त हैं--- 

(8) इसमें व्यक्ति और उसके गौरव पर वल दिया जाता है । इसमें व्यक्ति के 
श्रधिकारों को श्रहरणीय माना जाता है। इसमें शासन की श्र सियां सीमित होती 
हैं, मताधिकार विस्तृत श्नौर समान होता है | इसमें प्रतिनिधि का निर्वाचन वर्भीय 
या व्यावसायिक आधार पर नहीं होता बल्कि क्षेत्रीय या भौगोलिक श्राधार पर 
होता है । इसमें प्रतिनिधि व्यक्ति, उसके मतों और हितों का प्रतिनिधित्व करता है । 

(०) यह सिद्धान्त व्यक्ति को विवेकशील मानता है.जो अपने तथा समुदाय 
के हितों को समझ सकता है.। इसमें व्यक्ति-अपने मताधिकार का प्रयोग अ्रपत्ी बुद्धि 
से कर सकता है । अतः उसे प्रतिनिधि के चयन में हिस्सा मिलना चाहिए । 

। (०) इसमें वयस्क्र मताधिकार, गुप्त मतदान प्रणाली, निष्पक्ष, स्वतन्त्र एवं 
निश्चितकालिक निर्वाचन प्रतिनिधियों के चयन के मूल आ्राधार हैं । 

(7) समष्टिवादी समाजवादी सिद्धान्त-प्रतिनिधित्व के 'समष्टिवादी समाज- 
वादी सिद्धान्त की प्रमुख विशेषतायें निम्व हैं--- ' | 

(9) इसमें व्यक्ति के स्थान पर वर्ग या समुदाय को महत्त्व दिया जाता है।. 


(०) इसमें लोकतत्त्र का अर्थ सामाजिक समानता और झ्ाथिक शोषण के 
श्रभाव से लिया जाता है। 
(०) सामाजिक युग में न वर्ग हित होंगे और न वर्ग संघर्ष । अत: इसमें 


भिन्न-भिन्न दलों को आयश्यकेता नहीं होगी । इसमें सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति 
के लिए एक दल होगा जिसे साम्यवादी दल की संज्ञा दी.जाती है । 
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क्षेत्रीय या भोगोलिक प्रतिनिधित्व 

निर्वाचन क्षेत्र (2०5४एशथा००)--प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए जब 
विमी निश्चित क्षेत्र या सारे देश को निर्वाचन ज्लों में बांटा जाता है तो उसे 
पैपीय या भौगोलिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त कहते हैं । ये निर्वाचन जिले प्रशास- 
निक जिलों से बड़े या छोटे हो सकते हैं । निर्वाचन जिलों को राजनीतिक भापा में 
सत्र कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र, जेसा कि जे. एच कोरी ने बहा है, “कोई एक 
ममदाय नहीं बल्कि एक पट़ी है जिसमें मतदाता निवास करते हैं ।/? 

एक सदस्यीय एवं बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र (जाहाए याद कयात 
0णीा-लाफएथ (0ा5(0८०७)-- निर्वाचन क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं, () एक 
सदस्यीय निर्वाचन छषेत्र श्रोर () हहु-सदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र | जब पूर्ण क्षेत्र को 
उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में वादा जाता है जितने प्रतिनिधियों का निर्वाचन होता 
होता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो उसे एक 
सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं । विश्व के अधिकांश देशों में एक सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र पाये जाते हैं । उदाहरणतः भारत, ब्रिटेन, अ्रमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ 
श्रादि देशों में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र पाये जाते हूँ । दूसरी झ्ोर, जब पूर्ण क्षेत्र 


फो उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त नहीं किया जाता जितने कि प्रतिनिधियों का 
निर्वाचन होना होता है वल्कि उससे कम निर्वाचन क्षेत्र में बांदा जाता है तथा प्रत्येक 


निर्वाचन क्षेत्र से एक से अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैँ तो उसे वहुसदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र कहते हूँ । फ्रॉस, स्विट्जरलेंड आदि देशों में बहुसदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र पाये जाते हैं । डेनमार्क, स्वीडन और इटली जंप्े देशों में सारे देश को निर्वाचन 
समूहों में वाँटा जाता है और प्रत्येक समूह में अनेक प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया 
जाता है | डेनमार्क में प्रत्येक समूह में से 23, स्वीडन में 28 और इटली में 32 
प्रतिनिधियों को निर्वाचित किया जाता है । इजराइल मोनाको और नीदरलैंड में 
सारे देश को एक क्षेत्र निर्वाचन में रखा जाता है ऑर राजनीतिक दलों को उस 
अनुपात में स्थान प्राप्त हो जाते हैं जिस अनुपात में उन्हें मतों का अनुपात प्राप्त 
होता है ।£ 
एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रायः छोटे भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं 
जो जनसंदया की दृष्टि से लगभग वरावर होते हैँ । दूसरी ओर, वहुसदस्यीय क्षेत्र 
प्रायः बड़े निर्वाचन क्षेत्र होते हैं । एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेद्र में जिस उम्मीदवार 
को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैँ उसे निचत घोषित कर दिया जाता है। कभी- 
कभी तिकोशीय या चौकोशीय मुकावले में यह भी होता है कि जिस उम्मीदवार को 
लि गये मतों का पूर्ण बहुमत (50%) प्राप्त नहीं होता वह निर्वाचित घोषित कर 
दिया जाना है क्योंकि उसे अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त होते हैं । इसके 





2... एक, ३. 4. , 670६९ 60ए८7१7676 हतव4 720]0405, ए« 208 
#+.. 866 ब0ठीहाई, उ. 0. : 459, 9, 53 


प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त 493 


दोपों को दूर करने के लिए फ्रांस जैसे देशों में द्वितीय मत प्रणाली की व्यवस्था है 
श्रौर आायरलैण्ड जैसे देशों में एकल संक्रमकीय प्रणाली की व्यवस्था है | दूसरी झ्रोर, 
वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली विद्यमान हीती है 


और उम्मीदवार को भिर्वाचित होने के लिए पूर्णा बहुमत की श्रावश्यव॒ता नहीं होती 
वल्कि निर्वाचन कोटा की आवश्यकता होती है । इसमें मतदाताओं के पास उतने ही 
मत होते है जितने प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने होते हैं। इसमें मत- 
दाता अपनी वरीण्ता अभिव्यक्त कर सकते हैं और मतों का हस्तान्तरण भी होता 
है । एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्रों का परिंसीमन समय-समय पर 
होता रहता है । 

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण--एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख 
गुण निम्त है-- 

. यह पद्धति सरल है । साधारण मतदाता इसे समझ सकता है । 

2>««षमें निर्वाचन क्षेत्र छोटे होते हैं। इसमें निर्वाचन का कार्य आसानी से 
पूरा हो जाता है। 

3. इसगें निर्वाचन खर्चे कम होता है । 

4. इसमें निर्वाचित प्रतिनिधि और निर्वाचकों के मध्य निकट का सम्पर्क 
रहता है। इसमें प्रतिनिधि और निर्वाचक एक-दूसरे को भली-भाँति पहचाने हैं । 
इस निकट सम्पर्क से स्थानीय समस्याओ्रों का निवारण सरलता से किया जा सकता 
हैं। इसमें स्थानीय हितों की उपेक्षा नहीं होती । 

5. यह पद्धति दलों की सख्या को सीमित करने श्रौर द्वि-दलीय पद्धति का 
रा करने में सहायक है । यह सुश्ढ़ और रिथर सरकार के निर्माण में सहायक 

। हे 

6, इसमें प्रतिनिधियों में उत्तरदायित्व की भावना जागरूक होती है । 

7. इसमें अ्रल्पसंख्यकों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व हो सकता है । 

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के दोष---एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रमुख 
दोष निम्त हैं-- हि 

4. यह पद्धति गणितीय इृष्टि से अनुचित है। इसमें श्रधिकांशत॒: जो 
उम्मीदवार विजयी घोषित होता है उसे डाले गये मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं 
होता। जिकोएीय या चौकोणीय मुकाबले में यह प्राय: होता है । ह 

: 2. इस पद्धति में निर्वाचन क्षेत्रों को समय-समय पर परिसीमित करने की 
आवश्यकता होती है जो जैरीजेन्डरिग की बुरी प्रथा को जन्म देती है| इसमें सत्ता- 
रूढ़ दल निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन श्रपने पक्ष में करा सकता है। शासक वर्ग 
*57 388 और पक्षपात द्वारा निर्वाचनों को नियन्त्रित करने की स्थिति में 

| ५ 


.. 3 इस पद्धति में राष्ट्रीय हित्तों की उपेक्षा होने की सम्भावना होती है 
क्योंकि स्थानीय हितों और भावनाओं को बढ़ावा मिलता है । ै 


डे 
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4. इसमें मनदाताप्रों की पसन्दगी का क्षेत्र श्रायः सीमित होता है । 

बह्सइस्पीय निर्वाचन क्षेत्र के गुण--बहुसदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र के भमुख 
गुसा सिम्न हैं 
. ]., उसमें निर्वातक मतों को संसद में ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो 
जाता है । 

2. ८मर्मे निर्वाचकों के पास पसन्दगी का क्षेत्र व्यापक होता है और वे योग्य 
स्पक्तियों दा चअग्रन कर सकते हैं । 

3. हमें निर्वानित प्रतिनिधियों का रृष्टिक्ोश व्यापक होता है । 

बहुसदरपीय निवचिन के दोप--इसके प्रमुख दोप निम्न हैं-- 

). यह पद्धति अनेक दलों के निर्माण में सहायक है। जहाँ वहुदलीय पद्धति 
न्नि | यो व्याफुल करती ट वहां व्यवस्थापिका में झिसी एक दल को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त नहीं टोवा । इसमें सरकारें प्रायः संयुक्त सरकारें होती हैं जो अ्रस्थिर और 
कुगल होती हैं | इसके लिए सुदद नीति अपनाना कठिन होता है । 

2. टसमें निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते हैं । इसमें निर्वाचन व्यय भ्रधिक होता है । 
मम निर्वाचित प्रतिनिधियों का अपने निर्वाचक्ों के साथ निकट सम्पर्क नहीं रहता । 
म्में अपने प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र का सही ढंग से पोपण नहीं कर सकते । 

3. यह पद्धति जटिल होने से साधारण निर्वाचक्ों की समझ से वाहर है । 

आनपातिक प्रतिनिधित्व हि 

झ्रागपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति इस माम्यता पर आधारित है कि मतों को 
फेयल 'गिना' या “जोड़ा” नहों जाना चाहिए बल्कि उनका “महत्व” होना चाहिए। 
इसकी धारणा हैं कि सच्चा समान प्रजातन्त केवल संख्यात्मक बहुमत नहीं वल्कि 
प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए अर्थात्‌ मतों के श्रनुपात में प्रतिनिधित्व सच्चा 
प्रतिनिधित्व है, विधियों की भ्रधिकाधिक पालना व्यापक जन समर्थन पर निर्भर 
करती है जो केवल प्रान॒पातिक प्रतिनिधित्व से ही सम्भव है । 

आरनुपातिक प्रतिनिधित्व के दो रूप हैं--() एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 
ग्यौर (2) सूची प्रणाली । 

4. एकल संक्रमणीय मत प्रणाली (आआह्6 पराश्याइविक्षण6 प्रणड 89४णा) 
इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्यक्ते नागरिक में इतनी योग्यता पैदा करना है कि जहाँ 
तक सम्भव हो वह स्वेच्छा से और पूर्ण रूप से अपने प्रतिनिधियों का चयन 'कर सके। 
इस प्रणाली का सर्वप्रथम विकास डेनमार्क के मन्त्री श्री कार्ल झाद्र ने क्रिया था| 
उगके बाद इंगलैंड में थॉनस हेयर ने अपनी रचना “प्रतिनिधियों का निर्वाचन 

समें सूघार किया और उम्तके बाद ड्ुप ने इसमें थोड़ा सुधार किया। इस 
अग्गाली की मुख्य विशेयतायें निम्न हैं-- 

() बहसदस्योय निर्वाचन क्षेत्र--एकल संक्रमणीब मत प्रणाली में. निर्वाचन 
पलेप्र एक सदस्यीय नहीं होते । इसमें वहुमदस्थीय निर्वाचन क्षेत्र होते हूँ। इसमे एक 


< 
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निर्वाचन क्षेत्र में एक से अ्रधिक सदस्प्रों :का'चयन होता है। झ्रादर्श बहुसदस्यीय 
निर्वाचन क्षेत्र में 5 सदस्यों का निर्वाचन होता है ताकि कम से कम यथार्थ अल्प- 
संख्यकों को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने का'अवसर मिल जाये । बहुसदस्यीय 
तिर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 3 सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए । 

(#) बरीयता-+एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में मतदाता को एक ही मत 
देने-का अधिकार होता है परन्तु मतदाता मतपत्र में ग्रपनी वरीयता के क्रम को अभि- 
व्यक्त कर सकता है। मतदाता मतपत्र में उम्मीदवारों के नामों के आगे ], 2, 3, 4; 
5 या &, 3, ०, 7), & लिखकर अपनी वरीयता के क्रम को गञ्रक्रित कर सकता है। 
उसकी वरीयता स्पष्ट ओर सुपाठ्य होनी चाहिए प्रन्यथा मत के रह होने का भय 
रहता है । 

(॥) निर्बाचन कोटा (0708)--एकल संक्रमणीब मत प्रणाली में 
उम्मीदवार को निर्वाचित होने के लिए किस्ली निरपेक्ष या सापेक्ष-बहुमत की झाव- 
एयकता नहीं होती वल्कि बैध मतों के निर्वाचन कोटा की आवश्यकता होती है जिसे 
निम्न फामू ले द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह फःमु ला श्रान्द्र प्रणाली या हेयर 
प्रझाली या ड्‌ प फाम ला कहलाता है-- 


निर्याजन कीठों ८५ अमल न व्कपल: 
कुल स्थानों .की सख्या -+- ] 
दूसरे शब्दों में, कुल डाले गये मतों में से रह किये गये मतों को निकाल कर 
जो कुल वैध मत रह जाते हैं उन्हें कुल स्थानों में एक जोड़कर विभाजित किया 
जाता है श्जौर जो भाज्यफल (0प४०४॥ंथा') आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है | 
जो संख्या आती है उसे निर्वाचन कोटा कहते हैं। जिस उम्मीदवार .को निर्वाचन 
कोटा के बरावर या अधिक मत प्राप्त होते हैं उसे निर्वात्रित घोषित कर दिया 
जाता है। ह 
. (0) निष्कासन की- प्रक्रिया एवं सतों का संक्रमण--यदि .पूर्ति किये' जाने वाले 
स्थानों के लिए उम्मीदवारों को निर्वाचन कोटा प्राप्त नहीं होता तो सबसे कम मतों 
को प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के नाम को निकाल दिया जाता है'और उसके मतों 
को उन पर अंक्रित-द्वितीय वरीयता “के श्राधार पर हूसरे उम्मीदवारों “में बांठ दिया 
जाता हूं । यह क्रम उस समय तक चलता है जब तंक:सब स्थानों की: पूर्ति नहीं हो 
जाती या जब्‌ तक निर्धारित उम्मीदवार क्षेत्र में नंहीं'रह जाते । एकल संक्रमणीय- 
प्रणाली में यह झ्रावश्यक नहीं कि मतदाता की प्रथम वरीयता वाला उम्मीदवार ही 
निर्वाचित हो । यह हो सकता हैँ कि उसकी दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवीं -बरी- 
यता वाला उम्मीदवार निर्वाचित हो जाये । ; हा 
(४) गणितीय ढंग--एकल-- संक्रमणीय: प्रशाली-में मतों को गशितीय ढंग से 
रखा जाता है और कोई मत व्यर्थ या फालतू नहीं जाता । 
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2 सूचो प्रखाली (ंध $%-थ॥)-च्स प्रणाली में उम्मीदवारों की सूची 
मे राजनीतिक दलों के लेबल के अनुसार तैयार की जाती है। प्रत्येक दल उतने 
या उसते ऋम नामों की सूची पेश कर सरता है जितने कि स्थान होते हैं। इसमें 
सदान करते समय किसी अमुक उम्मीदवार को अ्रपना मत नहीं देता 
+ऋ पिसी दस की विक्रिप्ट सूची को मत देता है । इसमें मतदाता सूची के सम्बन्ध 
गैयता प्रभिव्यक्त करता है। कभी-कभी सूची में वरीयता श्रभिव्क्त करने के 

दाता को दल की सूची में वशित उम्मीदवारों के सम्बन्ध में भी अतिरिक्त 
पता व्यक्त करने का अधिकार दिया जा सकता है। इस प्रणाली में निर्धारित 
डा उसी तरह निर्धारित किया जाता है जिस तरह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 
में निर्धारत किया जाता है । जिश्त अनुपात में दलों ने मतों के अ्नुवात्त को प्राप्त 
किया होता है उसी ग्नुपात में उन्हें स्थानों का अनुपात्त प्राप्त होता है । उदाहरणत 
यदि कोई दल बंध मतों का 40 प्रत्तिणत प्राप्त करता है त्तो उसे स्थानों का 40% 
प्राप्त हो जाता है । यह हो सकता है कि किसी दल को इतना प्रतिशत प्राप्त न हो 
कि उसे कोई स्थान दिया जा सके । यह भी हो सकता है कि किसी दल को अपने 
मता का कुछ प्रतिग्रत छोड़ना पड़े या किसी पड़ोसी वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में 
पग्रपने अतिशत को मिलाना पड़े या भ्रवशेष बचतों को एकत्रित कर एक या अधिक 
स्थान प्राप्त कर ले या किसी दूसरे दल को शअत्तिरिक्त प्रतिशत देवार किसी सामान्य 
उम्मीदवार के लिए समझौता कर ले आदि । 


श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणालो का प्रयोग--आ्रानुपातिक प्रतिनिधित्व 
नी प्रणाली का प्रयोग अनेक देशों में किया गया है | परन्तु दोपयुक्त श्रौर जटिल होने 
के कारण इसका व्यापक प्रयोग नहीं किया गया । इसका सीमित प्रयोग ही किया 
गया हू । इसका प्रयोग फ्रांस, इटली, वीमर, जर्मनी और आस्ट्रे लिया में किया गया 
है।इस पद्धति का प्रयोग ग्रेट ब्रिटेन में इंगलेंड के चर्च की राष्ट्रीय परिपद्‌ के 
सदस्यों के निर्वाचन, स्काटर्लैंड में शिक्षा अधिकारियों के चयन, उत्तरी झ्रायरलैंड की 
संसद के दोनों सदनों, श्रायरलैंड के निम्न सदन तथा दक्षिणी अफ्रीका में सीनेट एवं 
कुछ नगरपालिकाशओं के निर्वाचन, कनाडा में कुछ नगरपालिकाग्रों के निर्वाचन तथा 
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयोग किया जाता है । 


गुर (८5)--प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के श्रभेक समर्थक हैं । 
मिल ने अपनी रचना “प्रतिनिधि शासन' में लिखा है कि “यह प्रजातस्त्र का सारभूत 
तत्व है कि प्ल्पसंस्पकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो; इसके श्रभाव में सच्चा प्रजातंत्र 
सम्भव नहों बल्कि वह प्रजातन्त्र वा मिथ्या प्रदर्शन मात्र ही होगा ।” लार्ड एक्टन 
का मत है कि “आनपातिक प्रतिनिधित्व पूर्णतः प्रजातन्त्र है । इससे उन भ्रसंखय 
लाग। का अ्रभाव बढ़ता है जिनकी अन्यथा शासन में कोई आवाज नहीं होगी । 


धचम काई मत नप्ट नहीं होता और प्रत्येक मतदाता अपनी राय के किसी सदस्य 
को व्यवस्थापिका में पहचा सकता है। इस तरह यह प्रशाली व्यक्तियों में अधिक 
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समानता स्थापित करती है। / हैलेट आनुपांतिक 'प्रेतिनिंधिंत्वं की प्रेरशा[ली' की (प्रेंजीं- 
त्त्र की कुछ्जी' माता है। रेस्जें म्यूरं का मेंतं हैं किः “एक संदेस्यीय निवेर्चिन 
क्षेत्र के दोषों को आनुपोतिक प्रतिनिधित्व की: प्रशाली से दूर किया जा संकतां है| 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के प्रंभधुख गुण निम्न हैँ 
). यह समाज के सभी वर्मों के प्रतिनिधित्व को निश्चित करने का सर्वोत्तम 
तरीका है। इससे लोकतन्त्र अ्रथपूर्ण बतता है। इससे संसद राष्ट्रीय विचारों का 
दर्षण+बन जाती है-। 75५ 5६ पर जप 
2-:यह भ्रल्पसंख्यकों, में. सुरक्षा की,भावना. पैदा करती है:।--इससे श्रल्प- 
संख्यक मत शक्तिके श्राप्षार-पर-स्थानों -को- प्राप्त कर सकते. हैं.।।. + उ7 7४ 
3. यह लोगों को -राजनीतिक' शिक्षा प्रदात फरने: में सहायक है । जब लोग 
उम्मीदवारों के सम्बन्ध में अपनी वरीयता झभशिव्यक्त;करते हैं। तो: वे; उत्तकी. यो ग्यंतां 
और कुशलता,पर.. रष्टि.डाल... सकते. हैं-।.: यह सार्वजनिक, , विषयों में रुचि पदा 
करती है । ._ ...... कक शा शक 
| यह मतदाताओं को पसन्‍्दगी का,व्यापक क्षेत्र. प्रदान करती: है. ...इससे 
मतदाताओं की स्वतन्त्रता बढ़ जाती है..और बुरी; प्रथाओं पर रोक लगाने में मदद 
मिलती हैं । 8 
< _5. इसमें, कोई भी मत बेकार नहीं होता । इसमें प्रत्येक मत का महत्त्व 
होता है। /_' ४ 


' 6.'इसमें विधोनंमेण्डल के कानूनों के प्रतिअधिक निष्छा होती है भौर उन्हें 
लागू करता सरल होता है। इसमें श्रल्पसंख्यक असन्तुष्ट नहीं होते सन को 
भ्रच्छा संहंयोग दे सकते हैं । 


7, इसमें मन्त्रिमण्डल के निरंकुश या बहुमत के अत्यांचारी होने की संम्भां- 
वना नहीं होती क्‍योंकि विधान मंण्डल में किसी दल को पूर्ण बहुमत ' प्राप्त नहीं 
होता । इसमें मन्त्रिमण्डल प्रायः संयुक्त होते हैं । हल 


गया +' ट् के 
5. --+--+ न न्जजनर मर 


8, इसमें जैरीमेन्डरिंग के दोष नहीं हीति।। 7. 


दोष' (0०7078)--आरानुपांतिक प्रतिनिधित्व की. प्रणाली के कठ़ आलो- 
चक भी हैं । एकस्टीन के अनुसार,  “आजनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि शासन को 
बहुलवादी निष्कियता में ०्रिवर्तित, करता हैं, बहुलवांदी निष्क्रियता सामान्य बुराई 
को जन्म देती है जो लोकतान्त्रिक संस्थाओं की. अ्रत्ततः विफल करती है“ आतु- 
पातिक प्रतिनिधित्व ' राजनीतिक शक्तियों को उग्र. बनाने के साथ-साथ उन्हें 


विखण्डित्‌ करतों है, अधिक हठघर्मी, अधिक सेद्धान्तिक और अधिक कठोर बनाता 


हैं। केवल निर्वाचन स्तर पर ही नहीं, संसदीय स्तर पर भी यह एकीकरण की. 
शक्तियों में बाधा प्रस्तुत करता है ।7 एंसमीन की मत है कि “अआनुपातिक प्रति- 
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निधित्य प्रसाली की स्थापना करना मानों द्विसदनात्मक प्रणाली द्वारा प्रस्तुत 
को विप में परिवर्तित कर देना है; इसका अर्य है कि मन्न्रिपरिपदों के 


प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रमुख दोप निम्न हैं-- 

. यह प्रणाली छोटे-छोटे समूहों को जन्म देती है जो अन्ततः जनोत्तेजकों 
के वर्ग को जन्म देते हैं | यह ऐसे नेतृत्व को जन्म देती है जो अपने समूह के प्ृथक्‌ 
प्रस्तित्व को बनाये रखने के लिए श्रन्य समूहों में समानताओं के स्थान पर भिन्नताञों 
पर बन देते हैं। यह संकीरं, केन्द्रविमुखी एवं विधघटनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा 
देनी है जो श्रन्ततः राष्ट्र के लिए हानिकारक होती हैं । 

2. इसके कारण विधान मण्डल में कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर 
सकता जिससे मन्त्रिमण्डलात्मक सरकार का सुचारु रूप से चलाना कठिन हो जाता 
है । जिन संयुक्त मन्त्रिमण्डलों का निर्माण किया जाता है वे स्वभाव से निर्बेल और 
प्रस्थिर होते हैं । विधानमण्डल में बहुमत का अभाव उत्तरदायित्व के अभाव को 
जन्म देता है। 

3. यह प्रणाली जटिल होने से सामान्य नागरिकों के बौद्धिक स्तर से परे 
है। सामान्य नागरिक निर्धभ और उदासीन होते हैं। वरीयता की प्रक्रिया उन्हें 
श्रीर श्रधिक उदासीन बना देती है । 

4. इसमें राष्ट्रीय या सामान्य हितों को सबसे अ्रधिक हानि पहुँचती है या 
उनकी उपेक्षा होती है! छोटे-छोटे समूहों का दायरा अपने समूहों तक सीमित होता 
है । वे व्यापक राष्ट्रीय दृप्टि से समस्यात्रों पर विचार नहीं करते । राष्ट्रीय कानून 
बर्गीय फानून वनकर रह जाते हैं। 

5. इसे उप निर्वाचनों में लागू नहीं किया जा सकता ! 

6. यह बहुदलीय प्रणाली का विकास करती है जो दलों के अनुशासन झौर 
सुद्ढ़ संगठन के लिए हानिकारक है । 

« इसमें निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं जो स्वभाव से बड़े होते हैं । 
इससे जहाँ निवर्चिन व्यय अधिक होता हैं वहाँ मतदाताओं और प्रतिनिधियों में 
दूरी बढ़ती है। इसमें मतदाताओं और प्रतिनिधि में कम सम्पर्क होता है । 

8. इसमें अल्पसंख्यकों को उचित से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है 
जो संसदीय ध्रप्टाचार को जन्म देता है। इप्तमें बहुमत के साथ अन्याय हो सकता 
| 
् 


० 


है । यह सनी प्रकार के दाँवपेचों को जन्म देती 
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झल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धतियाँ 

झावश्यकता (ए०००४आ४)--प्रजातस्त्र बहुमत का शासन होता है, परन्तु 
इसका श्र्थ यह नहीं कि अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व ही न हो। यही कारण है कि 
प्रजातन्त्र में अल्पसंख्यकों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की समस्या लेखकों के विवेचनों 
का विषय रही है। जे. एस. मिल इसे प्रजातन्त्र का श्रावश्यक अंग मानता है। मिल 
इस बात को स्वीकार करता है कि प्रतिनिधि प्रणाली में बहुमत का शासन होना 
चाहिए और अल्पमत को उसकी इच्छा के सामने कुकना चाहिए। परच्तु इसका यह्‌ 
आशय नहीं कि अल्पमत वालों का प्रतिनिधित्व ही न हो। मिल ने लिखा है कि 
“किसी भी सच्चे समान प्रजातन्त्र में प्रत्येक समुदाय का आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
होना चाहिए। निर्वाचकों के बहुमत को सबदा अधिक प्रतिनिधि मिलेंगे परन्तु 
निर्वाचकों के श्रल्पमतों के प्रतिनिधि भी स्वेदा अल्पमत में होंगे । श्रल्पमत वालों 
का भी उतना ही पूर्ण प्रतिनिधित्व होगा जितना कि बहुमत वालों का और जब 
ऐसा नहीं होता तो चहु समान शासन नहीं बल्कि अ्रसमान तथा विशेषाधिकार 
भोगी समुदाय का शासन होगा जो बात न्यायपूर्णो शासन के सिद्धान्त का विरोध है 
झ्यौर इससे अधिक प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के प्रतिकुल है जिसका आधार ही समानता 
का सिद्धान्त है ।! 

परिभाषा (0०7770)--अल्पसंख्यक की एक सुनिश्चित एवं श्रादर्श 
परिभाषा देता कठिन है। साधारण भाषा में यह ऐसे लोगों का एक समूह है जो 
दूसरों से संख्यात्मक दृष्टि से थोड़े होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यह लोगों का ऐसा 
निरवल समूह है जिसकी अपनी सजातीय, धामिक या भाषाई परम्परायें व विशेष- 
तायें होती हैं, जो राजनीतिक समुदाय के अन्य भागों से भिन्न होती हैं और जिन्हें 
वह सुरक्षित रखना चाहता है। ब्रिदानिका विश्व शब्दकोष के अनुसार, अल्पसंख्यक 
“ऐसे लोगों का समूह है जो सामान्य वंश, भाषा या घाभिक विश्वासों के बन्धनों से 
बंधे हुए हों शोर जो इस सम्बन्ध में राजनीतिक समुदाय के निवासियों के बहुमत 
से अपने आपको भिन्न समझते हों ।/ ' विशिष्ट जाति, धर्म या भाषा,  परम्परायें 
या विशेषतायें अल्पसंख्यक होने के लिए श्रावश्यक हैं। श्रत्पसंख्यक बनने के लिए 
केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं बल्कि पुथक पहचान भी श्रावश्यक है। जो जातियाँ 
अपने आपको बहुमत में शामिल करने की इच्छुक होती हैं और पृथक पहचान नहीं 
बनाये रखना चाहतीं, जैसे भारत में अनुसूचित जातियाँ, उन्हें सही श्रथ्थों में श्रल्प- 
सख्यक नहीं कहा जा सकता । 


श्ल्वसंख्यक प्रतिनिधित्व के साधन या पद्धतियाँ---अल्पसंख्यकों को पयप्ति 
प्रतिनिधित्व देने के लिए मुख्यतः अ्रग्न पद्धतियों का प्रयोग किया गया है-- 


है 
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( [ ३. द्वितीय मत प्रणाली ($९०णात एथशाए 8५ 5०॥)--इस प्रणाली में 
निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय होते हैं परन्तु उम्मीदवार को निर्वाचित -होने के लिए 
मतदान में पदे झुल मतों के पूर्ण बहुमत को (पचास प्रतिशत से अधिक मत) प्राप्त 
करने की भ्रावश्यकता होती है। यदि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को पूर्ण, बहुमत 
प्राप्त नहीं होता तो निर्वाचच को रह कर दिया जाता.-है और दोबारा निर्वाचन 
कराये जाते है। परन्तु दोबारा केवल उन दो उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने-का 
प्रधिकार होता है जिन्होंने रह किये गये पहले निर्वाचन में सबसे अ्रधिक्‌ मत प्राप्त 
किये होते हैं। इस तरह सफल उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है। 
फ्रांस में इस प्रणाली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है । - .. :- 
द्वितीय मत प्रणाली में अल्पसंख्यकों को अपनी स्थिति, सुधारने का अवसर 
मिल जाता है। वे अपने मत को अभिव्यक्त करने से पूर्व दो उम्मीदवारों में से किसी 
एक से राजनीतिक सौदेवाजी कर सकते हैं और अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं । 
इसमें त्रिकोणात्मक या चौकोणात्मक मुकावले में कम ,मत प्राप्त करने वाले उम्मीद- 
बार की विजय से उत्पन्न होने वाले दोप दूर हो जाते हैं। हर * 
द्वितीय मत प्रणाली का दोप यह है कि इसमें घन का दुगुना खर्चा होता 
हैं। यह भी आवश्यक नहीं कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो. ही जाय । 
राजनीतिक सौदेवाजी भ्रप्ट साधनों श्रौर श्राथिक प्रलोभनों को बढ़ावा देती है। 
द्वितीय मत में मतदाता उदासीन भी हो सकते हैं श्रौर हिसा को बढ़ावा भी मिल 
सकता है । ६ | 
2. वेकल्पिक सत प्रणाली (॥॥०7३० ५४०० 59/०॥)--इस प्रणाली में 
प्रधिमानिक या ग्राकस्मिक (शिरलिलातंण 0 एणपराप्रणा) मत प्रणाली -- भी 
कहते- हैं । द्वितीय मत प्रणाली के दोपों को दूर करने के लिए वैकल्पिक मत प्रणाली 
का प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली की. विशेषता यह है कि इसमें मतदाता को 
एक ही मत डालना पढ़ता है परन्तु इसमें वह अपनी पत्तन्दग्रियों को श्रभिव्यक्त कर 
सकता है। यदि प्रथम वरीयता में किसी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता 
है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है परन्तु यदि किसी उम्मीदवार को 
पूर्ण बहुमत प्राप्त - नहीं होता, तो जिस उम्मीदवार को.सवसे कम मत पड़े- होते 
उने निकाल दिया जाता है और उसके मतों को दूसरी वरीयता के श्रनुसार दूसरे 
उम्मीदवारों को हस्तान्तरित कर दिया जाता है। निष्कासन और हस्तान्तरण की 
यह प्रक्रिया तव तक जारी रहती है जब तक किसी उम्मीदवार -को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त न हो जाये । 
इसमें भ्रल्पसंल्यकों की स्थिति तो सुरढ़ हो जाती है और -दोहरे खर्च.व 
द्वितीय निर्वाचन के भमंझट से भी छुटकारा मिल जाता तु निर्वाचन से पूर्व 
विभिन्न दलों में जो दलीय सौदेबाजी होती है वह बनी रहती है । ह दे 
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:3, सीमित मत. प्रणाली .([!/॥77600 ५०४७:४४४०४०)--इस . प्रणाली .में 
वहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं । प्रत्येक निर्वाचत क्षेत्र में, कम.से. कम: तीत-स्थान 
होते. हैं ॥. इसमें मतदाता: को स्थानों,की,कुल:संख्या से:क्रम ज्त प्राप्त होते हैं। यदि 
:फुल'स्थान, तीन। हैं तो मतदाता को दो मतःप्राप्त-होंगे | ..इसे-सीमित ,म्रत्‌ “प्रणाली 
इसलिए कहते. हैं कि इसमें मतदाता को कुल,सदस्यों से-कम सदस्यों को मत देने का 
प्रधिकार होता है; , मतदाता एक, उम्मीदवार को ,एक॑; ही मत दे सकता है ॥ यह 
प्रणाली पुतंगाल तथा अमरीका के कुछ राज्यों में प्रचलित है । मी 


' « इस प्रणाली का लाभ यंह है कि इंसमें अल्पसंख्यकों को तीनें में से एक 
स्थान प्राप्त होने की सम्भावना होती है | परन्तु इसका दोष यह है कि इसमें श्रल्प- 
संख्यकों को अ्रनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता और यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र 
'में अल्पंसरुयंक समुदाय कम संख्या में है तो वह प्रभावहीन रहता है । एक सदस्यीय 
'निर्वाच॑न क्षेत्र में इसे लाभ नहीं किया जा सकता और बहुदलीय - प्रणाली में यह 
ग्रव्यावह्ारिक है । पर 


4. एकल भ्रसंक्रमणीय मत प्ररयाली (8॥8]०-घ0॥-9॥5०7870]6 ५०७ 
$५8०॥)-इस प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय होते हैं, परन्तु प्रत्येक मतदाता 
को एक ही.मत प्रद्ात किया जाता है,। उम्मीदवारों :.का निर्वाचन , बहुमत के 
ग्राधार पर.होता है । .इसका प्रयोग जापात्त में कुछ वर्षों तक .किया. जाता 
"रहा है । बे ! " ः 49 छाई को का च्त 
५ : इसमें भल्पसंख्यकों को अपनी स्थिति सुधारने, का , अवसर- मिले ज़ाता-है।। 
प्रल्पसंख्यक समुदाय के सभी सदस्य श्रपने . उम्मीदवारों को'मतदानं'कर सकते हैं 
जबकि बहुमतः सदस्यों के.मतों के भिन्न-भिन्न -उम्मीदवारों: में: विभक्त होने की सम्भा- 
बना रहती है ।' पंर॑न्तु इनमें: दलीय प्रभाव'बंढ़ः जाता हैः सांथं॑ में यह प्रणाली 
झवेधोंनिक भी हैं। 7 77. फोर के वाक िद्ध | हे क्रीयिफो की कह 

5. संचयी मत प्रणाली (एएरणपरंथाए० ५०(९ 598/07)--इसे पलभ्पिंग 
मत प्रणाली भी कंहते हैं। इसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं।  इंसमें प्रत्येक 
मतदाता के पास उतने ही मत होते है जितने कि निर्वाचक क्षेत्र में स्थान । मतंदांता 
चाहे तो अपने सभी मत एंक ही उम्मीदवार की दे दे या उन्हें भिन्न-भिन्न उम्मीद॑- 
वारों में बाँठ दे । इसमें श्रल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदंवॉरों के निर्वाचित होने की 
संम्भावना बढ़ जाती 'है क्योंकि उस समुदाय के सभी मंतंदाता अपने सभी मेत्तों को 
भपने उम्मीदवार को दे सकते हैं।. यह प्रणाली इंगलेंड में _ विधानमण्डलों श्रौर 
श्रमरीका के कुछ राज्यों में विद्यमान है। | हे | 

इस प्रणाली का सबसे बड़ा. दोष, यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों. का झानपा- 
तिक प्रतिनिधित्व नहीं हो. पाता और अनेक बार उन्हें भ्रनुपात-से; भ्रध्चिक. प्रति निधित्व 


| 
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प्राप्त हो जाता है। इसमें मतों के व्यर जाने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं । इसमें 
दलवन्दी की ब्ुराइयां भी बढ़ जाती हैं , 

6. पृथक या साम्प्रदायिक मत प्ररानी ($6फत्चनाता७ 0 एणाशाप्राते 
४०० $५5०॥) -इस प्रणाली को ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रीयता 
को विभाक्त करने और अपने साम्राज्य को सुध्ढ करते के लिए 909 के माले- 
मिण्टो सुधारों द्वारा लागू किया था । इसमें निम्नलिखित दो विधियाँ झपनायी जा 
सकती हैं-- 

()) निर्वाचन क्षेत्रों को क्षेत्रीय या भौगोलिक क्षेत्रों में बाँदने के स्थान पर 
उन्हें धर्म, जाति या सम्प्रदाय के आधार पर बाँटा जायग्रे और राम्बन्धित बर्म या 
जातिया सम्प्रदाय के मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि निर्वाचित करने का 
प्धिकार दिया जाएं। उदाहरणत: ब्रिटिश भारत में मुसलमान-मुस्लिम प्रतिनिधियों 
वा, हिम्दू-हिन्दू प्रतिनिधियों का, सिख-सिख प्रतिनिधियों का. आंग्ल भारतीय 
अपने सजातीय प्रतिनिधियों का निर्वाचत करते थे । 

(४) निर्वाचन की संयुक्त प्रणाली को बनाये रखा जाये, परन्तु जातियों के 
लिए स्थानों को सुरक्षित रखा जाये। उदाहरणत. ब्रिटिश भारत में अनुसूचित 
जातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखा गया था । 

उपयु क्त दोनों विधियों में गुरुभार पद्धति को अ्रपनाया जा सकता है भर्थात्‌ 
ग्रत्पसंत्यकों फे लिए जो स्थान सुरक्षित रखे जायें, यह श्रावश्यक नहीं कि वे उनकी 
जनसंख्या के श्रनुपात में हों। वे उनकी जाति के “महत्त्व” के श्राघार पर भी 
निर्धारित किये जा सकते हैं। उदाहरणतः ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए 
गुम्भार पद्धति का प्रयोग किया गया था । 

यह प्रणाली विषभरा सप॑ है जो किसी भी राजनीतिक सम्रुदाय को डसकर 
उसे विधटित कर सकता है। यह प्रणाली प्रत्तिनिधित्व के सिद्धान्त श्र राष्ट्रीय 
हितों के विपरीत है। इससे जातियों में घृणा, कद्ठता, वैमनस्थ और संघर्ष की 
भावनायें पंदा होती है । 

4. संरक्षण एवं न'मांकन प्रणाली (२९5९ एक्का0॥ भारत ता वब्भाणा 
$980८॥)--प्रल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए संरक्षण प्रणाली का प्रयोग भी 
किया जाता है। इसमें निर्वाचन द्वोत्न संयुक्त एवं एक सदस्यीय होते हैं परन्तु 
कुछ स्थान अल्पसं व्यक जातियों के लिए, उनकी जनसंख्या के श्राधार पर सुरक्षित 
कर दिये जाते हैँ | उदाहरणत; भारत में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान 
सुरक्षित हैं । 

नामांकित प्रणाली का प्रयोग नी वहाँ किया जाता है जहाँ अल्पसंख्यक जाति 
की मंरया बहुत कम हो ग्रोर वह संसद या विधानमण्डल में कोई स्थान प्राप्त करने 
में सफल न हो। भारत में राष्ट्रपति एंग्लो इण्डिबन समुदाय के दो प्रतिनिधियों 
दा 


जज 


को लोकसना में और राज्यपाल एक प्रतिनिधि को विधानसभा में नामांकित 
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कर सकता है, यदि इस. समुदाय को संसद या विधान सभा में प्रतिनिधित्व 
प्राप्त न हो । 

अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की संरक्षण एवं नामांकन प्रणाली राष्ट्रीय 
एकता और सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है परच्तु यदि 
इनका प्रयोग श्रल्पसंख्यकों की तुष्टि के लिए किया जाये या श्रल्पसंख्यक अपने विशेष 
लाभों का दुरुपयोग करें या उनका व्यवहार शरारतपूर्ण हो तो यह हानिकारक भी 
हो सकती है। अल्पसंख्यकों को भ्रपती जाति, धर्म, भाषा.या संस्कृति को सुरक्षित 
रखने का अधिकार होना चाहिए परन्तु उन्हें सामाजिक उत्पात पैदा करने या “मत 
बैंक” का दुरुपयोग करने और राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं 
होना ज्ञाहिए । 

' व्यायसायिक या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व 

व्यावसायिक या कार्यात्मक (0०0फथांणाश धाते 7प्वा०00०7०) प्रति- 
निधित्व की प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया हैं। यह 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। इसकी धारणा है कि 
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली समाज के भिन्न-भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं 
करती और यह भिन्न-भिन्न हितों के प्रति अन्याय है। क्षेत्रीय सीमायें छ त्रिम होती 
हैं और वे भिन्न-भिन्न वर्गों के हितों की वास्तविक सीमाश्रों को, जिनसे आधुनिक 
समाज रचिंत हैं, सुस्पष्ट नहीं करतीं । व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के 
समर्थकों का मत है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली का स्थान व्यावसायिक, 
कार्यात्मक या वर्गीय प्रतिनिधित्व की प्रणाली को ले लेना चाहिए। 'जी. डी. एच. 
कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को सच्चा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व मानता है और 
क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को “अलोकतल्‍्त्रीय” कहता है। उसका कहना है कि संसद 
“समस्त नागरिकों का सन्नी विषयों में प्रतिनिधित्व का दावा करती है परन्तु वह 
किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करती ।” 

व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का मूल विचार यह है कि सामाजिक, 
आधिक और व्यावसायिक समूहों को, जिनके भ्रपने विशिष्ट हित होते हैं, राष्ट्रीय 
व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व मिलना. चाहिये । इस प्रणाली के प्रमुख समथ्थंक श्रेणी 
समाजवादी लेखक हैं जिन्हें मध्य युग में प्रचलित सामाजिक समूहों के स्वायत्त रूप 
से प्रेरणा मिली थी! इनका विश्वास है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का 
प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। वह केवल व्यवसाय या व्यवसाय के हितों का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है। उदाहरणतः एक अध्यापक, अध्यापक के हितों का 
प्रतिनिधित्व कर सकता है; एक कृषक, कृषक के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता 


है; एक जूता बनाने वाला जते बनाने वाले के हित का प्रतिनिधित्व कर सकता 
है। इन सव उदाहरणों में व्यक्ति के हितों के पक सआमाजाओ से -3..00... ८... __ 
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प्रतिनिधित्व करता है किन्तु जब एक वकील या इन्जीनियर, एक अध्यापक, कृपक 
या जते बनाने वाले के हितों का प्रतिनिधित्व करता है तो वह प्रतिनिधित्व की 
प्रधाली का दुग्पयोग है। सच्चे अ्र्थों में वह किसी हित का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं 
बारता । इसीलिए श्रेणी समाजवादी क्षेत्रीय या प्रादेशिक प्रतिनिधित्व को घोखा 
कहते हैं । उनके लिए सच्चा प्रतिनिधित्व व्यावसायिकः है । जोड ने लिखा है कि 
“कोई भी व्यक्ति श्रपने पड़ैसियों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, वह उनके 
उद्दे श्यों के एफ रामृह का प्रतिनिधित्व कर सकता है ।7 : गिल्ड समाजवादी “एक 
ग्रादमी, एक मत” के स्थात पर “एक आदमी “उतने ही .मत जितने कि हित को 
गरपित करना चाहते हैं।. | ब पर अध्याय 
बहलवादी, साम्यवादी, फेवियन समाजवादी लेखकों ने भी ' व्यावसायिक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली का. समर्थन किया है ।: सिरावू, द्विग्वी, प्रिन्स डी. ग्रीफ; 
विलियम मेकडोनाल्‍्ड, ग्राहम वालास, सिडनी-एवं. विट्राइस वेब,; जी.-डी. एच. 
फोल इसके प्रमुख समयथंकों में से है। मिराव्‌ू का मत है कि “व्यवस्थापिका को 
एक प्रकार से छोटा दर्पण-होना चाहिए। जिसमें :उसके, विविध. हितों . एवं, वर्गों 
को स्थान मिलना चाहिए, , ठीक वेसे ही जैसाकि: एक , मानचित्र में. भूमि. 
का सारा. ग्राकार दिखाई देता : है ।” हिग्वी का' मत, है। कि. /राष्ट्रोय, 
जीवन की .-समस्त महान शक्तियों का-सम्पत्ति, ८ उद्योग, व्यापार,;व्यव- 
साय, विज्ञान तथा घम्म- का--प्रतिनिधित्व: होना चाहिये.।” श्रेणी [समाज- 
बाद व्यावसायिक संघों के ऊपर उनके व्यावस्तायथिक, एवं आर्थिक सम्बन्धों 
के नियन्त्रण के लिए “व्यावसायिक न्याय की सर्वोच्च न्‍्यायालय”!-की स्थापना 
करना चाहते थे । उनके सिद्धान्त में -दो संसदों---राजनीतिक और - श्राधिक--की 
धारणा विद्यमान है। > 
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की . प्रणाली.का प्रयोग किसी ने किसी रूप में 
प्रनेक राज्यों में किया गया है । उदाहरणतः सोवियत संघ में अखिलः रूस कांग्रेस- 
दे प्रतिनिधियों का निर्वाचन व्यावसायिक सिद्धान्त के आंधार पर होता है श्र्थात्‌' 
वहाँ खानों, कारखानों आदि में काम करने वाले मजदूर, किसान, व्यवसायी पुरुष 
तथा दूसरे वर्गों के व्यक्ति विना प्रादेशिक आधार के अपने प्रतिनिधियों को चुनते 
हैं। मुसो लिनी ने व्यवसायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इटली में फासिस्ट कार्पो- 
रेट राज्य की स्थापना की थी ।. जमंनी के वीमर॑ संविधान में उत्पादकों, श्रमिकों _ 
प्रोर उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राष्ट्रीय श्राथिक । 


परिषद्‌ की व्यवस्था की गयी थी। 

मूल्यांकन (एक ए०४एिणा)--यहे सही है कि व्यवसाय, वर्ग या कार्य के 
आधार पर समाज के भिन्न-भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये, परन्तु . इस” 
प्रधाली को 


ली की कार्यान्वित करने में जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ- उत्पन्न होती हैं वे इससे. 
नहाने वाल लाभो से कहीं अधिक हैं।. डनिंग ऐस्मीन; लास्की और: मेरियट 


जार 
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जैसे लेखक इस प्रणाली के कठ॒ आलोचक रहे हैं। दलीय प्रणाली और दबाब 
समूहों की व्यवस्था ने व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के महत्त्व को समाप्त 
कर दिया है।.. 

व्यावसाथिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के मुख्य दोष निम्न हैं:--- 

. सभी सामाजिक और श्राथिक समहों को सुनिश्चित करना कठिन है । 
यदि उन्हें सुनिश्चित कर भी दिया जाय तो उनके लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व को 
निर्धारित करना एक कठिन समस्या है। उन्हें समान प्रतिनिधित्व देना प्राय: भ्रस- 
म्भव है । कोकर भौर रोडी ने लिखा है कि समृह श्रपनी रचना में श्रमिश्चित श्रौर 
श्रस्थिर होते हैं। श्रवेक श्रावश्यक व्यवसायों के मूल राजनीतिक प्रश्नों पर कोई 
सुनिश्चित हित नहीं होते ४ 

2. आथिक और राजनीतिक प्रपनों को एक-दूसरे से पूर्णतः पृथक करना 
कठिन है | जो समस्याय देखने में राजनीतिक नजर आती हैं उनके मूल में वस्तुत्तः 
श्राथिक कारण होते हैं । 

3. इससे व्यवस्थापिका परस्पर विरोधी व्यावसायिक समूहों का श्रखाड़ा 
बन जायेगी जहाँ राष्ट्रीय या सामान्य हित तो गौण पड़ जायेंगे श्रौर वर्गीय या 
व्यावसायिक हिंत बलशाली हो जायेंगे । 

4. यह राष्ट्रीय सम्प्रभुता के सिद्धान्त के विरुद्ध है। राष्ट्रीय सम्प्रभुता 
व्यवस्थापिका के सदस्यों से राष्ट्रीय या सामान्य हितों के प्रतिनिधित्व की माँग 
करती है वर्गों या विशेष हितों की नहीं । 

5. इससे व्यवस्थापिका की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 
व्यवस्थापिका कानूत निर्मात्री संस्था बनने के स्थान पर केवल विवाद-समिति मात्र 
बनकर रह जायेगी। ब्नडफ़ोर्ड ने लिखा है कि “एऐग्लो सेक्शन देशों में शासन फी 
शक्ति का एक कारण यह है कि उनकी व्यवस्थापिकारयें पारस्परिक मतभेदों और 
विरोधी हितों से युक्त भ्रस्थायी एवं संघर्षशील छोटे-छोटे समुदायों से मुक्त हैं ॥' 

6. वर्गीय प्रतिनिधित्व जहाँ वर्गीय भावनाओं को जन्म देता है वहाँ वह 
वर्गीय विरोध को प्रबल भी बनाता है। इससे लॉबीइंग और लॉग रोलिंग की 
प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा । 

7. भिन्न-भिन्न व्यावसायिक समूह अनेक दलों को जन्म देंगे जिससे स्थायी 
सरकार को प्राप्त करना कठिन हो जायेगा । 

8. इससे वर्गों या हितों का प्रतिनिधित्व तो हो सकता है, परन्तु अल्प- 
संख्यकों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता । 

9. यह प्रणाली नागरिक हितों की तुलना में व्यावसायिक हितों को श्राव- 
श्यकता से भ्रधिक महत्त्व देती है जबकि नागरिक का महत्त्व, ज॑साकि सेरियद ने 
कहा है, डॉक्टर, वकील श्रथवा लुहार से कहीं श्रधिक है । 


> 


| मे ३ 
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द समीक्षा प्रश्न 
पअ्त्परसंस्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रमुख पद्धतियों का संक्षिप्त वशंन की जिये । 
(789. ]984, 5999. 984) 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व से वया तात्पय है ? इस प्रणाली के ग्रुण-दोपों का 
परीक्षण कीजिए । (९४). 982) 
#प्रानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्पसंस्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का एक 
श्रच्छा समाधान है ।” ब्राप इस मत से कहाँ त्क सहमत हैं भर क्‍यों ? 
(२४४. 980) 
गंक्षिप्त टिप्पणी लिखिए;-- 
() व्यावसायिक प्रतिनिधित्व (२४), 8007. 985) 


